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( १८४७-१६४२ ) 


( आ्रागरा विश्वविद्यालय की बी० ए० परीक्षा के लिए स्वीकृत ) 
लेखक 


हृदय नारायण सभरवाल, एम० ए०, ( राजनीति तथा इतिहास ) 
एल-एल० बी० 
श्रध्यक्ष, राजनीति विभाग 
वी० एस० एस० डी० कालेज, कानपुर 


तथा 


रामगुलाम गुप्त, एम० ए०, ( राजनीति तथा इतिहास ) 
राजनीति तथा इतिहास विभाग 


क्राइस्ट चचे कालेज, कानपुर 


प्राकथन लेखक 


प्रिन्सिपठ पी० डी० गुप्ता, एम० ए० 
' एन० आर० इ० सी० कालेज, खुजो 


१६४५२ | [ मूल्य ५॥) 


प्रकाशक : 
जआर० पी० गुप्त 
११२/ ३७४४, विमल निवास 
स्वरूपनगर 
कानपुर 


सर्वाधिकार सुरक्षित 
प्रथम संस्करण २१€४१ 
द्वितीय संस्करण १६५२ 


] मुद्रक : 
पंं० लालमणि : 
माडने प्रेस 
जनरलगजञ्चध 
कानपुर 


प्राक्रथन 


अधुनिक भारत की संवेधानिक तथा राष्ट्रीय समस्याओं के अध्ययन 
में रुचि ख़ने वालों को भारतीय राजनीति ओर शासन के विषय पर इस 
पुस्तक क परिचय देते हुये मुझे बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है । 
विषय केवल हमारे विश्व-विद्यालयों के विधार्थियों के लिये ही नहीं अपितु 
राजनी 7 में रुचि रखने वाले सभी भारतीयों के लिये बड़े महत्व का हैँ । 
भारत,की स्वतन्त्रता के साथ संवंधानिक इतिहास के विद्यार्थियों का हमारे 
देश में राष्ट्रीय और संवंधानिक विकास की मुख्य धाराओं के अन्वेषण की 
ओर झुकना स्वाभाविक ही है । देश के शासन की बागडोर ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के हाथों से ब्रिटिश शासन-सत्ता के हाथों में आने के बाद से पिछले 
९० वर्षों में ही भारत का आधुनिक राष्ट्रवाद अपने विकास को प्राप्त हुआ 
है, ओर इसी काल में उन तत्वों को भी शक्ति मिली जिनके परिणामस्वरूप 
देश के निवासियों में एक सक्रिय राजनतिक चेतना उत्पन्न हुई ओर वे संघर्ष 
ओर आन्दोलन की राह पर चल कर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लक्ष्य तक पहुँचने में 
समर्थ हो सके। भारतीय राजनीति के विद्यार्थियों के लिये इस काल का, ओर 
इसका निर्माण करने वाले तत्वों का, निरपेक्ष अध्ययन अत्यधिक आवश्यक 
है, और इसी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये हमारे विश्वविद्यालयों में 
इस काल से सम्बन्धित विशेष पाठ्य-क्रम निर्धारित किये गये हैं । 

प्रस्तुत पुस्तक तीन खण्डों में विभक्त हे। पहले खण्ड में लेखकों ने 
राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास का वर्णन करते हुये उन शक्तियों और 
संस्थाओं की विवेचना की है जिनके कारण इस देश की जनता में राजनेतिक 
चेतना का उदय सम्भव हो सका । लगभग पिछले सो वर्षों के राजनेतिक 
आन्दोलनों को एक संक्षिप्त एवं आलोचनात्मक रीति से उपस्थित किया 
गया हे । जिन राजनेतिक संस्थाओं और साम्प्रदायिक सज्जठनों तथा विचार- 
पाराओं का प्रस्तुत विषय से प्रत्यक्ष सम्बन्ध हे, उन पर अलग से प्रकाश 
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डाला गया है । हमारे राष्ट्रीय संघर्ष के प्रमुख पात्रों, राजनति३ विचारधारा 
तथा आन्दोलन के नेताओं ओर देश के राजनतिक लक्ष्य की श्रत्ति के लिये 
कठिनाइयाँ और कष्ट झेलनेबाले देशभक्तों का संक्षिप्त विवरण भी दिश गया है । 

पुप्तक के दूसरे खण्ड में भारतीय संविधान के विकासका वर्णन 
किया गया है । सन्‌ १2५८ ई० से सन्‌ १९१९ ई० तक के काल का 
सिंहावलोकनमात्र किया गया हे। परन्तु सन्‌ १९१९ ई० ओर सन्‌ १९ ३५ 
ई० के अधिनियम्मों की व्याख्या यर्थेष्ट विस्तारपूर्ण तथा लाभदायक आग्रेचना 
से भरी हुई है । भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम, १९४७ तथा भारत शासन 
ओर देशो राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों के सिंहावलोकन के साथ संवैधानिक 
विकास का यह ऐतिहासिक वर्णन समाप्त होता हे । 

पुस्तक के अन्तिम खण्ड में संविधान सभा द्वारा निर्मित तथा २६ 
जनवरी सन्‌ १९५० #० को जद्घोषित, भारत के नए संविधान का वर्णन 
किया गया है । नए संविधान का यह वर्णन विवेचनात्मक तथा त्कपूर्ण हे और 
नि३चय ही भारतीय संपिधान के विद्यार्थियों के लिये लाभप्रद सिद्ध होगा। 

पुस्तक राजनीति-शास्त्र के दो अनुभवी शिक्षकों द्वारा लिखी गई हे 
जिनमें से एक के विषय में में गारव के साथ यह कह सकता हूँ कि उनकी 
गणना मेरे उन विद्यार्थियों में हे जिनकी ग्रतिभा और लगन का मेंने सदा 
आदर किया हे । मुझे इसमें तनिक भी सनन्‍्देह नहीं हे कि उनके परिश्रम का 
फल यह पुस्तक केवल भारत के संवंधानिक इतिहास के विद्यार्थियों के ठिये 
ही नहीं, वरन्‌ उन साधारण पाठकों के लिये भी अत्यधिक लाभप्रद सिद्ध 
होगी जो विषय में केवल सामान्य रुचि रखते हैं । 


पी० डी० गुप्ता 
दिनाड्ु, ४ अप्रंछठ, सन्‌ १९५१ ई०, 
एन० आर० है० सी० कालेज, 
खुर्जा 


द्वितीय संस्करण की भूमिका 


पुस्तक का प्रथम हिन्दी संस्करण अक्टूबर सन १६५१ ई० में प्रकाशित हुआ 
था ओर जुलाई सन्‌ १६५२ ई० में ही इसके दूसरे संस्करण की आवश्यकता प्रतीत 
होने लगी | इससे स्पष्ट हे कि पुस्तक विद्याथियों के लिये लाभप्रद सिद्ध हुईं है। इसकी 
लोकप्रियता से हम लोगों का उत्साह वद्धित हुआ और इमने पुस्तक को द्वितीय सस्करण 
में पहले से अधिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया है। इस प्रयत्न के परिणाम- 
स्वरूप अ्रब यह पुस्तक हमारी अंग्रेज़ी पुस्तक के द्वितीय संस्करण का रूपान्तरमात्र 
नद्दी रह गई हे। अनेक स्थलों पर पुस्तक के कई अंश फिर से लिखे गये हैं ओर 
'स्थानीय स्वशासन का विकास? शीर्षक एक नया अध्याय जोड़ा गया है। राष्ट्रीय 
आन्दोलन विषयक सभी श्रध्यायो में व॒द्धि की गई है तथा वेघानिक विकास सम्बन्धी 
अध्यायों में मी आवश्यक परिवर्तन तथा परिवर्धन किये गये हैं। नये संविधान के 
वर्णन को अधिक आलोचनात्मक तथा विस्तृत बनाने का प्रयास किया गया है | 
परन्तु सबसे अधिक प्रयत्न इस बात का रहा है कि आाद्योपान्त भाषा सरल 
स्पष्ड तथा बोधगम्य हो | 


आशा है हमारा यह संस्करण विद्याथियों के लिये प्रथम संस्करण से श्रधिक 
उपयोगी सिद्ध दीगा | 


) 


कानपुर एच० एन० सभरवाल 
दिनाडू, १५ दिसम्बर, १६५२ आर» जी० गुप्ता 


प्रथम संस्करण की भूमिका 


भारत के आधुनिक राष्ट्रवाद का इतिहास अत्यधिक घटनापूण है। हमारे 
राष्ट्रीय जीवन के गत पचास वर्षों में दी इतना युगान्तरकारी ओर तीत्र परिवर्तन 
हुआ है कि आ्राज की पीढ़ी श्रतीत के चित्र की कल्पना भी नहीं कर सकती। यह 
परिवर्तन इतना अधिक व्यापक था, इसकी गति इतनी तीजत्र थी और इस के पीछे 
इतनी अधिक बिखरी हुई औ्रोर परस्पर विरोधी शक्तियाँ कार्य कर रह्दी थीं कि इसका 
उचित मूल्यांकन श्रसम्भव नहीं तो श्रत्यन्त कठिन अवश्य है। ओर हम अभी उस 
परिवर्तन-काल के इतने समीप हैं कि मूल्यांकन तो दूर की बात हे, इमारे लिये निष्पक्ष 
होकर उन घटनाओं, शक्तियों और व्यक्तित्वों को क्रमबद्ध करना भी सरल नहीं है। 

परन्तु कार्य कठिन होते हुये भी श्रावश्यक है | हम संक्रमण-काल के प्राणी 
हैं; परिवर्तनमय अतीत से होकर निकल चुके हैं ओर स्वस्थ तथा स्थिर भविष्य की 
चिन्ता में हैं। हमारे सामने अगणित समस्याओं का प्रश्न है। और अ्रनेक प्रयोगों 
की छाँद् में इम उनका समाधान खोज रहे हैं। उदाहरण के लिये २६ जनवरी 
सन्‌ १६४० ई० को इमने एक ऐतिद्ाासिक प्रयोग का आरम्भ किया, उस दिन इमारे 
नए, संविधान की उद्घोषणा हुईं। यद्द इमारे राष्ट्रीय इतिद्दास की एक अभूतपूर्व 
घटना थी क्‍योंकि इस संविधान में हमारे चिर-सश्वित आदर्श प्रतिफलित हुए, इमारी 
जातीयता को विकास ओर विस्तार का अवसर मिला तथा हमारे जीवन-दर्शन को 
अभिव्यक्ति मिली | परन्तु यह संविधान कोई स्वतन्त्र, स्वत:-सम्पूर्ण वस्तु अथवा 
घटना नहीं हे। इसके पीछे गत सो वर्षों के राष्ट्रीय एवं संवेधानिक विकास का 
संघ्मय इतिहास है। ओर इस इतिहास के पीछे अनेक व्यक्तियों के बलिदान की 
कट्दानी तथा अनेक क्रान्तिकारी विचारधाराश्रों की प्रेरणा छिपी हुईं है। इसीलिये तो 
अतीत का यथार्थ मूल्यांकन किये बिना सफल भविष्य की संयोजना सम्भव नहीं हे | 
अतीत से बतंमान बनता है वर्तमान से भविष्य | श्रतएवं नवीन भारत के नागरिकों 
के लिये श्रतीत का शान आवश्यक है | 

सम्मवत: इसी आवश्यकता का श्रनुभव करके आ्रागरा विश्व-विद्यालय ने 
अपने राजनीति-शास्त्र के पाख्य-क्रम में इस विषय का समावेश किया है। उसकी 
बी० ए० परीक्षा में राजनीति के तृतीय प्रश्न-पत्र का विषय भारतीय राजनीति तथा 
शासन है; श्रोर एम० ए० के पाख्य-क्रम में भी आधुनिक भारतीय संविधान के विकास 
पर एक अलग प्रश्न-पत्र है। अन्य विश्व-विद्यालय भी अपने पाठ्य-क्रम में इस विषय 
को उचित स्थान दे रहे हैं। परन्तु उपरोक्त प्रश्न-पत्रों के लिये विद्यार्थियों का पथ- 
निर्देशन करने वाली कोई अश्रच्छी पाख्य-पुस्तक उपलब्ध नहीं थी। अ्तएव दिसम्बर 
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सन्‌ १९५० ६० में जब इमने प्रस्तुत पुस्तक का प्रथम अंग्रेज़ी संस्करण प्रकाशित किया 
उस समय हमारा उद श्य केबल इस अभाव की पूर्ति करना था। पुस्तक का आशा- 
तीत स्वागत हुआ ओर पहला संस्करण >: मास के भीतर ह्वी समाप्त हो गया। 
अवसर से लाभ उठाते हुये इमने पहले संस्करण को त्रुटियों को दूर करने ओर 
कमियों को पूरा करने का यथासम्भव प्रयत्न किया | अपने इस प्रयत्न में द॒में पुस्तक 
के कई अंश फिर से लिखने पड़े तथा कई नये अध्याय जोड़ने पढ़े, जिसके परिणाम- 
स्वरूप द्वितीय परिवर्तित एवं परिवर्धित संस्करण पहले की श्रपेज्ञा लगभग ५४० प्रति- 
शत श्रधिक विस्तृत हो गया | 

इधर हमारे विश्व-विद्यालयों की शिक्षा ओर परीक्षाओं का माध्यम हिन्दो हो 
गया है। इसके अतिरिक्त, दमने श्रनुभव किया कि पुस्तक की उपादेयता विद्यार्थियों 
से भी अ्रधिक उन सामान्य पाठकों के लिये है जो श्राज जनतन्त्र के अधिकारों का 
प्रयोग और कतंव्यों का पालन कर रहे हैं। अतणएव श्रेंग्रेज़ी के द्वितीय संस्करण पर 
अधारित यह हिन्दी संस्करण भी सेवा में उपस्थित किया जा रहा है | 

इस पुस्तक में हमने बिखरी हुई सामग्री को एकत्रित करके उसे »*£ खलाबद्ध 
करने एवं एक स्वरूप देने का प्रयास किया है। काये कठिन था परन्तु इम 
निस्सक्लोच भाव से कद्द सकते हैं कि हमारी सम्पूर्ण विवेचना, इमारा अ्रतीत, वर्तमान 
तथा भविष्य का सम्पूर्ण मूल्यांकन, पूर्णतया निष्यक्ष है | श्रध्ययन की सुविधा के लिये 
पुस्तक को तीन खणडों में बाँट दिया गया है। आरम्म के दो खण्डों में भारत के 
राष्ट्रीय एवं संवेधानिक विकास का यथासम्मव संक्षिप्त परन्तु पूर्ण वर्णन किया गया 
है, ओर इमने इस बात का सदा ध्यान रखा है कि इमारो विवेचना सरल तथा 
बोधगम्य द्वो | भारतीय राजनैतिक विचारधारा की विवेचना करते हुये हमने प्रमुख 
राजनेतिक दलों श्रोर नेताओं के आदर्शों ओर विचारों पर प्रकाश डालने का भी 
प्रयत्न किया है । पुस्तक के तीसरे खण्ड में नए, संविधान की आलोचनात्मक व्याख्या 
की गई हे | यह संविधान दमारी युग-युग की आशाओं एवं आकांक्षाओ्रों का प्रतीक 
एक विस्तृत प्रलेख है। परन्तु वह इमारे भविष्य का सफल निर्माण कर सकेगा या 
नहीं, यह हम पर निर्भर हे। संविधान तो साधनमात्र है, उसका उचित अथवा 
श्रनुचित प्रयोग इमारे द्वाथ में है। ओर इमारा विश्वास है कि संविधान की पृष्ठ-भूमि 
तथा उसके आदर्शों एवं उसकी सीमाओ्रों का समुचित ज्ञान हमें उसके उचित प्रयोग 
की ओर श्रग्रसर करेगा | 

हमें विश्वास है कि यद्द पुस्तक अ्रध्यापकों, विद्याथियों तथा राजनीति-शास्त्र 
में दचि रखनेवाले सामान्य पाठकों के लिये उपयोगी सिद्ध होगी | पुस्तक की उपा- 
देयता का निर्णय तो पाठकगण ही कर सकेंगे, परन्तु भाषा की क्लिष्टता को यथा- 
सम्भव सरल बनाने का प्रयत्न किया गया है | पारिभाषिक शब्दों के साथ अंग्रेजी 


| 


शरद दे दिए गये हैं ओर पुस्तक के अन्त में संवेधानिक शब्दों का, पारिभाषिक- 
शब्दावलि-कोष भी दिया गया है। इस-बात का सतत्‌ अयत्न करने पर भी कि 
पुस्तक में किसी प्रकार की त्रुठियाँ न रद्दने पाएँ, छापे की कुछ अशुद्धियाँ रद्द गई हैं | 
अगले संस्करण में इनको दूर करने का प्रयत्न किया जायेगा। यदि कोई पाठक 
पुस्तक की श्रन्य श्रुटियों को बताने तथा इसे. अधिक उपयोगी बनामे में परामश देंगे 
उनके हम आभारी होंगे । 

हम सनातनघर्म कालेज, कानपुर के अंग्रेज़ी विभाग के अध्यापक श्री शालिग्राम 
मिश्र, एम०ए.०, के प्रति कृतशता-प्रदर्शन करते हैं। वे अंग्रेज़ी के साथ-साथ हिन्दी 
के भी विद्वान लेखक हैं। उन्होंने इमारी इस पुस्तक के द्िन्दी रूपान्तर में इतना 
अधिक परिश्रम किया है कि इसका श्रत्रिकांश श्रेय उन्हें दिये बिना हम उनसे उऋण 
नहीं हो सकते। अन्त में इम एन० आर० ई० सी० कालेज, खुर्जा के प्रिंसिपल श्री 
पी० डी० गुसा के अ्रत्यन्त श्रनुग्रद्दीत हैं जिन्होंने पुस्तक का प्राकथषन लिख कर श्रपने 
उदार स्नेह का परिचय दिया है | 


कानपुर एच० एन ० सभरवाल 
दिनांक ५ अक्टूबर, सन्‌ १६५१ ई० आर० जी० गुप्ता 


“भारतीय राजनीति ओर शासन' 


कुछ सम्मातियां 


07, ॥छ8४ए ?727%8880, (.७., ॥॥.,.8., 00). [॥6., ४, ॥,, 0, 7०४5807 
दावे सल्वद 0 ॥08 220747#॥606 0 2086708, 4छदएदद ऐएं४६0७७०४२४३६ 


पुजारा 70068 छघते (४०ए०७४7४०७६' 9ए (०8878 पे, पे. 
980! ज़ते छाते 8. (3० धपछ0 जता 8 0७णए०००१ ७9ए एला7- 
ठांएको 7, 7, "पं ० दिवप्रावं७ 00089 4 8 प्रश/पां , फ॒ुप- 
686007... 6 ग786 एक 0 606 000 ठ600॥8ांध8 0 80600प06 0 
#036 798 800 860०ए४)] एॉ 88 7807009]]8॥0 77090777076 800 ६88 
8प000078 ाश्चए8 छोटछा एकाॉग8 00 086 ०007089 छाव0  8०७प्राः8५9५ 
एए0णा घाह जांकी णँ 6 00787688 एांहा। पए़ 80 जै० एक7४ं॥07 
(3947) ४४० एथए0प78 9078898 )870 09907 ०0६४ए 06807709060 
छ्घवे 30 90070870 07076 78 )660 07७ फि०6 घ९४०४४॥0708 
जाता ए००6 #60 8०० 7/000 ए६ए०॥'४ 900070670876 88 
ए0600ए' 9० ए०07 #6 ता7ि07७तआ॥ फ्का:द68 (878 9600 छातता- 
00060 8700 0806 ए००पघ5 फ़राह08 876 6ड॒धा३70७त., 056 8 
80"प्रण८ फैए 6 ॥रा00७"छा07 छाते छिंएाा088 0० ४७७ ०७ 
060 06 8पतराी078 876 8760 ॥70 7७2४०७0 00 8076 0[ 86 
7708॥$ 007#70ए0978 %0 77800878, न्‍ 5 

पघ्॒०जछ धा०७ प्रक्रीणात्रा86 पा0ए०ए४७५ 989 8र्पीण्०ते #00 
60गाधिाप्राधराहए), पर&8 020७9. 068४0ए [एएणं7890 0७७०४ ६४४6 
#पदरी0तट8,.... एर०ए ाहर० #४7%9600१ ४96 धां8060₹ए एण पल 
60 प्राष्ठोका 07. ॥88 र00फ्फ0ा छाते तच्णे। प्फुछध ३8+- 
प्रां80ंां0ए70प8 768प08,. ८, गीएा३0व 8 ठज्ञ0-080४00 ॥6079 
[8 8डफॉद्राप०त छगते 8&30 (04६ १&०7४४० 0006 ४0 ॥06 0899७ 5 
$४8 0807078]808 77070008005$ 09ए जाप एछप0ए,. 7007808] 80008 
800 06 ४४४0906 06 700-]088प्रएरपत्न॒ ज्षरठत 099 करते ॥४०)४७१ . 
00ज़87८08 006 [00&७०७ एछ700|078, 6४5 ]ए0१६ए७०४४ ज्ञय। 096 
०00078890 79ए & 7680॥0-77]0080 एछ86780708, 76 860607वत छा , 
ए 06 9200: प080.7]998, ४6 607७&#फ्रां०08 86७0 70७7४ 
पेपलीए४? 006 ए७४78 7858-94$7 &छते ह्ांप७8 ७ 8००0प०६ ० ४6 
'अछं0708 490705वप560 [70097 ढ 0986 00 #06. ७ ४#76७70069#, 
]8 00 006 णए|0००७ (7 #0पे ॥0708768),  %9 (70 ७7४ 008]8 


"2 2 ॥ 


जा ४6 छ768९00 0500078060960700. 40 48 80 807॥|7९७०)।७ 8७* 
09700879ए 0 0096 ए७।४० (8800708,. 7४ शछ0ायाांत0 0876 0860 2660९? 
[ ॥ 80 0667 77076 67040७). 

[ .॥87७ 80 0079४ 099 9500 ए]] ४७9७ 0070 प्रशशँप्री 0५ 
8प0070608 88 ए0]] 89 00॥0"8.. 7596 7700807ए, ॥707987098)09 
धाते 8७77088 00 00॥0 &७७॥078 8९७ 000776708)0॥6, 
प०ए०७7०0०७ 43, 959 (50. ) 8४० ?78880 


डा०५ ब्रजमोहन शमो, एम७ ए७०, पी-एच ० डी० बे डी० लिट० » अध्यक्ष 
राजनोति विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय 


“धभारतीय राजनीति और शासन? मेंने आ्राद्योपान्त पढ़ी। 
आगरा विश्वविद्यालय को बी० ए० (राजनीति) कक्षा के तृतीय 
प्रश्न पत्र के पाञ्य-क्रम को ध्यान में रखते हुये यह पुस्तक बड़े 
अच्छे ढज्स्‍ से लिखी गई है । वास्तव में यह पुस्तक विद्याथियों के 
लिये बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी | 

जिस सरलता ओर विवेचना के साथ पुस्तक लिखी गई है 
उसे देखते हुये कद्दा जा सकता है कि केवल विद्यार्थी द्वी नहीं 
राजनोति में रुचि रखने वाले साधारण जन भी उससे लाभ 
उठा सकते हैं । 

२६-१०-४२ (ह०) त्रजमोइन शमा 


एजाग्रणंफछ०) ?, 0. 80908, ४. 3., मे. 2. 77 0, 006३०, २४6 


पएएछ8 900४ 88 96605 ए?४00605 ०ए ४0 6€ह5७०८०७४०80 
॥0%७१७798 0 ?0868 900008---056 0[6 जछ]007 39 ॥8ए०७ ))80 06 
06॥688 0 0050096 ७००७६ ४08९७ 8४पत080608 ए॑ 70706 [07 
र086 8०॥60ए 8०७०० #709807ए 4 8९० ध॑॑ए४ए8 ६0 8 गशाशो 
78809000"-800 3 8960 00 00008 /ए860  ४97 ।9800प78 89७ 
ए70०त070060०0 8 0007 जाओ जा] 9006 0प८0 ४0 06 0 ९708॥ एप86 
500 0५ #ए #पत्रु७8088 0 तं8४७ 60087 प्रपाएणछ क्रांहाए/पए... 5 
एप छो80 ४० 8 ।&ए 72080678 . ज़र0 708ए 060 0807"88080 [05 
6 8प0]66;0 ॥ 8 807678] ए789- 
&00 4, 95व (80,) ?.0. 687४8 


07, हैं, ?. 8#&6778. (. 8., 70. 7॥600., 270०/88807# णा 20080. #बीजह३8$8- 
६74/20%8 600 70047 867 (0007%77088, . खैं०0790४7 (॥800/88/॥/: 


[ के | 


4 ॥00 |8 00 06 & 080777७॥6070878 200४ 06७०६ फ्ा॥ 
४36 0008070700708] ६&४प 7%800794 00०४०॥०09707606 0० 77049, 
४0986 ॥0706 8६80॥706808 #79०708 0 व0980 090068७) ६00प806 ॥7 
76087 ४768 धधते छा €४ए088070 0 ४76 796जए खंतेी#0 ०९008- 
#9पफ्रीएा, ४6 ४20०९ छोठपएात 97076 ए००ए पष्ठछपों ॥07 ४06 
#ंप्रदे०१४४ 88 जा0]] 88 ॥096 €०ा०-छो 7680०... ७ ॥7०8४907(6 
0 8 हप्री)6०७४ 95 वात +॥0०ए९०६४ ॥6 80प्राते 5थाएणेब"छोी7 ० 
06 #प्रता0-8. ए0 78५० 89878त0  70 एथ्लोप8 00 7१छ2० ४०7 
8000प्राव0 8)687 ६70 080797606808]9४6 


बगैप06 9, 95व ! (50. ) है. ?, 8087ए775,. 


7970०. हैं, 8. 808078887, (४. 3., 7,8,, 77. 3. 3, 9. 00066०, #40%४/. 


प्ृए७ 8ए00078 0680"76 600278&0७]७६४॥008 60" 077९878 
0०पए॥ 08 ४#ं0ए एणप्र76 00 वहताधा ?0809 छ80ते (00ए०७/४- 
77000._ 6 ]886 987४ 0 006 900९ 8॥000, 0068]05९8 एए0 #४6 
7006एछ 0९078##फएछकाां0णा 0906 वैंचतांशा 5०79प०४७॥6, 48 8परीछं०७०४ 
६0 77876 ॥ एश्योप४006 [07 88000768 'ठॉ' [00480 060०78(पए४07४७] 
96ए०७७५97७॥४..._ 7.6 ए७&8४ 80079 0 ६७७ 8पं]०७४ #88 90७७ 

' 0006 ६०006 0४४09 ४० 8००0 ४ांलेतांह। धुए०8४0००8 ॥898 ७०७४ 
वां8ठप8860 शव0)॥ 8ां08प्र६" 00]9%70ए॥0ए 800 |ए०४०॥॥५. 
(0000067 20, 95| (56 ) हू, 8. 80980728 887. 


97. 8. है, ए्र6एा8, व. 38., (2006667 8ट#०6 6 मब्/॥०9) 72%. 70. 
(604%09४7०), सब्दव ण॑ ##8  2069677#08०6 टण॑ 720/#«वा ५$07९॥206, 
4. 8 7. 0०॥७०७०, 7मै७॥79॥47. 


270०४8078 घ पर. 88090%७7ए७) 8७१ दि, 8. 59708 ।898 
8प9760 & 008 600 76७0 66 076 उघ8]80 890067088 . 6 एणां- 
068) 50॥0706 9#ए फ़ैधंशइ्टांपषू ०0५४ फ्रांठड ४2००८ 55 [00]9॥7 20॥- 
णै०8 छत 607०0700060, 70009 ॥768७77070 0 006 ह४७प्र)]००६ 48 
88 ।ए000 88 6 8 6डा४प80ए6. 76 00९ 609ए0678 8 0-०ण060 
79०00 6 400॥90४ 7.868 ७ह%०४१४७६ ०५०७ ७7086 ]00 ए8७/'8 
&)व 00 8प्राग्रा78786 + 79 864 ए०2०8 78 7700660 & 07"906806 
80|76707000760,. 6 ध्ा'2७7000 0 090 86667 ॥४8 (7696 
पांह060 ए768 8, 00 0000, 8&#8[800079 [7000 66 एछ०। 0 
शा०छण 0 ले॥ए0ए ७णते छ7रफांगं६ए, 0४६ $0 पाए फ्रांगते 4४ ष9०8 
506 ॥07708807 080 ४978 8 90 6005065७7070 ४७#ज्ञछ७७॥ 
४96 [70]80 7800598॥98 07070800600 800  ४)6७ ०0080400604008] 


[ जे ] 


00ए७०७7॥०8६ व8 ४36 80प807ए,..._ ॥9 १786$ कश० एध४४8  00प्रोते 
0 पाए. 0एाएं0० ६४५6 206 ॥0.6  8808[88000]ए 06७8 
जात) 002670607 60 8ए0०ंते 8 7980000०70000, एछक्ता०त 4 ४006 
#6 800॥078 7089ए 70 8078800 77 8 8प86दप७७॥ 60॥000- 

[५७६ 600 900८ 88 79667 0प्राते 00 06 प्रहर्शापों [8 &0 [87676 
#7'070 #006 7छएंवे ढासटप्रौक्का[05 | 88 80, 8008 ४70प९४ढी 0ज़0 
009 जाग] 6 806 ए0०७6त0 6 076 ए०६7/०-.. 0च 06 
ए०)॥0]6 70 8 & प्र००प। 8#पतेए धाते 09 &०४07'8 08077 0797५ 
9000प788677076 |7 ४6]|7 0707/68, 


7066 ॥58, 982, (506, ) 5. पं, ४९४४६, 


ए॥6 एा0षछ ४७४६४ 


पपा०-86 8७6 7रप767008 90078 0०7 घताणशा 700068 800 
80ए०"७77678 005६ 6ण ९ए9 80 77809ए 09083 80 006 9]8069 88 
ए० गाते ॥०79.. [09 छपंाए8 87० 0008प्र७0. ६086 ७] 
5008 80%8॥0987070 ए0" 78 00 036 8प0]60 800 ॥8ए9० छ708070680 
086 780878| 80 050॥606060 ७४००६ ए४॥ 00077 003 0500777707608 
]0 & ए0-79877060 परा&00०07. पफ0व7 8ष७ीएछ8 0 ४6 गराध्ां। 
070768 0 वणवांध्७ एणीा008 ४90प800 80०0 807ए8876 0पए०९ 
006 4880 90 9७8/.8 07 77076 8 0070ए॥00708. . 40 8 09097"9॥]ए 
0॥#676७00 [709 8086 &ए०७१8 0ए 006 08650-900६ ए०]09/8 0 ४8॥6 
9076-70067907008670७6 967400. 

प0४४ 009 00072 #988 29286860 ए0०] 76006ए60 8 ७एं०0७॥४ 
#7077 ४6 [800 0080 ]60 #80 00 ४६० 0४700 प80 ॥0099 97088 0ए0७ 7 
0796 7700008. भी7#8 7>पांहर60 370 960७7067५ 4950, ॥08 
8680080 80]007 ७०१ 80 096 970०प्४ट70 079 79 38677०77067 39854, 
8िच08 थीछा प्राध्य ए #रांघट्8 0890 ॥8906760, ४6 0500, 
#0670[076, 06608 767ए9800 फ़क्चव्धाएप्रौध)ए ए्676 $॥0 0688 एछ॥| 
[606&0७ 708006 800 ४0॥6 5४४४७०77 9700|977. 

(६४॥७॥ 38, ]959 5 4, 


सवतनन्‍्त्र भारत 


पुस्तक की भूमिका में ही लिखा है कि पुस्तक लिखने का 
मुख्य उहृ श्य आगरा विश्वविद्यालय की बी० ए० कक्षाओं के 
राजनीति विषय के तृतीय. प्रश्न-पन्र के लिये एक पाख्य-पुस्तक 
तंयार करना है। निस्सन्देह इस उद्द श्य की पूर्ति प्रस्तुत पुस्तक 
बहुत श्रच्छी तरद्द करती है। भारत में राष्ट्रीयता के विकास तथा 


[ ८ ] 
स्‍्वातन्त्य श्रान्दोलन की सफलता पर चारों ओर छितरी हुई 
सामग्री लेखकों ने परिश्रम से संग्रद्वीत की है । व्यापक विषय का 
विवेचन तथा प्रतिपादन अच्छे ढज्ञ से किया गया है। पुस्तक में 
मोलिक अ्रथवा गम्भीर गवेषणात्मक दृष्टिकोण[नदटीं लिया गया 
है पर पपाठ्य-पुस्तक? में यह किया भी नहीं जा सकता। आगरा 
विश्वविद्यालय ने यह पुस्तक बी० ए० कक्षाओं के पाख्य-क्रम में 
स्वीकृत भी कर ली है। अ्रन्य लोगों के लिये भी पुस्तक उपयोगी 
हें क्योंकि उसमें मारत में राष्ट्रीयता के सृत्रपात, काँग्रेस आन्दो- 
लन और उसकी सफलता, राष्ट-निर्माताओं के विचार ओर कार्य 
प्रणाली, वर्तमान राजनीतिक दलों की नीति तथा भारत की 
बंधानिक प्रगति की पृष्ठभूमि समम्ाते हुये भारतीय संविधान पर 
पर्याप्त विचार किया गया है। हिन्दी भाषा में यह पुस्तक एक 
बड़ी कमी को पूरा करती है। 
दिसम्बर ३१, १६५४१ रा० प्र० 
विश्वमित्र 
१८५७ की प्रथम भारतीय राज्य क्रान्ति से लेकर स्वा- 
घन भारत के अद्यावधि राजनीतिक क्रम विकास कर के सरल 
बोधगम्य इतिहास की परिचायक इस पुस्तक के विषय में संक्षेपत: 
यहो कद्दा जा सकता है कि हिन्दी भाषोी, जनता के लिये यह मृत्यु 
लोक के लिये मन्दाकिनी है| पुस्तक के पूर्वा्ध॑ विषय राजनोति 
ओर शासन विषय की अ्रपेक्षा ऐतिहासिक अधिक हैं, उत्तराध॑ 
विषय नागरिक शास्त्र की निधि हैं | देश की हिन्दी भाष।-भाषी 
जनता की तत्कालीन श्रावश्यक्रता पूर्ति के लिये हमारे विचार से 
पुस्तक श्रपने ढज्ञ की बजोड़ है । लेखकों का प्रयास सफल एवं 
स्तुत्य है | पुस्तक राजकीय प्रश्रय की अ्रधिकारिणी है। 
दिसम्बर ७, १६५१ 
श्री हरिशद्डर विद्यार्थी, अध्यक्ष, डेवलपमेण्ट बोर्ड, कानपुर । 

गत सो वर्षो के राजनतिक आ्रान्दोलनों तथा भारत की संवेधा- 
निक प्रगति का यह क्रमबद्ध इतिहास सामयिक है | भारतीय राज- 
नीति के गम्भीर विद्यार्थियों के द्वी लिये नहीं श्रपितु उन सभी लोगों 
के लिये जिन्हें भारत के राजनतिक आन्दोलन तथा संवेधानिक 
विकास के अ्रध्ययन से रुचि है, यद्द पुस्तक लाभप्रद सिद्ध होगी। 
अक्टूबर १५, १६५६१ (ह०) हरिशंकर बिद्यार्थी 


[5 ॥)' 
प्रिन्सिपल सदगुरुशरण अवस्थी, बी० एन० एस० डी० कालेज, कानपुर । 


“भारतीय राजनीति श्रोर शासन? में राष्ट्रीय आन्दोलन के 
विकास का वर्णन करते हुये उन सभी शक्तियों एवं संस्थाओं की 
रोचक विवे5र" की गई है जिनके परिणामस्वरूप भारत ने 


स्वतन्त्रत £. >“निक विकास का वर्णन सरल, 
बोधगम्य .. कु साथ ह्वी भारत के नये संविधान 
की विस्दू «5 . 'गख्याभीपुस्तक में दी गई है| 
अक्टूबर .. १.५ 'ह०) सदगुरुशरण अवस्थी 
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अथम भाग 
भारत में 
राष्ट्रीयता का विकास 


तथा 
राजनेतिक विचारधारा 
(?८९७-//१४७) 


पहला अध्याय 


१८५७--पहला स्वातन्द्रयथ संग्राम 


आधुनिक भारतीय राष्ट्र भावना--राष्टीयता वाह्म अथवा वहिमु खी भावना 
न होकर एक अनन्‍्तमु खी, व्यक्तिगत सिद्धान्त है। आजकल इसी दृष्टिकोण को 
उत्तरोत्तर अधिक मान्यता प्रा हो रहो है। इसके अनुसार राष्ट्रयता एक ही प्रदेश 
के निवासियों की उस निश्चित देश के प्रति समान दृष्िकोण की भावना को 
कहते हैं। किर भी अनेक विदेशो विद्वान भारतवर्ष को राष्ट्र स्वोकार नहीं करते । 
उनकी यह घारणा किसी हृद तक ग़लत है क्‍्येकि भारतीय इतिहास की परणरा में 
हमें विषमताओों के बीच एक अदभुत समता के दर्शन होते हैं। सम्पूर्ण भारत के 
निवासियों का एक ही इतिद्यास है श्रोर उनके साहित्य, काव्य तथा लोकगाथाओं के 
पीछे समान सम्यता तथा परम्पराओं की शड्जुला है। यह सत्य हे कि मध्यकालीन 
भारत में राष्ट्रीय भावना का अस्तित्व न था। उस समय के सामन्ती दृष्टिकोण तथा 
वातावरण में शुद्ध राष्ट्रीय भावना पनप्र ही नहीं सकती थी। परन्तु समान विचारधारा, 
समान भावना तथा समान जीवन-दर्शन के शअ्रर्थ में राष्ट्रीय भावना संसार के सभी 
देशों के लिये एक आधुनिक जाण्ते है। आधुनिक योरोप का इतिहास दी राष्ट्र राज्य 
(४० ।९०४४०7-७४०॥८) के विकास से आरम्भ होता है। अतएव यह निविवाद 
है कि हमारे देश में भी इस भावना का जन्म बहुत बाद में हुआ । यहाँ राष्ट्रीयता 
ग्रेज़ों के अन्यायों एवं अत्याचारों के प्रति विद्रोइ तथा साम्राज्यशाडी- शासन ओर 
शोपण के विरोधस्वरूप उत्न्न हुई -समम्न-सजनेतिक चेतना में पनप्री और आज 
संसार के दूसरे देशों की भाँति भारतवर्ष में भी राष्ट्रीय आबजा का उत्तरोत्तर 
विकास दो रहा है । _ 
कुछ लोग समभते हैं कि राष्ट्रीय काँमेस ([00]7 'पि३६073] (07९7८४४) 
का इतिहास दह्वी भारतीय राष्ट्रीयता के जन्म तथा विकास का इतिहास है । परन्तु यह 
धारणा पूर्णंत: सत्य नहीं है। वास्तव में भारतीय राष्ट्रीयता की शक्तियाँ काँग्रेस के 
जन्म से बहुत पदले सजग द्वो चुकी थीं ओर राष्ट्रीय भावना का प्रचार ओर प्रसार 
काँग्रेस के बाहर भी होता रहा है। हमारे देश की विभिन्न जातियों को एकता के सूत्र 
में बाँधने का सबसे अधिक भ्रेय तो अत्याचारी विदेशी शासन को हे जिसके कुकृत्यों 
से विद्रोह आवश्यक दो गया था। अंग्रेज्ञों के बिस्तार तथा संगठन की नीति 
साम्राज्यवादी दृश्कोण से अत्यन्त द्वितकर थी। इसके फलस्बरूप विशाल भारत देश 
बिना किसी व्यय के ही अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिलकर अंग्रेज़ों के अत्यधिक लाभ का 
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साधन बन गया था। परन्तु कम्पनी की व्यापार-नीति इतनी अ्रधिक शोषणप्रधान 
और डलहोज़ी की लूठमारी इतनी खुली हुई तथा अ्रमानुषिक थी कि सामन्ती 
शासकों में विद्रोह तथा घृणा के भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक हो गया। शासन द्वारा 
परिपोषित ईसाई पादरियों के धर्म प्रचार ने इस विरोध को ओर प्रबल बना दिया, 
हिन्दू-मुसलमान, राजा-प्रजा, सभी वर्गों तथा परिस्थितियों के भारतीयों के मस्तिष्क 
सन्देहों ओर आशंकाओं से उत्तेजित थे और ये आशंकायें बिल्कुल निराधार भी नहीं 
थीं। चरबी की कारतूसों ने चिनगारी का काम किया | भारतीय समाज विद्रोह के 
पूर्व ही आधुनिकता को अपना चुका था ओर देश ने राजनेतिक तथा आध्िक जीवन 
में एक प्रकार की एकता प्राप्त कर लीथी। अ्रतएव राशैय विचारधारा तथा 
आन्दोलन का विकास स्वाभाविक हद्वी था। इस प्रकार मारतीय राजनीति में अंग्रेज़ों 
के हस्तक्षेप (प्लासी का युद्ध सन्‌ १७४७ ई०) के ठीक सौ वर्ष बाद भारत ने सबल 
तथा विस्तृत होती हुई साम्राज्यशाही के विरुद्ध विद्रोह का झंडा ऊँचा किया | 

सन्‌ १८५७ ई० की यह घटना अंग्रेजों के लिये “सिपाही विप्लव” मात्र थी 
परन्तु हमारे लिए यह भारतीय स्वतन्त्रता की पहली लड़ाई थी। अंग्रेजों ने इस 
संग्राम में शहोद होने वाले भारतीय वीरों पर कीचड़ उछालने में कुछ उठा नहीं 
रक्‍्खा। उनके एकांगी वर्णुनों को पढ़ कर सत्य की थाह पाना भी कठिन लगने लगता 
है। वास्तव में सन्‌ १८५७ के विद्रोह का सन्‍्तोपजनक इतिहास शअप्राप्य है क्‍योंकि 
इसका वास्तविक स्वरूप स्वतन्त्र भारत में साँस लेने वाला कोई भारतीय हो उपस्थित 
कर सकता है। परन्तु आधुनिक भारतीय राष्ट्र भावना के विकास में सन्‌ १४७ का 
महत्व समभने के लिए. ऐतिहासिक विवादों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है | 

सन्‌ ?४७ का युद्ध--इस युद्ध की योजना सीधी ओर सरल थी। इसके 
अनुसार भारतीय सेना को देश भर में एक निश्चित समय पर विद्रोह का कण्डा 
ऊँचा करके अंग्रेज अफूसरं। को मार डालने, काराणद तोड़ कर बन्दियों को मुक्त 
कर देने, राज्यकोषों, शख््रागारों तथा किलों पर अधिकार कर लेने तथा तार के 
खम्भों ओर रेल की पटरियों को काट देने का कार्यक्रम था। क्रान्तिकारियों को पूर्ण 
विश्वास था कि इन धघक्कों से विदेशी सरकार की नींव हिल जायगी | इसके पश्चात्‌ 
उनका दूसरा लक्ष्य जनता की सहानुभूति प्रात्त करना था। विद्रोह के नेताओं ने 
अपनी घोषणाश्रों में क्रान्ति की आधारशिला को अधिक से अधिक विस्तार देने का 
प्रयत्न किया। उन्होंने अपनी माँगों में ज्ञमींदार, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, कारीगर, 
परिडत, फकीर आदि सभी वर्गों के असन्तोष ओर ज्ञोभ का उल्लेख कया | 

क्रान्ति का मुख्य भार सेना के कन्धों पर था और मद्रास तथा बम्बई की 
भाँति जहाँ-जहाँ सेना ने संघर्ष में योग नहीं दिया वहाँ-बहाँ विज्ञव की श्रग्नि केवल 
सुलग कर द्वी रह गई। परन्तु पश्चिमोत्तर प्रांत में दिल्ली, मेरठ, अ्रवध, रद्देलखण्ड, 
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आगरा, इल।द्वाबाद तथा बनारस में, बंगाल के पटना और छोटा नागपुर प्रदेशों में 
तथा मध्यमारत के नीमुच ओर अजमेर जिलों में ययेन्‍्ट समय तक फोजो राज्य की 
व्यवस्था रह्दी। इससे हम क्रान्ति के विस्तार तथा उसकी गम्मीरता का कुछ अनुमान 
लगा सकते हैँ। अवध, रुदेलखण्ड, ,बुन्देलखए्ड ओर सागर तथा नवंदा के प्रदेशों 
में जनता अंग्रेज़ी राज्य के विरुद्ध उठ खड़ी हुई। पश्चिमी बिहार तथा आगरा ओर 
मेरठ कमिश्नरियों में भी सेना ओर जनता ने लगभग साथ ह्वी साथ विद्रोद्द किया । 
इसके परिणामस्वरूप देश के कुछ भागों से तो अंग्रेज्ञी सत्ता का लोप ही हो गया | 
कलकत्ते की कम्पनी-सरकार का दिल्ली और आगरा से कोई सीधा सम्पर्क नहीं 
रह गया था । 

सेना का विद्रोह मेरठ में १० मई, सन्‌ १८५४७ को निश्चित समय से कुछ 
पूर्व अनायास ही ग्र/रम्भ हो गया। मेरठ से सेनिक दिल्ली की ओर बढे ओर राजधानी 
भी शीघ्र द्वी उनके अधिकार में आगई | यह इस स्वातन्त्य-युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण 
विजय थी क्योंकि इसके फलस्वरूप विज्ञवकारी सेनिकों को युद्ध का नेता मिला, उददं श्य 
मिला, मण्डा मिला, राष्ट्रीय क्रांति की मान-मर्यादा मिली ओर हथियार तथा गोला 
बारूद मिले जिनकी उन्हें अत्यधिक आवश्यकता थी। जब कई असफल प्रयत्नों के 
बाद अंग्रेज़ों ने फिर राजधानी में प्रवेश किया तब जनता उनका डठकर सामना 
करने के लिये तेयार थी। इस प्रकार दिल्ली के आसपास के गाँवों में भी बहुत दिनों 
तक युद्ध चलता रहा | 

आगरा में नगर तो अंग्रेज्ञों के अधिकार में द्वी रद्दा, परन्तु शेष प्रांत भर 
की जनता उठ खड़ी हुई थी। लखनऊ विल्ञवकारियों द्वारा घिरा, उद्धार हुआ, खाली 
किया गया और फिर अंग्रेजों के अधिकार में आया; ओर यह सारे परिवर्तन अल्पकाल 
में दी हो गये। भूतपूर्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने कानपुर 
पर अधिकार कर लिया ओर यहाँ भी सारा भेदभाव भूल कर द्विन्दू-मुसलमान दोनों 
ने साथ-साथ काम किया, साथ-साथ खून बद्दाया | शीघ्र ई रहेलखण्ड में भी आग 
फेल गई और वहाँ की सेना, पुलिस तथा जनता ने मिलकर फेवल कुछ घण्टों में दी 
अंग्रेज़ी राज्य को उखाड़ फेंका | 

मध्यमारत तथा बुन्देलखण्ड में इस क्रान्ति के साथ काँसी की रानी लद्मीबाई 
तथा नाना साहब के सेनापति तात्या ठोपे के अमर न।म गु थे हुये हैं। लद्धमीबाई की 
ओजपूर्ण वाणी में जादू था | उसके संकेतमात्र पर जनता कट-मरने के लिये तैयार हो 
जाती थी। उसने ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया, परन्तु जून, सन्‌ १८४८ 
में वह युद्ध में लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुईँ। इसके एक वर्ष बाद तात्या टोपे भी 
बन्दी बनाकर फाँसी पर चढ़ा दिया गया | वह वास्तव में एक महान सेनानी था। 
नाना साहब नेपाल के घने जंगलों सें जा छिया और फिर उसका पता नहीं चला। 
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बिहार के विज्ञककारियों का केन्द्र आरा था। वहाँ के राजपूत जमींदार राजा कुमार 
सिंह ने अपनो वीरता से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिये ओर म्त्युपर्य्यन्त उन्हें 
छकाते ही रहे । 

इस प्रकार उत्तर के लगभग सभी प्रांतों में सेना और पुलिस के साथ-साथ 
भारतीय-कर्मं चारियों ने भी विद्रोहियों का ही साथ दिया। बहुधा तो अंग्रेज्ञों को कहीं 
किसी प्रकार की सहायता मिलना कठिन द्वो जाता था। घनिक वर्गों की भ्रद्धा भी 
अग्रेज़ों पर से उठने लग गई थी। पंजाब में जहाँ अंग्रेज़ों को सत्ता अभी ठस से मस मी 
नहीं हुई थी, सरकार का चलाया हुआ &: प्रतिशत ब्याज का १० लाख पॉंड का 
ऋण लोगों का ध्यान भी नहीं आकर्षित कर सका। परन्तु सिख राजाश्रों के हृदय में 
विज्ञकारियों के प्रति तनिक भी सहानुभूति नहीं थो। राजपूताना के अ्रविकतर 
शासकों ने भी निष्पक्ष रहना ही उचित समझ कर किसी पक्षु की सहायता नहीं की | 
फिर भो उत्तर में विद्रोह बिजली की गति से फैला और उसके पांछे “करने 
या मरने?! की भावना थी। परन्तु दक्षिण में इस चिनगारी ने तुरन्त आग नहीं 
पकड़ी | वहाँ के लोगों ने कुछ समय रक कर उत्तर का परिणाम देखने का निश्चय 
किया । वहाँ जब-जब आग भड़की हेदराबाद के प्रधानमन्त्री सालार-जंग ने ठुर॒न्त 
उसे दबा दिया | 

इस विद्रोह के फलस्वरूप भारत सरकार को भारी आथिक घांठा हुआ ओर 
सरकारी ऋण बहुत बढ़ गया। अतएवं गरकर तथा उसको हुए्डियो की साख पर 
भी भारी आपात इत्मा। देश का आन्तरिक व्यापार ढाला पड़ गया, इज्जञलंड 
से माल आना बन्द हो गया ओर महद्दाजन तथा व्यापारी द्वााथ पर द्वाथ घर बेठे 
रह गये। विद्रोह में जोवन-हानि के आरके इससे भी अधिक मयानक हैं। लगभग 
२०,००० भारतीय सैनिक तथा १,००,००० असनिक युद्ध में लड़ते हुए मारे गये | 
परन्तु विद्रोइ-दमन के उपरान्त जो अनुमान लगाया गया उसके अनुसार चोटों, 
कठिनाइयों तथा राजकीय दण्ड के फलस्वरूप मरने वाले सेनिक्रों की संख्या 
१,००,००० से कम नहीं थी ओर असेैनिक मरने वालों की संख्या तो इससे भो 
कद्दीं अधिक रही होगी। इस युद्ध में विजेताओं की भी यथे४ द्ानि हुई। विद्रोह की 
धन तथा जन द्वानि के इन आँकड़ों से इम उसकी भयानकता तथा विस्तार का बहुत 
कुछ अनुमान लगा सकते हैं । 

असफलता के का रण----सन्‌ १८५४७ ६० की यह राज्यक्रान्ति प्रारम्भ में श्रत्यन्त 
सफल रही, परन्तु श्रन्तत: वह अपना उह श्य प्रात न कर सकी। वास्तव में क्रांतिकारी 
अपनी प्रारम्मिक सफलता से यथेन्‍्ट लाभ नहीं उठा पाये। इसके कई कारण थे 
जिनमें से कुछ पर तो उनका कोई वश न था, परन्तु शेष उनकी नीति, उनके 
दृ्षिकोश तथा सामाजिक स्तर का सीमाश्रों के द्वी परिणाम थे । 
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क्रान्ति की असफलता का सबसे पहला कारण समय का ग़लत चुनाव था। 
सन्‌ १८५७ का वर्ष अंग्रेज़ों के लिये शुभ था । उस समय तक क्रीमिया तथा चीन के 
युद्ध समाप्त हो खुके थे ओर इस प्रकार विद्रोह-दमन के लिये बड़ी संख्या में अंग्रेजी 
सेनायें भेजने में कोई अहचन नहीं रह गई थी। अफग़ानों के साथ भो अंग्रेजों की 
मित्रता थी ओर देश के बाहर भारत का कोई मित्र नहीं था। दूसरे, अंग्रेजों ने 
समुद्र पर एकाधिकार जमा रक्‍खा था, श्रतएव उन्होंने मारत के अकेल्लेपन को 
ओर भी अधिक निस्सहाय बना दिय[। जब तक पंजाब तथा सागर तठ के नगर 
उनके अधिकार में थे, अंग्रेज़ों को आन्तरिक विप्लव की विशेष चिन्ता नहीं थी। 
तीसरे अंग्रेजों के पास बड़ी भारी सेना थी ओर उसके हथियार भारतीय हथियारों से 
कहीं अच्छे थे। उनकी एन्फील्ड राइफलों की मार भारतीयों के पर उखाड़ देती थी। 
इसके अतिरिक्त, वार द्वारा समाचार भेजने के नये आविष्कार का भी क्रान्तिकारियों 
के विरुद्ध सफल प्रयोग किया गया। 

कारणों की दूसरी *खला में सबसे पहले हम उचित निर्देशन की कमी पर 
विचार करेंगे जिसके फलस्वरूप विद्रोह का आरम्भ मेरठ में १० मई को निश्चित 
समय से पूर्व ही हो गया। योजना के अनुसार प्लासी के युद्ध की शताब्दी के दिन, 
२२ जून को सारे देश में एक साथ विद्रोह का विस्फोट होना चाहिए था। इस 
प्रकार आरम्म में ही समय-तालिका भज् दो जाने के कारण सफलता का केवल एक 
उपाय शेब रह गया था--देश के अ्रविकतर भागों से अंग्रेजी सत्ता का शीघ्रातिशीघ्र 
निमू लन | परन्तु पहले से इस प्रकार की योजना न रहने के कारण यह भी नहीं हो 
सका। दूसरे, बहुत से देशी राजाओं को अंग्रेज़ी कूथ्नीति के फलस्वरूप शक्ति तथा सत्ता 
मिली थी; उन्हेंने क्रान्ति का विरोध किया। दिनकरराव की कूटिनीति के कारण 
सिन्धिया विद्रोह में कोई योग नहीं दे सका और नित्राम ने दक्षिण में उठते हुए विद्रोह 
को दबाया | ये शासक पुत्र गोद लेने का अधिकार चाहते थे | लाड्ड केनिंग ने बड़ी 
चतुराई से यह अ्रधिकार देने का आश्वासन देकर उन्हें भारत में अंग्रेज़ी सत्ता का मुख्य 
स्तम्म बना लिया | त॑सरे, ज्मींदारी तथा निहित स्वार्थों ने भी-विशेषकर बहाल में. 
शासक वर्ग के हित को ही श्रपना हित समझा | दूसरी ओर देश के दलित वर्ग भी 
विप्लवकारियों का साथ नहीं दे सके। ओर श्रन्त में, क्रान्तिकारियों के पास न तो 
संयोजनशील-नेतृत्व हो था ओर न समानान्‍्तर सत्ता के रूप में क्रांतिकारी संगठन का 
कोई केन्द्र दी | 

परिणाम--सन्‌ १८६० तक पिप्लव के सारे चिन्द् मिटाये जा चुके थे, 
परन्तु उसके घावों के गहरे निशान, उसके स्थायी परिणाम अरब भी शेप ये। यहदद 
क्रान्ति मुख्यत: अंग्रेज़ी शासन की प्रगतिशील विचारधारा के विरुद्ध सामन्‍्तकालीन 
तत्वों के विद्रोह का परिणाम थी। आन्दोलन तो सफल नहीं हो सका परन्तु उसके 


६ भारतीब राजनीति ओर शासन 


फलस्वरूप जनता का दबा हुआ असनन्‍्तोष उभर कर ऊपर अवश्य आ गया | विदेशी 
शासन भी एक बार सद्म गया। इस क्रान्ति के दमन में जनता को आतंकित 
करने के उद श्य से अ्रमानुषिक निदंयता का प्रयोग किया गया जिसको यांद श्राज 
भी भारतीय मस्तिष्क में कसकती है। भारतीयों तथा अंग्रेज़ों के बीच की खाई चोड़ी 
होती गई ओर पश्चिमी आदर्शों पर आधारित नई भारतोय सम्यता के सपने चूर- 
चूर दो गये | क्रान्ति की असफलता 'से द्विल्‍्दू तथा मुसलमानों के बीच भी भेदभाव 
उत्पन्न हो गया ओर इस प्रकार मारत की आत्मा में एक दरार-सी पड़ गई। हमारे 
आज के नागरिक जीवन को गन्दा बनाने वाले साम्प्रदायिक मनमुटठाव तथा कलइई 
इसी उत्तर-क्रांतिकाल को देन हूँ । विद्रोह में मुसलमान सबसे आगे रहे थे, अतएव 
अंग्रेजों ने विभाजन की नीति ([)906 ६ ॥9८०७) को अपनाया | लगभग 
चालीस वर्षों तक वे मुसलमानों की उपेक्षा तथा द्विव्दुओं के साथ पक्षपात करते रदे 
श्रोर इसके बाद जब हिन्दू भी विद्रोद्दी हो चले, अंग्रेजों ने मुसलमानों का पक्ष लेना 
आरभ्म कर दिया। इसका कुफल यह हुआ कि हिन्दुओं और मुसलमानों में 
मनमुठाव बढ़ गया ओर सरकार की इसी विभाजन नीति के परिणम-स्वरूप 
साम्प्रदायिक समस्या ने आगे चल कर एक विकट रूप धारण किया । 

अंग्रेज़ लेखकों के मतानुसार इस विद्रोह के फलस्वरूप मारत से ईस्टइण्डिया 
कम्पनी की “अ्रप्रगतिशील, स्वार्थप्रधान तथा व्यापारिक?” शासन-नीति उठ गई ओर 
उसका स्थान वाइसराय के माध्यम से ब्रिटिश शासन-सत्ता के उदार शासन ने ले 
लिया | परन्तु वास्तव में यह परिवतन केवल नाममात्र का था, क्‍योंकि भारत में 
अंग्रेज़ों का फैलता हुआ साम्राज्य सन्‌ १७६३ से द्वी इद्ञलेंड की सरकार की देखरेख 
में चल रद्द था। परन्तु अब शासन की बागडोर पूर्ण रूप से अपने द्वाथ में लेने पर 
ब्रिगिश सरकार का ध्यान सबसे पहले ऐसे उथायों की श्र गया जिसके द्वारा भविष्य 
में इस प्रकार के विद्रोह की आशंका मिठाई जा सके। इस उहं श्य को प्राप्त करने 
का सबसे अच्छा उपाय देश में 2 , जनद्वित प्रधान शासन व्यवस्था की 
स्थापना है, यद्द किसी ने सोचा भी नहीं ।<थरतएव सेना का पुनर्संगठन किया गया 
श्रोर उसमें भारतीयों की संख्या घठा कर उनके स्थान पर अंग्रेज्ञ भरे गये | परन्तु 
एक-एक अंग्रेज सैनिक का व्यय चार-पाँच भारतीय सेनिकों के बराबर दोता था। 
अतएव अंग्रेजों की भारतीय सेना का व्यय भी बढ़ने लगा | परन्तु इसकी चिन्ता दी 
किसे थी ? मुख्य सेनिक केन्द्रों में गोरी पल्‍्टन की नियुक्ति की गई। नई देशी पल्टन 
में केवल गुरखों, पठानों तथा सिखों की भर्ती की जाती थी ओर उच्च जाति वालों को 
जान-बूक कर स्थान नहीं दिया जाता था। सेना के नये दस्ते बनाने में भी जाति- 
विभाजन की नीति पर काम किया गया। आपस में ईष्या ओर मनमुठाव बढ़ाने के लिये 
पल्‍्टनों का स/म्प्रदायिक नामकरण किया गया, उदादरणार्थ राजपूत रेजीमेंट, सिक्‍्ख 


१८५७--पहला स्वातन्त्य संग्राम रु 


पल्टन, पठान पल्टन आदि | इस प्रकार भारतीय सेना जनता की समरवा हिनी बनने के 
योग्य ही नहीं रक्‍्खी गई। ओर सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्वयं जनता के 
हथियार छीन कर उसे कायर तथा निकम्मा बना दिया गया, जनता निरख्र दो गई। 
उसके पास आत्म-रक्षा के लिए भी इथियार नहीं रह गए।। इतना ही नहीं, जनता 
को भली-भाँति दबाया गया। गदर में भाग लेने वाले कुटुम्बों को नष्ट कर दिया 
गया। इस प्रकार ब्रिटिश शासन सत्ता की पुन: स्थापना पहले से अधिक भयानक 
एवं सुदृद रूप में की गई । 

महारानी विक्टोरिया के नवम्बर सन्‌ १८४८ के घोषणापत्र को भारतीयों का 
महान अ्धिकार-पत्र (५/७272 ()8709) कहा गया है परन्तु वास्तव में, इसके 
शब्द-जाल के पीछे हमारी गुलामी ओर हज़ारों मील दूर रहने वाली जाति के द्वारा 
शासित होने की लजाजनक कहानी छिपी हुईं थी। अंग्रेज़ कहें चाहे जो कुछ परन्तु 
बर्मा तथा उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रदेश में उनको पुरानी साम्राज्य विस्तार की नीति 
झब भी काम कर रही थो। भारतीयों पर किए जाने वाले श्रत्यःच,रों में भी किसी 
प्रकार की कमी नहीं आई थी। वास्तव में अ्रेग्रेजों ने अब भारतीय समाज के 
राजनैतिक तथा आशिक प्रतिक्रियाबादी तत्वों से समकोता करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति 
के लिये काफी मजबूत ग्राधार खोज लिया था। जिन सामन्तशाही तत्वों ने विद्रोह 
का नेतृत्व किया था सरकार ने उन्हीं को ओर सबल बनाना आरम्म कर दिया। 
इसके अतिरिक्त सरकार प्रत्येक प्रगतिशील सुधार-योजना का विरोध कर रही थी। 
वर्णु-व्यवस्था राष्ट्रीय एकता की राह का रोड़ा थी, अतएव सरकार ने उसका समर्थन 
तथा परिपोपण किया। आशिक क्षेत्र में भी विदेशी स्वार्थों के सदड्भठन का युग विद्रोह 
के बाद से ही आरम्म हुआ | भारत में विदेशी व्यापार तीव्र गति से फेल रहा था 
ओर देश की श्रर्थ-व्यवस्था को धक्के पर धक्का लग रहा था। सन्‌ १८६१ तथा 
१६०० के बीच पड़ने वाले कई दुभिक्षों का क्रम इस सत्य का सबसे बड़ा प्रमाण है। 
परन्तु जितने उत्साह से यह विदेशी अपनी उच्चता का दावा तथा व्यवहार करते थे, 
उतने दी उत्साह से मारतवासी भी समानता की घोषणा करना सीख रहे थे | 

संक्षेप में, यद्द कहा जा सकता है कि इस विद्रोह के साथ-साथ प्राचीन भारत 
का श्रन्तिम प्रद्दार विफल हो चुका था। अ्रब अंग्रेजों को केवल उस नवीन भारत का 
भय रह गया था जो पश्चिम के मानसिक विकास से प्रेरणा लेकर उठ रदह्दया था। 


दूसरा अध्याय 


भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन का सूत्रपात 

राष्ट्रीय आन्दोलन का स्वरूप--सन्‌ १८५४७ के विद्रोह का क्षेत्र बहुत 
विस्तृत था। इस अवसर पर जिस प्रकार अनेक वर्गा तथा जातियों के लोग कंधे से 
कंधा भिड़ा कर लड़े थे बेसा देश के इतिहास में पहले कभी, किसी विदेशी आक्रमण- 
कारो के विदद्ध नहीं हुआ था । परन्तु अंग्रेजी राज्य को उखाड़ फेंकने की प्रबह 
अभिलाषा होते हुये भी इस विद्रोह में सच्चे राष्ट्रीय आन्दोलन के कई आवश्यक 
तत्व नहीं थे | जाति, धर्म तथा परिस्थिति की विभिन्नताओं के कारण भारतीय न तो 
पूर्ण एकता हो प्राप्त कर सके और न एक साथ तथा एक समय पर प्रहार ही कर 
पाये। विद्रोह के नेताओं के अपने अपने उह श्य थे। कुछ मुसलमान बहादुरशाह 
के नेतृत्व म॑ अपनी खोई हुई राज्य-सत्ता पाना चाहते थे, कुछ हिन्दू पेशवा के 
अधिकारों की स्थापना के लिये लड़ रहे थे ओर दोनों ही जातियों के रूढ़िवादी तत्वों 
के मतानुसार यह्द क्रांति प्रगति की आधुनिक प्रवृत्तियों के विदद्ध प्रतिक्रिया मात्र थी 
आर सब से बड़ी बात तो यद्द थी कि इस क्रान्ति के पीछे कोई ऐसे स्थायी तथा 
प्राशदायक आदर्श नहीं थे जो जाति वर्ग की विभिन्नताओं को एकता के यूत्र में बाँध 
कर रख सकते | 

परन्तु यद निविवाद है कि इस विद्रोह के साथ भारतवर्ष मध्यकालीन 
परिस्थितियों से नकल कर आधुनिकता के युग में आ गया। अरब देश के पश्चिर्म 
शिक्षा प्राम नागरिक राजनीति का बोद्धिक मूल्यांकन करके राजनंतिक सम्भावनाओं 
का अनुमान लगाने में कुशल हो चले थे । ऐसी परिस्थिति में यह भी स्वाभाविक 
ही था कि देश में राष्टंय आन्दोलन धारे धरे बदू कर एक संगठित रूप धारण कर 
ले। शिक्षित भारतीय अब देश के श्रतीत बेमव की पुनस्थापना का स्वप्न देख रहे 
थे और इस प्रकार गुलामी की भावना को मिठाकर देशप्रेम के माव जागश्त करने के 
शुभ प्रयत्न में उन्हें घामिक नेताओं का सहयोग भी प्रात था। चारों ओर स्वराज्य 
की माँग उठ रह्दी थी। अंग्रेजों ने इमारी प्राम-पंचायतों को नइट कर उनके स्थान 
पर विदेशी परम्परा के बोर्ड और कॉोंसिलों की स्थापना की थो। परन्तु इन संस्थाओं 
में जनद्वित की क्षमता तक नहीं थी। अंग्रेजी शासन ने शिक्षा को पूर्ण अ्वहेलना 
कर केवल अंग्रेज्ञ व्यापारियों के द्वितों की रक्षा के लिए. देश की समस्त ललित 
कलाओं तथा उद्योग-पन्धों का नाश कर दिया था। इसके फलस्वरूप जनता में ओर 
श्रधिक उत्तेजना फैल रद्दी थी। सिंचाई, वन-रक्षा तथा कृषि की ओर से भी सरकार 
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उदासीन ही थी । लोग गाँव छोड़कर अधिकाधिक संख्या में नगरों की ओर आकर्षित 
हो रहे थे जिसके फलस्वरूप नगरों की स्वच्छता तथा स्वास्थ्य की समस्या बहुत 

वश्यक हो गई थी। परन्तु सरकार ने इस दिशा में भी कोई ध्यान नहीं दिया। ओर 
जब इस उदासीनता के फलस्वरूप संक्रामक रोग फलने लगे तब अधिकारियों ने उन्हें 
रोकने की शीघ्रता में ऐसे उपायों का प्रयोग किया जिनसे जनता की रही सही 
सहानुभूति भी समाप्त हो गई। इसके अतिरिक्त, अंग्रेज़ों की यह शासन-व्यवस्था 
बहुत मंहगी भी थी | ब्ल॑ट (8]प) के शब्दों में “भारत के सेनिक तथा सा्बजनिक 
विभागों पर होने वाला आवश्यकता से भी अधिक व्यय अत्यन्त लजा की बात है ।” 
वास्तव में भारत के अथ-मंत्री को भारत की इतनी चिन्ता नहीं रहती थी जितनी 
इड्धलेंड की । ऐसी परिस्थितियों में चारों ओर अ्रसंताप फलना स्वाभाविक ही था | 
श्रीमती एनीबेसेंट के राब्दों में भारत “2 खलाओं में बँधा था? ओर उसने “स्वतन्त्र 
हाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था।?” 

सन्‌ १८४७ के विद्रोह के फलस्वरूप दोनों पक्षों के हश्कोण बदल चुके थे | 
अब अंग्रेजों की भारत के प्रति पुरानी सहानुभूति घृणा के भावों में बदल गईं थी | 
वे अब प्रत्येक वस्तु को प्रधानत: अंग्रेज़ी दष्ठिकोश अथवा “स्तर” से देखने लगे थे | 
लिन्डसे रिपोर्ट ([॥790899 रि०००४) के शब्दों में “अब राज्य की नीति 
मुख्यतः: जातीय कुलीनता के आधार पर निर्धारित होती थी। शासन की पूर्ब-परिचित 
उदारता का लोप हो चुका था और यय्रपि लार्ड रिपन के स्थानीय स्वराज्य जैसे 
प्रस्ताव कभी-कभी स्वीकार कर लिये जाते थे परन्तु उनके व्यावह्यरिक स्वरूप पर 
प्रतिबन्ध लगा कर उन्हें प्रभावरहित भी बना दिया जाता था |? दूसरी ओर भारतीय 
जनता इस कठोर दमन को चुनोती देती हुईं फिर उठ रही थी। यह दूसरी बात है 
कि इस बार जनता की यह नव चेतना दूसरी और अधिक वेधानिक राह पर 
चल रही थी । 

इस प्रकार विद्रोह के बाद पचीस वर्ष के भीतर ही देश वास्तविक राष्टीय 
चेतना का नवस्पंदन अनुभव करने लगा था। यदि हम इस काल के राजनैतिक 
इतिहास की श्रन्तरधाराओं की विवेचना करें तो वे सभी कारण स्पष्ट हो जायेगे 
जिमके फलस्वरूप राष्ट्रीय भावना ने बलवती होकर सन्‌ १व्य्४ ३० में राष्टीय काँग्रेस 
को जन्म दिया | संक्षेप में ये कारण निम्नलिखित थे-... 

(१) राजनेतिक एकता की स्थापना--साम्राज्यवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप 
शासित जातियों में राष्ट्रीय भाबना का जागरण स्वाभाविक ही हे। भारतबर्ष में भी 
ऐसा ही हुआ । सन्‌ १७४७ ई० में प्लासी के युद्ध से आरम्म होकर अंग्रेज़ी साम्राज्य 
शीघ्र हो सारे देश में फेल गया और एक शताब्दी के भीतर हो हिमालय सें 
कुमारी अन्तरीप और सिन्धु से ब्रह्मपुत्र तक के सारे प्रदेश पर कम्पनी का अधिकार 
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हो गया। इसके फलस्वरूप देश में एक प्रकार की राजनंतिक एकता की स्थापना 
हुईं जिसने विभिन्न प्रांतों की सताई हुई जनता के हृदय में समान भावनाओं को 
जन्म देकर मित्रता के भावों को सुदृद बनाया। यद्द निविवाद है कि भारत के 
इतिहास में पहले भी इस प्रकार की राजनेतिक एकता रह चुकी थी। हिन्दूकाल में 
अशोक ओर मुग़लकाल में अकबर ओर ओरंगज़ेब ने भारत के एक बढ़े भाग पर 
अपना प्रभुत्व स्थापित किया था | परनन्‍्त, कार्ल मार्क्स ((४7] ७75) के शब्दों 
में, “अंग्रेज़ी शासन ने जिस एकता को जन्म दिया वह मुग़लकालीन एकता से 
कहीं अधिक विस्तृत तथा स॒व्यवस्थित थी |” इसने रेल, तार, डाक आदि की 
सुविधायें तथा देश में शिक्षा का एक माध्यम प्रदान कर एकता की भावना को सुदृद 
किया | लार्ड इविन ([,070 ]7७77) अपने लेख “भारत में राजनेतिक जीवन का 
विकास! (#ए०प्रांग्र ण 7?०ंप्रं८४) 746 47 7799) में लिखते हैं, 
“ओर इस प्रकार ईस्ट इण्डिया कम्पनी के पक्ष में यह कद्दा जा सकता है कि उस 
दूर अतीत में जब संयुक्त भारत ओर विशेषकर स्वराज्य-प्राप्त संयुक्कमारत, की 
धारणा स्वप्नमात्र थी, कम्पनी के शासन ने अनजाने ही यह नींव डाली जिस पर 
भारत का आधुनिक वेधानिक जीवन स्थिर है ।” लार्ड इविन के विचारों से हमारा 
मतभेद दो सकता है परन्तु यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि अश्रंग्रेज़्ी शासन 
तथा शोषण के फलस्वरूप देश में एक अभूतपूर्व एकता का जन्म हुआ । इस 
राजनेतिक एकता का फल यह हुआ कि स्थानीय मक्तकि का स्थान सम्पूर्ण देश के प्रति 
भक्ति ने ले लिया । 

(२) पाश्चात्य शिक्षा तथा संस्कृति का प्रचार--भारत में राष्ट्रीय विकास 
का दूसरा मुख्य कारण देश मे पाश्चात्य शिक्षा तथा संस्कृति का प्रचार थ।। सन्‌ 
श्य३३ के अधिकार-पत्र (2]॥9727) भें देश में शिक्षा-प्रसार के लिए. बीस लाख 
रुपये स्वीकृत किए गये थे। उस समय इस प्रश्न को लेकर, कि भारत के लिए 
पाश्वात्य शिक्षा अधिक |वांछर्न|य होगी या पूर्वात्य, काफी विवाद हुआ ओर इस 
विवाद में लार्ड मंकाले (७८७००) ने प्रमुख भाग लिया । अ्रन्त में यह निश्चय 
हुआ कि रुपया देश में अंग्रेज़ी शिक्षा के प्रसार पर व्यय किया जाए। इस सबका 
एकमात्र उहंश्य पूर्वात्य सभ्यता का विनाश था। रजनी पामदत्त (१७7 
?५]776 7000) के शब्दों में, मैकाले का उह श्य “अंग्रेजों की आशा का सिर 
झुका कर पालन करने वालों का एक ऐसा नया वर्ग बनाना था जिसका अपने 
देशवासियों के साथ किंचित सम्पक शेष न रद्द जाये |? इसमें सन्देह्द नहीं कि लाड्ड 
मेकाले को अपने इस उद् श्य में यथेन्‍्ट सफलता भी मिली श्रोर अधिकतर भारतीयों 
' की राष्ट्रीय भावना तथा उनकी नेतिकता लगमग नष्ट ही हो गई। परन्तु इसके 
साथ डी साथ अंग्रेजी शिक्षा एक प्रकार से वरदान भी सिद्ध हुईं। इस शिक्षा ने 
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भारतीयों को विचारों की अभिव्यक्ति के लिए. एक सर्वदेशीय भाषा देकर विभिन्न 
प्रांतों के बीच निकट सम्पक की स्थापना की । अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों ने देश 
विदेश धूम कर पाश्चात्य जातियों तथा संस्कृति का ज्ञान प्राप्त किया । इससे उनका 
बौद्धिक विकास हुआ | उन्हें स्वतन्त्रता के सुखों का अनुभव करने के बाद अपने देश 
की गुलामी देखकर बड़ा क्ञोभ हुआ । यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि 
सामाजिक वथा श्राथिक क्षेत्रों की यह क्रांति वास्तव में अंग्रेजी सभ्यता का ही 
परिणाम थी। और आगे चल कर इस क्रांति का प्रभाव भारतीयों की राजनतिक 
विचारधारा पर भी पड़ा । हमारे समाज में श्रब अत्याचार के प्रति गददरी घृणा तथा 
स्वराज्य के प्रति स्नेह के भाव जगे। सर रिचर्ड टेम्पिल (8;7 [२0070 
'[८०००१८) अ्रपनी पुस्तक “१८८० का भारत? (]7079 470 880) में लिखते हैं 
“पढ़े लिखे भारतीयों के हृदय में स्वराज्य, राजनंतिक स्वत्व तथा प्रतिनिधि संस्थाओं 
की आकांज्षा है, परन्तु यह सब अ्रभी व्यावद्यारिक राजनीति के अन्तर्गत नहीं 
श्राता |********* उनकी माँगों का स्वर अधिक तीज होता जा रह्य है और उनका 
तात्पय॑ है “भारत भारतीयों के लिए? |? इस प्रकार योरोपीय साहित्य तथा विज्ञान के 
प्रचार के फलस्वरूप देश में जनतंत्रात्मक विचारधारा का विकास हुआ ।| पाश्चात्प 
शिक्षा, इज्धलैंड के इतिहास, %ग्रेज़ी उदारबाद तथा मिल्टन, बक, मेंकाले इत्यादि की 
रचनाओं ने स्वाघीनता, राष्ट्रीयता, तथा स्वराज्य के भावों की प्रेरणा की | 

(३) धामिक पुनजोगरए---भारत की राजनेतिक प्रगति का इमारे धार्मिक 
विकास के साथ जो निकट सम्बन्ध हे उसकी अवदेलना नहीं की जा सकती | वास्तव 
में धर्म तथा राजनीति का जसा अटठ सम्बन्ध हमारे यहाँ हे बेसा सम्भवत: संसार 
के ओर किसी देश में नहीं हं।गा | भारत का धामिक पुनर्जागरण राजा राममोहनराय 
के समय से आरम्भ हुआ | मेकनिकोल (४८०४८०]) के शब्द में, “वे एक नये 
युग के प्रवतंक थे ओर उन्होंने जो ज्योति जलाई वह आ्राज तक श्रमबरत जल रही 
है |” राजा राममोहनराय ने जनता को आलस्य की नींद से जगा कर हिन्दू रूढ़ियाद 
को ललकारा । उन्होंने शिक्षा प्रचार के अतिरिक्त कई राजनतिक सुधारों का भी प्रयत्न 
किया | वे भारतोयों के लिए, भी वही स्वतन्त्रता प्राप्त करना चाइते थे जो अंग्रेजों को 
झपनो विधि व्यवस्था (र२०]८ ०6,3७) के अन्तर्गत प्रात थी। उन्होंने ही भारत में 
सब से पहले न्यायिक तथा अ्रधिशासी प्रकार्यों (]ए०ंटंब 270 ॥5८८ए४४ए०८ 
पि0000॥8) के विभाजन का प्रश्न उठाया। उनके बाद श्रार्य समाज के प्रधतंक 
स्थामी दयानन्द सरस्वती हुये। वे राजाराममोहनराय की भाँति अंग्रेज़ी के पंडित नहीं 
थे। उनके सारे प्रन्थ हिन्दी में लिखे गये जिसे उत्तरी भारत की जनता भली भाँति 
समझ सकती थी। उनके आर्य-समाज ने शीघ्र ही एक जन-आनन्‍्दोलन का रूप ले 
लिया | उन्होंने मूर्तिपूजा. का ख़णडन करते हुये आरय-धर्म का प्रचार किया जो 
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भारत के स्वर्णं-युग का धर्म था। इस प्रकार उन्होंने हिन्दू समाज का ध्यान उस 
प्राचीन काल की ओर झकषित किया जब देश स्वतन्त्र, समृद्ध तथा सुखी था| 
उन्होंने अपने सत्यार्थ-प्रकाश नामक ग्रन्थ में निर्मीकतापूर्वक लिखा कि विदेशी राज्य 
से, चाहे वह कितना ही अच्छा क्‍यों न हो, स्वदेशी राज्य, चाहे उसमें कितनी दी 
त्रटियाँ क्‍यों न हों, अ्रच्छा है। स्वामी जो के उपदेश से भारतीय जनता में स्वदेशी 
आर स्वराज्य की भावना जाशत हुईैं। थियोसोफिकल सोसाइटी की अ्रध्यक्षा श्रीमती 
एनीविसेंट ने तो भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में क्रिय।त्मक भाग लिया तथा ब्रिटिश 
सरकार से भारत के लिए स्वराज्य की माँग की। स्वामी विषेकानन्द, स्वामी 
रामतीर्थ तथा अन्य धार्मिक शिक्षकों ने भी भारत के महान अतीत की दुह्टाई दे 
देकर देशभक्ति के भावों को प्रेरणा दी। संक्षेप में यह कटद्दा जा सकता है कि 
ब्रक्म-समाज, आये-समाज, थियोसाफिकल सोसायटी, रामकृष्ण मिशन, इत्यादि धामिक 
आन्दोलनों के फलस्वरूप भारतीय जनता के राष्ट्रीय भावों को बढ़ावा मिला। 
यहाँ के निवासियों में आत्मविश्वास तथा आत्मगौरव के भाव उत्पन्न हुए। यह 
भावना कि हम योरुपीय सभ्यता के सम्मृस्त बिल्कुल गिरे हुए हैं, दूर हुई। एक ओर 
विचारधारा भी इसी दिशा में प्रयत्नशील थी। यह पाश्चात्य धर्म तथा संस्कृति के 
विरुद्ध प्रतिक्रिया की धारा थी जिसके प्रवतक उच्च पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीय ही 
थे। महपि दुवेन्द्रनाथ टगोर इस आन्दालन के जन्मदाता थे | कुछ थोरुपीय विद्वान 
भी भारतीय भाषाओं तथा प्राचीन संस्कृति के अध्ययन में जो-जान से लगे थे। सर 
. विलियम जोन्स (8॥7 ५४॥97 ]०7८७) ने मनु के न्यायशासत्र तथा कालिदास 
के अमिज्ञान शाकुन्तलम्‌ नाटक का अनुवाद किया; कोलब्रुक ((४0]207000) ने 
संस्कृत व्याकरण पर अंग्रेज़ी म॑ पहला ग्रन्थ लिखा; और चार्ल्स विल्किन्स (0%8७7]८5 
५४678) ने गीता का अनुवाद किया | इनके अतिरिक्त _ठाड (]060), 
.मेक्समुलर (॥(७४॥०)]८7), मोनियर बरिलियम्स (६(0767 ४8708) तथा 
बन॑वूफ (30070पए/) इत्यादि विद्वानों ने भी भारत तथा पश्चिम के सामने संस्कृत 
साहित्य तथा भारत की प्राचीन सभ्यता के वेमव एवं गौरव का उद्घाटन किया। 
भारतीयों के ऊपर इन पाश्चात्य विद्वानों की पुस्तकों का बहुत प्रभाव पड़ा। अ्रपने 
' अतीत गौरव के प्रति हमारे मन में सम्मान की भावना जगी। हमें यह ज्ञात होने 
लगा कि हमारी सभ्यता के सम्मुख योरुपीय सभ्यता कुछ भी नहीं है । 

(४) आर्थिक असन्तोष---श्राथिक असन्तोष मे राष्ट्रीय श्रान्दोलन को 
श्रोर अ्रधिक प्रोत्साहन दिया | १६वीं शताब्दी के आरम्म तक भारत के उद्योग-धंधे 
बहुत समृद्ध थे | उस समय देश की ओद्योगिक कलाएँ पश्चिम से कहीं भ्रधिक बढ़ी- 
चढ़ी थीं।. सन्‌ श्८२४ ई० तक भारतीय कपड़ा इज्लेंड भें बहाँ के कारखानों में 
बने कपड्ढे से ७० प्रतिशत कम मुल्य पर बिकता था परन्तु सन्‌ १८१३ ४७. से दी 
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ईस्ट इण्डिया कम्पनी का व्यापारिक सर्वाधिकार समाप्त दोते ही मारत की श्रोद्योगिक 
परिस्थिति में एक व्यापक क्रान्ति हुईं। पहले हम अपनी वबस्तुएँ विदेशों को भेजते थे, 
अब विदेशों की निर्मित वस्तुएं, विशेष कर कपड़े, हमारे देश में आ्राने लगीं। दश के 
अनेक गह-उद्योगों का पतन आरम्म हो गया था। उन्नीसवीं शताब्दी का अन्त दोते- 
होते विदेशी होड़ के कारण भारत के अधिकतर उद्योग प्राय: नष्ट हो चुके थे | 

यह सब ईस्ट इश्डिया कम्पनी की निश्चित नीति का परिणाम था। कम्पनो 
का उद्देश्य भारतीय उद्योगों को कुचल कर इज्जलेंड के कारखानों में निर्मित सस्ते 
माल की खपत बढ़ाना था। अश्रतएव भारतीय वस्तुश्नों पर ऊँचे कर लगाए, गये और 
इड्लेंड से यहाँ आने वाले माल पर नाम-मात्र को ही आयात-कर देना होता था | 
सन्‌ १८७२ के बाद यह आयात-कर प्राय: नहीं के बराबर रद गये। परन्तु मेंचेस्टर 
के व्यापारियों को इतने से सन्‍्तोष नहों हुआ ओर उन्होंने शिकायत की कि भारत में 
उनके दिरुद्ध पक्षपात की नीति का प्रयोग किया जा रहा हे | इस पर भारत सरकार 
ने भारतीय कारखानों में तैयार होने वाले कुछ विशेष प्रकार के कपड़ों पर एक ओर 
अतिरिक्त कर लगा दिया | इस प्रकार कितनी निरंकुशता के साथ भारत का आथिक 
शोषण किया जा रद्दा था इसका कुछ श्रनुमान हम मार्टिन द्वारा १८१८ ई० में दिए. 
गए, निम्नलिखित आआँकड़ों से लगा सकते हैं--- 

“इड्लेंड भारतवासियों को केवल २॥ प्रतिशत आ्रयात-कर पर अँंग्रेज्ञी 
कारखानों मे बना हुआ माल लेने पर विवश करता है, परन्तु हिन्दुओं के हाथ के 
बने सूती तथा रेशमी कपड़ों पर २० से ३० प्रतिशत तक कर वयूल कर लेता है। 
भारत की शकर पर १५० प्रतिशत, क़दवा ((0#८८) पर २०० प्रतिशत, मिर्च पर 
३०० था देशी शराब पर ५०० प्रतिशत कर लिया जाता है। ओर इड्जलैंड का 
१ 'धयवहार उस देश के साथ है जहाँ से २०,०००,००० पौरषड प्रति वर्ष इज्लेंड 
#मिं मिलते हैं। इस संख्या में ३,०००,००० पौरड की वद रकम भी सम्मिलित है जो 

है वर्ष भेंट के रूप में बसूल की जाती है। भारत से आने वाला यह ३,०००,००० 

2 पोण्ड ३० वर्षों में १२३ प्रतिशत मिश्र ब्याज पर ७२३,६६७,६७१ पौणड हुआ | 
इतनी तोतव्र गति से धन खींचे जाने पर इृडलेंड भी शीघ्र ही निर्धन हो जाएगा । 
फिर भारत में जहाँ श्रमिकों को केवल २-३ पेंस प्रतिदिन मिलता है, इस शोषण का 
प्रभाव कितना भयानक होगा १” 

इस प्रकार भारत इज़लेंड की नियांत वस्तुओं का मुख्य बाजार तथा कथे 
माल का मुख्य विक्रेता बन गया। 

भारतीय उद्योगों के इस पतन के फलस्वरूप देश में व्यापक आथिक अ्रसंतोष 
उत्पन्न हुआ | निराश होकर जनता ने कृषि का आमभश्रय लेना चाहा परन्तु धरती 
इतना 'बोक! न संभाल सकी | इसका कारण यह था कि भूमि के सम्बन्ध में अ्रेज़ी 
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सरकार कोई प्रगतिशील नीति नहीं ग्रपनाना चाहती थी। ज़मींदारी प्रथा के कारण 
बहुत से लोग भूमिहीन हो गए. थे। लगान के कारण किसानों की रीढ़ टूटी जा रद्द 
थी | किसान पूरी तरह तबाह हो गए क्रांति के अ्रतिरिक्त उनके पास कोई मार्ग नहीं 
रह गया | देश में प्रतिहिंसा की भावनाएँ जाग्रत होने लगीं। सन्‌ १६७४-७५ ई०» में 
पूर्वी बंगाल तथा दक्षिण में किसानों के दंगे हुये और इसके थोड़े ही समय बाद दश 
में दुर्मिजों का एक क्रम सा आया। इसके अतिरिक्त कुछ और ऐसे कारण भी थे 
जिनसे जनता की यह दु्दशा ओर बढ़ गई। उदाइरण के लिए, उच्च राज्य 
कर्मचारियों को ऊँचा वेतन मिलता था परन्तु पढ़े लिखे लोगों का एक वर्ग बेकार 
तथा असन्त॒ष्ट था; सेना में मारतीयों का प्रवेश निषिद्ध था; और सबसे बड़ी बात यद्द 
थी कि इड्जलेंड एशिया के अन्य देशों में अपने साम्राज्य के विस्तार तथा उसकी 
रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहा था जिनके व्यय का भुगतान भारत को करना पड़ता 
था। इजजूलेंड की कृत्रिम विनिमय-नीति (४7070 9] ९४८४०7०९८ 7०८९9) ने 
परिस्थिति को ओर भी उलमका दिया था। विशेष कर बंगाल के शिक्षित भारतीय 
इज्लेंड की इस नीति के घोर विरोधी थे। उदाहरण के लिए श्र भोलानाथ चन्द्र ने 
भ्रंग्रेज़ों की नीति की व्याख्य। इस प्रकार की है : “यह (अंग्रेज़ों की नीति) आरम्भ में 
केवल निषेधात्मक थी, तत्पश्चात्‌ अधिकारोन्मत्त, फिर दमनकारी ओर श्रन्त में 
अत्याचारी हो गईम्।? आगे चल कर आपने लिखा है। “बिना बल का प्रयोग 
किए, बिना राजद्रोह किए, तथा बिना वेधानिक सहायता की श्रपेज्ञषा किए, अपने गत 
गौरव को प्रास कर लेना हमारे हाथ की बात है। हमारे पास केवल एक, परन्तु 
सबसे अधिक प्रभावशाली, अख्तर शेष है---नतिक विरोध; ओर इस अर का प्रयोग 
किसी प्रकार अपराध नहीं हो सकता है। इस अमोघ असर के प्रयोग का एक उपाय 
है-.विदेशी वस्तुओं का वहिष्कार | हमें यहो उपाय अपनाना चाहिये |” हमें याद 
रखना चाहिए कि यह पंक्वियाँ सन्‌ १८६७७ ३० में लिखी गई थीं। इससे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि उस समय भी भारतीयों के द्वृदय में एक गहरी श्रशान्ति उमड़ 
रहो थी। शिक्षित भारत का अ्रंग्रेज़ों की उस श्रर्थनीति से श्रसन्तुष्ट होना 
स्वाभाविक था मिसकी छाया में “विदेशी भारत का शोषण कर रहे थे। हमारे 
प्राकृतिक साधन निरन्तर निचोड़े जा रदे थे, देश में दुभिज्ञों का ताँता लगा था 
श्रोर भारतीय जनता तथा उसके उद्योगों को शासन की रक्षा न प्राप्त दोने के 
कारण गरीबी तीत्र गत से बढ रद्दी थी |! परिस्थिति इतनी गम्भीर हो गई थी 
कि मेंकनिकोल (१(४८77८०)) सरीखे संयत आलोचक को भी विवश होकर कहना 
पड़ा : “केवल इतना दी नहीं कि इमने इस जाति के द्वदय पर विजय नहीं पाई । 
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हम उसकी भूख भी नहीं मिट पाये हैं |*** «००००० ०*५५**««** "भारत तथा मिश्र 
सरीखे देशों के शासन में इद्धलेंड का एकमात्र उदेश्य इन देशों को भौतिक 
संतोष देना रद्दा हे। श्रतएवं यदि इज्जलैंड से इतना भी नहीं हुआ तो उसे किसी 
सफलता का दावा नहीं करना चाहिए | और यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है 
कि भारत में उसे सफलता नहीं मिली है ।” अंग्रेजों की इस नीति का विशेष प्रभाव 
किसानों पर पड़ा | सर विलियम हंटर (87 ७४97 पस्णया८7) ने भी स्वीकार 
किया हे कि “सम्पूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में सबसे अधिक दयनीय दशा भारत के 
किसान की है, क्‍्ये।कि उसके स्वामियों ने उसके साथ अन्याय किया है |” लेनिन 
([,०॥॥॥) के अनुसार “जिसे भारत में अंग्रेज़ी राज्य कहा जाता है उसके अत्याचार 
अर लूट की कोई सीमा नहीं है! |?” 

(५) अन्ञेज़ों की जाति-विभेद की नीति---सन्‌ १८५७ $० के विद्रोह के 
बाद इज्जलेंड की राज्यसत्ता ने भारत के शासन का पूर्ण उत्तरदायित्व ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी से ले लिया ओर इज्धलेंड की महारानो विक्टोरिया ने भारतीयों के नाम अपना 
प्रसिद्ध घोषणा-पत्र निकाल कर उन्हें यह आश्वासन दिया कि भविष्य में शासन का 
एकमात्र उचद श्य भारतीयों की समृद्धि के लिए प्रयत्न करना होगा और बिना जाति, 
धर्म तथा रंग का विचार किये भारतीयों को उचित सावंजनिक पदों के लिए, चुना 


* जाएगा। परन्तु इनमें से कोई आश्वासन भी पूरा नहीं किया गया और सरकार ने 
5. देश की समृद्धि के लिए कुछ नहीं किया । सन्‌ ४७ के विद्रोह के पश्चात्‌ श्रंग्रेज़्ों का 


5 


# भारतीयों के प्रति व्यवहार इतना घृुणित तथा बबंर हो गया कि वे भारतीयों को 


मनुष्य ही न समझने लगे । उनके लिए भारतीयों की हत्या करना साधारण बात हो 
गई । सर विलियम वेडरबन (57 १४॥]॥97 ४४८०११८:४७००॥) के कथनानुसार 
“नौकरशाही ने नई सुविधाएँ ही देना अस्बीकार नहीं किया, अपितु अवसर पाने पर 
सर्दियों की मिली हुई स्वतन्त्रता को फिर से छीनना आरम्भ किया |? जान ब्राइट 
(]०97 एछ20) के शब्दों म॑ “सरकार गोपनंयता तथा अनुत्तरदायित्व पर 
आधारित थी१ |” भारत के एक दूसरे मित्र फासेट ([१४७४०८(४) ने एक बार कहा 
था कि “इज्धलेंड की धारासभा भारतीय जन-हित की अपेक्षा एक साधारण चित्र के 
क्रय में अधिक दिलचस्पी लेती थी |” इधर, इंडियन सिबिल सर्विस की भरती में 
मेदभाव, शिक्षित वर्गों की बेकारी, शासन पर भारी व्यय, कपड़े पर अतिरिक्त कर 
इत्यादि कारणों के फलस्बरूप जनता का असंतोष बढ़ता द्वी जा रहा था। और 


जब अंग्रेज़ों ने यद्द कहना आरम्म किया कि एक अंग्रेज़ के जीवन का मूल्य कई 
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१६ भारतीय राजनीति और शासन 


भारतीयों के जीवन के बराबर है, तब यह खाई और भी गहरी होने लगी। 
वास्तव में, विद्रोह्द के बाद से अंग्रेज़ों की सारी नीति का केबल एक ही आधार 
रह गया था--भारतीयों में अविश्वास । सेना, पुलिस, विदेश तथा राजनैतिक 
विभागों में भारतीयों को उत्तरदायित्व पूर्ण पदों से दूर ही रक्खा गया। देश भर 
में जनता को नि:शश््र कर दिया गया तथा सनिक प्रदरशशनों द्वारा आतंक फेलाने के 
प्रयत्न किए गये। सन्‌ १८६८ भें सरकार ने एक श्राज्ञापत्र निकाला जिसके अनुसार 
विलायती जूते पहन कर कोई भी दरबार तथा अन्य उत्सवों में जा सकता था, परन्तु 
देशी जूते पहनने वालों के लिए. एक निश्चित सीमा के भीतर उन्हें उतार देना 
अनिवाय था । अंग्रेज़ नवयुवक भारतीयों को उसी प्रकार जानवर समभने लगे थे 
जैसे पंच (५72) पत्रिका के व्यद्भ-चित्रों भें बहुधा दिखाये जाते थे। विद्रोह के 
बाद जनरल नील (ला!) तथा अन्य अधिकारियं। ने जो अत्याचार किये उनको 
गर्व का विषय बनाया गया। सर हेनरो काटन ने लिखा हे---“जहाँ तक मेरा संबंध 
है, मुझे भारतवर्ष में अपनी नोकरी के समय की कोई बात इतनो नहीं कसकती जितनी कि 
इन फॉसियों की याद | और मेरी तरह सोचने वाले ओर भी बहुत से लोग थे जिनका 
आज भी यही विचार है कि सरकार की वे अन्तिम आशाएँ नितान्त अपूर्ण थीं।” एक 
अन्य स्थल पर सर हेनरी काटन ने लिखा है : “यह एक बड़ा भयानक रोग-लक्षण 
है कि भारत में अन्य योर्पीय जनों की भाँति अधिकारी वर्ग भी अ्रब भारतायों के 
प्रति द्वेपभमाव रखने लगा है |******** हम एक अत्यन्त गम्मीर परिस्थिति में 
करा फसे हैं क्योंकि अधिकारियों का यह मत-परिवर्तन पूर्ण हो चुका है और इसके 
साथ ही साथ (दोनों जातिये| के बीच) खिंचाव भी शंकाप्रद अ्रवस्था तक पहुँच गया 
है।” जातीय कठुता की यह वृद्धि भारतीय राष्ट्रीयता के विकास का एक प्रमुख 
कारण बन गई। अ्रंग्रेज़ों के दुव्यंबह्यार के कारण भारतीयों में भी उनके प्रति घृणा, 
असन्‍्तोष तथा ज्ञीभ की भावना जाग्रत हुई। 

(६) प्रान्तीय भाषाओं के साहित्य तथा समाचारपत्रों का प्रभांव--इन 
सबसे अधिक प्रभावशाली एक कारण और भी था जिसका उदहूश्य भारत में एकता 
स्थापित कर राष्ट्रीय भावना को जाग्रत करना था| भारतीय समाचारपत्र अ्रव्यक्त रूप 
से देश भर में जनमत का निर्माण कर रहे थे | राष्ट्रीयता के विकास में इन समाखार- 
पत्रों का बड़ा हाथ रहा है। इन्होंने देश की दुर्दशशा की ओर जनसाधारणु का ध्यान 
आकषणित किया और उन्हें ब्रिठिश नीति फे दुष्परिणामों से अवगत कराया। इनके 
प्रभाव का क्षेत्र बास्तब में अत्यन्त विस्तृत था और सरकार द्वारा परिपोषित अंग्रेज़ी 
पन्नों के प्रचार का सफल उत्तर देना इन्हीं की सामर्थ्य थी | भारतीय समाचारपत्रों का 
इतिद्दास सन्‌ १७८६० ई०» में बद्भाल गज़ट के प्रकाशन के साथ आरम्म होता है। 
उस समय से उन्नीसवीं शताब्दी फे प्रारम्भिक वर्षों तक लगभग सभी समाचार-पत्र 


भारत में राष्ट्रीय श्रान्दोलनं का सृत्रपात ९७ 


अंग्रेज़ी में उपते रहे। इसके बाद भी कुछ समय तक भारतीय भाषाशओ्रों के पत्रों की 
संख्या थोड़ी ही रही | सन्‌ १८३५ ई० में सर चाल्स मेटकाफ ( 87 0॥4765 
८४८० ) की सरकार ने समाचारपत्रों की छिनी हुई स्वतन्त्रता वापस दे दी और 
इस समय से भारतीय भाषा-पत्रों की उन्नति तीव्र गति से आरम्म हुई। सन्‌ १८७५ 
ई० में देश में प्रकाशित होनेवाले समाचार-पत्रों की संख्या ४७८ थी और इनमें से 
अधिकतर पत्र भारतीय भाषाशओं के थे | अंग्रेजी तथा प्रान्तीय भाषाओं के इन पत्रों ने 
राष्ट्रीया तथा देशप्रेम के भाव जगाने की दिशा में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया | 
भारतीय भाषाओं का साहित्य भी उत्तरोत्तर उन्नति करता हुआ समाज में नव-चेतना 
भर रहा था। यहाँ पर बंकिमचन्द्र चटर्जी की अमर रचना “आनन्द मठ? का नाम 
विशेष उल्लेखनीय है | इसे कुछ आलोचकों ने आधुनिक बंगाली देशप्रेम का धम्म-ग्रन्थ 
स्वीकार किया है। प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत “बन्देमातरम! इसी का एक अंश है। 
हिन्दी में भी इस समय राष्ट्रीयता के विचार लेखों आदि द्वारा प्रकट किए जा रहे थे | 
इस विषय में सर हेनरी काठन ने एक घटना का वर्णन किया है। कहा 
जाता है कि सन्‌ १८७१ ई० में नील गोदाम के एक अ्रंग्रेज़ मेनेजर के पत्त में पत्तपात- 
पूर्ण निर्णय देने के कारण सरकार ने सर काटन की निन्‍्दा की थी। तब “उस 
समय के कुछ भारतीय समाचार पत्रों ने जिनमें “अमृत बाज्ञार पत्रिका? तथा हिन्दू 
पेट्रियट” मुख्य थे, किसी प्रकार इस सरकारी आदेशपत्न को प्राप्त कर उस पर खूब 
ठीका-टिप्पणी की | सन्‌ १८७४ में 'हिन्दू पेट्रियट” ने यहाँ तक लिख दिया कि “भारत 
के लिये स्वराज्यः यही हमारा नारा होना चाहिये ओर उस स्वराज्य का आधार 
अन्य उपनिवेशों की भांति, वेधानिक हो ।” 

(७) यातायात के साधनों की उन्नति--यातायात के साधनों की उन्नति 
लार्ड डलहोज़ी के शासनकाल से ही आरम्म हो गई थी | उन्होंने सावंजनिक निर्माण 
का एक नया विभाग स्थापित करके उसकी योजनाओं के लिए. धन की व्यवस्था की | 
उन्होंने ही देश में सबसे पहले रेल, तार तथा वेशानिक साधनों द्वारा बन-रक्षा का 
प्रचार किया | इसके अतिरिक्त सड़कों के निर्माण की ओर भी विशेष ध्यान दिया 
गया | यातायात की इन सुविधाओं के कारण ही बड़े-बड़े नेतागण देश भर का दौरा 
कर तथा सार्वजनिक भाषणों और अखिल-भारतीय सम्मेलनों का आयोजन कर जनमत 
का निर्माण करने में सफल हो सके | उदाहरण के लिए. श्री. सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने 
भारत भर का दौरा करके यह प्रचार किया कि इश्डियन सिविल सर्विस की परीत्षायें 
भारत तथा लन्दन में साथ-साथ द्दोनी चाहिए,। उनका यह दोरा सर्वदेशीय राष्ट्रीय 
आन्दोलन की दिशा में पहला क्रदम था | 

(८) अन्य देशों की जाम्रति का प्रभाव--इस प्रकार राष्ट्रीय आन्दोलन के 
सबल होने का एक ओर महत्वपूर्ण कारण शिक्षित वर्ग पर तत्कालीन पाश्चात्य तथा 


' शैध् भारतीय, राजनीति ओर शासन - 


पूर्वी देशों के राजनेतिक आ्रान्दोलनों का प्रभाव था | सन्‌ १८६६० तथा १८८५ ई० के 
बीच जर्मनी, इटली, रूमानिया और सविया, ने एकता तथा राष्ट्रय स्वतन्त्रता प्राप्त 
की ओर फ्रांस में तीसरे जनतन्त्र की स्थापना हुईं। इसके अतिरिक्त स्पेन में वेधानिक 
राज्य-सत्ता की स्थापना हुई और रूस के ज्ञार (]8&7) तक ने अपने शासन में 
उदार सुधार किये। इज्जलैंड में भी द्वितीय तथा तृर्ताय सुधार कानून पास हुए. और 
इसी समय के आसपास अमरीका का संविधान पहले से अधिक जनतन्‍्त्रवादी बना 
लिया गया। जापान ने वध राज्य प्रणाली स्थापित की। अ्ररब, मिश्र, ईरान, 
अफगानिस्तान आदि देशों ने भी अच्छी राजनेतिक प्रगति कर दिखायी। चीन जेंसे 
स्वेच्छाचारी शासन वाले देश ने प्रजातन्त्र राज्यपद्धति का स्वागत किया। समाचारपन्रों, 
पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के माध्यम से इन सभी घटनाओं का प्रभाव शिक्षित भारत॑यों 
पर पड़ा और इस प्रकार राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के आन्दोलन को अधिक बल मिला | 
(६) लाड लिटन की राजनेतिक भूलें-- उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरकाल में 
लार्ड लिगन का शासनकाल (१८७६-८०) राजनतिक भूलों से भरा था जिसके कारण 
राष्ट्रीय आन्दोलन को ओर प्रोत्साइन मिला अफृग़ानिस्तान के प्रति लिग्न की नीति 
आतंकपूर्ण साम्राज्यवाद की थी। उसने अपनी इस नीति द्वारा असन्तुष्ठ भारत के बुद्धि- 
बादी तत्वों को राजनैतिक एकता के सूत्र में बाँध दिया | इसी प्रकार जब सन्‌ १८७७ 
ई० में सारे देश में भयानक दुभिक्ष फल रहा था, वाइसराय महोदय ने दिल्ली में 
दरबार किय। जिसमें पानी की तरह रुपया बहाया गया। यह देखकर एक भारत॑य 
पत्रकार ने स्पष्ट शब्दों में कह्या कि “घर फूक कर तमाशा देखा जा रहा है।” 
इसके अतिरिक्त भारतीय जनता का निः:शत्जीकरण, समाचारपत्रों पर प्रतिबन्ध, 
कपड़े पर आयात-कर का उन्मूलन, सैनिक-व्यय में वृद्धि, आदि अन्य कारण भी थे 
जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रगति बढ़ाकर मारतीय जनता के हृदय में राष्ट्रीय 
संगठन की आवश्यकता की अनुभूति उत्पन्न की। अंग्रेज़ी न्‍्याय-व्यवस्था से भी भारतीय 
सन्तुष्ट नहीं थे | दीवानी के मुक़दमों का व्यय विनाशकारी था, फोजदारी पक्ष का दशड- 
विधान अमानुषिक था; न्याय का वितरण पक्षपात रहित नहीं था और बहुधा राजनेतिक 
उहँं श्यों से प्रभावित होकर किया जाता था। कार्यकारिणी द्वारा शासन की प्रथा से 
भी भारतीयों का विरोध थः क्‍योंकि कार्यकारिणी बहुधा मनमाना आचरण करती थी। 
हस्तक्षेप तथा दमन उसके स्वाभाविक साधन थे। उसका दमन अत्याचार की सीमा 
को छूता था ओर वह्द पुलिस का प्रयोग जनता की रक्षा करने के लिये नहीं, श्रपितु 
आतंक फेलाने के लिए, करती थी। 
(१०) इल्बट बिल--लाड लिटन के बाद लाई रिंपत्न वाइसराय हुए। 
इजलेंड के प्रधान-मन्त्री ग्लेड्स्टन ने उन्हें विशेष रूप से इसलिए, चुना था कि उनमें 
दमन की अपेक्षा भारत और इज्लेंड दोनों के हित-साधन की नीति अपन्राकर 


भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन का सूत्रपात १९ 


उपस्थित संकट का सामना करने की क्षमता थी। वे उदार दल (#70थ]! 
?27+9५) से सम्बन्धित थे। भारत में आते ही उन्होंने प्रेस ऐक्ट का अन्त कर दिया 
और दंश में स्थानीय स्वराज्य की संस्थाश्रों की स्थापना की। कहने की आवश्यकता 
नहीं कि उनकी इस उदार नीति से भारतीयों का ज्ञोभ बहुत कुछ कम हो गया । 
इसके श्रतिरिक्तला्ड रिपन ने लिटन की साम्राज्यवादी नीति को तिलांजलि देकर 
श्रफग़ानिस्तान के अमीर से सम्मानपूर्वक संधि कर ली ओर इस प्रकार अ्रफुग़ान 
युद्ध का अन्त कर दिया । परन्तु उनके ही शासनकाल में इल्बट बिल (८ 
का!) के प्रश्न पर एक दुखद विवाद उठ खड़ा हुआ। इल्बट बिल के द्वारा 
बाइसराय महोदय देश के फोजदारी दण्ड-विधान में प्रचलित जाति-भेद का अन्त 
करना चाहते थे। यह बिल श्री पी० सी० इल्बर्ट द्वारा कॉसिल मं उपस्थित किया 
गया और इसका उहूँ श्य भारतीय न्यायाधीशों को योरुपीय अपराधियों के मुफ़दमे 
सुनने का अधिकार देकर न्याय-विधान के क्षेत्र से जातीय भेदभाव को दूर करना 
था | परन्तु भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने यह अ्रपनी जाति का मद्दान अपमान 
समझा कि “काले? न्यायाधीश उनके मुकदमों का निर्णय करें। वे इस बिल का 
डटकर विरोध करने के लिए तत्पर दो गये। शीघ्र द्दी इस आन्दोलन ने प्रबल 
रूप धारण कर लिया। सर हेनरी काठन ने इस आन्दोलन का निम्नलिखित वर्णुन 
किया है-... 

“विरोध-प्रदर्शन के लिए कलकत्ते के नगर-मवन में अंग्रेजों की एक विशाल 
सभा हुईं। (इस अवसर पर) वर्कीलों तक ने अ्रपनी व्यावसायिक परम्परा का त्णग 
कर दिया और वक्ता तथा श्रोता सभी उत्तेजनावश पागल होकर ओ्चित्य एवं उदारता 
को भूल गए.। गवनमेंठ-भवन के फाटक पर स्वयं वाइसराय महोदय का श्रपमान 
किया गया: ******* बात यहाँ तक बढ गई कि कलकत्ते में कुछ लोगों ने मिलकर 
एक पषड़्यन्त्र रचा-******** जिसका उद्दे श्य गव्नमेंट-भवन के रक्षकों को वश में 
करके, वाइसराय महोदय को चन्द्रपाल घाठ से एक जहाज़ में बैठाकर उन्हें अ्नन्तरीप 
की राह वापस इज्जलैंड भेज देना था********* (ओर) कद्दा जाता है कि यह सब 
बंगाल के लेफ्टीनेए्ट गवर्नर तथा पुलिस कमिश्नर की जानकारी में हुआ। नोकरशादी 
ने शासक जाति के सम्मान का प्रश्न उठा कर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि 
यदि गोरे अपराधी को काले न्यायाधीश के सामने खड़े होने पर विवश किया गया 
तो अंग्रेज्ञी साम्राज्य की मींव हिल जायगी। एक योरुपीय (रक्षा-समिति? की स्थापना 
की गई जिसकी शाखायें विभिन्न ब्रिटिश केन्द्रों में लोली गई। इसके श्रतिरिक्त गोरी 
जाति के सम्मान तथा श्रथिकारों की रक्षा के लिए डेढ़ ज्ञाल रपये का एक कोष 
भी एकत्रित किया गया। और इन लोगों ने भारत तथा इज्जलेंड में ऐसा प्रबल 
झान्दोलन चलाया कि भारत सरकार को भी इस तूफान के आगे सिर भुकाना पड़ा 


२० भारतीय राजनीति ओर शासन 


झ्ोौर बेचारा अ्रसह्याय इल्बर्ट बिल वापस ले लिया गया |”? 

इल्बर्ट बिल तो पास न हो सका, परन्तु उससे भारतीयों की आखें खुल गई । 
उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सम्मिलित संगठन की ग्राबश्यंकता का अनुभव 
किया | सारे देश में श्रसन्‍्तोष की लहर दौड़ गई। अब उनके सामने यह स्पष्ट हो 
गया कि राजनेतिक प्रगति का एकमात्र उपाय एक ऐसी राष्ट्रीय संस्था का संगठन 
है जिसका कार्य-स्ेत्र पृर्णट: राजनतिक हो। प्रोफेतर डाडवेल (0009८) के 
मतानुसार “इल्बट बिल ने भारतीयों को शिक्षा दी ओर सावधान किया।” 
परन्तु यहाँ पर हमे केवल इसी बात पर ध्यान देना है कि इस विवाद से भारत के 
राष्ट्रीय आन्दोलन को बल मिला | सर हेनरी काटन के शब्दों में, “इस आन्दोलन 
ने तथा योरुपीय लोगों द्वारा लार्ड रिंपन की नीति के विरोध ने भारत की राष्ट्रीय 
विचारधारा को जितनी एकता दी उतनी तो पास होकर यद्द बिल भी नहीं दें 
सकता था |”? 


काँग्रेस का जन्म 

काँग्रेस के जन्म से बहुत पहले भी भारत में राजनेतिक संस्थाओ्रों का श्रस्तित्व 
था | उदादरण के लिए दादाभाई नौरोजी ने सन्‌ १८६६ ई० में “ईस्ट इण्डिया 
एसोसिएशन का संगठन किया था तथा रानाडे ने इसके चार वर्ष बाद 'सा्व॑जनिक 
सभा? की स्थापना की थी। इन संस्थाओ्रों ने सावंजनिक जीवन के संगठन 
की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। परन्तु यह प्रारम्भिक संस्थाएँ मुख्यतः स्थार्नय 
प्रकृति की थीं; इनमें जुट कर देश भर में राजनतिक प्रचार करने की क्षमता नहीं थी। 
ला लियन के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण तथा सुसंगठित राजनतिक संस्था की 
स्थापना हुईं। इसका नाम इस्डियन एसोसिएशन (उगरतांबा 3880९0०४०॥) था 
आर इसकी स्थापना जुलाई सन्‌ १८७६ ई० में हुईं। लाड लिटन की दमन-नीति ने 
अनजाने द्वी इस संस्था को जितना बल दिया उतना सम्भवत:; कई वर्षों के 
राजनेतिक आन्दोलन से भी प्राप्त नहीं हं। सकता था। इस संस्था ने बंगाल के 
शिक्षित नवयुवक समाज को राष्ट्रीयता की प्रेरणा देकर देश की वास्तविक सेवा की। 
संक्षेप भें इसका उद्ंंश्य अंग्रेज़ी शासन के प्रति भद्धा व्यक्त करते हुए वेधानिक 
व्यवस्था के लिए. श्रान्दोलन करना था | सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी से श्रपनी श्रात्मकथा 
५4 पिध07 ॥7 शैंध02' में बताया है कि यह संस्था निम्नलिखित उहं श्यों 
को लेकर स्थापित की गई थी--..- 


४(१) देश में सबल तथा सतक जनमत का निर्माण 


(२) समान राजनंतिक उह श्यों तथा श्रार्काज्ञाओं के श्राधार पर भारत की 
विभिन्न जातियों का एकीकरण 


भारत में राष्ट्रीय भ्रान्दोलन का सतृत्रपात 7! 


(३) हिन्दू-मुसलमानों के बीच मेत्री-भाव की स्थापना ; श्रौर 
(४) तात्कालिक सावजनिक आन्दोलन में किसानों का सहयोग |”? 

सन्‌ १८७७ ई० में जब सरकार ने इण्डियन सिविल सर्विस परीक्षा की आयु- 
सीमा २१ से पट कर १६ वर्ष कर दी तब 'इश्डियन एसोसिएशन” ने कलकत्ते के 
नगर-भवन में एक प्रतिनिधि सभा करके इसका घोर विरोध किया और इस प्रकार 
पहले अखि त-भारतीय राजनेतिक श्रान्दोलन का यूऊपात हुआ | सन्‌ १८७७-७८ ई० 
में सर सुरेन्ट्रनाथ बनर्जी ने देश भर का दोरा करके प्रचार किया जिसके फलस्वरूप 
इस्डियन सिविल सर्विस के प्रश्न पर एक अखिल-भारतीय स्मृति-पत्र इज्जलैंड की 
लोकसभा के सामने उपस्थित किया गया । “इण्डियन एसोसिएशन? की इन्हीं सेवाओं 
के कारण उसे काँग्रेस का पूर्वज कद्दा जाता है। 

इलबर बिल सम्बन्धी विवाद से भारतीयों को श्रच्छी तरह विश्वास दो गया 
कि राजनैतिक प्रगति के लिए एक अखिल-भारतीय संस्था का संगठन आवश्यक दे । 
अतएव विभिन्न प्रांतों में विभिन्न सस्थाओं की नव पड़ी। परन्तु संगठित राष्ट्रीय 
आन्दोलन की जिस योजना के फलस्वरूप भारत की राष्ट्रीय काँग्रेस का जन्म हुआ 
उसकी नींव सन्‌ श्दू८३ ई० में कलकत्ता में होने वाले प्रमुख भारतीयों के एक 
सम्मेलन में पड़ी थी। यह सम्मेलन वास्तव में अ्रभूतपूर्व था | इसमें बंगाल प्रांत के 
सभी भागों में रहने वाले शिक्षित लोगों ने एक बड़ी संख्या में भाग लिया । इसी 
सम्मेलन में सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने भारत॑,यों को देश-ह्ित के लिए. एक होने को 
ललकारा था | इसके बाद सन्‌ १८८४ में बंगाल में ही 'नेशनल लीग? (४०7० 
[,292 ०८) की स्थापना हुईं। इस लीग का विधान तथा इसके उद्द श्य ओर 
अ।दशर्श लगभग वही थे जो आगे चलकर काँग्रेस ने श्रपनाये | बम्बई झौर मद्रास भी 
पीछे नहीं रहे, क्योंकि इसी समय के लगभग बम्बई में “प्रेसीडेन्सी एसोसिएशन” तथा 
मद्रास में महाजन सभा? का भी जन्म हुआ | 

परन्तु अखिल-भारतीय संगठन की दिशा में पहला निश्चित क़दम दिसम्बर, 
सन्‌ श्८्८४ ९० में उठाया गया | देश के विभिन्न भागों से बहुत से प्रतिनिधि अड्यार 
(मद्रास) में थियोसोफिकल सोसाइटी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने आये थे | 
अधिवेशन के बाद मद्रास के दीवान बहादुर रघुनाथ राब के निवास स्थान पर 
दादाभाई नोरोजी, सरेन्द्रनाथ बनर्जी, इत्यादि सन्नह प्रमुख भारतीयों की एक बैठक 
हुई | इन नेताओं ने देश-द्वित सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के बाद राष्टीय 
काँग्रेस की स्थापना का समर्थन किया | इस कार्य में एक अ्रंग्रेज़ पेंशनभोगी राज्य- 
कर्मचारी, ए० औ्रो० हा, (0. 0. प्रण्या८) मद्दोदय ने प्रमुख भाग लिया। 
वे सन्‌ श्दू८२ ६० में इण्डियन सिविल सर्विस से त्याग पत्र देने के बाद से अपने 
समय शोर. शक्ति का प्रयोग भारत के उठते हुए जन-श्आन्दोलन को वैधानिक 


२२ भारतीय राजनीति और शासन 


सीमाओं में बाँधने के प्रयत्न में कर रहे थे। पहली मार्च सन्‌ १८८३ को उन्हें:ने 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को एक पत्र लिखकर भारत॑यों को “मातृभूमि 
की मानसिक, नेतिक, सामाजिक तथा राजनतिक उन्नति के लिए, प्रयत्न करने को” 
ललकारा था। उन्हंने लिखा था: “देश के चुने हुए उच्चतम शिक्षा प्राप्त 
नवयुवकों | यदि तुम्हीं अपने आराम और स्वार्थ का त्याग कर अपनी तथा अपने 
देश की अधिक स्वतन्त्रता के लिए, अधिक निष्पक्ष शासन-व्यवस्था और उसमें 
अपना अ्रधिकाधिक भाग प्रास करने के लिए डट कर प्रयत्न नहीं कर सकते, तो जो 
कुछ हम-..त॒म्दारे मित्र--सममते हैं वह ग़लत है ओर जो कुछ तुम्हारे शत्रु कहते हैं 
वह सब सच है | **-**** 'ऐसी दशा में, कम से कम इस समय तो प्रगति की 
कोई आशा शेष नहीं रह जाती और भारत में वर्तमान शासन व्यवस्था से अच्छे 
प्रबन्ध की न तो आवश्यकता है, न क्षमता दी।” 

हा,म महोदय ने सन्‌ श्थ््ाू४ ३० में 'इण्डियन नेशनल यूनियन”! नामक एक 
संस्था की स्थापना की | अ्रगले वर्ष के म।र्च के महीने में यह निश्चय किया गया कि 
भारत के सभो वर्गों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन पूना मे बड़े दिन की छुट्टियों में 
किया जाय | हा,म मद्दोदय ने इस विषय में तत्कालीन बाइसराय लार्ड डफरिन से 
परामर्श करने के बाद यह निश्चय किया कि संस्था का नाम बदलना चाहिए, ओर 
इस प्रकार इस नए, संगठन का नाम मारतीाय राष्ट्रीय काँग्रेस पड़ा | वास्तव में यह नाम 
परिवतेन श्रत्यन्त महत्वपूर्ण था। इसका अथ स्रए था--कि संस्था अरब सामाजिक 
सम्मेलन मात्र नहीं रह गई थी, अ्रब उसका अपना राजनतिक तथा आथिक कार्य- 
क्रम भी था। लाई उडफरिन ने इस विचार का स्वागत किया ओर इस प्रकार 
दिसम्बर सन्‌ श््ू८५ ई० में काँग्रेस का जन्म हुआ। श्री गोपालकृष्ण गोखले के 
शब्दों में: “कोई भारत राष्ट्रीय काँग्रेस को स्थापना कर ह। नहीं सकता था | 
उस समय प्रत्येक राजनतिक आन्दोलन को ऐसी संदिग्ध दृष्टि से देखा जाता था कि 
यदि काँग्रेस का जन्मदाता एक प्रसिद्ध अंग्रेज्ञ तथा सफल भूतपूर्व राज्यकरमंचारी न 
होता तो सरकार तुरू्त ही इस आन्दोलन के दमन का कोई न कोई उपाय 
निकाल ही लेती |” 

अब दम इस प्रश्न पर विचार करंगे कि आरम्भ में काँग्रेस को अंग्रेजों से 
प्रेरणा मिलो या नहों। साधारणत: लोगं| को धारणा है कि हम महीदय तथा 
काँग्रेस के अन्य जन्मदाताओं ने सारे देश में ज.गरण की लद्दर फेलते देखकर यह 
अनुमान लगा लिया था कि अंग्रेजों को “भयानक विस्फोद का तात्कालिक भय है |”? . 
दूसरे शब्दों में, काँग्रेस की नींव सशजल्न विद्रोह से अग्रेज़ो साम्र/ज्य को रहता करने के 
उदं श्य से डाली गई। आरम्म में काँग्रेस के नेताओं ने भो राष्ट्रीय आन्दोलन को 
बेधानिक दिशा में मोड़कर अंग्रेजों की सहायता की | छा तथा उनके मित्रों ने भी. 


भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन का सूत्रपात .. २३ 


राष्ट्रीयवा की लहदर को बाँध कर एक निर्दिष्ट मार्ग पर लगाने के उद्ं श्य से ही काँग्रेस 
की स्थापना की थी। इस मत की पुष्टि के लिए प्रमाण भी है। कहा जाता है कि 
काँग्रेस की स्थापना के समय हा,म महोदय ने अपने एक मित्र सर आकलेंड कालविन 
(8 4पट870 00७एं॥) को बताया था कि उन्होंने यह योजना अपने ह्वी 
कर्मो के फलस्वरूप उत्पन्न हुई एक प्रबल और बढती हुई शक्ति निष्कासन के लिए, 
एक रक्षा-नली की व्यवस्था के उद्द श्य से बनाई थीः | हा,म मद्दाशय भारतीय स्थिति 
को अ्रच्छी तरह समझते थे । उन्हें इस बात की चिन्ता थी कि सन्‌ ५७ की भाँति 
भारतवर्ष में फिर कहीं क्रान्ति न हो जाय । उन्हें कुछ ऐसे पत्र भी मिले थे जिनमें 
व्यक्तियों की द॒त्या, सरकारी बैंकों को लूटना, बाज़ारों में उथल पुथल मचाना श्रादि 
बातों का वर्णन था। यह ह्लुब्धता संगठित क्रान्ति का रूप धारण कर सकती थी | 
शान्तिप्रिय होने के ग्ते हम,म साइब रक्कपात से डरते थे। लाला लाजपतराय ने भी 
इस मत का ज़ोरदार समर्थन करते हुए यंग इस्डिया (४०७४४ 77079) में 
लिखा है; “परन्तु एक बात स्पष्ठ है कि काँग्रेस की स्थापना का मुख्य उदय श्य 
अंग्रेज़ी साम्राज्य को खतरे से बचाना था, भारत की राजनतिक स्वतन्त्रता के लिए, 
प्रयत्न करना नहीं | ब्रिटिश साम्राज्य का हित प्रमुख था, भारत का गौण ; ओर यह 
कोई नहीं कह सकता कि काँग्रेस ने इस उदहंश्य का पालन नहीं किया है।” 
सर विलियम वेडरबर्न ने मी इस बात पर काफी ज़ोर दिया है कि हा,म महोदय ने 
यह योजना क्रान्ति का भय दूर करने तथा भारत के राष्ट्रीय उत्साह के निष्कासन के 
उद् श्य से दी बनाई थी | 

परन्तु श्रीमती एर्न।बेसेट (५89)णय८ छ28970) का उन सत्रह भले और सच्चे 
आदमियों की सच्चाई में पूर्ण विश्वास है जिन्होंने अ्रपने स्नेह और विश्वास के बल 
पर मातृभूमि की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय संस्था को जन्म देने का निश्चय किया | 
उनके मतानुसार काँग्रेस का जन्म अड्यार के थियोसोफिकल सम्मेलन से हुआ | 
वे कहती हैं, “निश्चय ही, भारत के मह्यान धर्मों के प्रति लोगों के हृदयों में भरे हुए, 
नए, अश्रमिमान का स्पन्दन, भविष्य में भारत के अतीत के ही अ्रनुरूप महानता प्राप्त 
करने की आशा, यद्द विश्वास कि राज्यच्युत पूर्व सदा पश्चिमी राष्ट्रों का अ्नुगामी न 
रहेगा ओर यह भावना कि अतीत के बिशाल साम्राज्यों का पोषक एशिया फिर 
राजदण्ड पकड़ने के लिए हाथ बढ़ायेगा---इन स्वप्न की प्रेरणा पाकर ये स्वप्नदर्शी 
परामर्श करने बैठे देंगे ।? 


_लकरपलपकाएर 
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तीसरा अध्याय 
कॉमेस के प्रारम्भिक वर्ष 


( राष्ट्रीय आन्दोलन १८८५-१९०५ ) 


पहली काँग्रेस--हम देख चुके हैं कि काँग्रेस का जन्म वास्तव में परिस्थितियों 
का परिणाम था, व्यक्तियों के प्रयत्न का नहीं। इसकी जड़ पूवंगामी सावंजनिक 
संस्थाओं तथा “वर्नाक्यूलर प्रेस ऐक्ट”, “आरर्म्स ऐक्ट', भारतीय सिविल सर्विस की 
अ्रायु-सीमा के कम किए जाने और इल्बर्ट बिल इत्यादि विवादग्रस्त विषयों से फूटी 
थी। काँग्रेस के संस्थापकों ने अ्रप्रेल सन्‌ श्दू८५ भें एक उद्बश्य-पत्र निकाल कर 
घोषणा की कि काँग्रेस का पहला अधिवेशन २४ से ३१ दिसम्बर, श््ूष्५ तक पूना 
में होना निश्चय हुआ है। देश के सभी भागों के प्रमुख नेता, जिनमें से अधिकतर 
अंग्रेज़ी भाषा भली प्रकार जानते थे, इस अधिवेशन में प्रतिनिधि बनकर अ्राने वाले 
थे। इसके व्यक्त उद्द श्य निम्नलिखित थे--- 

(१) राष्ट्रीय उन्नति के सच्चे कार्यकर्ताओं के बीच निकट सम्बन्ध स्थापित 
करना; ओर 

(२) आगामी वर्ष के कार्यक्रम का परामर्श के उपरान्त निश्चय | 

अव्यक्त रूप से इसका उहूं श्य दूसरा द्वी था। अंग्रेज़ सदा ही यह आक्तेप 
लगाया करते थे कि भारतीयों में प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा काये करने की क्षमता नहीं 
है। ओर यह अधिवेशन, जो वास्तव में एक प्रकार से राष्ट्रीय धारासभा का स्वरूप 
था, इस आ्षेप का समुचित उत्तर था | 

परन्तु निश्चित समय से कुछ पूर्व पूना में हैज्ञा फेल जाने के कारण संयोजकों 
ने सम्मेलन का स्थान बदल कर बम्बई कर दिया | इस प्रकार विशाल नगर बम्बई 
'में २८ दिसम्बर, सन्‌ श््ूष्७ को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में काँग्रेस 
का पहला अ्रधिवेशन हुआ । देश के सभी भागों से आए; हुए लगभग ७२ प्रतिनिधि 
इस अधिवेशन में उपस्थित थे और उन्होंने स्वंसम्मति से श्री डब्ल्यू० सी० बनर्जी 
(५४, 0, 8077८१८८) को अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया। काँग्रेस के 
प्रथम निर्बाचित अध्यक्ष ने अपने भाषण में संस्था के उत्तरदायित्वपूर्ण स्वरूप का 
उल्लेख करते हुए; उसके निम्नलिखित उह्ृँं श्य बताये-..- 

(१) “साम्राज्य के विभिन्न भागों में भारत के द्वित में सच्चे द्वदय से कार्म करने 
वालों के बीच च्यक्तिगत सम्पक तथा मैत्रीभाव की बुद्धि 


काँग्रेस के प्रारम्मिक वर्ष श४ 


(२) “व्यक्तिगत तथा मेत्रीपूर्ण सम्पक द्वारा यथा सम्भव जातीय, धार्मिक 
श्रथवा प्रान्तीय भेदमावब को मिटाकर राष्टीय एकता की उस भावना को पूर्सा 
विकेसित तथा सहृद बनाना, जो लार्ड रिपन के चिरस्मरणीय शासन-काल में उत्पन्न 
हुई थी; 

(३) “अधिक आवश्यक तथा महत्वपूर्ण सामयिक सामाजिक प्रश्नों पर 
यथासम्मव विचार-विनिमय के उपरान्त शिक्षित भारत के परिपक्ध विचारों की 
अधिकारपूर्ण व्याख्या करना; 

(४) “आगामी वर्ष के लिए, उस कार्य-प्रणाली तथा उन सांधनों का निश्चय 
करना जिनके अनुसार सामाजिक नेता जनहित के लिए उचित प्रयत्न कर सकते हैं।? 

काँग्रेस के अध्यक्ष ने अपना भाषण समाप्त करते हुए कहा : “हमारी आकांत्ता 
का सार यह है कि शासन की आधारशिला विस्तृत हो तथा जनता को उसका उचित 
भाग मिले |? इस पहले अधिवेशन ने जो प्रस्ताव स्वीकार किए. उनका सम्बन्ध 
मुख्यत: मारत सचिव की कॉसिल का अन्त, केन्द्रीय तथा प्रान्तीय धारासभाओं का 
विस्तार एवं सुधार, भारत तथा इज्लैंड में साथ-साथ इण्डियन सिविल सबिस की 
परीक्षा, भारतीय शासन-विधान की जाँच के लिए, शाह्दी कमीशन की नियुक्ति, बर्मा 
का भारत से विच्छेद, कपास पर आयात-कर की पुनरस्थपना तथा सेनिक व्यय में 
कटोती, आदि विषयों से था | 

इस प्रकार काँग्रेस के पहले अधिवेशन में द्वी राष्ट्रीय महत्व के राजनेतिक 
प्रश्नों पर विचार-विनिमय किया गया | हम पूर्व अध्याय में ही बता चुके हैं कि हाय, 
मद्दोदय ने इस संस्था को राजनतिक रंग वास्तव में लार्ड डफरिन के सुकाव पर दिया 
था, अन्यथा उनका विचार इसे केवल सामाजिक कार्यक्षेत्र तक द्वी सीमित रखने का 
था। इसके अतिरिक्त उनका एक उदय श्य यह भी था कि देश की बढती हुईं शक्ति के 
निष्कासन के लिए, एक स्थायी “रक्षानलीः? बन जाये जिससे आमे चल कर भारत में 
श्रंग्रेज़ों की प्रभुता को कभी आँच न ञ्रा सके | लार्ड डफरिन भी यही चाइते थे | अन्तर 
केवल इतना था कि उनका लक्ष्य राज्यभक्तों को उप्र तत्वों से विलग कर अपने 
शासन के लिए, सद्दायता और सहानुभूति प्रात्त करना था और इसी उह श्य से उन्होंने 
ऐसे लोगों को काँग्रेस का सदस्य बनने के लिए, प्रोत्साहित भी किया । जब हा,म 
महोदय अपनी योजना लेकर उनसे परामर्श करने आये थे, लार्ड डफरिन ने उसी 
समय उनसे कह दिया था कि सरकार को सबसे अधिक कठिमाई यह जानने में 
गेती है कि जनता क्‍या चाहती है, अतएव यदि कोई ऐसी उत्तरदाबित्वपूर्ण संस्था 
बन जाये जिसके द्वारा सरकार को भारतीय जनमत की सूचना सुविधापू्वंक मिलती 
रहे, तो इससे जनत। का बढ़ा हित द्ोगा | 
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काँग्रेस के इस पहले अधिवेशन की कार्यवाही में दादाभाई नोरोजी, फीरोज़- 
शांह मेहता, काशीनाथ तेलंग, दिनशा वाचा, दीवान बहादुर रघुनाथ राव, सुब्रह्मन्य 
अ्रय्यर तथां आर० एमं० सयाणो ने प्रमुख भाग लिया। सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को भी 
नि्मन्त्रित किया गया था, परन्तु वे कलकत्ते में नेशनल कान्फ्र स के संगठन में श्रधिक 
व्यस्त दोने के कारण उपस्थित नहीं हो सके | 

सरकार की प्रतिक्रिया--आरम्म में तो सरकार कांग्रेस की माँगों फे प्रति 
सहानुभूति प्रदर्शित करती रही, परन्तु शीध्र ही यह देख कर कि आन्दोलन भारत 
तथा इड्जलैंड में यथेष्ट सद्दानुभूति एवं समर्थन प्राप्त कर रहा है, उसकी दृष्टि बदल 
गई । सन्‌ १८८६ में काँग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ते में हुआ | इसके सभापति 
दादाभाई नोरोजी थे। इसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या ७२ से बढ़ कर 
४३६ हो गई थी। और अगले वर्ष बदरुद्दीन तेग्यब जी के सभापतित्व में होने वाले 
मद्रास के तीसरे अधिवेशन में इससे भी अधिक उत्साह दिखलाई पड़ा क्योंकि इस 
बार ६०७ प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया । इन आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि 
काँग्रेस की शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। यही सरकार की बदली हुई नीति का 
कारण था। सन्‌ श््ू८६ तथा श्८८७ भे वाइसराय ने काँग्रेस के प्रतिनिधियों के 
सम्मान में प्रीतिभोज किए थे, परन्तु सन्‌ १८८ में उन्होंने संस्था की आलोचना 
आरम्म कर दी। कलकत्ते के सेंट एण्ड ज़ञ क्लब में एक भोज के अवसर पर भाषण 
देते हुए ला डफरिन ने कहा कि अब काँग्रेस का कुकाब “राजद्रोह की ओर हो गया 
है?! परन्तु यह संस्था शिक्षित भारतीयों के “नगश्य भाग मात्र का प्रतिनिधित्व करती 
है।” सने श्द्ण के बाद सरकार का यह विरोध बढ़ता ही गया, यहाँ 
तक कि उस वर्ष प्रयाग में होने वाले काँग्रेस के चोथे अधिवेशन को रोकने के उहय श्य 
से सरकार ने उसकी राह में अनेक बाधाएँ खड़ी कीं। परन्तु सरकार का विरोध ही 
काँग्रेस की लोकप्रियता का कारण बना और बम्बई में होने वाले सन्‌ १८८६ ई० के 
अगले श्रधिवेशन में जिन प्रतिनिधियों ने भाग लिया उनकी संख्या भी वर्ष की संख्या 
के बराबर, श्रर्थात्‌ श८य८६ थी। तत्यश्चात्‌ सन्‌ १८६० ई० में सरकार ने एक आशा- 
पत्र निंकाल कर प्रांतीय सरकारों को आदेश दिया कि सरकारी कर्मचारियों को काँग्रेस 
के अधिवेशन में भाग लेने से रोक दिया जाये। सरकारी कर्मचारी श्रलगं ही गये 
परन्तु काँग्रेस की लोकप्रियता अधिकाधिक बढती दी गई | 

इंडल्लेड में काँग्रेस का कार्यक्तेश्र--इसी बीच काँग्रेस इज्ञलैंड की जनता का 
ध्यान भारतीय परिस्थिति की यथार्थता.की ओर श्राकर्षित करके उसकी सहानुभूति प्रात 
करने का प्रयत्त भी कर रही थी। सन १८६० ६० में वहाँ भारत के पत्त में जनमत 
बनाने एवं काँग्रेस के कौंसिल-सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए: समर्थन प्राप्त करने के 
डहईं श्य से एक प्रतिनिधि-मणडल इज्जलैंड भेजा गंया | चौर्ल्स ब्रैडला--..जिन्हें इड्धलैंड 
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की लोकसभा में भारत का प्रतिनिधि कहा जाता था---तथा सर विलियम वेडरचर्न 
लोकसभा में तथा उसके बाहर काँग्रेस के इन प्रयत्नों का नेतृत्व कर रहे थे। इन. 
लोगों ने भारतीय प्रश्नों पर विचार विनिमय करने के उद श्य से लोकसभा के खदस्यों 
की एक समिति बनाई जिसकी सफलता का अनुमान केवल इस बात से ही लगाया 
जा सकता है कि इसकी कायवाह्दी मं १५४ सदस्यों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त 
“इण्डिया? नाम का मासिक पत्र भी काँग्रेस के प्रचार कार्य के लिए प्रकाशित किया 
जाता था। विलियम डिग्बी, मोहनलाल घोष, दादाभाई नोरोजी, डब्लू० सी० बनर्जी 
तथा इयडले नार्टन इज्चलेंड में मारत की राष्ट्रीय काँग्रेस के मुख्य स्तम्भ भें | ओर 
वास्तव में इन लोगों ने बड़ा भारी काम भी किया। ये सार्वजन्निक भाषणों का 
आयोजन करते थे, प्रचार-पुस्तकों का वितरण करते थे, लोकसभा के सदस्यों से 
मिलते थे, समाचारपन्नों की सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे, कॉम्रेस के 
कार्यक्रम के जैमासिक विवरण बनाते थे तथा भारतीय जनता के प्रतिनिधि-लण्डसों 
को इजलैंड की जनता तक पहुचाने का आवश्यक प्रबन्ध करते थे। सत्र १८ढ्&, हैं० 
से लगभग बीस वर्षों तक लगातार राष्ट्रीय काँग्रेस प्रस्ताबों द्वारा प्रति वर्ष हुस ब्रिटिश 
समिति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती रद्दी। इसके अतिरिक्त इस भह्दान कार्य में 
वेडरबर्न तथा उनके सहयोगियों की सहायता करने के लिए श्रांशिक व्यय स्वरूप कुछ 
रुपया भी प्रति वर्ष उनके पास भेजा जाता था। 

इजलेंड के समाचारपत्रों का ध्यान भी भारतीय प्रश्नों की ओर आकर्षित 
किया गया श्रौर उनमें से कुछ ने लेखों द्वारा राष्ट्रीय काँग्रेस तथा डसकी माँगों पर 
यथेष्ट प्रकाश डाला | उनके लेखों का सरांश यही होता था कि कॉग्रेस एक अखिल- 
भारतीय संस्था है ओर उसकी माँगें सवेधा उचित हैं| सन्‌ श्छ्धप्ू; भें एक समाचा र- 
पत्र ०्लाउस्दर जल” (5]00८८४४०० ]००7४७)) ने लिखा : “यह बड़े खेद को बात 
हे कि इकलेंड भारत की इस समस्या को सममने का प्रयत्न भी नहीं करता जो पास्तव 
में बड़ी सीधी और सरल है |. - पाश्चात्य कला तथा विज्ञान के सम्पर्क से प्रभावित दो 
कर वे (भारतीय) अपनी प्राचीन संस्कृति की पुनर्स्थापना करमे एबं इस प्रकार संसार के 
राष्ट्रों के बीच श्रपना उचित स्थान प्रदश करने को उत्सुक हें |- “झोर छऋरन फेवल 
इतना है कि इस महान्‌ देश का शासन उसके अपने हित, उक्के नियाशियों की बुण्ता 
झोर हमारी महारानी तथा उनके गोरव को ध्यान से रख कर किया साला चादिये 
अथवा उसे निरंकुश नोकरशाही, स्वार्थथय गुय्बन्दी शोर लोभी मर्गदद्वेतों ,छी दया 
पर छोड़ देना उचित दोगा। इस्लेंड का अपराध यह है कि इस हद्विशा में उसे हो 
कुछ करना चाहिए था उसने नहीं किया |** **.*** * ** “उससे स्कमविक कप से इस 
महान, धरोहर का शासन-प्रबन्ध भी ऐसे अधिकारियों के हाथ में छोड़ दिया है 
ज़ो वार-पार अयोग्य सिद्ध हो चुके हैं, जिन पर वास्तव में किस्ती प्रकार का उत्तर 
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दायित्व नहीं है, जिनका हित अधिकतर भारतीय जनहित की विपरीत दिशा में 
रहता है |: “यह नोति इज्॒लेंड के लिए, अत्यधिक लजास्पद, .तथा भारत के 
लिए, नाशकर है। और अन्त मे यही नीति इमसे भारतीयों की सहानुभूति छीन कर 
हमारे भारतीय साम्राज्य के अन्त का कारण बनेगी ।” इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि 
भारत सरकार की तीवतम श्रालोबना करने वाले भारतीय नहीं, अंग्रेज हो थे | 

सन्‌ १८६२ का कॉंसिल कानून--भारत तथा इज्जलैंड में काँग्रेस के बढते 
हुए आन्दोलन को देख कर लार्ड डफरिन ने भी परिस्थति की गम्भीरता का श्रनुमव 
किया | अ्रतएव उन्होंने कॉंसिलों के सुधार का प्रयत्न आरम्भ किया जिसके फलस्वरूप 
सन्‌ १८६२ का भारतीय कॉौंसिल सुधार कानून बना । इस कानून में धारासभाश्ों 
की .सदस्यसंख्या बढ़ा कर तथा स्थानीय शासन-संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा 
बआपार-मंडलों द्वारा कुछ सदस्यों की नामज़दगी की व्यवस्था करके भारतीयों को संतुष्ट 
करने का प्रयास किया गया था। परन्तु इस कानून भे निर्वाचन के सिद्धान्त की 
सर स्त्रीकृति नहीं थी। इसके अन्तर्गत धारासभा में प्रश्न पृछने का अधिकार दिया गया 
था, पंरन्त पूरक प्रश्नीं की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके अनुसार धारासभा के सदस्य 
बंजट पेंर साधारण रूप से बहस कैर सकते थे, परन्तु उन्हें कणोेती के प्रस्ताव रखने 
की. अधिकार नहीं था। इन सब बांतों को देखते हुए, काँग्रेस का इस सुधार योजना 
से असन्तुष्ट रहना स्वाभाविक ही था | अतएवब सन्‌ १८६३ फे अधिवेशन में सुधार- 
योजना की निम्नलिखित चार विशेष श्रसन्‍्तोषजनक बातों का उल्लेख किया गया:--- 

. (१) योजना के झअन्तर्गत निर्वाचन-प्रणाली श्रत्यन्त जटिल थी; 

(२) प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने के अधिकारों के साथ बजट पर 
मत देने तथा पूरक प्रश्न पूछने के सम्बन्धित अधिकार न होने के कारण बजद- 
सम्बन्धी बहस अपूर्ण थी ओर सदस्य प्रस्ताव नहीं उपस्थित कर सकते थे | 

(३) भारत के प्रांतों में पंजाब का स्थान प्रमुख दोते हुए भी उसे केन्द्रीय 
ग्रथवा स्थानीय कॉसिलों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था; श्रोर क्‍ 

(४) इस कानून को लगभग सभी धाराये पूर्णतया अ्रसत्तोषजनक थीं। इसके 
अस्तर्गत कुछ वर्गों से प्रतिनिधित्म का श्रधिकार छीन कर अन्य बर्गों को हानुचित 
अनुपात में दिया गया था|... | 

सन्‌ ८९३ ६० के काँग्रेस अधिवेशन में प्रतिनिधित्व के इस जटिल प्रश्न पर 
अपमे क्चिर प्रकट करते हुए गोखले ने कहा : “सजनों, इन धाराओ्रों के बिधय 
में में यह तो नहीं कह गा कि इन्हें जान-बूक कर कानून का उद्दे श्य नव करने के 
लिए, बेनोया गया है, परन्ते इतना में अवश्य कहूगा कि यदि इन्हें बनाने वाले 
अधिकारी. को - इस प्रकार की चोजना बनाने का आ्रादेश देकर बेठाया जाता जिससे 
सुधार-कानून का उद्दे श्य समा हो जाये तो वह इससे श्रधिक श्रच्छी योजना प्रस्तुत 
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नहीं कर सकता था |” इन धाराओं की सहायता से सरकार ने इस बात का पूरा- 
पूरा प्रबन्ध कर लिया था कि यथासम्भव निर्बाचित व्यक्ति स्वतन्त्र न होकर ऐसे ह॑ं। 
जिन पर आसानो से प्रभाव डाला जा सके। काँग्रेस ने अनुभव किया कि यह थारायें 
स्थयं अपना उददं श्य न४्ठ करके सन्‌ श्य६२ के सुधार-कानून की दत्या कर देंगी | 
झतएव काँग्रेस के नेताओं ने इन धाराओं के परिवर्तन की माँग उठाई | 

सरकार की उपेक्षा--काँग्रेस का कार्थ इसी प्रकार चल रहा था। परन्ठु 
यह सब देश के विभिन्न भागों में वाषिक अधिवेशन करने, कभी-कभी प्रतिनिधि- 
मश्डल बना कर इज्जञलेंड भेज देने ओर लन्‍्दन के एक साप्ताहिक पत्र की थोड़ी सो 
आधिक सद्दायता कर देने तक द्वी सीमित था। इन प्रारम्मिक वर्षों में काँग्रेस बार- 
बार अ्पनो माँगें दोहराती रहो | उसकी मुख्य माँगें निम्नलिखित थीं:--धारासभाश्रों 
की सदस्य-संख्या बढ़ा कर उन्हें प्रतिनिधि संख्थाएँ बनाया जाये; जूरी द्वारा न्याय 
करने की अथा का अधिक प्रचार हो; प्रिवी कौंसिल ([7799 (0प7८]) में मारतीयों 
की भी नियुक्ति हुआ करे; देश में श्रौद्योगिक शिक्षा का प्रसार किया जाये; इंण्डियन 
सिविल सर्विस की परीक्षा इद्धलेंड ओर भारत में साथ-साथ हुआ करे; शस्त्रासत्र कानून 
(37775 ४८४) का संशोधन किया जाये; भारतीय स्वर्थलेवकों की अलग सेना बनाई 
जाय; देश में सैनिक शिक्षालयों की स्थापना दो; तथा भारत-मन्त्री का वेतन ब्रिटिश 
सरकार दिया करे। परन्तु उपरोक्त माँगों का यह श्रर्थ नहीं है कि कॉग्रेस का ध्यान 
केवल ब्रिटिश भारत की आन्तरिक समस्याओं तक ही सीमित था। उसने प्रवासी 
भारतीयों की कठिनाइयों पर भी विचार किया, भारतं।य नरेशों के साथ श्र॑ंग्रज्ञों द्वारा 
किए गये दुव्यंवहार का विरोध किया और सरकार की सीमा-नोति की कड़ी आलोचना 
को | संक्षेप मं यह कहा जा सकता है कि शासन का कोई ऐसा अज्ञ नहीं बचा था 
जिसकी ओर काँग्रेस का ध्यान न गया हो । परन्तु उसकी आलोचन। का मुख्य लक्ष्य 
सरकार की बजट तथा अर्थ-सम्बन्धो नोति थो | 

काप्रस फे प्रयत्नों फे फलस्वरूप जनता का ध्यान भी इन्दीं प्रश्नों पर फेन्द्रित 
हो गया था। पास्तघ में यह कदना अधिक सत्य दोगा कि काँग्रेस ने सारा ब्रातावरण 
ही बदल दिया था। परम्तु सन्‌ १८६२ और १६०५ फे बीच सरकार के दृश्कोण में 
भी स्पष्ट परिवर्तन हो गया था | दुर्भाग्यवश इस बीच जितने वाइसराय यहाँ श्राएं उनमें 
से किसी को भारत की आकाँलाओं के ताथ सद्दानुभूति नहीं थी। लाई लैंसडाउन 
झोए लाड्ड एल्गिन दोनों ही श्रत्यन्त साधारण स्तर के व्यक्ति थे। उनमें इस कठिन 
परिस्थिति को सँभालने की क्षमता नहीं थी। लार्ड एल्गिन के शासनकाल में, सन्‌ 
१८६६-६७ में, देश में बड़ा भयंकर अकाल पड़ा। सरकार. ने. पीड़ितों की सद्दायता 
का ध्बन्ध्र- तो श्रवश्य किया, परन्तु केवल दिखाने करे लिए; और जनता को बहुत 
कष्ट सदना पड़ा। जनता के कष्ट की सीमा यहीं न थी, क्योंकि सन्‌ १८६६ में 
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ही देश मे मदह्यामारी मो फली। वास्तव में एक वर्ष के भीतर अकाल, महामारी, 
भूकम्प, युद्ध और दमन सभी कष्ट केलने पड़े | महामारी। रोकने के लिए सरकार द्वारा 
जो व्यवस्था की गई वह अत्यन्त असुविधापूर्ण थी। इससे इतना असन्तोष बढ़ा कि 
उसी बर्ष महारानो के जन्मोत्सव की रात में इस व्यवस्था के प्रधान अधिकारी रेणड 
(7२७॥0) साइब की पूना में हत्या कर दो गई | इसके फलस्वरूप सारे मद्दाराष्ट् 
में दमन का चक्र वेग से घूमने लगा। तिलक तथा अन्य अनेक राजनेतिक नेताश्रों 
पर राजद्रोह का श्रभियोग लगा कर उन्हें दीघं कारावास का दण्ड दिया गया | 
राजद्रोद को कुचल देने के उदृश्य से कई नए कानून भी बनाए गये | डाकधर 
सम्बन्धी कानून में सुधार करके पोस्ट्मास्टरो को अधिकार दे दिया गया कि वे संदिग्ध 
बस्तुझं को निर्दिष्ट व्यक्ति के पास पहुंचने से रोक लें। फौज्भदारी कानून में सुधार 
करके जिलाधोशों के अधिकार बढ़ा दिए गये जिससे वे अ्रसन्‍्तोष फेलाने वाले व्यक्तियों 
की समुचित दण्ड व्यवस्था कर सके | इस प्रकार जनता के सारे नागरिक-अधिकार 
छीन लिए गये। इसके परिणाम-स्वरूप समूचे देश में क्रोध तथा विरोध का तूफान-सा 
उठ खड़ा हुआ [५ 

अनुकूल अन्तराष्ट्रीय परिस्थिति---जिस समय भारत में उपरोक्त घटनाएँ 
अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध भारतीयों का असन्तोष बढ़ा कर ऐसी अखिल-देशीय संस्था 
को जन्म दे रही थीं जिसका मुख्य उदद श्य राजनतिक मुधारों की प्राप्ति था, उन्हीं 
दिनों भारत के बाहर भी कुछ ऐसी घटन।एँ हुई जिनसे भारतीयों को आत्मविश्वास 
प्राप्त करने म॑ बड़ी सहायता मिली। सन्‌ १८६६ में श्रबीसोनिया ने इटली को ओर 
सन्‌ १६०४ ई० मे जापान ने रूस को युद्ध में नीचा दिखाया अ्रतएव गोरी 
जातियों को श्रजेयता का बुलबुला फूट चुका था। इसके अतिरिक्त यूनान, इटली तथा 
टर्की में इन्हीं दिनों सफल स्वातन्त्य-आन्दोलन हुए, | इन सब घटनाओ्रों से भारतवासियों 
के हृदय म॑ भी अपने देश की स्वतन्त्रता के लिए, लड़ने का एक नया उत्साह भर गया । 

जनता के असन्तोष का एक दूसरा कारण द्रक्षिणी श्रक्तीका में भारतीयों के 
साथ किया जाने वाला दुर्घ्यवद्दार था। वहाँ के 'गोरे! निवात्ती भारतीयों को 'कुली' 
कद कर उमका खुला अपमान करते थे। नेटाल, द्रांसबाल तथा प्रन्य स्थानों छे बड़े 
बढ़े भारतीय ध्यापारी भी इस प्रकार के जातीय कझ्षपमान से बन न पाते थे । नठाल 
तथा केप प्रांतों में एक मियम बना दिया गया था जिसके झनुसार केवल बद्दी लोग 
वहाँ झाकर बस सकते थे जो कम से कम कोई एक योरुपीय भाषा भली प्रकार जानते 
द्वां। सन्‌ श्यष्् में भारतीय आरंज न॒दो के उपनिवेश से निकाल बाइर किए गये। उन 
पर भाँति-भाँति के अपसानजनक प्रतिबन्ध तो सभी स्थानों में लगे थे, यहाँ तक कि उन्हें 
नगरों के बाहर “कूड़ाघरों? में रहने पर विवश किया जाता धा। सन्‌ १६६३ ई० में 
गाँधी जी दक्षिणी अ्रक्तीका गये | वे भारतीयता का यह अ्रपमान सहन ने कर सके, 


काँग्रेस के प्रारम्भिक वर्ष ३१ 


अ्रतण्व उन्होंने अपने देशवासियों के अधिकार के लिए लड़ने का निश्चय किया | 
ओर जब यह संघर्ष समाप्त होने के बाद उन्होंने भारत लौट कर देश के स्वातन्न््य 
संग्राम में भाग लेने के लिए काँग्रेस में प्रवेश किया, उस समय अफ्रीका के यही 
अनुभव उनके लिए. सहायक सिद्ध हुए। 

लाडे क्रज्ञंन की प्रतिक्रियाचादी नीति--इस प्रकार जब सन्‌ १८६६ में 
लार्ड कर्ज्ञन वाइसराय होकर मारत आये, यहाँ के वातावरण में शअ्रंग्रेज्ञी सरकार के 
प्रति घृणा व्याप्त थी। उन्होंने जिस नीति का पालन किया उसका उहू श्य भारत पर 
अंग्रज़ी राज्य की शक्ति को सुहृद बनाना था। परन्तु इसका परिणाम उल्दा ही हुआ 
आर परिस्थिति और अधिक गम्भीर हो गई। भारतीयों के प्रति उनका व्यबह्यार 
उदण्ड तथा श्रन्यायपूर्ण था; उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही गम्भीर हुई | जब उन्हें ने 
भारत में पदार्पण किया सभी बर्गों ने उनका स्वागत किया। परन्तु उनका दृष्टिकोण 
आरम्भ से ही घोर प्रतिक्रियावादी था, अतएव भारतवासियों की प्रसन्नता शीघ्र ही 
निराशा म॑ बदल गई। उनकी नीति का एकमात्र लक्ष्य शासन-व्यवस्था को सुचारु 
बनाना था ओर उनका दृढ़ विश्वास था कि भारतीयों में शासन-भार बहन करने की 
क्षमता नहीं है। अतएवब उन्होंने 'कलकत्ता कारपोरेशन ऐक्टः तथा “इण्डियन 
यूनीवर्सिटीज़ ऐक्ट! जेसे कानून बनाये जिनका उद्देश्य इन संस्थाओं को सरकारी 
व्यवस्था के अन्तर्गत कर लेना था। बद्भाल के लेफ्टीनेन्ट गवर्नर सर अलेक्जेश्डर 
मेकेंज़ी ने स्थानीय स्वराज्य-प्राप्त कलकत्ता कारपोरेशन के विरुद्ध एक भाषण दिया 
जिससे कारपोरेशन के सदस्यों को बड़ा क्षोम हुआ | इस भाषण में कारपोरेशन' की 
तीब्र आलोचना इसलिए को गई थी कि वह नगर की स्वच्छता भें किसी प्रकार का 
सुधार नहीं कर पाया था। परन्तु इस विषय में लन्‍न्दन की दशा कलकत्ते से किसी 
प्रकार अच्छी नहीं थी। इस बात का अनुमान एक अंग्रेज़ लेलक के निम्नलिखित 
वर्णन से लगाया जा सकता है:--.. 

“थोड़े ही समय पूर्व लन्दन के पूर्वी भाग मे ग़रीब जनता के घरों का वर्णन 
करते हुए स्वास्थ्य-विभाग के एक अधिकारी ने क्या यह नहीं कष्दा था कि यह घर 
पशुओं की माँदों से भी अधिक कष्ठप्रद तथा अस्वास्थ्यकर है १? ओर आगे खल कर 
“सजधांभी लन्‍्दन भें दसों हजार अंग्रेज़ स््ी-पुरुष रोगग्रस्त घोंसलों में रहते हैं | «* 
यह कितना भयानक चित्र है! परन्तु सम्राट अथवा उनके प्रधान-मन्त्री ने कभी 
इसका दोध लन्दन कारपोरेशन के लाड मेयर के सिर नहीं मदा है |” 

अंतएव कलकत्ता कारपोरेशन के सदस्यों ने सर अलेक्जेंडर मेकेज़ी की 
आशोचनों का बिरोध किया । इस पर गवनर महोदय ने कारपोरेशन को सरकार के 
मियन्जश में लेने का प्रयईन आरम्म किया ओर इस आशय का एक बिल कौंसिल 
के सामने रक्खा | परन्तु बिल पास होने के पूर्व ही उन्हें स्वास्थ्य टीक न होमे के 
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| 

कारण अवकाश ग्रहण करना पड़ा। श्रतणव उनके कार्य को लार्ड कर्ज़न ने अपने 
हाथ म॑ लिया । अ्रब वाइसराय महोदय स्थार्न|य स्वराज्य के सिद्धान्त को ही निमूल 
करने के प्रयत्न में लग गये। सन्‌ १८७६ ई० भें कारपोरेशन की सदस्य-संख्या ७५ 
निश्चित की गई थी जिनमें से ४० निर्वाचित होते थे तथा शेष २७ सरकार द्वारा 
नामज़द किए जाते थे। लार्ड करन ने तनिक सी कलम घुमा कर निर्वाचित सदस्यों 
की संख्या २५ कर दी। कारपोरेशन का अ्रध्यक्ष तो पहले से ही सरकार का दी 
आदमी दोता था, अब सरकारी सदस्यों का बहुमत भी दो गया। 

इसके पश्चात्‌ लार्ड कर्ज़न ने विश्वविद्यालयों को सरकारी नियन्त्रण में लेने 
का प्रयत्न आरम्म किया । सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने इसका वर्णन अपनी आत्मकथा 
०६४०7 7 ४००72? में करते हुए लिखा है : “सन्‌ १६०१ ई० में लार्ड कज़न ने 
शिमले म॑ एक शिक्षा-सम्मेलन किया जिसमें केवल योदपीय शिक्षकों को ही निमन्त्रित 
किया गया था* * सम्मेलन के बाद शीघ्र ही एक यूनोवर्सिटीज़् कमीशन को नियुक्ति हुई 
जिसमें एक भी हिन्दू सदस्य नहीं था |* “इस कमीशन ने निम्नलिखित सुकाब उपस्थित 
किए---(१) द्वितीय श्रेणी के कालेजों को तोड़ दिया जाए (और बद्भाल में श्रधिक संख्या 
इसी स्तर के विद्यालयों को थी;) (२) वकालत की पढ़ाई बन्द कर दो जाए; और (३) 
प्रबन्ध-समिति द्वारा शिक्षा-शुल्क्र निर्धारित किए, जाएँ (जिसका स्पष्ट अर्थ यह था कि शुल्क 
बढ़ें)। इस प्रकार सुव्यवस्था के उहदं श्य से उच्च शिक्षा के क्षेत्र को सीमित किया जा रहा 
था।” इन सुमावों के आधार पर एक यूनीवर्सिटीज्ञ ऐक्ट पास किया गया जिसके अन्तर्गत 
उच्च शिक्षा को व्यवस्था सरकार के हाथ में श्रा गई। इतना हो नहीं, इस कानून के 
फलस्वरूप उच्च शिक्षा मध्य वर्ग के विद्यार्थियों की पहुँच से बाहर हो गई। प्रान्तीय 
नोकरियों के लिए, एक परीक्षा होती थी, लार्ड करज़न ने उसे भी बन्द करा दिया | 
यह उनको प्रतिक्रियावादी नीति का एक ओर उदाहरण था। श्रफगानिस्तान तथा तिब्बत 
के प्रति उनके साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का भी भारत में बहुत विरोध हुआ | लाडड 
कद़ान इन प्रदेशों म॑ अंग्रेज़ी प्रभाव फेला कर साम्राज्य की शक्ति बढ़ाना चाहते थे। 
इसका अर्थ था भारत के सेनिक व्यय में भारी वृद्धि जिसे भारतीयों ने कभी पसन्द 
नदीं किया | 

परन्तु लार्ड कज्ंन की सबसे बड़ी भूल बच्चाल का विभाजन थी। इससे केबल 
बड्भाल की ही नहीं अ्रपितु सारे भारत को जनता को बहुत ज्ञोम हुआ। वाइसराय 
महोदय का यह कार्य किस प्रकार भारत के लिए बरदान सिद्ध हुआ, इसने किस 
प्रकार देश को एकता के सूत्र में बाँध कर काँग्रेस को अभूतपूर्व शक्ति दी, इन प्रश्नों को 
विस्तृत विवेचना हम अगले अध्याय में करेंगे। देशबन्धु ऐग्ड ज़ञ (॥॥07८फ्४) ने ठीक 
कहा है कि “जिस काँग्रेस ने आगमन के समय खुले हृदय से उनका स्वागत किया था 
डनके भारत से जाते समय वह्दी खुले विद्रोह की ओर अ्रग्रस॒र थी |?” 
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ब्रिटेन में श्रद्धा--अपने जीवन के प्रारम्मिक बीस वर्षों तक काँग्रेस यह 
विश्वास लेकर हम,म॒ साहब के निर्धारित पद पर चलती रही कि अंग्रेज़ भारतीयों को 
उनका जन्मसिद्ध अधिकार देने के लिये तयार हैँ। काँग्रेस के नेताओं को अंग्रेज्ञों की 
ईमानदारी में पूरा-पूरा विश्वास था। वे समझते थे कि जिस दिन इज्जलेंड की लोक- 
सभा को यह विश्वास हो गया कि अब भारतीयों में शासन-क्षमता आ गई है, उसी 
दिन अंग्रेज़ अपनी इच्छा से, तथा प्रसन्नता के साथ, भारत को राजनैतिक स्वतन्त्रता 
का उपहार दे देंगे। अपने इस सरल विश्वास से काँग्रेस ने सभी वर्गों के भारतीयों 
तथा अंग्रेज़ व्यापारियों, बकीलो ओर राजनीतिज्ञों की सहानुभूति प्रात्त कर ली। इसी 
कारण इस थोड़े से बीच म॑ ही चार अंग्रेज़ काँग्रेस के अध्यक्ष निवाचित हुए और 
अंग्रेज़ों ने मारत सरकार की जितनी तीव्र आलोचना की उतनी सम्मवत: भारतीयों ने 
भी न की होंगी। काँग्रेस के जन्म के कुछ समय बाद शासकों तथा शासितों के 
प्रतिनित्रियों के बीच संघर्ष आरम्भ हुआ, परन्तु यह संत्र्प मुख्यत: बंधानिक दी था। 
अभी कांग्रेस एक नई संस्था थी, अ्रतएंव नेताओं के सामने पहला प्रश्न उसके 
परिपोपण का था | और नेतागणु इस विषय मे कितना सतक रहते थे इसका अनुमान 
इस घटना से लगाया जा सकता है कि काँग्रेस के जन्म के दस वर्ष उपरान्त भी जब 
अरविन्द घोष ने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उसके कार्य को आलोचना की, तब रानाई ने 
“इन्दुप्रकाश? के सम्पादक चन्द्रावरकर को यह आलोचना अपने पत्र में प्रकाशित करन 
का आदेश इर्सालए दिया क्रि इससे संस्था का अहित होने की सम्भावना थी। इस 
विप्रय में एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि यद्यपि कॉसिल-सुधार कानून पास 
होने के बाद से देश मे व्यापक असन्तोष था, तथापिं सन्‌ १८६४ के पूना अधिवेशन 
में सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने अंग्रेज़ी साम्राज्य से सम्बन्ध बनाये रखने के पक्ष में भापसण 
दिया | उन्हें।ने कहा : “समय आने पर भारत का इन स्वतन्त्र देशो के संघ में अपना 
स्थान होगा जिनकी सम्यता संस्थाएँ तथा नतिकता अंग्रेजी आदर्शों पर स्थिर हैं |” 
अगले व५ कलकत्ता अधिवेशन के सभापति पद से भाषण देते हुए. रहमतउल्ला 
सयानी ने कहा, “इस अंग्रेज़ जाति से अधिक ईमानदार तथा स्वस्थ जाति संसार में 
दूसरी नहों है |?” सन्‌ १६०४ में भी बम्बई के म्युनिस्पल कारपोरेशन द्वारा ला्ड कर्ज़न 
को मानपत्र देने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए, फीरोजशाह मेद्दता ने उनकी साम्राज्य 
घादी नीति की घोर मिन्दा की, परन्तु इसके साथ ही अ्रग्नेज़ जाति की न्याय-प्रियता में 
अपना अ्रट्टठ विश्वास प्रकट किया | 

सन्‌ १६०५४ तक काँग्रेस का कार्य इसी प्रकार चलता रहा | इसके प्रस्तावों में 
सरकार को नीति पर प्रभाव डालने को शक्ति नद्दी थी, परन्तु उनसे देश में जनमत 
को जन्म तथा बिकास मिला । काँग्रेस का सरकार पर प्रभाव न होने के कारण देश के 
मवयुवक नेताओ्रों का असन्तोध बढ़ रद्दा था। इसके फलस्वरूप काँग्रेस में एक नये दल 
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का जन्म हुआ जो आगे चल कर, सन्‌ १६०७ ई» में काँग्रेस से अलग हो गया। 
परन्तु इतना सब होने के बाद भी जीवन के इन प्रारम्भिक वर्षा में काँग्रेस की बड़ी 
प्रतिष्ठा थी और जनता के हृदय में उसका स्थान बन चुका था | 


क 
चाथा अध्याय 
$. 
संघष के पथ पर 
(राष्ट्रीय आन्दोलन १९०५ से १९१५९ तक) 

धामिक राष्ट्रीयता तथा आतंकवाद का प्रादुभोव--काँग्रेस ने श्रपने जीवन 
के प्रारम्भिक वर्षों में जो प्रस्ताव पास किए उनका सरकार पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा 
परन्तु जनता भें एक नया जागरण अवश्य दृष्टिगोचर होने लगा | इस प्रकार बीसुनीं 
शताब्दी के आरम्म भें भारत में दो नए. राष्ट्रीय बादों का प्रादुर्भाव हुआ | दोनों दी 
गहरी धार्मिकता, श्रत्यघिक देश-प्रेम, अडिग उत्साह और विदेशी शासन के प्रति 
घृणा के भावों से ओोतप्रोत थे। इन दोनों वादों के बीच केबल कार्य -प्रणाली का 
अन्तर था, अ्रन्यथा दोनों द्वी समान थे | उम्रवादी समकते थे कि केवल वैधानिक 
आन्दोलन, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा स्वदेशी के प्रचार द्वारा देश का पुनरुत्थान 
सम्मव हे | इसके विपरीत झ्रातंकवादियों का गोली मारने, €ृत्या करने, बम फेंकने, 
इत्यादि की पाश्चात्य क्रान्तिकारी प्रणाली में बड़ा विश्वास था| राष्ट्रवाद के इन वादों 
के जन्म के मुख्य कारण निम्नलिखित थे:--.- 

(१) सन्‌ श्८६२ ई० से सन्‌ १६०६ ई० तक का समय ब्रिटिश-भारताय 
सम्बन्धों की दृष्टि से बड़े महत्व का है। इस बीच इज्जलैंड के अनुदार शासन ने कई 
ऐसे कानून बनाये और लागू किये जिनका भारत की जनता ने बड़। विरोध किया | 
थद्द बिरोध उस समय ओर भी उम्र ही गया जब लाड्ड कर्ज़ञन की भूलोंभरी नौकरश।द्दी 
ने बद्धाल-विंभाजन की श्रपनी सबसे बड़ी मूंता की। परन्तु इस विद्रोह की जड़ें बहुत 
पहले द्वी पड़ चुकी थीं। इम पिछले अध्याय में बता चुके हैं कि इस दिशा में लाई 
लेंसडाउन, लाडड एल्गिन तथा लाई करन की साम्राज्यवादी नीति का श्रत्यधिक प्रभाव 
पड़ा था। कलकत्ता कारपोरेशन ऐक्ट, यूनीवर्सिटीज़ ऐक्ट ओर श्राफिशल सीक्रेट्स 
ऐक्ट (20709) 5८८:८४४ 4०) वास्तव में जनता की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध थे 
झोर लाई कज्ज॑ंव की उत्तर-पश्चिम सीमा-नीति जनता के ज्ञोभ का कारण बनी| देश 
में अकाल तथा मद्दामारी के कारण त्राहि-बादि मची थी, ऐसे समय लाई कर्जन ने 
दिल्ली मं दरबार का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त भारतीयों के साथ उन्नका ब्यवद्यार 
भी बड़ा अपमानजनक था| इन सब कारणों से देश में झशान्ति बद रही थी | 

(२) बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में भारत ने भी उद्योग तथा ब्यापार के 
झाधूनिक साधनों को झपनाया झोर भारतीय १:जीपति श्रंप्रेज़ों से प्रतिस्पर्धा करने 
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लगे | काँग्रेस ने भी उनका पूरा समर्थन किया । ओर देश में स्थान-स्थान पर स्वदेशी 
प्रद्शिनियों तथा उद्योग-सम्मेलनों के आयोजन होने लगे। भारत ने थोड़े दही समय 
में पू जीवाद तथा विदेशों से व्यापार के ज्षेत्र में झ्राश्व्यंजनक उन्नति कर ली। इससे 
पूर्व-पश्चिम का संघर्ष बढ़ गया ओर अनुदार राष्ट्रवाद को प्रोत्साइन मिला। 

(३) राष्ट्रीय आपत्तिकाल में भी सरकार राष्ट्र-विरोधी अ्र्थ-नीति का पालन 
कर रददी थी, इससे असन्तोष ओर भी तीव्र हो गया। जनता अ्रकाल आर महामारी 
के कारण जर्जर हो रही थी, सरकार की नीति से उनका क्लेश कम झेने के स्थान पर 
ओर बढ़ गया। दादाभाई मौरोजी, रमेशचन्द्रदत, रानाडे, दिनश। वाचा, विलियम 
डिग्बी, इत्यादि ने अ्रपने लेखों द्वारा भारत सरकार की राष्ट्-विरोधी अर्थ-नीति की 
पोल खोलने का प्रयत्न किया। इन्हें पढ़ कर भारतीय जनता ने अ्रनुभव किया कि 
विदेशी शासन ही उनकी ग़रीबी ओर मध्य वर्ग की बेकारी का एकमात्र कारण है। 
अंग्रेज़ों की ईमानदारी ओर न्यायप्रियता में भारतीयों को बड़ा विश्वास था, परन्तु इन 
सब बातों से उन्हें गद्दरा धक्का लगा | 

(४) अंग्रेज़ भारतीयों के साथ उदरए॒ड व्यवहार करते थे ओर अंग्रेज़ी समाचार- 
पत्रों में भारत विरोधी प्रचार होता था। अनेक अवसरों पर गोरे! सिए।ही भारतीय 
नारियों का श्रपमान करने के बाद भी साफ छोड़ दिए गये ओर अंग्रेज़ी असवबार ऐसी 
घटनाथशों की निन्‍दा करने के स्थान पर बराबर अपराधियों का दी पक्ष लेते रहे। 
इसके अतिरिक्त दक्तिणी अफ्रीका में भी भारतीयों के साथ अमानुषिक व्यवहार किया 
जा रहा था। वहाँ की परिस्थिति पहले से ही गम्भीर थी, बोअर युद्ध (80९7 /४७॥-) 
में अंग्रेज़ों की विजय से दशा और भी बिगड़ गई | वहाँ के भारतीय महात्मा गाँधी के 
नेतृत्व में जिस साहसपूर्ण लगन का परिचय दे रहे थे, भारत में टसकी प्रशंसा की गई। 
केवल इतना ही नहीं, यहाँ दक्षिणं। अफ्रीका के भारतोय सत्याग्रहियों की सहायता के लिए 
चन्दा भी इकट्ठा किया गया । उस समय भारतवासी इतना निर्णय नहीं कर पये कि 
ट्समें दक्षिणी अ्रफ्रोका की सरकार का अधिक दाप है या इज्ञलंड का। अ्रतणव उन्होंने 
सारा दोष इड्जलेंड की सरकार पर ही थोप दिया | 

(४) आर्यसमाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाहदी, इत्यादि धार्मिक 
एवं सांस्कृतिक संस्थाओं ने भी देश में एक नया वातावरण उत्पन्न कर दिया था 
जिसके फलस्वरूप भारतीय मस्तिष्क में पाश्चात्य वेषभूषा, शिक्षा, विचारधारा तथा 
जोवन दर्शन के विरुद्ध गहरों घृणा का समावेश हो गया था। वास्तव में उस समथ 
के नेताओं को जितनी प्रेरण। इंस धार्मिक पुनर्जागरण से मिली, उतनी सम्भवतः श्रोर 
किसी दिशा से प्राप्त नहीं हुईं। 'लोकभान्य तिलक, अरबधिन्द घोष, विपिनचन्द्रपाल, 
लाला लाज॑पतराय॑ इत्यादि सभी की प्रेरणा का उद्गम धर्म दी था। उस समय के 
झनेक स्कूल, कालेज, झबे तथा सांस्कृतिक केद्ध धार्मिक आधार पर स्थापित फिचे गए 
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थे तथा भारत के अतीत गौरव के प्रति गर्ब के भाव जगाने में बहुत सफल हुए । 
केसरी, युगाम्तर, सन्ध्या, इत्यादि अनेक समाचारपत्रों ने भी विशेषकर सन्‌ १८६६ 
ई० के अकाल के बाद, सरकार-विरोधी आन्दोलनों का नेतृत्व किया। उन्होंने 
राजनेतिक तथा धामिक प्रचार किया, जनता को हिंसा का पाठ पढाया और अंग्रेज्ञों 
फे अ्रमानुषिक अत्याचारों ओर उनकी साम्राज्यवादी नीति का भण्डाफोड़ किया | 
उन्होंने जनता को बतलाया कि जब भारतवासी अंग्रेज़ी शासन से म॒क्ति पाना अपना 
धार्मिक कतंव्य समझने लगेंगे तभी देश अपने अ्रतीत गौरव को प्राप्त कर सकेगा । 
परन्तु इस रणोन्मुख, धर्मप्रधान राष्ट्रवाद में कुछ अबगुण भी थे। पंडित जवाहरलाल 
नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि “सन्‌ १६०७ ६० का भारतोय राष्ट्रवाद 
का यह पुनर्जागरण सामाजिक दृष्टिकोण से निश्चय द्वी प्रतिक्रियबादी था |” अतीत 
में उसकी आवश्यकता से अधिक आस्था थी ओर हिन्दू धर्म से अनुप्राणित दं।ने के 
कारण उस ने मुसलमानों को विमुख कर दिया | वे अब मुस्लिम लीग की ओर 
भुकने लगे | 

(६) इन सबके अतिरिक्त कुछ ऐसे विदेशी प्रभाव भी थे । जिन्होंने भारतीय 
मस्तिष्क को विस्तार देकर जनता की निराशा का अन्त कर दिया | संसार में सभी थे र 
शासित जनता अत्याचारी शासको के विरुद्ध विद्रोह का कण्डा ऊँचा कर रहो थी, यह 
देख कर भारतीय राष्ट्रवाद भी रणोनन्‍्मुख हंने लगा । इसी समय के लगभग 
अबीसीनिया के हब्शियों। ने इठली को, तथा जापानियों ने रूस को युद्ध में पराजित 
किया। मिश्र, ईरान, टर्की ओर रूस में जन-आन्दोलनों का बल बढ रहा था। इन 
सब घटनशओ्रों से योर्पीय जातियों की अजेयता का धुलबुला फूट गया और एशिया की 
जातियों में नये जीवन ओर साहस का संचार हुआ | 

इस विषय में रेटक्लिफ (/२४(०)र८) ने लिखा है ; “सन्‌ १६०४ ई० की 
काँग्रेस आन्दोलन के उस स्वरूप का चरम-विन्दु थी जिसको प्रतिष्ठा उसके जन्म- 
दाताओं तथा उनके राजनतिक विश्वासों ओर साधने में विश्वास रखने वाले नेताश्रों 
ने आरम्भ भें की थी। इसके बाद नये ओर क्रान्तिकारी तत्व सामने आने लगे |?! 
जुलाई, सन्‌ १६०४ ३० में बज्ञाल के विभाजन को घोषणा की गई और इसके फलस्वरूप 
केवल बज्जाल में द्वी नहीं श्रपित॒ सारे भारत में विद्राह्ठ का एक तूफान उठ खड़ा हुआ | 
बालगंगाधघर तिलक, लाला लाजपतराय तथा विपिनचन्द्रपाल के नेतृत्व में काँग्रेस के 
नववयस्क श्रज्ञ ने विद्रोह का कण्डा ऊँचा किय। | उदारबादी नेताश्रों की नीति से 
असन्तुष्ट नई पीढ़ी के राजनातिशों की विचारधारा तथा कार्य-प्रणाली का संचालन 
लोकमान्य तिलक कर रहे थे। सन्‌ १६०५ £० की काँग्रेस विषय-समिति की बठक में 
उनके पत्त॑ की विजय हुई और उन्हें।ने ्रधिवेशन में ही नई पीढ़ी के प्रतिनिधियों की 
एक खुली सभा करके राष्टवादियों के भावी कार्य-क्रम पर विचार-बिनिमय किया | इस 
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सभा में उन्होंने अपनी असहयोग तथा राष्ट्रीय पुनिर्माण की योजनाओं पर प्रकाश 
डाला। लाला लाजपतराय भो काँग्रेस की ओर से इड्जलेंड का दोरा करके द्वाल ही में 
लोटे थे। उन्होने बताया कि स्वराज्य-प्राप्ति के लिए हमें अपने प्रयास का ही सहारा 
लेना चाहिए क्योंकि अंग्रेजों की सहायता पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता | 
इधर, स्वदेशी, वहिष्कार और र/प्ट्रीय शिक्षा के आन्दोलनों में विपिनचन्द्रपाल श्रग्रणी 
थे | इस प्रकार काँग्रेस के यह सब नेता अब वधानिक आन्दोलन का पथ त्याग कर 
उग्रवादी हो गए. थे | 

बड़ाल का विभाजन---२० जुलाई, सन्‌ १६०५ ६० को बद्भ-भड़ की घोषणा 

की गई । इसका प्रस्ताव निम्नलिखित था ; 

| “बड्ाल के चटगाँव, ढाका ओर राजशाही ज़िले, ठिपरा का पाव॑त्य प्रदेश 
ओर आसाम को वतंमान कमिश्नरो, इनको मिला कर लेफ्टोनेंट गवर्नंरों के स्तर का 
एक नया प्रान्त बनाया जाएगा। दोनों क्षेत्रों के वतमान घनिष्ट सम्बन्धों को रक्षा के 
उहँ श्य से दाजिलिंग बड़ाल के साथ ही रहेगा | 

लाड कर्ज़न के अनुसार विभाजन का मुख्य उह श्य बड़ाल सरकार के भारी 
शासन-भार को कम करना था। यह सत्य है कि बज्ञाल को संख्या बढ कर 
८०,०००,००० हो गई थी, परन्तु इसके साथ हो साथ यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 
उस समय बड्भाल में बहुत से अवंगमाषा-भाषी क्षेत्र भी सम्मिलित थे और इन्हें प्रांत 
से प्रथक करके शासन का मार सफलतापृबंक हलका किया जा सकता था। परन्तु ऐसा 
नहीं किया गय। | वास्तव मे बद्चाल के विभाजन का मुख्य उहू श्य शासन में 
सुव्यवस्था लान। नहों था| अंग्रेज़ हिन्दू मुसलमानों के बीच भेदभाव उत्पन्न करके 
बड्भाल के शिक्षित वर्ग को विभाजित तथा निर्बल बनाना चाहते थ। स्वयं लार्ड कज्भन 
ने पूर्वी बज्ञाल में केबल मुसलमानों की एक समा में भाषण देते हुए, बताया था कि 
बद्ध-भज्ञ के पीछे शारन की सुव्यवस्था के अतिरिक्त उनका उद् श्य एक ऐसे प्रान्त का 
निर्माण करना भी था जहाँ मुसलमान अपने बहुमत के कारण, अपना शासन स्वरय॑ 
संभालने में समथ हूं। सके। श्रन्य उच्च अ्रग्रेज्ञ अधिकारियों ने भी इसी प्रकार की बातें 
कददीं। उदाहरण के लिए पूर्वी बद्धाल के लेक्टीनेंट गवर्नर सर ब्म्फील्ड फुलर (877 
827777906 #५)॥८7) ने एक भाषण में कहा कि भारत सरकार के दो पक्षियाँ 
हेँ--.एक हिन्दू ओर दूसरी मुसलमान---श्रोर सरकार मुसलमान पक्षो को अधिक प्यार 
करती है। इस प्रकार की बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि विभाजन का मुख्य 
उह श्य साम्प्रदायिक भेदभाव उत्सन्न करना द्वी था। 

अन्तत: सरकार की इस “विभाजन-नीति! का परिणाम मनचाह्दा ह्टी निकला, 
परन्तु उस समय इसके फलस्वरूप देश में श्रभूतपूर्व एकता तथा काँग्रेस में अभूतपूथ 
बुल का संचार हुआ | थोड़े से मुसलमानों ते श्रान्दोलन से नाता अवश्य तोड़ लिया 
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परन्तु उनके बहुमत ने अंग्रेजों की कृटिनीत को भली भाँति समझ कर विभाजन की 
की नई व्यवस्था का विराध किया | सारा बज्ञाल एक साथ उठ खड़ा हुआ। आन्दोलन 
चलने लगा ओर ब्रिटिश सरकार के सम्मुग्ब इस विपय में कई स्मृति-पत्र उपस्थित किए 
गये | सम्पूर्ण देश ने और लगभग सभो भारत॑य समाचार-पत्रों ने बद्भाल का पतक्त 
लिया | कलकत्ते के अंग्रेज़ी पत्र स्टेट्समेन (30&(८६7780) ने विभाजन की तीज 
आलोचना करते हुए. लिखा : “स्पष्ट है कि इस निष्पयोजन श्रौर मूर्खताभरी नीति 
का पालन करके सरकार ने बड़ी भारी भूल की हे जिसका एकमात्र परिणाम यही होगा 
कि शीघ्र ही देश पर मर मिटने वालों की एक पूरी सेना उठ कर खड़ी हो जायगी |” 
टाइम्स आफ इस्डिया ने लिखा : “अ्रच्छा हाता यदि लाई कज़न दूसरी बार लौट . 
कर भारत न आए, होते । अपनी पृर्वनिर्भमित प्रतिष्ठा पर पानी फरने के लिए. वे इससे 
(अर्थात्‌ बद्टठ-भज्ञ से) अधिक सफल किसी अन्य उपाय की कल्पना भी नहीं कर सकते 
भध |”? और पायनियर ने टिप्पणी की कि यह विभाजन “बे सिर पर और अ्रकारण है। 
इसके एक पक्ष के जो लाभ बताये जाते हैं वही दूसरे पक्षों में स्पष्ठत: घातक सिद्ध 
होते हैं ।” 

वहिष्कार और स्वदेशी--विभाजन की घोषणा ने जनता पर बिजली का 
सा प्रभाव किया । इसके विरोधस्वरूप काँग्रेस के उग्मपक्ष ने अंग्रेज़ी वस्तुओं के 
वहिष्कार का निश्चय किया | ७ अगस्त, सन्‌ १६०५४ को कलकत्ते के नगर-भवन में 
एक सभा हुई जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया गया---.“यह सभा भारत- 
सम्बन्धी प्रश्नों के प्रति इड्चलेंड की उपेक्ता ओर उसके फलस्वरूप उत्तन्न होने वाली 
भारत-सरकार द्वारा भारतीय जनमत की अवहेलना के विरोधस्वरूप, जब तक विभाजन 
का प्रस्ताव वापस नहीं ले लिया जाता, उस समय तक के लिए इज्जलेंड में बनो हुई 
वस्तुएँ न खरीदने के पक्ष में प्रांत भर की बहुत सी सभाश्रनों द्वारा स्वीकृत प्रस्ताओों का 

पूर्ण समर्थन करती है |” 

यह वहिष्कार अ्रस्थायी था ओर इसका एकमात्र उच्च श्य ब्रियिश जनता का 
ध्यान बड्भाल की माँगों की ओर आराकष्ति करना था। माँगें पूर्ण होते हो वहिष्कार 
भी समाप्त हो जाता | परन्तु स्वदेशी आन्दोलन का आध.र अधिक स्थायी था। स्वदेशी- 
प्रचार के लिए देश भर में सभायें हुईं। अंग्रेज़ी समाचारपत्रों ने इस आन्दोलन को 
भारी भूल कह कर यह विश्वास प्रकट किया कि “यह नौ दिन का आश्चर्य” शीघ्र 
ही समाप्त हो आएगा। परन्तु छः वर्षो तक बच्धाल विभाजित रहा ओर यह आन्दोलन 
भी पूरे छः वर्षों तक चलता रहा। यह विदेशियों के लिए, अत्यधिक आश्चय का विषय 
तथा जनता की असाधारण उत्तेजना का सजीव प्रमाण था। यह देख कर सरकार को 
आशंका हुई और उसने दमन-नीति का प्रयोग आरम्भ कर दिया, परन्तु इससे जनता 
का ज्ञोभ और भी बंद गया। वहिष्कार तथा स्वदेशी-प्रचार के कार्य-क्रम में विद्यार्थी 
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प्रमुख भाग ले रहे थे, अतएव सरकार ने उन पर नियंत्रण लगाने की योजना बनाई । 
जिलाधीशों ने शिक्षालयों के अध्यक्षों को एक पत्र लिख कर उन्हें चेतावनी दी कि 
यदि वे अपने विद्याथियें| को इन राजनतिक आन्दोलनों में भाग लेने से नहीं रोकेगे 
तो उनकी सरकारी सहायता-वृत्ति रोक दी जायगी | परन्तु इस पत्र का प्रभाव भी उल्टा 
ही हुआ ओर विद्यार्थियों की उत्तेजना और बढ़ गई | 


इस प्रकार अ्रब राष्ट्रीय आन्दोलन के चार-मुख्य अज्भ हो गये थे---विदेशी 
वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी प्रचार, राष्टीय शिक्षा-पद्धति ओर स्वराज्य की प्राप्ति | 
अगस्त १६०४ ई० को विदेशी वस्तुश्रों के वहिष्कार का नारा आरम्म हुआ ओर 
धीरे-धीरे ज़ोर पकड़ने लगा। लाखों रुपयों के कपड़े सड़कों पर फू क दिए गये | गाँव 
के बने कपड़े तथा अन्य स्वदेशो वस्तुओं का प्रचार हुआ और स्वदेशी की भावना दिन 
पर दिन गहरी होती गई | सरकारी स्कूलों का भी बहिष्कार किया गया ओर राष्ट्रीय 
विद्यालय खोले गए, | बाबू विपिन चन्द्रपाल ने अपने राष्ट्रीय साप्ताहिक “न्यू इण्डिया? 
(८७ [70ा9) द्वारा राष्ट्रीयता तथा क्रान्तिकारी मावनाओं का प्रचार किया। किन्तु 
जहाँ देश में एक ओर राष्ट्रीय एवं क्रान्तिकारी आन्दोलन उम्र रूप से चल रहा था, दूसरी 
आर नरमदल वालों ने हिंसा का विरोध किया। सन्‌ १६०६ ई० में काँग्रेस के कलकत्ता 
अधिवेशन में उम्र तथा उदार दलों के बीच प्रबल संघर्ष हुआ और फूट पड़ते-पड़ते 
बची | इसका श्रेय दादाभाई नौरोजी का है जो राष्ट्रीय आन्दोलन की एकता बनाये 
रखने का ही उहूं श्य लेकर विशेष रूप से इज्धल्ड स आये थे। इस प्रकार काँग्रेस की 
बागडोर नरमदल के हाथों में ही रही, परन्तु इस अधिवेशन द्वारा स्वीकृत प्रस्ताबों से 
यह स्पष्ठ हो जाता है कि काँग्रेस म॑ वामपक्षी विचारों का गहरा प्रभाव था। दादाभाई 
नेरोजी तक ने अपना श्रति-नम्न तथा वंधानिक दृष्टिकोण त्याग कर अध्यक्षपद से 
अत्यन्त प्रभावोलादक भाषण देते हुए. कहा ; “हम दया को भीख नहीं माँगते, हम 
केवल न्याय चाइते हैं | ब्रिठिश साम्राज्य के नागरिक होने के नाते अपने अधिकारों का 
ओर अधिक विभाजन करने की अपेक्षा आज हम इस पूरे प्रश्न को एक शब्द स्वराज्य-में 
व्यक्ष कर सकते हैं, उसी प्रकार का स्वराज्य जेसा इजड्नलेंड अ्रथवा अन्य उपनिवेशों में 
प्रचलित है ।? उस समय इस बात की आशंका थी कि उदायपक्ष के नेता सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, 
फिरोज़शाह भेहदता, गोपालकृष्ण गोखले, इत्यादि इस मत का बिरोध करेंगे और काँग्रेस 
से फूठ पड़ जायगी | गोखले ने उम्रबादियों को चेतावनी देते हुए, भी कद्दा था : “सरकार 
के पास शक्ति का कितना संचय है यह आप नहीं समर रहे हैं। यदि आपकी बात 
मान कर आज काँग्रेस कोई कार्य आरम्म करती है तो सरकार को पाँच मिनट के 
भीतर हमारा गला घोंट देने में तनिक भी कठिनाई नहीं द्वोगी |” तथापि उम्रपक्षियों के 
बहुमत के सामने उदार दल को भुकना पड़ा । 
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सूरत की फूट--सन्‌ १६०७ में होने वाले सूरत के अगले काँग्रेस अधिवेशन 
मे उदारवादी नेताशों ने कलकत्ता अ्रधिवेशन के उस प्रस्ताव को अ्रस्वीकृत कराने का 
दूसरा प्रयत्न किया | उम्र राष्ट्रवादी यह पहले से जानते थे । अतएव वे चाहते थे कि 
अध्यक्षपद पर उनके दल का कोई व्यक्ति हो। परन्तु काँग्रेस-विधान के अनुसार नरम- 
दल के नेता रासबिहारी घोष अध्यक्ष निर्वाचित हो गये। उम्र राष्ट्रवादियों ने इस 
निर्वाचन का विरोध किया | सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने नरमदल के दृष्टिकोण से अपनी 
पुस्तक “6 ४०7 97 ४०ंाए्! में परिस्थिति की निम्नलिखित व्याख्या 
की है... 

“एक प्रबल दल श्री तिलक के अध्यक्ष निवाचित होने के पक्ष में था और यह 
लोग रासबिहारी घोष का निर्वाचन नहीं चाइत थे | इस दल का मत था कि रासब्रिहारी 
घोष के अध्यक्ष होने से अच्छा तो यह हंगा कि काँग्रेस की शक्तियाँ बिखर जाएँ। 
ओर काँग्रेस की शक्तियाँ बिखर कर ही रहीं । नेताश्रों पर कुर्सियों, जूतों और चपलों 
की वर्षा की गई | ***** ओर पुलिस को बलपृर्वक परडाल खाली कराना पड़ा । इस 
घटना के साथ काँग्रेस के इतिहास का एक स्मरणीय अध्याय समाप्त हुआ और उसको 
धारा बदलने लगी।? 

इस प्रकार पहले दिन के अधिवेशन का श्रन्‍्त गड़बड़ी में हुआ | दुसरे दिन 
अधिवेशन विसर्जित कर दिया गया और तीसरे दिन नरमदल वालों ने अ्रपना श्रलग 
सम्मेलन किया जिसमें राष्ट्रवादियों ने कोई भाग नहीं लिया। इस प्रकार उस रुमय 
नरम दल की ही जीत रही और कम से कम कुछ समय के लिए, तो अवश्य ही काँग्रेस 
उनके अधिकार में आ गई । 

रुष्ट्वादी काँग्रेस से बाहर रह कर, अपने आदर्शों एवं साधनों के अनुसार 
कार्य करने लगे | वास्तव में सन्‌ १६०५ ई० से हो राष्ट्रवादियों का प्रथक अस्तित्व हो 
गया था और सन्‌ १६०७ की इस फूट का कोई विशेष महत्व नहीं था। उम्र राष्ट्र- 
वादियों के नेता बालगज्ञाधघर तिलक भारत के आधुनिक धर्मप्रधान राष्ट्रवाद के प्रवर्तक 
माने जा चुके थे | उन्होंने पिछली शताब्दी के अन्तिम दस वर्षों में ही महाराष्ट्र में एक 
नई चेतना का संचार कर दिया था। राजनीति के क्षेत्र में उनका आगमन श्री शिवा 
जी महोत्सव से सम्बन्धित है। यह महोत्सव प्रचलित करने में उनका उहूं श्य हिन्दुओं 
के समक्ष उनके एक राष्ट्रीय वौर का आदर्श रख कर उन्हें राष्ट्रधर्म की प्रेरणा देना 
था। लोकमान्य तिलक ने गोवध-निरोधक समितियों की स्थापना को, गणपति उत्सव 
का प्रचार किया और हिन्दू अखाड़ों और लाठी दलों का संगठन किथा। उनके इन 
सब कार्यों ने हिन्दू जाति में एक मई, पोरुषपूर्ण आत्मा को जन्म दियां | 

सूरत की फूट के बाद लगभग सो उदारवादी नेताश्रों की एक उपसमिति नें 
राष्ट्रीय काँग्रेस का एक नया विधान तैयार किया जिसका उदय श्य काँग्रेस की कार्य- 
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प्रणाली को सुचारु तथा समयानुकूल बनाना था। नए विधान की पहली धारा में संस्था 
की नीति का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया गया था-. 

“भारत की जनता को उसी प्रकार शासन-व्यवस्था प्राप्त हो जैसी ब्रिटिश 
साम्राज्य के श्रन्य उपनिवेशों में प्रचलित है और उनके समकक्ष भारतवासी भी साम्राज्य 
के अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों के भागी बने। यही भारत की राष्ट्रीय काँग्रेस के 
उद्दे श्य हैं। बतंमान शासन-व्यवस्था में धीरे-धीरे सुधार कर, राष्ट्रीय एकता तथा 
जनोत्साह को बढ़ावा देकर और देश के मानसिक, नेतिक, आथिक एवं औद्योगिक 
साधनों का सुसंगठन कर वैधानिक रीति से इन उह्द श्यं। को प्राप्त करना है |? 

इस नए, विधान में उग्रदल के अधिक उत्साही तथा अधिक कार्यशील कार्य- 
कर्ताओं के लिए. जानबृूक कर कोई स्थान नहीं छोड़ा गया था और तिलक के अ्रसहयोग 
तथा स्वदेशी के कार्यक्रम का उल्लेख बताते हुए, सर्वा्डसुधार के लिए वेधानिक कार्य 
प्रणाली को चुना गया था। इस उपाय से नरम दल ने कुछ समय के लिए काँग्रेस पर 
अपना अधिकार जमा लिया | परिस्थितियों को देखते हुए अग्रेज़ीं का हित भी नरम दल 
वालो के साथ ही था, अतएव उन्होंने भी इस दल की भरसक सहायता की | उग्रवादी 
काँग्रेस से बाहर कर दिए गये, परन्तु वे अब भी उसी प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध 
जनता का नेतृत्व करते रहे और वास्तव में जनमत उनके ही पक्ष में था। इसी समय 
बज्ाल के कुछ नवयुवक क्रान्तिकारियों ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करके 
अत्याचारियों के द्वृंदय म॑ त्रास भरने के उहं श्य से एक आतंकवादी दल की स्थापना 
की | इस दल का मूल मन्त्र था---खून के बदले खत और जान के बदले जान। 

क्रान्तिकारी आन्दोलन--लार्ड कर्ज़न के बाद सन्‌ १६०५ ई० में लार्ड 
मिण्टो वाइसराय होकर आये। उन्होंने आते ही अनुभव किया कि भारत में असन्तोप 
बहुत विस्तृत तथा परिस्थिति अत्यन्त गम्भीर है। अतएव उन्होंने भी, अन्य अंग्रेज 
शासकों की भाँति, आन्दोलन को कुचलने के लिए दमन-नीति का आश्रय लिया | सब 
स पहले राजद्रोह के उहं श्य से की जाने वाली सभाओ्रों के विरुद्ध कानून (5०४08 
१।८८४०४४ &८५, 907) बना। इस कानून के अन्तर्गत सरकार को किसी सभा को 
भेड़ करने या किसी व्यक्ति को भाषण देने से रोकने का अधिकार मिल गया | 
प्रतिक्रियास्वरूप श्रनेक गुप्त दलों का संगठन स्वाभाविक हो था। दमने का परिणाम शासकों 
के लिए सदव बुरा ह। ह'ता हैं। सरकार की दमन-नीति ने ही उस काल में विपिन 
अन्द्रपाल और अरविन्द घाप को जनता का नेता बना दिया। अरविन्द बाबू का कहना 
था कि विदेशी शासन का नए करने के लिए हर उपाय नोतिपृर्ण ओर उचित है। 
अरविन्द बाबू का यह कथन नवयुवकों को जेंच गया | गुप्त हिसात्मक थ्ान्दोलन ज़ोर 
पऊ्रने लगा श्रोर यह श्रान्दोलन बद्धाल तक हो सीमित न रहा | यू० पी०, सो० पी० 
ओर महाराष्ट्र में भी आन्दोलन ने ज्ञोर पकड़ा । ६ दिसम्बर, सन्‌ १६०७ ई० को 
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जिस गाड़ी में बज्ञाल के लेफ्टीनेण्ट गवनंर सर ऐण्ड्यू फ्रज़्र (3॥7 8707८७ 
7०8८7) यात्रा कर रहे थे उसे मिदनापुर के पास बम रख कर पटरी से गिरा दिया 
गया | उसी मद्दीने की २३ तारीख को ढाका के भूतपूर्व ज़िलाधीश एलेन (8]]27) 
मद्दोदय को पीछे से गोली मारी गईं, परन्तु सोभाग्यवश उनके प्राण बच गये | ३० 
अग्रेल सन्‌ १६०८ ३० को कलकत्ते के मुख्य प्रेसीडेन्सी मेजिस्टू ८ किंग्सफर्ड ([(॥723- 
070) को मारने के उद्देश्य से एक बम फेंका गया। वे तो बाल-बाल बच गये, परन्तु 
दो निर्दोष स्तरियाँ श्रीमती तथा कुमारी केनेडी (([९८97८०9) के प्राणों पर आ बनी | 
इस अपराध में श्री खुदीराम बोस को फाँसी का दण्ड मिला। 

क्रान्तिकारी दल का कार्य अन्य प्रान्तों में मी फेल रहा था | सन्‌ १६०७ ई० 
के आरम्म में ही लाहौर में ब्रिठिश-विरोधी प्रचार ज्ञोर पकड़ने लगा था। इस प्रान्त में 
किसानों से सम्बन्धित कुछ कानून बनाए, गये थे जिनसे जनता सन्तुष्ट नहीं थी। इन्हीं 
कानूनों की याद दिला कर सिक्‍खों को भड़काया जा रह् था। इसके अतिरिक्त सेना 
तथा पुलिस के कर्मचारियों से भी अनुरोध किया जा रहा था कि वे यथाशक्ति क्रान्ति- 
कारियों की सहायता करें | लाहोर तथा रावलपिण्डी में किसानों के दंगे हुए जिनके 
फलस्वरूप लाला लाजपतराय ओर सरदार अजीत सिंह को देश-निकाले का दण्ड 
मिला। परन्तु इससे भी अ्रशान्ति कम नहीं हुई। मद्रास में विपिन चन्द्र पाल तभा 
चिदाम्बरम्‌ पिल्‍ले ने ब्रिटिश विरोधी-प्रचार किया ओर वहाँ भी भगढ़े आरम्भ दो 
गये। महाराष्ट्र में, बीसवों शताब्दो के आरम्भ में केसरी जनता का प्रिय समाचारपत्र 
था। और केसरी जनता को बता रहा था कि अंग्रेज़ी शासन रूसी ज़ारों की प्रणाली 
पर चल रहा है, अ्तएणव्र जनता को भी क्रान्ति का रूसी ढक्ञ दी अपनाना चाहिए | 
नास्कि के गुप्त दल “अभिनव भारत? ने बम्बई सरकार को तज्ञ कर रखा था। इस 
दल की स्थापना गणेश सावरकर ने की थी। संयुक्त प्रान्त तथा मध्य प्रान्त में भी 
राजद्रोद्दी पत्र प्रकाशित दो रहे थे और गुप्त रूप से कार्य चल रहा था| 

यह देख कर श्रंग्रेज़ों को बड़ी चिन्ता हुईं। अ्तएव ८ जून सन्‌ १६०८ ६० 
को भारत-सरकार ने दो नए. दमनकारी कानून बनाये। विस्फोटक पदार्थ कानून 
([0008ए८ $प०४:४7८८४ 0८0) के श्रन्त्गत जन अथबा पदार्थ द्वारा, था 
श्रन्य किसी प्रकार से अपराध करने या करने वाले को सद्दायता पहुँचाने पर १४ बष 
के कालेपानी अथवा ५ व५ के कारावास का दण्ड-विधान था। समाचारपत्र कामून 
(ए८७४००0९८:$ /८() का उह्दृ श्य ऐसे समाचारपत्नरों का दमन करना था जिनमें 
किसी प्रकार से हत्या अ्रथवा किसी और हिंसापूर्ण झृत्य को उत्तेजना देने वाला विषय 
प्रकाशित होता हो। परन्तु इन दो कानूनों से दमन-चक्र पूरा नहीं हुआ | अतएब 
दिसम्बर सन्‌ १६०८ ई० में फरोजदारी संशोधन कानून (मांग! ॥,2७ 
(7676 ह८०६ ४४९४) पास किया गया जिसके अ्रन्तर्गत किसी भी ऐसी संस्या को 
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ग़ेरकानूनी घोषित किया जा सकता था जो, सरकार की समझ में, न्याय विधान अश्रथवा 
शान्ति और सुव्यवस्था के मार्ग में बाधा डालती हो | परन्तु इस दमन-चक्र की उपेक्षा- 
सी करता हुआ्रा क्रान्तिकारी कार्यक्रम केवल बच्भाल में ही नहीं बल्कि सारे देश में 
पूवंबत्‌ चलता रह । नवम्बर सन्‌ १६०६ में, जिस गाड़ी में लाई तथा लेडी मिंदो की 
सवारी अ्रहमदाबाद में निकाली जा रही थी उसे उड़ा देने का प्रयत्न किया गया। दो 
नारियल के बम उस पर फेंके गये परन्तु उनका विस्फोट ठीक समय पर न होने के 
कारण वाइसराय की जान बच गई | 

मिण्टो-मार्ले सुधार--अब सरकार ने अनुभव किया कि केवल दमन-नीति से 
काम नहीं चल सकता। अ्रतएव उसने उदारवादियों, मुसलमानों, ज़ञमींदारों और देशी 
नरेशों को अपने पक्ष में करने के उदहं श्य से सुधार के कुछ नए, सुकाव उपस्थित किये। 
वास्तव में मिण्टो-मार्ले सुधार योजना केवल नरम दल को संतुष्ट करने के लिए बनाई 
गई थी। योजना के निर्माताओं का विश्वास था कि इसके द्वारा देश की उदार विचार- 
धारा को सरकार के पक्ष में करके उग्रराष्ट्रवाद का संतुलन किया जा सकता है। लाड्ड 
डफरिन के समान लार्ड मिण्ठो ने भी सन्‌ १६०६ ई० में अपनी कौंसिल की एक 
उपसमिति बनाई जिसका एक काय केन्द्रीय तथा प्रान्तीय धारासमाओं की निर्वाचित 
सदस्य-संख्य। बढ़ाने के प्रश्न पर बिचार करना था| इस सम्बन्ध में उन्होंने स्वय कहा 
था “जिस शिक्षा प्रसार को हम अंग्रेजों ने इतना प्रोत्साहन दिया है, उसका प्रभाव अब 
हृ्टिगोचर द्वोने लगा है |--******* हम अब बतंमान परिस्थिति की उपेक्षा नहीं कर 
सकते |: ******** राजनतिक वातावरण मे परिवर्तन होना आवश्यक है |-******** 
आर मुझे यद अत्यावश्यक प्रतोत होता है कि परिवर्तन का आरम्म हमारी, अ्रथांत्‌ 
भारत सरकार की, ओर से हो, जिससे कहीं ऐसा न लगने लगे कि हम सुधार इस 
देश के आ्रान्दोलन अथवा इज्शलंड के अ्रदेश से विवश होकर कर रहे हैं|? 

अब सरकार ने हिन्दू-मुसलमानों को आपस में लड़ाने की योजना बनाई। 
मुस्लिमलीग की स्थापना तथा प्थक निर्वाचन-न्षेत्रों की प्रणाली, दोनों दी इस दिशा 
में महत्वपूर्ण तथा भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए घातक क़दम थे। दिज़ हाईनेस 
अ्रगाखों ([3 प्र|207८88 (6 224 ९]9) के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि 
मण्डल ने लाडे मिण्टों से मिलकर मिशटो-मालें सुधार योजना के अ्रन्तर्गत प्रथक 
निर्वाचन-स्ेत्रों की माँग की | मौलाना मोहम्मदअली का कहना है कि वास्तव में यह 
प्रतिनिधि-मण्डल 5य्रेज़ों ने ही शिमले में बंठ कर बनाया था श्रोर आगाखाँ महोदय 
श्रंग्रेज़ी सरकार की श्आशाश्रों का पालन मात्र कर रहे थे। श्रतएव लाड मिण्टो ने तुरन्त 
इसकी माँग स्वीकार कर ली और इस प्रकार भारत के दो प्रमुख सम्प्रदायों के बीच 
स्थायो बेमनस्थ तथा घृणा का बीज पड़ा। सत्त्‌ १६९०९ के कामून के श्रनुलार 
मुंसलमानों को प्रृथक निर्वाचन-द्षेत्र मिले । परन्तु इसके साथ-साथ उनका साधारण 
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क्षेत्रों में मत देने का अधिकार भी पहले ही जैसा बना रहा | राष्ट्रवादियों ने इस 
दोहरे मताधिकार का तीव्र विरोध किया | 

विभाजन का अन्त--काँग्रेस मिश्टो-माले योजन। को कार्यान्वित करने के 
लिए तेयार थी। परन्तु इन सुधारों में किसी नए सिद्धान्त का समावेश न होने के 
कारण उग्रवादी संतुड नहीं थे। वास्तव में मिण्टो तथा मार्ले दोनों ने ही स्पष्ट शब्दों 
में यह कटद् दिया था कि उनका विचार वेधानिक श्रथवा उत्तरदायित्वपूर्ण शासन 
स्थापित करने, या इस दिशा में कोई क़दम उठाने का नहीं था। इस योजना से 
गोखले सरीखे उदारपत्षियों की आशायें मी पूरी नहीं हुईं। श्रतएवं उम्रपक्षियों का 
आन्दोलन पहले जेसा हो चलता रहा और आतंकवादियों का कार्य बन्द नहीं हुआ । 
ओर समय आने पर रष्ट्वादियों को श्राशंकायें सत्य सिद्ध हुई। मिण्टो-मार्ले योजना 
के अनुसार जो पहली कौंसिल बनी उसने सन्‌ १६१० ई० का प्रेस ऐक्ट पास किया | 
यह कानून बड़ा कठोर था ओर इसके दस वर्ष के अल्य जीवनकाल में इसकी आड़ 
लेकर न जाने कितना अत्याचार किया गया| इसने देश में स्वतन्त्र तथा स्वस्थ 
पत्रकारिता की प्रगति रोक दी। परन्तु सन्‌ १६११ ई० में सरकार को विवश द्वोकर 
बड्ाल के विभाजन का अन्त करना पड़ा। इस निश्चय को घोषणा स्वयं सम्राट ने 
१२ दिसम्बर सन्‌ १६११ ई० को ब्रिटिश भारत की नई राजधानी दिल्ली में अपने 
राज्याभिषेक-दरबार के अवसर पर की और इस प्रकार देशभक्त नेताओं के प्रयत्न से 
कर्ज़न के मर्खतापूर्ण बद्ध-भज्ञ का अन्त हुआ। इस घोषणा से काँग्रेसी क्षेत्रों में बड़ी 
प्रसन्नता हुई परन्तु मुसलमानों, ओर विशेषकर नवनिर्मित बज्ञाल-श्रासाम प्रान्त के 
मुसलमानों, को असन्तोष हुआ । विभाजन के इस प्रकार अ्रन्त होने का एक परिणाम 
यह भो हुआ कि अब भारतीयों को इस बात का विश्वास हो गया कि अंग्रेज्ञों के 
निश्चय भो बदल सकते हैं। परन्तु आतंकवाद का अन्त नहीं हुआ ओर सन्‌ १६१२ 
६० में स्वयं लाड द्ाडिज (,0706 प्र0772८) के ऊपर बस फ्रेंका गया | 
सोभाग्यवश यह प्रयत्न घातक नहीं हुआ 

दक्षिणी अफ्रीका में संघषे--हन्हीं दिनों दक्षिणी श्रफ्रोका में जाकर बसने 
बाले भारतीयों की स्थिति विशेष चिन्ताजनक दो रही थी। संसार के उस भाग में 
भरतीयों पर जो प्रतिबन्ध लगाये जा रहे थे थे उत्तरोत्तर अ्रधिक श्रसह्म होते जा रदे 
थे। महात्मा गाँधी एक भारतीय व्यापारी की ओर से वकील द्दोकर धहाँ गये थे | 
उन्हें ने उन परिस्थितियों का अ्रध्ययन किया जिनमें भारतीयों को रहना पड़ता था | 
उन्हें भी यह- इतनी असझ्य जान पड़ीं कि उन्होंने भारतीयों के श्रधिकारों के लिए. लड़ने 
का निश्चय कर लिया | भारत में मी गोखले ने जनता का ध्यान इस प्रश्न की ओर 
आकर्षित किया और भारतीयों ने अपने अ्रफ्रीकावासी भाश्यों की इस संघर्ष में सहायता 
करने के लिए जी खोल कर चंदा दिया। महद्दात्मा गाँधी, गोखले और स्वयं लाई 
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हाडिज ने इस आंदोलन में विशेष दिलचस्पी ली। कुछ समय बाद जनरल स्मट्स 
(87703) के समझौते के अनुसार इस आंदोलन का अंत हुआ ओर दक्षिणी अफ्रोका 
की सरकार ने भारतीयों पर लगाये गये अ्रनेक प्रतिबन्धों को हटाने के लिए मारतीय 
सहायता कानून ([70297 रि०॥८६ 3८६, 9]4) पास किया । महात्मा गाँधी अब 
भारत लोठ आये । 
नरम दल का पतन --यहाँ पर सन्‌ १६०७ से सन्‌ १६१४ ६० तक के 
काँग्रेस के राजनतिक कार्यक्रम का थोड़ा सा उल्लेख कर देना उचित होगा। इन सात 
वर्षो तक नरम तथा उम्र दलों का संघर्ष अनवरत चलता रद्दा। यह संघर्ष कभी उम्र 
रूप धारण कर लेता था ओर कभी धीमा पड़ जाता था, परन्तु बन्द कभी नहीं हुआ। 
नया दल अब भी जनता में सरकार-विरोधो प्रचार कर रहा था। इस समय काँग्रेस के 
सभी प्रस्तावों ओर अध्यक्ष-पद से दिए गये भाषणुं का सम्बन्ध राजद्रोहो सभा कानून 
(5८9स्‍6075 १(९९४४४४ 40०), फूजदारी कानून (()परघांएन! ॥,9 ७ 4॥९70- 
77८7६ 2८६४) तथा समाचारपत्र कानून (27८४5 3८) से होता था। वास्तव में इन्हीं 
कानूनों की आड़ लेकर नेताओं को बन्दी बनाया जा रद्दा था, उन्हें कारावास, निर्वासन आदि 
का दण्ड दिया जा रहा था ओर उनके समाचार पत्रों का मुह बन्द किया जा रहा 
था। इस प्रकार देश से निर्वासित किये जाने वालों में लोकमान्य तिलक, लाला 
लाजपतराय तथा सरदार अजीतसिंद के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। वास्तव में लाला 
लाजपतराय ओर सरदार अ्रजीतरतिंह की गिरफ्तारी का कारण दूसरा ही था| पंजाब 
के तत्कालीन गवनेर सर डेज़िल इबद्सन (8॥7 ८४०! [09८४507) का शासन 
ग्रत्यन्त प्रतिक्रियावादी तथा असन्तोषजनक था। इसी शासन के अ्रन्तर्गत पंजाब के 
कुछ भागों को बसाने के लिए एक नया कानून (2?07]०४० (000फ्रांडइ80४07 
8॥]]) बनाया जा रह्य था। जनता ने उक्त दोनों नेताओं के नेतृत्व में इसके विरुद्ध 
आन्दोलन किया जिसके फलस्वरूप आन्दोलन के नेता गिरफ्तार कर लिए गये | उधर 
बज्ञाल में भी दमन-चक्र पूर्वंवत्‌ चल रह्य था ओर अ्रश्विनो कुमार दत्त, कृष्णकुमार 
मित्तर तथा श्रनेक ओर लोग कारागद्दों में. सड़ रहे थे। सभाये बलप्रयोग द्वारा भज 
कर दी जाती थीं ओर समाचार-पत्रों को श्रभियोग लगा कर बन्द कर दिया जाता 
था। बन्देमातरम्‌, सन्ध्या, युगान्तर, नवशक्कि श्रादि का प्रकाशन बन्द दो चुका 
था | इन परिस्थितियों के कारण इस समय काँग्रेस के अधिवेशन में भी अधिक उत्साह 
नहीं दिखाई पड़ता था। अंग्रेज़ कुक नहीं रहे थे परन्तु नरमदल के नेता उनसे भीख 
माँग रहे थे। सन्‌ १६११ ६० में सम्राद्‌ के भारत आगमन के अवसर पर इन 
लोगों ने द्वदय से उनका स्वागत. किया परन्तु इसका भी कोई ठोस परिणाम नहीं 
निकला | वास्तव में यही कुछ कम नहीं था कि मालें तथा ईज्ञलेंड की उदार सरकार 
की सद्दायता से नरमदल वाले कॉप्रेस को अपने अधिकार में किये थे। परन्तु काँग्रेस 
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का सन्‌ १६१३ ६० का कराँचं अधिवेशन एक दृष्टि से श्रत्यन्त महत्वपूर्ण था। 
प्रसिद्ध मुसलमान देशसेंबी नवाब मोहम्मद बहादुर के समापतित्व में इस अधिवेशन 
ने किसी सीमा तक हिन्दू-मुसलमानों के वमनस्थ का अन्त कर दिया। इसी वर्ष 
मुस्लिम लीग ने भी घोषणा की कि उसका उह श्य भारत के लिए औपनिवेशिक 
स्वराज्य ([007रंगरएाा 508008) की प्राप्ति है। इस घोषणा से काँग्रेस तथा 
मुस्लिम लीग के बीच का अन्तर बहुत कम हो गया, क्‍योंकि काँग्रेस का लक्ष्य भी 
यही था कि “भारत स्वतन्त्र एवं संगठित साम्राज्य के स्व-शासित राज्यों के समकक्ष 
पहुँच जाय |? 

सन्‌ १६१४ ६० में पहला महायुद्ध आरम्भ हुआ ओर अन्य मित्र-राष्ट्रों के साथ 
इज्लंड ने भी घोषणा की कि यह युद्ध “संसार को जनतन्त्रवाद के लिए, निष्कंठक 
बनाने के उह श्य से? जड़ा जा रहा था | इस घोषणा के बाद भारतीय, ने अनुभव 
किया कि युद्ध में इज्ञलेंड तथा मित्र-राष्ट्रों का साथ देना भारत का कर्तव्य होने के 
साथ-साथ देश के लिये हितकर भी होगा। युद्ध आरम्म होने के थोड़ें ही समय बाद 
तिलक को मुक्त कर दिया गया। उन्होंने भी अपने देशवासियों को इज्जलेंड की यथा- 
शक्ति सहायता करने की सलाह दी। महात्मा गाँवी दक्षिणी अफ्रीका से लौठ कर 
भारत आ चुके थे, उन्होंने हृदय से मित्र-राष्ट्रों की सहायता करने का वचन दिया | 
इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस युद्ध में सम्पूर्ण काँग्रेस इड्लैंड के पक्ष में थी। 
इन नेताओं का अनुमान था कि युद्ध समाप्त होते ही भारत को स्वराज्य देने की दिशा 
में कोई बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया जायेगा । 

“होम रूत्! आन्दोलन--परन्तु सन्‌ १६१५ ई० में भीन तो एकता थी 
ओर न कोई ऐसा विशेष प्रभावशाली नेता ही जो उसे सबल बना सकता । गं।खले 
का स्वर्गवास हो चुका था ओर श्रीमती एनी बेसेंट को काँग्रेस में आये केवल एक वर्ष 
हुआ था | परन्तु इस एक वर्ष में ही उन्हं।ने यथेए प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी। उन्हें 
काँग्रेस का बारबार अंग्रेज्ञों से प्राथना करना अच्छा नहीं लगता था। वास्तव में 
उनके प्रभाव में आकर ही काँग्रेस ने कहना आरम्भ किया था कि हम स्वराज्य का 
पुरस्कार नहीं माँगते, वह तो इम।रा अधिकार है। सन्‌ १६१४ ६० में उन्हंने काँग्रेस 
के दोनों दलों में समझौता कराने का बड़ा प्रयत्न किया, परन्तु सफल न दो सकी | 
इसके बाद लोकमान्य तिलक ने नरमदल के विरोध में राष्ट्रवादियों का संगठन 
आरम्म किया। उन्हेंने काँग्रेस के सम्मुख एक प्रतिनिधि-मण्डल भेजने का प्रस्ताव 
रखा जिसे काँग्रेस ने स्वीकार नहीं किया ; इस पर अप्रेल सन्‌ १६१६ ६० में उन्हों।ने 
हम रूल लीग (न०गा८ रिपोट 7,८82०८) की स्थापना की। इधर श्रीमती 
एनी बेसेश्ट ने भी नेताओं को एकबत्रित करने तथा तात्कालिक “होम रूल? की माँग 
के पक्ठ में जनमत तैयार करने के उहं श्य से एक नई राजनेतिक संस्था बनाने का 
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निश्चय किया था | अ्रतएव उन्होंने भी सितम्बर सन्‌ १६१६ ई० में मद्रास में एक 
दूसरी होमरूल लीग का उद्घाटन किया | इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर देश के 
तात्कालिक स्वराज्य के लिये बड़े उत्साह से आन्दोलन चलाया | 

सन्‌ १६१६ ६० का वर्ष काँग्रेस के इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण हे। काँग्रेस 
की बागडोर अब श्रीमती एनी बेसेश्ट के हाथ में थी ओर वे ही 'होमरूल? आन्दोलन 
का परिचालन कर रहो थीं। इस वर्ष लखनऊ के अ्रधिवेशन में काँग्रेस के दोनों दल 
फिर मिलकर एक हो गये ओर लोकमान्य तिलक, लाला लाजपतराय तथा चित्तरंजन- 
दास के नेतृत्व में राष्ट्रवादियों की शक्ति इतनी बढ़ गई कि नरमदल की स्थिति डाँवा- 
डोल लगने लगी | इसी वर्ष लखनऊ में काँग्रेस-लीग समभोते का बीज पड़ा जो आगे 
चल कर, परन्तु इसी वर्ष के भीतर, कलकत्ते में प्रतिफलित हुआ । 

लखनऊ का सममोता--कॉाँग्रेस-लीग समझोते की मुख्य माँगें तीन थीं-- 
भारत के लिये स्वराज्य, भारत मन्त्री की कॉंसिल का अन्त, तथा केन्द्र ओर प्रान्तों 
में कायंकारिणी पर लोकसभाओं का अनुशासन | इतना इस समझौते में भी स्वीकार 
कर लिया गया था कि लोकसभाओं की सदस्य-संख्या का पाचवाँ भाग नामज़द 
सदस्यों का हो। इस स्थान पर हिन्दू-मुस्लिम एकता प्राप्त करने के उतावलेपन में 
काँग्रेस ने एक बड़ी भारी भूल यह की कि उसने साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली 
(0०म्रागपा)9] रि०(०7८४८०८०४४००), दीघनिवात (४८४४॥४92८) तथा लोक- 
सभा के कार्यों मे साम्प्रदायिक रोक ((०शागापा/ 4! ८८०) के सिंद्धान्तों को 
स्वीकार कर लिया | कॉग्रेस ने मुसलमानों का प्थक प्रतिनिधित्व तो अवश्य स्वीकार 
कर लिया परन्तु अब उनके पास साधारण क्षेत्र वाला दूसरा मताधिकार नहीं रह 
गया था| जिस सिद्धान्त पर प्रतिनिधित्व के अनुपात का निश्चय किया जाना था 
बह इस प्रकार था: बद्धाल तथा पंजाब आदि प्रान्तों में, जहाँ मुसलमानों का बहुमत 
था, उनके प्रतिनिधियों की संख्या अनुपात से थोड़ी कम रक्खी जाए और जिन प्रान्तों 
म॑ उनका अल्यमत हो वहाँ उन्हें अनुपात से बहुत अधिक प्रतिनिधि भेजने का 
अधिकार दिया जाए, जिससे वे लोकसभाओं की कार्यवाही में उचित तथा प्रभावपूर्ण 
भाग ले सके। इस प्रकार बड्जाल में जहाँ मुसलमानों की संख्या ५४०६ प्रतिशत थी 
उन्हें ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिलने की योजना थी; परन्तु संयुक्त प्रान्त में जहाँ 
उनकी संख्या केवल १४९३३ प्रतिशत थी, उन्हें ३० प्रतिशत प्रतिनिधित्व का अधिकार 
मिल रद्दा था। इस समभोते की एक शर्त यह भी थी कि “यदि किसी कौंसिल में 
किसी सम्प्रदाय विशेष के प्रतिनिधियों की त॑ीन-चोथाई संख्या विरोध कर रही हो तो 
उस सम्प्रदाय विशेष से सम्बन्धित किसी प्रस्तावित कानून, या उसके किसी भाग, 
या किसी दूसरे प्रस्ताव को आगे न बढ़ाया जाए।” समझमोता ब्रिठिश सरकार की 
स्वीकृति के लिये मेजा गया श्रोर माँग की गई कि “भारत को दासता की अवस्था 
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से उठा कर उसे साम्राज्य के अन्य स्व-शासित उपनिवेशों के समान अधिकार 
दिए जायें |? 

हिन्दू-मुसलमान एकता से आन्दोलन की शक्ति बढ गई थी और श्रीमती एनी 
बेसेंट का होम रूल” आन्दोलन बहुत जनप्रिय हो रहा था। लोकमान्य तिलक का 
प्रसिद्ध वाक्य “स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? देश भर में मन्त्र की भाँति 
दोहराया जा रहा था | सन्‌ १६१७ ६० में आन्दोलन अपनी चरम सीमा को पहुँच 
गया था। यह देख कर सरकार को बड़ी चिन्ता हुई, परन्तु वह भ्रभी भारत को “होम 
रूल? नहीं देना चाहती थी। अतएव उसने नेताओं को बन्दी बना कर तथा निर्वासन 
का दर्ड देकर आन्दोलन को कुचलने का प्रयत्न आरम्म किया | मई सन्‌ १६१७ 
है० में 'होमरूल? सम्बन्धी सभाओं में भाषण देने के कारण तिलक से भी २०,००० 
रुपये के मुचलके माँगे गये | प्रान्तीय गवनरों ने अपने भाषणों में नेताओ्रों को चेतावनी 
देना आरम्ग किया । श्रीमती एनी बेसेंट, वाडिया तथा अरुण्डेल को काराग्रह में बन्द 
कर दिया गया। परन्तु जितना दमन किया गया, असन्‍्तोष उतना ही बढ़ा श्रोर 
आग भी उतनी द्वी फलती गई 

सरकार की प्रतिक्रिया--श्रब सरकार ने उदार दल के नेताश्रों को प्रसन्न 
करने की युक्ति सोची | अ्रतएव घोषणा की गई कि “सरकार का लक्ष्य हे कि शासन 
के सभी अज्ञों में भारतीयों को अधिकाधिक भाग मिले और भारत में उत्तरदायित्व- 
पूर्ण स्व-शासन की नियमित प्राप्ति के उदृश्य से देश में स्व-शासित संस्थाओं का 
विकास हो? |? इसके कुछ समय बाद भारत-मन्त्री मांटेग्यू ने लार्ड चेम्सफूड के 
साथ भारत का दोरा किया। इसी बीच उन्होंने भारत के लिए. एक सुधार-योजना 
बनाने के उद श्य से भारतीय नेताओं से वार्तालाप भी किया | परन्तु इस प्रकार जो 
योजना बनी बह कॉँग्रेस-लीग समभोते के मूल सिद्धान्तों फे विरुद्ध थी। इस पर विचार 
करने के लिए काँग्रेस ने अगस्त सन्‌ १६१८ ६० भें एक विशेष अधिवेशन बुलाया | 
. इस अधिवेशन ने सुधार-योजना को “निराशाजनक तथा असनन्‍्तोषपूर्ण” बताया। परंतु 
उदारवादी नेता इससे सन्तुष्ट थे, अतएवं एक बार फिर काँग्रेस में फूठ पड़ गई | 
नवम्बर सन्‌ १६१८ में उदारवादियों ने काँग्रेस से सम्बन्ध-विच्छेद करके अखिल 
भारतोय राष्ट्रीय उदार संघ! (5]]-[7ता2 ०४०0० ए८एथ ४2८6९६- 
४००) नाम को अपनो अलग संस्था स्थापित की। काँग्रेस श्रब पूणतया उद्र दल के 
हाथों में आगई थी। अ्तएव सरकार भी उसे कुचलने के उपायों पर विचार करने लगी | 
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पाचवाो अध्याय 
असहयोग ओरे स्वराज्य दल की नीति 
( राष्ट्रीय आन्दोलन १९१९ से १९२९ तक ) 


जब इड्डलैंड तथा जर्मनी के बीच पहला महायुद्ध आरम्म हुआ, भारतवर्ष 
शंग्रेज़ों की पूर्णरूप से सहायता करने के लिये तत्पर हो गया। भारत के सपूत जान 
हथेली पर रख युद्धक्षेत्रों में श्रेंग्रेज़ों से कंधा भिड़ा कर लड़े | इसके अ्रतिरिक्त भारत 
ने इड्चलेंड की आर्थिक सहायता भी की। वाइसराय तथा इज्जलैंड के प्रधान मन्त्री 
तक ने इस सहायता की भूरि-भूरि प्रशंसा की। मित्र-राष्ट्र पहले ही घोषणा कर चुके 
थे कि वे यह युद्ध जनतन्त्र सिद्धान्त की रक्षा तथा निबंल जातियों के स्व-शासन 
अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। ग्रतएव भारतीयों को विश्वास था कि इस युद्ध के 
समा होते ही उनकी दासता का भी अन्त हो जायगा और भारत को स्वाधीन राष्ट्र 
कहलाने का गौरव प्राप्त होगा। परन्तु दूरदर्शी प्रेज्ञकों ने तमी समझ लिया था कि 
इन आदशंवादी युद्ध-उद्वे श्यों का लक्ष्य वास्तव में भारत की सहायता एवं सहानु- 
भूति प्रात करना है। अन्त में इनका भी वही परिणाम होगा जो अभी तक अंग्रेज्ञों 
की सभी घोषणाओ्रों का होता आया था। यद्यपि काँग्रेस बराबर ब्रिटिश साम्राज्य के 
प्रति श्रद्धा व्यक्त करती रही थी, तथापि यथार्थवादियों की समर में नहीं श्राता था 
कि युद्ध में इतनी सहायता करने के बाद भारत बराबरी का दावा करते हुए उन 
राजनेतिक अधिकारों की माँग क्‍यों नहीं उठाता जो साम्राज्य के अन्य उपनिषेशों को 
प्रात थे। सन्‌ १६१४ से प्रति वर्ष काँग्रेस इस आशय के प्रस्ताव स्वीकोर कर रह। 
थी कि श्रब स्व-शासन की दिशा में यथेष्” सुधार करने का समय आगया है| 
लखनऊ अधिवेशन के बाद से काँग्रेस के नेताओं का मतभेद दूर हो चुका था और 
स्वराज्य की माँग में मुस्लिम लीग भी उनके साथ थी। 

सन्‌ १६१८ के आरम्भ में ही इज्ञलेण्ड के प्रधान मन्त्री लायड जाज॑ ([.]090 
(८०४८) ने अधिक सहायता पाने के उद्ृ श्य से भारत को एक संदेश मेजा जिसमें 
भारत की बड़ी प्रशंसा की। इसके उत्तर में वाइसराय ने भारत की ओर से मित्रराष्ट्रो 
को पूरी-पूरी सहायता देंने का आश्वासन दिया | तत्श्चात्‌ , २७ अप्रेल सन्‌ १६१८ 
को दिल्ली में एक युद्ध सम्मेलन हुआ । इस अवसर पर सम्राद्‌ ने एक सन्देश भेजा 
जिसका दात्पर्थ यद्द था कि “साम्राज्य की श्रावश्यकता भारत के लिये एक सुञ्रवसर 
है।” महात्मा गांधी ने इस सम्मेलन में भाग लिया और घन-जन से मित्रराष्ट्रों की 
सहायता करने का भरसक. प्रयत्न किया | इतना सब द्वोने पर भी अंग्रेज़ी सरकार 
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बंगाल की उन भयानक क्रांतिकारी दुर्घटनाओं तथा राजनेतिक डकेतियों को नहीं भूली 
थी जिनका दमन करने के उद्दे श्य से उसने जन-जीवन की सारी सुविधायें दरण करने 
वाला कुप्रसिद्ध भारत रक्षा कानून लागू किया था। इसके अतिरिक्त पंजाब में भी 
गाँव-गाँव छानकर सेना में मरती करने के लिये ऐसे दुराग्रहपूर्ण साधनों का प्रयोग किया 
गया था कि उनकी याद युद्ध समाप्त दो जाने के बाद भी कसकती रही | सरकार की 
दोहरी नीति आरम्म दो चुकी थी। इस नीति का एक स्वरूप, जो प्रचार मात्र के 
लिये था, भारत को स्वराज्य देने का प्रबन्ध करना था। इस दिशा में अंग्रेज्ञों की 
नीति का उत्कृष्टमम उदाहरण था भारतमन्त्री मांटेग्यू का अगस्त सन्‌ १६१७ का 
घोषणापत्र जितमें उन्होंने मारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन के ऋमिक. विकास की 
अपनी योजना प्रस्तुत की थी। परन्तु उनकी नीति का दूसरा स्वरूप भी था जिसके 
अंतर्गत उन्हं।ने भारत के क्रान्तिकारी कार्यों की समस्या का अध्ययन कर उसके दमन 
के साधन निश्चित करने के लिये सर सिडनी रोलट के सभापतित्व में एक कमीशन 
बेठाया था। 


८ जुलाई सन्‌ १६१८ को माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट (07092 ५-८:४८- 
7]8070 ॥२८००४४) तथा उसके थोड़े द्वी दिन बाद, १६ जुलाई सन्‌ १६१८ ई० को 
रोलट कमीशन की रिपोट (२०७]७४६४ (!077775807 ८०००४) प्रकाशित हुई। 
रोलट कमीशन की रिपोर्ट में एक सुकाव इस आशय का भी था कि संदिग्ध क्रान्ति 
कारियों का अमियोग सुने बिना द्वदी, एक 'जूडिशल बोड” (]००४८०) 80970) के 
आदेश मात्र पर, नज़रबन्द कर देने की व्यवस्था दो | इसका स्पष्ट अथ यद्द था कि 
भारत रक्षा कानून का अन्त हो जाने पर भी उसकी अत्याचारपूण व्यवस्था का श्रन्त 
न हो। अतएव जिस समय सन्‌ १६१८ ई० के अन्त में युद्ध विरम को घोषणा हुई 
भारतीय वातावरण में गददरो अशान्ति व्यास थी। भारतीय उद्योग धन्धों की दशा 
शोचनीय थी। बेकारी बढ़ रद्दी थी। किसान, मज़दूर तथा मध्य श्रेणी के लोग छुब्ध 
दो रद्दे थे। किन्तु सरकार की श्रोर से ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया गया जिससे लोगों का 
कष्ट दूर दो। “साम्राज्य की आवश्यकता” पूर्ण हो जाने पर भारत के साथ विश्वास- 
घात किया जा रद्दा था, ऐसी लोगों की धारणा हो गई थी | सभी वर्गों में यद्द विश्वास 
प्रबल द्दो गया था कि सुधारों की बातचीत ऐसे द्वी समाप्त दो जायेगी और शीघ्र ही बह 
समय भी श्राने वाला है जब स्वराज्य पाना तो दूर रहा, भारतवासियों के लिये अपने 
घरों में शान्तिपू्वक बैठना भी दु्लभ हो जाएगा और क्रान्तिकारी आन्दोलन का नाम 
लेकर उनके चलने-फिरने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिये जायेंगे । परन्तु रोलठ रिपोर्ट के ' 
विषय में जनता का.क्या मत है, सरकार ने इस प्रश्न पर विचार करने का भी कष्ट 
नहीं किया । उसने उक्त रिपोद के आधार पर एक णैलूट बिल. बना कर फूरवरी सन्‌ 


५२ भारतीय राजनीति ओर शासन 


१६१६ में सरकारी गजठ में प्रकाशित कर दिया ओर उसी वर्ष मार्च भें यह बिल 
कानून बन गया | 

महात्मा गान्धी का नेतृत्व--इस स्थल पर मद्दात्मा गांधी ने भारतीय राज- 
नीति के रंगमंच पर नायक रूप में प्रवेश किया। कार्यक्षेत्र में तो वे कुछ वर्ष पूर्व दी 
शआ्रा चुके थे ओर इस बीच उन्हें अपने उस अस्त को माँजने-संवारने का अवसर भी मिल 
गया था जिसके प्रयोग से आगे चल कर भारत को स्वतन्त्रता मिली। वे चम्पारन 
( बिहार ) में किसानों तथा अहमदाबाद में श्रमिकों का पक्ष लेकर सत्याग्रह आन्दोलन 
भो चला चुके थे | सन्‌ १६१७ भें जब देश में होमरूल आन्दोलन ज़ोर पकड़ रह्दा था, 
गांधी जी थोड़े से कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चम्पारन ज़िले के किसानों के कष्टों की 
जाँच कर रहे थे । उनके प्रयत्न से हो नोल की खेती करने वाले किसानों के कष्ट दर 
हुए.। इसके उपरान्त सन्‌ १६१८ में गाँधी जी ने अहमदाबाद के मजदूरों को संगठित 
किया ओर उनके प्रयत्न से मज़दूरों की मज़दूरी में ३५९ की वद्धि हुईं। श्रव सन्‌ १६१६ 
में उन्होंने नोकरशाहदी को चेतावनी देते हुए वाइसराय महोदय से प्रार्थना की कि वे रोलट 
कानून को अपनी स्वीकृति न दें | साथ में उन्होंने चुनीती भी दी कि यदि उनकी 
बात नहीं मानी गई तो उन्हें सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह करने पर विवश होना पड़ेगा | 
परन्तु सरकार अ्रभी सत्याग्रह के इस नये अम्त्र का महत्व नहीं समकती थी और रोलट 
कानून बन हो गया। 

अप्रल सन्‌ १६१६ ई० से ३० जनवरी सन्‌ १६४८ तक अपनो मृत्यु पर्य्यन्त 
महात्मा गान्धी भारतीय राजनीति का संचालन करते रद्दे । अहिंसा और सत्य उनके 
मूल-मंत्र थे और उनका नतिक व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि थोड़े ही समय में 
उन्हं।ने सारे देश की श्रद्धा प्रात करली ओर भारतवासियों को पूर्ण विश्वास हो गया 
कि आरम्म में चाहे जितनी श्रसफलत।यें मिलें, अन्तत: इसी मार्ग पर चल कर देश 
आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त करेगा | गांधी जी ने कहा था: “इस आन्दोलन में सदस्त्रों 
स्त्री पुरुषों को काराग्रहइ-वास करना होगा, स्वयं नि:शस्र रहकर बिना हाथ उठाये 
लाठियों के प्रद्दार सहने होंगे, परन्तु श्रन्त में सफलता निश्चित हे।” सारा देश 
उनके बताये मार्ग पर चलने के लिए सहर्ष तत्पर हो गया | वास्तव में जाति-धर्म की 
दीवारों के भीतर जाकर श्रपने देशवासियों के चरित्र तथा उनकी श्रात्मा को जेसा 
गांधी जी ने पहचाना बैसा कदाचित्‌ ही कभी किसी ने पहचाना हो। ओर उन्होंने 
कांग्रेस को जनतन्त्रवादी स्वरूप देकर उसे जनता की संस्था बना दिया | 

पहला सत्याग्रह आन्दोलन-- रौलेट बिल के पास हो जाने पर गांधी जी ने 
घोषित किया कि इसके विरोध में वे सत्याग्रह करेंगे | सरकार के सामने ऐसी परिस्थिति 
कभी नहीं आई थी। साथ ह्टी जनता के लिए भी यह नया श्रस््र था जिसका प्रयोग 
इसके पूर्व देश में नई।| हुआ था । लेकिन जनता को गांधी जी पर विश्वास हो चला 
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था। वे चम्पारन में किसानों तथा अहमदाबाद में मज़दूरों का सफल नेतृत्व कर चुफे 
थे। श्रत; जनता ने गांधी जी की घोषणा का स्वागत किया | गांधी जो ने अपना 
उद्दे श्य-पत्र निकाल कर ३० मार्च का दिन देशव्यापी हड़ताल तथा व्रत, प्रार्थना ओर 
आत्म-शुद्धि के लिए, निश्चित किया | बाद को यद्द तिथि बदल कर ६ अप्रैल कर दी 
गई। दिल्ली में इस तिथि परिवर्तन की दूचना नहीं पहुच सकी। वहाँ ३० मार्च को 
ही जलूस भी निकले ओर हृड़तालें भी हुईं । सत्याग्रह का नेतृत्व स्वामी भ्रद्धानन्द ने 
किया | पुलिस ने गोली चलाई, जिसके परिणामस्वरूप ५ व्यक्ति मरे तथा अ्रनेक 
आइत हुए। देश में सत्याग्रद आन्दोलन का नेतृत्व कर गांधी जी वास्तव में 
अत्यधिक अपमान एवं उपेक्षा से छुब्ध सम्पूर्ण राष्ट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 
गांधी जी का यद्द सत्याग्रह इमारे इतिहास को अत्यधिक मद्दत्वपूर्ण घटना दै। इस 
आन्दोलन में मुसलमान भी पूर्णतया हिन्दुओं के साथ थे ओर दोनों सम्प्रदायों के 
पारस्परिक सम्बन्ध इस समय जितने अच्छे थे वेंसे कदाचित्‌ दी कभी रहे दों। डा० 
राजेन्द्रप्रसाद के शब्दों में “यह पदला आन्दोलन था जिसमें अमीर-गरीब, ऊँच-नःव, 
शिक्षित-अशिक्षित तथा नागरिक और ग्रामीण, सभी ने भाग लिया। ऐसा लगता था 
कि भारतीयों की शताब्दियों की नींद खुल गई दो और जगकर उन्होंने अनायास दी 
अपने भीतर छिपी हुई शक्ति का अनुभव किया हो। संक्षेप में, उन्होंने श्रपनी खोई हुई 
आत्मा को फिर पा लिया था |” इस नये आन्दोलन की भाषा तथा शैलो स्वथा नवीन 
थी | नरमदल के नेता इसका तात्पय॑ द्वी सद्दी समक पाये ओर इस कारण काँग्रेस से 
पृथक द्वो गये । 

इस आन्दोलन के साथ राष्ट्रीय अपमान तथा निराशा का ज्वालामुखी फूट 
निकला ओर देश अरब परम शक्तिशाली साम्राज्य को चुनोती देने के साधन खोज रहद्दा 
था | परन्तु जनता के इस अद्भु त सहयोग का मुख्य कारण भारत तथा एशिया के 
इतिद्वास के युद्धोत्तर युग की पराधीन परिस्थितियों में निद्चित था। इस समय भारतीय 
मध्यवर्ग की अवस्था नितान्त निस्सद्दाय थी, किसान आत्मामिमानहत तथा त्रस्त थे और 
श्रमिकवर्ग की दशा किसानों से किसी प्रकार अच्छी नहीं थी | साथ ही व्यापारी-वर्ग 
भी श्रान्दोलन के श्राथिक श्राधार को सुदृढ़ बनाने के लिये तत्पर था। सेना से निकले 
हुए सनिकों पर, जो युद्धोपरान्त देश लोटे थे, अब किसी प्रकार का अनुशासन न था; 
आर अश्रसन्तोष चारों श्रोर फेल रद्दा था। पश्चिमोत्तर सीमा पर श्रफगान युद्ध तथा 
खिलाफत के प्रश्न के फलस्वरूप मुसलमान भी अंग्रेज़ों से बहुत श्रसन्तुष्ठ थे। जिस 
समय मह्दत्मा गांधी ने उपरोक्त कारणों से शक्ति संग्रह कर श्रंग्रेज्ञों को ललकारा, पंजाब 
की परिस्थिति विशेष गंभीर हो रद्दी थी । मँजे हुये प्रतिक्रियुवादी सर माइकेल ओडायर 
(0002८ 0!70५४ए८7) उस समय वहाँ के गयनेर थे | उन्होंने बढ़ने से पूर्व ही 
श्रांग बुझा देने के उहं श्य से डा० सत्यपाल तथा ढा० किचलू को किसी अजात स्थान 
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में नज़रबन्द कर दिया। युद्धोत्त काल का पंजाब सरकार की हिंसा तथा बल्लप्रयोग 
की नीति को सिर झुका कर स्वीकार करने वाला नहीं था, अतएब नेताओं के गिरफ्तार 
होते द्वी सारे प्रान्त में श्रशांति फेल गई। पंजाब गोली का उत्तर गोली से देने को 
उत्सुक था| १० श्रप्रेल सन्‌ १६१६ को नेशनल बड़ में श्राग लगा दी गई जिसमें 
आसपास के कुछ और घर भी जलकर स्वाहा हो गये और कुछ ग्रेज़ों के प्राण भी 
गये | इस बढ़ती हुई हिंसा को रोकने के उदद श्य से नेताओं ने मद्दात्मा गांधी को 
पंजाब बुलाया परन्तु उन्हें राह में ही, पंजाब की सीमा पर, बन्दी बनाकर बम्बई 
बापस ले जाया गया | 


जलियाँवाला बार' का हत्याकाण्ड---- महात्मा गाँधी की गिरफ्तारी ने आग 
में घी का काम किया | श्रहमदाबाद, नडियाद, लाहौर, अ्रमृतसर तथा दिल्ली की 
जनता ने विरोध-प्रदर्शन किये जिसके फलस्वरूप झगड़े हुए और शअ्रसन्तोष फलने 
लगा | शीघ्र द्वी सारे देश का वातावरण गम्भीर द्वो गया । परन्तु दूसरी ओर भारत 
सरकार का दमन-चक्र भी पूरी निदंगयता के साथ चल रद्दा था ओर स्थान-स्थान पर 
जनता को आतंकित करने का प्रयत्न किया जा रहा था। श्रम्नतसर की दुर्घटना 
सबसे अधिक भयानक तथा दुःखद हुई। १३ अ्रप्रेल सन्‌ १६१६ ६० को हिन्दुओं 
का संवत्सर पर्व था। इसके तीन दिन पूर्व पुलिस के एक गोलीकाण्ड में कई व्यक्ति 
आहत हुए. थे। इस गोलीकाण्ड की निन्दा करने के उह श्य से लगभग २०,००० 
स्री, पुरुष तथा बच्चे जलियाँवाला बाग़ भें एकत्रित हुए थे। जब सभा में इंसराज 
का भाषण हो रहा था, जनुरुल डायर (6टाटा4 7092) ४० अंग्रेज तथा १०० 
भारतीय सनिकों को साथ लेकर सशस्त्र गाड़ियों में शरज्नतापूर्यक्र वद्दाँ श्रा धमका | 
बाग़ से बाइर जाने का एक ही मार्ग था, उसे जनरल डायर ने रोक दिया। 
तत्पश्चात्‌ू, बिना उचित चेतावनी दिये, उसने अपने सेनिकों को श्राज्ञा दी कि 
जब तक उनकी बारूद समाप्त न हो जाए वे गोली चलाते रहें। सरकारी श्रनुमान 
के अनुसार भी इस दत्याकारड में लगभग ४०० नि:शख्त्र तथा शाल्तिप्रिथ व्यक्ति 
मारे गये और लगभग २,००० धायलों को निर्दयतापूर्वक असद्दाय, श्रन्नस्था.. में उसी 
स्थान पर छोड़ दिया गया। अमृतसर का यह लोमइर्षक हत्याकाड अंग्रेज्ञों तथा 
भारतीयों के पारस्परिक सम्बन्धों का उतना ही महत्वपूर्ण दिशा-परिबतंन है जितना 
सन्‌ १८४७ का विद्रोह था। अ्रब दोनों जातियों के मार्ग सदा के लिए अलग हो 
गये । श्रंग्रेज़ों का अत्याचार इसके बाद भी पूर्ववत्‌ चलता रहा । लाइोर, अ्रमृतसर 
तथा गुजराँवाला ज़िलों में सेनिक शासन अपनी पूरी दृशंसता के साथ चल रद्दा था। 
झोगों की सम्पत्ति हरण कर ली जाती थी, फाँसी पर लठ्काया जांता थां, सार्वजनिक 
स्थानों में कोड़े लगाये जाते थे, जेलों में हंस दिया जाता था, उन पर बसों तथा 
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, मशीनगनों का प्रयोग किया जाता था ओर उन्हें पेट के बल रंगाया जाता था| 
संक्षेप भें, यह सचमुच आतंक की पराकाष्ठा थी। 

इस घटना से सारा देश सहम गया परन्तु पंजाब में क्‍या हो रहा है, बाहर 
इसका ठीक-ठीक पता नहीं चल पाता था। सभी ओर ऐसा श्रातंक छाया था कि 
जनता के हार्दिक ज्ञोभम को स्वर मिलना भी कठिन हो रहा था। तब सर रवीन्द्रनाथ 
टेगोर ने इन शअ्रत्याचारों के विरोध स्वरूप अपनी उपाधि वाइसराय महोदय 
को लोटा दी4 उनके इस कार्य से सारे संसार मे हलचल मच गई। इसी 
समय सर शुंकरन नायर ने भी वाइसराय की कॉंसिल से- त्यागपनत्न देकर अ्रपना 
विरोध प्रकट किया। इस पर सरकार ने इन घटनाओं की छानबीन के लिए लाई 
हंटर की अध्यक्षता में एक कमीशन की नियुक्ति की | यह समिति भी पंजाब में जनरल 
डायर द्वारा किए, गये अ्रसंख्य अमानुपीय कृत्यों को अस्वकार नहीं कर सकी। इन्टर 
कमीशन के एक सदस्य जस्टिस रेंकिन ने जनरल डायर से पृ छा कि उन्हंने डर के 
कारण तो गोली नहीं चलवाई | इस पर जनरल डायर ने कहा, “नहीं, ऐसा नहीं 
था। मुझे! भयानक कर्तव्य पालन करना पड़ा | में समझता हू कि मेने दया का 
व्यवहार किया | में चाइता था कि अच्छी तरह से ओर ज्ञोरों से गोली चलाऊँ, जिससे 
फिर कभी मुझे या और किसी को गोली न चलाना पढ़े। में समझता हूँ सम्भवत: 
बिना गोली चलाये ही में मीड़ को तितर-बितर कर देता, लेकिन वे फिर वापस आते 
आर मुझ पर ईँसते और में समझता हूँ कि ऐसा करने से में अपने को ही मूर्ख 
बनाता |” यह स्मरण रहे ये शब्द जनरल डायर के ही हैं। इस पर भी उसे पुरस्कार 
स्वरूप अनेक उपाधियों से विभूषित किया गया तथा अत्याचार के अपराधी अन्य 
अधिकारियों की रक्षा के लिए एक कानून ([7027777(% 587]]) बना दिया गया। 
इज्धलंड की लोकसभा के उत्तर-आगार (ए7ए८7 0५४८), 'द्वाउस आफ लार्ड,स' 
ने जनरल डायर के अपराधों की लोपापोती कर दी और इज्चलेंड को जनता ने चन्दा 
करके उन्हें एक थेली भेंट की | 

खिलाफत का प्रश्न--जलियाँवाले बाग़ के हृत्याकाण्ड के कुछ मास पश्चात्‌ 
ही खिलाफत आन्द.लन चला। यह दूसरा प्रश्न था जिससे मद्दात्मा गाँधी के असह- 
थोग आन्दोलन की पृष्ठभूमि तेयार हुई। मित्र-राष्टों ने ठर्की के सुल्तान के साथ बड़ा 
अन्याय किया था | संसार भर के मुसलमान टर्की के सुल्तान को अपने धर्म का 
रक्तुक--खलीफा-मानते थे, अतएव मह्दायुद्ध के उपरान्त दोने बाली संधि द्वारा ठर्की 
साम्राज्य के बिन किए जाने का समाचार पाने पर मुसलमान जगत .की धार्मिक 
भावनाओं को भारी धक्का लगा युद्ध में टर्की अंग्रेजों के विरोध में था परन्तु भारत के 
मुसलमानों ने उनका साथ यह समझ कर दिया था कि अंग्रेज उनके धर्म-स्थानों की 
रक्ता करेंगे। परन्तु युद्ध समाप्त द्वोने पर मुसलमानों को टर्की, के भविष्य के विषय में 


घ६ भारतीय शजनीति और शांसंम 


चिन्ता हुईं। वे देख रहे थे कि अधिकतर योरपीय राष्ट्र, जिनमें इज्धलैंड भी सम्मिलित 
था, इस्लाम के नाश का षड़यन्त्र रच रहे हैं। ओर उनकी यद्द आ्राशंका सत्य सिद्ध 
हुईं। सेवरेस (८५7८४) की संघि के अनुसार टर्की के साम्राज्य को बिमाजित कर 
दिया गया तथा मुसलमानों के धर्म-स्थान विधरमियों को दे दिए, गये। इस संधि से 
भारत के मुसलमानों को बड़ा अ्रसन्तोष हुआ | ठीक इसी समय इंटर कमेठी को 
रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई | फिर क्‍या था, सारे भारत में आग सुलग उठी। बम्बई में 
खिलाफत कमेटी की बेठक हुई जिसमें मुसलमानों ने महात्मा गाँधी की सलाइ मान 
कर अंग्रेज़ों के साथ असइयोग करने का निश्चय किया। ३० मई सन्‌ १६२० को 
हंटर रिपोर्ट तथा सेवरेस की संधि के फलस्वरूप उत्तन्न हुई परिस्थिति पर विचार करने 
के लिए. बनारस में अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी की एक बैठक हुई जिसमें सरकार 
की करता और अन्याय के लिए उसके प्रति घृणा का प्रस्ताव पास किया गया तथा 
यह निश्चय किया गया कि असहयोग के प्रश्न पर अन्तिम निर्णय करने के लिए 
काँग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाय | ३० जून सन्‌ १६२० ३० को हिन्दू 
मुसलमानों की एक सम्मिलित सभा इलाहाबाद में हुईं। इसमें वाइसराय को उचित 
सेतावनी देने के बाद श्रसहयोग के श्रस्त्र का प्रयोग करने का निश्चय किया गया | 
देश के विभिन्न भागों में अन्य दलों की कितनी ही सभाओं में भी खिलाफत तथा 
पंजाब के प्रश्नों पर न्याय की माँग की गईं। ३१ अगस्त को खिलाफत दिवस मनाया 
गया | इस अवसर पर महात्मा गाँधी ने अपना क्रेसरे-हिन्द स्वर्ण पदक लोगाते हुए 
बाइसराय को लिखा--“पिंछले कुछ मद्दीनों की घटनाओं से मेरा यद्द विश्वास ओर 
भी दृद हो गया है कि खिलाफत के विषय में सरकार का व्यवहार अनुचित, अन्याय- 
पूर्ण तथा अनेतिक रहा है ओर अपनी अनेतिकता को छिपाने के प्रयत्न में उसने एक 
के बाद दूसरी भूलें की हैं। ऐसी सरकार के प्रति मेरे मन में न श्रद्धा सम्भव है, न 
प्रेम । पंजाब के विषय में इज्ूलेंड तथा आ्रापको सरकार का जो दृष्टिकोण रहा है 
उससे मुझे ओर अधिक असन्तोष हुआ है। अधिकारियों के अपराधों की ओर 
आपने समुचित ध्यान नद्दीं दिया और सर माइकेल ओडायर को निर्दोष छोड़ दिया । 
इसके अ्रतिरिक्त मांटेग्यू महोदय की उतावली ओर उनका पंजाब-सम्बन्धी घटनाओं 
का अ्रज्ञान, भारतीय जनमत की उपेक्षा तथा द्वाउस आफ लाड्डंस का विश्वासघात, 
आदि बातों ने मुझे वर्तमान सरकार से बहुत दूर कर दिया है और इस योग्य नहीं 
रखा कि में पहले की भाँति पूरे हृदय से, आपकी सेवा में अपना बिनीत सहयोग 
उपस्थित कर सकू |” 

असहयोग आन्दोलन-४१ अ्रगस्त सन्‌ १६२० ई० को मद्दात्मा गाँधी तथा 
अलीबन्धु देश फे दोरे पर निकले और यहीं से श्रसहयोग आन्दोलन का भीगगणेश 
हुआ | खिलाफत-दिवस के थोड़े ही दिन बाद ४ से ६ सितम्बर तक कलकत्ते में 


असहयोग और स्घराज्य देल की नीति ५.७ 


काँग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ जिसमें लाला लाजपतराय ने सभापति का आसन 
ग्रहण किया | इस अधिवेशन के सामने मुख्य प्रश्न आगामी कार्यक्रम के विषय में 
निर्णय करना था। काँग्रेस पहली बार वेधानिक संघर्ष की पहचानी राह छोड़ कर 
असहयोग की ओर पाँव बढ़ा रही थी, अ्रतएव थोड़ा सा अ्रनिश्चय स्वाभाविक ही 
था। विषय-समिति की बैठक में चित्तरंजनदास के विरोध के फलस्वरूप गाँधी जी के 
प्रस्ताव की उग्रता कम हो गई, तथापि ८०० के विरुद्ध २००० के बहुमत से काँग्रेस 
ने असहयोग की नीति को स्वीकार कर लिया। यह स्मरणीय प्रस्ताव लम्प्ा होते हुए. 
भी, काँग्रेस के परिवर्तित दृष्टिकोण का संक्षिप्त व्यक्तकरण होने के कारण उद्धरणीय 
है। पूरा प्रस्ताव इस प्रकार था--- 

“क्योंकि खिलाफत के प्रश्न पर भारत तथा साम्राज्य दोनों की सरकारे 
भारतीय मुसलमानों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने में पूर्णतया श्रसफल रही हैं, 
और प्रधान मन्त्री ने अपना दिया हुआ आश्वासन जानबूक कर भज्ञ कर दिया है; 
ओर क्योंकि प्रत्येक ग़र मुसलमान का कर्तव्य हो जाता है कि इस धार्मिक विपत्ति से 
त्राण पाने के प्रयत्न में अपने मुसलमान भाई की प्रत्येक उचित रीति से सहायता करे; 
और क्योंकि अप्रैल सन्‌ १६१६ की दुर्घटना के सम्बन्ध में उपरोक्त दोनों सरकारों ने 
पंजाब की निरफ्राध जनता की रक्षा करने, तथा उन अपराधियों को दण्ड देने में 
जो जनता के प्रति असेनिक एवं श्रमानुषिक व्यवहार के अपराधी हैं, नितान्त उपेक्षा 
का प्रदर्शन किया है, या सफलता नहीं प्राप्त की है, ओर उन्होंने सर माइकेल ओड।[यर 
को निर्दोष घोषित किया हे जब किं वास्तव में अधिकतर अपराधों का उत्तरदायित्व 
उन पर ही था और उन्होंने अपने द्वारा शासित जनता के क्लेशों के प्रति निदंय 
उपेक्षा का प्रदर्शन किया था; और क्योंकि “हाउस आफ कामन्स,? और उससे भी 
अधिक “हाउस आफ लाड सः की बहस से यह दुखद सत्य स्पष्ट हो जाता है कि 
भारतीय जनता के साथ उन्हें किंचित्‌ सहानुभूति नहीं है और वे बस्तुत: उस नियमित 
श्रातंकवाद एवं हृशंसता के समर्थक हैं जिसका पंजाब में प्रदर्शन किया गया था, और 
क्योंकि वाइसराय महोदय का नवीनतम वक्तव्य इस बात का प्रमाण है कि खिलाफत 
तथा पंजाब के विषय में उनके द्ृदय में तनिक भी पश्चाताप नहीं है, अतएव इस 
कॉग्रेस का विश्वास है कि इन दो अन्यायों के समाधान के बिना भारत में शान्ति 
की स्थापना नहीं हो सकतो और राष्ट्रीय सम्मान की रहा तथा भविष्य में ऐसे 
अत्याचारों की पुनरावृत्ति को रोकने का एकमात्र उपाय स्वराज्य की स्थापना ही है। 

“ओर भी, इस काँग्रेस के विचार में भारत की जनता के लिये इसके श्रतिरिक्त 
कोई मार्ग नहीं रद गया है कि वह प्रगतिशील एवं अ्रहिंसात्मक श्रसहयोग की नीति 
का समर्थन करे तथा उस समय तक पालन करती रददे जब तक श्रन्यायों का समाधान 
दोकर स्वराज्य की स्थापना न दो जाये। 


५८ भारतीय राजनोति ओर शासतन॑ 


“ओर क्योंकि इसका आरम्भ भी उन्हीं वर्गों से होना उचित है जो श्रभी तक 
जनमत का निर्माण एवं प्रतिनिधित्व करते आये हैं, ओर क्योंकि सरकार श्रपनी शक्ति 
का संगठन लोगों को उपाधियाँ देकर, तथा अपने विद्यालयों, न्यायालयों एवं अपनो 
धारासभाओं के माध्यम से करती है; और क्योंकि आन्दोलन की वर्तमान स्थिति में 
यह वांछनंय हे कि लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए.कम से कम ख़तरा उठाया जाए 
ओर कम से कम बलिदान की अपेक्षा की जाये; अ्तणव यह काँग्रेस जनता को 

परामश देतो है कि :--. 
द “४(१) उपाधियो एवं अवेतरनिक पद| को त्याग दिया जाये ओर स्थानंय 
संस्थाओं को सरकारी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया जाये 

(२) सरकारी दरबारों तथा अन्य सरकारों अथवा अधसरकारी उत्सवां म॑ 
जिनका आयोजन सरकारी अधिकारियों ढरा या उनके सम्मान में हुआ हो, भाग 
न लिया जाये ; 

(३) वर्तम।न विद्यालयों एबं महाविद्यालये। से विद्याथियें को धीरे-धीरे निक।ल 
कर विभिन्न प्रान्तों में राष्ट्रीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना को जाये ; 

(४) वकील तथा न्य,यार्थी दोनो द्व अंग्रेजी सरकार के न्यायालयों का क्रमश: 
वहिष्कार कर ओर शआ्रपसी कंगड़ों का नि्णंय करन के लिये जनता की पंचायतें 
बनाई जायें , 

(४) सेनिक, कर्मचारों तथा श्रमिक बर्ग मैंसोपोटामिया जाकर नौकरी करने 
से इन्कार कर दे ; 

(६) नये सुधार के अन्तर्गत निर्मित कोंसिली के अभ्यर्थी अपने नाम वापस 
ले ल, ओर यदि कुछ लोग कॉग्रेस की परामर्श न मान कर निर्वाचन के लिये खड़े 
हा ६, ता मताधिकारो उन्हें अपना मत न दें 

(७) विदेशी वस्तुओं का वहिष्कार किया जाये। 

“ओर क्ये|क असहयोग आन्दंलन की योजना अनुशासन तथा आ्ात्म-बलिदान 
का उहू श्य लेकर बनाई गई है और इन गुणा के बिना कोई देश वास्तविक उन्नाव 
नहं कर सकता; ओर क्योंकि आन्दोलन के आरम्भ में प्रत्येक ञ्रो, पुद्ष तथा बच्चे 
को अनुशासन एवं आत्म-बलिदान के अभ्यास का पूरा-पूरा अवसर मिलना चाहिये ; 
अतएव यद्द काँग्रेस परामश देती है कि सूर्ता कपड़ों के सम्बन्ध में स्वदेशी का सिद्धान्त 
श्रपने विस्तृत रूप में स्व॑कार कर लिया जाना चाहिये; और क्योंकि स्वदेशी पूजी 
तथा व्यवस्था से चलने वाले देशों कारखाने राष्ट्‌ की आवश्यकता भर का खत ओर 
कपड़ा नहीं बनाते हैं, ओर न सम्मवत: बहुत दिनों तक बना सकेंगे, यह कांग्रेस 
परामश देती हे कि प्रत्येक घर में सूत कातन की प्रथा फिर से चला कर, ओर लाखों 
जुलाडों को, जो प्रोत्साइन न मिलने के कारण अपना प्रार्चन तथा. बम्मानपूर्ण, 


श्रमश््योग और स्वशक्‍्य दल की नीति प६ 


व्यप्साय छोड बरेठें हैं, फिर हाथ से कपड़ा बुनने की प्रेरणा देकर शीघ्र बड़े परिमाण 
में कपड़ा बनाने की व्यवस्था की जाये |”? 

संक्षेप में, इस प्रस्ताव के अन्तर्गत भारतीयों से प्रार्थना की गई थी कि वे 
उपाधियों और सरकारी पदों को त्याग दें, सरकारी स्कूल-कालेजों से अपने बच्चों को 
घोरे-घीरे निकाल लें, न्यायालयों का वहिष्कार करें, कॉसिलों तथा स्थानीय संस्थाओं 
की सदस्यता से त्यागपत्र दे दे, विदेशी वस्तुओं का वहिष्कार करें, तथा मेसोपोटामिया 
जाकर सेना की नौकरी न करें| और इस सारे कार्यक्रम की आधार-शिला शअ्रहिंसा 
थी | इस प्रकार काँग्रेस का विश्वास बदला, काँग्रेस की नीति परिवतित हुई तथा उससें 
खामूल परिवर्तन हुआ । इसका सारा श्रेय गांधी जी को है। वे भारतीय राष्टय 
इतिद्दास में प्रथम बार क्रान्तिकारी ढंग से जननायक के रूप में आए | 

दिसम्बर सन्‌ १६२० ई० में नागपुर के साधारण अधिवेशन में काँग्रेस ने 
कलकत्त के प्रस्तावों का पुन: समर्थन किया और इस प्रकार बैधानिक श्रान्दोलन का 
पथ सदा के लिये पीछे छूथ गया। बादल घिर रहे थे, असहयोग की घड़ी निकट आा 
रद्दी थी, ऐसे समय में नरम-दल मे काँग्रेस से अन्तिम बिदा लेकर अपनी “नेशनल 
लिबरल फेडरेशन! नाम की अलग संस्था स्थापित की | इधर, गांधी जी के प्रस्ताव 
पर काँग्रेस के बिधान में भी नई परिस्थितियों के अनुसार संशोधन किया गया | नागपुर 
की काँग्रेस ने अखिल भारतीय तिलक स्मारक निन्नि के लिये एक करोड़ रुपया एकत्रित 
करने का भी निश्चय किया | जनता ने भी चन्दा देने में प्रशंसनीय तत्परता का 
प्रदर्शन किया | 

गांधी जी का असदहयोग श्रान्दोलन सा्वदेशिक रूप लेकर चला था | जीवन 
के प्रत्येक अंग पर इसकी छाप पड़ी। जनता के सामने नया प्रोग्राम था श्र उसे 
नये प्रकार का नेता मिला था। इसलिए नये उत्साह और साहस के साथ जनता ने 
आन्दोलन में भाग लिया | आन्दोलन दायाग्नि के वेग से फेलने लगा | नई धारा- 
सभाओं के वहिष्कार का कार्यक्रम अधिक सफल नहीं हो सका, क्‍योंकि जनता के सच्चे 
प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में नवाब-ताल्लुफेदार, उपाधि-प्राप्त रस-ज़मीदार, वकील, 
साहूकार श्रीर व्यापारी घारासभाश्रों के सदस्य बन गये ओर इस प्रकार यह धारासभाये 
जनमत से बहुत दूर हो गई | परन्तु दूसरी दिशाओं में श्रान्दोलन को अभूतपूर्व 
सफलता मिली | नागपुर काँग्रेस के बाद ही चिक्तरंजनदास ने श्रपनी चलती. हुई 
बकालत छोड़ दी श्रोर बहुलाल के विद्याथियों को विद्यालयों से बाहर आकर श्रान्दोलन 
में भाग लेने के लिये ललकारा | इसका बड़ा प्रभाव पड़ा ओर छुमाष बोस तथा प्रफुल्न- 
चन्त्र ओष अरोखे उत्साहियों ने अपना उज्ज्वल भविष्य भी स्वतन्त्रता के दाँव पर लगा 
दिया। संयुक्त ब्रान्त में पंडित जबाइरलाल नेहरू आन्दोलन के नेता थे। सहझ्नों की 
संख्या में बियाथियों ने अपने घिय्यालय छोड़ दिये और देश के प्रत्येक भाग में राष्ट्रीय 


६० भारतीय राजनीति और शासन 


विद्यालयों की स्थापना हुई। इनमें श्रलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, गुजरात बिचापीठ, 
बिद्दार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बड्भाल का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, तिलक महां- 
विद्यापीठ इत्यादि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इसके श्रतिरिक्त कितने दी वकीलों 
ने वकालत छोड़ दी ; पंचायतों की स्थापना हुई और अंग्रेज़ी के न्‍्थाथालय उजड़ने 
लगे | खहर श्रोर स्वदेशी का यथे४ प्रचार हुआ ओर श्रमीर-गरीब सभी ने चरखा 
कातना आरम्भ कर दिया। मादक पदार्थों के विरुद्ध भी श्रान्दोलन हुआ जिससे सरकार 
को आबकारी की आय में भारी घाटा पहुँचा। मादक द्रव्यों का बरायकाद तथा 
पिकेटिंग करते हुए काँग्रेस तथा सरकार के बीच धारवार, मातियान, 
गुण्ट्र, केराला ञ्रादि स्थानों पर मृठभेड़ भी हुई जहाँ पर सरकार ने अनेक 
अत्याचार किए | 

सन्‌ १६२१ ई०» में पूरे वर्ष भर आन्दोलन अ्रप्र्याशित सफलता के साथ 
बद॒ता रहा ओर लगता था कि शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य द्विल उठेगा | इसी वर्ष 
आस!म-बड्भाल रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल, मिदनापुर में लगानबन्दी आन्दोलन 
तथा मलाबार प्रदेश में मोपला (मुसलमानों में एक कट्टर धामिक वर्ग) विद्रोह की 
धग्नाथें हुई | जनवरी सन्‌ १६२१ में केनाट के ड्यूक नई धारा सभा का उद्घाटन 
करने भारत आये | परन्तु उनके आगमन का स्वागत सभी स्थानों में इड्तालों द्वारा 
किया गया। फरवरी में ननकाना की दुर्घटना हुई जिसमें लगभग २०० सिखों 
के प्राण गये। इस दुर्घटना में ब्रिटिश सरकार ने धनाढ्य महन्तों का पक्ष ले कर 
अकालियों का दमन किया। मार्च से सरकार का दमनचक्र सभी जनसेवी संस्थाश्रों 
फे विरुद्ध निष्ट्र वेग के साथ धूमने लगा | राजद्रोह्दी समा कानून ( 8८0०४ 
४८८४४९४ ४०६ ) लागू कर दिया गया और मत्र-निषे्ध आन्दोलन में भाग लेने 
घाले संहरूलों भारतीयों को पकड़-पकड़ कर जेलों में भर दिया गया। परन्तु भारतीय 
“इसके लिये तैयार थे। लगभग ३०,००० व्यक्तियों ने सहर्ष जेल-यातना स्वीकार की 
आर सैकड़ों ने अपनी उपाधियाँ त्याग दीं। मई में गांधी-रीडिंग वार्ता हुई जिसके 
फलस्वरूप अली-बन्धुओं ने श्राश्वासन दिया कि जब तक उनका सम्बन्ध इस झान्दोलन 
से रहेगा, वे किसी प्रकार दिंसा का प्रचार म करेंगे। जुलाई में श्रखिल-भारतीय 
काँग्रेस कमेटी ने युवराज के स्वागत में भाग न. लेने का- निश्चय किया | श्रतएय १७ 
नवम्बर १६२१ ६० को जब भारत में युबराज का आगमन हुआ, सारे देश में हड़ताल 
मनाई गई | स्थितिं की गम्भीरता बढ़ती ही जा रही थी। युवराज जहाँ-जहाँ गये 
जीवनडीन नगरों ने उनका स्वागत किया और बहुत से विदेशियों को उस दिन बिवश 
होकर वत रखना पड़ा क्‍योंकि दोठलों के नोकर भी हड़ताल पर थे। अली-बन्धु पहले 
ही पकड़े जा चुके थे । दिसम्बर .सत्‌ १६२ १.६०. में पंडित-मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन 
दास, लाला लाजपतराय, मौलाना श्राज़ाद, इत्यादि भी बन्दी बना लिये मग्रे | तथापि 


श्रमहयोग और स्थराह्य दल की नीति ६१ 


लार्ड रीडिंग के युवराज का हार्दिक स्वागत कराने के सारे प्रयत्न श्रसफल रहे और 
उन्हें निराश होकर इज्जलेणड लोट जाना पड़ा। 

_दिसम्बर सन्‌ १६२१ ६० में अहमदाबाद में काँग्रेस का बाषिक अधिवेशन 
हुआ | काँग्रेस ने असहयोग नोति का एक बार फिर समर्थन करते हुए, निश्चय किया 
कि सरकार की दमन-नोति को देखते हुए काँग्रेसजनों को उचित है कि वे शान्तिपूर्वक 
गिरफ्तारी के लिए प्रस्तुत रहें तथा सविनय श्रवशा की तेथारी करते रहें। इसी 
अधिवेशन में महात्मा गाँधी को काँग्रेस का डिक्टेटर भी नियुक्त किया गया। इधर 
सरकार की दमन-नीति और भी कठोर हो गई थी। परन्तु काँग्रेस का आन्दोलन 
उसकी उपेक्षा करता हुआ पूर्ववत्‌ चल रह था। आन्दोलन की प्रगति के सम्बन्ध में 
डा० राजेन्द्र प्रसाद ने लिखा दे-. “जब से भारत का सम्बन्ध ब्रिटेन के साथ स्थापित 
हुश्रा, उसके इतिहास में जनता का ज्ञोम तथा उत्साइ इस सोमा तक पहले कभा 
नहीं पहुँचा था। इस दीघ॑ंकाल में देश को अपने इतने अधिक सुपृत्रों की स्नेहपूर्ण तथा 
अडिग सेवा पहले कभी नहीं प्राप्त हुई थी। जनता का अपनी योग्यता तथा अपनी 
कठिनाइयाँ स्वयं दूर कर लेने की क्षमता में इतना प्रबल विश्वास पहले कभी नहीं 
रहा था |”! 

अहमदाबाद काँग्रेस के उपरान्त जनवरी, १६२२ भें देश के नेताओ्ों का एक 
सम्मेलन बम्बई में हुआ | काँग्रेस की ओर से केवल गाँधी जी इसमें सम्मिलित हुए । 
इस सम्मेलन ने यह प्रयत्न किया कि किसी प्रकार सरकार ओर काँग्रेस में समभोता 
हो जाय। यद्द निश्चय हुआ कि जब तक समभोते की बात चलती रहे तब तक 
अहमदाबाद काँग्रेस द्वारा निश्चित सत्याग्रह आन्दोलन रोक दिया जाय। अ्रस॒ह- 
योगियों तथा दूसरे बन्दियों को छोड़ने का भी प्रस्ताव पास हुआ | सरकार की 
अत्याचारपूर्ण नीति का विरोध किया गया श्रौर शीघ्र ह्वी एक गोलमेज़ सम्मेलन की 
माँग पेश की गई जिसके द्वारा खिलाफत, पंजाब हृत्याकाए्ड ओर स्वराज्य का प्रश्न 
हल किया जाय। कॉग्रेस की कार्यकारिणी ने इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया | 
परन्तु वाइसराय ने सममझोते की शर्तों को मानना श्रस्वीकार कर दिया । 

” चौरीचोरा में हिंसा का प्रयोग--इ्स पर पहली फरवरी सच्‌ १६२२ को 
मदात्मा गाँधी ने लाड्ड रीडिंग को इस झ्राशय का एक पत्र लिखा कि सात दिन की 
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चताबनों की अवधि के भीतर यदि सरकार की दमन-नीति में परिवर्तन न हुआ तो 
बारदोली में जनता का सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया जायगा। बारदोली 
सूरत ज़िले में एक छोठा सा तालका है। गाँधी जी ने सविनय अ्रवज्ञा श्रान्दोलन के 
लिए, बारदोली को इसलिए चुना कि वहाँ की जनता ने काँग्रेस की सारी शर्तें मान ली 
थीं। परन्तु सात दिन की अवधि व्यतीत भी नहीं हो पाई थी कि ५ फरवरी को संयुक्त 
प्रान्‍्त के चोरीचौरा नामक स्थान से एक दुर्घटना का दुःखद समाचार मिला जिसके 
फलस्वरूप असहयोग आन्दोलन अ्रचानक ही स्थगित कर दिया गया। गोरखपुर के 
निकट इस छोटे से स्थान में प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने नियन्त्रण के बाँध तोड़कर 
पुलिस के थाने में आग लगा दी जिसके फलस्वरूप २१ सिपाद्दी ओर १ दरोगा जीवित 
दी भस्म हो गये। गाँधी जी ने तरन्‍्त आन्दोलन स्थगित कर दिया ओर कद्दा कि मेने 
ऐसे लोगों को संघ में भाग लेने का बुलावा देकर द्वी भारी भूल की जिनमें अधिकतर 
वास्तव में सत्याग्रही नहीं थे। १२ फरवरी को बारदोली में काँग्रेस कार्यकारिणी की बेठक 
हुई और बहुत विरोध होने पर भी गाँधी जी का निश्चय स्वीकार कर लिया गया | 
पं जवाहरलाल नेहरू ने भी स्वीकार किया है कि ऊपरी शक्ति तथा बिस्तृत उत्साइ 


होने पर भी सन्‌ १६२२ ई० का श्रान्दोलन समाप्तप्राय ही था। यदि यह “चलता 
| रद्दता तो जनता में ह्विंसा की प्रवृत्ति भी बदृती जिसका दमन सरकार बढ़े भयानक दह्ञ 


से करती |? परन्तु चितरजनदास ओर सुभाष बोस का मत इससे भिन्न था। उनका 
विचार था कि “जब उत्साह चरम सीमा पर था ऐसे रुमय पीछे इटने की श्राज्ञा देना 
महःन्‌ राष्ट्रीय दुर्भाग्य था।? अस्त, आन्दोलन के इस प्रकार स्थगित ही जाने से 
जनता का उत्साह फोका पड़ गया। किन्तु दबो हुई हिसा-वृत्ति को बाहर निकलना 
ही था, अतएव स्थान-स्थान पर साम्प्रदायिक दंगे होने लगे। 

१० मार्च सन्‌ १६२२ ६० को महात्मा गाँधी गिरफ्तार कर लिए गये। उनके 
विरुद्ध विद्रोह-प्रचार का अभियोग लगाया गया | न्यायाधीश के सम्मुख अपना इतिदहास- 
प्रसिद्ध वक्तव्य देते हुए उन्होंने कद्ा--.“में जानता हू. कि में आ्राग से खल रह्दा था, 
फिर भी मेंने यह खतरा मोल लिया श्रीर यदि मुक्त कर दिया जाऊँ तो फिर बेसा | 
करू गा। ऐसा न करना में कर्तव्य पथ से बिचलित द्वोना समझता हू । यह मेरे धर्म 
का प्त्तिम सिद्धान्त है! |? १८ मार्च सन्‌ १६२२ ६० को उन्हें ६ बर्ष के काराबास 
का दण्ड मिला | परन्तु स्वास्थ्य बहुत खराब हो जाने के कारण अवधि समाप्त होने के 
पृर्व ही, ५ फरवरी सन्‌ १६२४ ई० को उन्हें मुक्त कर दिया गया | तथापि, चजितर जन- 
दास, सुभाष बोस, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इत्यादि नेताश्रों के प्रबल 
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असहयोग ओर स्वराज्य दल को नीति ६ ३ 


विरोध करने पर भी सबिनय अ्रवज्ञा का अन्त ही गया और असहये।ग हवा म॑ उड़ 
गया | अब जाकर सरकार ने सुख को साँस ली। 

कहा जा सकता है कि गाँधी जी का पदला अ्रसहयाोग आन्दोलन अपने मुख्य 
उह श्य की प्राप्ति में सफल नहीं हो सका। उससे अग्रेज्ञी सरकार को हल्का सा पक्का 
अवश्य लगा, परन्तु स्वराज्य का स्वप्त स्वप्त ही रह गया। फिर भी आन्दोलन को 
विधेचना करने से स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में इस अदभुत सफलता प्राप्त हुई। अब 
राजनतिक आन्दोलन का स्तर ऊंचा ही। गया था और जनता म॑ जार्णत आ गई थी | 
भारतीय राजनीति ने वंधानिक पचड़ा से निकल कर सक्रिय आन्दालन की राह पकड़ 
लो थी ओर बिखरी हुई राष्ट्रीय शक्ति एकत्रित तथा संगठित हा गई थी। जनता ने 
समझ लिया था कि अपने शख्नरास्लों के कारण सरकार बलशाली मले हो लगती हो, 
परन्तु यदि राष्ट्र एक बार स्वतन्त्र होने तथा इस स्वतन्त्रता के लिए, कष्ट सहन करने 
का निश्चय कर ले, तो सरकार को उसके सामने भुकना ही पढ़ेगा । 

म्वराज्य दल का कार्य-- अ्रसहयाग आन्दोलन की ऊपरी असफलता स काँग्रेस 
के कुछ प्रमुख नेताओं को कॉसिल-बहिष्कार भी निरर्थक जान पड़ने लगा। काँग्रस में 
एक शक्तिशाली पक्ष यह सोचने लगा था कि काँग्रेस का कॉसिलों में जाकर वहाँ स॑ 
असहयोग करना चाहिए.। चितरंजनदास तथा मोतीलाल नेहरू इस दल के नेता थ। 
यह दल आगे चलकर स्वराज्य-दल के नाम से प्रसिद्ध हुआ ओर इसके नेताओं ने 
जुह में गाँधी जी से मलकर उनका आशीर्वाद मी प्राप्त कर लिया | परन्तु गाँधी जी को 
इस दिशा में अधिक आशा नहीं थी। सन्‌ १६२४ में काँग्रेस का बेलग्राम अधिवेशन 
उनके सभापतित्व में हुआ और उस रुमय तक स्वराज्यवादी भी काँग्रेस के साथ ही 
थे। अब भारतीय राजनीति में पुन; दा दल उठ खड़े हुए. (१) अपरिवर्तनबादी जो 
गाँधी जी के पक्षपाती तथा असहयोग के समर्थक थ;, और (२) परिवतंनवादी या 
स्वराजिस्ट जो नए सुधारा के अन्तगंत निर्मित कांसिलो में प्रवेश कर वंधानिक आंदोलन 
द्वारा उन्हें विनश करना चाइते थ | स्वराज्य दल के नेता गाँधी जी का सम्मान करते 
हुए भी राजनीति म॑ उनके विरोधी थे | 

स्वराज्य-दल के जन्म का कारण असहयोग आन्दोलन की असफलता ही नहीं 
अपितु इस दल के समर्थकों का श्रसइयोग आन्दोलन तथा गाँधी जी के नतिक 
सिद्धान्तों में अविश्वास था। पार्टी के उदय श्यो की व्याख्या देशबन्धु चिंतरंजनदास 
ने सन्‌ १६२५ ई० में बद्धाल की विधान सभा में भाषण देते हुए. इस प्रकार की थी, 
“यह कहा गया है कि हमारा नारा है “नश्ट करो, नह करो |-**-- “हम नष्ट करना 
क्यों चाइते हैं ? हम किससे मुक्त होना चाहते हैं ? हम उस परिपाटी को न४ करना 
तथा उससे मुक्त होना चाहते हैं जो हमारे लिए. हितकर नहीं है, ओर न हं। ही सकती 
है। इम उसे नए करना चाहते हैं, क्योंकि हम उसके स्थान पर एक ऐसी परिपाद 


६४ भारतीय राजनौति और शासन 


का निर्माण करना चाहते हैं जो सफलतापूर्वक कार्य कर सके ओर सावजनिंक हित में 
सहायता पहुँचाए.? ।” स्वराज्य दल के समर्थकों का कहना था कि देश सविनय अवज्ञा 
आन्दोलन के लिए तेयार नहीं है श्रोर असहयोगियों को चुनावों में भाग लेना चाहिए। 
_ यदि इन चुनावों में वे बहुमत प्राप्त कर सकें तो उन्हें चाहिए कि सरकार की प्रत्येक 
योजना का विरोध करें और यदि वे अल्प संख्या में हों तो उन्हें धारासभाओं के कार्य- 
क्रम में कोई भाग नहीं लेना चाहिए । उनका विचार द्वेघ शासन को आंतरिक विरोध 
द्वारा नष्ट करने का था। उनके विध्वंसात्मक कार्यों में बजट (9४०2८) की माँगों 
तथा सरकारी नियमों का विरोध करना और रचनात्मक कार्यों में स्वराज्य के लिए 
प्रयत्न करना तथा राष्ट्रीय भावना को जागत और नोकरशाही का अन्त करने 
वाले प्रस्तावों को रखना था। विधान सभाओं के बाहर वे गाँधी जी के चर्खा, 
हरिजनोद्धार तथा दिन्दू-मुस्लिम एकता आदि रचनात्मक कार्यो का पूर्ण समर्थन 
करते थे । 

«'... बेलग्राम काँग्रेस के बाद स्वराज्य पार्टी का प्रोग्राम द्वी कॉँग्रेस का प्रोग्राम हो 
' गया। गांघी जी ने देखा कि देश में राजनेतिक वातावरण अच्छा नहीं है। स्थान- 
स्थान पर दंगे हो रहे हैं ओर साम्प्रदायिक विद्वेंष बढ़ता जा रहा है। अतः उन्होंने 
असहयोग की बात बन्द कर दी, क्योंकि उस समय की स्थिति में कोई भी सक्रिय राज- 
नैतिक आन्दोलन चलाना कठिन था। कौंसिल विरोध स्थगित कर दिया गया ओर 
काँग्रेस के बढ़े-बड़े नेता चुनाव में खड़े किये गये। चुनावों में स्वराज्य दल को बंगाल 
तथा मध्य प्रदेश में अच्छी सफलता प्राप्त हुई। परन्तु अन्य प्रांतों तथा केन्द्र में उन्हें 
बहुमत न मिल सका | बंगाल में स्वराज्य पार्टी के नेताश्रों से १६२४-२५ में मंत्रि- 
मण्डल बनाने के लिये कद्दा गया किन्तु देशबन्धु चितरजनदास ने यह प्रस्ताव श्रस्वी- 
कार कर दिया | फरवरी सन्‌ १६२४ में पं० मोतीलाल नेहरू: ने केंद्रीय धारासभा में 
बहुमत की ओर से सन्‌ १६१६ के सुधारों में संशोधन का प्रस्ताव उपस्थित किया | 
इड्जलेंड की मज़दूर सरकार ने स्वराज्य दल के इस मत से सद्दानुभूति तो प्रकट की 
किन्तु इस दिशा में कोई विशेष काय नहीं किया। निस्संदेह स्वराज्य पार्टी सरकार को 
अपने कार्यक्रम से बिचलित नहीं कर सकी, फिर भी इसने कॉसिलों के श्रन्दर अच्छा 
काम किया। पार्टी के पीछे यथार्थ शक्ति सी० आर० दास थे। जून, १६२४ में उनका 
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असहंयोग और स्वराज्यं दल की नं'ति ६५. 


देहान्त हो गया। इससे स्वराज्य पार्टी की बहुत बड़ी हानि हुईं। इस समय स्वराज्य 
पार्टी के श्रन्दर भी मतभेद उत्पन्न हो रहा था । स्वराज्यवादियों के दो दल हो गए थे 
ओर ये दोनों दल विरोधी दिशाश्रों में प्रयत्नशील थे । एक दल सरकार से सहयोग 
करने की सोच रहा था और दूसरा दल असहयोगियों का था जिनकी नीति सरकार 
के कार्यों में सदा विष्न डालने की थी। तांबे, जयकर और केलकर ने ह्वी सरकार से 
सहयोग नहीं किया, स्वयं मोतीलाल नेहरू ने स्क्रीन समिति? का सदस्य होना 
स्वीकार कर लिया। साम्प्रदायिक दंगों नें स्वराज्य दल का पक्ष ओर भी निर्बल 
कर दिया। इन सब का फल यह हुआ कि स्वराज्य पार्टी अशक्त होने लगी। 
सन्‌ १६२५ ई० में काँग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कानपुर में हुआ। इसकी 
अध्यक्षा श्रीमती सरोजिनी नायडू थीं ओर उनके प्रयत्न से स्वराज्य पार्टी के दोनों दलां 
के बीच समझौता हो गया | परन्तु सन्‌ १६२६ ६० के निर्वाचन में स्वराह््य दल की 
भारी द्वानि हुई ओर उसकी सदस्य-संख्या गिर गई | तथापि यह कहना उचित द्वोगा 
कि नोकरशाही के साथ मिलकर उदारपंथियों ने नई कौंसिलों के चारों शोर आकषण 
का जो ताना-बाना बुन रखा था उसे स्वराज्य दल ने छिन्न-मिन्न कर दिया। निर्वाचन 
में नरमदल ओर उदारपंथी दोनों ही पूर्ण असफल रहे और नोकरशाह्दी अब यह दावा 
नहीं कर सकती थी कि वह जनता के प्रतिनिधियों की सहायता से शासन चला रही है | 

साइमन कमी शन का विराध तथा १६२८ की अन्य घटनायें---८ नवम्बर 
सन्‌ १६२७ ३० को धोषणा की गई कि सर जान साइमन के सभापतित्व में एक “सर्व 
गौराड्” कमीशन भारत आयेगा। भारत के सभो राजनतिक दलों ने इसका तीजक्र 
विरोध किया और देश ने एक मत होकर कमीशन के वहिष्कार का निश्चय किया | 
काँग्रेस ने स्वराज्य दल के सदस्यों को आदेश दिया कि इस राष्ट्रीय अपमान के विरोध 
स्वरूप वे धारासभा की बैठकों में उपस्थित न हों, परन्तु अपनी सदस्यता का त्याग 
न करें| ७ फरवरी सन्‌ १६२८ ३० को कमीशन भारत आया ओर इसके साथ ही 
देश के एक कोने से दूसरे कोने तक राष्ट्रीय क्ञोभ की लहर दौड़ गई। 'साइमन लौट 
जाओ? का नारा लगाया गया ओर कमीशन जिस योग्य था उसके साथ वैसा ही 
व्यवहार किया गया। सारे देश में जनता ने कमीशन का विरोध किया। लाहौर में 
प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करते हुये लाला लाजपतराय को लाठियों की गहदरी चोट 
लगी और कहा जाता है कि यही उनकी असामयिक मृत्यु का मुख्य कारण था | लखनऊ 
में पं० जवाहरलाल नेहरू ओर पं० गोविन्द वज्लभ पंत पर लाठियाँ बरसाई गह | इन 
बातों से जनता का क्रोध बढ़ रह्य था और परिस्थिति अधिक गंभीर होती जा रही थी। 

सन्‌ १६२८ ई० की एक दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी बारदोली में सरदार 
वल्लमभाई पटेल के नेतृत्व में किसानों का सत्याग्रह जिसे अद्भुत सफलता प्रात्त हुई | 
बारदोली में प्रत्येक २० वर्ष के बाद ज़मीन का बन्दोबस्त द्ोता था और दर बन्दोबस्त 
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के घाद लगान बढ़ा दिया जाता था। इस बार भी बन्दोबस्त की बात उठी और 
लोगों को डर हुआ कि फिर लगान में वृद्धि होगी। लोग केबल यह चाइते थे कि 
एक निष्पक्ष जाँच कमेटी बैठाई जाय जो किसानों की आथिक स्थिति पर विचार कर 
लगान में बुद्धि करने या न करने के विषय में उचित सम्मति दे | सरकार ने इसे 
स्वीकार नहीं किया और बारदोली के किसानों के लगान में २५४६ वृद्धि कर दी गई । 
श्री बल्लभभाई पटेल ने इसका तीत्र विराध किया और किसानों के सत्याग्रह आ्रान्दीलन 
का नेतृत्व किया | सरकार ने साम्प्रदायिकता को उभारने की चेन्‍ष्टा की तथा कड़ी 
दमन-नीति का अवलम्बन किया | परन्तु अन्त में सत्याग्रहियों की विजय हुई और 
सरकार को कुकमा पड़ा | लगान की बुद्ध रोक दी गई। श्री वल्लभभाई पटेल को इस 
श्रान्दोलन की सफलता के उपहार स्वरूप सरदार की पदवी मिली | 

इस वर्ष की एक श्रीर घटना भी स्मरणीय है। अंग्रेज़ कहा करते थे कि 
भारतीय अंग्रेज़ी सुधार.योजनायें मले द्वी स्वीकार न करें परन्तु उनमें अपनी कोई 
योजना बनाने की क्षमता नहीं है। इस चुनौती के उत्तर स्वरूप यहाँ के सब राजनतिव 
दलों ने मिलकर भारत के लिये एक शासन विधान बनाने के उहवं श्य से पंडित 
मोतीलाल नेहरू के सभापतित्व में एक समिति की स्थापना की | इस समिति ने कठिन 
परिश्रम के उपरान्त अपनी विस्तृत रिपोर्ट उपस्थित की | इसमे सन्देह नहीं कि इस 
समिति के सुझावों को जैसा समथन प्राप्त हुँझा वैसा श्रभमी तक किसी योजना को नहीं 
मिला था। इसमें भारत के लिये ओपनिवेशिक स्वराज्य पर आधारित शासन-विधान 
की कल्पना की गई थी 

अंग्रेज़ी सरकार को चुनौत्ती--इसी वर्ष कॉग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 
सुभाष बोस तथा पंडित मोतीलाल नेहरू के बीच बड़ा संघर्ष हुआ | सुमाष बाबू तथा 
पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वतन्त्रता के समर्थक थे और पंडित मोतीलाल नेहरू 
आओपनिवेशिक स्वराज्य का स्वप्न देख रहे थे। अन्त में दानों पक्षों ने गाँधी जी द्वारा 
प्रस्तावित समकोता स्वीकार कर लिया जिसके अनुसार ब्रिगिश सरकार को चुनौती दी 
गई थी कि वह ३१ दिसम्बर सन्‌ १६२६ तक नेहरू कमेटी के सुकाव स्वीकार कर 
ले श्रन्यथा काँग्रेस पूर्ण स्वतन्त्रता को अपना उच्च श्य घोषित कर उसकी प्राप्ति के लिए 
आन्दोलन आश्म्भ कर देगी। प्रस्ताव म॑ं यह भी कहा गया कि कांग्रेसी मेम्बर रचना- 
त्मक कार्यो के लिए बिधानालयों में पूर्ण प्रयत्न करें, काँग्रेस का संगठन बढ़ायें तथा 
ऐसे तमाम कार्य करें जिनसे राष्ट्‌ के हितों की रक्ता हो और राष्ट्र के विभिन्न वर्गों 
तथा स्वार्थों का संगठन मज़बूत हो | इस प्रकार प्रत्ताब के अनुसार राष्ट की शिथिलता 
दूर कर उसे सक्रिय आन्दोलन में भाग लेने के लिए प्रस्तुत रहने को कद्दा गया | 

सन्‌ १६२६ से संघर्ष युग का पुन: आरम्म दोता है। देश की राजनेतिक 
स्थिति एक बार फिर गम्भीर इ। जाती है। तत्कालीन विश्वव्यापी श्राथिक संकट ने' 
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भारत पर भी श्रपत्षा प्रभाव डाला। मज़दूर ओर किसान भूखों मरने लगे तथा 
शिक्षित वा में बेकारी फेलने लगी। इस प्रकार नये संघर्ष के लिए वातावरण तेयार 
हाने लगा | सरकारी दमन-चक्र ने परिस्थिति को ओर भीषण रूप दे दिया। २० मा, 
१६२६ ई० को बम्बई, पंजाब और यू० पी० में ताज़ीरात द्विन्द की १२१ वीं धारा के 
अनुसार अ्रचानक सेकड़ों घर में तलाशियाँ हुई ओर राष्ट्र सेबी तथा मज़दूर नेता 
सैकड़ों की संख्या में गिरफ्तार किये गये | पुलिस ने जनता के साथ बर्बरतापूर्ण 
व्यवहार किया | किन्तु जनता के उत्साह में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। देश 
भर में विद्युत-सी दौड़ गई ओर सरकार के अत्याचारपूर्ण व्यवद्दार के विरोध में इड़तालें 
हुई, जलूस निकले तथा अ्रन्य प्रदर्शन हुए। जब सरकार ने देखा कि संघर्ष की बात 
खुले तौर से फिर सामने आरा गई है, तो पुन: समकोते की बात आरम्भ की। लाड 
इविन, ने ब्रिटिश सरकार के सामने भारतीय दृष्टिकोण उपस्थित करने के उदं श्य से 
इड्होंड के लिए प्रस्थान किया | वहाँ से लोट कर ३१ अ्रक्टूबर को अपनी घोषणा में 
उन्होंने स्प्श्ट कह दिया कि “भारत की वंधानिक प्रगति का स्वाभाबिक श्रन्त 
श्रौपनिवेशिक स्वराज्य दी है ।? इसी घोषण। में यदद भी बताया गया कि शीघ्र दी 
इस विषय पर विचार करने के लिये लन्दन में एक गोलमेज़ सम्मेलन बुलाया 
जा रहा है। -..० 

नवम्बर सन्‌ १६२६ ई० में काँग्रेस ने दिल्ली में एक सभा की जिसमें अन्य 
राजनतिक दलों के नेता भो निर्न्त्रित किये गये | इस सवंदल सम्मेलन ने यद्द स्वीकार 
किया कि वाइसराय की घोषणा के “पीछे सच्चाई है, तथा यद्द आशा प्रकगट की कि 
भारतीयों को भी इस योजना के निर्माण में सहायता करने का अवसर मिल्षेगा। उन्हें ने 
राजनतिक बन्दियों को कारागार-मुक्ति का सुझाव रखते हुए बताया कि ऐसा करने से 
सम्मेलन के लिए मैत्रीपूर्ण वातावरण तेयार दो जायगा। उन्हंने यह भी सुझाव प्रस्तुत 
किया कि शान्तिपूर्ण वातावरण के लिए समकोते की नीति श्रपनाई जाय तथा प्रगति- 
शोल राजनतिक दलों का सहयोग प्राप्त किया जाय और उनको गोलमेज़ सम्मेलन में 
शामिल किया जाथ। नेताओं का अश्रनुमान था कि सम्मेलन इस प्रश्न पर विचार 
करने के पश्चात्‌ शात्र ह्वी भारत के लिए ओपनिवेशिक विधान का निर्माण 
करेगा। परन्तु भारत सरकार ने इन सुकाबों की श्रोर ध्यान नईीं दिया। 
अन्तिम समय तक एंडित मोतीलाल तथा महात्मा गाँधी के इस दिशा में सारे प्रथत्न 
श्रसफल ही रहे | 

पूर्ण स्वराज्य की माँग--सन्‌ १६२६ में कॉँग्रेस का श्रधिवेशन लाहौर में 
हुआ | उस समय वातावरण सम्भावनाश्रों से भरा था। परन्तु ३१ दिसम्बर की श्राधी 
रात के एक मिनट बाद तक भी काँग्रेस की माँगों पर ब्रिटिश सरकार की ओर से कोई 
झाश्वयासन प्रातत न होने पर पंडित जवाइरलाल नेहरू ने स्व॒राज्य का कूणडा फहराते 
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हुए घोषणा की : “पश्वराज्य से हमारा तात्पर्य है ब्रिटिश शासन एथ॑ ब्रिटिश साम्राज्य- 
वाद से पूर्ण छुटकारा |” इस प्रकार लाहौर में काँग्रेस की नीति का पुनरनिर्माण हुआ 
यह अधिवेशन वास्तव में हमारे देश के राष्ट्रीय इतिहास के एक नये युग का 
आरम्भ था। 





छठा अध्याय 


सरबिनय अवज्ञा ओर उसके उपरान्त 
( राष्ट्रीय आन्दोलन सन्‌ १९२९ ई० से १९३९ तक ) 


काँग्रेस का लाहौर अधिवेशन-- डा० पद्मामि सीतारमया ने लिखा है: 
धलाहोर अधिवेशन के समय काँग्रेस की दशा विगलित धातु के समान थी। 
निरन्तर बढ़ती हुई गिरफ्तारियों ने राष्ट्रीय देशप्रेम की श्रग्नि को प्रज्ज्वलित कर दिया 
था और विचार तथा आदर्श इस पर खौल रहे थेः ।” परिस्थिति वास्तव में बड़ी 
गम्भीर थी | गहरी उत्तेजना तथा अनिश्चय से वातावरण व्याप्त था। देश के 
सामने मुख्य समस्या यह थी कि यदि वह साइसपूर्वक स्वतन्त्रता के पथ पर अग्रसर न 
हुआ तो दासता की कड़ियाँ और कस दी जायेगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 
अपने अध्यक्ष पद से दिये गये भाषण में दृदृतापू्वंक कद्दा कि भारत ने अब अंग्रेजी 
शासन से पूर्णतया स्वतन्त्र होने का निश्चय कर लिया है। ब्रिटिश स!म्राज्यवाद की 
निन्‍्दा करते हुए उन्हं,ने स्पष्ट शब्दों में कद्दा, “में समाजवाद एवं जनतन्त्रवाद के 
सिद्धान्तों का मानने वाला हू; राजाओं-महाराजाओं में मेरी तनिक भी आस्था 
नहीं |” नेहरू जी ने यह भी बतलाया कि वे जान बूक कर एक संघर्ष छेड़ने नहीं 
जा रहे हैं। किन्तु यदि सरकार समभोते के दरवाज़े को बन्द ही करना चाहती हे 
तो वे क्‍या कर सकते हैं। उनके सामने तो अब कलकत्ते का प्रस्ताव है ओर ध्येय 
“धपूर्ण स्वतन्त्रता! । इस प्रकार लादोर के अ्रधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार यह 
घोषणा की कि देश का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य दे | इस छाशथ का निम्नलिखित प्रस्ताव 
गांधीजी ने उपस्थित किया-...- ह 

यह काँग्रेस ओपनिवेशिक स्वराज्य के प्रश्न पर वाइसराथ के ३१ श्रक्टूबर 
बाले वक्तव्य के बाद राष्ट्रीय काँग्रेस तथा श्रन्य दलों के नेताओं द्वारा प्रकाशित 
संयुक्ष घोषणा को, जिसमें काँग्रेस कार्यकारिणी की राय थी, ठीक सममती है | साथ 
ही यह काँग्रेस स्वराज्य के लिए. राष्ट्रीय श्रान्दोलन के प्रश्न को इल करने के 
वाइसराय के प्रयत्नों की प्रशंसा करती है | तथापि उस समय से श्रब तक की घटनाश्रों, 
तथा बाइसराय और महात्मा गांधी, पंडित मोतीलाल नेहरू श्रोर श्रन्य नेताओं के 
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बीच हुए. वार्तालाप के फल पर विचार करने के उपरान्त, इस काँग्रेस का मत है कि 
वतंमान परिस्थितियों में इसके गोलमेज़ सम्मेलन में भाग लेने से कोई लाभ नहीं 
होगा। अतएव, पिछले वर्ष अपने कलकक्ता भ्रधिवेशन द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के 
अनुसार, यह कॉँग्रेस घोषणा करती है कि काँग्रेस-विधान की पहली धारा में प्रयुक्त 
'स्व॒राज्य? शब्द का श्रर्थ “पूर्ण स्वतन्त्रता! समझा जाय। श्रीर भी, यह काँग्रेस 
घोषणा करती है कि नेहरू कमेटी रिपोट की पूरी योजना अब समाप्त समझी जाय | 
यह काँग्रेस आशा करती है कि भविष्य में समस्त काँग्रेलनन अपना पूरा समय तथा 
ध्यान भारत के पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के प्रयत्न में लगायेंगे | स्वराज्य-श्रान्दोलन के 
संगठन के प्रारम्मिक प्रयत्नस्वरूप, तथा श्रपनी नीति को इस परिवर्तित सिद्धान्त के 
अनुरूप बनाने के उद्दं श्य से, यह काँग्रेस समस्त काँग्रेसजनों, तथा राष्ट्रीय आन्दोलन 
के श्रन्थ समर्थकों को आदेश देती है कि वे आ्रागामी निर्वाचन में व्यक्ष अथया 
अ्रव्यक्त रूप से कोई भाग न लें तथा जो कॉग्रेसजन धारा-समाश्रों एवं अ्रन्य समितियों 
के सदस्य हैं वे श्रपनो सदस्थता से त्यागपत्र दे दें। यह काँग्रेस सम्पूर्ण देश से श्रपने 
रचनात्मक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की प्राथंना करती है ओर अखिल भारतीय 
काँग्रेस कमेटी को अधिकार देती है कि कमेटी जब भी उचित समझे; सविनय अवशा 
आन्दोलन, जिसमें लगानबन्दी भी सम्मिलित है, आरम्म कर दे। यद्द सत्याग्रह 
चाहे किसी एक विशेष स्थान पर हो अथवा सारे देश में हो। सत्याग्रह पर श्रावश्यक 
प्रतिबन्ध भी लगाये जा सकते हैं |? 

यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव काँग्रेस के खुले अधिवेशन में प्रबल बहुमत द्वारा 
स्वीकार किया गया। इसके विरोध में केवल १५ व्यक्तियों ने हथ उठाये। यद्द सत्य 
है कि इस अधिवेशन के उपरान्त तुरन्त ही श्रीनवास आयज्भर तथा सुभाष बोस 
ने “कॉग्रेस जनतन्त्रवादी दल” की स्थापना की। तथापि, उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति 
हो मद्ात्मा गाँधी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू की निश्चित विजय थी। ओर 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के सारे प्रयत्नों में यह है "घी दल भी सदा काँग्रेस फे साथ रद्द | 

पहला स्वतन्त्रता दिवस---२६ फरवेरी सन्‌ १६३० ६० को सारे भारत में 
दमारा पहला स्वतन्त्रता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया | यह विथि भारत 
के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी जायगी | परन्तु यद्द दिवस थास्तव में उत्सव का 
न था| इसी दिन तो देश ने स्वतन्त्रता के झ्रादश को बरण किया था। हसी दिन 
कोटि-कोटि कण्ठों ने एक स्वर से घोषणा की थी कि अन्य देशों की भाँति भारत को 
भी स्व॒तन्त्रता के भोग का “अविभाज्य अधिकार” है | इसी दिन समस्त देश ने विकास 
का पूर्ण अवसर प्राप्त करने के उद्देश्य से विदेशी शासन का अ्रन्त करने की शपथ 
ली थी | इसी दिन भारत की जनता ने घोषणा की थी---“भारत में ब्रिटिश सरकार 
ते भारतीयों की केवल स्व॒तन्त्रता का हो दरण नहीं किया है, इसने जनता फे शोषण 
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पर अपने शासन का प्रासाद खड़ा किया है, और भारत का आ्राथक, राजनेतिक, 


सांस्कृतिक तथा अ्राध्यात्मिक सत्यानाश किया है |*****'****** जिस शासन ने 
हमारे देश का इस प्रकार चतुमु खो सत्यानाश किया है उसे अधिक समय तक सहन 
करना हम ईश्बर तथा मानवता के प्रति भारी अपराध सममभते हैं | **--***- “हमारा 


हृद विश्वास है कि यदि हम स्वेच्छापूर्वक इसकी सहायता न करें ओर इसे अपना 
सहयोग न दें, तथा उकसाये जाने पर भी हिंसा से बचते हुए लगान तथा दूसरे कर 
देना बन्द कर दे, तो इस अ्रमानुषिक शासन का अन्त निश्चित है| इसलिए, हम यह 
शपथपृवंक निश्चय करते हैं कि समय-समय पर निकलने वाले काँग्रेस के आदेशों 
का पूरा पालन करेंगे, जिससे “पूर्ण स्व॒राज्यः को स्थापना द्वा सके |” यही शपथ प्रति 
बष दोहराई जातो रही और अन्त में जब राष्ट्र के प्रयत्न प्रतिफलित हुए. तब इस 
दिन की सुधि बनाये रखने के उद्दे श्य से हमारा गणतन्त्र दिवस भी २६ जनवरी 
को ही मनाया जाने लगा | 

संघर्ष बचाने की दिशा में महात्मा गाँधी का प्रयत्न---लाहोर श्रधिषेशन 
के थोड़े हो समय बाद वाइसराय महंंदय ने धारासभा में एक ऐसा वक्तव्य दिया 
जिससे असनन्‍्तोष की खाई और चोड़ी हो गई | इस पर महात्मा गाँधी ने लाड इविन 
तथा रमज़े मेकडानल्ड के सम्मुख अपना प्रसिद्ध ग्यारह शर्तों वाला प्रस्ताव रक्‍्खा । 
इस प्रस्ताव में उन्होंने निम्नलिखित मुख्य माँगें की थीं: मद्य-निरध किया जाये 
रुपये और पोौर्ड के अनुपातिक मूल्य में कमी हो; भूमि-कर घटा दिया जाये; नमक; 
कर उठा लिया जाये; सनिक-व्यय में यथेष्ट कमी हो; शासन-व्यवस्था में अधिक वेतन 
पाने वाले पदाधिकारियों की संख्या घटाई जाये. बिदेशो कपड़े पर विशेष आा बा 
कर लगाया जाये; तटवर्ती आरक्षण कानून ((५००5४8) .793770० १८४०४ए७४०7 ,+ 
8॥॥)) पास किया जाये; राजनेतिक बन्दो कारामुक्त किए जायें; गुप्त सूचना विभाग ' 
(८. . 4).) तोड़ दिया जाये अ्रथवा जनता के प्रतिनिधियों के अनुशासन में रक्‍्खा 
जाये. ओर आत्मरत्षा के लिये शस्लात्त रखने के श्रनुमति-पत्र जनता को स्वतन्त्रता- 
पूबंक दिये जाया करें। गाँधी जी ने अपने समाचारपत्र 'यंगइश्डिया? मं लिखा कि । 
याद उनकी यह माँगें स्वीकार कर ली जायें तो सत्याग्रह-आनन्‍्दोलन की कोई आवश्य- 
कता नहीं रह जायगी। परन्तु सरकार ने उनकी माँगों की ओर विशेष ध्यान नहीं 
दिया और देश भे गिरफ्तारियों का क्रम पूबंबत्‌ चलता रहा | 

परिस्थिति वास्तव में बड़ी गम्भीर थी ओर १४ फरवरी सन्‌ १६३० ई० को 
सावरमती में काँग्रेस कार्यकारिणी की एक बेठक हुई जिसमें महात्मा गाँधी को सरकार 
के विरुद्ध सविनय अवशा आन्दोलन आरम्भ करने का अधिकार देकर एक अत्यन्त 
महत्वपूर्ण निश्चय किया गया। परन्तु सबिनय अवशा आरम्म करने के पूर्व मद्दात्मा 
गाँधो ने यह देखने का एक प्रयत्न और किय। कि वाइसराय महद्दोदय अ्रत्र भी भारत की 


७२ भारताय राजनांत ओर शासन 


माँग मानने को तेयार हैं या नहीं। उन्होंने रेजीनाल्‍ड रेनाल्ड्स (२८९०७) ० 
२८७॥०058) नामक एक अंग्रेज़ मित्र के माध्यम से अपना वाइसराय के नाम 
इतिहास-प्रसिद्ध पत्र भेजा | वाइसराय ने इसका संक्षित-सा उत्तर देते हुए कद्दा कि 
गाँधी जी का प्रस्तावित कार्यक्रम वास्तव में बड़े खेद का विषय है और इसके फल- 
स्वरूप देश म॑ अव्यवस्था एवं अशान्ति फलने की आशंका है। इस पर महात्मा गाँधो 
ने “यड़ इण्डिया”? में लिखा-....“मेंने रोटी माँगी थी और पत्थर पाया |******** " 
मेरे इस कार्यक्रम के फलस्वरूप न्याय विधान तथा शान्ति-व्यवस्था का भज्ञ होना 
स्वाभाविक ही है| कानून की श्रनेक पोथियाँ हैं, परन्तु भारतोयों ने अभी तक केवल 
एक ही कानून जाना है, ओर वह है गोरे शासकों की इच्छा। राष्ट्र केवल एक 
प्रकार की साव॑ज निक शान्ति-व्यवस्था से परिचित है, ओर वह है सार्वजनिक कारा- 
गृह की शान्ति। सम्पूर्ण भारत एक विशाल कारागण्ह बन गया है। में इस कानून को 
नहीं म।नता और इस अनिवार्य शान्ति की शोकपूर्ण सभान गति को, जो देश को 
स्वतन्त्र श्रभिव्यक्ति का अवसर न देकर उसका गला घोंट रहा है, भद्ध करना अपना 
धामिक कतंव्य समझता हू +।” 

सरत्रिनय अवज्ञा आन्दोलन--अ्रब काँग्रेस के सामने संघर्ष की तैयारी करने 
के अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं रह गया था | संघर्ष का क्या रूप होगा ? किस तरह 
से सरकार के कानून तोड़े जायेंगे ? सब के सामने यही प्रश्न था। गाँधी जी ने नमक 
कानून तोड़ने की बात सोची। अ्रतएवं, वाइसराय को उचित चेतावनो देने के 
उपरान्त, १२ मार्च सन्‌ १६३० ई० को प्रात:काल सूर्योदय से पूरब, मद्दात्मा गाँधी 
ने नमक कानून भज्ञ करने के उहू श्य से अपने ७६ चुने हुए अनुयायियों के साथ 
इतिहास-प्रसिद्ध डाँडी यात्रा आरम्म की। गाँची जी की यह छोटी-सी सेना निश्चित 
स्थान की ओर चल पड़ो। मार्ग में नर-नारियों, बृढ़े-बच्चों का भारी समृह 
इसके साथ हो लिया ओर जहाँ-जद्ाँ णह लोग पहुचते थे इनका शानदार स्वागत 
किया जाता था | लोग उत्साहपूर्वक धन-जन से इनकी सहायता कर रहे थे | गाँधी 
जी की यह सत्याग्रहो सेना ५. श्रप्रल को अपने गन्तब्य स्थान पर पहुँच गई। ६ अप्रेल 
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को प्रात:काल गाँधी जी और उनके अनुयायियों ने विधिपूर्वक नमक-कानून भक्ज 
किया। भारत के अ्रन्य मागों में भी अगणित व्यक्तियों ने उनका अनुकरण किया | 
६ अप्रेल को गाँधी जी ने अपने अनुयायियों को जो निम्नलिखित आदेश दिए, उनसे 
इस आन्दोलन के वास्तविक स्वरूप पर यथेष्ट प्रकाश पड़ता हँ-... 

“प्रत्येक गाँव ग़ेरकानूनी नमक लाये अथवा बनाये; बहने मादक पदार्थों 
की दूकानों, अफीम के अड्डों तथा विदेशी कपड़ों की दूकानों पर धरना दें। प्रत्येक । 
घर में बूढ़े ओर युवक सभो तकली चला कर सूत कातें तथा प्रतिदिन ढेरों सूत बिने ' 
जाने के लिए, दें | विदेशी वल्न जला दिए जायें; हिन्दू छुआछूत की भावना का त्याग ५ 
करें | हिन्दू, मुसलमान, सिकख, पारसी ओर ईसाई सभी हृदय से एक हो जायें। 
विद्यार्थी सरकारी स्कूल-कालेज छोड़ दें ओर सरकारी कर्मचारी अपने पदों से त्याग- | 
पत्र देकर अपना जीवन जनता की सेवा में अर्पण करें। ओर शीघ्र ही हम देखेंगे 
कि स्वतन्त्रता द्वार पर खड़ी हमारा आवाहन कर रही है।? 

४ मई को आधी रात के बाद सन्‌ १८२७ ६० के २७ वे नियम के अनुसार 
गाँधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल ले जाया गया। परन्तु इस गिरफ्तारी से 
उत्तेजना और बदू गई और आन्दोलन वेंगे पकड़ने लगा । जन-आन्‍्दोलन में कहीं 
कहीं सीमा का अ्रतिक्रमण हो जाना स्वाभाविक ही था। स्थान-स्थान पर हृड्तालें, 
विशाल प्रदर्शन और धावे होने लगे | _२१ मई को घरसाने पर २५४०० सत्याग्रद्दियों 
ने धावा किया | लोग धावे में नमक लूट कर लाते थे ओर पुलिस उनके ऊपर 
लाठियाँ बरसाती थी। न्यू फ्रीमेन (८७ 7%८८४०७४) के सम्बाददाता मि० 
मिलर ने धरसाना के दृश्य का इस प्रकार वर्णन किया है। “पिछले १८ वर्षों में 
मेने २२ देशों में सम्बाददाता का कार्य किया है। इस बीच में मेंने अनेकों दंगे, 
मेगड़े तथा बग़ावतें देखी दें । लेकिन मेंने घरसाना ऐसा बीभत्स दृश्य नहीं देखा। 
कभी-कभी दृश्य इतना दुःखप्रद होता था कि मुझसे देखा नहीं जाता था और कुछ 
क्षणों के लिये मुझे अपना मु इ घुमा लेना पड़ता था। सब से विचित्र बात थी सत्या- 
अहियों का श्रनुशासन | ऐसा जान पड़ता था कि उन्होंने गाँधी जी के अध्ििंसा के सिद्धांत 
को अपने चरित्र मं अपना लिया है।” चट्गाँव के सरकारी शखस्त्रागार पर धावा 
किया गया । पेशावर में जनता ने नगर पर अपना अधिकार कर लिया तथा संयुक्त- 
प्रान्त के किसानों ने सरकार को भूमि-कर देना बन्द कर दिया। उपरोक्त घठनाओं से “ 
हमें इसका थोड़ा बहुत आभास मिल जाता है कि जनता का यह विरोध कितना विस्तृत 
तथा प्रबल था। सारे देश में नमक कानून तोड़ा जा रद्द था और राजद्रोह कानून तथा 
अन्य निषेष-आशाओं को भड्ज किया जा रहा था। शीघ्र ही सारे काराणह भर गये 

' और शीप्रतापूबंक नये तेयार करने की आवश्यकता पड़ी। सारे देश में साधारणजनों 
तथा नेंताओं ने सद्र्ष दृधकड़ियाँ पहनी, साइसपू्बक लाठियों की मार सहन की और 
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गोलियों की बौछारों के सम्मुख भी अ्रडिग रहे | शोलापुर में १९ मई को सेनिक शासन 
अध्यादेश (४7४०) ॥,28७५ 0/977270८०) लागू कर दिया गया। महात्मा 
गांधी के बाद श्रब्बास तेय्यब जी तथा श्रीमती सरोजिनी नायडू को भी गिरफ्तार कर 
लिया गया था। परन्तु इन गिरफ्तारियों का आन्दोलन पर उलगा ही प्रभाव पड़ा 
ओर काँग्रेस कार्यकारिणी ने अपनी इलाहाबाद की बैठक में इसका क्षेत्र और अधिक 
विस्तृत कर दिया | इसी बैठक में विदेशी वस्तुओं, बेंकों ओर बीमा कम्पनियों के 
वहिष्कार का भी निश्चय किया गया। जून में अ्खिल-भारतीय काँग्रेस कमेटी को 
गेरकानूनी घोषित कर दिया गया और पंडित मोतीलाल नेहरू सरीखे उदारपंथी नेता 
को ६ मास के कारावास का दण्ड मिला | कई स्थानों पर पुलिस तथा सेना ने गोली 
भी चलाई | सबसे अधिक पाशविकता का प्रदर्शन पेशावर में हुआ | वहाँ गदवाली 
सनिकों ने नि:शस्र जनता पर गोली चलाने से इन्कार कर दिया था ओर दस दिन 
तक नगर जनता के अधिकार में रहा | ४ मई, सन्‌ १६३० को ब्रिटिश सेना ने नगर 
पर फिर अधिकार कर लिया | इस संघर्ष में प्राशहानि भी बहुत हुईं ओर सबसे अधिक 
बलिदान खान अब्दुल ग़फ्फार खाँ के खुदाई खिंदमतगारों ने किया | इस समय से 
भारत की स्वतन्त्रता के लिये जितने संघर्ष हुये उन सबमें खुदाई खिदमतगार सदा 
सबसे आगे रहे | बम्बई, मद्रास, यू० पी०, सी० पी०, कर्नावक आदि प्रान्तों में भी 
जलूस निकालना, लगानबन्दी, जंगल सत्याग्रह, धरना आदि रूपों में आन्दोलन चले | 
बड़ाल में आन्दोलन ने संगठित आतंकवाद का रूप धारण किया। सभी स्थानों पर 
पुलिस ने अत्याचार किया---सभायें भज्ञ को गई, लाठियाँ बरसाई गई तथा सहस्तरों 
की संख्या में नौजवान पकड़े गये ओर उन्हें तरह तरह की यातनायें दी गई। इस 
आन्दोलन के समय वाइसराय ने देश की साधारण न्याय-व्यवस्था का श्रतक्रमण कर 
१३ अध्यादेश निकाले जिनकी आड़ लेकर अत्यधिक श्रमानुषिक प्रकार का अत्याचार 
किया गया। अनुमान किया जाता है कि देश भर में कम से कम ६०,००० गिरफ्ता- 
रियाँ हुई और पुलिस की गोलियों से लगभग १०० व्यक्ति मरे और कम से कम ४०० 
घायल हुये। इस आन्दोलन में स्त्रियों तथा विद्या्थियों ने जो कार्य किया उसकी सब 
ओर प्रशंसा हुई। 

समभौते का प्रयत्न---आन्दोलन चल रहा था। इसी बीच सर तेजबहादुर 
सप्र्‌ और डा० जयकर ने काँग्रेंसी नेताओं तथा वाइसराय के बीच मध्यस्थ बन कर 
सममौता कराने का प्रयत्न किया । २३ तथा २४ जुलाई को उन्होंने यरवदा जेल में 
महात्मा गाँधी से भेंट की। इसके बाद वे गाँधी जी का पत्र लेकर ननी जेल में पंडित 
मोतीलाल नेहरू तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने श्राये। यह समझोते की बातचीत 
बहुत दिनों तक चलती रदह्दी ओर पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेदरू 
तथा डा० महमूद को मद्दात्मा गाँधी, सरदार वल्लभभाई पढेल, इत्यादि से परामर्श करने 
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यरवदा ले जाया गया | सरकार चाहती थी कि सविनय अ्रवशा श्रान्दोलन तुरन्त बन्द 
कर दिया जाये, परन्तु काँग्रेस के नेताओं ने परिस्थिति देखते हुए ऐसा करना उचित 
नहीं समका। अतएव सममकोते का यद्द प्रयास विफल गया और गतिरोध पूबंबत्‌ 
चलता रहा । 

: 4 पहले गोलमेज़ सम्मेलन का वहिष्कार--पहल। गोलमेज्ञ सम्मेलन लन्दन 
में १२ नवम्वर की आरम्भ हुआ, परन्तु काँग्रस ने इसमें कोई भाग नहीं लिया | 
पहले दिन के अधिवेशन का समापतित्व स्वयं सम्राट्‌ ने किया और सम्मेलन का 
दृश्य सचमुच अत्यन्त आकर्षक था| परन्तु भारत में उस दिन पूर्ण इड़ताल मनाई 
गई, और बम्बई के सचिवालय के सामने, कलकत्ता में, तथा अन्य बढ़े-बढ़े नगरों 
में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियाँ बरसाई और मनमानी गिरफ्तारियाँ कीं | 
उधर सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधि--जिनमें देशी नरेश तथा मुसलमान 
भी सम्मिलित थे-....ओपनिवेशिक स्वराज्य तथा संघ शासन व्यवस्था की माँग कर 
रहे थे। नो सप्ताइ की मन्त्रणा के बाद भी वे मारत की वेधानिक प्रगति के लिये 
कोई निश्चित सुर्ताव नहीं प्रस्तुत कर सके | अ्रनेक समितियाँ तथा उपसमितियाँ बनीं 
परन्तु साम्प्रदायिक समस्या तथा श्रभिरक्षण (5402०४/708) सम्बन्धी विषयों पर 
मतभेद बना हो रद्दा। मुसलमानों का कइना था कि राजनैतिक समझौते के पहले 
साम्प्रदायिक समकीता दो जाना आवश्यक है। वे जिन्ना साइब की १४ शर्तों पर 
अड़े थे (आठवाँ अध्य.य देखिए) । 

१६ जनवरी सन्‌ १६३१ ई० को गोलमेज्ञ सम्मेलन के खुले अधिवेशन में 
भाषण देते हुये प्रधान-मन्त्री रेमज़े मकडानल्ड ने भारत के वधानिक सुधार की 
ब्रिठिश सरकार द्वारा तेयार की गई योजना पर प्रकाश डाला | इस योजना में काँग्रेस 
की माँगों का बहुत थोड़ा अंश स्वीकार किया गया था। यहद्द स्वाभाबिक ही था। 
परन्तु प्रधानमन्त्री ने काँग्रेस से इस पर गम्मीरतापू्वंक विचार करने की प्रार्थना की 
झआोर सर तेज बहादुर सप्रू को आश्वासन दिया कि भारत का वातावरण शान्त हो 
जाने पर उनके सभी राजनेतिक बन्दियों के छोड़े जाने के सुकाव पर अवश्य विचार 
किया जायेगा। 

नेताओं की कारामुक्कि--२५ जनबरी को लार्ड इ्बिन ने काँप्रेस कार्य- 
कारिणी के सब सदस्यों की कारामुक्ति का आदेश दे दिया और दूसरे दिन काँग्रेस के 
लगभग ३० नेतागण मुक्त कर दिये गये और वे सरकारी आश्ञापत्र, जिनके श्रनुसार 
काँग्रेस को गेरकानूनी घोषित किया गया था, वापस ले लिये गये। कारागद्दों से छूटते 
द। महात्मा गाँधी तथा अन्य नेतागण शीघ्रतापूवंक इलाहाबाद आये जहाँ प॑० मोतीलाल 
नेहरू रोग-शय्या पर असाध्य पड़े ये। परन्तु नेताश्रों का परामर्श इस बीच भी चलता 
रहा और अन्त में ने इस निश्च+ पर पहुँचे कि ब्रिड़िश प्रधानमन्त्री की घोषणा इतनी 
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आश्वयासनकारी नहीं है कि उसके आ्राधार पर काँग्रेस गोलमेज़ सम्मेलन में भाग लेने 
के लिए सहमत दो जाये। ६ फरवरी सन्‌ १६३१ ६० को पंडित मोतीलाल नेहरू का 
देहान्त हो गया। इस संकट-काल में ऐसे मद्दान्‌ व्यक्ति के निधन से सारा राष्ट्र 
शोकमग्न हो गया | 
76 जी गाँधी इविंन सममभोता---इसी बीच सर तेज बहादुर सप्रू , डा० जयकर, नवाब 
भोपाल तथा श्रीनिवास शास्त्री कांग्रेस ओर सरकार के बीच सममोता कराने का अथक 
प्रथतन कर रहे थे। उनके विशेष आग्रद्ट पर गाँधी जी ने लार्ड इविन से भठ करने 
की अनुमति माँगी | लाड इविन मानों प्रतीक्षा ही कर रहे थे और यद्द वार्तालाप १६ 
फरवरी से ४ मार्च तक चलता रहा | कभी-कभी तो ऐसा लगने लगता था कि बिना 
सममोता हुये वार्तालाप भज्ग हो जायेगा। परन्तु अन्त में, ५ मार्च सन्‌ १६३१ ई० 
को गाँधी-इविन सममोते पर दोनों पत्तों के इस्ताक्षुर हो ह्वी गये। इस समझौते के 
झनुसार सरकार ने अपना दमन-चक्र, तथा काँग्रेस ने अपना सविनय अवुज्ञा 
झान्दोलन, रोक दिया। 
इस सममोते की मुख्य शर्तें इस प्रकार थीं---सरकार की ओर से-...(१) सारे 
अध्यादेशों तथा अपूर्ण अभियोगों को उठा लिया जायेगा; (२) जिन लोगों पर 
टसात्मक कार्यों के अ्भियोग हैं उनके अतिरिक्त सारे राजनतिक बन्दियों को मृक्त 
कर दिय। जायेगा; (३) समस्त अपहृृत सम्पत्ति, जो उस समय तक बेची नद्दीं गई थी, 
उसके स्वामिथों को वापस कर दी जायेगी; (४) तथ्वर्ती प्रदेशों में नमक कानून का 
प्रशासन उदार कर दिया जायेगा; तथा (५) धरने पर से प्रतिबन्ध हटा लिया जायेगा 
थदि उसके पीछे राजनतिक उदृ श्य न दो अथवा उसके फलस्वरूप शान्तिभज्ध की 
आशंका न हो | दूसरे पक्ष में महात्मा गाँधी तथा काँग्रेस की ओर से--.सविनय 
अवज्ञा आन्दोलन बन्द कर दिया जायेगा; (२) नमक कानून के अ्रन्त की माँग वापस 
ले ली जायेगी; तथा (३) भारत की वधानिक प्रगति के लिए, अगले गोलमेज़ सम्मेलन 
में भाग लिया जायेगा। 
इस समभोते के विषय में रजनी पामदत्त ने कहा हे... गाँधी-इबिन समभीते 
में काँग्रेस की कोई माँग पूरी नहीं हुईं (नमक कर तक नहीं इठाया गया) | सबिनय 
अवजश्ञा आन्दोलन वापस ले लिया गया। काँग्रेस ने उस गोलमेज़ सम्मेलभ में भाग 
लेना स्वीकार कर लिया जिसे वहिष्कार करने की उसने शपथ ली थी। ओर स्व॒राज्य 
की दिशा में कोई निश्चित कदम भी नहीं उठाया गया३ |” गोलमेज़ सम्मेलन में 


नरशिकन जले जन हनकेयावपण, 
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भाग लेना काँग्रेस किसी समय, बिना संघ७ के ही, स्वीकार कर सकती थी, ओर 
उस दशा में सम्भवत: उसे अधिक प्रतिनिधित्व भी प्राप्त हो जाता। इस सममोते ने 
आन्दोलन को उस समय अचानक ओर रहस्यपूर्ण ढंग से रोक दिया जब उसकी 
सफलता निकट ही थी। “इस प्रकार यह रामकोता बड़े परिमाणु में बारदाली के 
अनुभव की पुनरावुत्ति मात्र था |? परन्तु मद्दत्मा गाँधी का कहना था कि कम से 
कम कुछ समय के लिये तो देश उस संकठ से बच ही गया जो समझौता न होने पर 
सम्भवत:; सोगुना बढ़ जाता । 

कॉग्रेस का कराँचीअधिवेशन--परन्त अंग्रेज़ों को ओर से गाँधी-इविन 
सममेते का पालन केवल थोड़े समय तक दो किया गया। एक मास के भीतर ही, 
काँग्रेस के कराँची अधिवेशन के ठीक पहले, एक ऐसी दुःखपूर्ण घटना हुई जिसके बाद 
काँग्रेस के लिए भी थान्ति बनाये रखना असम्भव हो गया। यह घटना भगतसिंह, 
राजगुरु ओर शुकदेव की फाँसी थी.। इन तीनों देशभक्तों को धारासभा में बम फेंकने 
तथा लोदर में एक पुलिस अधिकारी की हत्या करने के अपराध में प्राणदरड मिला 
था | इनका अ्रभियोग कई महीनों तक चलता रहा | ओर सारे देश की दृष्टि इन साइसी 
वीरों पर केन्द्रित थी। गाँधी जी ने इन्हें फाँसी से बचाने का बड़ा प्रयत्न किया परन्तु 
वे भी सफल नहीं हो सके। अतएव जिस समय सरदार वल्लमभाई पटेल के सभापतित्व 
में काँग्रेस का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ, वातावरण चिन्ता, उत्तेजना तथा अनिश्चय 
से ब्यात था। इस घटना के विरोध-स्वरूप इस वर्ष सभापति का जलूस मी नहीं 
निकाला गया | सारा देश क्षुब्ध था और महात्मा गाँधी तथा नेताश्नरों का कराँची आते 
हुये राइ में तथा स्वयं सिन्ध की राजधानी में सममोता-विरोधो प्रदर्शनों द्वारा स्वागत 
किया गया। काँग्रेस के अभिवेशन में भी सममोते की तीत्र आलोचना की गई | 
काँग्रेस के नेतागण बड़ी समझदारी तथा बुद्धिमत्तापूर्ण नीति से ह्वी इस बदते हुए 
विरोध को रोक पाये । 

विलिंगडन का आगमन--पअश्रप्नेल सन्‌ १६३१ के श्रन्त में लाड इविन के 
स्थान पर लार्ड विलिंगडन वाइसराय होकर भारत आराये। इसी समय इड्जलेंड में भी 
पूर्णतया अनुदार दल की सरकार बनी थी। इन परिषतंनों से दोनों ऐशों की परिस्थिति 
में बड़ा श्रन्तर पड़ गया | भारत ने शीघ्र दी देख लिया कि लाड विलिंगडन शान्ति की 
नीति में बिश्वास नहीं करते हैं। थोड़े दी समय के भीतर सरकार की ओर से गाँधी- 
इथिन समभोते की शर्ते जानबुक कर तथा बार-बार भज्ञ की गई | परन्तु इसी बीच 
महात्मा गाँधी, पंडित जवादरलाल नेहरू तथा सरदार वल्लमभाई पटेल के साथ लार्ड 
विलिंगडन की बातचीत भी चल रद्दी थी। इस वार्तालाप के फलस्वरूप सरकार ओर 
' काँग्रेस के बीच एक नया समभोता हुआ जिसके अलुसार मद्दत्मा गाँधो काँग्रेस की 
' ओर, से लन्दन जाकर गोलमेज़ञ सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गये। 


ध्८ भारतीय राजनीति श्रोर शासन 


दूसरी ओर लाड विलिंगडन ने भी वचन दिया कि वे बारदोली में कर उगाहने वाले 
सरकारी अ्रधिकारियों के अत्याचारों की जाँच करने के लिए, शीघ्र ही मि० गार्डन को 
नियुक्त कर गे । 
दूसरे गोलमेज़ सम्मेलन में गाँधी जी--सन्‌ १६३१ ई० में ७ सितम्बर से 
१ दिसम्बर तक लन्दन में दूसरा गोलमेज़ सम्मेलन हुआ । इसमें कॉग्रेस की ओर से 
भाग लेने के लिए, गाँधी जी मेजे गये | उनके तक से, तथा इससे भी अधिक उनके 
व्यक्तित्व से, वहाँ सभी लोग बहुत प्रमावित हुण। परन्तु इच्जलेंडः के अनुदार 
राजन तिजों ने ऐसी चाल चली थी कि राजनंतिक प्रश्न तो ने दब गया ओर साम्प्र- 
दायिक समस्या उभर कर ऊपर आ गई | मुसलमान सम्प्रदायवादियों के दृष्टिकोश 
का अन्य सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों की विचारधारा के साथ कोई सामंजस्य ही नदीं 
था। ओर मुसलमान प्रतिनिधियों ने ब्रिटिश प्रतिक्रियाबादी तत्वों के साथ श्रपवित्र 
गठबन्धन करके कुप्रसिद्ध साम्प्रदायिक परिनिणंय ((४0फाणप/)] 2७५०7०) की 
नींव डाली | इस खींचातानी से गाँधी जी को बड़ी निराशा हुई और अग्रेज़ों को एक 
बार फिर चेतावनी देकर वे दुखी मन भारत लोट आये। गोलमेज़ परिषद्‌ में गाँधी 
जी ने काँग्रेस का प्रतिनिधित्व बड़ी शान के साथ किया| पहले आपने काँग्रेस का 
इतिहास बताया और उसकी वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला। तदुपरान्त आपने 
मोलिक अधिकारों के प्रस्तावों को पढ़ कर समझाया ओर प्रधानमन्त्रों के भाषण की 
आलोचना की | उन्हें ने कद्दा “काँग्रेस अपना अस्तित्व मिठा सकती है परन्तु वह उन 
[म्प्रदायिक निणंया को कमा नहीं मान सकतो जिनके कारण स्वतन्त्रता का पौधा 
कभी बढ़ हो नहीं सकता ।”? गाँध। जी ने अन्य विषये। पर भी प्रकाश डाला। आपने 
कहा भारत अपना रक्षा! आप कर सकता है ओर काँग्रेस उत्तरदायों सरकार का बोक 
संभालने को तेयार है| अन्त में आपने बतलाया कि “इम ब्रिटिश ह्वितों को हानि नहीं 
पहुँचाना चाहते, परन्तु हम भारतीय हितों की रक्षा अवश्य चाहते हैं।? जब गाँधी 
जी बिलायत में ही थे, उन्हें देश की दुदशा का समाचार मिल चुका था। उस समय 
बड़ाल, सीमान्त प्रदेश तथा संयुक्त प्रान्त में दमन का साम्राज्य था। श्रतः अपने 
सहकर्मियों द्वारा बुलाये जाने के कारण उन्होंने इज्लेंड से और भी जल्दी 
प्रस्थान कर दिया | 
सबिनय अवज्ञा की पुनराब॒त्ति--जब २८ दिसम्बर सन्‌ १६३१ को गाँधी 
जी बम्बई में आकर उतरे, भारत की परिस्थिति श्रत्यन्त गम्भीर दो रद्दी थी। काँग्रेस 
के उच्च नेतागण जेल में थे, ओर श्रध्यादेश-शासन चल रहा था। काँग्रेस के सामने 
सविनय अवशा का एकमात्र उपाय रह गया था। अ्रतएव काँग्रेस-क।र्यका रिणी ने 
देश को फिर संघर्ष आरम्भ करने का झादेश दिया | शीक्र ही महात्मा गाँधी -दथा 


काँग्रेस-कार्यक!रिण के श्रन्य बचे रुद॒त्य भो गिरफ्तार कर लिये गये तथा कॉग्रेस को 
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गेरकानूनी संस्था घोषित कर दिया गया | सभी काँग्रेस कार्यालयों में सरकार के ताले 
लग गये ओर उनकी सम्पत्ति सरकारी कोष में पहुँच गई । 

देश भर में फिर पुलिस का अत्याचार होने लगा, समाचारपत्रों पर कठोर 
नियंत्रण लगा दिया गया ओर चारों ओर भय का साम्राज्य फेल गया। लार्ड विलिगडन 
का उदहू श्य काँग्रेस को पूर्णतया कुचल कर जनता पर आतंक जमा देना था। परन्तु 
आन्दोलन फिर भी चलता रहा और बीर सत्याग्रहियों ने हँसते-हँसते यातनाओं का 
स्वागत किया। अनुमान लगाया जाता है कि इस बार कम से कम १,२०,०००६ 
व्यक्ति गिरफ्तार किए गये और दरिडत हुए। सन्‌ १६३२-३३ की घटनायें एक प्रकार 
से सन्‌ १६३०-३१ की ही पुनरावत्ति थीं। अन्तर केवल इतना था कि इस बार संघ 
पहले से अधिक गम्भीर तथा हृढदू.था, ओर दमन की कठोरता पहले से अधिक 
अमानुषिक थी.) सरकार ने नग्न-बबेरता का प्रयोग किया, शारीरिक यातनायें दीं, 
मारा-पीटा और गोलियाँ चलाई, पूरे-पूरे गावों पर सामृहिक अर्थ-दरड लगाया और 
किसानों के खेत और घर उनसे छीन लिये | लाड विलिंगडन ने गवंपूर्वक डींग मारते 
हुए कहा था कि वे ६ सप्ताह के भीतर आन्दोलन को कुचल देंगे। परन्तु आन्दोलन 
में इतना जीवन था कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भ्री. वद्द ढाई वर्ष तक 
चलता ही रहा | 

उधर इज्जलैंड के प्रधानमन्त्री रेमज़ें मेकडानल्ड ने साम्प्रदायिक समस्या पर 
अपने परिनिणंय (8७४७७70) की धोपणा को जिसके अनुसार जिन सम्प्रदायों को 
पहले से ही पृथक प्रतिनिधित्व प्राप्त था उनके अतिरिक्त दरिजनों के लिये भी प्रथक 
निर्वाचन ज्षेत्रों की व्यवस्था की गई | महात्मा गाँधी पहले ही सरकार को चेतावनी दे 
' चुके थे कि इस प्रकार की व्यवस्था से हरिजनों का श्रद्धित होगा | परन्तु सरकार पर 
इसका कोई प्रमाव नहीं हुआ | अ्रतएवं २० सितम्बर सन्‌ १६३२ ई० को पूना जेल 
* में उन्होंने हरिजनों के लिये की गई प्रथक निर्वाचन-व्यव॒स्था के विरोध में आमरण 
अनशन आरम्म किय।| परन्तु ब्रिटिश सरकार ने २६ सितम्बर को अ्रपनी भूल सुधार 
लो। उसने पूना का समकोता स्वीकार कर लिया, जिसके अनुसार हरिजनों के लिये 
धारासभाश्रों में झ्ारक्षित स्थानों (/८3८7ए८० 8८०४8) की व्यवस्था करते हुये उनके 
पृथक प्रतिनिधित्व का अन्त कर दिया गया | 

इसके कुछ समय पश्चात्‌ गाँधी जी ने आत्म-शुद्धि के लिए. अपना २१ दिन 
का दुसरा अनशन आरम्भ किया । यह ८ मई सन्‌ १६३३ को आरम्भ हुआ ओर 
इसका मुख्य उदं श्य दरिजन आन्दोलन के कार्यकर्ताओ्ों को इतना बल देना था कि 
वे अधिक पवित्र एवं अधिक द्वारदिक सेवा-माव से अपना कार्य सम्पन्न कर सकें | 
८ मई की सन्ध्या को भारत सरकार ने गाँधी जी को काराण्ह से मुक्त कर दिया। 
जुलाई में काँग्रेस ने सविनय अवशा के जन-शआन्दोलन को व्यक्तिगत आन्दोलन का 


८० भारतीय राजनीति और शासन 


स्वरूप देने का निश्चय किया और इस उद्देश्य से स्थानापन्न अध्यक्ष ने काँग्रेस के 
समस्त संगठनों का विलयन (6॥880]पए४07) कर दिया | परन्तु सरकार ने व्यक्षि- 
गत सत्याग्रहियों के विरुद्ध अपना दमन और कठोर कर दिया। गाँधी जी फिर 
गिरफ्तार कर लिए, गये और श्रगस्त सन्‌ १६३३ ६० में उन्हें १ वष के कारावास 
का दण्ड मिला। परन्तु एक ओर श्रनशन करने के पश्चात्‌ एक मास के भीतर ही 
उन्हें छोड़ दिया गया। काँग्रेस का व्यक्तिगत सत्याग्रह सभी प्रान्तों में चलता रद्दा 
ओर सकड़ों कार्यकर्ताओं ने हँस-हँस कर हथकड़ियाँ पहनीं। इस प्रकार अगस्त सन्‌ 
१६३३ से अप्रल सन्‌ १६३४ तक आन्दोलन श्रनवरत समान गति से चलता रहा। 
मई सन्‌ १६३४ में जाकर इस महान्‌ आन्दोलन का अन्त हुआ जो सन्‌ १६३० ई० 
में इतनी सफलता के साथ आरम्म हुआ था | | 7 

हे सन्‌ १६३०-३४ के सविनय अवज्ञा आन्दोलन का भारतीय जीवन पर गहरा 

॥ ओ्रोर स्थायी प्रभाव पड़ा | इसने जनता के द्वृदय में उत्साह, श्रद्धा तथा आत्म-बलिदान 
के भाव जाणत किये और इस प्रकार देश के लिये एक स्थायो लाभ सिद्ध हुआ । 
जिस आन्दोलन का वीज सन्‌ २०-२१ भें बोया गया था वही वक्ष रूप में सन्‌ ३०-३४ में 
हमारे सामने आया । सन्‌ ३०-३४ का आन्दोलन केवल असहयोग तक हो सामित 

2 न रहा किन्तु इसने सक्रिय रूप धारण किया ओर इसका विस्तार भी पहले से अधिक 
था | साम्राज्यवादियों ने भी जनता को पहले से अधिक कुचलने का कोई प्रयत्न उठा 
नहीं रखा, परन्तु वे सफल नहीं हो सके | रजनी पामदत्त के शब्दों में “इस संघ 
की अग्नि ने एक नई ओर अभूतपूर्व एकता, एक नये अ्रात्म-विश्वास, आत्म-गोरव 
तथा कभी न डिगने वाले साहस को जन्म दिया? |? 

कोसिल प्रवेश का निश्वय--जैसा इस प्रकार की परिस्थितियों में सदा ही 

होता है, अधिक राजनतिक हलचल के बाद जनता के मस्तिष्क में एक प्रकार को 
प्रतिक्रिया हुईं। एक पक्ष से माँग उठी कि इस स्वातन्त्य युद्ध का एक नया मोरचा 
स्थापित करने के उदश्य से वधानिक कार्यक्रम को भी एक बार फिर अपनाना 
चाहिये। अ्रतएव जून सन्‌ १६३४ ई० में सविनय अवज्ञा आन्दोलन का अन्त करके 
कॉसिल प्रवेश का कार्यक्रम आरम्म किया गया | सरकार ने भी काँग्रेस पर आन्दो 
लन काल में लगाये गये सारे प्रतिबन्ध हटा लिये। परन्तु इसका यह अर्थ कदापि 
नहीं था कि सरकार की नीति में किसी प्रकार का परिवतेन हुआ । सरकार काँग्रेस 
को सदा सन्देह की दृष्टि से द्वी देखती रही और तनिक सा अवसर पाने पर उसके कार्य 
कर्ताश्रों के साथ कठोरतम व्यवहार करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी गई। द्रम्मन 
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और अशान्ति का चक्र सन्‌ १६३६ में भी उसी प्रकार चल रद्द था और गिरफ्तारियों, 
तलाशियों, विचित्र आ्राश्ाओं आदि का क्रम पूर्ववत्‌ था। तथापि काँग्रेस ने सन्‌ 
१६३५ के विधान के अन्तर्गत फरवरी सन्‌ १६३७ ६० मे होने वाले निर्वाचन में 
भाग लिया ओर उसमें उसकी शानदार विजय हुई। केन्द्रीय धारासभा में काँग्रेसी 
सदस्यों की संख्या किसी भी अकेले दल से अधिक थी ओर भूलाभाई देसाई के नेतृत्व 
में यह दल सरकारी पक्ष के लिये एक स्थायी सिरद॒द बन गया था। ११ में से ६ 
प्रान्तों में कॉग्रेस का पूण बहुमत था। शेष मे से तीन में इसका बहुमत न होने पर 
भी घारासभा भे सबसे अधिक सदस्य इसके ही थ। चुनाव के पहले स्वर्य काँग्रेस को 
अपनी सफलता पर विश्वास नहीं था। किन्तु चुनाव में ज़मीदारों, व्यापारियों, मिल- 
मालिकों आदि प्रगतिशील लोगों को जनता ने बुरी तरह ठुकराया और सारे देश 
में काँग्रेस की अपूर्व लिजय हुई | 

मंत्रिमस्डलों का निर्माण-- १ अप्रेंल सन्‌ १६३७ ई०» से प्रान्तों म॑ नया 
विधान लागू होना था। काँग्रेस जानती थी कि इतना बड़ा बहुमत लेकर वह अधिक 
समय तक शासन से अलग नहीं रह सकती। तथापि आरभम्म में उसने उत्तरदायित्व 
संभालना अस्वीकार कर दिया। जब उससे मन्त्रिमण्डल बनाने को कहा गया तो 
उसने यह शर्ते रखो ..कि यदि गवर्नर यह आश्वासन दे दें कि वे उस समय तक 
अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे जब तक मन्त्रिमण्डल विधान के बाहर 
कुछ कार्य न करें तो काँग्रेस शासन का उत्तरदायित्व स्वीकार कर सकती है। गबरन॑र 
इस प्रकार का आश्वासन दे सकते हैं या नहीं इस विषय को लेकर बहुत वादविवाद 
हुआ ओर इस बीच जिन प्रान्तों में काँग्रेस का बहुमत था वहाँ शासन चलाते रहने के 
लिये अल्पसंख्यकों के अस्थायी मन्त्रमए्डल बना दिये गये। जुलाई के अ्रन्त में 
गवर्नर-जनरल लार्ड लिनलिथगो ने एक वक्तव्य प्रकाशित किया जिसका आशय यह 
था कि नये विधान का तातसये यह कभी नहीं था कि गव॒नर अपने मन्त्रियों के साधा- 
रण शासन-कार्य में किसी प्रकार का विष्न उपस्थित करें, ओर बे इस सिद्धान्त का - 
पालन अ्रवश्य करेंगे । इस पर दिल्ली में श्रखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी की एक 
बैठक हुई जिसमें निश्चय किया गया कि यद्यपि वाइसराय महोदय के आश्वासन में 
काँग्रेस की माँगें पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं की गई हैं तथापि जनता की इच्छा के 
अनुसार, काँग्रेस शासन को उत्तरदायित्व स्वीकार कर सकती है | 

अगस्त के आरम्भ में उन ६ प्रान्तों में, जहाँ कॉग्रेस का बहुमत था, काँग्रेस 
मन्त्रमएडल बन गये | कुछ समय पश्चात्‌ उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त, आसाम तथा 
सिन्धमेंमी काँग्रेस ने सम्मिलित मन्त्रिमशडल स्थापित कर लिये। इस प्रकार 
काँग्रेस ने वैधानिक कार्यक्रम के इस नये पथ पर पदार्पण किया और सभी मन्त्रि 
मण्डलों ने क्रान्तिकारी तथा जनद्वितकारी कानूनों का निर्माण किया | इस स्थान पर 


प्र ... भारतीय राजनीति और शासन 


काँग्रेस मन्त्रिमएडलों की सफलता और असफलता पर विशद विचार करना श्रावश्यंक 
नहीं है। इसकी विवेचना “प्रान्तीय स्वराज्य के अनुभव” शीर्षक सन्नहवें अध्याय में 
की गई है | 

सन्‌ १६३६ से १६३६ तक काँग्रेस की राजनीति--राष्ट्रय दृष्टिकोण से 
सन्‌ १६३४ की सुधार योजना के अन्तर्गत प्रारन्तीय स्वराज्य में कई अबगुण थे । 
उदाहरण के लिये, इसने प्रान्तीय भेदभाव बढ़ा कर साम्राज्य-विरोधी आन्दोलन का 
क्षेत्र ग्रत्यन्त संकुचित कर दिया । इसी ने आन्तरिक द्वेष-भाव बढाकर वामपक्षियों 
([,८(४४($) तथा दक्षिणपत्तियों (२2033) के सेद्धान्तिक मतभेद की नींव डाली | 
काँग्रेस का वामपत्त श्री जवाहरलाल नेहरू तथा श्री सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में 
पदग्रहण करने के विरुद्ध था। परन्तु सब श्री राजगोपालाचार्य, राजन्द्रप्रसाद, भूला- 
भाई देसाई और वल्लम भाई पटेल आदि दक्षिण पक्ष वाले नेताओों का कहना था कि 
पदग्रहण करने से काँग्रेस को जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। फलत: 
प्रान्तीय शासन दक्षिण पक्तवालों के हाथ में था, परन्तु काँग्रेस में समाजवादी तथा 
घामपक्षी दल का प्रभाव बदु रह था। सन्‌ १६३६ में पं० नेहरू ने लखनऊ अधि- 
वेशन में सभापति के पद से बोलते हुए. कहा कि हमें भारतीय संघप को संसार के 
फासिस्ठ ([१8४८०४४) तथा अन्य प्रतिक्रियावादी शक्तियों के विरुद्ध केन्द्रित करना है। 
इसके लिये हमें साम्राज्यवाद की विरोधी शक्तियों का एक संयुक्त मोर्चा बनाना 
चाहिए। इसे कार्यान्वित करने के लिए. यह प्रस्ताव रखा गया कि श्रमिकों तथा 
कृषकों को सामूहिक रूप से काँग्रेस में सम्मिलित कर लिया जाय। दक्षिण पत्तियों 
ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और प्रस्ताव पास न हो सका। वामपतक्षियों को इससे 
संस्थागत अ्रसंयम बढ़ने लगा। सन्‌ १६३७ की नरीमेन-घबटना ओर अगले वर की 
३ खरे घटना इसी असंयम का प्रतीक थीं। श्री नरामन तथा डा० खरे दोनों ही ने 
काँग्रेस के आदेशों का उल्लंघन किया तथा उनके विरुद्ध अ्रनुशासन की कार्यवाहं। 
की गई । उक्त दोनों घटनाओं के समय सरदार पटेल तथा काँग्रेस कार्यकारिणी पर 
तानाशाही का आरोप किया गया | वस्तुत: काँग्रेस के भीतर बढ़ते हुए असंयम को 
नियन्त्रित करने के लिये थोड़ी-सी तानाशाद्यी आवश्यक भी थी। असख्ठ, दोनों पक्षों 
के बीच की खाई चौड़ी दी द्ोती गई। गाँधीवादोी दक्निणप्ञी धर्य का उपदेश देते 
थे। उनका मत था कि संशोधित संध-विधान के आधार पर अंग्रेज्ञों के साथ सम- 
मभौता होना संभव है| परन्तु सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व भ॑ वामपत्ती इस दश्कोण 
की तीत्र आलोचना कर रहे थे। वे अंग्रेजों की कठिनाइयों से लाभ उठा कर संघर्ष 
छेड़ देने के लिये तत्पर थे। समाजवादी तथा साम्यवादी भी वस्तुत: वामपक्तियों के 
ही साथ थे | 
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ा सविनय अबशा श्रोर उसके उपरान्त ८३ 
है 


. ” सन्‌ १६३८ में हरीपुरा काँग्रेस अधिवेशन में इस आशय का एक प्रस्ताव 
पास किया गया कि काँग्रेस १६३५ के सुधार कानून द्वारा प्रस्तावित संघीय योजना 
को रह करने की माँग को दोइयती दै। सभाष बाबू ने, _जो इस अधिवेशन-के 
सभापति थे, अपनी नीति को स्पष्ट करते हुये बताया कि ब्रिटिश सरकार इसारे राष्ट्र 
पर अपनो सारई,न योजनाओं को थोपने का जो भी प्रयत्न करेगी, उसका सभी शांति- 
पूर्ण उपायों द्वारा पूर्ण विरोध किया ज!यगा। परन्तु इससे यह न समभना चार्दिये 
कि काँग्रेस म॑ दक्षिणपत्तियों का प्रभाव कम होगया था। वास्तव में कांग्रेस -में दक्षिण- 
पक्षियों का ही ज़ोर था और वामपतक्षियों को भय था कि वे, उनके विरोध करने पर 
भी, ब्रिटिश साम्राज्यशाही के सम्मुख शत्मसमपण कर देगे। ऐसी परिस्थिति में 
सुभाषचन्द्र बोस ने सन्‌ १६३६ ई० में काँग्रेस के अध्यक्ष पद के लिये पुनर्निर्बाचित 
होने का प्रयत्न किया । गांधी जी के दल के डा० पद्मामि सीतारमय्या उनके विरोधी 
थे |. इस निर्वाचन में १३७६ के विरुद्ध १५७५ मतों से सुभाषचन्द्र बोस की विजय 
हुई | पंडित जवाइरलाल नेहरू के मतानुसार “अध्यक्ष का यद्द पुननिर्वाचन उनके क्‍ 
( सुभाप बोस के ) व्यक्तित्व तथा उनकी लोकप्रियता का प्रमाण था। इस प्रकार | 
उनके पक्ष में मत देकर काँग्रेस के मतदाताओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे काँग्रेस 
से अधिक उग्र नंति को आशा करते हैं। इसके साथ दी साथ यद्द चोटी पर के 
नेताओं को तथाकथित तानाशाददी के विरोध का प्रदर्शन भी था। गांधी जी ने इसे 
अपनी पराजय समम्का। वास्तव में यह उनकी पराजय नहीं थी। परन्तु उनके 
नेतृत्व में चलनेबाली काँग्रेस कार्यममिति की आलोचना इसे अवश्य कहा जा सकता 
है।” रजनी पामदत्त ने भी स्वीकार किया है कि “इसे एक निश्चित राजनतिक 
निर्णय अथवा संस्था में वामपक्षु के प्रभावशाली बहुमत का सूचक किसी प्रकार नहीं 
कुदद जा सकता? |” माच सन्‌ १६३६ में त्रिपुरी अधिवेशन की कार्यवाह्दी से यह 
स्पष्ट द्वांगया कि जनता अब भी दक्षिण पक्ष के साथ थी और गांधी जो अब भी उसके 
विश्वासपात्र नेता थे | पंडित गोविन्द वल्लभ् पन्‍्व से प्रस्ताव किया कि अध्यक्ष महोदय 
अपने कार्यकारिणो गांधी जी की इच्छानुसार बनायें और प्रस्ताव सरलतापूर्वक 
स्वोकार ही गया। अप्रेल में सुभाषचन्द्र बोस ने अध्यक्ष-पद से त्यागपत्र दे दिया और 
“काँग्रेस के भीतर साम्राज्य-विरोधी तथा सुधारवादी तत्वों का संगठन करने के उदहू श्य 
से उन्होंने अपना अलग, “अग्रगामी दक्कश ( #०7ए००० 90८2.) बनाया। 
तत्पश्चात्‌ अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी ने ड।० राजेन्द्रप्रसाद को अ्रध्यक्ष निर्वाचित 
कर लिया । 
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मन्त्रिमण्डल्ों का पदत्याग--सितम्बर सन्‌ १६३६ ६० में अभूतपूर्व विनाश- 
कारी महायुद्ध ने सारे संसार को हिला दिया। इस युद्ध में भारत को भी बिना 
उसकी जनता अथवा उसके प्रतिनिधियों की सम्मति लिये उसमें सम्मिलित कर लिया 
गया | इसके अ्रतिरिक्त भारत-सरकार ने जनमत की अवहेलना करके ऐसे नियम 
बनाये जिनका प्रभाव प्रान्तीय शासन के अधिकारों पर भी पड़ा। इसके विरोध-स्वरूप 
काँग्रेसी मन्त्रिमणडलों ने त्यागपत्र दे दिये और काँग्रेस फिर संघर्ष-पथ पर झा गई 


सातत्रों अध्य य 
भारत छोड़ो 
( काँग्रेस आन्दोलन सन्‌ १0३ ९ से १९४७ तक ) 


काँग्रेस तथा द्वितीय महायुद्ध-- पं० जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में काँग्रेस 
की वेदेशिक नीति का विकास हुआ है। इसके दो आधार-स्तम्स ई-.. राजनतिक एय॑ं 
आधिक साम्राज्यवाद का अन्त तथा स्वतन्त्र देशं। का पारस्परिक सहयोग | काँग्रस ने 
सन्‌ १६३६ ६० में हो, निवांचन के अवसर पर प्रकाशित अपने उहं श्यपतन्न (। धयां- 
(८४१०) में “साम्राज्यवारदी युद्ध में भारत के सम्मिलित किये जाने का विरं।घ” व्यक्त 
किया था। सन्‌ १६३८ ई०» में पूर वर्ष भर तथा अगले दर्प मार्च में काँग्रेस के त्रिपरी 
अधिवेशन में अंग्रज्ां की जर्मनी को संठए करते रहने की नीति की जितनी तीज 
आलोचना १५० जवाइरलाल नेहरू ने को वेसी सम्भवतः कोर विसी न नहीं की | 
अखिल भारतीय कॉाँग्रस कमेटी पोलेण्ड पर आक्रमण हं।ने के पूर्व ही निश्चय कर हुकी 
थी कि भारत.यों की इच्छा के प्रतिकूल देश को युद्ध में सम्मलित करने वथा युद्ध में 
भारतीय साधनों के प्रयोग का विरोध किया जायेगा। अगस्त सन्‌ १६३६ ई० में. 
काँग्रेस कार्यंसमिति ने प्रान्तों के काँग्रेसी मन्त्रिमर्डलों को यह आदेश मी दे दिया था 
कि वे “ब्रिटिश सरकार की तेयारियों में किसी प्रकार से रूद्दयता न करें |? 

परन्तु ३ सितम्बर को भारत युद्ध में सॉम्मलित कर, लिया. गया ओर लार्ड 
लिनलिथगो ने देश म॑ आपात-स्थिति (5((९ 0 0९78८४८५) . की घोषणा कर 
दी। उसी दिन “भारत रक्ा गआडिनेन्सः .(42९672५९९८ 0.47079 (070॥73॥८८) 
भी घोषित किया गया जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार को अ्रधिकार मिल गया कि वह्द 
ऐसे नियम बनावे जिन्हें वह ब्रिठिश भारत की रक्षा, देश में शान्ति तथा थयुद्ध-कार्य 
ठीक से संचालित होने के लिये आवश्यक समभती है। केन्द्रय सरकार को समायें 
रोकने, बिना वारण्ट के गिरफ्तारी करने तथा कानून तोड़ने के अपराध में आजन्म 
काले पानी तथा मृत्यु का दण्ड देने तक का अधिकार मिल गया। इसके आठ दिन 
बाद, ११ सितम्बर को, वाइसराय महोदय ने सूचना दी कि सन्‌ १६३५ ६० 
की सुधार योजना के संघ-भाग की तेयारी युद्ध-काल के लिये स्थगित कर दी गई है । 
१४ सितम्बर को काँग्रेस की कार्यसमिति ने युद्ध-जन्य परिस्थिति पर एक प्रस्ताव 
स्वीकार किया | इसमें पोलेश्ड के साथ सहानुभूति प्रकट करते हुये कह्दा गया था कि 
पोलैण्ड में जर्मन आततायी.आ्राज जो कुछ कर रहे हैं वह्ढी सब भारत में पिछले १५० 


८६ भारतीय राजनीति श्रौर शासन 


वर्षों से होता आया है | कार्यसमिति ने सब से अधिक खेंद इस बात पर प्रकठ किया 
कि यद्यपि साम्राज्य के अन्य उपनिवेश युद्ध में स्वेच्छा से सम्मिलित हुये हैं, भारत 
को इस वियय में अपनो सम्मति प्रकट करने का भो अवसर नहां दिया गया | अ्रतएव 
अपने भविष्य के विषय में सन्‍्तोषकर आश्वासन पाये बिना भारत युद्ध-प्रयत्न में द्र्दिक 
सहयोग नहीं दे सकता | कार्य-समिति ने आगे कद्दा कि “मारतवासियों को आत्म- 
निर्णय का अधिकार मिलना चाहिये, जिससे वे बिना किसी बाइरी शक्ति के हस्तक्षेप 
के, विधान-निमांत्री परिषद्‌ द्वारा अपना शासन विधान बना सके ओर अ्रपनी नीति 
चला सके |?” श्रन्त में कार्यसमिति ने अंग्रेज़ी सरकार से माँग की कि वह स्पष्ट शब्दों 
में बतावे कि जहाँ तक प्रजातन्त्र और साम्राज्यवाद का सम्बन्ध है, तथा संसार के 
लिए प्रस्तावित नवीन रूपरेखा का सम्बन्ध है, उसके युद्ध मन्तव्य क्या हैं। कार्य- 
समिति ने अपने इस वक्तव्य में सारे संसार को सम्बोधित करते हुये माँग की थी कि 
यदि इज्जलेंड तथा फ्रांस के युद्धादर्शो में तनिक भो सत्य है तो संसार की सभी शासित 
जातियों को दासता की स्थिति से ऊपर उठाने का प्रयत्न तुरन्त आरम्म हो जाना 
चाहिये। १० अ्रक्ट्वर को अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी ने भी माँग की कि युद्धो- 
दें श्यों की स्पष्ट घोषणा की जाये तथा उनको कार्यान्वित करने का प्रयत्न तुरन्त 
आरम्भ हो। उसने निश्चय किया कि भारत को स्वतन्त्र घोषित किया जाये और 
उस स्वतन्त्रता को यथासंमव व्यावहारिक स्वरूप तुरन्त दिया जाये। 

बाइसराय की नीति--सरकारी उत्तर निराशाजनक ही रहा। वाइसरा।य 
महं।दय ने भविष्य म॑ ओऔपनिवेशिक स्वराज्य देने का पुराना वायदा फिर दोहराया | 
उन्होंने राजनतिक दलों के नेताश्रों को वार्तालाप के लिये ञआ्रमन्त्रित किया | इस 
वातलाप में विभिन्न दलो के सब मिला कर ४३ नेताओं ने भाग लिया, परन्तु अन्द 
में चिर परिचित “दृष्टिकोणों का स्पष्ट मतभेद! ओर स्पष्ट हो गया और वार्तालाप का 
अन्त हद गया | इसी मतभेद की ञ्ाड़ लेकर तो सरकार अ्रभी तक भारत की माँगों 
को दालती आई थी । १७ अक्टूबर को वाइसराय लाड लिनलिथगो ने ब्रिटिश सरकार 
को श्रोर से एक नई घोषणा की । एक वक्तव्य देते हुये उन्होंने बताया कि “युद्ध 
समाप्त दोने पर भारत की विभिन्न जातियों, दलों, वर्गा तथा देशी नरेशों के प्रतिनिधियों 
के साथ, सन्‌ १६३५ के सुधार कानून में आवश्यक परिवतंन करने के प्रयत्न में उनका 
सहयोग प्राप्त करने के उदय श्य से, परामर्श करने में सरकार को बड़ी प्रसन्नता द्ोगी |” 
काँग्रेस ने इस प्रस्ताव को अपने सुकावों का भारी अ्रप्नान समझा। मददत्मा : 
ने कहा, “वाइसराय महोदय के वक्तव्य से यद्द स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेज़ों का व 
चलते भारत में जनतन्त्र की स्थापना सम्भव नहीं है|” गाँधी जी ने यह संकेत 
किया कि काँग्रेस किर्सी समय अपना आन्दोलन फिर आरम्म कर सकती है। काँड 
क। कार्यतमिति ने इस वक्तव्य को पूर्णतया असन्तोषजनक कद्द कर प्रस्ताव अ्रस्थीकार 
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कर दिया और काँग्रेसी मन्त्रिमएडलों को आदेश दिय। कि वे प्रान्तीय धारासभाश्रों में 
युद्धोह श्यं। के विषय में एक प्रस्ताव स्वीकार करने के पश्चात्‌ त्यागपत्र दे दें । 
| मुक्ति दिवस--नवम्बर में महात्मा गाँधी, मि० जिन्ना और वाइसराय के बीच 
फिर वार्तालाप हुआ परन्तु इसका भी कोई फल नहीं निकला | वाइसराय महोदय 
बात-बात पर साम्प्रदायिक समस्या का अड़ड्भा लगाते थे और काँग्रेस का कहना था 
कि इज्जलंड के युद्धोई श्यों का भारत की सं म्प्रदायिक समस्या से के ई सम्बन्ध नहीं 
हे। इसके बाद १५ नवम्बर को काँग्रेसी मन्त्रिमरडलों तने अपने त्यागपतन्न दे दिये। 
मन्त्रिमरडलों के त्यागपन्न से काँग्रेसी कार्यकर्ताओं में फिर से कर्मठता और त्याग की 
भावना आ।ई। किन्तु मुस्लिम लीग ने मन्त्रिमण्डलों के त्यागपतन्र पर प्रसन्नता व्यक्त करने 
के लिये २२ नवम्बर को «“मुक्ति-दिवस” (]099 ० 0८॥ए८-७॥0८) मनाया 
लीग ने ऐसा क्‍यों किय। ? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि कॉग्रेस ने 
चुनावों के बाद अपने वायदे के प्रतिकूल काँग्रेस बहुमत वाले प्रान्‍्तों में लीग के साथ 
संयुक्त मन्त्रमएडल बनाना अस्वीकृत कर दिया | इससे लकछ्का को बड़ा धका लगा 
ओर काँग्रेस और लीग में कटुता उत्पन्न है गई। इस कटठुता के परिणामस्वरूप सन्‌ 
१६३७ और १६३८ में बिहार, संयुक्त प्रान्त, सीमा प्रान्त तथा मद्रास में अनेक स्थानों 
पर साम्प्रदायिक दंगे भ्री हुए। सन्‌ १६३६ में काँग्रेस मन्त्रिमण्डलों द्वारा त्यागपत्र 
देने पर लीग द्वारा 'मुक्ति-दिवस? मनाने से हिन्दू ओर मुसलमानों_में साम्प्रदायिक 
कटठुता ओर अधिक तीत्र हो गई। इसी के बाद लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पा 
किया जिसको मान कर सन्‌ १६४७ भे अंग्रेज्ञी सरकार ने भारत का दो भागों में 
विभाजन किया | 

विधान-सभा की माँग --मार्च सन्‌ १६४० ई०» में काँग्रस के रामगढ़ अधिवे- 
शन का सभापतित्व मोलाना अ्बुल कलाम आज़ाद ने किया जो इस समय से सन्‌ 
१६४५ ३० तक इस पद को सुशोभित करते रहे । अधिवेशन में बोलते हुए मौलाना « 
आज़ाद ने कह कि अग्रेज़ सारे संसार में ढिंदोरा पीटते फिस्ते-हें--नकि-चे-सत्र देशों 
की स्वतन्त्रता के समर्थक हैं, परन्तु उनका यह शिद्धान्त फेवल योरोप की भोगोलिक (६ 
सीमाओं के भीतर ही लागू होता है। इस अधिवेशन में कॉग्रेस ने यह घोषणा भी ( 
की कि भारत की जनता पूर्ण स्वतन्त्रता से कम कुछ स्वीकार न करेगी और प्रोद मता- 
घिकार (807६ $50०77978८) के आधार पर निर्मित विधान सभा के माध्यम से 
अपने भाग्य निर्णय का अधिकार ही भारतीयों की समस्या का एकमात्र समाधान है | 
इसी अधिवेशन में त्रिठिश सरकार को चेतावनी-सी देते हुए. गाँधी जी ने भी प्रस्ताव 
किया कि प्रत्येक काँग्रेस कमेटी को सत्याग्रह कमेटी में बदल जाना चाहिये। इस 
प्रकार सविनय अबज्ञा आन्दोलन को तेयारी दोने लगी | इसी समय सुभाष चन्द्र बोस 
वा मपक्षी तत्वों को संगठित करने में संलग्न थे। वद चाहते थे कि काँग्रेस इजुलेंड को 
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अन्तिम चेतावनी दे दे और यदि वह इतने पर ,भी भारत को स्वतन्त्र न करे तो 
देशव्यापी सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्म कर दिया जाये। इसी उद्देश्य से 
उन्होंने एक सममीता-विरोधी सम्मेलन का आयोजन मी किया | 

कॉंग्रेस को शर्त--परन्तु वास्तव में काँग्रेस ने अपने मन्त्रिमए्डलों के पद- 
त्याग के बाद भी बहुत समय तक सरकार के लिये अधिक उलभरने उत्पन्न नहीं कीं | 
: १ जून सन्‌ १६४० को भी महात्मा गाँधी ने लिखा था : “हम ब्रिटेन का नाश करके 
अपनी स्वतन्त्रता नहीं चाहते हैं |” और ७ जुलाई को काँग्रेस की कार्यसमिति ने एक 
प्रस्ताव स्वीकार करते हुए कहा कि यदि यह घापणा कर दी जाये कि युद्ध के बाद 
भारत स्वतन्त्र कर दिया जायेगा थश्रोर ञ्रापात काल के लिये केन्द्र में एक अस्थायो 
सरकार बना दी जायेगी तो काँग्रस धघन-जन से इड्जलेंड की पूरी सहायता करने को 
प्रस्तुत है | परन्तु इड्न्‍अलेंड ने यह अत्यन्त उचित प्रस्ताव भी अ्रस्वीकार कर दिया। 

चचिल का शासन---इसी बीच इज्जलेंड में मन्त्रिमए्डल परिवतंन हुआरां 
जिरुके फलस्वरूप . चेम्कै लेन के स्थान पर मि० चचिल प्रधान मन्त्री तथा लाड्ड 
जटलशण्ड के स्थान पर मि० एमरी भारतमन्त्री नियुक्त हुये । इस नई घुरी ने भारत 
की राष्ट्रय आकांज्ञाओं की निर्दयतापूवंक कुचल देने का निश्चय किया और शोघ 
हं। चचिल ने इस विषय में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट भी कर दिया। उन्होंने घोषणा की 
कि वे सम्राद के प्रधानमन्त्री इसलिये नहों बने हूँ कि उनकी देखरेख में ब्रिटिश 
साम्राज्य का विलयन हो। उन्होंने यह भी कहा कि एटलांटिक चार्टर केवल योस्पोय 
देशों के लिये है, मारत तथा वर्मा के लिये नहीं । 

7 गर्ल योजना----इस समय युद्ध की परिस्थिति बिगड़ने लगी | पश्चिमी योरोप 
को हिटलर का सेनाओं ने कुछ मह.नो के अन्दर हो रोंद डाला। अत: काँग्रेस के 
प्रस्ताव के उत्तर में नई ब्रिठिश सरकार से परामर्श करने के पश्चात्‌ लाडे लिनलिथगो 
ने ८ अगस्त सन्‌ १६४० ई० को एक वक्तव्य प्रकाशित किया | ब्रिटिश सरकार की 
इस अग्रस्त योजन[ में निम्नलिखित विधान था ;-.- 

(१) अल्पसंख्यकों को आश्वासन दिया गया कि ब्रिठिश सरकार “ऐसो किसी 
2०४ व्यवस्था को अधिकार हस्तान्तरित नद्दीं करेगी जिसके स्वत्व को भारत के 
*राष्ट्रीय जीवन का कोई बड़ा तथा शक्तिशाली अज्ज स्वीकार न करता हो।” 

ग्रतएव मुस्लिम लीग को विश्वास हो गया कि उसकी स्वीकृति के बिना भारत 
के लिये कोई विधान नहीं बन सकता | 

(२) युद्ध समाप्त होने पर विधान-सभा की स्थापना का वचन दिया गया 
आर यह स्वीकार किया गया कि भारतीयों को श्रपना विधान स्वय॑ बनाने का 
अधिकार है। 
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(३) जनता के सच्चे प्रतिनिधियों को वाइसराय की कार्यकारिणी में सम्मिलित 
होने तथा एक युद्ध सलाहकार समिति बनाने के लिए. निमन्त्रित किया गया | 

(४) सभी वर्गों तथा धर्मों के मारतीयों से अनुरोध किया गया था कि वे युद्ध 
में पूर्ण सहयोग देकर ब्रिटिश राष्ट्संघ के भीतर भारत को स्वतन्त्र तथा समान 
भागीदार बनाने की दिशा में प्रयत्न करें । 

स्पष्ट हे कि इस योजना में उस राष्ट्रीय सरकार का कहीं उल्लेख भी नहीं 
था जिसकी माँग काँग्रेस ने कुछ समय पूर्व को थी। इसमें केवल दो बातें स्वीकार 
की गई थीं---वाइसराय की कार्यकारिणी का प्रसार तथा युद्ध के बाद, दूर भविष्य 
मं, भारत के लिए. औपनिवेशिक स्वराज्य की आशा | अतएब काँग्रेस की कार्यसमिति 
ने इसे स्वीकार करते हुए. अपना पहले का वह प्रस्ताव भी वापस ले लिया जिसमें 
कुछ शर्तों पर इड्जलेंड की धन-जन द्वारा पूर्ण सहायता करने का वचन दिया गया था | 

व्यक्तिगत सत्याग्रह-- १५ सितम्बर सन्‌ १६४० को अ्रखिल भारतीय 
काँग्रेस कमेटी की बंठक बम्बई में हुईं। इसमें निश्चय किया गया कि यद्यपि 
अभी तक इज्जलेण्ड की कठिनाइयों को देखते हुये काँग्रस ने बढ़े संकोच का व्यवहार 
किया है किन्तु अब वह समय आ गया है कि और अधिक संकोच करने से काँग्रेस 
का अस्तित्व ही नष्ट हो जायगा | म्रौलाना आज़ाद ने अपने भाषण में कहा कि 

बे काँग्रेस के लिये अगला क्दम उठाना आवश्यक होगया हे। अतएव निशय 

किया गया कि भाषण की स्वतन्त्रता की छोटी-सी माँग उठा कर उसकी प्राप्ति के 
लिये महात्मा गांधी के नेतृत्व में आन्दोलन आरम्म किया जाय। परन्तु गांधी जी 
ने कद्दा कि यह सत्याग्रह जन-आन्दोलन नहीं होना चाहिये,. अन्यथा सरकार के 
लिये उलमन. उत्पन्न हो जायगी जब कि काँग्रेस का वास्तविक उच्ब श्य विरोध- 
प्रदशन मात्र था। यह निश्चय हुआ कि शासन सत्ता की दुर्नीति के विरुद्ध, राष्ट्र के 
स्वाभिमान की रक्षा के लिये, व्यक्तिगत सत्याग्रह किया जुय। १३ अक्टूबर को 
काँग्रेस की कार्यसमिति ने गांधी जी द्वारा प्रस्तुत आन्दोलन की योजना स्वीकार क 
ली श्रौर १७ श्रक्टूबर को व्यक्तिगत सत्याग्रह का आन्दोलन आरम्म हो गया। इस 
आन्दोलन का प्रत्यक्ष उच्च श्य सम्मभाषण तथा विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता के 
अधिकार को स्थापित करना था। गांधी जी ने कहा कि हमारी माँग केवल इतनी ही 
है, क्योंकि हम भली प्रकार जानते हैं कि युद्ध समाप्त होने के पूर्व स्वतन्त्रता मिलना 
असम्भव है | सत्याग्रह को स्वथा संयत तथा. प्रतीकात्मक रखने, का पूरा प्रयत्न 
किया-मया | सबसे पहले सेवाग्राम आश्रम के आचार ब्विनोबा भावे ने सत्याग्रह 
करते हुए, युद्ध-विरोधी व्याख्यान दिये श्रोर वे गिरफ्तार हो गये। इसके पश्चात्‌ 
प॑० जवाहरलाल नेहरू की बारी थी। परन्तु उन्हें वर्धा से इलाइाबाद आते हुये 
सत्याग्रह करने के पूर्व ही पकड़ लिया गया ओर गोरखपुर के न्यायाधीश ने उन्हें 
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४ वर्ष के कठोर कारावास का द्वरण्ड दिया। सरदार पटेल, चन्रवर्ती राजगोपाला- 
५ राष्ट्रपति आज़ाद और उनके बाद भूतपूर्व मन्‍्त्री, सचिव, धारासभाओ्रों तथा 
अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के सदस्य बड़ी संख्या भ॑ गिरफ्तार कर लिये गये | 
इस आन्दोलन में संयुक्तप्रात्त सब से आगे रहा | सन्‌ १६४१ ई० की ग्रीष्म ऋतु 
समाप्त होते होते २०,००० से अधिक सत्याग्रही कारागह। मं पहुँच चुके थे परन्तु 
गाँधी जी अभी बाहर ह्वी थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरम्म होने के लगभग १ व५ 
बाद, ३० अक्टूबर सन्‌ १६४१ ई० को एक लम्बा वक्तव्य देते हुए उन्होंने बताया 
कि वे इस आन्दोलन को बढ़ाने या बन्द करने का क्‍यों विरोध करते थे। उन्होंने 
कहा कि यह सममना भूल होगी कि सत्याग्रह निष्करियता की नीति है। वास्तव में 
थोड़े से चुने हुये सत्याग्रही भी पूरी काँग्रेस का प्रतिनिधित्व कर सकते है। 
५ चाइसराय की कायकारिणी का विस्तार--जिस समय व्यक्तिगत सत्याग्रह 
“ आन्दोलन इस प्रकार चल रहा था ओर काँग्रेस के कितने हो कार्यकर्ता कारागणह- 
वास कर रहे थे, भारत मंत्री एमरी ने एक बार फिर अगस्त योजना को दोहराते हुये 
पाकिस्तान की उस माँग की ओर संकेत किया जो मुस्लिम लीग ने अपने सन्‌ १६४० 
ई० के लाहोर अधिवेशन में उठाई थी। जुलाई सन्‌ १६४१ ई० में वाइसराय की 
कार्यकारिणी का पुनसंगठन हुआ । अ्रभी तक कार्यकारिणी में वाइसराय के अ्रति- 
रिक्त ४ अंग्रेज ओर ३ भारतीय सदस्य होते थे। अब भारतीय सदस्यों की संख्या 
बढ़ाकर ८ तथा अंग्रेजों की ४ कर दी गई। इस प्रकार अश्रत्र अमेरिका तथा अन्य 
देशों में ढिंढोरा पीकर कहा जा सकता था कि भारत में पूर्ण स्वतन्त्रता की ओर 
यह क्रान्तिकारी कदम उठाया गया है। परन्तु भारतवासी भली प्रकार जानते थे कि 
कार्यकारिणी के इस पुनसंगठन में कोई तथ्य नहीं है | इसी समय देश के उन नेताओं 
ने, जिनका सम्बन्ध किसी दल विशेष से नहीं था, काँग्रेस तथा सरकार के बीच सम- 
मौता कराने के उद्देश्य से बम्बई में एक सम्मेलन का आयोजन किया | परन्तु उनके 
इस प्रयास का कोई फल नहीं निकला | 

:// व्यक्तिगत सत्याग्रह स्थगित---इस वष अक्टूबर-नवम्बर में मित्रराष्ट्रों के 
दृष्टिकोण से युद्ध की परिस्थिति बहुत गम्मीर दो गई थी। रूस को जम॑नी ने आक्रान्त 
कर रखा था ओर सुदूर-पूब में जापान का आतंक बढ़ रह्य था। इन परिस्थितियों में 
भारत सरकार ने धीरे-धीरे सत्याग्रहियों को छोड़ना आरम्म किया | दिसम्बर तक लग- 
भग सभी सत्याग्रह्दी काराण्दहों से बाहर आा गये थये। परन्तु महात्मा ग्राँधी पर इसका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, “यह नई नीति मेरे हृदय का कोई तार नई। छूती 
ओर सत्याग्रह उस समय तक चलता. रद्देगा जब तक कार्यकारिणी स्वयं उसे बन्द 
नहीं करती |” इसके थोड़े द्दी समय बाद कार्यकारिणी की बैठक हुई। परन्तु अ्रव 
उसे एक नई परिस्थिति का सत्रमना करना था क्योंकि जापान ने भी शत्रु पत्ष की ओर से 


नी 
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युद्ध की घोषणा कर दी थी। वह चीन को चारों ओर से घेर चुका था ओर 
सिंगापुर, मलाया तथा बर्मा उसके द्वारा रौंदे जा रहे थे । जापानी सेनानायकू दोजो 
की सेनायें आगे बढती था रद्दी थीं और उनका सामना करने वाली मित्रराष्टों को 
सेनायें पीछे हट रहा थीं। ऐसा शात होता था कि थोड़े ही समय में जापानी सेनायें 
भारतीय सीमा के अन्दर प्रवेश कर लेंगो | ऐसी स्थिति में कॉग्रेस कार्यसर्मित ने 
निश्चय किया कि वर्तमान परिस्थितियों में काँग्रेस का कर्तव्य है कि जापान द्वारा 
भारत पर झाक्रमण किये जाने की सम्भावना से उत्पन्न भय के निवारण का प्रयत्न 
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करे। अतणव ३० दिसम्बर १६४१ के (रिदोलल) प्रस्ताव द्वारा सत्याग्रह आन्दोलन 
स्थगित कर दिया गया और यह घोषणा की गई कि “यद्यपि भारत के सम्बन्ध में 
ब्रिटेन को नीति में कुछ भो परिवर्तन नहीं हुआ है फिर भी काँग्रेस कार्यकारिणी को . 
इस नई अन्‍्तर्राष्टीय परिस्थिति पर, जिसमें मद्दायुद्ध संसारब्यापी हो गया है ओर 
भारत के छोरों तक पहुँच रह्या है, विचार करना पड़ा है। कांग्रेस की सदह्यनुभूति 
निश्चय ही उन लोगों के साथ है जो आक्रमण के शिकार हैं तथा जो श्रपनी स्वतन्त्रता 
के लिए, लड़ रहे हैं |” इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति तथा प्रगतिशील देशों के 
साथ सक्रिय सहानुभूति की कामना ने काँग्रेस कार्यसमिति को इस बात पर बाध्य 
किया कि वह व्यक्तिगत सत्याग्रह को रोक कर तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप नई 
नंति का अनुसरण करे | 

क्रिप्स मिशन---चचिल तथा एमरी के दृड्डिकोण में भी अरब कुछ परिवर्तन 
हुआ । युद्ध के श्रारम्भ से ही इसारे देश पर निरंकुश शासन हो रहा था| वाम-पत्षी 
कार्यकर्तो बीन बीन कर नज़रबन्द किये जा रहे थे । और इस प्रकार गिरफ्तार होने 
वाले लोगों म॑ सबसे अधिक संख्या कम्यूनिस्टों की थी। पर जिस समय काँग्रेस का 
३० दिसम्बर १६४१ वाला प्रस्ताव पास हुआ, काँग्रेस के लगभग सभी कार्यकर्ता 
जेलों से बाहर आ चुके थे ओर जेलों में अब केवल कम्युनिस्ट तथा कुछ काँग्रेस 
समाजवादी युवक कार्यकर्ता ही रह गए, थे। यह स्पष्ट था कि भास्तीय राजनीति के 
इस गतिरोध से इज्जलैंड में व्यापक चिन्ता उत्न्न हो रदह्दी है। सन्‌ १६४१ ६० 
के झारम्म में जापानी सेना की आश्वयंजनक सफलता ने, इस चिन्ता को और बढ़ा 
दिया | फरवरी सन्‌ १६४२ ई० में जनरल व्याइु-काइ-शेक सपत्नकी भारत पधारे थे | 
यहाँ से चलते समय उन्हं'ने भारतवासियों के नाम जो सन्देश दिया उससे स्थिति की 
गम्भीरता पर यथेष्ट प्रकाश पड़ता है। चीनी नेता को सबसे अधिक चिन्ता इस बात 
की थी कि भारत जापानियों के विरुद्ध युद्ध में हदिक सहयोग दे, और जापानी सेनायें 
उस समय मारत की पूर्वी सीमा पर मंडरा रही थीं। श्रमेरिका श्रोर श्रास्ट् क्षिया की 
भी यही इच्छा थी कि युद्ध में मित्रराष्टरों को भारत का पूण सट्दयोग प्राप्त दो, श्रवएव 
मे भी भारतीय समस्या के समाधान के लिये बड़े उत्सुक थे। ३२२ फरवरी सन्‌ १६४२ 
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६० को अ्रमेरिका के राष्ट्रपति ने रेडियो पर बोलते हुये स्पष्ट शब्दों में कद्दा कि 
“एटलांटिक चार्टर? सारे संसार के लिये है। आस्टे लिया की लोकसभा में माषण देते 
हुए वहाँ के विदेश-मन्त्री डा० इवाट, ने भी कहद्द कि युद्ध में भारत का पूर्ण सहयोग 
प्राप्त करने के लिये उसे स्वराज्य दे देना श्रावश्यक ओर उचित है। चीन, श्रमेरिका 
तथा आस्ट लिया का इस प्रकार दबाव पड़ने पर इज्जलेंड विवश हो गया ओर उसे 
भारतीय राजनीति का गतिरोध दूर करने की दिशा में प्रय्नशील होना पड़ा | श्रतएब 
१.३ मार्च सन्‌ १६४२ को प्रधानमन्त्री च्चिल ने एक महत्वपूर्ण घोधणा की जिसका 
आशय यह था कि युद्धकालीन ब्रिटिश मन्त्रिमएडल के एक सदस्य सर स्टफर्ड क्रिप्स 
शीघ्र दी भारत आकर यहाँ की स्थिति का अध्ययन करेंगे तथा कुछ ऐसे वेधानिक 
सुधारों के लिये भारतीयों की स्वीक्षति प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे जिन्हें इद्धलेंड की 
: सरकार पहले ही स्वीकार कर चुकी थी। सर स्टरैफड क्रिप्स कुछ समय पूर्व तक मास्को में 
इजड्जलेंड के राजदूत थे ओर रूस को युद्ध में घसीट कर अपने कार्य-कोशल का परिचय 
दे चुके थे। अतएव इस समय उनका बड़ा मान था श्रोर उन्होंने भी भारत आकर 
यहाँ की राजनेतिक गुत्थी को सुलमाने का प्रयत्न करना स्वीकार कर लिया था। 

२३ मार्च. को सर स्टेफ्ड क्रिप्स दिल्ली आये ओर आते ही राजनेतिक दलों के 
नेताओं के साथ वार्तालाप करने में जुट गये। उन्होंने मद्दात्मा गाँधी, पंडित नेहरू, 
मि० जिन्ना, मोलाना ञआाज़ाद, सरदार बल्देवसिंह आदि विभिन्न दलों के नेताओं से 
बातें कीं | कई बार ऐसा लगा कि सममोौता हो जायेगा | मौलाना झ्ाज़ाद और पं० 
नेहरू अपने बहुत से आदर्शों तथा माँगों को भी कुछ समय के लिए, छोड़ने को 
तेयार हो गये, फिर भी सममोता नहों हो सका। बात यह्द थी कि क्रिप्स महाशय ने 
५ लीग, काँग्रेस, सिकक्‍ख आदि सभी दलों के प्रतिनिधियों को तरह-तरह की आशायें दी 

थीं जिन्हें पूरा करने म॑ उन्होंने अपने श्राप को असमर्थ पाया । २६ मार्च को पत्र 
कारों के एक सम्मेलन में उन्होंने अपना प्रस्तावित घोषणापत्र प्रकाशित किया जिसकी 
मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित थीं :-.. 

(१) भारत शोप्रातिशीघ्र स्वतन्त्रता प्रात कर सके, इस उद्द श्य को क्षेकर ब्रिटिश 
सरकार प्रस्ताव करती है कि एक ऐसे भारतीय-संघ के निर्माण का प्रयत्न बांठतीय 
है जिसे एक उपनिवेरा का स्तर प्रात दो, जो अन्य उपनिवेशों को भाँति सम्राट की 
सत्ता को मानता हो ओर प्रत्येर ज्षेत्र में उनके समकक्ष हो, जो श्रपने श्रान्तरिक तथा 
वेदेशिक सम्बन्धों में उनसे किसी प्रकार कम न हो, तथा जिसे ब्रिटिश राष्ट्संघ से 
सम्बन्ध-विच्छेद करने का अधिकार भी प्राप्त हो । 

(२) युद्ध समाप्त द्वोते ही प्रान्तीय धारासभाश्रों के निम्न-आगारों ([.0७८/ 
प०घ४४८४) द्वारा अनुपाती प्रतनिधान (970707परंणानों ए2०7९४९४६४(०॥) 
के आधार पर एक विधान त़भा का निर्माण किय्रा जाये। देशी राज्यों को भी अपनी 
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जनसंख्या के उसी अनुपात में प्रतिनिधि नियुक्त करने का श्रधिकार हो जो ब्रिटिश 
भारत में लागू हो और बे अक को ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों के समान 
दी अधिकार प्राप्त दो । ४ 

(३) ब्रियिश सरकार निम्नलिखित शर्ता पर इस प्रकार निरमित विधान को 
स्वीकार तथा कार्यान्बित करने का उत्तरदा यित्व ग्रहण करती है-.. 

(अर) यदि ब्रिटिश भारत का कोर प्रान्त इस नये विधान से सहमत न हो तो 
उसे अपन, वर्तमान वधानिक स्थिति बनाये रखने का अधिकार होगा, 
परन्तु यदि आगे चल कर वह कभ। संघ में सम्मिलित हाना चाहे तो 
इसक। भ व्यवस्था हंगी। इस! प्रकार देश राज्य, क। भ॑ पूर्ण स्वतन्त्रता 
हूंर्ग] कि वे नये विधान को स्वा|कार करे या न करे | 

(ब) विधान सभा तथा इज्जलेंड का सरकार के बीच एक सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर 
किये जायेगे जिसमें पूर्ण उत्तरदायित्व हस्तान्तरित होने के फलस्वरूप उत्तन्न 
इानेवाली सभी सम्मावनाओं तथा ब्रिटिश सरकार के पूर्व आश्वासनों के 
अनुसार अल्पसंख्यकों के दितों की रक्षा को व्यवस्था द्वोगी 

(४) नये विधान के पूण होने तक भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश 
सरकार पर रदेगा। परन्तु ब्रिटिश सरकार भारतीय राजनतिक ज॑बन के प्रमुख नेताओं 
को भारत, ब्रिटिश सरकार तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ की मन्त्रणाओं में तात्कालिक एवं 
प्रभावपूर्ण भाग लेने के लिये आमन्त्रित करती है । 

क्रिप्स ने स्वयं स्वीकार किया कि यह प्रस्तावित घोषणापत्र किसी विशेष नीति- 
परिवर्तन का द्योतक नहीं था| इसमें तथा कुछ वर्ष पूर्व को अगस्त योजना में कोई 
सेद्धान्तिक अन्तर न था। अगध्त योजना के अन्तगंत भी युद्ध के बाद भारत को 
आओपनिवेशिक स्वराज्य देने का बचन दिया गया था तथा साथ द्दी यह घोषणा भी 
की गई थी कि विधान-निर्माण मुख्यत; भारतीयों का द्वी उत्तरदायित्व है। परन्तु 

प्रोफेसर कृपलणड फे मतानुसार क्रिप्स का प्रस्ताव अगस्त योजना से अधिक ठोस 
तथा रचनात्मक था| इसमें भारत को ब्रिटिश राष्ट्संघ से सम्बन्ध विच्छेद करने का 
भी श्रधिकार दिया गया था। श्र इसके श्रन्त्गत विधान-निर्माण, मुख्यतः नहीं, 
पूर्णतः भारतीयों का उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया गया था| नई योजना में युद्ध 
समाप्त दोने तक विभिन्न दलों द्वारा स्वीकृत कोई सिद्धान्त उपलब्ध न होने पर विधान| 
सभा के निर्माण की व्यवस्था भी थी। इस्रके अतिरिक्त श्रस्थायी शासन व्यवस्था के 
क्षेत्र में भी यह प्रस्ताव श्रगस्त योजना से आगे था । 

तथापि यह स्पष्ट है कि इस प्रस्ताव का सम्बन्ध भविष्य से था और तत्काल 
इससे किसी विशेष लाभ की आशा नहीं थी। इस विषय में महात्मा गाँधी ने. _बड़ी 


चुभती हुई टिप्पणी की | उन्होंने कहा, “यह एक ऐसी हु डी हे. जिस पर झआगे की 


जे 
् जल जी 


जा 
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तिथि पड़ी हुई है, ओर सो भी ऐसे बंक के नाम जिसके दिवालिया होने में सन्देइ 
नहीं रह गय, है; |” इस यं.जना का दूसरा दोष इसके अन्तर्गत प्रान्तों द्वारा भारतीय 
संघ मे सम्मिलित दने या न द्वोने की व्यवस्था थी | यह पाकिस्तान की माँग की 
स्वीकृति नहीं तो उसे प्रोत्साइन देने वाली अ्रवश्य थी | त॑सरे, रक्षा-सम्बन्धी व्यवस्था 
को भी काँग्रेस कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। ओर अन्त में, यह योजना वास्तव 
में भारतीय समस्या को सुलकाने के हादिक प्रयत्न का परिणाम नहीं थी। इसका 
उह श्य केवल विभिन्न दलों के नेताओं को कुछ समय के लिये बहला कर युद्ध के 
लिये मारतीय जनसंख्या के सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त करना था। डा» पद्टाभि- 
सीतारमय्या ने कद्दा है; “इस प्रस्ताव में विभिन्न रुचि के लोगों को अच्छे लगने वाले 
विभिन्न पदार्थ थे |” काँग्रेस के लिये प्रस्तावना वाला अंश था जिसमें सम्बन्ध-विच्छेद 
के अधिकार सद्दित श्रौर्पानवेशिक स्वराज्य तथा विधान-सभा की स्थापना का उल्लेख 
किया गया था। मुस्लिम लीग के लिये प्रान्तों द्वारा भारतीय संघ में न सम्मिलित 
होने की अत्यन्त संतोषकर व्यवस्था थी | और देशी नरेशों के लिये अपने-अपने राज्यों 
से विधान सभा के सदस्यों की नियुक्ति का पूर्णाधिकार था | 0८० ॥ 2४ 


2 अप्रेल सन्‌ १६४२ ई० को काँग्रेस की कार्य-समिति ने एक प्रस्ताव में क्रिप्स 
योजना को अस्वीकूार कुरने के कारणों प्र प्रकाश डाला। काँग्रेस का अनुमान था 
कि वास्तव में अ्रंग्रेज़ों की भारत छोड़ने की तनिक भी इच्छा नहीं है, क्‍योंकि रक्षा व 
उत्तरदायित्व निकल जाने से शासन ढोंग मात्र रह जाता है। ५० जवाहरलाल नेह 


' के मतानुसार वाइसराय ने नोौकरशाही के साथ मिलकर क्रिप्स योजना का सत्यानाश न! 


डाला क्‍योंकि उसका अन्तिम स्वरूप कुछ इस प्रकार हो गया था कि “शासन का 


' तत्कालीन ढाँचा पूर्ववत्‌ ही बना रहे, वाइसराय का एकाधिकार तथा स्वेच्छाचारी शासन 


भी पूर्ववत्‌ बना रहे, ओर हममें से कुछ लोग उनके अनुचर बनकर भोजनालयों 
इत्यादि का प्रबन्ध करने लगें? |” इस प्रकार की लजाजनक स्थिति स्वीकार करना 
काँग्रेस के लिये अ्रसम्भव था। पं० नेहरू के मतानुसार यह कहना भूल है कि काँग्रेस 


ने इस योजना को गाँधी जी के समभोता-विरोधी दृष्टतिकोश के कारण श्रस्बीकार 


बनी ४ 





4,.]89 फज्ा88 & १080-0&060 0ै४९धुप8 ०४७ 8 7>४४छ८ 8४0 ए७8 00४0789 
७/8४)४ ९, [४(8)॥७४६708 (0&00]] 

29 ए0 उ9फध्)87 [8] '७॥7प ।0 (96 0800ए0"ए ० [708' )008 ६)&/॥ 
7.070 ॥॥7)980ए &700 ॥॥6 0॥ए 867ए90९8 880008280 606 07908 ?]805, 07 (5 
(.8 9708) 808208 ॥॥ 0876 ॥0 णं8 पक 06 €डरा5॥5६ 8#प्र०प/० 0 0./9670008॥8 
रातपीते 60परशांग्पर6 €डाऊीए 88 09076, 06 ४&०४0078070 90ए767 0 ॥॥७ ।06070ए 
ए०पांते 70789, 8०0 & ७ 0 प्र8 ए0००)१ 260076 8 ॥ए6700 02707 "0))८9 ४7# 
98700 000 8067 087॥0008 8॥0 ॥9 ]॥॥6. 


भारत छाड़ा ध्पू 


किया । उन्होंने बताया कि यह “प्रश्न वहद्दी पुराना था अर्थात्‌ भारतीय राष्टवाद तथा 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पारस्परिक विरोध का प्रश्न | और इस प्रश्न पर, युद्ध होता या 
न होता, इंगलैर्ड तथा भरत का श्रेग्रेज़्ी शासक-बर्ग अपनी शक्ति को बनाये रखने के 
लिये कठिबद्ध था। उनके पीछे मि० चच्चिल का विशाल व्यक्तित्व था|? 

इस अन्धकार में आशा की केवल एक किरण थी | क्रिप्स ने आश्वासन 
दिया था कि प्रस्तावित अस्थायी सरकार को वस्तुत; मन्त्रिमश्डल के अधिकार प्राप्त 
होंगे ओर वाइसराय वेधानिक राज्य-प्रमखमात्र हागा। इसके अतिरिक्त इस योजना 
में अधिकतर ऐसी ही बातें थीं जिन पर आपत्तियाँ उठाना स्वाभाविक था | उदाहरण 
के लिये देशी राज्यों द्वारा विधान सभा में प्रतिनिधि भेजने की व्यवस्था तथा प्रान्तों के 
भारतीय संघ्र में सम्मिलित होने या न होने के अ्रधिकार का उल्लेख किया जा सकता 
है। तथापि क्रिप्स क उपरोक्त आश्वासन में इतना आकर्षण था कि कांग्रेस भी 
सम्भवत: उनकी योजना को स्वीकार ही कर लेती | परन्तु चर्चिल तथा एमरी किसी 
प्रकार का समकोता नहीं चाहते थे। अतएणव क्रिप्स पर लन्दन से दबाव डाला गया 
ओर वे शीघ्रतापूर्वक, गुत्थी को ओर उलमी छोड़कर, इड्लेण्ड लौद गये । 

काँग्रेस के इस प्रकार योजना को अस्वीकार कर देने के पश्चात्‌ जिन्ना साहब 
ने भी लीग की ओर से योजना को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने. “पाकि- 
स्तान को अब्यक्त स्वीकृति? पर. सनन्‍्तोष प्रकट किय | परन्तु उसकी मुख्य आपत्ति 
यह थी कि योजना में इस स्वीकृति का स्पष्ट व्यक्तीकरण नहीं किया गया था। .इसक्रे 
अतिरिक्त लीग ते. निश्चय किया. कि. ग्रदि, सारे भ्ारत्- के लिये एक ही- विधानसभा बनी 
ते। मुसलमान उसमें कोई भाग नहीं लेगे। इसके साथ ही ल॑ःग ने. अपनी पाकिस्तान 
की माँग फिर दोहराई। सिख तथा हिन्दू अद्दाससा .इस योजना को पहले ही अस्बी 
कार कर चुके थे। महासभा की कार्यसमिति का कहना था कि भारत एक तथा 
अविभाज्य हे और जिस योजना में देश के राजनतिक विभाजन की सम्भावना भी ही 
उसे स्वीकार करना मंहांसभां के, तथा देश के, हितों के श्रति विश्वासधात होगा | 
सिखों के स्वंद्रल सम्मेलन ने घोषणा की : “हम अखिल-मारतीय संघ से पंज।ब. के 
विच्छेद का समस्त सम्भव साधनों द्वारा विरोध करेगे |! उदार दल की ओर से सर 
.तैजुबद्मदुर सुपर ने बताया कि एक से अधिक संधों का निर्माण देश के स्थायी हितों क्रे. 
लिये घातक होगा | 

क्रिप्स ने पहले ही कह दिया था कि यदि किसी दल को इस योजना के 
स्व॑कार करने में आपत्ति हुई तो त्रिठिश सरकार इसे कार्याब्विव व-करेगी। और अब 
तो सभी दलें ने इसे अस्बीकार कर दिया था। अ्रतणव इसे आगे बढ़ाने का कोई 
प्रश्न ही नहीं था। सर स्टफूर्ड क्रिप्स भारत को अत्यन्त उत्तेजित अवस्था में छोड़कर 
अले गये थे, ओर उन्दोंने- पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा काँग्रेस पर यद्द आरोप 
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लगाया कि इन्होंने राष्ट्रपति रूज़वेल्ट के भारत-स्थित प्रतिनिधि कनल जान्सन की 
सहायता से अमरीका की मध्यस्थता प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। और इस प्रकार 
अपनी असफलता का उत्तरदायित्व दूसरों पर डाल कर सर स्टैफू्ड क्रिप्स ने अ्रपना 
प्रस्ताव ११ अप्रैल को वापस ले लिया | ब्रियिश लोकसभा में भाषण देते हुए, उन्हं,ने 
यहाँ तक कह डाला कि मुसलमान ओर सिख राष्टीय सरकार की स्थापना तथा 
उसे रक्षा विभाग सौंपे जाने के विरोधी थे। परन्तु हम पहले ही बता चुके हैं कि 
उनकी असफलता का वास्तविक कारण दूसरा था। उनकी योजना की समीक्षा 
_ करते हुए, प्रोफेसर लास्की ने ठीक ही कद्दा था कि वास्तव में “यह जापान के विरुद्ध 
४ एक चाल थी, भारत की माँगों की स्वीकृति नहीं |?” 
भारत-छोड़ा' आन्‍न्दोलन---क्रिप्स मिशन के इस प्रकार अचानक अन्त हो 
जाने का अर्थ स्पष्ट था। त्रिटिश सरकार सम्भावित आक्रमण से अपने देश की रक्षा 
करने का अवसर भारतीयों को नहीं देना चाइती थो | परिस्थिति गम्मीर होती जा रद्दी 
थी। जापानी सेना भारत के द्वार पर खड़ी थी ओर भूखों मरते हुए भारततय 
शरणाथ्ियों के कुण्ड के कुण्ड पूर्वी सीमा पार कर भारत में आ रहे थे। इधर देश 
में पूण निराशा का बातावरण था। इन परिस्थितियों पर विचार करने के लिये २७ 
अप्रेल सन्‌ १६४२ ई० को अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी की एक बैठक इलाहाबाद 
हुईं। इसमें गहरे ज्ञोभ का प्रदर्शन करते हुये कहा गया कि काँग्रेस ऐसी किसी 
स्थिति को स्वीकार करने के लिए तेयार नहीं है जिसमें भारतीयों को किसी विदेशी 
शक्ति के गुलामों की भाँति कार्य करना पड़े । फिर भी यह निश्चय हुआ कि जहाँ 
तक युद्ध का सम्बन्ध है काँग्रेस अंग्रेजी सरकार के मांगे में किसी प्रकार की बाधा 
नहीं पहुँचायेगी, यद्यपि वह युद्ध में उनका साथ नहीं देगी। यद्द भी निश्चय हुआ 
कि अगर जापानी सेनायें भारत के भीतर प्रविष्ठ द्वो जायें तो काँग्रेस उनके साथ 
शान्तिमय असहयोग की घोषणा कर देगी | भारतीय किसी भी दशा में जापानियों 
के सामने घुटने नहीं टेकेगे। गाँधी जी को ब्रिटिश सरकार से श्रब किसी प्रकार की 
अशशा नहीं रह गई थी। वह “भारत छोड़ो? नारा लगा रहे थे। उनका कद्दना था 
कि अंग्रेज्ञों का भरत छोड़ कर चला जाना ह्वी देश को बचा सकता है, क्‍यें कि उनकी 
यहाँ उपस्थिति “जापानियों को आक्रमण की उत्तेजना? देती है। भारतीयों में 
विभाजन उत्पन्न करने वाला तीसरा दल अंग्रेजों का ही है। उनके चले जाने पर 
समस्त भारतवासी फिर एक द्वो जायेगे। गाँधी जी ने अंग्रेज्ञों को परामर्श दिया कि 
बे केवल भारत द्टी नहीं, एशिया ओर श्रफ्रीका के उन सब देशों को भी छोड़ दें जहाँ 
हैक ने अपना आरधिपत्य जमा रखा है। १४ जुलाई को वर्धा प्रस्ताव द्वारा काँग्रेस 
कायंसामत ने भी इस दश्कोण का समर्थन किया । उसने कद्दा कि काँग्रेस की 
इस नई नीति का उद्दे श्य युद्ध-संचालन में मित्रराष्ट्रों के लिए उलमनें उत्पन्न करना 
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भारत छोड़ा है ७ 


अ्रथवा चीन या भारत पर जापान द्वारा आक्रमण को किसी प्रकार प्रोत्साइन देगा 
कदापि नहीं है। जापान को पराजित कर चीन को सहायता पहुँचाने के उदृ श्य से 
काँग्रेस भारत में मित्रराष्टों की सेना रखी जाने का भी विरोध नहीं करेगी । अग्रेज्ञों 
के भारत से चले जाने का अर्थ केवल इतना है क्रि देश से अंग्रेज़ों का शासच उठ 
जाये। स्वय॑ अंग्रेजों से उसका कोई वेमनस्य नहीं है। परन्तु यदि अंग्रेज्ञों ने शासन 
सत्ता न छोड़ी तो काँग्रेस अपनी समस्त अदिसात्मक शक्ति का, जो उसने सन्‌ १६२० 
से संचित की है, उपयोग करने के लिए बाध्य दोगी | जहाँ तक जनता का सम्बन्ध है 
वह अंग्रेज़ी शासन से बिल्कुल ऊब चुकी थी। अ्रत: वह जापान की जीतों पर प्रसन्न 
हो रही थी। युद्धकालीन आधिक कठिनाइयों, भुयानक मेंहगाई तथा आईडिनेन्सों 
की निरकुशता ने जनता के हृदय में शासकों के प्रति कठुता ओर अधिक भर दी | 
जापान इस परिस्थिति से लाभ उठा कर तेज्ञी के साथ भारत की ओर बढ़ रहा था। 
उसकी यह भारणा हो रही थी कि भारत में उसका स्वागत होगा । 
वर्धा प्रस्ताव के बाद जनता में इस प्रकार की धारणा ज्ञोर पकड़ने लगी 
कि काँग्रेस किसी न किसी रूप में जन आन्दोलन आरम्भ करेंगी। १ अ्रगस्त को पं० 
के नेहरू ने इलाहाबाद में तिलक दिवस पर भाषण देते हुए कद्दा, “हम 
आग के साथ खेलने जा रहे हैं। हम दोधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं 
जिसका वार उल्टे हमारे उपर पड़ सकता है | लेकिन हम क्या करें ? हम विवश हैं??? . 
गर्ग इसी समय बाबू राजेन्द्रप्रभाद ने अपने एक भाषण में कद्दा कि “हमें इस 
बार गोली खाने और तोप का सामना करने के लिए तेयार रहना चाहिये |?” बम्बई 
में सरदार पटेल ने कहा कि, “इस बार का आन्दोलन थोड़े दिनों का तथा बहुत 
तेज़ होगा ।” नेताञ्रं के इस प्रकार के भाषणों से जनता की यह धारणा, कि एक 
भयानक संघर्ष अ्रनिवार्य हे, ओर अधिक पुष्ट हो गई। परन्तु इस समय भी क्री... 
राजगोपालाचार्य समभोते का प्रयत्न कर रहे थे | वर्धा प्रस्ताव के बाद उन्होंने गाँधी . 
जी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्दोंने काँग्रेस को लीग की पाकिस्तान सम्बन्धी माँग 
एक अनिवायं बुराई के रूप में स्वीकार कर एकता के आधार पर राष्ट्रीय सरकार 


| "स्थापित करने ओर जापानी हमले वाली “बड़ी बुराई! का सामना करने का सुझाव 
+  रकखा। इसी समय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी राय प्रकट की कि काँग्रेस को संघर्ष 
'; नहीं छेड़ना चाहिये, क्‍योंकि संघर्ष होने पर सरकार मनमानी कर सकेगी । 


फिर भी सरकार की तैयारियाँ तथा जनता के असुन्तोष को देखकर ८ श्रगस्त 
सन्‌ १६४२ ६० को अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी ने अपने बम्बई के ऐतिहासिक 
अधिवेशन में प्रसिद्ध “भारत छोड़ो” प्रस्ताव स्वीकार कर लिया | इस प्रस्ताव 
जिसकी प्रतिक्रिया सारे संसार में हुई, निम्नलिखित घोषणा की गई थी :-..- 

“यह कमेटी काँग्रेस कार्यसमिति के १४ जुलाई सन्‌ १६४२ ६० के प्रस्ताथ 


ध्ष्द भारतीय राजनीति श्रौर शासन 


का समर्थन करती है तथा इसका विश्वास है कि बाद की घटनाओं ने, जिनमे युद्ध 
की घटनावली, ब्रिठिश सरकार के उत्तरदायी वक्ताओं के भाषण और मारत तथा 
विदेश! में की गई आलोचनायें भी सम्मिलित हैं, उसे ओर अधिक सावधान बना 
कर यह्द स्पष्ट कर दिया है कि भारत तथा संयुक्त राष्ट्रों के उचूं श्यों को सफलता 
के लिए देश से अंग्रेज़ी शासन का उठ जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस शासन का 
अधिक समय तक चलना भारत को निबंल बना कर पतन की दिशा में ले जा रद्दा 
है तथा देश की अआआकरत्षा एवं विश्व-स्वातन्त््य में सद्द।यता करने की क्षमता का 
अधिकाधिक हास कर रहा है |***-***** साम्राज्य का अधिकार शासक देश को बल 
देने के स्थान पर उसका अ्रभिशाप तथा भार बन गया है। आधुनिक साम्राज्यवाद का 
केन्द्र-विन्दु भारत अब समस्या का मुख्य विपय बन गया है क्योंकि उसकी स्वतन्त्रता 
से दं। इड्चलंड तथा संयुक्त राष्ट्रों की परख की जा सकती है और एशिया तथा 
अफ्रीका की जातियों के हृदय आशा एवं उत्साइ से भरे जा सकते हैं। इस प्रकार 
इस देश में ब्रिटिश शासन का अन्त एक आवश्यक तथा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर 
युद्ध का भविष्य तथा जनतंत्रवाद एवं स्वतन्त्रता की सफलता निभर है। स्वतन्त्र 
भारत इस सफलता को निश्चित बना सकता है क्योकि स्वतन्त्र द्वोने पर बह 
अपने सारे साधन नाज़ीवाद, फासिस्टवाद तथा साम्राज्यवाद को समास करने में 
लगा देगा | 
अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी ने घोषणा की कि अंग्रेज्ञों के चले जाने पर 
देश के प्रमुख राजनैतिक दलों तथा वर्ग-द्वितों के सहयोग से एक स्थायी सरकार 
बनाई ज।यगी जिसका मुख्य उद् श्य अपनी सेनिक तथा अहिंसात्मक शक्ति के प्रयोग 
से, देश की आक्रमण के विरुद्ध रक्षा करना होगा। कमेटी ने अल्पसंख्यकों को भी 
आश्वासन दिया कि इस जन आन्दोलन का उह्द श्य काँग्रेस के लिए राज्याधिकार 
प्राप्त करना नहीं है। “राज्याधिकार चाहे जब मिले, उसका उपभोग समस्त देश- 
वासी करेंगे |”? 
५ आगे चल कर अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी ने कहा : “भारत की स्वतन्त्रता 
एशिया के सभी शासित देशों की स्वतन्त्रता की प्रतीक, तथा भूमिका होगी। वास्तव 
में, बरमा, दिन्दचीन, मलाया, दिन्देशिया, ईरान, ईराक आ्रादि सारे देशों को पूर्ण 
स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये | यद्द (अ्रभी) स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये कि इनमें से 
जो देश आज जापान के अधिकार में हैं, वे भविष्य में किसी ओपनवेशिक शक्ति को 
नहीं दिये जायेंगे |? इसके अतिरिक्त, एवं विश्व-संघ की कल्पना करते हुए, कमेटी ने 
कद्दा कि इस प्रकार के संघ का सदस्य बन कर भारत अपने को गोरवशाली सम मेगा । 
काँग्रेस की यद्द अपील केवल इजलेंढ से दी नहीं, संयुक्त राष्ट्रों तथा सारे संसार 
से भी थी। 


भारत छोड़ो ह६ 


अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी जानती थी कि ब्रिटिश सरकार पर उसकी 
प्रार्थनाओं का कोई प्रभाव नहीं पढ़ेगा और काँग्रेस के सामने संघर्ष के अतिरिक्त दूसरा 
मार्ग नहीं था| अतएव कमेटी ने भारतीय स्वतन्त्रता के श्रविभाज्य अधिकार की प्रामि 
के लिये एक जन-आन्दोलन आरम्भ करने का निश्चय किया | कमेटी ने कद्दा कि इस 
आन्दोलन का स्वरूप अरहिंसात्मक होना चाहिये जिसमें भारतीय जनता पिछले २२ वर्षो 
के शान्तिपूर्ण संघर्ष में संग्रह की हुईं सारो अ्रद्दिंसात्मक शक्ति का उपयोग कर सके। 
इस प्रकार के आन्दोलन का सफल नेतृत्व अकेले गाँधी जी कर सकते थे, अतएब 
कमेटी ने उनसे बागडोर अपने द्वाथ में लेकर देश का पथ-प्रदर्शन करने की प्राथंना 
की | अन्त में कमेटी ने मारतवासियों से अपील की कि वे आगामी आन्दोलन के छाष्टों 
को धय्यं तथा विश्वास के साथ सहन करते हुये गाँधी जी के नेतृत्व में अपनी एकता 
को रक्षा करते रहें और वह कभी न भूलें कि उनके आन्दोलन का आधार अर्दिसा है| 
८ श्रगस्त सन्‌ १६४२ ६० को तीसरे पहर, प्रस्ताव स्वीकार हो जाने के पश्चात्‌ 
गाँधी जी ने कमेटी के समज्ष देश के प्रमुख सेवक बन कर काँग्रेस का नेतृत्व स्व.कार 
कर लिया । उन्होंने दृढ़तापृर्वक कहा : “मेरी अन्तरात्मा कद्दती है कि मुके अकेले 
दी सारे संसार के विरुद्ध लड़ना होगा | **** समस्त संयुक्त राष्ट भले द्वी मेरा बिरोध 
करें, सम्पूर्ण भारत भले ही मुझे मेरी भूल सममाने का प्रयत्न करे, परन्तु में केवल 
भारत के हित के लिये नहीं अपितु सारे संसार के कल्याण के लिये, आगे दी बढ़ता 
जाऊँगा |-***** भे स्वतन्त्रता के आने की अब अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। में 
जिन्ना साहब के हृदय परिवर्तन की राह भी नहीं देख सकता ।** “यदि में और रुकू गा 
तो इश्वर मुझे दण्ड देगा। यह मेरे जीवन का अन्तिम संघ है? |? 
महात्मा गाँधी जानते थे कि आगामी संघर्प जन आन्दोलन होगा। अतएब 
उन्हंनने आरम्म में दी यह स्पष्ट कर दिया कि इसमें कोई हिंसा का कार्य नहीं होना 
चाहिये। गाँधी जी तथा राष्ट्रपति आज्ञाद ने यह भी बताया कि आन्दोलन आरम्भ 
करने के पूर्व वे एक बार फिर वाइसराय तथा संयुक्त राष्ट्रों के प्रमुखों से सम्मानपूर्ण 
समभोते के लिये अ्रपील करेंगे | 
परन्तु ६ अ्रगस्त को सबेरे-तड़के, जब सारा बम्बई नगर सो रहा था, महात्मा 
श के साथ काँग्रेस कार्यसमिति के सब सदस्यों को गिरफ्तार करके श्रशात स्थान में 
रबन्द कर दिया गया | गाँधी जी को पूना के आशाखाँ महल में रखा गया था 
र कार्यसमिति के सदस्यों को अहमदनगर के किले में। परन्तु यद्द सब इतनी गुप्त 
रोति से किया गया था कि जनता को तनिक भी पता नहीं लग पाया । दूसरी ओर 
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१०० भारतीय राजनीति और शासन 


सरकार का दमन-चक्र पूर्ण वेग से घूमने लगा । देश के सभी भागों में सहस्तरों क्रिस 
के स्वयंसेबकों तथा स्वयंसेविकाओं की गिरफ्तारियाँ हुईं | प्रदर्शनों तथा सभाओं को 
लाठियाँ चला कर भंग किया गया। स्थान-स्थान पर पुलिस तथा सेना ने गोलियाँ . 
चलाई और समाचार-पत्रों का मु द बन्द कर दिया गया। अखिल भारतीय काँग्रेस 
कमेटी के सदस्य बम्बई से लौटते हुये राइ में ही पकड़ लिये गये। काँग्रेस की अखिल 
भारतीय. प्रान्तीय तथा स्थानीय कमेटियाँ गेरकानूनी घोषित कर दी गई, उनके 
कार्यालयों में सरकारी ताला लग गया, उनकी सम्पत्ति सरकारी कोषों में पहुंच गई 
आर स्थान-स्थान पर राष्टीय कण्डे का अपमान किया गया। दमन की तूफानी गति 
तथा उसके व्यापक संगठन से स्पष्ट द्वो जाता है कि सरकार इसके लिये बहुत पहले से 
तैयारी कर रही थी | वास्तव में इस बार काँग्रेस के आन्दोलन आरम्म करने से पू्॑ दी 
सरकार ने दमन शआ्रारम्भ कर दिया था। समाचार-पत्रों में सरकार द्वारा प्रमाणित 
समाचार ही ठप सकते थे, भ्रतएब देश के बाहर श्रान्दोलन का ठीक-ठीक द्वाल भी 
नद्दी मिल पाता था | 

यह ध्यान में रखना चाहिये कि कांग्रेस ने वास्तव में सन्‌ १६४२ का “भारत 
छोड़ो? आन्दोलन कभी अधिकृत रूप से आरम्भ द्वी नहीं किया । इसने फेवल एक 
प्रस्ताब पास करके लोगों को यद्द आदेश दिया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा राष्ट्रीय 
माँगों के अस्वीकृत किये जाने पर वे सविनय अवशा आन्दोलन प्रारम्म कर दें | 
किन्तु सरकार के दमन ने जन-संघर्ष को जन्म दिया ओर यह आग शीघ्र द्वी देश के 
कोने-कोने में फेल गई । जनता अपने प्रिय नेताओं की गिरफ्तारी पर ज्ञोम से पागल 
द्दो उठी। ६ अगस्त को देशव्यापी हड़ताल मनाई गई जो कुछ स्थानों में कई सप्ताइ 
चलती रही | शिक्षालय बन्द हो गये और क्रोधातुर जनता ने तार और टेलीफोन के 
खम्से उखाड़ना, तार काटना, रेलगाड़ियाँ उलठाना, स्टेशनों, थानों इत्यादि सरकारी 
भवनों को जलाना तथा पुलिस ओर अन्य सरकारी कर्मचारियों पर आक्रमण करना 
आरम्म कर दिया । देश के कई भागों में रेलगाड़ियों का आना-जाना बन्द हो गया 
झोर कद्दी-कहीं तो ऐसी अव्यवस्था फैली कि देश के अन्य भागों से किसी प्रकार का 
सम्पर्क द्वी नहीं रह गया। बम्बई से आन्दोलन आआरम्भ होकर शीक्र द्वी मद्रास 
मध्यप्रान्त, बिद्दार, यू० पी० और बंगाल तक पहुँच गया । सिन्ध, श्रासाम श्रौर 
उड़ीसा में भी श्राग फैली और ११ शअ्रगस्त से तो सारे देश में स्थिति ने ऐसा भयानक : 
. रूप धारण किया कि उस पर नियंत्रण कठिन दो गया। आन्दोलन शीघ्र दी 
शहरों की सीमाओं को पार कर देह्वतों में पहुँचने लगा | आन्दोलन की एक विशेषता 
यह थी कि प्राय: सभी स्थानों पर विद्यायियों ने आन्दोलन में भाग लिया | बलिया 
तथा बस्ती (संयुक्रप्रान्त), सूरत (बम्बई) ओर पूरे बिह्वार प्रान्त ने, इस आन्दोलन में 
जो कुछ किया उसकी कथा इमारे राष्टय इतिहास में गय॑ के साथ लिखी जायेगी | 


॒ 


मर 


है 
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बलिया में तो ब्रिटिश सत्ता दी निमूल कर दी गई थी और बलूची सेना के आने 
तक जनता का शासन रद्दा| परन्तु बलूची सेना ने आकर ख््री-पुरष तथा बच्चों पर 
जो अत्याचार किये वे सर्वया अ्रमानुषिक तथा अबर्णनाय हैं। नि:शस््र जनता पर 
गोलियाँ अरसाई गई, लूटमार तथा हिंसा का नगा ताश्डव रृत्य होने लगा, स्त्रियों का 
अपमान किया गया और निर्धन किसानों को सामूहिक श्रर्थ-दण्ड के भार से कुचला 
गया | बिद्दार तथा संयुक्रप्रान्त के दो-तीन स्थानों में बायुयानों से भी गोलियों की 
बौछार की गई | कई समाजवादी नेता छिपकर अपने ढुक्क से आन्दोलन का संचालन 
करने लगे | श्री जयप्रकाश नारायण हजारीबाग़ जेल से निकल भागे परन्तु लाहोर के 
निकट विचित्र परिस्थितियों में फिर गिरफ्तार हद गये और लाहौर के किले में उन्हें 
अबरणुर्नय यातनायें सइनी पड़ीं । 

“ इस आन्दोलन में रेल, तार तथा सरकारी इमारतों को नष्ट किया गया 
किन्तु काँग्रेस के सबिनय अवशा कार्यक्रम में इस प्रकार का कोई आदेश न था। 
गाँधी जी दे जो कार्यक्रम निश्चित किया था उसमें २४ घंटे की इड़ताल का आदेश 
था किन्तु यह स्पष्ट रूप से कद्दा था कि “जो लोग सरकारी दफ्तरों म॑ काम कर रहे 
हैं, सरकारी कारखानों, रेलवे, डाकखानों आदि में नोकरी कर रहे हैं, वे इृड़ताल में 


, न सम्मिलित द्वॉं, क्‍यं कि दम स्पष्ट कह देना चाइते हैं कि इम कभी भी जापानी, 


' नाज़ी या फासिस्ट आक्रमण को सहन नहीं करेगे, न इम अंग्रेज़ी राज्य को द्वी सहन 
<«करगे” | गाँधो जी के नेतृत्व में अद्विंसात्मक आन्दोलन हर सम्मव था। परन्तु कुछ 


स्थान,य तथा प्रारन्तीय काँग्रेस कमेटियं। की ओर से जो आदेश जनता को मिल्ने उनमें 
यद्यपि अदहिसा पर ज़ोर दिया गया था, फिर भी कुछ आदेश ऐसे थे जिनमे सेना में 
विद्रोह, पुल तोड़ना, रेल की पटरी इटाना इत्यादि कार्य सम्मिलित थे। २३ अगस्त 
को श्री के० जी० मश्र्वाला ने इरिजन में एक लेख में बतलाया कि “यातायात के 
साधनों में तोड़फोड़ मचाया जा सकता है......ऐसे संघर्ष में तार काटने, रेल की 
पटरियाँ हृठ।ने, छोटे-छोट पुलों को तोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है, णदि ऐसा करने से 
कोई जीवन-हानि न द्वो। अ्रहिंसात्मक क्रान्तिकारियों को चाहिये कि बे अंग्रेज्ञी 
शासन को वसा ह्वी समझे जेसा वे धुरी राष्ट्री (॥४8 009४८7४) को समभते हैं... 
ओर इश्नेज्ञा के साथ यद्दी समझ कर व्यवद्दार करे |” श्री मश्रूवाला के इस आदेश को 
जनता ने स्वयं गाँधी जी का अदेश माना ओर इसी भावना से प्ररित होकर कार्य किया | 

सरकारी श्रनुमान के अनुसार इस आन्दोलन में लगभग २५० रेल के स्टशन 
तथा ५०० डाकघर नष्ट किये गये, १४० से आंधक पुलिस के थानो पर धावे हुये 
आर कुछ अधिकारियों तथा सनिकों के अतिरिक्त पुलिस के ३० कर्मचारी मारे गये | 
सन्‌ १६४२ के अन्त तक पुलिस ने ५३८ अवसरों पर गोली चलाई, जिसके फलस्वरूप 
६४० व्यक्ति मर तथा १६३० घायल हुये | और यद्द क्रम सन्‌ १६४२ ई० के बाद भी 
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चलता रहा । सब मिलाकर लगभग ६०,००० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। जेसा 
महात्मा गाँधी ने शखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी में संकेत किया था, यह आन्दोलम 
वास्तव में सरकार के विरुद्ध “खुला विद्रोह” सिद्ध हुआ। परन्तु इसमें हिंसा का 
जो अंश झा गया था उसके लिये गाँती जी कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करने के लिये 
नहीं तैयार थे। आन्दोलन जिस प्रकार चला और जिस प्रकार जनता ने सरकार की 
दमन नीति का सामना किया उससे यह स्पए्ठ अवश्य हो गया कि जनता का अब 
पुराने शुद्ध सत्याग्रह वाले ढंग पर विश्वास न था। वह डट कर पुलिस का सामना 
करने को तैयार थी, साथ ही उसने लूक छिपकर आक्रमण करने की नीति को भी 
अपनाया | 
गाँधी जी ने सरकार से माँग की कि हिंसा के सम्बन्ध में काँग्रेस की स्थिति स्पए 
करने का उन्हें अवसर दिया जाये, अथवा इतनी सुविधाएँ मिलें कि वे काँग्रेस की 
कार्यसमिति के साथ इस परिस्थिति पर विचार-विनिमय कर सकें। परन्तु लाड 
लिनलिथगो ने यह माँग स्वीकार नहीं की, क्‍योंकि वे जानते ये कि यदि गाँधी जी तथा 
काँग्रेस नेताओं को यह अवसर प्रदान किया गया तो संसार को यह ज्ञात द्वो जायेगा 
कि न तो कॉग्रेस हिसात्मक नीति का ही अवल्मम्बन करती है ओर न वह घुरी राष्ट्रों 
के प्रति सदभावना हद्वी रखती है। गाँधी जी को अपनी नीति स्पष्ट करने का अवसर 
न मिलने पर विवश होकर २१ दिन का शनशन आरम्भ करना पड़ा । उनकी दशा 
चिन्ताजनक होने लगी और देश के कोने-कोने से बाइसराय महोदय के पास प्रार्थ 
नाथों का ताँता बंध गया । परन्तु लाई लिनलिथगों ने कहा कि बिना जनता के 
समझ अपनी भूल स्वं.कार किये गाँधी जी काराग्ह से मुक्त नहीं हो सकते। ईश्वर 
की कृपा तथा य्रपने शात्मबल से गाँधी जी ने संकट की अ्रवस्था पार कर ली, परन्तु 
वाइसराय महादय के इस निष्ठुर दृष्टिकोण से छ्ुब8्ध होकर उनकी विस्तारित कार्य- 
कारिणु। के तीन भारतीय सदस्यों-. सर एच० पी० मोदी, श्री नलिनीरंजन सरकार 
तथा श्री एम० एस० अणे--ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। भारतमन्त्री एमरी 
लाडे लिनलिथगों से भी अधिक हठी थे | उन्होंने काँग्रेस के साथ किसी प्रकार की 
बातचीत करना भी उचित नहीं समझा | परन्तु इतना उन्होंने अवश्य कहा कि यांद 
काँग्रेस “भारत छोड़ो” प्रस्ताव वापस ले ले तो क्रिप्स-योजना का द्वार अ्रब भी उसके 
लिये खुला है। 
सबसे अधिक खेद की बात यद्द थी कि इस संकटठकाल में भारत के साम्य- 

दल ने भी काँग्रस का साथ छोड़कर सरकार तथा मुस्लिम लीग के साथ सम्बन्ध 

थापित कर लिया | उसने “जन-युद्ध” का नारा उठाकर काँग्रेस को 'भारत छोड़ो? 
प्रस्ताव वायस लेने तथा पाकिस्तान के. आधार पर मुस्लिम लीग के साथ सममोता 
करने का उपदेश दिया। मुस्लिम लीग का कइना था _कि - “भारत छोड़ो” आान्दी- 
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लन मुसलमानों के द्वितों के विरुद्ध है। उधर जिन्ना साहब ने काँग्रेस विरोधा दलों 
की सहायता से केन्द्र में अस्थायी सरकार बनाने तक का प्रयत्न किया। परन्तु इस 
प्रयत्न में उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने गाँधी जी के साथ पाकिस्तान के आ्राघार 
पर वार्तालाप करने का प्रस्ताव करते हुये बढ़े गव॑ के साथ कहा कि यदि गाँची जी 
जेल से उनके नाम पत्र लिखें तो संसार को कोई भी शक्ति उसे उनके पास तक आने 
से नहीं रोक सकती | ओर गाँधी जी ने भी जेल से उनके नाम पत्र लिखा, परन्तु 
लाड लिनलिथगों ने उसे राक लिया | इस पर जिन्ना साहब आराम से कुर्सी पर बठे-बठे 
हिन्दू काँग्रेस को गालियाँ देने लगे | 

अगस्त आन्दोलन यद्यपि वास्तव म॑ नवम्बर सन्‌ १६४२ में ही दबा दिया 
गया था, फिर भी उसके साथ चलने वाले ध्यंसात्मक कार्य किसी न किसी रूप में 
साल भर तक चलते रद | आन्दोलन का उचित नेनृत्व न दाने के कारण वह सफल 
न हो सका । सफल जन-क्रान्ति के लिये जिस तैयारी की ग्रावश्यकता होती ऐ, वह 
यहाँ सम्मव ही न थी। भावुकता के आधार पर काय॑ करने वाले व्यक्तियों ओर दलां 
ने सारे अन्दोलन को ग़लत रूए दे दिया। फलत: आन्दालन असफल हृं। गया | 
फिर भी यह मानना पड़ेगा कि इस आन्दोलन के फलस्वरूप ब्रियिश शासन के प्रति 
विद्वेंप और प्रतिशोध की भावना अपनी चरम सीमा तक पहुँच गईं। जनता के प्रद्दार 
ने शासन व्यवस्था को डाँवाडोल कर दिया। सरकार का ज्ञात होगया कि स्वतन्त्रता 
के अतिरिक्त भारतीय जनता किसी दूसरे समभोते के मार्ग का नहीं स्वीकार करेगी | 

भारत छोड़ो? आनन्‍न्दालन घीमा होते ही देश को आथिक संकट का सामना 
करना पड़ा । जुलाई सन्‌ ४३ में बंगाल, उड़ीसा ओर मालाबार में अकाल के चिह्न 
स्पष्ट दिखलाई पड़ने लगे | बंगाल के अकाल में ३० लाख से अधिक व्यक्ति मृत्यु के 
ग्रास हुये। इस दुभिक्ष का उत्तरदायित्व थ्रेंग्रेज्ी सरकार तथा बंगाल की लीग 
मिनिस्ट्री पर है, क्योंकि सरकारी कुप्रबन्ध के कारण व्यापारी वर्ग को चोरबाज़ारी की 
खुली छुट्टी मिल गई ओर जनता के प्राण गये। उड़ीसा, मालाबार, काठियावाड़ 
आदि स्थानों में भी सहस्तों व्यक्ति भूखों मर गये | सही नीति का अनुसरण करने से 
केन्द्र तथा प्रान्तों में उत्तरदायी सरकारों की स्थापना हे] सकती थी जिसके परिणामस्वरूप 
देश की राजनतिक अवस्था द्दी न बदल जाती, अपितु देश भयानक अकाल से भी 
बच सकता था। 

लाडे बेवेल का आगमन--लार्ड लिनलिथगो के पश्चात्‌ लार्ड वेबेल 
अक्टूबर सन्‌ १६४३ ई० में वाइसराय होकर भारत आये। वे चचिल के विशेष 
विश्वासपात्र थे तथा इसके पूर्व भारत के प्रधान सेनापति होने के नाते क्रिप्त योजना 
से सम्बन्धित सन्त्रणाओं में महत्वपूर्ण भाग ले चुके थ। श्रतएव उनसे किसी विशेष 
-नीति-परिवर्तन की श्राशा नहीं की जा सकती थी। तथापि कुछ लोग समझते थे कि 
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सैनिक वाइसराय मद्दोदय गतिरोध दूर करने की दिशा में सैनिकोचित तत्परता का 
प्रदर्शन करेंगे | परन्तु लाड्ड वेवेल ने बहुत दिनों तक अपने “मानसिक भण्डार” का 
रहस्योद्घाटन द्वी नहीं होने दिया ओर लोगों को निराशा होने लगी। आरम्भ में 
उन्हें कुछ समय तो बज्भाल के दुभिक्ष से उत्पन्न परिस्थिति को सुधारने तथा पतनोन्मुख 
शासन-व्यवस्था में नया जीवन भरने में दी लग गये। यह समभ में श्राने वाली बात 
थी। परन्तु अपने आगमन के ६ मास पश्चात्‌ अपने पहले भाषण में ही उन्होंने 
स्पष्ट कद्द दिया कि उन्हें भारत की समस्या सुलकाने में किसी प्रकार की उतावली 
नहीं है | 

आजाद हिन्द सेना--अप्रेल सन्‌ १६४४ ६० में महात्मा गाँधी बीमार पढ़े 

आर उनकी इस बीमारी ने अ्रविचल लार्ड वेवेल को भी विचलित कर दिया। उनकी 
स्थिति दिन प्रति दिन गम्भीर दोती जा रद्दी थी अतएव लार्ड वेवेल ने हत्या के कलंक 
से बचने के लिए ६ मई को अनायास ही गाँधी जी को काराग्द से म॒क्त कर दिया। 
उनके इस निश्चय का सम्भवत: एक ओर कारण भी था । जनवरी सन्‌ १६४१ ई० 
में सुभाषचन्द्र बोस छिप कर भारत से भाग निकले थे और अ्रफग़ानिस्तान, इटली, 
तथा जरमनी द्वोते हुए अन्त में जापान आ गये थे। उन्होंने पहले इटली, फिर 
जरमनी तथा अन्त में सिंगापुर में एक आज़ाद हिन्द सेना का संगठन किया था । 
नेता जी की यही आज्ञाद हिन्द सेना इस समय पूर्व से भारत पर आक्रमण कर रही 
थी। अ्रतएव गाँधी जी का जेल से बाहर होना आवश्यक समझा गया | अरप्रेल सन्‌ 
१६४४ ई० में आज़ाद हिन्द सेना भारत की सीमा पर आ गई थी तथा अंग्रेज़ों को 

पीछे हटा कर कोहिमा पर अधिकार कर चुकी थी। परन्तु अन्त में उसे युद्ध-सामग्री 
की कमी तथा असह्य वर्षा के कारण पीछे हटना पड़ा। जापान की पराजय के बाद 
आज़ाद हिन्द सेना ने भी अंग्रेजों को श्रात्म-समर्पण कर दिया, ओर जापान जाते 
हुए वायुयान-दुर्घटना के फलस्वरूप फारमोसा द्वीप में नेता जी की मृत्यु हो गई। 

सन्‌ १६४५ ३० में आज़ाद हिन्द सेना के तीन वीर नायकों--.सहगल, दिल्लन, तथा 

_शाइनवाज़ पर दिल्ली के लाल किले में अ्रभियोग चलाया गया। परन्तु जनता की 
सद्दानुभूति उनके साथ थी ओर अन्त में जब वे छोड़ दिए, गये तब सारे देश ने संतोष 

की साँस ली | 

राजा जी की योजना---रोगमुक्त होने पर महात्मा गाँधी ने वाइसराय से 

काँग्रेस कायंसमिति के सदस्यों से भेंट करने की सुविधा माँगी, परन्तु लार्ड वेबेल ने 
उनकी यह प्रार्थना अ्रस्वीकार कर दी। इसके पश्चात्‌ गाँधी जी ने जिन्ना साहब के 
सम्मुख राजा जी द्वारा प्रस्तुत समकोते की योजना रखी | यद्द पहले बताया जा चुका 

है कि भी राजगोपालाचार्य ने श्रप्रेल-सत्‌ १६४२ ६० में मुस्लिम लीग के साथ समझौते 
का प्रस्ताव रक्‍्ला था जिसे काँम्रेस कार्मठमिति ने अस्वीकार कर दिया भा। इस पर 
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उन्होंने विवश हीव,र काँग्रेस से त्यागपन्र दे दिया था। परन्तु काँग्रेरा से प्रथऋ दोने 
पर भी राजा जी काँग्रेस-लीग राममोते के प्रयत्न भ॑ जगे रहे | १० जुलाई रुन १६४४ 
को उन्हंंने गाँधी जी की स्वीकृति से काँग्रेश जोर लीग के समझाते की एक योजन। 
प्रकाशित की जिसकी मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित थां :-- 

(१) मुस्लिम जीग स्वतन्त्रता को मरा... का _ रामर्थन करें तथा संक्र/न्विकालीन 
छस्थायी सरकार के निर्माण भें काँग्रेस के साथ सहयोग दरे। 

(२) युद्ध समाप्त होने पर भारत के उत्तर.पश्चिमी तथा पूर्वी भागों मल 
' (लम बृह-संख्यक समवर्ती क्षेत्रों की सीमा निषोरित करने के लिए एक कर्माशन 
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नि किया जाये। ततश्चात्‌ वयस्क मत धिकार सग॒र्व। के इजुयार श्न क्षद्ा के 
रब निवासियों की मत-गणना करके भारत शा उनके सम्बन्ध. विच्छोद के यशन के 
णुय दिया जाये | यदि यह छोत्र भारत से इ्षग हंना चाह तो उन्दे अक्षाग कर 
या जाये। परन्तु सीमावर्ती उपेत्रों को झपनी इच्छःगुरार एक शाथवा दूसर राज्य 
रहते का शावका र॒ रद्द | 
(.) मत-गणना के पूर्व सब दलों का छापने टश्काण के प्रचार की पूर 
स्वतत्थवा ही।..ः 
.._ (४) सखन्ध विच्छेदु की दशा में रक्षा, यातायात तथा अन्य इशवश्यक 
विप्रये। मे पारस्परिक समभोते की व्यवस्था हो ॥ 
(५) आवश्यकता पड़ने पर जनसंख्या की स्वेच्छा के ग्र/धघार पर अदजा- 
बदली हं। | 


(६) उपरोक्त शर्ते उसी दशा में मान्य हंगी जब इड्भगलढ भारतीयों को पूर्ण 
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अधिकार तथा [यित्व देना स्वीकार करले | 

स्पष्ट है कि इस प्रस्ताव के अनुसार भी मुसलमानों को लगभग उतना प्रदेश 
मिल रहा था जितना उन्होंने सन १६४७ ई० में माउंट्बेटेन योजना के अन्‍्तगंत 
पाया। परन्तु सन्‌ १६४४ ई० में जिन्ना साहब ने गाँधी जी का यह प्रस्ताव स्वीकार 
नहीं किया। वह मुस्लिम जनसंख्या वाले सभी: द्वै प्रान्त परें-पूरे चाइते थे तथा इन 
प्रान्तों के अन्य घर्मावलम्बियों को मत-गणना में भाग लेने का अधिकार नहीं दे रहे . 
थे |2 रक्षा, यातायात, आदि समान-हित के विषयों की सम्मिलित व्यवस्था भी उन्हें 
स्वीकार नहीं थी | इसी वर्ष गाँधी जी ने साम्प्रदायिक समकोते का एक ओर प्रयत्न] 
किया | बम्बई में कई दिन तक वार्तालाप चलता रहा। परन्तु अन्त में जिन्ना साहब ' 
ने कह दिया कि महात्मा गाँधी को काँग्रेस की ओर से कुछ कहने या करने का 
अधिकार द्वी नहीं है, ओर वार्तालाप का अन्त हो गया | 

वेबेल याजना-- गाँची-जिन्ना वार्तालाप समाप्त दोने के लगभग एक वर्ष बाद 
ब्रिटिश सरकार ने गतिरोध-भज्ञ करने का एक ओर प्रयत्न किया। २१ मार्च सन्‌ 
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१६४४७ को लार्ड वेवेल ने एमरी तथा चचिल से मंत्रणा करने के लिए शीघ्रतापूर्षक 
लन्दन के लिए प्रस्थान किया | ४ जून को वे लौट कर भारत आये। इससे स्पष्ट था 
कि इज्लेंड की सरकार आगामी साधारण निर्वाचन को दृष्टि में रख कर नीति परिवतन 
करना चाइती थी। १४ जून को मि० एमरी ने ब्रिटिश लोकसभा में तथा लार्ड वेवेल 
ने भारत में साथ-साथ घोषणा की कि काँग्रेसी नेतागण शीघ्र ही छोड़ दिये जायेंगे 
तथा शिमले में सब दलों के नेताओं का एक सम्मेलन होगा। इसके श्रतिरिक्त वाइस- 
राय ने एक नई तथा जनमत की प्रतिनिधि कार्यपालिका समा (75८८प्प०८ 
(077८) बनाने के लिए केन्द्रीय तथा प्रान्तीय राजनैतिक नेताओं को निमन्द्रित 
किया | उन्‍्हं।ने प्रस्ताव किया था कि इस नई कार्यपालिका सभा में सभी सम्प्रदायों 
के प्रतिनिधि सम्मिलित हों तथा “सवर्ण हिन्दुओं श्रोर मुसलमानों की संख्या समान 
अनुपात में द्वो |? इस प्रकार निर्मित कौंसिल को तत्कालीन विधान के अन्तर्गत 
शासन करना होगा, परन्तु वाश्सराय तथा प्रधान सेनापति के अतिरिक्त इसके सब 
सदस्य भारतीय ह्वी हंगे। जहाँ तक ब्रिठिश भारत का सम्बन्ध है, विदेश-विभाग भी 
किसी भारतीय सदस्य को ह्वी सौंप दिया जायेगा | परन्तु इसमें गवनर-जनरल द्वारा 
सन्‌ १६:६५ ई० के विधान के अन्तर्गत प्राप्त विशेषाधिकारों के प्रयोग न करने का 
प्रश्न न था| इस अस्थायी सरकार के निर्माण का श्रन्तिम वेधानिक समभोौते से भी 
कोई सम्बन्ध न था। वास्तव में इसका उहय श्य स्थायी समझौते की राह बनाना था । 

“६ जून सन्‌ १६४५ ई० को कांग्रेस-कार्यवारिणी के सदस्य कारामुक्त किये: 
गये ओर वे शीघ्रतापूर्वक शिमला पहुँचे जहाँ २४ जून को सम्मेलन आरम्भ हुआ | 
ला वेवेल ने सब दलों के नेताओं से नई कार्यपालिका के लिए नामों की यूचियाँ 
माँगी। काँग्रेस की ओर से मौलाना आज्ञाद ने एक पूरी सूची उपस्थित की जिसमें 
सभी दलों के प्रतिनिधि (तीन काँग्रेसी हिन्दू, दो काँग्रेसी मुसलमान, तीन लीगी मुसल- 
मान तथा अन्य) सम्मिलित थे | उन्होने कट्ठा कि काँग्रेस के दृष्टिकोण से कार्यपा लिका 
में राष्ट्रीय मुसलमानों का होना सिद्धान्त का प्रश्न है, अन्यथा काँग्रेस के राष्ट्रीय स्वरूप 
पर कलंक लगेगा । परन्तु जिन्ना साहब ने अपने नाम देने के पहले यह आश्वासन 
माँगा कि कार्यपालिका के सब मुसलमान सदस्य लीगी ही दोगे। १४ जुलाई को लार्ड 
वेवेल ने घोषणा की कि कार्यपालिका-निर्माण के विषय पर राजनतिक दलों में मतभेद 
होने के कारण सम्मेलन भज्जु कर दिया गया है। वास्तव में काँग्रेस-लीग समानुपात 
को सवर्ण हिन्दू-मुसलमान समानुपात म॑ बदल कर लाड्ड वेवेल ने स्वयं बड़ी चतुराई 
से सम्मेलन की असफलता को अवश्यम्मावी बना दिया था। काँग्रेस ने लीग को प्रसन्न 
करने के लिए अपने सम्मान तथा सिद्धान्तों का भारी बलिदान करके हिन्दुओं के उचित 
प्रतिनिधित्व (अर्थात्‌ जन-संख्या के अनुसार ७० प्रतिशत) का आधा तक स्वीकार 
कर लिया था, पर जिन्ना साइब के इृठ की चह्टान से टकरा कर काँग्रेस की सारी 
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योजनायें चूर-चूर दो गई | वास्तव में बात यद्द थी कि वाइसराय बिना मुस्लिम लीग 
की राय तथा सहयोग के कोई कदम नहीं उठाना चादइते थे | वे लीग की आड़ में 
अपनी शक्ति बनाये रखना चाइते थे, वरना जिन्ना तथा मुस्लिम लीग की माँगों की 
खनुपयुक्तता पर विचा र कर उन्हें ठुकराया जा सकता था। शिमला सम्मेलन ने यह 
सिद्ध कर दिया कि शक्ति का वास्तविक हस्तान्तर होने पर काँग्रेस तो शासन में माग 
लेने के लिए प्रस्तुत थी, किन्तु ब्रिटिश सरकार मारतीय समस्या के इल का केवल 
दिखावामात्र कर रही थी | 

भारत में साधारण निवाचन--२५ अगस्त सन्‌ १६४५ को लार्ड वेवेल 
मि० एट्ली के मजदूर सरकार से परामर्श करने फिर इज्जलेंड गये। वह्दाँ जुलाई सन्‌ 
१६४५ के साधारण निर्वाचन के पश्चात्‌ अनुदार दल का शासन समाप्त हो चुका 
था और इस नई सरकार के भारतमन्त्री लाडं पेथिक ,ारेन्स थे। लाड बेबेल की 
नई सरकार से मन्त्रणा के फलस्वरूप भारत की प्रान्तीय तथा केन्द्रीय धारासभाश्रों 
के लिये सन्‌ १६४५-४६ के शीतकाल में साधारण निर्वाचन की घोषणा की गई। १६ 
सितम्बर को लार्ड वेवेल ने एक दूसरी घोषणा करते हुए. बताया कि निर्वाचन फे 
पश्चात्‌ एक विधानसभा का निर्माण होगा तथा प्रमुख राजनैतिक दलों के सहयोग 
से कार्यपालिका का पुनसंगठन किया जायेगा । 

इसके उपरान्त निर्वाचन हुए.। सभी प्रान्तों में लगभग शत-प्रतिशत गैर. 
मुस्लिम स्थान काँग्रेस को मिले। इसके अ्रतिरिक्त उत्तर-पश्चिम सीमान्‍्त प्रदेश में 
अधिकतर तथा संयुक्त प्रान्त, मध्यप्रान्त, बिद्दार ओर आसाम में कुछ मुस्लिम स्थान 
भी काँग्रेस ने प्रात किये | अप्रेल सन्‌ १६४६ में सिन्ध तथा बच्चाल के अतिरिक्त सभी 
प्रान्तों में काँग्रेस ने शासन संभाला | पंजाब में काँग्रेस, अकाली सिक्‍खों तथा यूनिय- 
निस्ट दल का संयुक्त मन्त्रिमएडल बना, शेप सब प्रान्तों में शुद्ध काँग्रेसी शासन था । 

मन्त्रिमएडल मिशन के आगमन से पूव की पररिस्थिति--कॉँग्रेस की 
इस अद्भुत विजय से अंग्रेज्ञ आश्चय्यं-चकित हो गये। परन्तु आगामी एक वर्ष के 
द्रुतगामी क्रान्तिकारी परिवतनों के कुछ ओर कारण भी थे | युद्ध के उपरान्त सारे 
संसार में एक नवीन जन-जागरण हुआ था। मलाया, हिन्द-चीन, हिन्देशिया, बरमा 
तथा लंका के राष्ट्रीय आन्दोलनों ने आश्चर्यजनक प्रगति कर ली थी। जन-श्रान्दोलन॑ 
की इस लद्दर से भारत भी श्रछ्ृृता नहीं बचा | बम्बई, कराची तथा मद्रास के भारतीय 
नाविकों (११०५०] 70|27 ४४५) ने विद्रोह कर दिया था जिससे अंग्रेज्ञों को 
बड़ी चिन्ता हुईं | विद्रोह १८ फरवरी को बम्बई से आरम्म होकर थोड़े दी समय में 
कर,ची तक फेल गया। भारतीय सैनिकों के इन विद्रोहियों पर गोली चलाने से इन्कार 
करने पर, अंग्रेज़ी सेना बुलाई गई। श्रंग्रेज़ों को अधिक शंका इसलिये दो रद्दी थी कि 
कि जनता की सहानुभूति भी विद्रोदियों के साथ ही थी। इसी समय पहले श्रम्बाला 


. हुब्द | पता भारतीय ग्जनीति-ओर शासन 
को हटीए 
में और फिर अ्रन्य स्थानों पर भी भारतीय वायुसेना ([गताक्रा #7 ०7८८४) 
की न ई। इन सब घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया था कि श्रब, £ग्रेज्ञों के 
दृश्किण से, भारतीय सेना के दशा सनन्‍्तोषजनक नहीं रह गई थी । अंग्रेज्ञों के हृदय 
में शरद भय पेठ गया कि सप्टाय जागरण सेना तक पहुँच जाने से अब उनके साम्राज्य 
का आधार ही नष्ट हो गया है। इसके अतिरिक्त, आज्ञाद हिन्द सेना के सेनिकों पर 
जो झभियोग चलायां गया था उससे भी देश में रणोन्मुख राष्ट्रययता की आग भड़क 
उ छूटी थी। दूसरी ओर, युद्ध में विजर्य। होकर भी इच्चजड की दशा पहले जसी नहीं 
रह गई थी । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मं उसका महत्व बहुत कम हो गया था और 
युद्धोत्तर संसार के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका और रूस हो गये थे। स्वर्य 
इज्जलंड में भी अनुदार दल की पराजय तथा मज़दूर दल की विजय ईस बात की 
#सूचक थी कि भारतीय गतिरोध को शीघ्रातिशीघ्र दूर कर समस्‍या का मैत्रीपूर्ण समाधान 
'“ होना अत्यन्त आवश्यक हे। 
मन्त्रिमएइल मिशन की योजना ((399776६ 8207 ?]9॥)--इसी 
बीच, सन्‌ १६४४-४६ ६० के शतकाल में भारतीय परिस्थिति के विषय में. ठीक-टीक 
जानकारी प्राप्त करने के उहू श्य से ब्रिटिश लोकसभा का एक शिष्षमश्डल (]28779- 
0९7097'ए क्‍00]८६- ४४४०7) यहाँ झआया। इस शिष्षमएण्डल ने इड्धलेंड लौट कर 
बताया कि भारत में शासन-अधिकार को तुरन्त हस्त[न्तरित कर दिया जाना अत्यन्त 
अआ।वश्यक ही गया है| परिस्थिति इतनी गम्भीर हो रद्दी थी कि अब विलम्ब का समय 
नहीं रह गया था। अतएव, १६ फरवरी सन्‌ १६४६ ६० को ब्रिटिश सरकार मे लोक 
सभा में घोषणा की कि “भारतीय जनपृत के नेताशो के साथ दोनेवाले वार्तालाप की 
| भारत, ब्रिटिश राष्ट्मएडल तथा संसार को शांति के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है। संविधानसभा की स्थापना तथा प्रमुख राजनेतिक दल्लों की विश्वारुपात्र कार्य 
पालिक्ष के निर्माण के विपय में लार्ड वेबेल के साथ मिल कर भार॑त॑य नेताओं से 
परामर्श करने के लिये शीघ्र ही मन्त्रिमए्डल का एक व्शिष मिशन भारत जायेगा 
जिसमें भारतमन्त्री लाडं.प्रेथिक लारेन्स, व्यापार बोर्ड के सभापति सर स्टेफु्ड “क्रिप्स 
तथा मि० ए० वी० अलेस्जान्डर सम्मिलित हूंगे ।! १५ मार्च को प्रधानमन्त्री ने 
लोकसभा में एक श्रोर वक्तव्य दिया जिसका सबसे अ्रधिक महत्वपूर्ण अंश यह था कि 
: अल्पसंख्यकों द्वारा बहुसंख्यकों की प्रगति की राह में रकावट नहीं डालने . दी. जायेगी। 
इससे प्रतीत द्ोता था कि ब्रिटिश सरकार की मुस्लिम लीग/लैम्बन्धी नीति में परिवर्तन 


होने याला है। ... 
तीनों मन्त्री २३-स५ऊ को 4 आकर सितरे । भारतमन्त्री के शब्दों में 
न्दीने पहले से ही देद निश्चय कर लिया था किअवैर्षम तत्वों को सम बवाकर और 


न सुलमनेवाली गुत्थी को ,सुलका कर दी छोड़ेंग्ी ६ अप्रल-से (७ अगप्रेत तक वे 


'सोहलक/फृतनर को4-ब ५० लक ०] 


| 
४. 
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भारत छोड़ो ' ' १०६ 


विभिन्न दलों तथा वर्गों के भारतीय मेताओं से मिलें। इसी बीच नई दिल्ली में काँग्रेस 
और लीग के ब्रीच भी सम्रकौते की बातचीत हुईं | श्रन्त में दोनों दलों से कद्दा गया 
कि वे अपने चार चार प्रतिनाथि मई के झारम्म में मन्त्रिमए्डल मिशन के साथ सयुक्त 
बार्तालाप के लिये शिम्॒ला भेज़ें। इस शिमला सम्मेलन में काँग्रेस की ओर से मोलानो” 
श्राज्ञाद, पं० नेहरू... सरदार-पटठेल-सथा- खान ऋब्दुल. गपफार खाँ ने, आर मुस्लिम 
लींग की ओर से मि० जिन्ना, नवाब इस्माइल खाँ, नवाब॒जूादा लियाक़त अली खाँ 
ओर सरदार अब्दुर्‌ रत्र निश्वर ने.भाग लिया। परन्तु सदा की भाँति. इस बार भी 
किसी प्रकार का समकौता नहीं हो सका और १२ मई को यह्द. सम्मेलन भी समातत 
है| गया | 

इसके पश्चात्‌ १६ मई सन्‌ १६४६ ६० को मत्रिमएडल मिशन ने भारतीय 
समस्या के समाधान के लिये अपनी योजना प्रकाशित की। यद्द वास्तव में ,लीग के 
पाकिस्तान तथा काँग्रेस के.संयुक्त मारत के ब॑।च .एक.प्रकार का समकोता. भा. इसके 
मुख्य प्रविधान निम्नलखित थे--- 

(१) एक भारतु)य संघ की- स्थापना - की-जाग्रेगी | यद्द संघ वेदेशिक. सम्बन्ध 
रक्त तथा य.वाय।त. विभागों- की व्यवस्था करेगा तथा इसे उक्त व्यवस्था के लिये 
आवश्यक अ्रथ-संग्रद्द करने का अधिकार होगा | इस संघ में ब्रिटिश भारत के प्रान्त 
तथा राज्य दोन। द। सम्मिलित इ गे | 

(२) संघ में ब्रिटिश भारत ओर देशी राज्यों के प्रतिनिधियों की एक कार्य: 
पालिका तथा. धारा-सभ्रा.द्वाग। । धारा-सभा में प्रत्येक ऐसे प्रश्न का निर्णय करने के 
लिये, जिसका सम्बन्ध किसी महत्वपूर्ण साम्प्रदायिक समस्या से हा, दोनों प्रमुख 
सम्प्रदायों के उपस्थित तथा मतदाता प्रतिनिधियं। एवं सब, उपस्थित तथा मददाता 
सदस्यों का बहुमत आवश्यक दोगा | 
...._ (३) संघ-यत्ी के अतिरिक्त अन्य सब विषयों तथा समस्त अवशिष्ट शक्तियों 
(7८8700४7५ [00५८७ ) पर प्रान्तों का अधिकार होगा | 

(४) देशी राज्यों को वे सारे अ्रधिकार हं.गे. जो ,उन्दंंने संघ-शातन को 
नहीं दिये हैं। 

(५) प्रान्तों को अपने अलग वर्ग बनाने का अ्रश्चिकार होगा | इन बर्गों की 
अपनी कार्यपालिका तथा धारासभायें हंगी श्रोर प्रत्येक बगे निश्चय करेगा कि प्रांतीय- 
सूची में से किन-किन विषयों की. इस प्रकार सम्मिलित व्यवस्था होंगी। इस प्रकार के 
सब मिलाकर तीन वर्ग बनेंगे, “थ्!.ब्रगं में मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रान्त, मध्य प्रान्त 
बिड्ठार तथा उड़ीसा सम्मिलित.ईं.गे; 'ब? वर्ग. में उत्तर पश्चिम, सीसान्त प्रदेश, पंजाब 
तथा खिन्ध , और “सः वर्ग में बंगाल..तश्ना.्यसाम | 
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११० भारतीय राजनीति श्रौर शासन 


(६) संविधान सभा में ब्रिटिश भारत के २६६ (साधारण २१०, मुसलमान 
७८, सिख ४ तथा चीफ कमिश्नरों द्वारा शासित ज्ेत्रों से ४) ओर देशी राज्यों के 
अधिक से अधिक €३ प्रतिनिधि इं.गे। ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि प्रान्तीय धारा 
सभाओं के निम्न आगारों ([,0५४८/ [7008८8) द्वारा श्रनुपाती प्रतिनिधान ([970- 
707४079] 7८[० ८४८०७४४०॥) प णाली के अनुसार निर्वाचित किये जायेंगे । 
देशी राज्यों के प्रतिनिधि मन्त्रणा द्वारा नियुक्त किये जायेंगे | प्रारम्मिक अवस्था में 
देशी राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी एक विशेष मन्त्रणा समिति ([२८४०४०६४॥४ 
(:07778(८८) करेगी | 

(७) संविधान सभा तीन वर्गों में विभक्त दोगी :--(अ्र) मद्रास, बम्बई, 
संयुक्त प्रान्त, मध्यप्रान्त, बिद्दार तथा उड़ीसा के १६० तथा चीफू कमिश्नरों द्वारा 
शासित क्षेत्रों के ३ सदस्य; (ब) पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमान्त प्रदेश, सिन्ध तथा 
बिलोचिस्तान के ३६ सदस्य ; ओर (स) बड्भाल तथा श्रासाम के ७० सदस्य | 

ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों का विभिन्न प्रान्तों तथा बर्गों में विभाजन 
निम्नलिखित रूप से करने का प्रस्ताव था ;-- 


वर्ग (अर) 

प्रान्त साधारण मुस्लिम योग 
मद्रास डेप ५ ४६ 
बम्बई १६ २ २१ 
उत्तरप्रदेश ४७ द प्‌ 
बिद्दार ३१ हब ३५ 
मध्यप्रान्त १६ श १७ 
उड़ीसा ६ ० ६ 

योग १६७ २० १८७ 


इस प्रकार वर्ग “अः में गबनर के प्रान्तों के १८७ प्रतिनिधि तथा दिल्ली, 
अझजमेर-मेरवाड़ा तथा कुर्ग के चीफ कमिश्नर के प्रान्तों में दर एक को एक-एक 
प्रतिनिधि देकर कुल योग १६० हुआ । 


वर्ग (ब ) 
प्रान्त साधारण मुस्लिम सिख योग 
पंजाब ध्द १६ ४ र्८ 
पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत ० ३ ० ३ 
सिन्ध ५ ३ ० ॥. 
योग ६ २२ है ३४, 


भारत छोड़ो १११ 


इस प्रकार वर्ग “ब? में गवर्नर के प्रान्तों से ३४५ तथा बिलोचिस्तान के चीफ 
कमिश्नर के प्रान्त से १ प्रतिनिधि मिलाकर कुल योग ३६ हुआ । 


वर्ग (स) 
प्रान्त साधारण मुस्लिम योग 
बंगाल २७ ३३ ६० 
अआसाम ७ ३ १० 
योग ३४ ३६ ७० 


ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की कुल संख्या - २६६ 

(८) प्रमुख राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की अस्थायी सरकार बनाई 
जायेगी, परन्तु वाइसरःय के विशेषाधिकार पूर्व॑वत्‌ बने रहेंगे ओर देशी राज्यों से 
सम्बन्धित ब्रिटिश शासन-सत्ता का प्रभ्ु॒त्व नई सरकार को हस्तान्तरित नहीं किया 
जायेगा 

(६) संघ तथा वर्गों के संविधानों में इस प्रकार की व्यवस्था श्रवश्य रखी 
जायेगी कि संविधान लागू होने के दस वर्ष उपरान्त, तथा इसके पश्चात्‌ दस-दस 
बष के अन्तर से, कोई भी प्रान्त अपनी धारा सभा के बहुमत द्वारा विधान की 
धाराओं में संशोधन किए. जाने की माँग कर सके | 

(१०) संविधान सभा इज्जलेंड की सरकार के साथ एक सन्धि करेगी जिसके 
द्वारा उपरोक्त स्तावों की पुष्टि होगी | 

इस योजना की व्याख्या करते हुए, बताया गया कि प्रारम्भिक खुले अधिवेशन 
के पश्चात्‌ प्रान्तीय तथा वृर्गीय संविधान बनाने के लिए विधान सभा “अ?, 'बः तथा 
धसः वर्गों में विभाजित दो जायेगी। तत्पश्चात्‌ तीनों वर्ग फिर एक होकर संघीय 
संविधान का निश्चय करेंगे। आरम्म से अन्त तक प्रतिनिधियों के निर्वाचन का 
श्राधार साम्प्रदायिक ही था और प्रत्येक प्रान्त की सदस्य संख्या उसकी साम्प्रदायिक 
जन-संख्या के अनुपात में निधारित की गई थी। दस वर्ष की प्रारग्मिक अवधि के 
उपरान्त वर्गों को संध से सम्बन्ध विच्छेद करने का अधिकार दिया गया था। विधान 
सभा द्वारा निर्मित किसी भी संविधान को लागू करने का उत्तरदायित्व त्रिठिश सरकार 
पर था। ब्रिटिश सरकार की इच्छा तो यही थी कि भारत ब्रिटिश राष्ट्संघ में रहे, 
परन्तु भारत को इच्छानुसार सम्बन्ध-विच्छेद क्रा पूर्ण अधिकार था। 


योजना की आलोचना---मन्त्रिमएडल मिशन की योजना में वर्गीकरण प्रणाली 
का समावेश विशेष रूप से मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की माँग को संतुष्ट करने के लिए 
किया गया था। वास्तव में रक्षा, वेदेशिक सम्बन्ध तथा याताथात के अ्रतिरिक्त अन्य 
सब ज्षेत्रों में एक प्रकार से पाकिस्तान का सिद्धान्त स्वीकार द्वी कर लिया गया था। दूसरी 
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ओर काँग्रेस के लिए भी इतना सनन्‍्तोष था कि मिशन ने तत्काल एक अलग मुस्लिम 
राज्य की स्थापना नहीं की थी और विभाजन भी कम से कम थोड़े समय के लिए, तो 
टल हो गया था ) इसके अतिरिक्त, विधान सभा के निर्माण में अत्प-संख्यका के 
दीघनुपात (+४८४8/782८)' का सिद्धान्त भी नहीं स्वीकार किया गया था। परन्तु 
अस्थायो सरकार के निर्माण में हिन्दू मुसलमानों का समानुपाव झव भी पृवणत्‌ था | 
इस योजना की एक और विशेषता यह थी कि प्रस्तावित विधान सभा भे केवल भारतीय 
सदस्य हुं रखे गये थे | मिशन ने शस बात पर पूरा ध्यान रकखा था कि संविधान 
परिषद्‌ के रादस्यों के डुनाव में योरोपियन सदस्य भाग न ले ओर संनिधान सभा के कार्य 
म॑ सरकारी भ्रफसर किसी * कार का हस्तत्वेप न कर सक। छत: संयिधान परिषद के 
निर्माण तथा कार्य-संचालन को योजना जोकतन्त्रात्ाक सिद्धान्तों पर थी। स*म्प्रदायिक 
प्रतिनिधित्व केवल मुसलमानों तथा गिक्‍सलोा के लिए गक्‍खा गया था जब कि १६३७ के 
ऐक्ट के अन्तर्गत भारतीय ईसाइयों, एंग्ली इण्डियन (॥'2॥0 ॥0६॥8) तथा अन्य 
छोटे-छोटे बर्गों के लिए भी इयकी व्यवस्था की गई थी। हस प्रकार साम्प्रदायिक 
प्रतिनिधित्व के ज्षेत्र को सीमित दर दिया गया। १५७ मई को लाई वषेल ने _झपने 
एक भाषण में क्रेबिनेट मिशन योजना के. गुणों की व्याख्या इस प्रकार की -... 
“गश्रापके सामने जो योजनाय रकक्‍खी गई हैं वे ऐसी नएीं है. भिन्‍्हें कोई शकेला दज 
पसंद करता | लेकिन मेरा यह विश्वास है कि टन योजनाशों को ही आधार मानकर 
भारत के सुव्यवस्थित तथा संगठित संविधान का निर्माण सम्भव है। इनसे भारत की 
उस मौलिक एकता की रक्षा सम्भव है जिसे दो बड़े वर्गों के बीच वेमनस्य से बराबर 
खतरा बना हुआ है; ओर वे विशेष रूप से भारतीय सनिक शक्ति को छिन्न-भिन्न होने 
से बचा लेंगी और इसी शक्ति के संगठन पर भारत की भविष्य रक्षा सम्भव है | 

“मुसलमानों को अपने धम, अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति और छापने आधिक 
तथा अन्य हितों की रक्षा का पूरा अधिकार इन योजनाओं में मिलेगा |--*०***** 
सिक्‍खों के लिए उनका पंजाब अ्विभाजित रकखा जायेगा-****०**** इन योजनाओं 
से भारत में पूर्ण शान्ति स्थापित होने की आशा है। यह शान्ति वर्गगत विद्वेपों से 
परे होगी।?? 

केबिनेट मिशन थोजना भारत को वधानिक प्रगति मे पिछली सभी योजनाओं 
से आगे अवश्य थी, परन्तु अपने-अपने दश्तिकोण से सभी दलों ने इस योजना की 
आलोचना की। काँग्रेस ने योजना को अस्वीकार करने के निम्नलिखित कारण 


हे हम 
(१) इसमें प्रस्तावित केन्द्रीय शासन अत्यन्त निबल था। उसका अधिकार 


केवल विदेश, रक्षा तथा यातायात सम्बन्धी तीन विषयों तक द्वी सीमित था। चलार्थ 


((प77०7८०), अधिकोषण (छेक॥|378), निराक्रम्य (02050078), माप एवं 


भारत छोड़ो ११३ 


भारदण्ड (४८४॥॥$ 200 ८७४०7८७), निर्माण तथा विकास (ए]क्गाांए2 
270 ॥0९४८]0977८76), मंद्रा-विनिमय (05०॥३०९2८), श्त्यादि, महत्वपूर् 
विषयों पर उसका कोई अधिकार नद्दीं रकक्‍्खा गया था। इस विकेन्द्रीयकरण के फलस्वरूप 
देश में भयानक आथिक अव्यवस्था का जन्म होना स्वाभाविक था। 

(२) गवर्नर जनरल अब भी कार्यकारिणी का कार्यशील अध्यक्ष था, सत्ता 
का प्रतीकमात्र वैधानिक शासक नहीं । 

(३) यह आशंका थी कि साम्प्रदायिक वर्गीकरण प्रणाली निश्चय ही देश को 
तीन भागों में विभक्क कर देगी । इसका परिणाम राष्ट्रीय एकता तथा जनतनत्र के 
लिए, विनाशकारी सिद्ध होगा । 

(४) प्रांतों का अनिवार्य वर्गीकरण प्रान्तीय स्वराज्य के सिद्धान्तों के विरुद्ध 
था। उदाहरण के लिये, हिन्दू बहुसंख्यक प्रान्त श्रासाम तथा राष्ट्रीय मुस्लिम बहु- 
संख्यक उत्तर-५श्चिम सीमाप्रान्त को अपनी इच्छा के विरुद्ध पाकिस्तान “बः और “स? 
वर्गों में सम्मिलित किया गया था। 

(५) अन्य संघ-शासित देशों की प्रचलित प्रणाली के प्रतिकूल भारतीय संघ 
के कुछ श्रंगों (उदाहरणार्थ देशी राज्यों) के लिये संघ में सम्मिलित होने के पूर्व अपने 
प्रदेशों में जनतन्त्रात्मक संविधान करना अनिवार्य नहीं किया गया था | 

(६) अस्थायी सरकार में लीग तथा काँग्रेस के समानुपात का प्रस्ताव “न 
तकयुक्त था, न न्‍्यायसड्ूत, न उचित झर न्‌ जनतन्त्रवादी सिद्धात्तों के अनुरूप द्वीग ।? 
इसने काँग्रेस को साम्प्रदायिक संस्था के नीचे स्तर पर गिरा दिया। साथ ही काँग्रेस 
का यह कहना न्यायसड्भत था कि वह भारत की ७५ प्रतिशत जनसंख्या का... प्रति 
निधित्व करती हे ओर लीग केबल २५ प्रतिशत का, अ्रतएवं क्षीग के साथ उसकी 
बराबरी का प्रश्न द्वी नहीं उठना चाहिये। "८८ / _ ७ 

अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के १ जून, सन्‌ १६४६ ई० के सूचना-पत्र में 
उसके दृष्टिकोण की सुन्दर तथा संक्षित व्याख्या इस प्रकार की गई थी : “प्रतिबन्धों 
आरक्षणों, अभिरक्षणों तथा वर्गहितों के संतुलन के (इस) बन में स्वतन्त्र भारत का 
स्पष्ट चित्र द्वी नहीं दिखाई पड़ता हँ१ |” 
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मुस्लिम लीग की आलोचना भी .इससे कम तीज्र नहीं थी। उसका कहना 
था कि इस योजना में पाकिस्तान की माँग के साथ पूरा-पूरा न्याय नहीं किया गया 
था। मुसलमान राष्ट्र अब भी भारत भूखण्ड में स्थित पूर्ण स्वतन्त्र पाकिस्तान की 
माँग पर अ्रडिग था। सिखों की प्रतिक्रिया इससे भी अधिक महत्वपूर्ण थी। उन्हें,ने 
कहा कि इस योजना में केवल हिन्दुओं तथा मुसलमानों के ह्वितो का हे ध्यान रखा 
गया था ओर सिखों का भविष्य ३६ सदस्यों की एक ऐसी संस्था को सौंपा गया 
था जिसमें २३ मुसलमान, ६ हिन्दू तथा केवल ४ सिख होंगे | ऐसी संस्था से न्याय, 
सद्दानुभूति श्रथवा निष्पक्षता को श्राशा किस प्रकार की जा सकती थी १ हिन्दू महा- 
सभा की अखिल भारतीय समिति ने यह आचक्षेप किया कि भारत की एकता तथा 
उसके संगठन को केबिनेट मिशन ने केवल सिद्धान्त रूप में माना था, व्यवहार में 
नहीं । उसके अनुसार केबिनेट मिशन योजना का प्रमुख दोप अन्य अल्पसंख्यकों का 
ध्यान न रखते हुए. केवल मुस्लिम लीग को प्रसन्न करना था। प्रान्तों को वर्गों में 
विभाजित करने के सिद्धान्त का भी उसने विरोध किया क्‍योंकि महासभा का ध्येय 
अखण्ड भारत था। देशी राजाओं के दृष्टिकोण से योजना ठीक थी, किन्ठ॒ देशी 
रियासतों की जनता के प्रतिनिधियों ने आल इण्डिया स्टेट्स पीपुल्स कान्फ्रे न्‍स (#&]] 
[709 5६20८8$ ?८००॥८४१? (४07८7८॥८८) में इस बात पर आ्राश्चय तथा दु:ख 
प्रकट किया कि योजना में देशी रियासतों की जनता के प्रतिनिधियों का कोई ध्यान 
नहीं रखा गया था। साम्यवादी लेखक रजनी पामदत्त ने योजना की आलोचना इस 
प्रकार की : “सन्‌ १६४६ ६० की वेधानिक योजना में भारतीय राजनतिक जीवन के 
पर तत्वों के संतुलन की पुरानी प्रणाली का ही प्रयोग किया गया था | इस प्रणाली 
का मुख्य उद्देश्य था प्रतिक्रियावादी देशी नरेशों की धुरी पर काँग्रेस तथा मुस्लिम 
का इस ढंग से संतुलन करना कि कार्य-रूप में तथाकथित स्वतन्त्रता का माम भी 
न रह जाये और अन्तिम तथा वास्तविक शासन-अधिकार अंग्रेज्ञों के द्वाथों में 
ग बना रहे। |? 


इस प्रकार आलोचना करते हुये भी अन्तत: सभी दलों ने इस योजना को 
स्वीकार कर लिया। प्रत्येक दल इसे अपने उहँं श्य की प्राप्ति का साधन बनाना चाहता 


| अलकबनणनननिना-टटपिलानत- अ्विजलिलनल++ + 
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था। इसकी अनिवार्य वर्गीकरण प्रणाली में पाकिस्तान का श्राधार निहित था, अत- 
एय ६ जून सन्‌ १६४६ ई० को मुस्लिम लीग ने इसे रवीकार कर लिया। १४ जून 
को कर्ग्रेस ने बताया कि वह अल्पकालीन प्रस्तावों से कमी सहमत नहीं दो सकती | 
तथापि वह दीर्घकालीन योजना को कार्यान्वित करने के लिये तत्पर थी। सिखों ने 
आरम्भ में तो धारासभा में अपने प्रतिनिधि भेजना तक स्वीकार नहीं किया, परन्तु बाद भें 
उन्होंने भी श्रपनी नोति बदल दो और योजना को कार्यान्वित करने के लिये तत्पर द्वो 
गये क्‍योंकि काँग्रेस ने उनके अधिकारों तथा ट्टितों की रक्षा करने का आश्वासन दिया | 

विधान-सभा निर्मोण---उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि अब गतिरोध 
का श्रन्त अवश्य हो जायगा | परन्तु होना कुछ ओर ही था | कबिनेट मिशन ये जना 
के अवुसार जुलाई सन्‌ १६४६ ई० में संविधान-सभा के निर्वाचन हुये। इनके फल- 
स्वरूप २१० साधारण स्थानों में १६६ काँग्रेस को मिले । इसके अतिरिक्त चीफू कमि- 
श्नरों द्वारा शासित प्रदेशों में ४ में से ३ स्थानों में काँग्रेस के प्रतिनिधि चुने गये और 
१ सिख््र तथा ३ मुसलमान स्थान भी काँग्रेस ने प्राप्त किये । श्रकाली दल तथा पंजाब 
की यूनियनिस्ट पार्ट के ५ प्रतिनिधि चुने गये | इस प्रकार सब मिलाकर २६६ सदस्यों 
की संविधान-सभा में २११ सदस्य काँग्रेस-पक्त के हो गये। मुस्लिम लीग के केबल 
७३ प्रतिनिधि निवाचित हुये थे। जिन्ना साहब ने इसे पशुबल का बहुमत बताया और 
शीत्र ही विधान-सभा की सत्ता तथा “स? वर्ग में श्रासाम की स्थिति के प्रश्नों पर 
विरोध करना आरम्भ कर दिया। काँग्रेस का कहना था कि विधान-सभा एक सर्व- 
सत्तापूर्ण रुस्था है, तथा योजना के अचुसार आसाम को अधिकार है कि याद “सः 
वग का प्रस्तावित विधान उसे अपनो इच्छा के प्रतिकूल प्रतीत हो तो वह प्रारम्भिक 
अवस्था के बाद किसी सप्रय वर्ग से बाहर आ सकता हे। जिन्ना साहब दोनों प्रश्नों 
पर काँग्रेस हृष्ठिकोशण से सहमत नहीं थे । अ्रत: उन्होंने बम्बई में लीग-कार्यकारिणी 
की एक बेठक बुलाई ओर उसमें पूरी सुधार-योज़ना पर फिर बिचार करने के बाद उसे 
अस्वीकार कर दिया जय.) २६ जुलाई सन्‌ १६४६ की इसी बेठक में लीग ने, पाकि- 
स्तान की प्राप्ति के लिये, मुसलमानों को “प्रत्यक्ष आन्दोलन! ( [)7८८( 4८४०४ ) 
आरम्भ करने का आदेश दिया | यह निश्चय हुआ कि १६ अगस्त को समस्त देश 
में प्रत्यकज्षु-अन्दोलनन दिवस”! मनाय। जाय। इस प्रत्यक्ष आन्दोलन के फलस्वरूप 
कलकत्ता, पूर्वी बंगाल तथा पंजाब में बिनाश का नग्न दृत्य आरम्भ दो गया। कल- 
कत्ते में तीन दिन तक्र लीग मन्त्रिमएडल की छत्रछाया में अमानुषीय रक्तपात हुआ । 
कलकते से आग नोश्राखाली पहुँची जहाँ हिन्दुओं पर बर्बरतापूर्ण अ्रत्याचार हुए । 
इन श्रत्याचारों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बिद्दार में हिन्दुओं ने मुसलमानों पर आक्र- 
मण किए | हस प्रकार सारे देश में अशान्ति फैल गई और जन-घन की बड़ी 
दवानि हुई | 


११६ भारतीय राजनीति ओर शासन 


अस्थायी सरकार---हम ऊबषर बता चुके हैं कि काँग्रेस ने केबिनिट मिशन की 

योजना की संविधान सभा सम्बन्धी दीघंकालीन योजना स्वीकार कर ली थी, परन्तु 
उसने मन्त्रिमरडल मिशन की अस्थायी सरकार बनाने की अल्पकालीन योजना 
स्वीकार नहीं की थी। इसका मुख्य करण जिन्ना साइब का. हट था | वे इस बात 
पर अड़े थे कि अस्थायी सरकार में काँग्रेस तथा लीग के सदस्यों की संख्या बराबर- 
बराबर हो, काँग्रेस के प्रतिनिधियों में कोई मुसलमान न हो, तथा किसी एक सम्प्रदाय 
के विरोध करने पर उस विषय में सरकार कोई महत्वपूर्ण निर्णय न करे । काँग्रेस 
स्वभावत: इस व्यवस्था के विरुद्ध थी। श्रत: जब लाड वेवेल ने काँग्रेस अध्यक्ष के 
पास इस आशय का सुकाव भेजा जिसमें उन्होंने अस्थायं। सरकार के निर्माण में 
काँग्रेस तथा लीग को बराबर प्रतिनिधित्व देने की बात कद्दी, तो काँग्रेस अध्यक्त ने 
वाइसराय को उत्तर दिया कि काँग्रेस ऐसा कोई भी सुकाव स्वीकार नहीं कर सकती 
क्योंकि वष्ट हिन्दुओं के प्रति न्यायपूर्ण नहीं है ओर उसमें ग़ेरलीगी मुसलमानों को 
कोई स्थान नहीं दिया गया है| इस पर मिशन ने १६ जून १६४६ को एक घोषणा की 
जिसमें १४ सदस्यों की अ्रन्तकॉलीन सरकार बनाने की एक योजना उपस्थित की गई। 
इस योजनामें देश के विभिन्न दल को इस प्रकार प्रतिनिधित्व दिया गया-६ काँग्रेस (५ सबर्ण 
हिन्दू ओर १ हरिजन), ५ लीग, १ अकाली सिख, १ पारसी ओर १ ईसाई | १६ जून 
की घोषणा में यह भी बतलाया गया कि अन्तर्कालीन सरकार में देश के दोनों प्रमुख 
दलों, लीग तथा काँग्रेस, का रहना आवश्यक द्वे । किन्तु यदि वे दोनों या उनमें से 
कोई एक अन्तकालीन सरकार में सम्मिलित होने में अपनी असमर्थता प्रकट करेगा तो 
वाइसराय एक ऐसी श्रन्तकॉलीन सरकार की स्थापना करेंगे जो १६ मई की घोषणा 
स्वीकार करने वालों का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व कर सके | काँग्रेस ने १६ जून 
की घोषणा के अनुसार एक अन्तकालीन सरकार की स्थापना का विरोध करते हुए 
कद्दा कि काँग्रेस किसी प्रकार का अन्यायपूर्ण समकोता स्वीकार नहीं कर सकती ओर 
वद्द किसी साम्प्रदायिक वर्ग को 'वीटो? का अश्रधिकार प्रदान करने के सिद्धान्त से भी 
सहमत नहीं है। १६ जूम की थोजना में मुसलमानों के पाँचों प्रतिनिधि लीगी थे | 
झोर जब काँग्रेस ने यह अ्रधिकार माँगा कि वह अ्रपने प्रतिनिधियों में चाह जिसे 
. नामज्भद करे-....और विशेषकर एक राष्ट्रीय मुसलमान को स्थान दे--तो उसकी बात 
'.. अ्रस्वीकार कर दी गई । इस प्रकार यह योजना काँग्रेस का राष्ट्रीय स्वरूप नप्ट करने 
की एक चाल मात्र थी, किन्तु काँग्रेस उसमें न फँस सकी । चू कि काँग्रेस ने १६ मई 
की दं।धंकालीन योजना को तो स्वीकार किया था ओर १६ जून की श्रन्तकालीन सर- 
कार की स्थापना सम्बन्धी योजना को अस्वीकार, श्रत; लार्ड बेवेल कुछ उलभन में 
पड़ गये ओर उन्होंने अश्रन्तकालीन सरकार बनाने का निश्चय कुछ दिनों के लिये 
ध्थगित कर दिया | वाइरुराय के इस निश्चय से लीग ने २६ जुलाई के अपने प्रस्ताव 
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” (द्वारा केबिनेट मिशन की दीघंकार्लीन तथा अल्पकालीन दोनों हंं। ये.जनाओ के प्रति 
' अपने सहयोग की समाप्ति कर दी.4 अब अस्थायी सरकार बनाने की अधिकारिणी 
श्रकेली काँग्रेस ही रद्द गुई | दोनों दलों को एक संयुक्त सूची बनाने के विषय में पं० 
जवाइरलाल नेहरू तथा ज़िन्ना साहब के बीच वार्तालाप भी चला, परन्तु इसका कोई 
फल नहीं निकला। श्रन्त में लाड वेवेल ने श्रस्थायं| सरकार बनाने के लिये काँग्रेस 
से नाम माँगे और ३ सितम्बर सनू १६४६ ६० को प० नेहरू के मन्त्रिमए्डल ने पद 
की शपथ ली । इसमें ५ काँग्रेसी हिन्दू, १ कॉँग्रेसी तथा २ गेरकाँग्रेसी मुसलमान, 
१ अकाली सिख, १ गरकाँग्रेसी भारतीय ईसाई, १ गरकाँग्रेसी १रसी तथा १ कॉँग्रेसी 
अनुसूचित जाति, सब मिलाकर १२ सदस्य ये। परन्तु लार्ड वेवेल अब भी जिन्ना 
साहब से वार्तालाप कर रहे थे और अक्टबर में उन्होंने मुस्लिम लीग को अस्थायी 
सरकार में सम्मिलित द्वोने का निमन्त्रण दिया। परन्तु लीग से काँग्रेस के साथ 
सम्मिलित उत्तरदायित्व स्वीकार करने का वचन नहीं लिया गया था ओऔओर न उससे 
संविधान निर्माण में सहयोग देने का ही वचन लिया गया था | जब लार्ड वेबेल लीगी 
सदस्यों को श्रन्तकालीन सरकार में लाने के लिये प्रस्तुत हुये तो पं० नेहरू लीग से यह्द 
आश्वासन चाहते थे कि वह सरकार तथा संविधान सभा के कार्यों में पूर्ण सहयोग 
देगी । इसके उत्तर में वाइसराय ने पं० नेहरू को लिखा था, “श्री जिन्ना ने मुझे यह 
आश्वासन दिया है कि लीग श्रन्तकॉलीन सरकार तथा संविधान सभा में सहयोग के» 
उह श्य से द्वी सम्मिलित होना चाहती है |” किन्तु लीगी सदस्यों ने ऐसा नद्दीं किया।। 
उन्होंने सरकार के मीतर अपना अलग गुट बनाया और ६ दिसम्बर को हं।ने वाली 
संविधान सभा की पहली बठक में भी मुस्लिम लीग ने कोई भाग नहीं लिया | 
। फिर गतिरोध--.-इन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार ने लार्ड वेवेल के साथ 
दो काँग्रेसी, दो लीगी तथा एक अकाली प्रतिनिधियों को लन्दन में मन्त्रणा के लिये 
निमन्त्रित किया। काँग्रेस प्रतिनिधि लन्दन जाने के लिये प्रस्तुत न थे किन्तु प्रधा नमनन्‍्न्री 
एटली के व्यक्तिगत श्रनुरोध तथा यद्द आश्वासन देने पर कि खरकार की इच्छा योज- 
नाश्रों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने की है, काँग्रेस की ओर से अ्रफेले पं० नेहरू 
लन्दन गये | लीग की ओ्रोर से मि० जिन्ना तथा नवाबज़ादा लियाक्नत अली खाँ ने 
झोर सिखों की झोर से सरदार बल्देवसिषह्ट ने इस मन्त्रणा में भाग लिया। इन 
नेताश्रों से परामर्श करने के पश्चात्‌ ब्रिटिश सरकार ने ६ दिसम्बर सन्‌ १६४६ ६० 
को एक वक्तव्य प्रकाशित किया जिसमें मन्त्रिमश्डल-मिशन-योजना के वर्गीकरण खंड 
के विषय में मुस्लिम लीग की व्याख्या का समर्थन किया गया। परनन्‍्ठ लीग्र ने इतने 
पर भी ६ दिसम्बर को द्ोने वाले विधान-सभा के उद्घाटन में भाग नहीं लिया। ओर 
३१ जनवरी सन्‌ १६४७ को लीग की कार्यकारिणी ने कद्दा. कि संविधान-सभा का 
निर्वाचन और अधिवेशन श्रारम्भ से द्वी नियम-विदृद्धू तथा श्रमान्य था, श्रतणव ब्रिटिश 


श्श्ध भारतीय राजनीति और शासन 


सरकार को इसका अविलम्ब विलयन (])580]0007) कर देना चाहिये। परन्तु 
विधान-सभा की कार्यवाह्दी चलती रही ओर उसने दिसम्बर-जनवरी में लीग की श्रनु- 
पस्थिति में ही उई श्य-प्रस्ताव (09]८८४४८४ २ि०८४०)०४०॥) स्वीकार करके 
अपना प्रारम्मिक कार्य समाप्त कर लिया । 

गम्भो र साम्प्रदायिक परिस्थिति---इस बीच लीग की प्रत्यक्ष आन्दोलन की 
नीति के फलस्वरूप साम्प्रदायिक परिस्थिति वेगपूर्वक गम्भीर द्वोती चली जा रद्दी थी । 
कलकत्ता, नोश्राखाली, टिपरा, बिहार और पंजाबमें रक्त ओर आँसुओं से इतिद्दास 
लिखा जा रहा था । पंजाब में लीग ने संयुक्त मंत्रिमएडल के विरुद्ध दिंसात्मक आन्दो- 
लन आरम्भ कर दिया था और उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रदेश में गुश्देशाही चल रद्दी 
थी। पश्चिमी पंजाब तथा सीमान्‍्त प्रदेश में फरवरी और मार्च के पूरे दो मद्दीनों भर 
विस्तृत अव्यवस्था का राज्य रहा | नगरों तथा गाबों में असद्याय हिन्दुओं ओर सिन्तों 
पर मुसलमानों ने संगठित आक्रमण किये; घर छूट कर जला दिये गये, बच्चे ओर बूढ़े 
भी नहीं छोड़े गये और कद्दी-कद्दी तो पूरे-पूरे परिवारों को जीवित ही भून डाला गया | 

अंग्रेज़ा के भारत छोड़ने का निश्वय--कै बिनेट मिशन के चले जाने के 
पश्चात्‌ की घटनाओं ने, विशेषकर अन्तर्कालीन सरकार के निर्माण सम्बन्धी काँग्रेस- 
लीग मगड़ों ने, यह सिद्ध कर दिया कि स्थिति ब्रिटिश सरकार के बियन्त्रण के बाहर 
है तथा लाड वेवेल भारत के शासन के लिये अ्रयोग्य हैं। भरत स्थित अंग्रेज्ञी प्रति- 
निधियों ने लंदन को समाचार भेजे कि परिस्थिति इतनी शेचन.य तथा शिथिल हो 
गई दे कि शासन किसी समय उिन्न-भिन्न हो सकता है। देश के विभिन्न भागों में 
साम्प्रदायिक रक्तात दो रहा था और अ्रन्तकालीन सरकार के अन्दर काँग्रेस तथा 
लीग एक दूसरे का विरोध कर रहे थे । काँग्रेस को इच्छा थी कि मुस्लिम लीग अन्त- 
कालीन सरकार से निकल जाय क्योंकि वह संविधान सभा का वहिष्कार कर रद्दी थी। 
दूसरी ओर, लीग चाइती थी कि काँग्रेस ही अन्तकॉलीन सरकार से निकल जाय 
झोर उसी का शासन पर पूर्ण प्रभाव रहे | देश में अ्रव्यवस्था तथा श्रराजकता तो 
थी द्वी, साथ दह्वी यह भी सत्य है कि द्वितीय मद्दायुद्ध के पश्चात्‌ ब्रिटेन विश्व शक्ति के 
स्तर से श्रमेरिका तथा रूस के सामने नीचे गिर गया था। वहाँ के राजनीतिशों ने 
यह अनुभव किया कि वे अ्रब पूरे साम्राज्य का भार संभालने में श्रसमर्थ हैं। श्रत: 
ब्रिटिश मटदुर सरकार ने यद्द निश्चय किया कि भारत की परिस्थिति सुधारने के 
लिये उन्हें भारत को सत्ता इस्तान्तरित करनी दी दोगी। २० फरवरी सन्‌ १६४७ ई० 
को प्रधान मंत्री एटली ने इज्लंड की लोक सभा (प्र०घ४८ ० (0०ग्रप्घ008) में 
एक घोषण को जिसमें लार्ड वेवेल के स्थान पर लाडे माउण्टबेटेन की नियुक्त की 
बात कई गई तथा यद बताया गया कि अंग्रेज ३० जून सन्‌ १६४८ ३० तक अ्रवश्य 
भारत से चले जायेगे। घोषणा में यह भी बताया गया कि श्रंप्रेज्ी सरकार केवल 


भारत छोड़ो श्श्ह 


उसी विधान को स्वीकार करने के लिये प्रस्तुत होगी जो कैबिनेट मिशन योजना के 
अनुसार बनाई गई संविधान सभा द्वारा बनाया गया हो | और, ““यदि यह प्रतीत होगा 
कि निश्चित समय से पहले भारत के सभी प्रमुख दलों द्वारा स्वीकृत संविध;न का / 
निर्माण न हो सकेगा तो सम्राट्‌ की सरकार को यह निश्चित करना पड़ेगा कि निश्चित. 
समय पर सत्त। किसे हस्तान्तरित की जाय--ब्रिटिश भारत की किसी केन्द्रीय सरकार ५ 
को, प्रान्तीय सरकारों को अ्रथवा किसी अन्य रीति से जो भाग्तीयों के हित में सब से 
अधिक उपयुक्त हो ।!? आशा की जाती थी कि अन्तिम तिथि की घोषणा से परिस्थिति 
की गम्भीरता समक कर भारत के विभिन्न दल थअ्ंग्रेज़ों के जाने के पृर्व ही अपना मतभेद 
दूर कर लेगे। परन्तु इसका प्रभाव उलटठा ही पड़ा | घोषणा के पश्चात्‌ मार्च-अ्रप्रेल -. 
सन्‌ १६४७ में पश्चिमी पंजाब तथा सीमाप्रान्त म॑ साम्प्रदायिकता ने भयानक रूप 
धारण किया ओर मुसद्मानों ने हिन्दुश्ों के साथ पाशविकता का व्यवहार किया। 
इस काल की लाहीर, रावलपिंणडी और मुल्तान की मारकाटठ की दुघंटनायें अत्यन्त 
ढःखद हैं | इस पर महात्मा गाँधी ने अंग्रेज़ों को तुरन्त भारत छोड़ देने का परामर्श 
दिया। उन्होंने कह्दा कि अंग्रेज़ जाने का निश्चय तो कर ही चुके हैं, परन्तु शासन 
अब भी उनके हाथों में ही है। निष्पक्ष प्रेत्ककों के रूप मं उनकी उपस्थिति अ्व्यवस्था 
को जन्म दे रही हे और अस्थायी सरकार भी इस फेलते हुये विनाश को रोक नहीं 
पा रही हे। «& 

माउण्टबेटेन योजना और विभाजन---भारत के अ्रन्तिम वाइसराय लार्ड 
माउण्टबेटेन मार्च सन्‌ १६४७ ई० के अन्त में यहाँ आये। उन्होंने आते ही यहाँ की 
राजनेतिक परिस्थिति को ठीक-ठीक समभने का प्रयत्न आरम्म कर दिया । उन्होंने 
सबसे पहले गाँधी जी से तथा उनके बाद अन्य नेताओं से मिल कर विचार-विनिमय 
किया | और शीघ्र ही वे इस निश्चय पर पहुँच गय कि इस असाध्य अवस्था में किसी 
तेज्ञ उपचार के बिना काम नहीं चलेगा | लीग के प्रति नधियों से वा्तालाप के पश्चात्‌ 
वे इस निष्कर्प पर पहुँचे कि लीग स्वतंत्र और संयुक्त भारत के विधान निर्माण के लिये 
आयोजित संविधान सभा में किसी भी प्रकार से सहयोग देने के लिये तेयार नहीं है । 
अत: भारत की राजनैतिक समस्या को शान्तिपूर्ण ढंग से हल करने के लिये देश के 
विभाजन को छोड़ कर अन्य कोई उपाय न था। काँग्रेस ने देखा कि यदि वह इस 
विभाजन को स्वीकार नहीं करती तो देश में गृह युद्ध छिड़ जाने की आशंका है जिसके 
परिणामस्वरूप देश की स्वतंत्रता को माँग बहुत दूर पटक दी जायेगी। अ्रत: काँग्रेस 
देश के विभाजन के लिये तैयार दो गई, किन्तु उसकी यद्द शर्त थी कि पाकिस्तान 
जनसंख्या के आधार पर बने ओर पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्य में पंजाब, बंगाल तथा 
आसाम के वे प्रदेश सम्मिलित न किये जायें जहाँ ग़र-मस्लिम जनसंख्या का बाहुल्य 
हो। ला्ड माउण्टबेटेन को काँग्रेस का यह तक न्यायसंगत प्रतीत हुआ । अतः १८ 


१२५० भारतीय राजनीति और शासन 


मई को वे ब्रिटिश मंत्रिमएडल से आवश्यक परामशं करने वायुयान द्वारा लन्दन गये | 
वहाँ से लौट कर ३ जून को भारतवासियों के नाम रेडियो पर सन्देश देते हुये उन्होंने 
'ब्रिटिेश सरकार की नई योजना की घोषणा की जिसमें भारत तथा पाकिस्तान नाम के 
दो उपनिवेशों को सत्ता सौंप कर जून सन्‌ १६४८ ई० से बहुत पहले ही अंग्रेजों के 
भारत से चले जाने की व्यवस्था की गई थी | 


इस योजना में भारत के विभाजन तथा दो ओऔपनिवेशिक सरकारों को शीघ्रा- 
तिशीघ्र सत्ता हस्तान्तरित कर देने की विधि का विस्तारपूर्ण विवरण दिया गया था | 
विभाजन का स्पष्ट उल्लेख न करते हुए भी इसमें इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी 
कि प्रस्तावित पाकिस्तानी क्षेत्र इच्छानुसार अपने लिये अलग विधान-सभा का निर्माण 
कर सके। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप में पाकिस्तान की माँग स्वीकार कर लेने के बाद 
काँग्रेस तथा सिखों की बज्भाल और पंजाब के विभाजन की माँगों को भी अस्वीकार 
नहीं क्रिय॒ जा सकता था। अ्रतएव इन प्रान्तों की तात्कालिक विभ्वजन-व्यवस्था के 
उहू श्य से इनकी धारासभाओं के दो-दो भाग किये गये | एक भाग में मुस्लिम बहु- 
संख्यक क्षेत्रों के सदस्य रखे गये तथा दुसरे में अन्य क्षेत्रा के। अन्तिम विभाजन के 
लिये समवर्ती बहुलंख्यक क्षेत्रों की सीमायें निर्धारित करने के उहं श्य से प्रसिद्ध अंग्रेज़ 
न्यायशासत्री सर सिरिल रडक्लिफ के सभापतित्व में दो सीमा-कमीशन नियुक्त किये गये | 
जहाँ तक देशी राज्यों का सम्बन्ध था, उन पर ब्रिटिश राज्य-सत्ता के प्रभुत्व तथा इस 
सम्बन्ध से उत्नन्न होने वाले सारे अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का अन्त हो गया | अब उन 
पूरी स्वतन्त्रता थी कि वे चाहे उत्तराधिकारी सरकारों की संघ-व्यवस्था में सम्मिलित 
दवा, चाहे उनके साथ कोई दूसरी व्यवस्था करें। ०८० 


माउन्ट बेटेन योजना से भारत के अधिकतर दलों को वास्तविक प्रसन्नता नहीं 
हुई | काँग्रेस की ओर से पं० नेहरू ने कहा “में_इन प्रस्तावों को आपके सम्मुख 


2 नमन के लिए. जब रखता हू तो हमारे हृदय में कोई प्रसन्नता नहीं होती |?” सिक्‍सखों 
आर सरदार वल्देव सिंह ने भी इसी प्रकार के भाव व्यक्त करते हुए, कहा, “धथयुट्ट _ 
सत्य नहीं होगा यदि मैं यह कह कि हम सब प्रसन्न हैं| यह थोजना हर एक को 
मर मल करन नहीं कर सकती, कम से कम सिक्‍्ख जाति को तो नहीं |? इस योजना की तीज 
आलोचना करते हुए. प्रसिद्ध साम्यवादी लेखक रजनी पामदत्त अपनी पुस्तक “आज 
का भारत” (]009 ]'०099) में लिखते हैं, “इस योजना के आधार पर | योजना के आधार पर देश का 
जो विभाजन हुआ उसमें अनेक बुराइयाँ थीं | प्रथम यह कि राज्यों की सीमा भाषा, 
संस्कृत या राष्ट्रीयता के आधार पर निश्चित नहीं की गई थीं, अपितु इस विभाजन गई थीं, अपितु इस विभाजन 


का आधार साम्प्रदायिक था | इससे अल्पसंख्यकों की दोनों देशों भें सुरक्षा जाती अल्पसंख्यक [[ में सुरक्षा जाती 
रदी |: ******** द्वितीय, दो राज्यों को सत्ता इस्तान्तरित करने के कारण देशी राज्यों 
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की स्थिति श्रीर मी जटिल हो गई। दोनों राज्य उन्हें अपने संघों में सम्मिलित करे 
का प्रयत्न करने लगे जिसके फलस्वरूप दोनों राज्यों _मं मतभेद तथा संघप होने 
लगे |--०*९****** तृतीय, विभाजन का दोनों देशों की आशिक ओर राज़नेतिक स्थिति 
पर भी हानिकर प्रभाव पड़ा ।? आधिक दृष्टि से एक ओर भारत खाद्यान्नों के सम्बन्ध 
जे क्सलमी हों गया क्योंकि जूट तथा अन्न पैदा करने वाले अधिक क्षेत्र पाकिस्त 
में चले गए दूसरी और ऊनी माल, कागज, चीनी आदि के लिए पाकिस्तान भारत 
पर आश्रित हो गया क्‍योंकि इन वस्तुओं को तेयार करने के लिए आवश्यक लोहे 
ओर कोयले की पाकिस्तान में बहत कमी है। राजनंतिक दृष्टि से भी विभाजन दोनों 
देश | केलए हानवर सिद्ध हुआ | विभाजन के कारण देश के लाखों नर नारियों 
को अपने पैतृक घर-बार से अलग द्ोकर अनेक कष्ट सहन करने पढ़े। लाखों की 
सम्पत्ति नष्न हुई तथा लाखों निरपशाघ तथा निरीह के प्राण गये 
“7 झौजमना में इतने अधिक दोप होने पर भी इसे एक अनिवाय बुराई के रूप 
काँग्रेस ने स्वीकार कर लिया। लीग तथा देश के अन्य प्रमुख राजनंतिक दलों ने 
भी इसे मान लिया । श्रतएव ब्रिगिश लोकसभा द्वारा जुलाई सन्‌ १६४७ ई० में स्वीकृत 
भारतीय स्वतन्त्रता कानून में इसका समावेश कर लिया गया। इस कानून में श्प 
अगस्त सन्‌ १६४७ ई० से भारत तथा पाकिस्तान नामक दो उपनिवेशों के निर्माण 
का विधान किया गया था। उक्त तिथि के पूव ही उत्तर-पश्चिम सीमाप्रांत, आसाम 
के सिलहट के जिले तथा बिलोचिस्तान ने मतगणना द्वारा पाकिस्तान में सम्मिलित 
होने का निणंय कर लिया | इस प्रकार श्रब भारत निम्नलिखित चार भागों में विभक्त 
हो गया था---( १) उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान, जिसमें पश्चिमी पंजाब, स्िन्‍्ध, सीमा- 
प्रान्त तथा बिलोचिस्तान सम्मिलित थे; (२) उत्तर-पूर्वी पाकिस्तान जो पूर्वी बड्भाल तथा 
सिलहट को मिला कर बना था; (३) भारतीय संघ, जिसके अन्तर्गत शेष ब्रिठिश भारत था; 
ओर (४) देशी राज्य, जिन्हें इच्छानुसार किसी भी उपनिवेश में सम्मिलित होने की 
स्वतन्त्रता थी। इस कानून के लागू होते ही, अ्रर्थात्‌ १५, अगस्त से, इन उपनिवेशों 
पर ब्रियिश लोकसभा का कोई अधिकार नहीं रह जायगा | इन उपनिव्रेशों के गबनर 
जनरल वेधानिक प्रधानमात्र होंगे। उनको ब्रिटिश राष्ट्संघ से सम्बन्ध-विच्छेद करने 
का पूरा अधिकार होगा । 
इस प्रकार १५ अगस्त सन्‌ १६४७ ई० को ब्रिटिश सांम्राज्यवाद, काँग्रेसी 
राष्ट्रवाद तथा लीगी सम्प्रदायवाद के त्रिभुजी संघर्ष का अन्त हुआ | ब्रिटिश साम्राज्य- 
बादियों ने अनुभव किया कि अडिग तथा अनवरत संघर्ष के विरुद्ध अधिक समय॑ 
तक भारत पर अधिकार बनाये रखना असम्भब था। अन्‍्तर्राष्टीय परिस्थिति मी ऐसी 
ही गई थी कि इस उत्तरदायित्व का भार बहन करना तकसज्भत नहीं प्रतीत होता था । 
अतएव हमारे देश -.की विशाल शक्ति तथा हमारे अनन्त साधनों का विभाजन करनें 
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के पश्चात्‌ उन्होंने यहाँ से प्रस्थान किया | काँग्रेसो राष्ट्रवादियों ने अनुभव किया कि 
देश को अराजकता तथा साम्प्रदायिक उच्छ्लुलता से बचाने के लिए विरोधियों को 
भारी मूल्य चुकाना आवश्यक है। अतएब अपने पवित्र आदर्शों के प्रतिकूल उन्होंने 
विभाजन स्वीकार कर लिया | और मुस्लिम लोग ने अपने हठ का पुरस्कार पाया। 
परन्तु जो पाकिस्तान उसे मिला वह जिन्ना साइब के स्वप्न से बहुत कम था और 
इतना वे बहुत पहले, ओर अधिक मेत्रीपूर्ण रीति से भी प्राप्त कर सकते थे । 


आठवाँ अध्याय 
भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता 


साम्प्रदायिक समस्या---भारतवर्ष के सम्प्रदायवादी अपने को भारतीय बाद 
में समझते हैं, हिन्दू या मुसलमान पइले | उनके मतानुसार राष्ट्वाद का एकमात्र 
शुद्ध तथा पवित्र स्वरूप सम्प्रदायवाद होता है। वे अपने को कट्टर हिन्दू अथवा कट्टर 
मुसलमान समझने, ओर इस बात का प्रचार करने में, गव॑ का अनुभव करते हैं, 
परन्तु वास्तव में धार्मिक आचार-विचार की दृष्टि से उनमें से अधिकतर जनता से 
बहुत दूर हैं | प्रत्येक सम्प्रदायवादी किसी न किसी धर्म में अवश्य विश्वास करता है 
परन्तु यह नद्ीं कद्दा जा सकता कि किसी भी. धर्म में विश्वास रखने वाला प्रत्येक 
व्यक्ति सम्प्रद!यवादी ही होता है| सम्प्रदायवादी धर्म को दी जीवन समभते हैं, और 
कोई-कोई तो_ मनुष्य की आथिक ग्रावश्यकताओं को भी उचित महत्व नहीं देते। 
उनके जीवन-दर्शन भें सबसे अधिक महत्व इस बात को दिया जाता है कि जनता 
की धार्मिक क॒ट्टरता, उसका अन्धविश्वास, न नष्ट होने पाये | जनता की दुदुशा एवं 
उसकी भूख-प्यास को. यह लोग उतना महत्वपूण नहीं समकते। सम्प्रदायवादी 
सस्‍्वभावत: राष्ट्रवाद, वज्ञानिक कार्य-प्रणाली, वस्तुवाद तथा माक्संवाद सरीखे सिद्धान्तों 
से धृणा करते हँ,, परन्तु उनकी यह घृणा मय तथा निराशा का परिणाम होती है 
गम्भीर अ्रध्ययन का नद्ठीं। वे “घर्म संकट में है?” चिल्ला-चिल्ला कर जनता की मनो 
वेज्ञानिक स्थिति से लाम उठाने में विश्वास करते हैं। भारत में धर्म सदा से जीवन 
का प्रधान अज्ञ रद्या है, परन्तु पश्चिम में विशान तथा दर्शन की प्रगति के साथ-साथ 
राजनीति के त्षेत्र में धर्म का महत्व कम होता गया | अ्रतएब सम्प्रदायवाद को 
पश्चिम की श्रपेकज्षा भारत_में जनता की धर्म-भीछ्ता से खेलने का अ्रधिक अवसर 
मिला | इस विषय में पंडित जवाइरलाल नेहरू की व्याख्या बड़ी सुन्दर है । ० लिखते ३ 
हैं; “कुछ समय पूर्व से राजनतिक क्षेत्र में घम कां स्थान उस विचारधारा ने ले 
लिया है जिसे सम्प्रदाय कद्दा जाता है। सम्प्रदाय उस धार्मिक एकता पर | 
वर्ग- भावना को कद्दते हैं जिसका वास्तविक उहू श्य उस वर्ग-विशेष के लिये राजनैतिक 
शक्ति तथा श्रधिकारों की प्राप्ति द्योता है |? संक्षेप में, हम कद्ट सकते हैं कि सम्प्रद!य: 
बाद तथा राष्ट के समस्त नागरिकों के लिए समान अधिकारों की निष्पक्षु व्यवस्था 
यह दोनों विरोधी धारणयें हैं जिनका सामंजस्य कभी सम्भव नहीं | 

हमारे देश में साम्प्रदायिक कलद के कारण राष्टीय आन्दोलन की बहत 
ह्वाति हुई। सन्‌ १६४७ ई० तक आधुनिक भारत॑य जीवन की सबसे अ्रंधिक महत्त 
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पूर्ण तथा जठिल समल्या साम्प्रदायिकता द्वी थी। ऐसा प्रतीत द्ोने लगा था कि इस 
समस्या का कोई समाधान ही नहीं है। जेसे-जसे समय बीतता जाता था परिस्थिति 
की जठिलता भी बढ़ती जाती थी; सुलमाने का प्रत्येक नया प्रयत्न इसे और अधिक 
उलमभा कर छोड़ जाता था। कुछ राजनीति-विशारदों का कहना है कि यद्द समस्या 
ग्रेज़ों की उत्पन्न की हुई थी ओर सदा उनकी “विभाजन-नीति” से प्रेरणा ग्रहण 
रही । दूसरे गोलमेज़ सम्मेलन में स्वर्य महात्मा गाँधी ने कद्दा था कि भारत में 
हिन्दू-मुसलमानों की कलह “ब्रिटिश आगमन की समवयस्क थी,” और भारत के 
स्वतन्त्र द्वोते ही इसका भी अन्त हो जायेगा | गाँधी जी के अनुसार धार्मिक मतभेद 
को यह समस्या असाध्य नहीं थी और इसके रहते हुए मी मारतवासी राष्ट्रीय एकता 
प्रात्त कर सकते थे। परन्तु एकता के मार्ग में अगम्य पर्वत की भाँति ब्रिथिश नीति 
खड़ी थी। गाँधी जी की यह धारणा सरलतापूर्वक सिद्ध की जा सकती हे। परन्तु 
हमारा इतिहास बताता है कि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व मी भारत में घार्मिक-संघर्ष 
हुआ करते ये। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी स्वीकार किया है कि हिन्दू-मुस्लिम 
समस्या सम्भवत: अंंग्रेज़ों की सृष्टि नहीं थी परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इस खाई 
को चोड़ी करने में अंग्रेज़ों ने श्रपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया | इसमें मुख्य दोष 
इमारा ही है। विदेशियों के लिये तो अपने प्रभुत्व को स्थायी बनाने का प्रत्येक 
उपाय करना स्वाभाविक था। परन्तु पारस्परिक अविश्वास तथा विदेशियों में विश्वास 
करके हिन्दू-मुसलमान स्वयं इस जाल में क्‍यों फँसे ? महात्मा गाँधी के नेतृत्व में 
काँग्रेस सदा यही कहती रही कि हिन्दू-म॒स्लिम एकता हमारे राष्ट्रीय जीवन की साँस 
है, ओर उसकी प्रप्ति के लिए गाँधी जी ने अपने प्रा्णों तक का दाँव लगा दिया | 
इसका कुछ प्रभाव भी हुआ, परन्तु जेसा पंडित जवाइरलाल नेहरू ने आज से कुछ 
समय पूर्व कद्दा था : “दुर्माग्यवश देश अब भी सम्प्रदाथवाद के परिणाम भोग रहा 
है | विदेशों में आज भो भारत की प्रतिष्ठा है, परन्तु ऐसा लगता है कि 
सम्प्रदायवाद की पुकार हमें ससार की दुर्गध में गिरा कर रदेगी ।” 
| मुस्लिम सम्प्रदायवाद का जन्म--स्वतन्त्रता के पथ पर हमने अनेक कढ़ि 
नाइयों का सामना किया, परन्तु सबसे जटिल समस्या साम्प्रदायिक द्वितों फे सन्तुलन 
की थी। इस दिशा में सबसे अधिक कठिनाइयाँ मुस्लिम सम्प्रदायवाद ने उपस्थित 
की, श्रतएव सबसे पहले हम उसके इतिद्दास तथा कारणों की व्याख्या करेंगे | सन्‌ 
७ ३० के विद्रोह में हिन्दू-मुसलमान दोनों कन्घे से कन्धा भिड़ा कर श्रंग्रेज्ञों के 
विरुद्ध लड़े ये । यदद एकता अंग्रेज्ों के लिए बड़ी भयानक थी, और सरकार ने शीघ्र 
ही इसका उपाय खोज निकाला। उसने भारतीय सेना के पुनर्संगठन में अपनी 
“विभाजन-नीति” के प्रयोग का आरम्म किया। सन्‌ ४७ के पूर्व भारतीय सेना सार्ब 
देशिक थी । उसमें सभी प्रान्तों तथा जातियों के संयुक्त दस्ते होते थे | परन्तु ऐक्य 
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भाषना का नाश करने के उद श्य से अब “वर्ग-आधारः” पर उसका पुनर्सगगठन किया 
गया | और भारतीयों का भारतीयों के साथ संतुलन करने की यह नीति सेना तक ही 
सीमित नहीं रद्दी, उसके बाहर भी उसका पालन किया जा रहा था। परन्तु अंग्रेजी 
शासन की दासता के फलस्वरूप राष्ट्रीय एकता का अप्रत्यक्ष विकास भी स्थामाबिक 
ही था | इस सम्भावना से डर कर कुछ अंग्रेज़ राजनीतिशों ने यहाँ तक कहना आरम्भ 
कर दिया था कि एकता का सदा के लिए अ्रन्त कर देने के उददं श्य से भारतीयों को 
प्रान्तीय स्वराज्य दे दिया जाना चाहिये । 

ब्रियिश सरकार जानती थी कि सन्‌ ५७ के विद्रोह के पीछे इिन्दुओं की अपेक्षा 
मुसलमानों का अधिक हाथ था। इसके अतिरिक्त मुसलमान अंग्रेज़ी शिक्षा में भी रुचि 
नहीं दिखा रहे थे ओर हिन्द उससे प१रा-पुूरा लाभ उठा रदे थे| इन्हों सब कारणों 
से विद्रोह के बाद कुल समय तक ब्रिटिश सरकार मुसलमानों से विशेष प्रसन्न नहीं 
रददी। वास्तव में अंग्रेज़ी शिक्ता का वहिप्कार मुसलमानों के लिए; भारी भूल सिद्ध 
हुआ । इसके फलस्वरूप उनमें अपने को पिछड़ा हुआ समझने की भावना आ गई 
ओर वे सरकारों पदों, घारासभाश्रों, इत्यादि में अपने लिए, आरक्षण की माँग करने 
लगे | जिस समय अग्रेज्ञों ने मारत में पदार्पण किया था, यहाँ का शासन, कम से 
कग कइ्ने के लिए, तो, मुसलमानों के हाथ में ही था। अश्रतएव अंग्रेजों को भी इस 
प्रकार की नीति का पालन करना पड़ा कि सत्ता धीरे-घंरे मुरालमानों के द्वाथ से 
निकल कर उनके द्वाथ में आ जाये। इसके अतिरिक्त बज्ञाल के मुसलमानों ने 
शंग्रज़ों के विरुद्ध वह्यबी आन्दोलन शुरू किया। १ वीं शताब्दी के श्रन्तिमकाल 
में अरब में वह्बी आन्दोलन आरम्म हुआ था | बचह्चाल में इस गान्दोलन के फल- 
स्वरूप बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया | पंजाब में 
वद्दाबियों ने सिक्‍खों के विरुद्ध युद्ध किया । जब पंजाब को अंग्रेज्ञों नें जीत लिया, तो 
इन्होंने अ्रंग्रेज्ों के विष्द्ध भी विद्रोद्द खड़ा किया | परन्तु अंग्रज्ञी सरकार ने इस 
अ्रान्दोलन को पूरी तरद्द दबा दिय।। इस आन्दोलन से अंग्रेजों की यद्द धारणा हे 
पुष्ठ दो गई कि मुसलमानों में स्वामिमक्ति की कमी हैं। श्रतएब उन्नीसबीं शताब्दी 
अन्तिम वर्षों तक त्िटिश सरकार मुसलमानों के दिद्वद्ध. पत्षप्रात की नीति का पालन 
करती रही 

परन्तु धीरे-धीरे अंग्रेज़ों के इस दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ । शिक्षित हिन्दू 
अपने अ्रधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे थे और शीघ्र दी उतके राजनैतिक असत्तोष 
ने बढ़ कर कॉग्रेस को जन्म दिया | काँग्रेस ने आरम्भ से हो राष्टीय एकता को अपना 
मुख्य आदश बनाया था। उसका उहंश्य सामाजिक तथा राजनतिक जीवन के 
साम्प्रदायिक भेद-साव को मिटा देना था। यद्द सब देख कर ब्रिटिश सरकार को 
आशंका हुई कोर उसने बड़ी चतुराई से दोनों सम्प्रदायों को झापस में लड़ा कर 
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राष्ट्रीय एकता को सदा के लिए अ्रसम्भव बना देने का प्रयत्न आरम्भ किया | उसने 
देखा कि मुसलमानों को राजद्रोही हिन्दुओं के विरुद्ध रख कर सरलतापूर्बक सन्ठुलन 
किया जा सकता है। अ्रतएव साम्राज्य की नंति में परिवर्तन हुआ । 
अब ब्रिटिश सरकार मुसल्वमवा-कर-व्म्रधिक पक्त लेने लगी | इस परिवर्तन का 
अधिक श्रय सर संयद अद्दमद खाँ को है | अंग्रज़्ां की इस नीति परिवतंन के पीछे सर 
सयद अहमद खाँ का बहत बड़ा हाथ था। उनका हृद विश्वास था कि मुसलमानों वी 
उन्नति के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करना आवश्यक है। वे चाहते थे 
कि अश्रंग्रज्जी शिक्षा ग्रहण कर मुसलमान अपनी अज्ञानता तथा निर्धनता की दशा से 
ऊपर उठ | श्रतएणव उन्होने मुसलमानों को बताया कि मौलवी लोग अपने अशान में 
चाहे जो कद्दत रहें, परन्तु वास्तव में पाश्चात्य शिक्षा का इस्लाम के सिद्धान्तो से 
+॥ विरोध नह। है। वे.प्रदा-प्रथा के तीव्र आलोचक तथा तुर्की खिलाफत से किसी 
प्रकार का सम्बन्ध रखन के विरोधी थे। उनके शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम की सफलता 
के लिए. सरकार की सद्दायता अ्रनिवार्य थी। और इधर काँग्रेस उसी सरकार के विरुद्ध 
आन्दोलन आरम्म कर रही थी। अतएव सर सेयद ने आन्दोलन से दूर रहने क 
निशवय किया। उनका कहना था कि किसी प्रकार भी राजनतिक प्रचार सम्पृ्ण 
भारतवासियों, ओर विशेष कर मुसलमानों के लिए बहुत अद्दितकर होगा । उनका 
ध्य|न अपन। नेतिक तथा मानसिक उन्नति की ओर से इट जायेगा जब कि उस समय 
इन्हीं दिशाओं में उन्नति करने की सबसे अधिक ग्रावश्यकता थी। उनके स्थापित 
किए, अलीगढ़ कालेज के लिखित उहं श्यों में से एक “भारत के मुसलमानों को 
का सम्राद की योग्य तथा लाभदायक प्रजा बनाना? भी था। ० जवाइरलाल 
नेहरू ने अपनी पुस्तक (])500५८79 ० 77079) में ठीक द्वी कद्दा हे :-...“राष्ट्रीय 
पर से सर सथद के पिरोध का मुख्य कारण कांग्रेस का हिन्दू संस्था होना नहीं था | 
वास्तव में वे इसका विरोध इसलिए करते थे कि उनके मतानुसार कांग्रेस राजनतिक 
क्षेत्र में श्रावश्यकता से अ्रधिक उग्र थी (वास्तव में उन दिनों काँग्रेस आवश्यकता से 
धधिक अनुदार थी) ओर बे स्वयं अंग्रेज्ञों की सहायता श्रोर उनका सहयोग चाहते ये |” 
काल में राष्टय विचारों के थे | उनका विचार था कि सामाजिक औऔ्और राजनतिक 
अधिकारो के सम्बन्ध में भारत॑यों ओर अग्रेज्ञों में कोई भी अन्तर नह्टीं दोना चाहिये। 
इसीलिए, उन्दोने. इलबर्ट, बिल का समर्थन किया था। सन्‌ श्छ्ूषड तक वे राष्ट्रीयता 
के पूर्ण समर्थक थ। उस बपे श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी द्वारा सरकार की सिविल सर्विस 
सम्बन्धी तत्कालीन नीति के विरोध भें दिए जाने वाले भाषण के लिए आयोजित 
सभा में उन्होंने समापतित्व का आसन भअ्रददशु किया था | किन्तु जब सन्‌ १८८४ ६० 
रष्ट्रीय काँग्रेस का जन्म हुआ उस समय सर सेयद 8 ६रूद ख़ाँ श्रपने अनुय[वियों 
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सह्दित काँग्रेस से परथक रहे | सर सेयद के विचारों में इस महान्‌ परिवतन का कारण 


उनके द्वारा संस्थापित अलीगढ़ कालेज के प्रधान अध्यापक श्री-ब्रेक.(४॥7. ८८४) 


का उन पर प्रभाव था। श्री बेक ने सर सेयद को राष्ट्रीय काँग्रेस से अलग करने तथा 
सरकार और मुसलमानों का निकट सम्पर्क स्थापित कराने का कठिन प्रयत्न किया 
: और इसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई। अलीगढ़ कालेज से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों को 
अच्छी नौकरियाँ दी गई | सरकार मुसलमानों का पक्ष करने लगी। अत: सर सेयद 
अंग्रेज़ों के परम भक्त दो-गये ओर राष्ट्रीय आन्दा!लन का घोर विरोध करने लगे। 


सन्‌ १८८८ में सर सेयद ने यूनाइटेड इश्डियन पेटियाटिक एसोसिएशन (एक्रा।€6 - 


[9470 7?207000 45502909) की स्थापना की जिसका उहँ श्य था भारत 
में अंग्रेज़ी साम्राज्य की नींच दृदू करना तथा इचज्धल्नड वासियों को यह अवगत कराना 
कि भारत के कुलीन हिन्दू तथा मुसलमान कांग्रेस से दूर ही नहीं, उसके 
विरोधी भी हैं । 
रन्‍्तु इसके बाद भी कुछ समय तक मुसलमानों की कोई ऐसी अलग संस्था 
नहीं रही जिसका ब्रिटिश सरकार काँग्रेस के विरुद्ध प्रयोग कर सकती। ब्रिटिश सरकार 
ने सन्‌ १८६३ ३० में 'एज्नलो-ओरियए्टल डिफेन्स एसोसिएशन (272]0 00967- 
(2)] ॥)८(८४०८ 0550००७४09) नामक संस्था के निर्माण में मुसलमानों की सहायता 
की | इस संस्था का मुख्य उहू श्य भारयंय मुसलमानों को अंग्रेज़ी राज्य की स्वामि- 
भक्त प्रजा बनाना या | इसके कुछ समय बाद “एज्भलो-मुस्लिम, डिफेन्स एसोसिएशन? 
(७720- पड॥।) 9८४८९ 35४0८200%9) नाम को एक दूसरी संस्था 
को स्थापना काँग्रस का विरोध करने के निश्चित उदू श्य से की गई। जिन परिस्थितियों 
में साम्प्रदायिक निवांचन तथा मुस्लिम लोग का जन्म हुआ उनसे थअग्रेज्ञों की कुणय्लि 
नीति पर यथेष्ट प्रभाव पड़ता है। इस नीति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण ब्यक्तीकरण 
लाड कज़न का बच्भधाल विभाजन था। मुसलमानों की एक सभा में भाषण देते हुये 
उन्होंने कहा मी था कि विभाजन के पीछे उनका उदहू श्य शासन को सुचारु बनाने 
के साथ-साथ एक ऐसे नए प्रान्त का निर्माण करना भी है जहाँ मुसलमान अपने 
बहुमत के बल पर राज्य कर सके। बद्धाल के इस नए प्रान्त के तत्कालीन गवर्नर 
सर बेम्फील्ड फुलर (87 8277979]6 +'प८॥) ने अपने प्रिय “मुस्लिम पत्नी 
सिद्धान्त?” की सरकारी व्याख्या की। इस पक्ष॒पात से प्रोत्साहित होकर मुसलमानों ने 
सन्‌ १६०६ ६०. में अपनी अलग, संस्था 'मस्लिम लीग! का संग्राटन किया | 
मुस्लिम लीग का जन्म--बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में मुसलमानों 


| 


। 


को संगठित करने की इस नीति का क्रमिक विकास हुआ | २द्ठ मई सन्‌ १६०६ ई०-. 
को लाडे मिण्टो ने भारत मंत्री आरले को लिखा था : “जहाँ तक काँग्रेस का सम्बन्ध | 


है..... यह आन्दोलन अधिक सीमा तक बिद्रोहात्मक हे। और मुझे तनिक भी 
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/सन्देह नहीं है कि आगे चलकर इस से भय की सम्भावना उत्न्न होगी। इधर मेंने इस 
' विपय में बडुत विचार किया है (शोर अन्त में इस निश्चय पर पहुँचा हु ) कि काँग्रेस 
५की प्रतिद्वन्दी संस्था की स्थापना सम्भव है|” और उसी व १ अक्टूबर को इतिहास- 
प्रसिद्ध आगा खाँ प्रतिनिधि-मएडल का आयोजन हुआ तथा वाइसराय लाड मिण्टो के 
समत्ष एक स्मृतिपत्र उपस्थित करके मुसलमानों के लिए, विशेष अधिकारों तथा प्थक 
निर्वाचन को माँग की गई | प्रतिनिधिमण्डल ने वाइसराय से प्रार्थन। की कि स्थानं(य, 
प्रान्तीय तथा केन्द्रीय निर्वाचनों के लिये मुसलमानों को प्रथक सम्प्रदाय स्वीकार कर 
लिया जाये | इस बात का लिखित प्रमाण उपलब्ध है कि इस प्रतिनिधिमणडल के 
' पीछे अंग्रेज अधिकारियों का हाथ था, ओर अलीगढ़ कालेज के तत्कालीन अध्यक्ष 
अ्रर्चबोल्ड महोदय ने इसे लिखा-पढ़ा कर भेजा था। मौलाना मोहम्मद अली के 
शब्दों मं यह सारा तमाशा “सिखाया-पढ़ाया आज्ञापालन मात्र? ((४07र77470 
ए८/गिए)27८८) था| स्वयं वाइसराय ने जो पत्र लार्ड मालें के पास भेजा था 
उससे भी स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रतिनिधि-मण्डल को शिमले से प्रेरणा प्राप्त हुई 
थी। ओर इस स्मृतिपत्र के उत्तर में लार्ड मिश्ठो ने कहा “में आप लोगों से पूर्ण 
सहमत हू ।” उसी दिन संध्या को लेडी मिण्णो के पास एक उच्च पदाधिकारी का पत्र 
आया जिसमें लिखा था : “आज एक महान कार्य हुआ है, ऐसा कूटनीति का कार्य 
जिसका प्रभाव भारतीय राजनीति पर बहुत दिनों तक रहेगा | ६२०,०००,०० व्यक्तियों 
को विद्रोही सेना में सम्मिलित होने से रोक लिया गया है£ |” ०८८ 


शिमला प्रतिनिधि-मण्डल की सफलता से उसमें भाग लेने वाले मुसलमानों 
को अपनी श्रलग श्रलग संस्था बनाने का प्रोत्साहन मिला | ढाका के नवाब सली- 
मुल्ला खाँ ने इस प्रकार के संगठन की एक श्रल्पकालीन योजना बनाई जिसके फल- 
स्वरूप अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुईं | लीग का पहला अधिवेशन ३० 
दिसम्बर सन्‌ १९०६ ३० को ढाका में हुआ | इसके उहू श्य निम्नलिखित थे :-.... 


(१) ब्रिटिश सरकार के लिये मुसलमानों के हृदय में अधिकाधिक स्वामिमक्ति 
की भावना को जन्म देना ; 
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भारतीय राजनीति म॑ सह्श्यदायिकता १२६ 


(२) “भारतीय मुसलमानों के राजनेतिक तथा अन्य ऋषिकारों की रक्षा 
करना और उनकी आ्आवश्यकतायें तथा आकाॉँण्तायें सरकार के समक्ष संयत भाषा में 
उपस्थित करना 


(३) “क्रमसंख्या (१) तथा (२) के अ्रन्तगंत उल्लिखित उद्दें श्यो पर यथासंभव 
विपरीत प्रभाव डाले बिना, भारत के अन्य सम्प्रदायों तथा मुसलमानों के बीच मेत्री 
भावना को बढ़ावा देना |” 


इस प्रकार मुस्लिम लीग का जन्म हुआ श्रोर उसे आरम्भ में दी ब्रिटिश सर- 
कार से प्रथक निर्वाचन का आश्वासन प्राप्त हो चुका था। सन १६०६ ६० के नये 
कानून में मुसलमानों के लिये प्रथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था मी कर दो गई। इस 
कानून के अन्तर्गत उन्हें प्रथक निर्वाचन तो मिला द्ढी, इसके साथ-साथ उनका साधा- 
रण क्षेत्रों में मताधिकार भी बना रहा । केन्द्रय धारासभा में उन्हें पाँच प्रथक स्थान 
मिले--..बंगाल, बम्बई, बिद्दार-उड़ीसा, मद्रास तथा संयुक्त प्रान्त से एक-एक | प्रान्तीय 
धारासभाओं के लिये उन्हें मद्रास और आसाम में प्रत्येक को दो, बम्बई, बिहार- 
उड़ीसा तथा संयुक्र प्रान्त में प्रत्येक को चार और बंगाल को पाँच स्थान मिलते | 
पंजाब में विशेष आरक्षण अ्रनावश्यक समम्का गया | 


लीग की राजनीति १६०६-१४---अपने जन्म से सन्‌ १६१३ ६० तक 
मुस्लिम लीग को नीति ब्रिटिश सरकार के प्रति स्वामिभक्ति की रद्दी | वास्तव में इसकी 
स्थापना दी इस उहं श्य को लेकर की गई थी। लीग के तत्कालीन स्थायी अ्रध्यक्ष 
हिज़ हाइनेत आगरा खाँ ने कहा था :-“घारासभाओं में हमारे प्रतिनिधि पहले 
सम्राट्‌ के स्वामिभक्त प्रजाजन हैं, फिर मुसलमानों के विशेष हितों के रक्षुक |”? मुस्लिम 
लीग की प्रतिक्रियावादी नीति सन्‌ १६०६ तक बड़ी तीन रद्दी। सन्‌ १६०८ के श्रमृत- 
सर के लीग अधिवेशन में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के विस्तार तथा सरकारी पदों 
पर मुसलमानों को अधिकाधिक संख्या में नियुक्ति की माँग की गई। ये माँगे सन्‌ 
१६०६ के अधिवेशन में भी दोहराई गई । १६१० के बाद लीग का यह प्रतिक्रिया- 
वादों स्वरूप कुछ शिथिल पड़ गया | इस समय कुछ ऐसी घटनायें हुई जिनसे लीग 
की नीति बदल गई । पहले लीग. ब्रिटिश. सरकार के प्रति स्वामिभक्ति सं विश्वास 
करती थी परन्तु सनू १६१३ £० से वह भारत के लिये ओपनिवेशिक स्वराज्य का 
प्रथलण करने लगी। योरोप की कुछ घटनाओं से इस प्रवृत्ति को विशेष प्रोत्साइन 
मिला | बीसवीं शताब्दी के.प्रारम्भिक वर्षा में तुर्की साम्राज्य के योरोप-श्थित बल्कान 
प्रान्तों ने स्वतन्त्रता प्राप्ति का प्रयत्व किया और इस प्रयत्न में श्ंग्रेज़ों ने उनकी बहुत 
सहु|यंता की | स्वय॑ तुर्किस्तान में भी सामन्सकालीन तुर्की साम्राज्य को एक शक्ति- 


है 
| 


१३० भारतीय राजनीति और शासने 


_शाली श्राधुनिक राज्य बना देने के उद्दे श्य से एक “नवयुवक तु्क आन्दोलन” हुआ। 
अँग्रेज़ों को इस आन्दोलन से आशंका हुई क्योंकि शक्तिशाली तुर्किस्वान उनके एशिया- 
स्थित साम्राज्य के लिये भय का कारण बन सकता था। अतएव आन्दोलन का दमन 
करने में उन्हं।ने तुर्की सुल्तान की भरसक सदह्यायता की। स्वयं मारत में भी मुसल- 
मानों को नीचा देखना पड़ा था | १२ दिसम्बर सन्‌ १६११ ई० को बंग-भंग का अ्रन्त 
कर दिया गया था | इन घटनाओं के फलस्वरूप लोग काँग्रेस के निकट आती जा रद्दी थी 
आओर सन्‌ १६१३ ३० में उसका उहूं श्य भी बदल कर ““ब्रटिश शासन-सत्ता के अन्त- 
गंत भारत के लिये उचित स्व-शासन की प्राप्ति” कर दिया गया। सन्‌ १६१४ के 
प्रथम मह्ययुद्ध में अंग्रेजों के टर्की से लड़ने के कारण भारतीय मुसलमान श्"ंग्रेज्ञों के 
बिरद्ध होगये | इसी व के लीग अधिवेशन में डा० अन्सारी और मोलाना अबुल 
कलाम आज्ञाद के प्रयत्नों के फलस्वरूप लीग-काँग्रेस सहयोग की भावना आर 


दृढ़ हो गई । 

काँ मेस-लीग समभौता---उस समय जिन्ना साहब कद्दर काँग्रेसी तथा लीग- 
विरोधी थे | परन्तु लीग का विधान संशोधित हो जाने पर वे उसमे सम्मिलित दो 
गये। उनके प्रभाव से काँग्रेस तथा लीग के बीच का अन्तर उत्तरोत्तर कम द्वोता 
गया ओर सन्‌ १६१६ के लखनऊ के सममोते के साथ दोनों दलों के बीच 
पूर्ण सहयोग स्थापित द्यो गया। इस सममोते की मुख्य-मुख्य बातें निम्न- 


लिखित थीं :-- 
६) मुसलमानों का पथक प्रतिनिधित्व पूवंबत्‌ बना रददेगा | 
(२) परन्तु साधारण क्षेत्रों मं मुसलमानों का मताधिकार नहीं रह जायेगा | 


४<“(३) समझौते में यह व्यवस्था की गई “कि कोई प्रस्तावित कानून, अथवा 
उसका कोई अंश, अ्रथवा किसी सम्प्रदाय विशेष से सम्बन्ध रखनेवाला कोई प्रस्ताव, 
उस सम्प्रदाय के तीन-चौथाई सदस्यों के विरोध पर आगे नहीं बढ़ाया जायेगा ।?? 


(४) केन्द्रीय धारासभा में निर्वाचित सदस्यों के ३ मुसलमान सदस्य रखने का 
निश्चय किया गया तथा यह निश्चय हुआ ह प्रन्तों में मुस्लिम स्थानों की संख्या 
एक पूर्व-निश्चित श्रनुपात में रहे। ७८ का 


निम्नलिखित तालिका से लखनऊ समझौते तथा माण्टेग्यू-चेम्सफर्ड सुधार- 
थोजना के अन्तर्गत (सलमान स्थानों की तुलनात्मक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है--- 


भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता १३१ 


(लखनऊ समभोते के | १६१६ की सुधार 
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लखनऊ का सममौता हिन्दू मुस्लिम एकता का द्योतक था, परन्तु यह एकता 
राष्ट्रवाद के मूल सिद्धान्त की उपेक्षा करके प्राप्त की गई थी। काँग्रेस ने मुसलमानों 
की एथक निर्वाचन सम्बन्धी माँग यह समझ कर स्वीकार कर ली थी कि थोड़े दिनों में 
मुसलमानों का सन्देद्द दूर द्वो जाने पर यह व्यवस्था भी समाप्त हो जायेगी। परन्तु 
आज हम अनुभव करते हैं कि यद काँग्रेस की भारी भूल थी। साम्प्रदायिक निर्वाचन 
क्षेत्रों के फलस्वरूप हिन्दू-मुसलमानों के बच .वंमनस्य बढ़ गया ओर साइमन कमीशन 
तक ने स्वीकार किया कि इस प्रकार फे निर्वाचन-सक्षेत्र “समान नागरिकता की भावना 
के विकास में रोड़े हैँ |?” ओर वास्तव में आगे चलकर यही साम्प्रदायिक प्रश्न स्वराज्य 
की राह का सबसे बड़ा रोड़ा सिद्ध हुआ | 


खिलाफ़त आन्दोलने-- प्रथम मद्ायुद्ध के समय इज्लेर्ड ने अपने इस 
निश्चय की घोषणा की कि युद्ध समास होने पर भारत को. अपने भविष्य के विषय में 
स्वयं निशंय करने का अधिकार दे दिया जायेगा। श्रतएव जब सन्‌ १६४८: ६० में 
मद्दायुद्ध समाप्त हुआ, हिन्दू-मुस्लमान सभी को बड़ी झाशायें थीं। परन्तु दुसरी ओर 
नोकरशाही रोल़ट बिल के रूप म नई #खलाशों का निर्माण कर रही थी। उधर 
युद्ध के उपरान्त तुर्किस्तान के साथ ज़ो व्यव्रद्यार किया.जा रहा था उससे भारतीय 
मुसलमानों की भावना को भारी धक्का लगा। माण्टेग्यू-चेम्सफड योजना से लीग ओर 
काँग्रेस दोनों ही को अ्रसन्‍्तोष हुआ था और इस प्रकार युद्ध के अ्रन्त ने उक्त दोनों 


लत जा, 


दलों को ब्रिदिश. सरकार के विदद्ध तथा एक दूसरे के बहुत निकढ़ कर दिया था | 


3-93 प्रकाशक: 
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अवसर अश्रच्छा था। मुसलमानों ने मित्र राष्ट्रों द्वारा तुकिस्तान के साथ किये जाने 
वाले दुव्यंवद्दार के विरोध में खिलाफृत आन्दोलन थारम्म कर दिया | इस झानदोलन 
का मुख्य कारण मुसलमानों का यद्द धामिक विश्वास था कि “भौतिक एवं आध्या- 
त्मिक संस्था के रूप में खिलाफत का श्रस्तित्व इस्लाम का श्राधार है,” और तुर्की 
सम्राट्‌ दी अकेला शासक था जो इस्लाम के धर्म-स्थानों की रक्ता करने का उत्तर- 
दायित्वपूर्णं कर्त्य उचित रीति से सम्पादन कर सकता था | ज्ञ़नवरी सन्‌ १६२० ई० 
में डा० अन्सारी के नेतृत्व में मसलमानों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने वादसराय से 
मिलकर उन्हें “तुर्की साम्राज्य तथा सुल्तान की खिलाफत को बनाये रखने की आ्राव- 
श्यकता” सममाने का प्रयत्न किया | इसी वर्ष महात्मा गाँधी के नेतृत्व में काँग्रेस ने 
भी अपने कलकत्ते के अधिवेशन में खिलाफृत आन्दोलन का समथंन किया । काँग्रेस 
के इसी अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया था। वास्तव में 
असहयोग श्रौर खिलाफृत दोनों आ्रान्दीलन साथ-साथ चलते रहे झोर दोनों आ्रान्दोलनों 
के नेताश्रों की एक दूसरे से सहानुभूति थो। काँग्रेस ने हिन्दू-मुस्लिम एकता के द्वित 
में खिलाफ्त आन्दोलन की सद्दायता करने का निश्चय किया श्रौर इसी प्रकार खिला- 
फूत आन्दोलन के मुस्लिम नेताश्रों ने श्रसहयोग आन्दोलन के प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण 
सहयोग दिया और उसमें सक्रिय रूप में भाग लेने के अपराध में मद्रम्मदअली और 
शोक़तश्रली के अतिरिक्त श्रन्य मुसलमान भी एक बड़ी संख्या में जेल गये | परन्तु 
सन्‌ १६२१ ई० के मोपला विद्रोह से इस एकता को प्रबल आधात पहुँचा । मलाबार 
प्रान्त में मोपला नाम का मुसलमानों में एक कट्टर धार्मिक और पिछड़ा हुआ वर्ग 
था। सरकार चाहती थी, कि इन लोगों तक अ्रसइयोग आन्दोलन की चिनगारी न 
पहु चने पावे | अत: सरकार ने उस प्रान्त पर जछ्हाँ मोपला लोगों की आबादी श्रध्रिक 
थी १४४ धारा लगा दी। मोपला लोगों के धार्मिक नेताशों का श्रपमान किया गया 
अत: उन्होंने विद्रोह कर दिया | विद्रोह आरम्भ में राजनतिक था, अ्रत: काँग्रेस ने 
उसका समर्थन किया | परन्तु बाद को विद्रोह ने साम्प्रदाथिक और हिंसात्मक रूप 
धारण कर लिया श्रोर सेकड़ों निरपराध हिन्दू तलबार के घाट उतार दिये गये | श्र 
बष के मध्य तक साम्प्रदायिक एकता समाप्त दो खुको थी | दुसरी झोर सहयोग का 
अन्त हो चुका था श्रोर तुकिस्तान द्वारा खलीफा को पदच्युत कर स्वयं श्रपनी व्यवस्था 
सँभालने का निश्चय कर लेने के साथ खिलाफृत आन्दोलन निराधार हो गया था। 
इन परिस्थितियों में श्रनेक मुसलमान काँग्रेस से निकल-निकल कर ५तंज्ञीम” तथा 
(तबलीग' श्रान्दोलनों में सम्मिलित हो गये । इसके उत्तर स्वरूप श्रनेक हिन्दुओं ने 
भी “संगठन” तथा (शुद्धि? के आन्दोलनों को प्रोत्साइन देना थआारम्भ किया। एन 
परस्पर-विरोधी झान्दोलनों.से साम्प्रदायिक बेमनस्य की आग भड़क उठी, और सन्‌ 
१६२२ से सन्‌ १६३१ तक देश के विभिन्न भागों में भयानक साम्प्रदायिक दंगे हुये | 
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लीग में फूट--खिलाफृत आन्दोलन के दिनों में मुस्लिम लीग का प्रभाव 
कम हो गया था। जमीयत-उल-उलमा तथा खिलाफुत कमेटी आदि संस्था श्रागे 
श्रा गई थी श्रोर मुस्लिम लीग एक प्रकार से पृष्ठभूमि में पड़ गई थी | सन्‌ १६२३ ई० 
में लीग के लखनऊ अधिवेशन में इतने थोड़े व्यक्ति सम्मिलित हुये थे कि गणुपूरक 
संख्या ((०००७ा) न होने के कारण खुला अधिवेशन भी नहीं हो पाया | परन्तु 
कक “झ्रगले वर्ष जिन्ना साहब ने इसमें पुनर्जीवन भरने का प्रयत्न किया | साम्प्रदायिक 
निर्वाचन-व्यवस्था ने दोनों रुम्प्रदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न कर दिया था, जिन्ना 
साइबर ने फिर एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया। मार्च सन्‌ १६२७ ई० में 
उन्होंने दिल्ली में मुसलमान नेताओं का एक सम्मेलन किया, और इस सम्मेलन ने 
उनके प्रभाव से, दोनों सम्प्रदायों के संयुक्त .. निर्वाचन पर आधारित एक सममोता 
सव॑सम्मति से स्वीकार कर लिया। परन्तु जिन्ना साइब स्वयं लीग में एकता बनाये 
रखने में सफल नहीं हो सके | संयुक्त निर्वाचन के प्रश्न पर मुसलमानों में मतभेद 
उत्पन्न हो गया ओर सर मोहम्मद शफी के नेतृत्व में पंजाब की मुस्लिम लीग ने इस 
प्रस्ताव का तीत विरोध किया | साइमन कमीशन के मारत-श्रागमन ने इस मतभेद को 
ओर बढ़ा दिया | जिन्ना साइब और उनकी लीग ने कमीशन के वहिष्कार का निश्चय 
किया था परन्तु सर मोइम्मद शफ्फी उसका स्कगत करने के पक्ष में थे। इस प्रकार 
सन्‌ १६२७ ० में मुस्लिम लीग के दो, विरोधी अधिवेशन हुये, एक सर मोहम्मद 
शफ़ो के नेतृत्व में लाइर में तथा दूसरा जिन्ना साइब के सभापतित्व में कलकत्ते में | 
कलकतते के &धिवेशन में लाई ब्॒केनहेड की यह चुनौती भी स्वीकार कर ली गई कि 
भारतीय स्वयं कोई ऐसा संविधान नहीं बना सकते जिसमें किसी प्रकार का मतभेद न 
हो। सम्मेलन ने काँग्रेस तथा अन्य राजनतिक दलों के साथ मिल कर ऐसा विधान 
तैयार करने फे लिये एक उपसमिति की नियुक्ति की। उधर राष्ट्रवादी मुसलमानों ने 
लीग से बाइर निकलना आरम्भ कर दिया था। परिणाम यह हुआ कि. लीग पूर्णतया 
नरमदल के ह्वाथों में श्रा गई और सन्‌ १६३३ ६० के आरम्भ होते होते अपनी सन्‌. 
१६१० से पूर्व की स्थिति में फिर पहुँच गई थी | 
... किन्ना साहब का सत-परियर्तन--सन्‌ १६२८ ६० में सबदल सम्मेलन की 
विधान- उपसमिति ने श्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। श्स प्रस्तावित संविधान में .प्रथक 
निर्ाचन को कोई स्थान नहीं दिया गया था। अ्रतणव मुस्लिम लीग के शफी दल ने 
अाग[्ाँ के सभापतित्व में दिल्ली में एक बेठक करके.इस नेइरू कमेटी की रिपोर्ट का 
. विरोध किया | उधर जिन्ना साहब भी पाँच मई।ने इज्जलेंड में रहकर भारत लौटे और 
उन्होंने आते ह्वी शफी दल के साथ सउमकोता कर लिया | सन्‌ १६२६ ई० में दिल्ली 
में लीग का एक विशेष, श्रप्रिवेशन हुआ्ना जिसमें जिन्ना साहब ने अपना निम्नलिखित 
चोद शर्तों. बाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया | 
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१२४ 
र्ज, ) भावी संविधान का स्वरूप संघीय हो तथा अवशिष्ट शक्तियाँ प्रान्तों 
के अधिकार में रहें | 

(२) संघ के सभी प्रान्तों को समान स्वतन्त्रता प्राप्त हो । 

(३) सभी धारासभाश्रों में अल्पमतों को यथेष्ट प्रतिनिधित्व प्राप्त द्ो, परन्तु 
इस बात का ध्यान रखा जाये कि किसी प्रान्त विशेष में किसी वर्ग का बहुमत अल्प- 
संख्या अ्रथवा समसंख्या में परिणत न इोने पाये | 

(४ ) केन्द्रीय धारा-सभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व पूरी संख्या के एक 
तिद्ाई से कम न हो | 

(५) साम्प्रदायिक वर्गों का प्रतिनिधित्व पूबंवत्‌ पृथक्‌ निर्वाचन प्रणाली के 
अनुसार रहे। 

(६ ) ऐसा कोई प्रादेशिक पुनवितरण (६ट707 4) 72048079प४०7४) 
न किया जाये जिसमें पंजाब, बड्णाल श्रथवा उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रदेश के मुस्लिम 
बहुमत पर प्रभाव पड़ने की सम्मावना द्वो। 

(७) सभी सम्प्रदायों को पूर्ण घामिक स्वतन्त्रता का आश्वासन दिया जाये । 

(८) यदि किसी संस्था में किसी सम्प्रदाय-विशेष के तीन-चोथाई प्रतिनिधि 
किसी प्रस्तावित कानून को अपने सम्प्रद[य के लिए अहितकर कद्ट कर उसका विरोध 
करें, तो यह कानून किसी दशा में स्वीकार न किया जाये। 

(६) सिन्ध बम्बई प्रान्त से श्रलग कर दिया जाये । 

(१०) अन्य प्रान्तों की माँति सीमान्त प्रदेश तथा बिलोचिस्तान में भी सुधार 
लागू किये जायें । 

(११) मुसलमानों को सभी सरकारी नौकरियों तथा स्व-शासित संस्थाओ्रों में 
यथेष्ट प्रतिनिधित्व दिलाने की व्यवस्था संविधान में की जाये | 


(१२) संविधान में मुस्लिम संस्कृति, शिक्षा, भाषा धर्म इत्यादि की रक्षा तथा 
उन्नति फे लिए उचित अभिरक्षणों (59(८2०७०४/०8) की व्यवस्था की जाये। 

(१३) प्रत्येक केन्द्रीय श्रथवा प्रान्तीय मन्त्रिमएडल में मुसलमान सदत्यों का 
अनुपात पूर्ण संख्या के एक-तिहाई से किसी दशा में कम न दो। 

(१४) भारतीय संघ के प्रान्तों की सम्मति लिये बिना केन्द्रीय धारासभा संविधान 
में कोई संशोधन न करे | ४४ | 

पाकिस्तान का बीज--सन्‌ १६३० ई० में काँग्रेस ने सविनय अदज्ञा 

आन्दोलन आरम्म किया, परन्तु लीग उससे तटस्थ द्वी रद्दी। उसी बर्ष लीग के 
इलाहाबाद अ्रधिवेशन का सभापतित्व करते हुए डा०_ इकबाल ने कद्दा, “मैं तो 
चाहता हु कि पंजाब, सीमान्त प्रदेश, सिन्ध ओर बिलोचिस्तान को मिक्ता कर एक 
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राज्य बना दिया जाये |? उन्होंने बताया कि मुसलमानों का हित्‌ “एक उत्तर 
पश्चिमी संयुक्त मुस्लिम राज्य के निर्माण” में ही है। लगभग इसी समय र्‌हमत अली 
तथा केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के कुछ अन्य मुसलमान विद्याथियों ने इज्जलेंड में ही 
एक पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें कहा गया था कि मुसलमानों को अपना अ्र॒लग 
३, 'पाक्स्तान! (?0॥08/970) बनाने का अधिकार मिलना चाहिये। उनके 
“पाक्स्तान” का श्रर्थ था--प्रंजाब, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त अर्थात्‌ अफुगान 
प्रदेश, काश्मीर, सिन्ध ओर बिलोचिस्तान का संघ-राज्य | थोड़े दी समय में “पाक्स्तान? 
बदल कर “पाकिस्तान” (?]05६७7)) श्र्थात्‌ "पवित्र जनों का. देश” बन गया। 
परन्तु यहाँ पर एक बात ध्यान देने की यह है कि पाकिस्तान की धारणा के जन्म- 
दाता रहमत अली ने देश के सारे मुसलमानों के ऐश््य का प्रस्ताव नहीं किया था। 
उनकी माँग इतनी ही थी कि केवल उत्तर-पश्चिम के प्रान्तों में रहने वाले मुसलमानों 
का अलग संघ-राज्य बनाथा जाये | परन्तु उनकी इस योजना पर किसी ने गम्भीरता 
से विचार भी नहीं किया। यूसफ अ्रली साहब ने इसे “विद्यार्थी-मस्तिष्क की योजना”? 
बताया और चौधरी जफुरल्ला खाँ को यह योजना अव्यावहारिक तथा मरीचिका--- 
लय ([77720(0८4000९ 2०० (४८पर77८॥)) प्रतीत हुई । 
साम्प्रदायिक परिनिणंय (007रशएणथ। 4७०70)---सरकार अब 
भी मुस्लिम लीग का पक्ष ले रही थी। परन्तु सन्‌ १६३० ६० के बाद कुछ वर्षों तक 
त्वीग ने भारतीय राजनीति में अधिक भाग नहीं लिया। इस बीच जिन्ना साहब 
अधिकतर इज्जलैंड में रहे। वास्तव में वे वद्दीं रह कर वकालत आरम्भ करने का विचार 
कर रहे थे | परन्तु मार्च सनू १६३४ ई० में वे अचानक संयुक्त मुस्लिम लीग के सभा- 
पति बन कर भारत लौटे। उनके आते द्वी लीग में नये जीवन का संचार हुआ | 
लन्दन के पहले दो गोलमेज्ञ सम्मेलनों में साम्प्रदायिक समस्या का कोई समाधान 
नृहीं दो सका | इस दिशा में स्वयं महात्मा गाँधी ने भी व्यक्तिगत प्रयत्न किया परन्तु 
सफलता नहीं मिली । तब अगस्त सन्‌ १६३२ ई० में प्रधानमन्त्री, रैमज़े मेकडानल्ड 
_ने अपने परिनिर्यंय की घोषणा की । इस परिनिर्णय में मुसलमानों और सिक्‍खों के 
साथ-साथ भारतीय ईसाई, एँग्लो-इण्डियन तथा योस्पीय सम्प्रदायों के लिए, मी प्रथक 
निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी और स्त्रियों, श्रमिकों, व्यापार-हितों, ज़मींदारों तथा 
विश्वविद्यालयों इत्यादि को विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया था। मेहता और पटवर्धन 
के अनुसार “सन्‌ १६०६ ई० में निर्वाचन ज्षेत्रों के दस विभाग किये गये थे, अब 
(सन्‌ १६३२ ६० में) उनके १७ असमान विभाग कर दिये गये। स्त्रियों तथा मारतीय 
ईसाइयों पर उनकी इच्छाश्रों, के. प्रतिकूज्ष प्रथक प्रतिनिधित्व लादा गया था। ओर 
हरिजनों की साम्प्रदायिक निर्वाचन का अधिकार देकर हिन्दू समाज को और अधिक 
नि:शक्त बना दिया गया। यइ् विभाजन जीविका एज॑ं व्यवसाय के आधार पर किया 
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_गया था तथा संघर्षपूर्ण विभाजन की कोई भी सम्भ,बना बचा कर नहीं रखी गई थी |? 
म्प्रदायिक निर्णय पर भाषण देते हुए रैमज़े मकडानल्ड ने कहा था कि योजना 
विभिन्न वर्गों के विरोधी तथा प्रतिस्पर्दधी अधिकारों के बीच संतुलन का सच्चा प्रयत्न 
था। किन्तु सत्य यह है कि योजना के अन्तर्गत कुछ वर्गों का तो अत्यधिक पक्त 
लिया गया था और कुछ की उपेक्षा की गई थी | योजना योरुपियनों, एज्ललो इण्डियन 
तथा मुसलमानों के प्रति अधिकतर उदार थीं। किन्तु हिन्दुओं के प्रति श्रधिक अन्याय 
हुया था | एटली ने ठीक ही कहा था कि साम्प्रदायिक निर्णय का आ्राधार काम चलाऊ 
ही नहीं होना चाहिए। इस निर्णय ने मुसलमानों के साथ पतक्षपात किया है ओर 
हिन्दुओं के साथ अन्याय किया है। साम्प्रदायिक निर्णय तो केवल इसलिए होना 
चाहिये कि विभिन्न अल्पमत बालों को उचित संरक्षण मिल सके | लेकिन साम्प्र- 
दायिक प्रथक निर्वाचन से घोर साम्प्रदायिकता बढ़ेगी। संयुक्त निर्वाचन से ही साम्प्र- 
दायिकता का विष बढ़ने और फेलने से रोका जा सकता है।” श्री सी० वाई०.-जिन्‍्वा- 
मणि ने कहा “किसी भी दृष्टि से में इस निर्णय को सद्दी, बुद्धिमत्तापूर्ण ओर न्यायपूर्ण 
नहीं मानता |[********' में इस भयानक साम्प्रदायिक निर्णय का परिणाम अ्रभी से 
देख रद्द हूं | इससे साम्प्रदायिक मनम॒ठाव बढ़ेगा | आई० सी० एस० (. (:. 8.) 
के अफसरों के ह्वाथ मज़बूत दंगे-*****-** यह अफूसर सदेव की भाँति अपने को 
सर्वंशक्तिमान सममते रहेंगे |? 


मुस्लिम लीग ने तुरन्त यह परिनिर्णय स्वीकार कर लिया। परन्तु गाँधी जी ने्‌ 
जो उस समय यरवदा जेल में थे, हरिजनों के प्रथक प्रतिनिधित्व का तीत्र विरोध करते हुए. 
२० सितम्बर सन्‌ १६३२ ३० से अनशन आरम्म कर दिया। शीघ्र ही श्री मदन 
मोहन मालबी, श्री बल्लम भाई पटेल, श्री जयकर तथा श्री अम्बेदकर के प्रयत्नों से 
पूना का समझौता हो गया। इस समभौते में हरिजनों के लिए, बनाई गई श्र।रक्षण- 
प्रगाली का संशोधन किया गया | यद्द तय हुआ कि हरिजनों के लिए प्रान्तीय तथा 
केन्द्रीय धारासमा में कुछ स्थान रक्‍्खे जायें तथा उन्हें सरकारी नोकरियों में उचित 
प्रतिनिधित्व दिया जावे | इसके बदले में हरिजनों ने प्रथक निर्वाचन की माँग त्याग 
दी। सरकार ने इस समभोते को मान लिया, श्रत: गाँधी जी ने अपना उपवास 
तीड़ दिया। 
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भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता १३७ 


५इस्लाम संकट में है?'-...इसके बाद सन्‌ १६३४ ६० का _सुधार-कानून 
आया जिसकी भारतीय राजनैतिक विचार-धारा के सभी वर्गों ने तीव्र आलोचना की | 
इस सुधार-योजना के संर्घीय-भाग, को लीग तथा काँग्रेस दोनों ने ही अस्वीकार कर 
दिया था | परन्ठु लीग इसके प्रान्तीय-भाग को कार्यान्वित करने के लिए सहमत थी। 
उधर काँग्रेस ने पूरी योजना को अरवीकार बरते हुए, निश्चय किया था कि उसके 
प्रतनिधि, भारतीय जनता के हित-साधन के लिए, निर्वाचन लड़ कर धारासभाश्रों 
में जायेंगे परन्तु उनका उह श्य संविधान को निष्क्रिय बना कर उसका अन्त कर 
देना होगा | सन्‌ १६३६-३७ के शीतकाल में नये संविध!न के अतर्गत निर्वाचन हुये। 
उनके फलस्वरूप मद्गात, मध्यप्रांत, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार तथा उड़ीसा, इन ६ 
ग्रांतों में काँग्रेस को पूर्ण बहुमत प्र।प्त हुआ । रतन अन्य प्र।न्तं-...उत्तर-पश्चिम सीमांत 
बज्भाल तथा आसाम---में उसे पूर्ण बहुमत तो नहीं प्राप्त दो सका परन्तु उसके निर्वाचन 
सदस्यों की संख्या अन्य दलों की संख्या से अधिक थी। मुस्लिम लीग को भी अच्छी 
सफलता मिली परन्तु उसे किसी प्रान्त में बहुमत नहीं प्राप्त ह सका | यहाँ पर ध्यान 
देने योग्य बात यह है कि लीग को मुस्लिम बहुमत वाले प्रान्तों की अपेक्षा अन्य क्षेत्रों 
में अधिक सफलता प्राप्त हुईं। ओर जब काँग्रेस ने लीग के साथ मिलकर संयुक्त 
मंत्रिमएडल बनाना स्वीकार नहीं किया, तब लीगियों को बड़ा ज्ञोम हुआ | उन्होंने 
मुसलमानों में काँग्रेस के विरुद्ध प्रचार करना आरभम्म कर दिया। इसके कुछ समय 
बाद काँग्रेस ने अपना मुस्लिम जनसम्पक आंदोलन आरमभ्म किया | इससे लीग को 
आर अधिक रोष आया | इस समय लीग के स्थायी अध्यक्ष तथा सर्वेसर्वा जिन्ना साहब 
! । उन्होंने सन्‌ १६३७ ई० के लीग के लखनऊ अधिवेशन में कद्दा, “अ्रभी इसमें 
थोड़ा सा अधिकार तथा उत्तरदायित्व मिला है; परन्तु बहुसंख्यक सम्प्रदाय ने अ्रभी 

अपनी नीति का स्पष्टीकरण कर दिया है कि हिन्दुस्तान ईिन्दुश्नों के लिये है |?” 

जहाँ तक काँग्रेसी मंत्रिमएडलों का सम्बन्ध है, अल्पसंख्यकों का विश्वास प्राप्त 
करना उनके लिए, लाभदायक होने के साथ डी साथ उनकी नीति के अनुरूप भी था 
ओर उन्होंने उसके लिए, प्रयत्न भी किया । हिन्दू महासभा ने तो यहाँ तक कद्द डाला 
कि काँग्रेस मुसलमानों का पक्त लेकर अन्य सम्प्रदायों के साथ अन्याय-कर रही. है.। 
परन्तु मुस्लिम लीग चिल्ला-चिलह्ला कर कहती थी कि “इस्लाम संकट में है|” उपनिर्वा 
चनों में मुसलमान मतदाताओं को कुरान की शपथ दिला कर लीग पक्ष में मत देने 
के लिए. कह्य जाता था। दिन-रात चारों ओर यही -ढिंढोरा पीठा जा रहा था कि 
काँग्रेसी सरकारें मुसलमानों के साथ श्नन्याय कर रद्दी हैं। साधारणतया यद्द बताने 
का कष्ट नहीं किया जाता था कि यह अत्याचार क्या और किस प्रकार के हैं, ओर 
कभी-कभी किसी साधारण स्थानीय घटना को घुमा-फिरा एवं बढ़ा-चढ़ा कर अत्याचार 
का स्वरुप दे दिया जाता था। प्रोफेसर हुमायू” कबीर ने अ्रुपनी पुस्तक “४७४77 
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लि में मुस्लिम लीग के इन आरोपों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया 
:: (१) धामिक अधिकारों में हस्तक्षेप; (२) सांस्कृतिक परम्परा में हस्तक्षेप; (३) 
सरकारी नौकरियों तथा प्रतिनिधित्व में मुसलमानों का अनुपात कम करने का प्रयत्न; 
तथा (४) सामाजिक बड़प्पन का प्रदर्शन |? सन्‌ १६३८-३६ ६० भें लीग ने तन 
प्रलेख प्रकाशित किए, जिनमें कांग्रेसी प्रान्तों में हिन्दुओं द्वारा मुसलमानों पर किये गये 
कथित अत्याचारों का वणन किया गया था | कुछ समय पूर्व अखिल भारतीय मृस्लिम 
लीग ने काँग्रेसी प्रान्तों में मुसलमानों के साथ किये गये दुष्यंवहार एवं श्रन्यायों की 
जाँच-पड़ताल करने के लिए, पीरपुर कमेटी नियुक्त की थी। इसकी रिपो० नवम्बर सन्‌ 
१६३८ ६० में प्रकाशित हुईं जो असंख्य निराधार आरोपों का संग्रहमात्र थी। शरीफ 
कमेटी तथा फज़लल दृक़ कमेटी की रिपोर्टे भी इसी प्रकार के निराधार आरोपों से 
भरी थीं। इन तीनों रिपोर्ण का आधार कोरी कल्पना थी जिसका वास्तविकता से 
कोई सम्बन्ध नहीं था | सम्भव है कि कुछ ऐसी समस्याओं को सुलमाने के प्रयत्न में, 
जिनसे साधारणतया साम्प्रदायिक रुघ् उत्तन्न होता है, काँग्रेसी मंत्रिमएडलों ने कुछ 
भूलें की दां । परन्तु प्रोफेसर कृपलेंड तक ने स्वीकार किया है कि “सम्भव है कुछ 
ऐसी असम्बद्ध घटनायें हुई हों जिनमें हिन्दू ग्रामीणों ने अपने मुसलमान पड़ोसियों के 
साथ उद डता का व्यवद्दार किया द्वो, परन्तु इसका अर्थ तो किसी प्रकार नद्दीं होता कि 
काँग्रेसी मंत्रिमएडलों ने साम्प्रदायिक अन्याय की नीति स्वीकार कर ली थी | फिर 
जानबूक कर अत्याचार करना तो बहुत दूर की बात है? |” स्वयं काँग्रेसी सरकारों ने 
इस प्रकार के आरोप लगाने वालों को घटनाओ का पूर्ण विवरण देने अथवा सरकार 
की सहायता से उनकी जाँच करने के लिए, निमन्त्रित किया | परन्तु लीग ने इन 
निमन्त्रणों से लाभ उठाने का कभी कष्ट नहीं किया, ओर उसका कांग्रेसी-विरोधी 
श्रान्दोलन पूवंवत्‌ चलता रहा | सन्‌ १६४० के आरम्भ में काँग्रेस के तत्कालीन 
अध्यक्ष डा० राजेन्द्र प्रसाद ने जिन्ना साहब को एक पन्न लिखकर मुस्लिम-लीग के 
आरोपों को जाँच तथा निशुय के लिए; संघीय न्यायालय (["८१९४४) 0०००५) के 
समक्ष रखने को आमन्त्रित किया। परन्तु जिन्ना साहब ने यद्द निमंत्रण भी स्वीकार 
नहीं किया । ध्यान देने की बात है कि काँग्रेसी शासनकाल _ के छुछ अंग्रेज. प्रांतीय 
गवरनरों तक ने यह सावजनिक घोषणा की थी कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के प्रति किए, 
गये व्यवद्दार में कोई आपत्तिजनक बात नहीं देखी | १८८ 


सन्‌ १६३६ ई६० में काँग्रेसी मन्त्रिमएडलों ने एक ऐसे राजनेतिक प्रश्न पर 
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पद त्याग दिया जिसका मुस्लिम लीग तथा साम्प्रदायिक समस्या से कोई सम्बन्ध नहीं 
था। परन्तु इस बात से लीग का प्रतिक्रियावादी स्वरूप ओर स्पष्ट हो जाता दे कि 
ज़िन्ना साहब ने इस अवसर का प्रयोग काँग्रेस की अ्रत्यन्त कडु आलोचना करने में 
किया । उन्होंने प्रान्तों में काँग्रेसी शासन का अन्त होने के उपलक्ष में मुसलमानों 
को “मुक्ति दिवस” ([09ए ० 702ए८7७7८८) मनाने का आदेश दिया । इसके 
अतिरिक्त उन्द्दोंने राष्ट्रवादी मुसलमानों, ओर विशेष रूप से मौलाना आज्ञाद को चुन- 
चुन कर गालियाँ सुनाई । “मुक्तिदिवस” के आयोजन ने वेमनस्य को बढ़ा कर ईस 
विश्वास को ओर प्रबल बना दिया कि काँग्रेस के साथ किसी प्रकार का समभोता 
करने अ्रथवा भारत की स्वतन्त्रता के लिये प्रयत्न करने की मुस्लिम लीग की तनिक 
भी इच्छा नहीं दे। जिन्ना साहब द्वी इस समय लीग के सर्वेसर्वा थे । और वे पूर्णतया 
ब्रिटिश सरकार की ओर थे । अतएव काँग्रेस के पद॒त्याग कर देने पर बच्धाल, सिन्ध, 
पंजाब तथा आयाम में अ्रन्य काँग्रेस-विरोधी दलों के साथ मिल कर म॒स्लिम लीग ने 
संयुक्त मन्त्रिमएडलों का निर्माण किया। इस प्रकार उसने काँग्रेस के पदत्याग से 
रिक्तस्थानों की पूर्ति करने का यथासम्भव प्रयत्न किया, और कहने की आ्रावश्यकता 
नहीं कि सरकार भी उसके साथ थी। 
पाकिस्तान की माँग--सन्‌ १६३५ ई० से ही लीग ने एक प्रथक राज्य 
स्थापित करने को अपना मुख्य उहूं श्य बना लिया था ओर इसके तीन वर्ष बाद, 
श्र्थात्‌ सन्‌ १६३८ ई० में उसने देश के विभाजन की माँग उठाई। इसके पश्चात्‌ 
मार्च सन्‌ १६४० ई६०-काडीर में. लीग का एक अधिवेशन हुआ जिसमें विभिन्न प्रान्तों 
के लीगी प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया । इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव 
स्वीकार किया गया जिसमें माँग की गई कि मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों का भारत से 
विच्छेद किया जाये | श्रागे चल कर यह्वी पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध हुआ | 
इसमें कद्दा गया था कि भारत के उत्तर-पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्रों में जर्दहाँ मुसलमान 
न मील का बहुमत है, अलग-अलग वर्ग बना कर “स्व॒तन्त्र राज्यों? का निर्माण 
किया जाये तथा इन “प्वतन्त्र राज्यों? को रक्षा, वेदेशिक सम्बन्ध, यातायात तथा 
पूर्ण सत्ताधिकार फे लिये आवश्यक श्रन्य विषयों की पूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हों | जिन्ना 
साइब ने अपने भअ्रध्यक्ष पद से दिये गये भाषण में कद्दा : “मुसलमानों का अपना 
राष्ट्र है. उन्हें अपना देश, अपनी मातृभूमि तथा श्रपना राज्य भी मिलना 
चाहिये। मुस्लिम भारत ऐसे किसी संविधान को स्वीकार नहीं कर सकता जिसमें 
दिन्दू बहुमंत को शासन अवश्यम्मावी हो। यदि अल्पसंख्यकों पर कोई जनतन्त्रवादी 
प्रणाली लाद कर हिन्दू-मुसलमानों को एक साथ-रखा गया, तो इसका श्रर्थ होगा--.. 
हिन्दू राज्य एस प्रकार जिन्ना साहब ने अपने “दिराष्ट्र सिद्धान्त” (7७४० ९७- 
9०४ 7|८०7५) का प्रतिपादन किया | अगज़े वष॒ लीग के मद्रास अधिवेशन में 
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पार्किस्तान को लीग का मुख्य उह श्य स्वीकार कर लिया गया। यहाँ पर यह समझ 
लेना श्राधश्यक है कि पाकिस्ताम की यह माँग पएथक प्रतिनिधित्व, आरक्षण तथा 
दीर्घानुपात की नीति का स्वाभाविक परिणाम थी। “श्रतएव पाकिस्तान के जन्मदाता 
लाड मिन्दी थे, इक़बाल श्रथवा रहमत अली श्रथवा जिन्ना गहीं? |” 


पाकिस्तान की माँग पर सरकार तथा काँग्रेस की प्रतिक्रिया--सन्‌ 
१६४१ ई० के आरम्भ में जापानी सेनाथ भारत की ओर बढती चली श्रा रद्दी थीं, परन्तु 
भारतीय राजनीतिजशञों पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा | काँग्रेस ने अपनी 
माँगों में किसी प्रकार का संशोधन करना श्रस्वीकार कर दिया था | दूसरी ओर 
मुस्लिम लीग कंहद रही थी कि मुसलमानों फे लिये भारत की वेधानिक समस्या का 
एकमात्र समाधान पाकिस्तान है। इन परिस्थितियों में इद्धलेण्ड के युद्धकालीन म* त्र- 
मण्डल के सदस्य सर स्टेफूड क्रिप्स भारतीय नेताओं से ब्रिटिश नीति के प्रस्तावित 
घोषणा-पत्र पर बार्तालाप करने के लिये मार्च सन्‌ १६४२ भें भारत आये | इस घोषणा- 
पन्न॑ में कद्दा गया था कि युद्ध के बाद शीघ्र ही एक पूर्ण ओऔपनिवेशिक अधिकार प्राप्त 
भारतीय संघ के निर्माण की व्यवस्था की जायेगी तथा जो प्रान्त इस नये संविधान को 
स्वीकार करने में असमर्थ होगे उन्हें अपना अ्रलग संघ बनाने की स्वतन्त्रता होगी। 
थुद्धोत्तर संविधान-निर्माण की इस ब्रिथिश योजना को सभी दलों ने अस्वीकार कर 
दिया | काँग्रेस की मुख्य श्रापत्ति यह थी कि इस योजना में प्रान्तों को संघ से सम्बन्ध- 
विच्छेद करने का अ्रधिकार देकर पाकिस्तान की संभावना उत्पन्न कर दी गई थी | 
इसके विपरीत लीग की मुख्य श्रापत्ति यह थी कि इस थोजना के श्रन्तर्गत पाविस्तान 
को सम्भावना मात्र थी, निश्चित व्यवस्था नहीं | इस प्रकार क्रिप्स मिशन के असफल 
दो जाने पर काँग्रेस ने अपना प्रसिद्ध “भारत छोड़ो!” प्रस्ताव स्वीकार किया, और 
जिज्ञा साहब मे कद्दा कि इस प्रस्ताव के फलस्वरूप होने वाला श्रान्दोलन मुख्यतः 
मुसलमानों के विरुद्ध था, ब्रिठिश सरकार के विएद्ध नहीं। यद्यपि वास्तव में “भारत 
छोड़ी” श्रान्दोलन से मुसलमानों का कोई श्रह्वित नहीं हुआ. ८/ 


सन्‌ १६४२ ६० से सन्‌ १६४७ ६० तक काँग्रेस ने कई बार मुस्लिम लीग का 
सहयोग प्रास करने का प्रयत्न किया, परन्तु जिन्ना साहब ने प्रत्येक अवसर पर उसका 
प्रस्ताव दुकराते हुये यद्दी कद्दा कि समझौते के पइले पाकिस्तान की स्वीकृति श्रावश्यक 
है। सन्‌ १६४४ ६० में जेल से छूटने.पर मद्दात्मा गाँधी ने राजगोपालाचार्य-योजना 
के आधार पर कॉँग्रेस-लीग समभोते के लिये जिन्ना साहब से बार्तालाप की | इस 
योजना के अन्तर्गत पाकिस्तान को लगभग उतत्ा ही प्रदेश दिया जा रद्दा था जितना 
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शथ्रागे चल कर ३ जून की माउंण्टबेटेन योजना के श्रनुसार उसे प्राप्त हुआ। शर्त 
केवल इतनी थी कि उस प्रदेश का भारत से विच्छेद केवल तभी होगा जब उसके 
समस्त निवासियों की मतगणना में बहुमत उसके पक्ष में हो। परन्तु जिन्ना साहब ने 
यह “कटठा-पिठा, दीमक-लगा पाकिस्तान? (खाक्वाव९0, फ्रप9060, प्रा०- 
8०(९॥ ?8093097) स्वीकार नहीं किया | 

इस बीच ब्रिटिश सरकार ने भी भारत के सामने कई योजनायें रखीं | सितम्बर 
सन्‌ १६४५ ई० में इजजलेंड में मज़दूर दल की नई सरकार बनी | उसने भारतीय समस्या 
को सुलकाने का प्रयत्न आरम्म करते हुये घोषणा की कि शाघ्र ही स्वयं भारतीयों 
द्वारा निर्मेत संविधान के ग्राधार पर भारत को पूर्ण स्वराज्य देने की व्यवस्था की 
जायेगी | ब्रिगिश सरकार ने भारतीय नेताओं तथा देशी नरेशों से इस विषय में 
परामर्श करने के लिये भन्त्रिमंडल के तीन प्रमुख सदस्यों का एक प्रतिनिधि-मण्डल 
भारत भेजने का निश्चय किया | परामशं के मुख्य विषय निम्नलिखित थे | (१) 
भारत के संविधान-निर्माण का सबसे अच्छा उपाय ; (२) उक्त उहं श्य से भारत में 
एक विधान सभा की स्थापना ; तथा (३) सभी राजनतिक दलों के सहयोग से एक 
श्रन्तकॉलीन ([7८7४॥) सरकार की स्थापना | मार्च सन्‌ १६४६ ई० में, मन्त्रि- 
मण्डल मिशन भारत आगमन से कुछ समय पूर्व ब्रिटिश प्रधान मन्त्री ने अपनी 
इमानदारी का प्रमाण देते हुये घोषणा की कि किसी अल्पसंख्यक सम्प्रदाय को बहुमत 
की प्रगति में रकावट डालने का अ्रधिकार नहीं प्राप्त होगा | 

लीग तथा काँग्रेस के साथ मन्त्रिमएडल मिशन का वार्तालाप बहुत समय तक 
चलता रद्दा | यहाँ पर इस वार्तालाप का व्योरेवार वर्णन आवश्यक नहीं है | मई सन्‌ 
१६४६ ई० में मिशन का प्रस्ताव प्रकाशित किया गया। इसमें पाकिस्तान के सिद्धांत 
को स्वीकार करते हुये कद्दा गया था कि कई अत्यन्त गम्भीर राजनैतिक आर्थिक तथा 
सेनिक फारणों से एक नये राज्य की स्थापना क्रियात्मक नहीं प्रतीत द्योती | तथापि, 
लीग की माँग का कुछ ध्यान रखना श्रावश्यक था क्योंकि ७ करोड़ जनता को श्रनि- 
ख्छित शासन स्वीकार करने पर विवश नहीं किया जा सकता था| श्रतएव मन्त्रिमंडल 
मिशन ने उत्तर-पश्चिमी तथा पूर्बी मागों में (जिनमें उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रदेश, 
५जाब, सिन्व, बंगाल तथा श्रासाम के प्रान्त सम्मिलित थे ) लीग को यथेष्ट श्रधिकार 
देने की ब्यवस्था की थी | इस व्यवस्था का आ्राधार संविधान-निर्माण के लिये प्रान्तों 
का वर्गीकरण था। मिशन की योजना में इस प्रकार के त॑न वर्गों की व्यवस्था की 
गई थी। “अ!? वर्ग में मद्रास, बम्बई, मध्यप्रान्त, संयुक्तप्रान्त, बिहार तथा उड़ीसा, यद्द 
६ हिन्दू बहुसंख्यक प्रान्त, “ब? वर्ग में उत्तर पश्चिम के मुस्लिम बहुसंख्ण्क प्राम्स 
थ्रर्थात सीमान्त प्रदेश, सिंघ, पंजाब तथा बिलोचिस्ताम, और “सह? वर्ग में उत्तर पूर्व 
मुस्लिम बहुसंख्यक प्रान्त बंगाल, तथा आसाम रखे गये थे। यह वर्गीकरण पिशेष रूप 
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से लीग को संतुष्ट करने के लिये किया गया था जो हिन्दुस्तान तथा पाकिस्तान अर्थात्‌ 
हिन्दू बहुसंख्यक तथा मुस्लिम बहुसंख्यक ज्षेत्रों के लिये दो विधान-सभाओं को माँग 
कर रही थी। मन्त्रिमए्डल मिशन ने साम्प्रदायिक आधार पर प्रान्तों का वर्गीकरण 
करके तथा रक्षा, वदेशिक सम्बन्ध तथा यातायात के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों के 
लिये एक के स्थान पर त॑ न-तीन विधान-सभायें बना कर पाकिस्तान का सारांश तो 
स्थीकार ही कर लिया था। इसके अतिरिक्त योजना में एक अस्थायी सरकार बनाने 
तथा ब्रियिश भारत और देशी राज्यों को मिला कर एक भारतीय संघ के निर्माण की 
व्यवस्था भी की गई थो | कद्दा गया था कि इस संघ की अपनी घारासभा तथा अपनी 
काय्य-पालिका होगी जिनमें ब्रियिश मारत तथा देशी राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित 
होंगे ; परन्तु उपरोक्त धारासभा में किसी प्रमुख साम्प्रदायिक मद्दत्व फे प्रश्न का निर्णय 
तभी द्ो सकेगा जब दोनों प्रमुख सम्प्रदायों के उपस्थित तथा मतदाता प्रतिनिधियों का, 
तथा सब उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों का बहुमत उसके पक्त में हो। 

वास्तव में मन्त्रिमएरडल मिशन की यद्द योजना अपूर्ण थी। सभी दलों को 
सन्तुष्ट करने को उत्सुकता में मिशन किसी दल को पूर्ण सनन्‍्तोप नहीं दे पाया था। 
साम्प्रदायिक वर्गीकरण व्यवस्था के फलस्वरूप देश के तीन भाग होने की सम्मावना 
थी जिससे भारतीय एकता तथा जनतन्त्र का निश्चय दही अन्त हो जाता। इसके 
अतिरिक्त हिन्दू बहुसंख्यक आसाम का प्रान्त तथा राष्ट्रीय म॒स्लिम बहुमत वाले सीमान्त 
प्रदेश को उनकी इच्छाओं के प्रतिकूल पाकिस्तानी 'स? और ५ब? वर्गों में रखा जा रहा 
था। मिशन के भारत से चले जाने के बाद वाइसराय लाड वेघेल ने अस्थायी सर- 
कार के निर्माण में साम्प्रदायिक समानुपात का प्रस्ताव किया । इसे स्वीकार करना 
काँग्रेस के लिये नितान्त असम्मव था। 

पाकिस्तान के लिये आन्दोलन---मन्त्रिमशडल मिशन की योजना से मुसल- 
मान सम्प्रदायवादियों को सन्‍्तोप नहीं हुआ था। थे समझते थे कि उसमें उनके 
साथ बहुत थोड़ा न्याय किया गया था। मिशन ने भारत उपमद्दाद्वीप में स्थित एक 
पूर्ण स्वतन्त्र राज्य के श्रर्थ में पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं दी थी, परन्तु मुस्लिम राष्ट 
का अडिंग उहं श्य अब भी यद्दी था। उधर, तीत्र आलोचना करने के बाद भी लीग 
तथा काँग्रेस दोनों ने मिशन की कई व्याख्याओ्ों के आधार पर उसकी थोजना के 
दीघ॑ंकालीन अंग को स्वीकार कर लिया था। परन्तु अस्थायी सरकार के निर्माण में 
कठिनाइयाँ सामने आई । कॉग्रेस का कहना था कि वह ७५ प्रतिशत जनसंख्या का 
प्रतिनिधित्व करती है ओर लीग केबल २५ प्रतिशत का, अ्रतएव इन दोनों दलों के 
समानुपात का प्रश्न द्वी नद्वीं उठना चाहिये। काँग्रेस के समानुपात श्रस्वीकार करने 
पर परिस्थिति में गतिरोध आ गया । उधर जिन्ना साहब आाशा कर रदे थे कि काँग्रेस 
द्वारा अल्पकालीन योजना श्रस्वीकार हो जाने के बादु इज़लेण्ड की मज़दूर सरकार 
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उन्हें काँग्रेस के अतिरिक्त अ्रन्य दलों के सहयोग से मन्त्रिमएडल बनाने के लिये निम- 
न्त्रित करेगी। परन्तु ब्रियिश सरकार ने बिना काँग्रेस के मन्त्रिमएडल बनाना उचित 
नहीं समका | इससे जिन्ना साइब को बड़ा ज्ञोभ हुआ, ओर २६ जुलाई सन १६४६ 
ई० को उन्होंने लीग का निश्चय बदलवा कर दीप॑कालीन योजना को भी अस्वीकार 
करवा दिया । इसके अतिरिक्त लीग ने अपग्रेज्ों के विरुद्ध आन्दोलन आरंभ करने का 
भी निश्चय किया । १६ अगस्त को उसका “प्रत्यक्ष आन्दोलन दिवस” ([0॥76८६ 
5८४०४ 099) मनाया गया जिसमें कलकत्ता के मुसलमानों ने संगठित रूप से 
हिन्दुओं पर आक्रमण किया | यहाँ पर एक यह बात ध्यान.देने की है कि यह आनन्‍्दो- 
लन वास्तव में विदेशी शासन के विरुद्ध नहीं था, इसका उहूं श्य सरकार को विवश 
करके उससे पाकिस्तान छीन लेना नहीं था | वास्तव में यह आन्दोलन हिन्दुश्रों के 
विरुद्ध था। कलकत्ते के बाद अ्रक्टूबर म॑ नोआखाली म॑ हृत्याकाण्ड, लूट्मार, अप- 
हरण तथा अ्ग्निकाण्ड की उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई श्रोर उसके बाद पंजाब 
के सिखों तथा हिन्दुओं का जीवन द्वी नक्र बना दिया गया। इन हृदय-विदारक घट- 
नाओं के विरुद्ध अस्थायी सरकार भी स्वयं विभाजित होने के कारण अपना कतंव्य 
पालन करने में असमर्थ थी। ओर ध्यान देने की बात है कि मुस्लिम लीग के नेताश्रों 
ने अपने अनुयायियों के इन अमानुधिक शअत्याचारों के विरुद्ध कभी एक शब्द भी 
नहीं कहा | 

इन परिस्थितियों में २० फरवरी सन्‌ १६४७ ई० को ब्रिटिश प्रधान मन्त्री ने 
यह घोषणा की : “मसम्राद की सरकार अपनी यह निश्चित इच्छा स्पष्ट कर देना 
चाहती है कि उत्तरदायी भारतीयों को सत्ता इस्तान्तरित करने की व्यवस्था जून सन्‌ 
१६४८ ३० की अ्रन्तिम तिथि तक पूर्ण हो जानी चाहिये। पूर्ण सत्ता चाहे ब्रिटिश 
भारत की किसी संयुक्त केन्द्रीय सरकार को हस्तान्तरित की जाये, चाहे कुछ न्षेत्रा में 
बतंमान प्रान्तीय सरकारों को, अ्रथवा भारतीयों के हित में किसी श्रन्य उचित 
प्रकार से |? जिन्ना साइब ने इस घोषणा के द्वितीय अंश में पाकिस्तान की स्वीकृति 
का अर्थ पढ़ा । कुछ भी हो, इस घोषणा से मुस्लिम विलगवाद को प्रोत्साइन अवश्य 
मिला | ब्रिटिश सरकार ने इसके थोड़े ही समय बाद लाड्ड वेवेल को वापस बुला 
लिया और लार्ड माउण्यबेटेन को उनके स्थान पर वाइसराय बनाकर भेजा। नये 
वाइसराय ने शीघ्र ही स्थिति को समक-बूक कर, गतिरोध को शीघातिशीघ्र दूर करने 
के उहू श्य से, ३ जूत सन्‌ १६४७ को अपनी योजना प्रकाशित की | इस घोषणा में 
भारत का विभाजन कर दो उपनिवेश बनाने की व्यवस्था की गई थी, श्रोर लार्ड 
माउण्टबेटेन ने कह्या कि विभाजन शीक्रातिशीघ्र पूर्ण हो जाना चाहिये क्‍्थोंकि काँग्रेस 
ओर लीग दोनों ने ही उनकी योज॑ना स्वीकार कर ली थी। 

विभाजन--.इघर भारत में विभाजन की व्यवस्था हो रही थी, उधर ब्राटश 
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सरकार ने शीघ्रतापूवक सन्‌ १६४७ का भारतीय स्वतन्त्रता कानून बन। डाला। इसे 
कानून के अनुसार १५ अगस्त सन्‌ १६४७ ई० से देश को भारत तथा पाकिस्तान 
नाम के दो उपनिवेशों में विभाजित कर दिया गया। इस प्रकार जिन्ना साहब को 
उनका पाकिस्तान मिला और वे उसके पहले गवर्नर-जनरल बने | परन्तु यह वही 
“कटा-पिठा, दोमक लगा पाकिस्तान? था जिसे तीन वध पू्वे उन्होंने अस्वीकार कर 
दिया था। मांगे हुये & प्रान्तों में उन्हें तीन पूरे-पूर (सीमान्त प्रदेश, सिन्ध तथा 
बिलोचिस्तान), दो आधे-आधे (पश्चिमी पंजाब तथा पूर्वी बलज्लाल) और आसाम के 
सिलहट जिले का अधिकांश भाग मिला। बल्ञाल तथा पंजाब के विभाजन के लिये दो 
सीमा-कमीशन नियुक्त किये गये। इनके थअ्रध्यत्त प्रसिद्ध अग्रेज़ न्‍्याय-शास्त्री सर सिरिल 
रेडक्किफकू थ तथा उनकी सहायता के लिये दो हिन्दू तथा दो मुसलमान न्यायाधीश 
नियुक्त किये गये थ | श्८ श्रगस्त सन्‌ १६४७ ई० को दानों कमीशनों ने अपने 
परिनिणंय दिये जिनके अनुसार बद्भाल तथा पंजाब का विभाजन कर दिया गया । 

विभाजन के पश्चात्‌ हिन्दू-मुस्लिम समस्‍या का स्वरूप ही बदल गया। 
भारत के असाम्प्रदायिक संविधान ने घोषणा की कि इस देश में विभिन्न सम्प्रदायों में 
किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायेगा और वास्तव में भारत ने सदा निष्पक्ष, 
ग्साम्प्रदायक नीति का ही पालन किया है। भारत सरकार की नीति सदा यही रही 
है कि सम्प्रदायवाद शासन व्यवस्था में कोई विध्न न डाल सके | परन्तु इसके विपरीत, 
पाकिस्तान को नीति सदा घोर साम्प्रदायिकता से आोतप्रोत रही है। उसकी सरकार ही 
मुस्लिम धामिकता के आधार पर बनी है। इस नीति के फलस्वरूप पाकिस्तान के 
मुसलमानों में अ्रसहिष्णुता तथा संकीर्णता ने घर कर लिया है। पाकिस्तान का 
निर्माण साम्प्रदायिक आधार पर हुआ था और उसके बाद भी वहाँ इसी मनोवृत्ति 
को प्रोत्साइन दिया गया है। संसार सम्प्रदायवाद से ऊपर उठ रहद्दा है, परन्तु 
पाकिस्तान अ्रब भी उसी पर अड़ा है । 

हिन्दू सम्प्रदायवाद--गेरमुस्लिम सम्प्रदायवाद भारत में कभी भ्रधिक महत्व 
नहीं प्राप्त कर सका | परन्तु यह सदा द्वी मुस्लिम सम्प्रदाय को उकसाता रहा है और 
इसकी उत्पत्ति सदेव मुस्लिम सम्प्रदायवाद की प्रतिक्रिया के रूप में हुई है। यह 
निविवाद है कि हिन्दू तथा मुस्लिम सम्प्रदायवादों ने सदा एक दूसरे से बल प्रास 
किया है। मिण्ठो-माल सुधार योजना ने मुसलमानों को प्रथक प्रतिनिधित्व देकर 
हिन्दुओं में प्रबल प्रतिक्रिया उत्पन्न की ओर अक्टूबर सन्‌ १६०६ ई० में पंजाब के 
हिन्दुओं की हित-रक्षा के निश्चित उदं श्य से एक प्रान्तीय हिन्दू सम्मेलन किया 
गया। हिन्दुओ्रों के प्रतिष्ठित नेता भाई परमानन्द ने इसी सम्मेलन से हिन्दू मद्दासभा 
का आरम्भ माना है| परन्तु इस विषय में मतभेद है ओर यद्द सत्य हे कि सन्‌ १६०६ 
ई० के बाद कई वर्षों तक हिन्दू मद्दासभा ने कोई सक्रिय रूप नहीं घारण किया | 


भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकतां भू 


भारतीय राजनीति में इस समय इसे कोई मान्यता भी नहीं प्राप्त थी, और जिस समय 
सन्‌ १६१६ ६० के सममोते के लिये काँग्रेस-लीग वार्तालाप हो रहा था, इसे पूछा तक 
नहीं गया। पंडित विष्णुनारायण दर, गंगा प्रसाद वर्मा, सर तेज बहादुर सप्र 
आदि कुछ हिन्दू नेता हिन्दू सभाओं को स्थापना के समर्थक अवश्य थे, ओर उनके 
सदस्य भी बन चुके थे, परन्तु हिन्दू जनता इस प्रकार की संस्थाओ्रों के प्रति उदासीन 
थी। इसका कारण सम्भवत: काँग्रेस की प्रतिद्वन्दता थी। काँग्रेस का संगठन बहुत 
ग्रच्छा था ओर वह जनता की अच्छी सेवा कर रही थी। 
हिन्दू सहासभा-परन्तु जेसे-जेसे समय बीतता गया और काँग्रेस मुसलमानों 
को अधिकाधिक सुविधायें देती गई, हिन्दुओं में भी साम्प्रदायिक मनोवृत्ति का उत्तरो- 
तर विकास होता गया। सरकार साम्प्रदायिक दंगे करा कर राष्ट्रीय आन्दोलनों को 
निर्बल बनाने की नीति का पालन कर रही थी। इससे हिन्दू सम्प्रदायवाद को बल 
मिला | माण्टेग्यू चेम्सफूड सुधार-योजना के अ्रन्त्गत मुसलमानों का यथेष्ट लाभ हुआ 
था। यह्द देख कर हिन्दुओं ने भी अनुभव किया कि हिन्दूह्वतों की रक्षा के 
लिये उनका अपना संगठन अति आवश्यक है। अतएव सन्‌ १६२३ ६० में हिन्दू 
महासभा का पहला महत्वपूर्ण श्रधिवेशन बनारस में हुआ। इसके अध्यक्ष पंडित 
मदनमोहन मालबीय थे। इस सम्मेलन में महासभा के पुराने विषयों में परिवर्तन 
किया गया और इस समय से प्रान्तीय महासभाश्रों का संगठन आरम्म हुआ | 
अ्रगल्ले वर्ष बेलगाँव में काँग्रेस के पए्डाल में डी महासभा का अधिवेशन हुआ 
श्रौर इसमें मोलाना मोहम्मद अली, मौलाना शोकत श्रली, डा० महमूद, मौलाना 
आज़ाद इत्यादि काँग्रेस के प्रमुख मुसलमान नेताञ्रों ने भी भाग लिया। सम्मेलन के 
थ्रध्यक्ष पं० मदनमोहन मालवीय ने उच्च स्वर से घोषणा की कि मद्दासभा साम्प्रदा- 
यिक संस्था नहीं है। उन्होंने कहा, “कोई हिन्दू काँग्रेस का विरोध करे, यह बड़ी 
लज्ञा की बात होगी | हमारा उहृ श्य तो काँग्रेस के सहायक बन कर उसे श्रधिक बल 
देना है। महासभा के संगठन की श्रावश्यकता इसलिये अनुभव की गई कि राज- 
नेतिक संस्था दोने के कारण काँग्रेस उन प्रश्नों को हल नहीं कर सकती जो राजनतिक 
क्षेत्र के बादर, सामाजिक तथा अन्य क्षेत्रों में, विभिन्न सम्प्रदायों के सामने आते 
रहते हैं ।” मालवीय जी ने इस बात पर विशेष श्ांग्रह किया कि महासभा वस्तुत: 
एक सांस्कृतिक संस्था है। परन्तु महासभा फे उसी अधिवेशन में निम्नलिखित प्रस्ताव 
हट स्वीकार किया गया था ; “यह सभा अपना कार्यक्षेत्र हिन्दुओं के सामाजिक तथा 
धार्मिक उत्थान तक ही सीमित नहीं रखेगी, यह हिन्दुश्नों का ध्यान राजनैतिक प्रश्नों 
की और भी आकर्षित कर उनके जनमत का व्यक्तीकंरण करेगी |” उंस समय महा- 
सभा, अ्रस्थायी रूप से, काँग्रेस की अहिंसात्मक नीति का द्वी पालन कर रद्दी थी और 
सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषयों की श्रोर विशेष ध्यान दे रह्दी थी। लाला लानपत 
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राय हिन्दू महासभा की राष्ट्रवादी नीति के प्रबल समथंक थे | वे यह कभी नई! चाहते 
थे कि हिन्दू काँग्रेस को छोड़ दें। महासभा के अध्यक्ष पद से दिये गये एक भाषण में 
उन्होंने कद्दा था; “जहाँ तक शुद्ध साम्प्रदायिक हित का कोई प्रश्न न उठे, हिन्दू 
महासभा को काँग्रेस के क्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये |?” 
परन्तु शीघ्र ही महासभा के विशिष्ट राजनेतिक दृष्टिकोण का विकास हुआ | 
सन्‌ १६२४ ई० के बाद देश के विभिन्न भागों, विशेषकर संयुक्त प्रात तथा दिल्ली में, 
साम्प्रदायिक दंगे होने के कारण हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्धों में बहुत खिंचाव आ गया था । 
मोलाना मोहम्मद अली तथा स्वामी श्रद्धानन्द के एकता-सम्मेलन में कहने को तो 
बहुत लोगों ने भाग लिया, परन्तु उसका फल कुछ भी नहीं निकला | महात्मा गाँधी 
तथा पं० मोतीलाल नेहरू ने भी साम्प्रदायिक एकता उत्पन्न करने तथा बढ़ाने के 
उपायों पर बहुत विचार किया परन्तु समस्या का समाधान नहीं हो सका। कलकत्ता 
(१६२६) तथा उसके बाद ढाका, बम्बई, कानपुर तथा संयुक्त प्रांत के श्रन्य कई 
स्थानों के दंगों से यद्ट सिद्ध हो गया कि देश में साम्प्रदायिक एकता का नाम मात्र 
भी नहीं है। इन परिस्थितियों में दोनों सम्प्रदायबाद पनपे तथा राष्ट्रवाद की शक्ति क्षीण 
हुईं। एक ओर मुसलमानों के “तंजीम” ओर ५तबलीग? तथा वूसरी ओर हिन्दुओं के 
“संगठन? ओर “शुद्धि? ने इस खिंचाव को ओर बढ़ा दिया। स्वामी भ्रद्धानन्द का यह 
कथन ठीक दी था कि “हिन्दू-मुस्लिम एकता स्वतन्त्रता का परिणाम हो सकती है 
परन्तु उसका कारण नहीं बन सकती? |” परन्तु एक धर्मान्ध मुसलमान ने पूज्य 
स्वामी जी के घर में घुस कर उनकी हत्या केवल इसलिए, कर डाली कि बे हिन्दू 
आदर्शों के उत्साड्दी समर्थक थे। इस हत्या से हिन्दुओं के क्रोध की सीमा नहीं रही 
आर उनकी साम्प्रदायिक मनोबुत्ति पकी हो गई। इन समस्याओं पर मद्दासभा तथा 
काँग्रेस के दृष्टिकोण में सेद्धान्तिक मतभेद था, श्रतएव दोनों का बिलग द्वोना स्वाभा- 
विक द्वी था। मद्दासभा के दिल्ली अधिवेशन में कॉसिल-प्रवेश तथा इिन्दू-द्वितों क 
रक्षा के लिये निर्वाचन में श्रपने प्रतिनिधि खड़े करने के प्रश्न पर एक प्रस्ताव स्वीकार 
किया गया। मद्दासभा की इस राजनेतिक मनोवृत्ति की तीव्र आलोचना करते हुए, 
पंडित मोतीलाल नेइरू ने कटद्टा कि मद्दासभा के प्रतिनिधि श्रपने को हिन्दू-द्वितों का 
रक्षक कद्ट कर निर्वाचन लड़ेंगे, किसी राजनेतिक आधार पर नहीं | ओर महासभा के 
नेताओं को वास्तव में राष्ट्र-द्वित की तनिक भी चिंता नहीं थी। वे पूर्ण स्वराज्य के 
प्रस्ताव तो प्रति वर्ष स्वीकार करते थे, परन्तु उसकी प्राप्ति के लिये कोई राजनतिक 
कार्यक्रम बनाना नहीं जानते थे | कुछ वर्षो तक साइमन कमीशन के विरोध में उत्पन्न 
हुई उत्तेजना तथा सर्व-दल सम्मेलन के प्रयत्नों के फलस्वरूप मद्दासभा प्रृष्ठभूमि में 
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पड़ी रद्दी | इसके पश्चात्‌ सविनय अवशा आंदोलन छिड़ गया जिसमें हिन्दू जनता ने 
हृदय से गाँधी जी का साथ दिया | 


परन्तु सन्‌ १६३२ ई० के साम्प्रदायिक परिनिर्णय के साथ हिन्दू महासभा 

का साम्प्रदायिक कार्यक्रम फिर सामने आया ओर महासभा ने काँग्रेस पर हिन्दू-द्वितों 
का बलिदान करते हुए मुसलमानों का पक्ष लेने का आरोप लगाना श्रारम्म किया | 
महासभा ने जनता के समक्ष साम्प्रदायिक परिनिर्णय के विरोध का कार्यक्रम रखकर 
निर्वाचन में भाग लिया । सन्‌ १६३३ ई० में मद्दासमा का अधिवेशन अजमेर में 
हुआ । इसके सभापति पद से भाषण देते हुये भाई परमानन्द ने कहा : “मेरे हृदय 
में बार-बार यह भावना उठती है कि यदि भारत का सबसे बड़ा सम्प्रदाय होने के 
कारण देश की राजनतिक संस्थाश्रों में हिन्दुओं की स्थिति तथा उनका उत्तरदायित्व 
स्वीकार कर लिया जाये तो वे अ्रवश्य अंग्रेजों को अपना सहयोग प्रदान कर सकते 
हैं |? उनकी धारणा थी कि अपने समाज में एकता लाकर हिन्दू सरकार को यह 
स्वीकार करने पर विवश कर सकते हैं कि उनका भारत के सम्प्रदायों में सब से अधिक 
महत्वपूर्ण स्थान है। उक्त श्रधिवेशन के स्वागताध्यक्ष महोदय ने तो यहाँ तक कद्द दिया 
कि काँग्रेस का साथ देकर हिन्दू अपने विनाश की ओर बढ़ रहे हैं| जुलाई सन्‌ १६३४ 
ईं० में महासभा की कार्यकारिणी ने पंडित मदनमोहन मांलवीय तथा श्री एम० एस० 
अणे को काँग्रेस पालमिण्टरी बोर्ड ((0727८85 ?7)977८2700279 30970) से 
अलग होने के उपलक्ष में बधाई दी। अगले वर्ष कानपुर में महासभा ने ब्रिय्शि 
लोकसभा को भारत के लिये संविधान बनाने में असमर्थ बताते हुये सम्राट को इस 
मद्दान्‌ कार्य में भारतीय जनता की सहायता लेने का परामर्श दिया | सन्‌ १६३७ ई० 
के अधिवेशन में श्री सावरकर ने महासभा के लक्ष्य की परिभाषा करते हुये कद्दा--. 
१७“ह्मारा लक्ष्य हिन्दू जाति, हिन्दू संस्कृति तथा हिन्दू सभ्यता की रक्षा, संघारण तथा 
उन्नति करना ओर इस लक्ष्य की प्रासि के लिये पूर्ण स्वराज्य, श्रर्थात्‌ उचित साधनों 
के प्रयोग द्वारा भारत के लिये पूर्ण राजनतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति हे! ।” नागपुर के 
अगले अधिवेशन में अपने ““हिन्दू-राष्ट्र? सिद्धान्त को व्याख्या करते हुये श्री खाबरकर 
ने कहा, “भविष्य में हमारी राजनीति हिन्दू तत्वों से निमित तथा प्रमाणित इस प्रकार 
की शुद्ध द्विन्दू राजनीति होगी जो हमारे हिन्दू राष्ट्र के संगठन, स्वातन्त््य तथा जीवन- 
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१४८८ भारतीय राजनीति श्रोर शासन 


विकास में सहायक सिद्ध ही! |? उन्होंने हिन्दुओं को काँग्रेस से शक्ति छीन लेने का 
परामर्श दिया, क्योंकि काँग्रेस हिन्दू-विरोधी संस्था थी। ऐसा लगता था मानों जिन्ना 
साइब को भाँति श्री सावरकर भी अपनी संस्था के स्थायी सभापति शोगये थे। अगले 
ब्ष उन्हेंने फिर काँग्रेस की इसी प्रकार आलोचना की। ४७४ 

इस प्रकार हिन्दू महासभा काँग्रेस से बहुत दूर होती जा रद्दी थी। अश्रद्िंसा में 
उसे तनिक भी विश्वास नहीं था, वह हिन्दुओं में सैनिक भावना का संचार करना 
चाहती थी । हिन्दू राज्य के स्वप्न दिखा कर वह प्राचीन हिन्दुओं के सैनिक वेभव को 
पुनर्जीवित करना चाहती थी। परन्तु सरकार तथा जनता, दोनों में ही उसकी विशेष 
प्रतिष्ठा नहीं थी, अ्रतएव निर्वाचनों में उसे सफलता नहीं मिल पाती थी। इसके 
अतिरिक्त, महासभा भी कहने भर को ही भारतीय स्वतन्त्रता की समर्थक थी। वास्तव 
में लीग की भाँति उसे भी विशेष चिन्ता श्रपने सहधमियों की रक्ता तथा उनके लिये 
विशेषाधिकारों की प्राप्ति थी। परन्तु इस प्रकार के विशेषाधिकारों के लिये दोनों 
साम्प्रदायिक संस्थाओं को ब्रिटिश सरकार का मुंह ताकना पड़ता था। और ब्रिटिश 
सरकार केवल मुसलमान सम्प्रदायवादियों का पक्त ले रद्दी थी, अ्रतणव हिन्दू मद्दासभा 
को किसी प्रकार की सद्यायता प्रास नहीं दो सकी | 

मद्दासमा भारत-विभाजन की विरोधी थी और विभाजन के पश्चात्‌ तो उसने 
१५ अगस्त सन्‌ १६४७ ई० के स्वतन्त्रता समारोह में भाग न लेने तक का निश्चय 
कर लिया | परन्तु जनता पर उसके विरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और समारोह 
उत्साहपूवंक मनाया गया | इसके पश्चात्‌ मद्दासभा ने संयुक्त प्रान्तीय सरकार की 
सीति के विरोध में अ!न्दोलन आरम्भ किया, परन्तु वह भी अधिक समय तक नहीं 
चल सका। गाँधी जी की हत्या के समय मद्दासभा पर भी षड़यन्त्र में सम्मिलित द्ोने 
का सन्देद्द किया गया क्योंकि हृत्थाकारी तथा उसके सारे सट्टायक मद्दासभा के सदस्य 
थे। अ्मियुक्वों में भी सावरकर का नाम भी था, परन्तु वे निर्दोष छोड़ दिये गये । 
गाँधी जी की दृत्या के बाद महासभा ने अपना राजनैतिक कार्यक्रम स्थगित कर पूर्ण 
सांस्कृतिक संस्था का रूप धारण कर लिया। परन्तु यह अ्रधिक समय तक नहीं चल 
सका और महासभा ने एक बार फिर अपनी शुद्ध साम्प्रदायिक नीति के आधार पर 
हिन्दुओं की सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास आ्रारम्म किया | इस प्रयास में भी श्रभी 
तक उसे सफलता नद्दीं मिली है। डा० एन० बी» खरे के सभापतित्व में दोने बाले 
अपने भुरादाबाद अ्रधिविशन में महासभा ने अ्रपने द्वार श्रन्य सम्प्रदायों के लिये भी 
खोल दिये, परन्तु यद्द नये शेर हिन्दू सदस्य फेवल राजनतिक कार्यक्रम में दी भाग ले 
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सकते हैं। कुछ समय पूर्व थोड़े से मुसलमान इसमें सम्मिलित हुये ये | परन्तु यह 
नहीं कहा जा सकता कि यह सब मद्दासभा के दृदय-परिवर्तन का सूचक है। मुस्लिम 
लीग की भाँति महासभा भी “धर्मराज्य? में विश्वास करती है | डा० खरे ने स्पष्ट शब्दों 
में कद्द दिया हे कि काँग्रेस का “पलोकिक राज्य” (४९८प' ४:80८) एक प्रकार से 
हिन्दू राष्ट्रवादियों को चुनोती है |” ऐसी तो कोई भारतीय सभ्यता अथवा संस्क्ृति दी 
नहीं है जो न हिन्दू हो न मुसलमानी। भारत की एकमात्र संस्कृति हिन्दू संस्कृति हे।” 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ--कइने के लिये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इिन्दू 
महासभा से कोई सम्बन्ध नहीं हे, परन्तु वास्तव में यह्द दोनों संस्थायें परस्पर बहुत 
निकट हैं। अपने नियमों के श्रनुसार संघ एक शुद्ध सॉस्कृतिक संगठन है ओर राज- 
नेतिक विषयों से कोई प्रयोजन नहीं रखता | इसके मृल सिद्धान्त महासभा के सिद्धान्तों 
से मिलते-जुलते हैं | यह अखणड भारत का समर्थक है ओर हिन्दू संस्कृति पर आधा- 
रित शासन-व्यवस्था में विश्वास करता है। इसका मुख्य उद्देश्य हिन्दू कर्म ओर 
विचार की परम्पराओं की ओर नये ढंग से ध्यान आरक्षित कर हिन्दुत्व में नवजीवन 
का संचार करना है | संघ के प्रधान श्री गलवालकर के मतानुसार हिन्दुत्व की भावना 
के समावेश से द्वी देशव्यापी एकता तथा सेवा और स्नेह की सच्ची प्रवुत्ति का जन्म 
सम्भव दे। शक्ति, देशभक्ति तथा संयम के आधार पर ह्टी भारत संसार में प्रतिष्ठा 
प्रात्तकर सकता है। जो हिन्दू साम्प्रदायक आधार पर देश के श्रप्राकृतिक विभाजन 
श्रथवा अपने धर्म के कारण भारत के बाहर अन्याय सहन कर रहे हैं उनके द्वितों की 
रक्षा करने एवं अनावश्यक मत-परिवर्तन रोकने के लिये, हिन्दू धर्म का राज्य-धर्म 
होना आवश्यक है। सरकार को हिन्दू-नीति नागरिकों को जीवन का एक आदशे 
देकर विदेशों में व्यक्तिगत एवं सामाजिक कुरीतियों को समाप्त कर हिन्दू धम की 
प्रतिष्ठा बढ़ाने की दिशा में प्रोत्साहित करेंगी। लौकिक राज्य में नागरिकों के समक्ष 
जीवन का कोई आदर्श नहीं रहता है | ऐसा राज्य अपने नागरिकों की आर्थिक 
सम्दुद्धि भर का ध्यान रख सकता है ओर इमारा वर्तमान शासन इस दिशा में भी पूर्ण 
ग्रसफल रहा है। लोकिक राज्य में जीवन के विकास के लिये कोई नतिक अथवा 
श्राष्यात्मिक आदर्श नहीं होते हैँ। उसकी नं/ति अधिक से श्रधिक नकारात्मक 
(772220708) द्वो सकती है। 

गाँधी जी की हत्या के बाद सरकार ने संघ पर यह कद्दकर प्रतिबन्ध लगा दिये 
कि. वह्द अपने प्रचार द्वारा जन-जीवन में विष भर रद्या हे। परन्तु थोड़े दी समय बाद 
सरकार के साथ इसका समभोता द्वो गया और संध पर लगाये गये सारे प्रतिबन्ध उठा 
लिये गये | यद्द संस्था लगभग २४ वर्ष से कार्य करती आ। रद्दी है परन्ठु देश की 
ध्वतन्त्रता के बाद से इसके महत्व तथा समर्थकों की बहुत बृद्धि हुई है । 

सिख सम्प्रदायवाद--सन्‌ १६११ ६० की जनगणना तक सिल हि्खु 


१४.० भारतीय राजनीति और शासन 


सम्प्रदाय के ही एक अरज् माने जाते ये। परन्तु अंग्रेज़ी “विभाजन नीति” से मुसल- 
मानों का लाभ द्दोता देख कर कुछ राज्यमक्त सिखों ने भी अपना एक प्रतिनिधि- 
मण्डल बना कर बाइसराथ से भेंट की। और इसके थोड़े ही समय बाद सिखों को 
भी हिन्दू धर्म से अलग एक भिन्न सम्प्रदाय स्वीकार कर लिया गया । धमाण्टफूड! 
सुधार-योजना के अन्तर्गत उन्हें पंजाब में प्रथक प्रतिनिधित्व का अ्रधिकार प्राप्त हुआ्ा। 
अ्रसहथोग आन्दोलन के समय सिखों ने अपने गुरुद्वारों को महन्तों के चंगुल से छुड़ाने 
का प्रथत्त किया । उनमें बड़ी उत्तेजना फैली। परन्ठु सरकार ने बड़ी कठोरता के 
साथ उनका दमन किया | दमन की पराकाष्ठा पर पहुँच कर अंग्रेंज़ों ने नाभा के 
मद्दाशाज को सिंहासन छोड़ने पर वियश किया गया। परन्तु अडिग सिखों ने भी जत्थे 
पर जत्था मेजा। सरकार ने सिख संगठनों को गेरकानूनी घोषित करके मास्टर 
तारासिंद तथा अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। परन्तु संधर्ष अनवरत चलता 
रद्द | अन्त में सरकार ने एक गुरुद्वारा कानून बना कर सममभोते का प्रस्ताव उपस्थित 
किया | कुछ लोग इस प्रस्ताव को स्वीकार कर जेल से छूट आये, परन्तु मास्टर 
तारासिंह अब भी अडिग थे। बाद में सरकार को उन्हें भी छोड़ना ही पड़ा। इस 
प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि अब सिखों में दो दल हो गये थे--राज्यभक्त तथा उम्र- 
पन्‍थी | नेहरू कमेटी की रिपोर्ट ने इस मतभेद को और अधिक स्पष्ट कर दिया। 
सिख ययथेष्ट दीर्घानुपात (#८ं४2४६४४८) माँगते थे । उनका कहना था कि जब अन्य 
प्रांतों में मुसलमानों को दीर्घानुआत दिया गया है तो पंजाब में सिखों को भी मिलना 
साहिये। नेहरू रिपोर्ट में उनकी माँग स्वीकार नहीं की गई थी। सरदार मज्जल सिंह 
ने रिपोर्ट का समर्थन किया, परन्तु बाबा खड़ग सिंह, शानी शेर सिद्द तथा मास्टर 
तारासिंह विरोध-पक्त में ये । परन्तु रिपोर्ट की अवधि समास द्वो जाने पर मास्टर तारा 
सिंह ने बड़े उत्साह के साथ सविनय अबजा श्रान्दोलन में भाग लिया ओर उनके 
नेतृत्व में अ्रकालियों ने उत्पीड़ित पठानों के साथ सद्दानुभूति प्रदर्शित करने के लिये 
श्रमुतसर से पेशावर तक की प्रसिद्ध यात्रा की। जिस समय मास्टर तारासिंद शिरोमणि 
प्रबन्धक समिति के प्रधान निर्वाचित हुये, वे जेल में ही थे | 
साम्प्रदायिक परिनिणंय ने एक बार फिर सिख राजनीति के शान्त वातावरण 
को अशान्त बना दिया | उन्हीं दिनों डा० अम्बेदकर ने अपने इरिजनों के साथ 
हिन्दू समाज से अलग दोने के निश्चय की घोषणा की थी। एक समय तो सिखपन्थ 
के साथ उनकी इतनी अधिक सहानुभूति थी कि मास्टर तारा सिंद्द भी धोखा खा गये। 
सन्‌ १६३६ ई० में सिखों ने ड।० श्रम्बेदकर के कहने पर बम्बई में खालसा कालेज 
की स्थापना की। परन्तु इस धर्म प्रचार को आशातीत सफलता नहीं मिली । रिप्स- 
योजना में पाकिस्तान की संभावना छोने के कारण मास्ठर तारासिंह ने उसे अस्वीकार 
कर दिया। परन्तु बाद में पाकिस्तान-आन्दोलन को बढ़ते देख कर उन्होंने सिखिस्तान 
की माँग उठाई । इस माँग के कारण काँम्रेस के साथ उनका मतमेद दो गया। वे 
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युद्धकाल में सिखों को अधिकाधिक संख्या में सेना में भरती होने का परामर्श देते 
रहे । राजगोपालाचार्य- योजना से उनके सिखिस्तान को और अधिक बल मिला | सन्‌ 
१६४६ ई० के निर्वाचन में उन्होंने सिखों से धर्म की दुद्दाई देकर केवल अ्रकाली 
प्रतिनिधियों को द्वी मत देने का आग्रह किया। इस निर्वाचन में काँग्रेसी सिखों तथा 
अकालियों का संघर्ष विशेष भयानक दो गया था| श्रन्त में श्रकालियों ने अधिक 
स्थान तथा ५३ प्रतिशत मत प्राप्त किये ओर काँग्रेस को ४७ प्रतिशत मत पाकर भी 
बहुत थोड़े स्थान मिले | सन्‌ १६४६ ई० में काँग्रेस ने अकाली सिख सरदार बल्देव 
सिंह को अस्थायी मन्त्रिमएडल में सम्मिलित कर लिया ओर वे तब से बराबर काँग्रेस 
को पूर्ण सहयोग देते आये हैं। मास्टर तारासिंह के अनुयायियों की संख्या घटने 
लगी | परन्तु सन्‌ १६४६ ई० के आरम्भ से ही पंजाब में अव्यवस्था फेलने लगी थी | 
अतएव बढ़ते हुए मुसलमान शासन के विरुद्ध अ्कालियों ने प्रांत भर से स्वर्यसेवक 
लेकर एक अकाली फौज तेयार की | उनका कहना था कि किसी रूप में भी पाकिस्तान 
बनने के पूर्व पंजाब का विभाजन हो जाना आवश्यक था। बहुत अनिश्चय के बाद 
काँग्रेस को विवश होकर देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। तब से पंजाब धारा- 
सभा के अधिकांश सदस्य काँग्रेस के साथ रहे हैं, परन्तु मास्टर तारासिंह अब भी 
अपना सिखिस्तान का पुराना राग अलाप रहे हैं। 

सम्प्रदाय का भविष्य --अ्रन्त में, हम कह सकते हैं कि स्वतन्त्र भारत की 
योजना में सम्प्रदायवाद के लिये कोई स्थान नहीं है। पाकिस्तान में होने वाली 
धय्नाओं को देख कर कुछ हिंदुओं के हृदय में यह भावना उठ सकती है कि इमारे 
देश में भी हिन्दू सरकार दोनी चाहिये। परन्तु काँग्रेस के अध्यक्ष श्री पुरुष त्तमदास 
टणडन के मतानुसार इस दिशा में विचार करना भी आन्तरिक कलद्द को बढ़ा कर 
सरकार को निर्बल बना देगा। भारत के नये संविधान के अन्तर्गत बिना धर्म श्रथवा 
जातीय मेदभाव के सब नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं। श्री पुरुषोत्तमदास 
टणएडन ने ठीक ही कहा है ; “हमारा उद् श्य है कि हिन्दू, मुसलमान, सिख, बोद्ध, 
जन, पारसी तथा ईसाई, सभी परस्पर एकता के सूत्र में बंध कर एक राष्ट्र के अज्ज 
बनें, तथा हमारे देश में, स्थानीय अन्तर होते हुए भी, मूलत: एक दी संस्कृति हो, 
ओर उसे स्वरूप देने तथा निखारने में सभी सम्प्रदाय सद्दायक हों। मेरा निवेदन है 
कि इमारा देश कभी धर्म के साथ संस्कृति का सम्बन्ध जोड़ने की भारी भूल न करे | 
विभिन्न मतावलम्बियों की एक संस्कृति हो सकती हे, क्‍योंकि उसका सम्बन्ध स्थान 
विशेष की भूमि, जलवायु तथा वातावरण से होता है|” तथापि यदि इमारो सरकार 
ने पाकिस्तान के प्रति दुबलता की मीति का पालन किया अथवा आथिक संकट की 
गम्भीरता को बढ़ने से न रोका, तो इसकी बड़ी आशंका है कि.ग्रम्थदायबाद को एंक 
बार फिर उठने का इच्छित अ्रवसर प्राप्त दी जायगा। ५» 


४ 
नबर/ अध्याय 
भारत की आधुनिक राजनतिक 
विचारधारा के निमांता 


पिछले अध्यायों में हमने कुछ राजनेतिक आन्दोलनों का वर्णन किया है। 
परन्तु उस वर्णन में सजीवता उत्पन्न करने के लिये इन आन्दोलनों का नेतृत्व करने 
वाले महापुरुषों के जीवन की संत्षित काँकी भी अत्यन्त आवश्यक है। श्रतएवं अब 
हम कुछ ऐसे नेताओ्रों के काये। तथा विचारों का वर्शन करेंगे, जो आधुनिक भारत के 
प्रम॒लव राजनैतिक दलों तथा विभिन्न विचारधाराओं का यथेष्ट प्रतिनिधित्व करते हैं । 

भारत के मध्यकालीन दाशं॑निकों में राजनेतिक चिन्तन का प्राय: अभाव था। 
वास्तव में उस समय जाग्रत जनमत का ही अभाव था और राजनीति को शासकों 
का विशेप क्षेत्र सममा जाता था। ग्राम-पंचायतें स्वतन्त्र तथा स्व-शासित संस्थायें 
अवश्य थीं, परन्तु ग्रामवासियों का दृश्कोण अत्यंत संकुचित था| इसके पश्चात्‌ 
साम्राज्यवादी अंग्रेज देश में आये। उन्होंने इन प्राचीन संस्थाओं का विनाश कर 
दिया तथा देश का राजनेतिक एवं आधथिक शोषण आरम्म किया । इधर भारतीय 
नेताश्रों ने विदेशी शासन के दोषों को देखा और समझा, और वे भारत की स्वतंत्रता 
के स्वप्त देखने लगे। देश में राजनैतिक एवं आध्यात्मिक पुनर्जागरण हुआ। आधुनिक 
भारत की राजनतिक आकांक्षाओं तथा राष्ट्रीय कार्य-कलापों का उचित मृल्यांकन 
आध्यात्मिक पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न सत्य, न्याय तथा प्रेम की भावनाश्रों 
के अध्ययन के बिना असम्भव है। भारतीय नवजागरण के प्रमुख नेताश्रों की संख्या 
बहुत बड़ी है। परंतु इस युग की ध्यानपूर्ण विवेचना के पश्चात्‌ कद्दा जा सकता दे 
कि राजा राम मोहन राय उनमें अग्रणी थे । 


अग्रदृत 

राजा राममोहन राय--आधुनिक भारत का धार्मिक, सामाजिक तथा राज- 
नैतिक नवजाग रण राजा राममोहन राथ (१७७२-१८३३) के मद्दान्‌ व्यक्तित्व के साथ 
आरम्म हुआ। वे एक महान सुधारक थे तथा उनके चलाये घिश्थ-धर्ं त्रह्म समाज? 
में इस्लाम के एकेश्वरधाद, ईसाई धर्म की नैतिकता तथा हिन्दुओं के जीवन दशन 
का सुन्दर सम्मिश्रण हुआ था। राजा राममोहन राय असाधारण समाज-सुधारक थे 
आर उन्होंने भारतीय नारीत्व की दशा सुधारने का श्रथक प्रयत्म किया । उन्होंने 
साइसपूर्वक सती प्रथा का विरोध किया ओर थद्द उनके प्रथत्मों का दी फल था कि 
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सन्‌ १८२६ ई० में सरकार ने इस प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया। उन्होंने हिन्दू- 
विधवाशओरों के लिये पुनविवाह के अधिकार की माँग की, बहुविवाह तथा दहेज प्रथा 
के विरुद्ध प्रचार किया और वर्ण-व्यवस्था की तीव्र श्रालोचना की | सन्‌ १८३० ई० 
में समुद्र पार कर विलायत जाने वाले वे पहले कुलीन हिन्दू थे। उनका हृदृ विश्वास 
था कि भारतीयों को पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये और हमारे देश में इस शिक्षा- 
प्रणाली का प्रचार मुख्यतः: उन्हीं की सूझ और सक्रिय सहायता का परिणाम था। 
परन्तु उनके इन धार्मिक तथा सामाजिक विचारों का आधार भारत के राजनतिंक॑ 
नंवजागरण का आदर्श था। उन्होंने एक बार कह्दा था: “मेरी धारणा है कि 
हिन्दुओं के राजनेतिक लाभ तथा उनकी सामाजिक सुविधा के लिये उनके धर्म में कुछ 
परिवतंन आवश्यक है |” राजा राममोहन राय ने ब्रिटिश संविधान की मृल-भावना 
को भली प्रकार सममा था। इसीलिये तो वे भारतीयों के लिये भी वही स्घतन्त्रता 
प्राप्त करना चाहते थे जो श्रंग्रेज्ञों को. अपनी विधि व्यवस्था (पा८ ० .8५) के 
अन्तर्गत प्राप्त थी। वास्तव में कानून का नेतिकता तथा सामाजिक परम्पराश्रों से 
गहरा सम्बन्ध होता है। इस विघय में राजा राममोहन राय के विचार उतने ही 
प्रोद थे जितने स्वयं सेविनी (58ए279) अथवा आस्टिन (७७४४7) के। उन्होंने 
ही भारत में सबसे पहले न्यायिक तथा अ्धिशासी प्रकार्यों (पालन बाते ८5८- 
८प४४४८ पि॥00078 ) के विभाजन का प्रश्न उठाया । ब्रिटिश लोक-सभा की एक 
समिति के समक्ष साक्ष्य देने वाले वे पहले भारतीय थे | उनकी दृद धारणा थी कि 
भारतीयों को शने: शने: शासन के विश्वस्त तथा उत्तरदायित्वपूर्ण_ पदों पर रखना 
चाहिये | वे पूर्ण विधानवादी थे ओर भारत में अ्रंग्रेज्ञी राज्य को विधाता का वरदान 
समभते थे। वे सरकार के कार्यों का विरोध आलोचनाओं, भाषणों या हिंसात्मक 
कार्यों द्वारा नहीं करते थे अपितु इस कार्य के लिये वे सुप्रीम कोर्ट, प्रिवी कॉसलिल 
तथा ब्रिठिश सम्राट्‌ के पास श्रावेदन-पत्र भेजना अधिक उपयुक्त सममते ये। राजा 
राममोहन राय को भारत की स्वतन्त्र पत्रकारिता का जन्मदाता भी कद्ा जाता है। 
समाचारपत्रों की स्वतन््रवा वैसे तो उनकी मृत्यु के बाद सन्‌ १८३५ ई० में स्थापित 
हुई, परन्तु सभी मारतीयों तथा अंग्रेज़ों ने इसका श्रेय राजा राममोहन राय को दी दिया 
है। मेकनिकल ने ठीक ही कद्दा है कि “वे एक नये युग के प्रव्तक थे ।”? 
स्वामी द्यानन्द सरस्वती ---आ्थंसमाज के प्रबतंक स्वामी दयानन्द सरस्वती 
(१८२४- ८३) का भारतीय स्वराज्य के विकास पर राजा राममोहन राय से अ्रधिक 
प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा । आयंसमाज के प्रभाव का ज्षेत्र थोड़े से अंग्रेज़ी पढ़े लिखे लोगों 
तक ही सीमित न था क्योंकि वे अपने व्याख्यान हिन्दी में देते थे जिसे श्रम जनता 
भली-माँति समझ सकती थी। स्वामी दयानन्द का मत था कि श्रनेक देबी-दैवताश्रों 
में विश्वास, मूर्तिपूजा तथा बर्णु-व्यवस्था के प्रतिबन्ध अधवैदिक हैं। थे भारत में आर्यों 


१५४ .._ भारंतीय राजनीति और शांसन 


के शुद्ध वेदिक धर्म की पुनस्थापना चाहते थे। उनके द्वारा की गई वेदों की व्याख्या 
हमें कुछ नई भले ही प्रतीत हो, परन्तु इसमें किंचित्‌ संदेह नहीं कि श्रायसमाज का 
उद्द श्य भारत को राष्ट्रीय, घामिक तथा सामाजिक एकता के सूत्र में बाँधना था । 
इस आन्दोलन ने “भ्रष्ट! हिन्दुओं का उत्थान करके देश तथा समाज की भारी सेवा 
की । इसके उद्ढे श्य थे--जाति तथा वर्गगत समस्त भेदभाव का नाश, अनेक धर्मो के 
स्थान पर एक आय॑ धर्म की प्रतिष्ठा, तथा भारत में विदेशी शासन का उन्मूलन | इस 
प्रकार आय समाज के प्रभाव से जनता की इस धारणा का अन्त हो गया कि गोरी 
जातियाँ अजेय तथा उच्च हैं। स्वामी दयानन्द द्वारा संस्थापित आर्य समाज 
आन्दोलन केवल धार्मिक आन्दोलन ही न था अ्रपितु यह एक सामाजिक तथा राज- 
नंतिक आन्दोलन भी था | इसने देश में एक नवीन चेतना फैलाई तथा हिन्दुश्रों में 
झ्रात्मसम्मान की भावना जाग्रत की । स्वामी दयानन्द जी द्वारा संस्थापित श्रार्य समाज 
ने वर्ग व्यवस्था के विरुद्ध प्रचार किया और इस प्रकार हिन्दू समाज को एकता को 
दृढ़ किया | डाक्टर ग्रिसवाल्ड ((775५0]0) के कथनानुसार “पं० दयानन्द सरस्वती 
एक अत्यन्त उदार विचार के व्यक्ति थे । उनके स्वप्त महान्‌ थे। वे एक ऐसे आदर्श 
भारत की कल्पना करते थे जो अन्धविश्वासों से मुक्त हो, वेशानिक आविष्कारों से 
फला-फूला हो, एकेश्वरवाद का अ्रनुयायी हो, स्वशासन की योग्यता रखता हो, जिसे 
विश्व के राष्ट्रों में एक सम्मानित पद प्राप्त हो और जिसने अपने प्राचीन गौरव को 
पुन; प्राप्त कर लिया हं।7 २४४८ 

महादेव गोविन्द रानडे--पश्चिमी भारत में नवजागरण के जन्मदाता 
मद्दादेव गोविन्द रानडे (१८४२-१६०१) थे । सरकारी न्याय-विभाग के उच्च पदा- 
धिकारी होने के कारण आपको अन्य कोई कार्य करने की अपेनज्नाकृत बहुत कम 
सुविधा थी। तथापि आपकी गणना देश के महान सुधारकों तथा उच्चंकोटि के शिक्षा- 
विशारदों में की जाती है। आपके ही प्रयत्नों से दक्षिण शिक्षा संस्था ([0९८८थ॥ 
96प7८०४४०४७) $80८८(९५) की स्थापना हुईं। आपसे प्रेरणा प्राप्त कर पश्चिमी 
भारत के निवासियों ने सारे देश को नवजागरण का संदेश दिया। आपकी प्रवृत्ति 
घामिक थी परन्तु पाखएड आपसे कोसों दूर था। आप गम्भीर विचारक तथा समाज- 
सुधार में रत सच्चे एवं उत्साही देशभक्त थे। आपने समाज-सुधार सम्मेलन का आयी- 
जन किया जिसका श्रधिवेशन काँग्रेस श्रधिवेशन के साथ होता था और जिसमें, आप 
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भारत की आधुनिक राजनेतिक विचारधार। के निर्माता श्पूध 


जबतक जीवित रहे, बराबर भाग लेते रहे । आप पूना की “सावंजनिक सभा» तथा. 
उसके “नत्रैमासिक पत्र” के प्राण थे और महाराष्ट्र के सामाजिक तथा राजनैतिक 

आन्दोलनों पर इस सभा का गहरा प्रभाव पड़ा । काँग्रेस की स्थापना के लिये उपयुक्त 
मानसिक वातावरण रानडे ने ही बनाया था। गोखले उन्हें अ्रपना राजनैतिक तथा 
ग्राध्यात्मिक गुरु मानते थे । अपने राजनंतिक विचारों में रानडे राजा राममोहनराय 
की भाँति शपग्रेज्ी राज्य को एक देवदत्त अनुशासन मानते थे। वे लोकतंत्रात्मक 
संस्थाओं की स्थापना के पक्ष में होते हुये मी, इज्ञलेण्ड से सम्बन्ध विच्छेद करने के 
विरुद्ध थे । वे सच्चे देशभक्त थे। उनके सम्बन्ध में मि० हा.म का कहना था कि 

“भारत में यदि कोई व्यक्ति ऐसा था जिसको पूरे चोबीस घंटे अपने देश का दी 
विचार रहता था तो वह व्यक्ति मि० रानडे थे |? 


काँग्रस के जन्मदाता 
ए० ओं० छहाम--काँग्रेस के संस्थापकों में सबसे पहले ए.० ओो० हा,म का, 
नाम आता है। वे श्रवकाश प्राप्त एक अंग्रेज सरकारी पदाधिकारी थे। परन्तु भारत 
की राष्ट्रीय काँग्रेस की स्थापना में प्रमुख कार्य उन्होंने ही किया। उनका व्यक्तित्व 
अत्यन्त प्रभावशाली था उन्होंने काँग्रेस के शेशवकाल में देश भर में घूम-घूम कर 
उसके आदर्शों का प्रचार किया तथा देश के शिक्षित नबयुवकों को देश सेवा की 
दिशा में श्षग्नसर होने का सन्देश दिया। उनका दृढ़ विश्वास था कि इजुलेण्ड के 
साथ सम्बन्ध बनाये रखने में भारत का दित है। लाला लाजपतराय के शब्दों में 
९८/०उन्हें स्वतंत्रता अधिक प्रिय थी। भारत में फंली हुई निर्धनता तथा दीनता को देख 
देख कर उनका दृदय रक्त के श्राँसू रोता था |... .. . भारतीयों के प्रति श्रपने देश- 
वासियों द्वारा किये जाने वाले कायरतापृर्ण व्यवष्टार को देख कर वे क्रोध से जलने 
लगते थे।.. .. . -अतएब उनकी धारणा थी कि यदि भारतीय अपनी स्वतन्त्रता चाहते 
हों तो उसकी प्राप्ति के लिये द्रंघर्ष आरम्भ करें। (संघर्ष का) पहला क्रदम संगठन 
था। अश्रवः उन्‍हेंने संगठन की सलाह दी |” इसी उद श्य से हा,म महोदय ने एक 
ऐसे श्रखिल भारतीय संगठन की रूपरेखा बनाई जो राजनेतिक प्रगति का साधन बन 
कर भारत के सामाजिक नवजागरण के लिये कार्य कर सके। कलकत्ता विश्वविद्या- 
लय के स्नातकों के नाम अपना प्रसिद्ध पत्र लिखकर उन्होंने शिक्षित वर्गों को इस 
दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरएण। दी। ७४ 
सर विलियम वेडरबने-..-सर विलियम वेडरबन की सेवाश्रों से कौन परि- 
चित नहीं दोगा । काँग्रेस के शेशवकाल में उसकी ओर से इज्जलेण्ड में जो कुछ प्रचार- 
कार्य हुआ उसका मुख्य श्रेय आपको ही है। आपने कई वर्षो तक पअ्रिठिश. काँग्रेस 
कमेठी का संचालन कर हमारे राष्ट्रीय आन्दोशन की अमृस्य सेवा की [अपने यम्बई 


१५६ भारतीय राजनीति ओर शासन 


(१८८६) तथा इलादाबाद (१६१०) के अ्रधिषेशनों में दो बार काँग्रेस का सभापतित्व 
किया । ए० ओरो०» ह्ा,म तथा सर हेनरी काठन की भाँति आपका भी शिक्षित भारत 
की प्रिष्वार्धारा पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन सभी श्रेंग्रेज्ों के हृदय में भारत के लिये 
असीम प्रेम तथा भारतीय प्रगति की अदम्य आरकाँज्षा थी। सर विलियम बेडरबन ने 
तो अपना झ्रधिक से झधिक समय तथा धन भारतीयों की उन्नति के प्रयत्नों में दी 
व्यय किया । उनके विषय भें सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने कहा है कि वे “एक श्रेग्रेज्ञ 
अधिकारी के रूप में सच्चे भारतीय देशभक्त? थे | श्री बनर्जी के मतानुसार “ब्रिटिश 
लोकसभा के भारत-पक्षी सद्दस्थों में वे सबसे अ्रधिक प्रभावशाली थे। उनके शिष्ट 
तथा मनोद्ारी आम्वरण की शान्त दृदता, उनके झ्रादशों की कलकती हुई पविन्नता, 
भारत तथा भारतबासियों के प्रति प्रेम-भावना पर आधारित उनके दृढ़ विश्वासों की 
अबाध शक्ति, ओर उनका भारतीय समस्याश्रों का पूर्ण ज्ञान, इन सब गुणों से उनके 
तक॑ में इतना बल झा जाता था कि उसे अस्वीकार करना असम्भव हो जाता था? 
गोखले के हृदय में उनके प्रति अश्रसीम श्रद्धा थी | 


पूवंकालीन उदारवादी नेता 

हम पहले ही देख चुके हैं कि आरम्भ में काँग्रेस पर उदारवादियों का एकाधि- 
पत्थ था। वे वहिष्कार, अ्रसहययोग अ्रथवा सविनय अवजा की कल्पना भी नहीं कर 
सकते थे। वे श्ँग्रेज़ों के प्रति स्वामिभक्ति तथा सहयोग के समर्थक थे क्योंकि इसके 
अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं था श्रौर ब्रिटिश शासन भारत में यथेष्ट सफलता प्राप्त 
कर खुका था। यह नेतागण मानसिक क्षेत्र में बहुत समृद्ध थे, उनकी वाणी तथा 
लेखनी में बल था, ओर उन्हें पाश्चात्य विचारधारा तथा संस्क्ृति का गम्भीर शान 
था। उनमें से कुछ तो प्रत्येक पाश्चात्य वस्तु के इतने प्रबल प्रशंसक थे कि उन्हें कोई 
पूर्वात्य वस्तु रुचती डी नहीं थी। श्रंग्रेज़ों द्वारा भारत पर किये उपकारों का गुणगान 
करते हुये बे कहा करते थे कि अ्रप्रेज़ों से ही हमें समान शासन-व्यवस्था, समान 
शिक्षा, यातायात के समान साधन तथा समान राष्ट्रीय चेतना की प्राप्ति हुई हैे। इन 
नेताओं के लिये ब्रिटिश शासन बरदान-तुल्य था ओर उसकी प्रजा दोमा अत्यन्त गये 
का विषय | थे कद्दा करते थे कि भारतीयों की स्वामिभक्ति के पुरस्कारस्वरूप उन्हें 
झाभिकाधिक अश्रध्तिकार मिलने चाहिये । 

काँग्रेसी नेताओं की इस पदली पीढ़ी का बिश्वास था कि श्रंग्रेज़ों की जाति 
न्याथप्रिष है, झतएब ज्यों ह्वी ब्रिटिश लोक सभा को भारतीयों की योग्यता का विश्वास 
हो जाबेगा वद भारत को राजमेतिक स्वतन्त्रता देने में तनिक भी संकोच नहीं करेगी। 
इसीलिग्रे बह लेता कभी बंधानिक पथ से विचलित द्ोने झथवा प्रचलित न्याय- 
व्यवस्था के मिरद्ध चलते का स्वप्न भी नहीं. देखते थे | क्रात्ति तथा हिंसा के विदार 


भारत की श्राधुनिक राजनेतिक विचारधारा के निर्माता १५७ 


भी उसके मस्तिष्क से कोसों दूर रद्दते थे। वे भारत सरकार की नौकरशाह्दी शासन 
प्रणाली से असंतुए अवश्य थे, ओर उसकी आलोचना करने से भी नदीं चूकते थे 
परन्तु ब्रिठिश साम्राज्य से सम्बन्ध विच्छेद की धारणा उनके हृदय में कभी नहीं आई 
बे स्वतस्त्रता के आकाँ्षी थे परन्तु योरोपीय शासन-प्रणाली की श्राकाँज्षा तथा श्रग्रेज्ञों 
के प्रति स्वामिभक्ति में किसी प्रकार का विरोध नहीं सममते थे। वे केवल इतना चाहते 
थे कि शासन का आ्रधार थोड़ा विस्तृत कर दिया जाय तथा भारतीय जनता को उसमें 
उचित भाग प्राप्त दो । उनके मतानुसार स्वराज्य धीरे-धीरे है प्राप्त हो सकता था। 
गोखल्ले के शब्दों में : “साम्राज्य के अन्य भागों में प्रचलित स्वराज्य की भारत द्वारा 
प्राप्ति हमारी जनता की श्रौसत चरित्र शक्ति तथा क्षमता पर निर्भर है। और थहाँ पर 
हमें खेदपूर्वंक स्वीकार करना पड़ता है कि शअञ्राज हमारी झौसत शक्ति अंग्रेजों की 
अपेक्षा बहुत कम है |? 

संक्षेप में यद्ध कड्ठा जा सकता है कि यह पूर्वकालीन उदारवादी नेता विद्वान्‌ 
देशभक्त तथा स्वतंत्रता एवं जनतंत्रवाद के समर्थक थे। परन्तु वे विचार-प्रधान थे, 
कर्म-प्रधान नहीं। उनमें से निम्नलिखित विशेष उल्लेखनीय हैं :-.- 

दादाभाई नोरोजी (१८२४-१६१७)--काँग्रेस के प्रारम्भिक बीस वर्षों के 
अग्रणी नेताश्रों में सबसे प्रमुख दादाभाई नौरोजी थे। वे तीन बार कांग्रेस के सभा- 
पति निर्वाचित हुये. १८८६, १८६३ तथा १६०६॥। उन्होंने सदा भारत तथा 
इज़लेंड दोनों देशों में काँग्रेस का झूणडा ऊँचा रखा। उनको अंग्रेज़ों की न्याय- 
परायणता में पूर्ण विश्वास था। सन्‌ श्८८६ में काँग्रेस के श्रध्यक्ष पद से भाषण 
देते हुए उन्होंने कह्दा था, “यह हमारा सोभाग्य हे कि इम एक ऐसे शासन में हैं 
जो हमारा इस प्रकार एकत्र होना संभव बना देता है। हम महारानी और अंग्रेज्ञों 
के राज्य में ही इस प्रकार बिना रोक ठोक के आपस में मिल सकते हैं और बिना 
किसी भय ओर संकोच के अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। ऐसा फेयल श्रंग्रज्ञी 
शासन में श्रोर अंग्रेज्ञी शासन में द्वी संभव है।” दादाभाई नौरोजी ब्रिटिश लोकसभा 
के पदले भारतीय सदस्य थे और वहाँ भी वे अ्रपने देश को झआाकांक्षाशों का प्रचार 
करने से नहीं चूकते थे | वे भारत की उन्नति के लिए अकथ परिभ्रम करते थे श्रोर 
उनकी लेखनी ने तो कभी विश्राम डी नहीं जाना | काँग्रेस के पूर्थकालीन नेतागण 
बास्तव में एक राष्ट्रीय संस्था थे, उनमें भारतीय जनसंख्या के सभी वर्ग सम्मिलित 
थे | परन्तु उनमें भी दादाभाई नौरोजी द्दी एक ऐसे थे जिन्होंने श्राथिक समस्या को 
भी उचित महत्व दिया | उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक '00ए८ए४प बाते प- ऐज॑प्रंड0 
[२0]6 49 ]70॥9' से यह भली प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि भविष्य के सावंजनिक 
शांदोष्षन की धारायें उन्होंने निर्धापत फीं। इस पुस्तक में राजनेतिक परतत्त्ता 
से उसपनल होमे याते आथिक शोषण का विस्तृत वर्णन किया गया है। काँग्रेस 


श्पूष भारतीय राजनीति और शासन 


जन्म से ४० वर्ष पूर्ब से आरम्भ कर पूरे ६१ वर्ष तक वे मातृभूमि की सेवा करते रहे और 
आज भी “भारत के वयोदुद्ध महापुरुष? (पृफ्नाल 87थ7व9 000 799 ० 709) 
की श्रद्धापूण उपाधि से याद किये जाते हैं। आरम्म में कुछ समय तक उनके व्याख्यानों 
की भाषा बड़ी संथत रही परन्तु अपने जीवन के अन्तिम वर्षा में, बार-बार की निराशा 
के कारण उनमें अधिकाधिक कठुता का समावेश होता गया। घे अत्यधिक वुद्धावस्था 
में सन्‌ १६०६ ई० की महत्वपूर्ण कलकत्ता काँग्रेस के सभापतित्व करने के लिये इृद्जलेंड 
से चल कर थाये ओर इस अ्रवसर पर उन्होंने अपने विचारों का स्पष्ट ब्यक्तीकरण 
किया। इज्जलेंड में लोकसभा के सदस्य होने के नाते श्रनेक बार उनकी व्यक्तिगत 
आलोचना की गई थी, और उन्होंने सदा हँस कर उसका खण्डन किया । परम्तु 
भारत-स रकार के बक्ष-भज्ञ सम्बन्धी दृष्टिकोण से वे कु कला उठे। उन्होंने कहा, 
८“ हम कोई भीख नहीं माँगते हम केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के 
नागरिक होने के नाते हमारे क्या अ्रधिकार हैं इसकी मीमांसा किये बिना ही केवल 
एक शब्द थस्वराज्य? में सब कुछ व्यक्त किया जा सकता दे--वेसा दी स्वराज्य जैसा 
इड्धलेंड अथवा अन्य उपनिवेशों में प्रचलित है |? इस प्रकार दादाभाई नौरोज ने 
लोकमान्य तिलक की सरल उक्ति को आगामी पीढियों का रणघोष बना दिया । 
वास्तव में वे केवल राजनीतिज्ञ ही नहीं, भविष्यदृश भी थे | उन्होंने जनता के क्लेश 
तथा उसके प्रति किये गये अन्याय को अपना क्लेश तथा अपने प्रति किया गया 
अन्य,य समझा । उनके इस उच्च आदर्श को ग्रहण करने वालों में अपते समय के 
सर्वोत्कृष्ठ वक्ता सर फिरोजशाह मेहता, उच्चकोटि के पत्रकार सर दिनशा वाचा तथा 
उदार आदशंवादी गोपालकृष्ण गोखले के नाम प्रमुख हैं । 

सुरेन्द्रनाथ बनजा--उदारबादियों में दूसरा प्रमुख नाम सर सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जी का है। उन्होंने सन्‌ १८७५ ई० में 'इश्डियन एसोसिएशन? की नव डाली 
झोौर यह निस्संदेह अखिल भारतीय काँग्रेस के संगठन की दिशा में पहला क्रदम था। 
काँग्रेस के पहले अ्रधिविशन के लिए जों निमंत्रण-पत्र निकाला गया था उस पर भी 
ए.० ओ० हा म तथा मुरेन्द्रनाथ बनर्जी के हस्ताक्षर थे। बनर्जी मह्दोदथ अद्भुत बक्ता 
ये | “दीग्रेस के जितने अधिवेशनों में उन्होंने भाग लिया, श्रोताओं पर सबसे अधिक 
उन्हीं का प्रभाव पड़ा। सर हेनरी काय्न ने "८७ 0079' में उनके विषय में 
लिखा है : «“मुरेन्द्रनाथ बनर्जी अपनी पक्तृत्व शक्ति से मुल्तान से छेकर चट्गाँव 
तक विद्रोह की अग्नि प्रज्ज्वयलित कर सकते थे और बुका भी सकते थे ।”*'काँग्रेस 
के अध्यक्ष पद से अपने दोनों भाषण उन्होंने बिना किसी तेयारी के दिये थे, ओर 
इजलैंड तक के योग्यतम व्यक्तियों ने उनकी प्रशंसा की। वे सरलताःपूर्वक विरोधियों 
को भी अपने पत्ष में कर लेने की शक्ति रखते थे-| लाई कर्जन के बचद्ध-भज्ञ ने 
उन्हें श्रत्यन्त सुन्दर श्रवसर प्रदान किया और वे एक अ्प्नदृत के झदस्य उत्साह के 


भारत की आधुनिक राजनैतिक विचारधारा के निर्माता श्प्६ 


साथ उच्च स्वर में बंगवासियों के अविभाजित जीवन व्यतीत करने के अ्रधिकार की 
घोषणा करने लगे। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के वहिष्कार को विभाजन-विरोधी 
ग्रदोलन का उचित साधन बना कर उसका समथन किया | परन्तु वे अराजकता 
के समर्थक नहीं थे और अव्यवस्था की निर्भय होकर निन्दा करते थे। माण्टफूडे 
सुधार योजना के अन्तर्गत उन्होंने बच्धाल में मंत्रिपद स्वीकार कर लिया था ओर 
तभी उन्हें (सर! की उपाधि मिली थी। उन्होंने पूरे ५० वर्षो तक जनता की 
सेवा की और आधुनिक बड्ञाल के निर्माण में उनका बड़ा हाथ था। भारत की 
राजनतिक एवं राष्ट्रीय प्रगति के किसी इतिहास में उनके नाम की उपेक्षा नहीं की 
जा सकती | वे शिक्षित मध्यवर्गीय नेताओं को पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि थे | “(ब्रिटिश ९ 
सम्बन्ध के प्रति अडिग स्वामिमक्ति की भावना के साथ कार्य करना” उनका आदश 
था; क्योंकि उनका उद्दे श्य भारत से ब्रिटिश शासन का निमू ल करना न होकर उसके 
आधार को विस्तृत करना, उसको आत्मा को अधिक उदार बनाना, उसके चरित्र को ऊपर 
उठाना तथा उसे राष्ट्र के स्नेह की दृद नींव पर स्था+त करना था।?” परन्तु उस समय 
के नेताओं का जनता से विशेष सम्पक न था | वे अंग्रेजों द्वारा जनता के शोषण तथा 
उसको बढ़ती हुई निर्धनता तथा कठिनाइयों की आर ध्यान नहीं देते थे। यहद्द 
अदूरद्शिता सन्‌ श्८६५४ ई० में पूना काँग्रेस के सभापति-पद से दिये गये बनर्जी 
महोदय के भाषण में भी स्पष्ट दृष्टिगोचर हं!ती है। “मुझे ध्यान तक नहीं आता कि 
किसी उत्तरदायित्वपूर्ण काँग्रेसी ने कभी हमारी स्त्रियों अथवा इमारे जनसमृद्द के लिये 
प्रतिनिधि-संस्थाओं की माँग की हो । अपनी संस्कृति तथा विद्या के कारण, अंग्रेज्ञी 
विचारधारा हृदयंगम करने तथा अग्रेज़ी शासन प्रणाली से पूर्णतया परिचित होने 
के कारण हमारा शिक्षित वर्ग ऐसे वरदान के योग्य समझा जा सकता है। इसमे 
उसके लिए संशोधित प्रतिनिधि संस्थाये प्राप्त कर संतुष्ट हो जाना चाहिये।”? जिस 
काँग्रेस के श्रोतागण इस प्रकार के विचारों की प्रशंसा कर सकते थे, उसका तथा 
आज को कॉग्रेस का अन्तर स्पष्ट हे । ५९८८ 

गाोपालकृष्ण गोखले----उदार दल के नेताओं में गोपालइृष्ण गोखले का 
प्रमुख स्थान दै। उन्होंने भारतीय राजनीति को आध्यात्मिकता का रंग दिया। उनमें 
पौरुष का अभाव नहीं था ओर न वे उन व्यक्तियों में डी थे जो शारीरिक बल को 
उचित महत्व नहीं देते हैं, परन्तु उनकी दृष्टि में आध्यात्मिकता की उत्कृष्टता में किसी 
विवाद अथवा मतभेद को सम्भावना नहीं थी। रानंडे उदार राष्ट्रवाद के जन्मदाता 
थे परन्तु उनके योग्य शिष्य गोखत्े ने अपने गुद की आशाओं से भी अधिक सफलता 
प्राप्त की। वे एक महान रचनात्मक कार्यकर्ता थे। उनकी धारणा थी कि सुखी 
जीवन के मार्ग में बाधक सारी रुकावट दूर दो जानी चाहिये और सभी को अपने 
व्यक्तित्व के पूर्ण विकास का अवसर प्राप्त दोन। चाहिये। इसी कारण वे नमक-कर के 


१६० भारतीय राजनीति और शासन 


उन्मूलन, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रसार, सरकारी नौकरियों के चुनाव में समता तथीां 
स्वतन्त्र भारतीय श्रर्थ-व्यवस्था आदि की माँगों के समर्थक थे| इसके साथ ही वे भारतीय 
शासन व्यवस्था में जनता का अधिकाधिक सम्पर्क भी चाहते थे | मिण्टो-मार्ले सुधार- 
योजना के निर्माण में उनका बड़ा हाथ था। इसी योजना के थ्रन्तर्गत केन्द्रीय तथा 
प्रान्तीय धारासभाओं का विस्तार किया गया था और देश को पहली बार प्रतिनिधि 
शासन के तत्व प्राप्त हुए थे। वैधानिक उपायों में गोखले का श्रडिग विश्वास था श्रोर 
उनके राष्टवाद में अवैधानिक आन्दोलनों के लिये तनिक भी स्थान नहीं था। वे 
उदारपंथी नेताओं में सबसे श्रधिक बुद्धिमान तथा स्पश्दर्शी ओर हिंसात्मक एप॑ 
अवैधानिक साधनों के विरोधी थे | ओद्योगिक वहिष्कार के पीछे विरोधी पक्ष को हानि 
पहुँचाने बाली प्रतिशोध की भावना होने के कारण वे उसके पक्ष में नहीं थे। ओर 
सरकारी नौकरियों के वहिष्कार को वे कोरी मृर्खता समझते थे। इसके अ्रतिरिक्त 
उन्होंने देश में सावंजनिक चेतना के अभाव का अनुभव किया । अ्रतएव वे उत्साददी 
कार्यकर्ताओं की एक छोटी सी ऐसी सेना का निर्माण करना चाहते थे जो देश के 
लिये अपना सब कुछ बलिदान करने को तत्यर रहे। उनकी धारणा थी कि जन- 
साधारण को सदा अपने नेताश्रों का अनुसरणमात्र करना चाहिये, हिन्दू-मुस्लिम 
एकता की स्थापना होनी चाहिये, तथा भारत को स्व-शासन की शिक्षा देने के लिये 
अंग्रेज़ों का यहाँ रहना आवश्यक है। उनके कुछ विचारों से हम भले ही सहमत न 
हों, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि गोखले ने भारतीय राजनीति को अपने विचारों तथा 
कर्मों द्वारा एक ऊँचा नेतिक स्तर प्रदान किया । श्रोर यद्दी उनकी सबसे बड़ी देन 
थी। वे स्वयं जो कुछ कद्दते थे वह्दी करते भी थे। वे सांसारिक प्रलोभनों से बहुत 
ऊपर थे, तथा निर्धनता, सच्चरित्रता ओर सहिष्णुता के सिद्धान्तों का सदा पूर्ण रूप 
से पालन करते थे। इसीलिये तो स्वय॑ मद्दात्मा गाँधी तक उन्हें अपना राजनेतिक 
गुरु मानते थे। 

गोखले के विषय में बहुधा बहुत भ्रामक प्रचार किया गया है। उदादरण के 
लिये, उम्रपंथियों ने उन्हें “दुबंल-हृदय उदारबादी? (५॥7-॥८970९6 0०0८९7- 
2८) कद्दा, तथा प्रतिक्रियाबादियों ने “छिपे हुये राजद्रोडी?ः (5९०80४78( 4! 
082 णं४८) की उपाधि से बिभूषित किया है। परन्तु थद्द दोनों धास्णायें श्रसत्य हैं। 
वास्तव में वे एक रचनात्मक प्रवृत्ति के राजनीतिश थे तथा जानते थे कि द्वेष एवं घुणा 
से मारत और इज्जलेंड दोनों का अश्रद्दित होगा तथा मैत्री एबं सहयोग से दोनों का 
द्वित । कठिभाइयों फे समय थे सदा सरकार का साथ देते थे, परन्तु साथ ही साथ 
सदा आग्रह भी करते रहते थे कि उसे प्रगतिशील भीत का पालन करना चाहिये । 
वे शास न-व्यवस्था की आलोचमा करते थे। और उसकी कमियों को विकेन्द्रीयकरण 
द्वारा दूर करने के लिये आन्दोलन भी करते थे। सन्‌ १६१४ ई० में उन्होंने मारतीय 
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आ्राकांज्षाओं को सनन्‍्तुष्ठ करने के उद्द श्य से एक सुधार-योजना का निर्माण भी 
किया था। 

सन्‌ १६०५ ३० में गोखले ने “सर्वेए्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटी?" की स्थापना 
की जिसका लक्ष्य मातृभूमि के प्रति लोगों के हृदय में ऐसी गम्भीर भक्ति की भावना 
का संचार करना था कि उसका स्पशंमात्र लोगों को अदहमत्व से ऊपर उठा दे। 
इस संस्था ने राष्ट्र की स्मरणीय सेवा की है तथा श्रीनिवास शासत्री ओर पं० छृदय- 
नाथ कु जरू सरीखे विद्वान्‌ इसके सदस्य रहे हैं। गोखले के विद्वान्‌ जीवनी लेखक 
प्रो० साहनी ने लिखा है ८2नका सार्वजनिक जीवन भारतीय राजनीति के आधुनिक 
उदारवाद का बिस्तृत इतिहास है, जिसे उन्होंने श्राकार दिया, जिसके संगठन के 
पीछे उनकी प्रेरणा काम कर रही थी, जिसका समर्थन करने में उन्होंने कभी शान्ति- 
प्रिय भारतीय बहुमत की उपेक्षा तथा हिंसाशील, श्रराजकताप्रिय उग्रवाद, अथवा 
हटपूर्ण एवं सद्दानुभूति-रद्दित नौकरशाहदी, अथवा इज्जलेंड के क्रुद्ध विरोध की चिन्ता 
नहीं कीः |? आदर्श उदारवादी सी० वाई० चिन्तामणि ने कद्दा है: “वे आदर्श 
देशभक्त तथा हममें से बहुतों के लिये वीर नायक के समान थे।” परन्तु गोखले 
जनप्रिय नेता नहीं थे । अपने सहयोगियों की अपेक्षा वे जनजीवन के अ्रधिक निकट 
अवश्य थे, तथापि वे नई पीढ़ी का नेतृत्व कभी नहीं कर सके। .»_.. : 


उग्र राष्ट्रवादी 

उपरोक्त उदारबादी विचारकों के विरोध में उम्रपन्थावलम्बी राष्ट्रवाद के 
नेतागण थे जो वेघानिक आन्दोलन की उपादेयता में तनिक भी विश्वास नहीं करते 
थे। उनका कहना था कि यांचनां का समय बीत चुका है ओर संघर्ष का युग सामने 
है। १६वीं शताब्दी के अन्त तथा २०वीं शताब्दी के आरम्भ में प्रमुख उग्रपन्थी नेता 
लोकमान्य तिलक जनता को शिक्षा दे रददे थे कि इमें प्रत्येक भारतय वस्तु से प्यार 
तथा प्रत्येक विदेशी वस्तु से घृणा करना चाहिये। लोकमान्य तिलक, ल।ला लाजपत- 
राय, विपिनचन्द्र पाल तथा अरविन्द घोष, सभी नें भारत के धार्मिक नवजागरण से 
प्रेरणा प्रात की थी। अ्राध्यात्मिक क्षेत्र में स्वामी दयानन्द तथा स्वामी विवेकानन्द 
अपने-अपने दक्ल से पाश्चात्य सभ्यता के विरुद्ध हिन्दू वैदिक धर्म की उत्कृष्टता सिद्ध 
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कर चुके थे। ओर राजनेतिक ज्षेत्र में वही प्राचीन भारतीय संस्कृति की गरिमा इन 
उग्रपन्थियों के लेखों में अभिव्यक्त हुई | उग्रपन्थियों की दृष्टि में राष्ट्रवाद केवल एक 
राजनतिक उद्देश्य अश्रवा भोतिक उन्नति का साधन न होकर एक धार्मिक एवं 
आध्यात्मिक सिद्धान्त था। उनकी विचारधारा गीता तथा वेदों पर आधारित थी। 
वे पाश्चात्य संस्कृति के प्रबल विरोधी थे तथा उनका आदशश था “स्व-शासित, स्वतन्त्र 
भारत जो अपनी प्राचीन पवित्रता, महत्ता तथा समृद्धि को पुन; प्राप्त कर चुका दो ।” 
ओर इस आदर्श की प्राप्ति के लिये वे राजनेितिक भिक्ना-याचना तथा निष्फल वेधानिक 
उपायों को व्यथ बता कर आत्म-निर्भर संघर्ष नीति का प्रचार करते थे। उन्होंने 
प्राचीन शाक्त मत (5200४ ८एण)४) की पुनस्थापना करके हिन्दू धर्म के प्रतीकवाद 
(5५9700]8 0 प्ांप्रतेंप छ०शंत्र0) की नई राजनेतिक व्याख्या की। उदार 
मत के विरुद्ध इन लोगों की धारणा थी कि अंग्रेजों के साथ किसी प्रकार का सहयोग 
नतिक तथा भोतिक क्षेत्रों में भारतीय-द्वितों के लिये हानिकारक द्ोगा। उनका कहना 
था कि हमारी माँगों की उचित तथा न्यायसंगत स्वीकार कर लेने पर भी अंग्रेज़ सत्ता 
इस्तान्तरित करने को कभी तेयार नहीं होंगे | वास्तव में राजनीति के क्षेत्र में परोपकार 
नाम की कोई वस्तु नहीं दोती। स्वराज्य उपद्दार के रूप में कभी नहीं मिलेगा | इसे 
आन्दोलन तथा संघर्ष से प्राप्त करना द्वोगा | 

सन्‌ १६०५ ३० में बद्ध-भड़ हुआ और उसी समय से उम्रपंथियों ने वहिष्कार, 
स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा के साधनों का प्रयोग आरम्म कर दिया। उनका विश्वास 
था कि वहिष्कार के पश्चात्‌ सरकारी पदाधिकारियों तथा उपाधि-प्राप्त लोगों को श्रपनी 
हीनता का ज्ञान द्वोगा तथा ब्रियिश शासन-व्यवस्था अ्रसम्भव द्वो जायेगी। स्वदेशी का 
प्रोत्ताइन ओर भी अधिक लाभदायक सिद्ध द्ोगा। जिसके फलस्वरूप एक ओर तो 
देशी उद्योगों का पुनरुत्थान होगा ओर दूसरी ओर बिदेशी ब्यापार-हितों को भारी धका 
लगेगा | और राष्ट्रीय संस्थायें भारतीय नवयुवकों को नागरिकता की शिक्षा देकर उन्हें 
स्वतन्त्रता-प्राष्ति की क्षमता प्रदान करेंगी | 

परन्तु उग्रवादी उपरोक्त अहिसात्मक साधनों का प्रयोग अथवा समरथन केवल 
नीति-रूप में ही करते थे। बास्तव में उनके द्वदय भें अपने उद्देश्यों को प्राप्ति के 
लिये बल तथा हिंसा के प्रयोग की भावना थी। और सम्मवत: इसीलिये वे जनता 
को उपदेश देते थे कि विदेशियों को भारत से बाइर निकालने तथा वाह्य श्राक्रमयों 
से स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लिये समुचित शक्ति का संगठन आवश्यक है | अ्रधिक- 
तर आतंकवादी तक्ला क्रांतिकारी भी इन्हीं लोगों से प्रेरणा ग्रहण करते रहे | वे लोग 
भी अत्यधिक धामिक तथा देशभक्त थे और स्वयं लाला लाजपतराय ने अ्रपनी पुस्तक 
“५००४४ 7072 में उनकी बड़ी प्रशंसा की है। परन्तु वरीन्द्रकुमार घोष सरीखें 
शारीरिक बल में विश्वास करने वालों की संख्या बहुत थोड़ी थी तथा सुचारु शासन 
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की शक्ति के विरुद्ध उनकी असफलता अश्रवश्यम्मावी थी। उग्मपन्थी राष्टवादियों में 
निम्नलिखित नाम विशेष उल्लेखनीय हें:..... 

लोकमान्य तिलक---लोकमान्य बालगंगाधर तिलक की गणना उन नेताओं 
में है जिन्होंने अपने समय के कार्यो तथा विचारों का पूर्ण रूप से संचालन किया | 
पिछली शताब्दी के श्रन्तिम दस वर्षों में बह्दी अकेले काँग्रेसी नेता थे जिनका जनता से 
सीधा सम्पक था। वे रणोन्मुख राष्ट्रवाद के अग्रदूत थे । उनका राष्ट्रवाद हिन्दू धर्म 
के सिद्धान्तों पर आधारित था, तथा वे विदेशियों से किसी प्रकार का सहयोग नहीं 
चाहते थे। वे सबसे पहले सन्‌ १८६१ ई० में जनता के सामने आये, जब उन्होंने 
कट्दा था कि विदेशी नौकरशाही के द्वाथों में हिन्दू धर्म संकट में है | तत्पश्चात्‌ उन्होंने 
हिन्दू नवयुवकों में सैनिक भावना का संचार करने के उहूं श्य से गणपति (१८६३) 
तथा शिवा जी (१८६४) उत्सवों की प्रतिष्ठा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने मह्दाराष्ट 
में हिन्दू अखाड़े तथा लाठी-दल खोलकर जनता को धर्म तथा मातृथूमि के आदश्शो 
की रक्षा के लिये सबल तथा सशक्त बनाया | उनका मूल उहं श्य जनता में राष्ट्रीय 
उत्साह की प्रेरणा भर कर भारत की प्राचीन सभ्यता के प्रति गव की भावना का 
सुजन करना था। 

सर वेलेन्दइन शिरोल (50 ५ए३]८४४४०८ (0४770!) ने श्रपनी पुस्तक 
(।097 ए77650? में लोकमान्य तिलक को “भारतीय अशान्ति का जनक”? 
(7९7 ० 70प98॥ प८४८) कद्दा है। परन्तु हमारे दश्कोण से इसका अ्रथ 
यद्द हुआ कि वे देशमक्तों के सरताज थे। श्रेग्रेज़ लेखकों की तो इमारे प्रिय नेताशओ्रों 
पर राजद्रोइ का श्रारोप लगाने की मनोवुत्ति सदेव रही हैे। अतएणुव जब तिलक ने 
उनके इस मत का खण्डन किया कि अ्फज़ल खाँ की हत्या करके शिवा जी ने मद्दान्‌ 
पाप किया था, तब अंग्रेज्ञों ने इसको राजद्रोइ का प्रचार समका। परन्तु लोकमान्य 
तिलक आदर्श मराठे तथा जन्मजात सेनिक थे | स्वतन्त्रता की साधना उनके जीवन 
का मुख्य आदर्श थी। उमकी धारणा थी कि भारतीयों को प्रत्येक अंग्रेज्ञी वस्तु के 
विरुद्ध सदा संघर्ष करते रहना चाहिये | श्रोर श्रपने इस प्रिय आदर्श की प्राप्ति के प्रयत्न 
में उन्होंने अपना जीवन द्वी लगा दिया | इसीलिये श्रेंग्रेज़ों ने जानबूक कर उनकी मद्दत्ता 
को घटाने का प्रयत्न किया | परन्तु यह निविवाद है कि अपने श्रविजित गुणों तथा 
अपनी जीवन भर की सेवाओं के द्वारा तिलक ने वास्तविक स्वराज्य की नींव डाली । 
वे एक महान्‌ राष्ट्र-निर्माता थे। नवीन भारत की सृष्टि का मुख्य श्रेय उन्हीं को है | 

सन्‌ १८६८ ६० में जिस समय देश दुभिक्ष से पीड़ित था, लोकमान्य तिलक 
ने जनता की सहायता के लिये एक लगान-बन्दी श्रान्दोलन श्रारम्म किया । दुभिक्ष 
के बाद देश में भयानक मद्दामारी फेली और जनता के इस विश्वासपात्र नेता ने एक 
बार फिर उनकी सह्ययता का प्रबन्ध किया । उधर सरकार अपने स्वास्थ्य सम्बन्ध 
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“ईयमों का कठोंरता के साथ पालन कंरा रही थी। चारों श्रोर क्मि-नाशक पदार्थों के 
प्रयोग में नुशंसता का प्रदर्शन किया जा रहा था और रोगियों को बलपूर्वक बस्ती से 
बाहर निकाला जा रहा था। अंग्रेज सेनिक रोग की आशंकामात्न पर पुरुषों, रिथयों 
तथा बच्चों की परीक्षा करने के लिये घरों में घुस जाते थे। पुराने विचारों के लोगों को 
अपने निजी जीवन में इस प्रकार को हस्तक्षेप होते देख कर बड़ा ज्ञोम हुआ, परन्तु 
सरकार ने जनता के विरोध की तनिक भी चिन्ता नहीं की। इससे उत्तेजित होकर 
एक नंवयुवक ने पूना के प्लेग कमिश्नर मि० रेण्ड (0७70) तथा छेफ्टीनेण्ट 
आयरट (09०८०४४) की हत्या कर डाली। इस घटना के फलस्वरूप महाराष्ट्र भर में 
कठोर दमन प्रारम्भ होगया | सरकार ने लोकमान्य तिलक पर भी इस षड्यन्त्र में 
सम्मिलित होने का अ्रभियोग लगाकर उन्हें १८ मास के कारावास का दणश्ड दिया। 
इतना दी नहीं, उन्हें प्रिवी कॉसिल में अपील करने की अनुमति भी नहीं दी गईं | 
इसके फलस्वरूप भारतीय जनमत के सभी वर्गों के क्ञोम की सीमा नहीं रही तथा जन- 
आन्दोलन का रूप अधिकाधिक उम्र होने लगा | गणपति तथा शिवा जी उत्सवों की 
लोकप्रियता भी बढ़ गई ४८० 

लोकमान्य तिलक जन्मजात पत्रकार थे श्रोर उनका “केसरी” थोड़े ही समय 
में फ्र्चार का प्रबल माध्यम बन गया। वे सरकार की सामाजिक एवं राजनेतिक सुधार 
सम्बन्धी नीति के तीव्र आल्ञोचक थे | उनका दृढ़ विश्वास था कि विदेशी शासन चाहे 
जितना अच्छा हो, फिर भी बुरा है, श्रोर स्वराज्य, अर्थात्‌ श्रपने देशवासियों का 
शासन, चाद्दे जितना बुरा हो, फिर भी अच्छा है। सबसे पहले लोकमान्य तिलक ने 
द्वी यह सगवे घोषणा की थी कि “स्व॒राज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम 
उसे लेकर ह्वी रहेंगे |? भारतीय जनता की निर्धनता, पतन तथा अ्रश्ञान को देख-देख 
कर उनका द्वदय रोता था | और धार्मिक दृष्टिकोण को भारतीय स्वराज्य के आदश के 
लिये द्वितकर समझकर उन्होंने यह पथ ग्रहण किया था। राजनीति के्ेत्र में वे इस 
प्राचीन सिद्धान्त के समर्थक थे कि साध्य की प्राप्ति में प्रत्येक साधन का प्रयोंगे उचित 
है। श्रतएव वे भारतीय स्वतन्त्रता की प्रासि के लिये प्रत्येक साधन का प्रयोग ठीक 
सममभते थे। और ध्यान देने की बात यह है कि तिलक की श्रालोचना करने वाले 
पाश्चात्य विचारकों ने भी इसी मार्ग को अपनाया है। सम्मव है तिलक के कार्यक्रम 
से विभिन्न सम्प्रदायों के सम्बन्धों में थोड़ाला खिंचाव आ गया दो, परन्तु उसका 
अधिक स्थायी तथा महत्वपूर्ण प्रभाव यह हुआ कि देश के राजनेतिक जीवन में एकता 
तथा शक्ति आ गई। लोकमान्य तिलक ने हिन्दुश्नों को आत्म-निर्भरता, कार्यपरता 
तथा आत्म बलिदान आदि उत्तम गुणों की शिंक्षा दी। 

लोकमान्य तिलक आरम्भ में महाराष्ट्र के नेता थे, परन्तु सव्‌ १६०५ ई० में 
ये सम्पूर्ण राष्य के नेता ही गये थें। उनके नाम॑ के साथ जोड़ा जाने वांलं शब्द 


भारत की आधुनिक राजनतिक विचारधारा के निर्माता १६५, 


शलोकमान्य” उनके प्रति जनता की भ्रद्धा का सूचक है। काँग्रेस की नई पीढ़ी पर 
उनकी विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा और भविष्य ने सिद्ध कर दिया कि उनका 
ही मार्ग ठीक था, उदारवादियों का नहीं। तिलक ने अपने जीवन में जितनी यातना 
भेली उतनी उनके समकालीन किसी दूसरे नेता को नहीं भुगतनी पड़ी। उन्हें तीन 
बार कायवास हुआ और अन्तिम बार ६ वर्ष की लम्बी अवधि के लिये। मारतमन्त्री 
मान्टेग्यू से लेकर साधारण अंग्रेज्ञ तक उन्हें भारत में ब्रिटिश राज्य क। सबसे बड़ा श्र 
सममता था। स्वयं भारत में भी उदारवादी उनके कु आलोचक थे। उन्होंने 
तिलक को ६ वर्षों तक काँग्रेस में नहीं घुसने दिया। परन्तु तिलक के विचारों में 
हृदता थी और वे अपने पथ से डिगे नहीं। श्रतएव काँग्रेस से अलग होते हुए भी 
वे नवयुवकों के हृदय-सम्राट्‌ ये | उन्होंने 'होमरूल? आन्दोलन में श्रीमती एनी बेसेश्ट 
को अपना पूर्ण सहयोग दिया। सन्‌ १६१६ में काँग्रेस में उनका पुनप्रवेश मानों 
उदारवादियों के लिये संस्था से अलग होने का संकेत था। अपने जीवन के श्रन्तिम 
दिनों में लोकमान्य तिलक ने महात्मा गाँधी के असहयोग आन्दोलन को आशीर्वाद 
दिया | वे खिलाफत आन्दोलन में मुसलमानों की सहायता करने के लिये भी तत्पर थे 
परन्तु इसी बीच सन्‌ १६२० में अचानक उनकी मृत्यु हो गई। 

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि लोकमान्य तिलक प्रत्येक दृष्टिकोण से 
जनता के नेता थे। धर्म-प्रधान, रणोन्मुख राष्ट्रवाद के अग्रदूत के रूप में उनका नाम 
भारत में सदा अमर रहेगा। वें एक महान्‌ क्रान्तकारी विचारक थे। उनकी विशे- 
पता यह थी कि उन्होंने ऐसे समय जन-आन्‍्दोलन का नेतृत्व किया जब देश का 
बुद्धिवादी वर्ग आगे नहीं बद रहा था तथा याचना में विश्वास करता था। इसके 
अतिरिक्त वे एक महान्‌ विद्वान भी थे श्रोर उनकी मनुष्यता का स्तर उनकी विद्वता से 
भी ऊँचा था। वे सच्चे तथा स्पष्टवादी थे, श्रत: उन्होंने यह निस्संकोच स्वीकार कर 
लिया कि राजनीति में सभी साधन क्षम्य होते हैं। वे अपने समय के सबसे अधिक 
लोकप्रिय नेता थे और जनता आँख मू द कर उनका अनुसरण करती थी | डा० 
पट्टामि सीतारमैय्या ने अपनी पुस्तक “काँग्रेस का इतिहास” में गोखले तथा तिलक के 
विषय में गाँधी जी के विचार दिये हैं। उन्होंने लिखा है:--. 

४५/“उनको (गाँधी जी की) तिलक हिमालय-ठुल्य प्रतीत होते थे--उच्च तथा 
महान्‌ , परन्तु अगम्य---और गोखले गड्जा जी की पवित्र लहरों के समान, जिनमें वे 
निस्संकोच होकर डुबकी लगा सकते थे। विलक ओर गोखले दोनों भद्दाराष्ट्रीय थे, 
दोनों ब्राह्मण थे, दोनों चित्तपावन गोन्न के ये। दोनों द्टी उचश्चकोटि के देशभक्त थे, दोनों 
मे जीवन में भारी बलिदान किये थे। परन्तु उनकी प्रवृत्ति में बड़ा श्रन्तर था | उस 
समय की प्रचलित शब्दावली का प्रयोग करते हुये कद्दा जा सकता है कि गोखले 
“उदारः ये तंथा तिलंक “उग्र! । गोखलें प्रस्तुत संविधान में संशोधन करना चाहते थे, 


१६६ भारतीय राजनीति ओर शासन 


तिलक उसके पुननिर्माण में विश्वास करते थे । गोखले को विवश ड्ोकर भी नौकर- 
शाह्दी के साथ कार्य करना पड़ता था, तिलक के लिये उसके विरुद्ध लड़ना आवश्यक 
था | गोखले की नीति यथासंभव सहयोग तथा आवश्यकता पड़ने पर विरोध करने 
की थी, तिलक को अवरोध की नीति प्रिय थी। गोखले को शासन-व्यवस्था तथा उसके 
सुधार की विशेष चिन्ता थी, तिलक को राष्ट्र तथा उसके निर्माण की। गोखले का 
आदर्श था प्यार तथा सेवा, तिलक का सेवा ओर त्याग। गोखले के साधनों का 
उचू श्य था विदेशी-हृदय पर विजय प्राप्त करना, तिलक विदेशियों को पदच्युत करना 
चाइते थे। गोखले दूसरों की सहायता पर आश्रित थे, तिलक आत्म-निर्भरता पर 
विश्वास करते थे । गोखले उच्च तथा बुद्धिवादी वर्गों का सहयोग चाइते थे, तिलक 
जनता का | गोखले का क्षेत्र धारासभा का भवन था ओर तिलक का गाँव का 
मण्डप | गोखले की अभिव्यक्ति का माध्यम अंग्रेज़ी माषा थी, तिलक की मराठी। 
गोखले का लक्ष्य ऐसा स्वराज्य था जिसके लिये भारतीयों को अंग्रेजों द्वारा ली जाने 
वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होकर श्रपनी क्षमता का परिचय देना आवश्यक था, तिलक 
का लक्ष्य वह स्वराज्य था जो प्रत्येक भारतीय का जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसे वे 
विदेशियों के विरोध की चिन्ता न करके प्रास द्वी कर लेंगे। गोखले अपने युग के साथ 
थे, तिलक उससे आगे |? ५.० 

लाला लाजपतराय--इस धर्मप्रधान उम्रपंथी राष्ट्रवाद के दुसरे मद्दत्वपूर्ण 
नेता लाला लाजपतराय थे। वे आर्य समाज के भारी भक्त, मह्यान्‌ शिक्षाशासत्री तथा 
उत्साही समाज-सुधारक थे । लाला लाजपतराय पंजाब के साव॑ंजनिक जीवन के प्राण 
थे | वे सन्‌ १८८ ३० में इलाहाबाद में होने वाले चोथे अधिवेशन के समय काँग्रेस 
में सम्मिलित हुये ओर शीघ्र ही नवयुवक वर्ग के लोकप्रिय नेता बन गये | सन्‌ १६०५४ 
ई० में वे काँग्रेस का प्रचार करने के उद्द श्य से इड्जलेर्ड गये | परन्तु वहाँ से लोटकर 
उन्होंने निराशा भरे स्वर में अपने देशवासियों को बताया कि स्वतन्त्रता की प्राप्ति के 
लिये आत्म-निभरता अ्रत्यन्त आवश्यक द्वे । दिसम्बर सन्‌ १६०५ ६० में बनारस के 
काँग्रेस अधिवेशन में पुरानी पीढ़ी के विरुद्ध कए्डा ऊँचा कर उम्रवादियों का समर्थन 
करने वालों में लाला लाजपतराय सबसे आगे थे। सन्‌ १६०६-७ ई० में उन्होंने 
पंजाब सरकार द्वारा किसान-श्रसन्तोष के कुप्रबन्ध की तीव्र आलोचना की। इसके 
फलस्वरूप सरदार अ्रजीत सिंह के साथ उन्हें भी देश निकाले का दण्ड मिला | इस 
घटना से देश भर में बड़ा क्ञोम फेला और जनता उम्रवाद की ओर भुकने लगी। 
परिस्थिति की गम्भीरता देखकर सरकार ने सन्‌ १६०७ ई० के अ्रन्त में लाला जी को 
मुक्त कर दिया | अ्रब पंजाब में फिर शान्ति स्थापित द्ो चली थी। परन्तु श्रगले वर्ष 
सरकार ने लाला लाजपतराय पर प्रान्त में श्रराजकता फैलाने के षड्यन्त्र में सम्मिलित 
होने का आरोप लगाते हुये कद्दा कि उनका घर प्रतिद्ध क्रान्तिकारी लाला इरृदयाल का 


भारत की आधुनिक राजनेतिक विचारधारा के निर्माता १६७ 


अड़ा था जहाँ वे नवयुवकों को अराजकता की दीक्षा देते थे। यह आरोप पूर्णृत: 
निराधार था। सत्य केवल इतना था कि लाला लाजपतराय ने जनता को सरकार 
के अत्याचार के विदद्ध उकसाया था|... 22. 3 222 हु 
तिलक की माँति लाला लाजपतराय को भी सरकार की क्रोधाग्नि का शिकार 
होना पड़ा। महायुद्ध की पूरी भ्रवधि भर, तथा उसके बाद भी डेदू वर्ष तक, उन्हें 
अमेरिका में निर्वांसित जीवन व्यतीत करने पर विवश होना पड़ा । उन्होंने अमेरिका 
में ही अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “१४०एघ४४ 70ा»' प्रकाशित की जिस पर भारत तथा 
इज़लैंड दोनों देशों में प्रतिबन्धे लगों दिया गया | निर्वासन के पश्चात्‌ देश लौट कर 
उन्होंने फिर अपना नियमित कार्य आरम्भ किया | सितम्बर सन्‌ १६२० ३० में वे 
काँग्रेस के विशेष अधिवेशन के सभापति निर्वाचित हुये | उस समय काँग्रेस के सामने 
अपने भावी कार्यक्रम के निश्चय का प्रश्न था। लाला लाजपतराय की धारणा थी 
कि देश के लिये अ्रसहयोग की शअ्रपेक्षा कोंसिल-प्रवेश का कार्यक्रम अ्रन्तत: अधिक 
हितकर सिद्ध होगा। अगस्त सन्‌ १६२३ ६० में वे केन्द्रीय धारासमा के सदस्य 
निर्वाचित हुये, परन्तु इसी समय उन्होने स्वराज्य दल से सम्बन्ध-विच्छेद कर एक नये 
“राष्ट्रीय दल” का संगठन किया। लाला लाजपतराय तथा काँग्रेस के अन्य नेताश्रों 
में मुख्य अन्तर यद्द था कि वे हिन्दू-हितों का आत्मसमर्पण कभी नहीं कर सकते थे । 
हिन्दू-मुस्लिम एकता में वे भी विश्वास करते ये, परन्ठ ऐसी एकता में नहीं जिससे 
(हिन्दुओं के हित में हानि हो। उन्होंने साम्प्रदायिक निर्वाचन तथा अल्पसंख्यकों के 
दीघोनुपात का आरम्भ से द्वी विरोध किया। हिन्दू-हितों के प्रश्न पर अपनी इस दृदता 
के कारण ही वे सन्‌ १६२३ ३० के बाद हिन्दू महासभा की ओर आकृष्ट होने लगे थे। 
सन्‌ १६२८ ई६० में लाहोर में साइमन कमीशन विरोधी प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुये 
लाला लोजिपतरायं पुर्लिस की लाठियों से घायल हो गये और इसके एक पखवारे 
के भीतर उनका देह्दान्त हो गया। 
लाला लाजपतराय को पंजाब का शेर कद्दा जाता है श्रोर वास्तव में उनके 
रिक्त स्थान की पूर्ति अ्रसम्भव थी। वे एक महान नेता तथा सफल वक्ता थे। उनके 
उदू के भाषण सुन कर जनता में उत्साह उमड़ने लगता था। लाहौर के दयानन्द 
एँग्लो वैदिक कालेज को श्रपना सर्वस्व अपित कर उन्होंने हिन्दू समाज तथा देश की 
ऋमूल्य सेवा की | 
अरविन्द घोष---बज्भाल में धर्मप्रधान उप्र राष्ट्रवाद के मुख्य स्तम्भ श्री 
अ्ररविन्द घोष थे। सन्‌ १६०५ ६० के बद्ध-भज्ञ आन्दोलन के साथ उनका नाम 
अ्रभिन्न रूप से गु था हुआ हैं। बड़ौदा कालेज के उपप्रधानाध्यापक का पंद त्याग 
कर उन्होंने अपना जीवन राष्ट्रीय उत्थान के प्रयत्म में श्रर्पित कर दिया। बाद में 
आपने नाममात्र के वेतन पर, कलकत्तें के एक राष्टीय कालेज के शअ्रध्यक्त पद पर 
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कार्य किया | कुछ समय तक आपने “बन्दे मातरम? का सम्पादन भी किया। उनके 
लिये राष्टवाद केवल एक राजनैतिक उद्देश्य अथवा भोतिक उन्नति का साधनमात्र न 
था। उन्होंने कहा है : “राष्ट्वाद एक धर्म है, जिसका उद्गम स्व ईश्वर से दोवा 
। राष्टवाद अमर है. क्‍योंकि बद्धाल में ईश्वर ही तो कार्य कर रद्दा है ।? उनका 
यह विचार युग-भावना का प्रतीक है। सन्‌ १६०४ से सन्‌ १६०६ ई० तक भारतीय 
राष्ट्वाद का मूलमन्त्र यही था। भ्री अरविन्द गुप्त रूप से स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये 
क्रान्तिकारी आन्दोलन चला रहे थे, परन्ठु दिखाने के लिये अ्रसहयोग तथा सत्याग्रह 
के पथ पर जनता का संगठन कर रहे थे। अन्त में वे गिरफ्तार कर लिये गये ओर 
उन पर कऋरान्तिकारी होने का अभियोग लगाया गया, परन्तु ्रभियोग सिद्ध न हो 
सका और वे मुक्त कर दिये गये। सन्‌ १६१० में वे ब्रिटिश भारत छोड़ कर पाण्डुचेरी 
चले गये और वहाँ संसार प्रसिद्ध श्री अरविन्द आश्रम की स्थापना कर विरक्त जीवन 
व्यतीत करने लगे | इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उनका राजनेतिक जीवन बहुत थोड़ा 
था। श्री जी० एन० सिंह के शब्दों में “श्री अरविन्द ज्योतिग्रह की भाँति राजनैतिक 
आकाश पर प्रकट हुये और अदृश्य हो गये | 
विपिनचन्द्र पाल---बड्भाल में उम्रवाद के दूसरे ज्योति-वाइक श्री विपिन- 
चन्द्र पाल थे | उनका प्रभाव विशेष कर नवयुवक समाज पर बहुत अधिक था। श्री 
अरविन्द की अपेक्षा इनका नेतृत्व काल भी अधिक था ओर भविष्य के राष्ट्रीय 
आ्रान्दोलन पर इनके विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा । विपिंनचन्द्र पाल औपनिवेशिक 
स्वराज्य में विश्वास नहीं करते थे । उनकी धारणा थी कि पूर्ण स्वराज्य में अंग्रेज़ों 
के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध बनाये रखने की सम्भावना नहीं है। इस दिशा में 
वे तिलक से भी बहुत आगे थे। उनका कहना था कि स्वराज्य जनता के प्रयत्न द्वारा 
) प्राप्त करना चाहिये, सरकार के उपहार अथवा पुरस्कार स्वरूप नहीं। उन्होंने कद्या 
/ था: “यदि सरकार आज आकर मुभसे कहे, “लो, स्वराज्य ले लोः, तो मैं उत्तर 
वुगा, “उपहार के लिये धन्यवाद, परन्तु म॒के ऐसा कुछ स्वीकार नहीं है जो मैंने अ्रपने 
बाहुबल से न लिया हो? | इम देश में इस प्रकार कार्य करेंगे, जनता के साधनों को 
इस प्रकार संयोजित करेंगे, राष्ट्र की शक्तियों का ऐसा संगठन करेंगे, जाति को 
ध्वातन्न्य-भावना का इस प्रकार विकास करेंगे, कि प्रत्येक बिरोधी शक्ति को अ्रपनी 
इच्छाओं के सम्मुख अवश्यमेव का लें | यद्द हमारा कार्यक्रम है ।?? बहिष्कार, स्वदे 
राष्टीय शिक्षा तथा सत्याग्रह, यददी पाल महोदय के साधन थे। “अ्रक्रिय विरोध? 
(४४४५९ 7८8380970) के जन्मदाता के रूप में उनका नाम सदा अमर रहदेगा। 
बे एक अच्छे वक्ता थे तथा योरोप और श्रमरीका भ्रमण कर चुके थे। बहुत काल 
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भारत की आधुनिक राजनेतिक विचारधारा के निर्माता १६६ 


तक उग्रवादी नीति का पालन करने के पश्चात्‌ अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में 
उन्होंने अपना पथ बदल दिया | मांटेग्यू चेम्सफर्ड सुधार योजना के पश्चात गाँश्षी नी 
के असहयोग सिद्धांत से सहमत न होने के कारण विपिनचन्द्र पाल काँग्रेस से अलग 
होकर उदार दल में सम्मिलित दो गये थे | सन्‌ १६२८ ३० में लखनऊ में सबंदल- 
सम्मेलन के अ्रवसर पर उन्होंने अन्तिम बार साव॑ंजनिक जीवन में भाग लिया । 


महात्मा गाँधी 


जिस समय योरोप में पहला महायुद्ध चल रहा था ओर काँग्रेसी नेता “होम 
रूल? आन्दोलन में व्यस्त थे, एक प्रबल शक्ति ने भारतीय राजनीति के क्षेत्र में पदार्पण 
किया | यद्द शक्ति ऊपर से उतर कर नहीं आई थी, यह भारत के कोठि-कोटि जन 
समुदाय की सामृद्दिक शक्ति थी ओर उसी की भाषा में उसकी हृदयविदारक दुर्दशा 
की ओर देश का ध्यान आकर्षित कर बद्दी थी । यह शक्ति महात्मा गाँधी के व्यक्तित्व 
की थी । उन्होंने सन्‌ १६१५ ई० में काँग्रेस में प्रवेश किया ओर थोड़े समय में संस्था 
में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिया। उनके आते ही स्वराज्य की धारणा को एक नया 
स्वरूप, एक नया अर्थ मिला | समस्त जातियों तथा धर्मों के मारतबासियों की आत्मा 
तथा उनके चरित्र से जितना गाँधी जी परिचित थे उतना सम्मवत: कभी कोई नहीं 
रहा होगा। उन्होंने श्रपनी युवावस्था दक्षिणी अ्रफ्रीका में भारतीय हितों की स्मरणीय 
सेवा करते हुये वर्णु-मेद के विरुद्ध संघर्ष में व्यतीत की थी | उस दूर देश में ही उनके 
सत्याग्रह का जन्म हुआ था तथा जब तक भारतीयों के पक्त में सम्मानपूर्ण सममझोता 
नहीं हो गया वे रणक्षेत्र में जमे रहे। भारत लौट कर उन्होंने चम्पारन के किसानों 
तथा अ्रहमदाबाद के श्रमिकों की ओर से सफल अ्रदिंसात्मक आन्दोलनों का संचालन 
किया | इस प्रकार प्रयोग होते-होते उनका सत्याग्रह अस्त अब भली प्रकार मेंज गया 
था । रोलट कानून तथा भारतीय जनता की निपठ निस्सह्ाय अवस्था ने उन्हें भारतीय 
रंगमंच पर आगे आने को विवश किया। उन्होंने अपने देशवासियों को श्रसह्ाय 
अवस्था से ऊपर उठाने का उपाय बताया । उन्होंने उस भयानक व्यूह का ध्वंस कर 
दिया जिसमें पड़ कर भारतीय नेता किंकर्तव्यविमूद्‌ हो जाते थे। उन्होंने एक नयें 
मार्ग का निर्देशन किया और अन्तत: इसी मार्ग पर चल कर हमारी पराधीनता की 
कड़ियाँ ट्ूटीं तथा देश को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई । 


उनके राजनेतिक आदर्श--मद्दात्मा गाँधी भारत के राजनैतिक इतिहास 
की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विभूति तथा उसके मुख्य अभिनेता थे। हम पहले ही 
देख चुके हैं कि सन्‌ १६१६ ई० से सनू १६४८ ६० में अपनी अ्रसमयिक झ॒ृत्यु तक वे 
भारतीय राजनीति के सर्वे्र्वा रदे। दमारी स्वतन्त्रता प्रासि का जितना, भ्रेय उनको है 
उतना किसी दूसरे एक व्यक्ति को नहीं । वास्तव में वद्दी इमारी स्क्‍्तन्त्रता के बिश्नाता 
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थे और जनता द्वारा उन्हें दी गई “राष्ट्र पिता” की स्नेंहसूचक उपाधि बहुत श्रंश में 
साथेक थी। संसार के इतिहास में सम्मवत: किसी महापुरुष को जनमत पर ऐसा 
एकाघिपत्य प्रास नहीं हुआ होगा जैसा गाँधी जी को प्राप्त था। भारतीय राजनीति 
में प्रवेश करते ही गाँधी जी ने देखा कि जनता अंग्रेज्ञों की नीति से बहुत क्षुब्ध है। 
वह एक भयानक व्यूह में फँसी हे ओर स्वराज्य का विचार भी स्वप्न प्रतीत दता है। 
परन्तु गाँधी जी के हाथों में नेतृत्व की बागडोर आते ही व्यूइ टूट गया। उन्होंने 
भारतीय राजनीति को नवीनता तथा गति दी। उन्होंने सोती हुईं जनता में नवजीवन 
/ का संचार किया ओर उसे अपनी महत्ता का भान कराया। ओर उन्होंने जनता को 
$ बताया कि सहनशक्ति तथा आत्मबलिदान की भावना के सहारे, शबस्त्रास्तों के ग्रमाव 
5 में भी, संगठित, ऐक्यपूर्ण तथा दृढ़ संघर्ष द्वारा अन्याय ओर अत्याचार का विरोध 
। किया जा सकता है। अब राजनीति आराम के साथ मनबइलाब की बस्थु नहीं रद्द 
गई थी। अब वह पूरे राष्ट का धर्म-युद्ध बन गई थी ओर इस सब का श्रेय महात्मा 
गाँधी को था । | 
महात्मा गाँधी के राजनैतिक जीवन के दो पहलू थे। एक आर तो वे भारत 
५) में अंग्रेज़ी शासन के घोर विरोधी थे। उन्होंने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध 
अपनी शैली से अनवरत संघर्ष किया और अन्त में अपने देशवासियों को विदेशी दासता 
के बन्धनों से मुक्त कर लिया। परन्तु उन्होंने अंग्रेज़ों की मैत्नी का पूर्ण महत्व समझ 
कर सदा उस महान राष्ट के साथ भारत के सम्मान का ध्यान रखते हये सहयोग 
बनाये रखने का प्रयत्न भी किया। अपनी सन्‌ १६२० ई० की “प्रत्येक अग्नेज्ञ के 
नाम अ्रपील” में उन्होंने कद्दा था: “'मेरा सहयोग तुम्हारे कानूनों अथवा अन्य 
स्वार्थपूर्ण उद्द श्यों द्वारा निर्धारित दण्ड-व्यवस्था के भय से नहीं उत्पन्न हुआ था | 
यह स्वतन्त्र तथा स्वेछापूबंक दिया गया सहयोग था, जिसका आधार मेरा यद्द विश्वास 
था कि ब्रिटिश शासन समश्टि रूप में भारत के द्वित में है |? 
दूसरी ओर वे एक नई सम्यता एवं एक नये सामाजिक जीवनदशन के 
प्रवतेक थे। वे एक महात्मा थे जिन्होंने आध्यात्मिक नियमों के अन्वेषण में वेशानिक 
प्रणाली का प्रयोग किया। वें सुधारकों के भी सुधारक थे परन्तु उनका सुधार स्वयं 
उनके हृदय से निकल कर व्यक्ति के माध्यम से जनसमूह तक पहुँचता था। वे समाज- 
शुद्धि के क्िये-पशले आत्मशुद्धि आवश्यक सम्रमते थे। वे कद्दते थे : “पूर्ण पविन्नता 
प्रात्त करने के लिये मन, वचन तथा कर्म से पूर्णतया रागम॒क्त होना पड़ता है, प्यार 
ओर घृणा, आकर्षण और विकर्षण की विरोधी धाराश्ं फ़े ऊपर उठना पड़ता है |” वे 
स्वयं भी बिना फल की चिन्ता किये निष्काम भाव से कार्य करते थे, ओर फल उन्हें 
अपने श्राप प्रास हो जाता था। उनके विचारों को गीता, ईसामसीह के शिखरोपदेश 
(86ल्‍७007 07 ४४९ ४0०४), यल्ल्टाय, रस्किन तथा स्वयं अपने मनन और 
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प्रयोगों से प्रेरणा मिली थी। वे सच्चे श्रर्थ में महात्मा थे, तथापि सदा जनता के बीच 
में रहकर जनता के ही बने रहे । उनका सम्पूर्ण जीवन मानब्रता की सेवा तथा दीन- 
दुखियों की सहायता में व्यवीत हुआ । ह 

गाँधी जी की त्याग-वृत्ति श्रत्यन्त बलबती थी। व स्वयं मोतिक संपत्ति से दूर 
रहते थे और उन्हें इस बात का मद्दान्‌ संतोष था कि उनके पास सब कुछ द्वोते हुये 
भी उनका कुछ नहीं था | उनकी धारणा थी कि “मत मले ही श्रनेक हों परन्तु धर्म एक 
दी है।” वे कद्दा करते थे : “मेरा हिन्दुत्व सम्प्रदायवादी नहीं है। मुके इस्लाम, ईसाई 
धर्म, बौद्ध धर्मं तथा पारसीक धर्म में जो भी कुछ श्रच्छा लगता है वह सब मेरे हिन्दू 
धर्म में सम्मिलित हे |” गाँधी जी जाति, धमं, तथा राष्ट्र की दीवारों को नहीं मानते 
थे। उनका सिद्धान्त था कि मनुष्य को सत्य की प्रतिष्ठा के लिये अपने प्राण तक 
उत्सर्ग करने के लिये तत्वर रहना चाहिये। उन्होंने स्वयं मी यही शपथ ली थी और 
जीवन पय्य॑न्त उस पर दृढ़ रदे। उनका राजनीतिज्तेत्र में प्रवेश भी इसी शपथ का 
परिणाम था। उनके लिये सारा जीवन एकता के चूत्र में बंधा था। इसीलिये तो 
' उन्होंने कद्दा है: “सत्य की साबंभोम, सर्वव्यापक आत्मा का सक्तात्कार प्रास करने 
के लिये सष्टि के निम्नतम जीव को भी अ्रपने द्वी समान प्यार कर सकने की क्षमता 
आवश्यक हे । और जिस व्यक्ति के हृदय में ऐसी आकाँच्षा है वह जीवन के किसी 
क्षेत्र से बाहर नहीं रद्द सकता | इसीलिये तो मेरा सत्य-प्रेम मुझे राजनीति के ज्षेत्र में 
घसीट लाया हे, ओर में निस्संकोच होकर, परन्तु पूर्ण विनम्नता के साथ, कट्ट सकता 
हू कि जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है 
वे धर्म का अर्थ द्वी नहीं जानते |: ******** मेरे लिये तो धर्म के बिना राजनीति का 
कोई अस्तित्व द्वी नहीं है। राजनीति का स्थान धर्म से नीचा है। बिना धर्म के 
राजनीति मृत्यु का जाल है क्‍योंकि वह आत्मा की हत्या कर देती है।” इस प्रकार 
यह स्पष्ट हो जाता है कि गाँधी जी के शाजनतिक निणंथों की श्राधार-शिला उमकी 
आध्यात्मिकता थी। थे राजनेतिक प्रश्नों को सुविधा अथवा समयानुकूलता फे वाद्य 
मापदरड से नहीं तोलते थे। श्रतएवं गाँधी जी फे कुछ आालोचकों का यह तक॑ कि 
वे एक चतुर कूय्नीतिशज्ञ थे, निराधार सिद्ध हो जाता है । 

गाँधी जी के जीवन-दशन में सत्य तथा अ्रद्दिसा मुद्रा के दो पक्षों की भाँति 
परस्पर सम्बन्धित हैं। सत्याग्रह श्रथवा अद्विंसा केवल निषेधात्मक दृष्टिकोश नहीं है । 
वह क्रियात्मक तथा गतिशील है। सत्याग्रह स्नेह के द्वारा पाप का विरोध सिखाता 
है, उसे आत्मसमर्पण करना नहीं। सत्याग्रह में शत्र से भी स्नेंद्र किया जाता हैं| 
महात्मा गाँधी ने श्रनेक बार अपने क्रोधोन्मत्त देशवासियों को निर्दबतापूर्वक हत्यायें 
करते देखा था, परन्तु उन्होंने उस समय भी श्रपने प्रेम की शक्ति का ही प्रयोग किया 
झोर आवश्यकता पड़ने पर, अपने देशवाप्तियों के पाप का प्राथश्चित करने के लिये, * 


न्क 
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उपवास करके अपना प्रेम व्यक्ष किया। ओर इस अ्रसत्र के प्रयोग से गाँधी जी ने 
उनका हृदय ज्रीत कर उनका स्नेह प्राप्त किया। वे सदा के लिये गाँधी जी के 
अनुयायी बन गये। उनकी डाँडी-यात्रा (१६३०), साम्प्रदायिक कलइ के भयानक 
दानव का दमन (१६४६), दिन्दुओं को मुसलमानों के साथ न्याय करने पर विवश 
करना तथा स्वयं एक मुसलमान के घर में निवास (१६४७), श्रादि घटनायें प्रेम- 
व्यवहार की सफलता प्रमाणित करती हैं। उपवास मद्दात्मा जी के सत्याग्रह का एक 
आवश्यक अंग था। उनका महत्व आत्म-शुद्धि तथा धर्म-भावना जाप्रत करने की 
शक्ति में निहित था। इन उपवासों का उद्दे श्य लोगों पर दबाव डालना कभी नहीं 
था। वे तो पथश्नान्त माबवता के हितार्थ उच्चकोटि की तपसाधना के समान थे। 


२४ महात्मा जी स्वयं कह्ा करते थे कि ्सत्याग्रद्दी को तो सदा इँसते हुये, बिना प्रतिशोध 


अथवा द्वेंष की भावना द्वदय में लाये, मरने के लिये तत्पर रहना चाहिये | जनता पर 
उनके विचारों का अधिक प्रभाव इसलिये पड़ता था कि वे स्वयं भी उसी प्रकार का 
आचरण करते थे और हिंसा अथवा असत्य के जाल में कभी नहीं फेंसते थे। पं० नेहरू 
मे कहा हैं; “उन्होंने जिस सुधार का सुकाव उपस्थित किया, दूसरों को जो परामश्श 
दिया, उसका प्रयोग पहले अपने ऊपर अवश्य किया। (प्रत्येक बात का) आरम्म वे 
सदा अपने से ही करते हैं और उनके वचन ओर कर्म सदा हाथ ओर दस्ताने के 
समान एक रहते हैँ। अतएव चाहे जो कुछ हो जाये, उनकी ईमानदारी में कभी 
अन्तर नद्ीं आता ओर उनके जीवन दथा कार्यों में सदा एक गतिशील पूर्णता होती 
है| उनकी महानता असफलताओं में भी दिखाई पड़ती है ।”? ७८ 

महात्मा गाँधी के जीवन-दर्शन का मुख्य निष्कर्ष उनके सत्याग्रह में निहित 
था। डा० जी० एन० घबन ने अपनी पुस्तक “मद्दात्मा गाँधी का राजनेतिक दर्शन”? 
(एगांप्रट्गे शरा05090ए ० राधा 0वा0037) में कहा है कि | 
सत्याग्रह तथा अहिंसा राजनतिक विचारधारा तथा कार्य के ज्षेत्रों में भारतवर्ष 
की अत्यन्त मौलिक देन हैं। गाँधी जी स्वयं अद्िंसा के सिद्धान्त का पालन बड़ी 
कठोरता के साथ करते थें ओर चाहते थे कि उनके अनुयायी भी इसी प्रकार का व्यंव- 
द्वार करें । परन्तु उनकी अद्दिंसा कायरता से बहुत दूर थी। :उन्होंने श्राग्रइ के साथ 
कहा था ; “सत्याग्रह में काग्ररता अथवा दुर्बलता के लिये कोई स्थान नहीं हे |... 
यदि हम अपनी स्त्रियों तथा अपने धमस्थानों की रक्षा कश साधना, अर्थात्‌ अद्दिसा के 
द्वारा नहीं कर सकते तो हमें निश्चय ह्टी---यदि हममें कुछ भी पुरुषत्व है..." लड़ कर 
ही उनकी रक्षा करनी चाहिये ।!? एक और स्थल पर, “यज्ञ इरणिडिया? में आपने लिखा 
दे: “स्वयं जीवन में थोड़ी-घहुत हिंसा निहित है और इसमें कमसे कस हिंसा की राह 
खोजनी दोती हे ।. . मैं अपने मीतर वद शान्त साइस उत्पन्न करने का प्रयत्न करता 


, हू जिसमें दूसरों को न मारकर स्वयं मर सकने की 'छ्मता हो] परन्तु जिसके हृदय 
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में ऐसा साइस न हो उसके लिये मेरा परामर्श है कि वह आपत्ति को निर्लजतापूर्वक 
पीठ दिखाने की अ्रपेज्ञा मारे तथा मर जाये? |” गाँधी जी चादइते थे कि भारत अपने 
को दुर्बल समक् कर अहिंसा का अभ्यास न करे। उन्होंने राजनैतिक तथा अन्त- 
राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में भी इन सिद्धान्तों का प्रयोग किया, यही उनकी मौलिकता 
थी। इसी सिद्धान्त के प्रयोग से उन्होंने नि:शस््र जनसभृह को आत्मबल प्रदान 
किया तथा विदेशी शासन के दासों को .स्वाधीन मनुष्य बना दिया। भारतवासियों 
के हृदय में भय का लेशमात्र नहीं रह गया और एक नवीन आत्म-सम्मान की भावना 
का उदय हुआ | अपने आत्मबल से ही मद्दात्मा जी ने सहस्त्रों स्री-परुषों को कारावास 
का आवाइन करने, लाठियों की बौछार सहने तथा सभी प्रकार के बलिदान करने की 
क्षमता प्रदान की। उनके सत्याग्रह ने एक मध्यवर्गीय आन्दोलन को जन-आन्दोलन 
में परिवर्तित कर महाब्‌ आश्चर्य का कार्य किया | ओर यह जन-आ्रान्दोलन भी इतना 
प्रबल था कि शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य भी मारत को छोड़ने पर विवश हो गया। 
यद संसार के इतिहास की सबसे महान्‌ क्रान्ति थी। 

मारत के इस स्वातन्न्र्य-संग्राम में जितना कम रक्तपात हुआ, जितनी कम 
कटुता उत्पन्न हुईं, यह युगों के लिये आश्चर्य की बात होगी। संसार के किसो देश 
में कभी ऐसा संघर्ष नहीं हुआ | और इस सब का श्रेय महात्मा गाँधी को है। उन्होंने 
कद्दा था : “मेरे लिये तो साधनों का ज्ञान यथ्रेष्ठ है। मेरे जीवन-दशन में साधन 
साध्य बन जाते हैं तथा साध्य साधन |? अ्रतएव उनका आदेश था कि स्वराज्य-प्रासि 
के साधन भी उद्ृं श्य के अमुरूप होने चाहिये। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि असत्‌ 
साथनों के द्वारा सदुह श्य की प्राप्ति नहीं हो सकती । हिंसा माक्संवाद की आवश्यक 
अज्ञ बन चुकी थो, इसीलिये वे माक्सवाद से शंका खाते थे। उन्होंने हमें जो कार्य- 
प्रणाली दी वद्द स्बथा मौलिक तथा नेतिक थी | यहद्द स्नेह मावना के विकास द्वारा 
प्राप्त, तथा व्यक्तित्व-विकास के हेतु अर्पित, क्रान्ति की नवीन प्रणाली थी। उन्होंने 
प्रत्येक काँग्रेसेजन को रचनात्मक कार्य, सत्य के अ्रनुसन्धान तथा निष्कलंक राष्ट्रीय 
चरित्र के विकास की प्रेरणा दी । ः 

इसके शअ्रतिरिक्त, मद्दात्मा गाँधी की दृद धारणा थी कि उनके सिद्धान्तों का 
प्रयोंग संसार में कहीं कभी भी किया जा सकता है। वे स्वस्थ राष्टवाद को श्रन्त- 
रौष्ट्वाद्द से विलग नहीं समझते थे | यदि कोई शान्तिवादी युद्ध की रुमस्या का क्रिया- 
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त्मक समाधान, विश्वशान्ति को सफल योजना अथवा सामाजिक संघष को संगत 
प्रणाली खोजना चाहता है तो उसे गाँधी जी के सत्याग्रह की शरण आना पड़ेगा । वे 
बीसवीं शताब्दी के महात्मा थे जिन्होंने अपने आचरण तथा उपदेश से संसार को 
मुक्ति का मार्ग दिखम्क, ओर संसार यदि उनके बताये मार्ग पर न चला तो वह 
निश्चय अपना विनाश स्वयं करेगा। डा० राधाकृष्णन ने कद्दा है :४४थीनन्‍त तथा 
काल की मृगतृष्णा से आक्रान्त मानवता को गाँधी जी ने यह संदेश दिया कि उचित 
मानवीय सम्बन्धों की स्थापना के एकमात्र आधार मानवमान्र से स्नेह तथा ईश्वरीय 
सत्य के सर्वकालीन सिद्धान्त द्वी द्दो सकते हैं ः५2? “इसी सम्बन्ध में मि० जाज केटलिन 
((८0०7४८ 0090॥7) ने लिखा है : “अआथिक कारणों को प्रत्येक वस्तु का मूल 
आधार बताने वांली व्याख्या के विरुद्ध उन्होंने मनुष्यों को युद्ध का मुख्य कारण अपने 
हो मीतर, अपनी दी प्रवत्तियों में, अथवां हिंसाप्रिय व्यक्तियों की असंयमित आत्म-तुष्टि 
में खोजना सिखाया । जो माक्संवाद वर्ग-बेमनस्य सिखा रह्दा था, तथा जो और लोग 
अन्य प्रकार की घर्म, जाति तथा वर्ण की उपवर्गीय घृणा का प्रचार कर रहे थे, उनके 
विरुद्ध गाँधी जी ने दूसरा मार्ग दिखाया जिस पर चलकर मानवता अपनी शक्तियों के 
विकास में उन्नतिशील हो सकेगी |? मि० राय वाकर (२०० ५४०)८)) वे कहा है : 
गाँधी जी पूर्वात्य देशों के नहीं, विश्व मानव हैं, उनका दर्शन तथा आदश या तो 
सारी मानवता के लिये ग्राह्म हे अथवा किसी के लिये नहीं, क्योंकि उनका प्रभाव उस 
स्तर से बहुत अधिक गहरा है जहाँ सॉस्‍्कृतिक, सामाजिक अथवा ओद्योगिक 
विभिन्नताओं का निष्कर्पात्मक महत्व होता है? |” ५०२ 


उनका सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम--महात्मा गाँधी का संघर्ष भारत 
को केवल विदेशी शासन से मुक्त करने के लिये द्वी नहीं था, उसके पीछे देश को 
सामाजिक भ्रष्टाचार तथा साम्प्रदायिक संघर्षों से मुक्त करने का उद्देड्य भी था। 
उनके नेतृत्व में काँग्रेस ने विभिन्न धर्मो तथा सम्प्रदायों के बीच मेत्री स्थापित करने 
तथा देश में असाम्प्रदायिक जनतन्त्रात्मक राज्य की स्थापना का प्रयत्न किया | 
वास्तव में हिन्दू-मुस्लिम ऐक्ये उनके कार्यक्रम का सबसे बड़ा: महत्वपूर्ण अज्भ था। 
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भारत की आधुनिक राजनेतिक विचारधारा के निर्माता श्७्पू 


कभी-कभी तो मुसलमानों को प्रसन्न करने के प्रयत्न में वे हिन्दू काँग्रेसजनों को रुप तक 
कर देते थे। वास्तव में इस विषय में गाँधी जी ने कभी कट्टर हिन्दू दृष्टिकोण के साथ 
किसी प्रकार का सममोता नद्दीं किया | सम्प्रदायवादी हिन्दुओं ने अत्यधिक रुए होकर 
कई बार उनकी इत्या का भी प्रयत्न किया | २० जनवरी सन्‌ १६४८ ई०» को गाँधी 
जी की प्रार्थना-सभा में बम-विस्फोट हुआ ओर इसके दस दिन पश्चात्‌ ३० जनवरी को 
धर्मान्ध नाथूराम गोडसे ने गोली मार कर उनकी दत्या कर डाली | 


गाँधी जी के सामाजिक कार्यक्रम में उनके हरिजनोद्धार कार्य का स्थान विशेष 
महत्वपूर्ण है। आधुनिक काल में वे निस्संदेह हरिजनों के सबसे बड़े मित्र थे | उन्होंने 
इन दलित तथा उत्लीड़ित जनों की यथासम्भव और सफलतापूर्बक सहायता की | उनके 
आन्दोलन के फलस्वरूप कुलीन भारतीयों का ध्यान इन दीन-द्दीन दरिजनों की दुर्दशा 
की ओर आकर्षित हुआ। गाँधी जी स्वयं गाँवों में हरिजनों से मिलते तथा उनके 
साथ रहते थे। अ्रतएव इरिजनों का दूसरे नेताओं की अपेक्षा उनमें अधिक विश्वास 
रखना भी स्वाभाविक द्टी था। सन्‌ १६३५ ई० के बाद से काँग्रेंस की साधारण सद- 
स्यता से त्यागपत्र देकर महात्मा जी ने अपना जीवन दरिजनोद्धार-कार्य में ही अपंण 
कर दिया था। आज हमारे गणतन्त्र के संविधान में अस्पृश्यता निषिद्ध हे और 
हरिजन भी शीश उठाकर चल सकते हैं | इसका सारा श्रेय महात्मा गाँधी को ही है। 


महात्मा गाँधी ने स्ल्ियों के उद्धार के लिये भी महान प्रयत्न किया | वे स्त्रियों 
को अधिक से अधिक स्वतन्त्रता देने के पक्ष में थे तथा अनिवार्य वेधव्य के विचार- 
मात्र से कॉप उठते थे | वास्तव में छवियों तथा हरिजनों के उद्धार के लिए अकैले 
गाँधी जी ने जितना कार्य किया उतना पिछले १०० वर्षों के सारे समाज सुधारकों ने 
मिलकर भी नद्दीं किया द्वोगा । 


मद्य-निपेध महात्मा जी द्वारा की गई भारतीय समाज की दूसरी महांन्‌ सेवा 
थी। उन्होंने मद्यालयों के सामने धरना देना अपने शासन-विरोधी कार्यक्रम का एक 
आवश्यक अज्भ बना लिया था। सन्‌ १६३७ ३० के बाद से काँग्रेसी सरकारों ने भी 
मद्य-निषेध को श्रपनी सामाजिक नीति का एक अद्भ बनाकर निर्धन जनता को नार- 
कीय जीबन से बचाया है | यह भी गाँधी जी की प्रेरणा का ही प्रभाव है। वे वर्त- 
मान शिक्षा-प्रणाली से भी सहमत नहीं थे तथा उसे निष्प्रयोजन एवं अनैतिक कद 
करते थे। वर्धा योजना में व्यक्ष उनके अपने शिक्षा-सम्बन्धी विचारों का उद्देश्य 
जनसाधा रण का सॉस्कृतिक पुनरुत्थान था। वे शिक्षा तथा जीवन के बीच की दीवार 
को इठाकर शिक्षा को ठोस कार्य का आधार देना चाहते थे। इस प्रकार गाँधी जी 
ने अपने आपको आधुनिक काल के सभी सामाजिक आन्दोलनों का केन्द्र बना लिया 
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था। उन्होंने सम्प्रदायवाद, ल्ियों को पराधीनता, अशान, अस्पृश्यता, मद्यपान, 
भिज्ञावुत्ति आदि समस्त सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। 


गाँधी जी ने' भमली भाँति समझ लिया था कि सामाजिक तथा आशिक स्व- 
तन्त्रता के बिना राजनेतिक स्वतन्त्रता का कोई अर्थ नहीं होगा | यदि भारत के कोटि- 
कोटि जनों को अपनी बेकारी का उचित समाधान न मिला, यदि अस्सी प्रतिशत ग्रामवासी 
आधे वर्ष भर बेकार बैठने के लिये विवश रहे, तो ऐसी स्वतन्त्रता निस्संदेद निरर्थक 
सिद्ध होगी। गाँधी जी का विचार था कि जनसमूह की सहायता करने का एकमात्र 
उपाय यह है कि भूली हुई हाथ की कताई-बुनाई को फिर प्रचलित करके आय का 
एक़ नया साधन उत्पन्न किया जाये। दीनबन्धु एण्ड्ज़ के शब्दों में : “जिन दो 
बातों से गाँधी जी का नाम शताब्दियों तक अमर रहेगा वे हैँ---(१) उनका खादी 
कार्यक्रम ओर (२) उनका सत्याग्रह । गाँधी जी संसार के पहले व्यक्ति थे जिनके हृदय 
में इस बात का अदम्य विश्वास था कि आज भी सभी प्रकार के ऐसे गृह-उद्योगों की 
पुनप्रतिप्ठा संभव है जिनके द्वारा ग्रामीणजन नेतिक तथा शारीरिक छुधा-यातना से 
अपनी रक्षा कर सकते हैं [? 


महात्मा गाँधी की दृद धारणा थी कि आधुनिक युग वास्तव में प्रगतिशील 
थुग नहीं हे ओर विज्ञान के आविष्कारों ने हमारा कष्ट कम करने के स्थान पर ओर बढ़ा 
दिया है। चारों ओर बेकारी ओर न्राहि-त्राहि फेल रह्दी है। अ्रतएव समाज तथा 
स्वराज्य की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति को जीविकार्जन के लिये 
उपयुक्त काय॑ तथा इच्छानुसार जीवन व्यतीत करने की स्वतन्त्रता प्रात हो । मानव 
समाज को उद्योगवाद तथा पू जीवाद के दुगु णों से त्राण मिलना चाहिये | गाँधी जी 
के उपरोक्त बिचारों से हमारा मतभेद हो सकता है, तथापि यह स्वीकार नहीं किया 
जा सकता कि शानित तथा सुव्यवस्था के दृष्टिकोण से उनका आदर्श श्रत्यधिक वांछ- 
नीय है । वे सरलता, अहिंसा ओर भ्रम तथा मानवीय गुणों की प्रतिष्ठा को आदर्श 
अ्र्थ-व्यवस्था के चार स्तम्म समझते थे। उन्होंने सदा प्राचीन भारत की स्वतन्त्र 
संस्थाओं की पुर्नस्थापना का प्रयत्न किया । गाँधी.जी जीवन को अन्त्रमय बनाने के 
विरोधी थे, परन्तु उन्होंने वैशानिक श्राविष्कारों से लाभ उठाने का विरोध कभी नहीं 
किया। उन्होंने इरिजन में लिखा था : “यदि बिजली गाँव के प्रत्येक घर तक पहुँच 
सके और उस समय ग्रामबासी अपने यन्त्रों को चलाने में उसका उपयोग करें तो 
मुझे तनिक भी आपत्ति न होगी |”? संक्षेप में यह कद्दा जा सकता है कि गाँधी जी 
निधन ग्रामीणजनों के सबसे बड़े मित्र थे और सदा उनकी आथिक दशा सुधारने के 
प्रयत्न किया करते थे। उन्होंने किसानों तथा श्रमिक्कों को. अपने अधिकारों के प्रति 
जागरूक बनाया और उनके आन्दोलनों को प्रगति दी। उनका रचनात्मक कार्यक्रम 


भारत की आधुनिक राजनेतिक विचारधारा के निर्माता १७७ 


सर्वतोमुखी था श्रोर अधिकतर काँग्रेसनन आ्राज भी उसे समस्त दुगुणों का एकमात्र 
तथा अचूक उपचार मानते हैं । 


उनके स्वराज्य का आदर्श--गाँधी जी के सामाजिक, आ्रार्थिक तथा राज- 
नेतिक विचार भारतवर्ष की स्वराज्याकांक्षा की पराकाष्ठा हैं। देश की वर्तमान सर- 
कार तथा उसके विरोधी सभी श्रद्धा एवं स्नेहपूर्वक इन विचारों का उल्लेख करते हैं। 
सरकार प्रचार करती है कि गाँधी जी के सिद्धान्तों को कार्यानिवित करने का यथा- 
सम्भव प्रयत्न किया जा रद्दा है। दूसरी ओर सरकार के विरोधी कद्दते हैँ कि सरकार 
की वर्तमान नीति गाँधी जी के सिंद्धान्तों के विरुद्ध है | आचार्य कृपलानों सर।खे गाँधी- 
वादी जब-तब चेतावनी देते रदते हूँ कि राष्ट्रपिता द्वारा निधौरित मार्ग से बिचलित 
दोकर राष्ट पतन की शपोर जा रहा है। इस स्थल पर हम इस विवाद की विवेचना 
अनावश्यक समभते हैं | परन्तु हमारी धारणा है कि गाँधी जी के स्वराज्य के आदर्श 
का स्पष्ट चित्र प्रत्येक भारतवासी के सम्मुख होना चाहिये। बिना उसके बतंमान का 
मृल्यांकन अ्रसम्भव है। इमारे राष्ट्रपता तथा राष्ट्रनिमाता अहिंसा पर श्आधारित, 
अगणित स्वशासित ग्राम जनतन्त्रों के माध्यम से काये करने वाले तथा विकेन्द्रीकृत 
जनतन्त्र के समर्थक थे। उनकी धारणा थी कि टसा पर शआ्राधारित जनतन्न्र निबंलों 
के पालन अथवा रक्षण में कभी सफल नहद्दीं दो सकता। उन्होंने कद्दा है ; “जिस 
प्रकार का जनतन्त्रवाद योरोप में प्रचलित है वह वास्तव में श्रधिपतिवाद 
([7४४८57) अथवा नात्सीवाद (००४४7) का ही एक स्वरूप हेः |” गाँधी जी 
का विकेन्द्रीकरण केवल राजनैतिक अथवा आर्थिक लाभ के लिये नहीं था, 
वे उसे सरल जीवन तथा उच्च सांस्कृतिक आदर्शों का समर्थक तथा परिपोषक 
मानते थे । 


स्वय॑ गाँधी जी ने २२ जून सन्‌ १६४५ ६० को “हिन्दू? समाचारपत्र में एक 
यक्तव्य देते हुये अपने आदर्श रामराज्य का वर्णन इस प्रकार किया था : “धार्मिक 
दृष्टिकोण से इसे प्रथ्वी पर ईश्वर का राज्य कद्दा जा सकता है, राजनेतिक दृश्कोण 
से यह वह जनतन्त्र है जिसमें सम्पत्ति, वर्ण, जाति, धर्म तथा लिंग के भेद पर आधा- 
रित सारी असमानताशओ्रों का लोप द्दो चुका हो। इसके अ्रन्तगंत धरती तथा राज्य 
सभी कुछ जनता का द्वोगा। न्याय अविलम्ब, पूर्ण तथा सस्ता होगा और इसके फल- 
स्वरूप (देश में) धार्मिक कृत्यों, अभिव्यक्ति तथा समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता होगी--- 
आर इस सब का आधार नेतिक अनुशासन के स्वयं-नियोजित नियम का नियन्त्रण 
होगा । ऐसा राज्य निश्चय द्वदी सत्य तथा अद्विंसा पर आधारित होगा ओर निस्संदेदद 
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१७८८ भारतीय राजनीति ओर शासने 
समृद्ध, सुखी तथा स्वर्य-सम्पूर्ण ग्रामों तथा ग्राम-समाजों का समृह द्योगाः |” 

डा० पट्टाभि सीतारमैय्या ने अ्रपनी पुस्तक “५0700॥# 2०0 064709॥- 
877”” में महात्मा जी द्वारा कल्पित स्वराज्य के श्रन्तर्गत भविष्य के भारत का सजीव 
वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि गाँधी जी का स्वराज्य परिणाम कम है, प्रणाली 
अधिक, और उसके स्थापित हो जाने पर सरकार का पहला कर्तव्य यह होगा कि वह 
देश से अ्रन्न का निर्यात तथा देश में बस्नर का आयात बन्द करे और चरखा-करघा के 
प्राचीन महत्व को पुन; स्थापित करे । इससे सूत कातने वालों तथा जुलाहों की बेकारी 
कम हो जायेगी, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा उन्हें पेट भर भोजन प्राप्त 
हो सकेगा। ग्राम्य-स्वराज्य की पुनर्स्थापना होगी और इस प्रकार सारी स्थानीय 
समस्याएँ वहीं सुलक जाया करेंगी। णद-उद्योग तथा हस्त-कलाओं की समृद्धि होगी 
ओर बेकार पढ़े भूमि-खरडों में खेती आरम्म होगी | आम्य यातायात का सुधार द्दोगा 
तथा स्वास्थ्य की समस्या का उचित समाधान खोजा जायेगा| म॒कदमेबाज्ञी की 
बुराई दूर होगी। जन-शिक्षा अविलम्ब आरम्भ होगी ओर इस दिशा में चलते-फिरते 
सिनेमा, प्रदर्शिनियाँ तथा पुस्तकालय उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने प्रारम्भिक तथा 
माध्यमिक शिक्षालय | परीक्षा प्रणाली का अन्त होगा । आज नगरों की शिक्षा में 
ग्रामीण विद्याथियों के धन तथा स्वास्थ्य का अपव्यय हो रहा है, इनका जनता के 
हितार्थ उचित प्रयोग होना चाहिये | प्रत्येक गाँव भ॑ एक पाठशाला तथा एक सहकारी 
समिति का होना आवश्यक है। साहित्यिक शिक्षा तथा भौतिक शान के स्थान पर 
हमें विद्यार्थियों की अन्तव॒ त्ति तथा कल्पना शक्ति का विकास करना चाहिये। राष्ट्रीय 
परम्परा, जीवन-दर्शन, धार्मिक विश्वास तथा साम्प्रदायिक एकता की प्राप्ति के लिये 
समभीोता-समितियों की स्थापना आवश्यक है | स्वास्थ्य-रक्षा के नियमों का प्रचार 
करने के लिये चिकित्सालय तथा उपचारण्द खुलेंगे तथा भूमि-व्यवस्था में संशोधन 
करके निर्धन किसानों का भार हल्का किया जायेगा | कर लगाने के सिद्धान्त श्रधिक 
न्यायसंगत होंगे तथा सरकार साधारण बीमा को प्रोत्साइन देकर सम्पूर्ण देश को 
एक सहकारी समिति में परिणत करने का प्रयत्न करेगी। इस्तकलाओं तथा यह 
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भारत की आधुनक राजनैतिक विचारधारा के निर्माता १७६ 


उद्योगों पर सामूद्दिक नियंत्रण होगा तथा काम करने के समय, प्रतियोगिता तथा 
कार्य-फकोशल सम्बन्धी नियमों का प्रचार किया जायेगा। प्रान्तों में भारत की विभिन्न 
प्रान्तीय भाषायें शासन-व्यवस्था तथा शिक्षा का माध्यम बनेंगी, परन्तु देश की राष्ट- 
भाषा हिन्दुत्तानी दोगी। स्वयं जनता की ओर से श्रातृभाव तथा सहयोग की भाव- 
नाओं पर शआआधारित तथा मतभेदरद्वित सुकाव उपस्थित किये जाने पर भाषा के 
अनुसार प्रान्तों का पुनविभाजन मी सम्भव दहोगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया 
जायेगा तथा मन्दिर प्रवेश का अधिकार सभी सम्प्रदायों को प्राप्त होगा। वर्तमान 
हिंसामूलक सेना का स्थान एक शान्ति-सेना ले लेगी तथा इस प्रकार श्रद्विंसा प्रधान 
राज्य की स्थापना सम्मव हो सकेगी। वाणिज्य जह्याजी बेढ़े (7॥2709700८ 
772777८) पर भारतीय पू जी का आधिपत्य द्ोगा। प्रधान उद्योगों का राष्ट्रीयकरण 
होगा तथा गइ-उद्योगों की पुनर्स्थापना एवं आधुनिक भारी उद्योगों की स्थापना द्वारा . 
बेकारी की समस्या का निराकरण किया जायेगा। भूमिद्दीन किसानों को भूमि तथा 
जनता को कम से कम एक निश्चित आय का श्राश्वासन दिया जायेगा। भारतीय 
समाज पर किसी विदेशी लोकसभा का आधिपत्य नहीं रह जायेगा। शासन नारियथों 
की समस्या का समाधान करेगा तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में वेवाहिक सम्बन्ध- 
विच्छेद की व्यवस्था भी की जायेगी। विधवा-विवाह को प्रोत्साइन दिया जायेगा तथा 
स्त्रियों को अपने पति तथा पिता की सम्पत्ति में उचित भाग मिलेगा। बालकों के 
साथ किया जाने वाला दुव्य॑वद्दार बन्द होगा तथा अपराधियों के साथ छणा के स्थान 
पर दया का व्यवहार किया जायेगा। श्रपराधों की संख्या घटाने ओर जनता की 
नेतिक उन्नति करने के उदश्य से मद्य-निषेध का कार्यक्रम श्रारम्भ किया जायेगा। 
अन्तराष्ट्रीय व्यापार, संस्कृति तथा शिक्षकों एवं विद्वानों के आ्रादान-प्रदान को राष्ट 
के लिये हितकर समझ कर बढ़ावा दिया जायेगा | इस व्यवस्था में अंग्रेज़् भी श्रनुभष 
करने लगेंगे कि उनकी भारत में लगी पू जी सुरक्षित है, परन्तु वे यहाँ भारतीयों के 
साथ माई बन कर रद्द सकते हैं, स्वामी बन कर नहीं । 

इस प्रकार गाँधी जी का स्वराज्य एक ऐसे नये युग और नई समाज-व्यवस्था 
की कल्पना है जिसमें धन के साथ शासन का कोई सम्बन्ध नहीं होगा श्रोर जनतन्त्र- 
वाद का श्र्थ यह होगा कि राज्य प्राचीन राजवंशों की सर्म्पत्ति नहीं है। सेना को 
व्यायाम देने अ्रथवा देश की प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिये युद्ध आरम्भ नहीं किये जायेंगे | 
शासन पर केवल शान्ति और सुव्यवस्था का दी उत्तरदायित्व नहीं होगा, वह जनता 
के भोजन का प्रबन्ध भी करेगा और श्रम के साथ भोजन का ऐसा समन्वय करेगा 
कि कोई अमिक कभी भूखा न रहे। शासन तथा समाज के सभी अन्ज राष्ट्र के सच्चे 
प्रतिनिधि द्वोंगे, उनके भावों की अ्रभिव्यक्ति करेगे तथा उसके क्लेष मिटाने, श्रन्याय- 
भ्रत्याचार का नाश करने ओर घर-घर में स्वास्थ्य तथा झुख फेल़ाने की उचित 


१८० भारतीय राजनीति और शासन 


व्यवस्था करेंगे । स्वयं महात्मा जी ने कष्दा है; “राजनैतिक स्वतन्त्रता से में यह 
तात्पर्थ नहीं है कि हम ब्रिटिश लोकसभा अ्रथवा रूस की साम्थवादी व्यवस्था, अथवा 
इटली की श्रधिनायक प्रणाली श्रथवा जम॑नी के नात्सी शासन की नकल करें| उन 
देशों की व्यवस्था उनके जातीय गुणों के अनुरूप है। दमें भी ऐसी व्यवस्था चाहिये 
जो हमारे राष्ट्रीय गुणों के अनुरूप हो | वह व्यवस्था केसी होगी यह में भी नहीं बता 
सकता हू । मेंने उसे रामराज्य कद्दा है जिसका अर्थ है पूर्ण नतिक अधिकारों पर 
आधारित जनता का स्वत्व |? परन्तु क्रियात्मक आदर्शावादी होने के नाते गाँधी जी 
भली प्रकार जानते थे कि मानव समाज की नैतिक अ्रपूर्णता के कारण ऐसे आदश 
समाज की स्थापना शीघ्र सम्भव नहीं है। 


गाँधी जी की सामाजिक, आथिक तथ। राजनैतिक विचारधारा के अध्ययन से 
हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उन्हें मानव की शक्तियों में अटूट विश्वास था। 
उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि मानव अ्रपनी इच्छा शक्ति के बल पर मद्दान्‌ 
संगठित शक्तियों का सामना कर सकता है। उन्होंने मनुष्य की आ्राध्यात्मिक शक्ति के 
विकास पर ज़ोर देकर मानवता का बड़ा उपकार किया। डा० राधाकृष्णन के शब्दों 
में गाँधी जी की मदत्ता उनके वीरत्वपूर्ण संघर्षों से कहीं अधिक उनके पविन्न जीवन 
में है। उनकी सफलता का रहस्य उनकी आध्यात्मिक शक्ति है। उनका विश्वास था 
कि विनाशकारी तत्वों के उत्थानकाल में श्राध्यात्मिक शक्ति फे ही द्वारा विश्व का 
कल्याण द्दो सकता है। वे एक आदर्श महात्मा तथा सुधारक थे; उन्होंने अपने 
जीवन में, तथा अपने मरण द्वारा, हमें भावी आदश्श मानवता का क्रियात्मके स्वरूप 
दिखाया। उन्होंने कुतक तथा अत्याचार के तत्वों से लड़ते हुये अपने प्राणों का 
उत्सग किया और मर कर भी प्रकाश, स्नेह तथा तक॑ के तत्वों को बल दिया | उनकी 
मृत्यु के तीन दिन बाद भारतीय संसद में बोलते हुये प॑० नेहरू ने कद्दा था; “आज 
से सेकड़ों, सम्भवतः हजारों वर्ष बाद भी, श्रागामी युगों में लोग इमारी इस पीढ़ी की 
याद करेंगे जब यद्द ईश्वरीय मानव इस घरती पर श्रवतीर्ण हुआ आर लोग इमारी 
भी याद करेंगे, क्‍योंकि हम चाहे जितने महत्वद्दीन क्‍यों न हों परन्तु उस महान 
पुरुष के बताये पथ पर चले हैं और बहुत सम्भव है, उस पविन्न भूमि पर चले हो, 
जिस पर उनके पावन चरण-चिन्ह अंकित हैं। इम मह्वात्मा जी के योग्य बनें | यही 
इमारी आकांछ्ा है |” 


गाँधी-युग के अन्य नेतागण 


मोतीलाल नेहरू---गाँधी-युग के राष्ट्रीय नेताओं में पं० मोतीलाल नेहरू 
का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अपने जीवन के अन्तिम १२ वर्षों में अर्थात्‌ सन्‌ 
४१६३१ ई० तक वे कॉम्रेंस के मानंसिक शक्ति के प्रबलतम स्तम्भ ये | वे निस्सन्देद 
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अपने प्रान्त के सबसे बड़े नेता ये | वे ब्रिटिश चरित्र के भारी प्रशंसक ये और काँग्रेस 
का नेतृत्व करते हुये भी ब्रिटिश अ्रधिकारियों में उनकी प्रतिष्ठा कभी कम नहीं हुई | 
सन्‌ १६१६ ई० में उन्होंने अ्रपनी समृद्ध वकालत छोड़ दी, योरोपीय वेषभूषा तथा 
रहन-सहन का परित्याग कर दिया, अपने प्रासाद-तुल्य भवन को काँग्रेस का प्रधान 
कार्यालय बना लिया और महात्मा गाँधी का नेतृत्व स्वीकार कर सक्रिय राजनीति में 
प्रवेश किया | इस प्रकार एक बार निश्चय कर लेने के पश्चात्‌ उन्होंने श्रपना सब- 
कुछ राष्ट को अर्पण कर दिया । श्रसहयोग आन्दोलन में उन्हें काराबास का दण्ड 
मिला परन्तु जेल से छूटने के बाद उन्होंने कौंस्लि-्रवेश का कार्यक्रम अपनाया | 
स्वराज्य दल के नेता के रूप में उन्होंने केन्द्रीय धारासभा में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य 
किया। उनकी इस अ्रवरोध-नीति ने सरकार की नाक में दम कर दिया। अ्रन्य 
काँग्रेसी नेता भी प्रान्तीय धारासमाओं में उन्हीं का अनुकरण कर रहे थे। परन्तु 
स्वराज्य दल झाँग्रेस की नरम विचारधारा का प्रतिनिधि था ओर उसका जनता के 
साथ विशेष सम्पक नहीं था| तथापि उसने एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया। नोकर- 
शाही ने संविधान के चारों ओर आकर्षण का जो ताना-बाना बुन रखा था उसे 
स्वराज्य दल के कार्यक्रम ने विध्वंस कर दिया | इसके पश्चात्‌ पं० मोतीलाल नेहरू 
ने साइमन कमीशन के वषिष्कार में पूर्ण रूप से काँग्रेस का साथ दिया और केन्द्रीय 
धारासभा में इस आ्रशय का एक प्रस्ताव उपस्थित किया कि यद्द सभा कमीशन में 
अविश्वास प्रकट करते हुये उस पर होने वाले व्यय का उत्तरदायित्व अस्बीकार कर 
दे। सन्‌ १६२७ ई० के बाद उन्होंने भारत के लिये एक संविधान का प्रारूप निर्माण 
किया और विशेष महत्व की बात यह थी कि इस. संविधान को अधिकतर राजनैतिक 
दलों ने स्वीकार कर लिया था। परन्तु अंग्रेज़ों ने इसे स्वीकार नहीं किया | इस पर 
सन्‌ १६२६ ई० में काँग्रेस ने भी नेहरू रिपोर्ट पर आधारित अपनी माँगें बदल दीं। 
तथापि इस संविधान के महत्व को श्रस्वीकार नहीं किया जा सकता। यह वास्तव में 
अपने निर्माता की रचनात्मक राजनीति का परिचायक था| इसमें कल्पना की गई 
थी कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही रहेगा और उसकी शासन-व्यवस्था इड्लेंड 
श्रथवा श्रन्य उपनिवेशों के समान होगी | इसके अ्रतिरिक्त देशी राज्यों के शेष भारत 
के साथ मिल कर एक संघ-राज्य स्थापित करने की आशा भी की गई थी। साम्प्र- 
दायिक समस्‍या के निराकरण के लिये वयस्क मताधिकार, स्थानों के आरक्षण तथा 
प्रान्तों के पुनविभाजन की व्यवस्था की गई थी । 

काँग्रेस के लाहोर श्रधिवेशन के पहले तथा बाद में पंडित मोतीलाल नेहरू ने 
काँग्रेस तथा सरकार के बीच समझौता कराने का महान प्रयत्न किया। परन्तु सविनय 
अवशा आन्दोलन आरम्भ होते ही वे प्राशणण से उसमें जुट गये तथा वद्धावस्था में 
भी कारावास यातना के लिये सहष्े तत्यर हो गये। परन्तु इसके फलस्वरूप उनका 


श्८र भारतीय राजनोति ओर शासन 


स्वास्थ्य गिर गया, वे बीमार पड़े तथा अच्छे से अच्छा उपचार करने पर भी मद्दी 
बच सके | जेल से छूटने के कुछ द्ढी मद्दीनों के भीतर उनका देद्दान्त हो गया | 

देशबन्धु चित्तरंजनदास---अपने समय के बज्भाल के सबसे प्रमुख नेता तथा 
काँग्रेस द्वारा कोंसिल-प्रवेश के प्रबल समर्थक देशबन्धु चित्तरंजनदास इस युग के दूसरे 
महापुरुष थे। माण्टेग्यू की घोषणा से प्रभावित होकर देशबन्धु चित्तरंजनदास ने 
राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश किया था। वे सबसे पहले सन्‌ १६१७ ई० की कलकत्ता 
काँग्रेस के अवसर पर जनता के सम्मुख आये। ओर आते ही उन्होंने माँग की कि 
भारत को उसकी रुचि के अनुकूल संविधान मिलना चाहिये। इसी आधार पर उन्होंने 
सन्‌ १६१८ ई० की प्रस्तावित सुधार-योजना भी अ्रस्वीकार कर दी। परन्तु सितम्बर 
सन्‌ १६२० ई० में कलकत्ते के विशेष अधिवेशन में उन्होंने गाँधी जी के असद्योग 
सम्बन्धी प्रस्ताव का विरोध किया । तथापि उनका यह विरोध स्थायी नहीं था ओर 
उसी वर्ष दिसम्बर में काँग्रेस के नागपुर अधिवेशन में उन्होंने गाँधी जी का पक्तु लेकर 
असहयोग का समर्थन किया। पंडित मोतीलाल नेहरू की भाँति उन्होंने भी अपनी 
समृद्ध वकालत बन्द कर दी थी ओर अपने जीवन का विलायती रंग ढंग बदल कर 
राजनतिक एवं आध्यात्मिक ऋषियों का सा जीवन अपना लिया था। उनके इस 
आदर्श जीवन का बहाल के साथ-साथ सम्पूर्ण भारतवर्ष पर बड़ा प्रभाव पड़ा | 
उन्होंने जेल-यात्रा की तो उनके सारे सगे-सम्बन्धी तथा बच्धाल के सहस्मों उत्साद्दी 
युवक्र उनके पीछे चल पड़े | उनके प्रमुख शिष्य सुभापचन्द्र बोस तथा प्रफुक्नचन्द्र 
घोष थे। आगे चल कर श्री चित्तरंजनदास ने कॉसिल प्रवेश फे कार्यक्रम का समथन 
आरम्म किया और आपके ही प्रस्ताव पर दिल्ली में सितग्बर सन्‌ १६२३ ई० में होने वाले 
विशेष अधिवेशन में काँग्रेस ने अ्रपना पूर्व निश्वय बदल कर कॉसिल-प्रवेश पर 
प्रतिबन्ध उठा लिया । उनकी धारणा थी कि “समान, श्रनवरत तथा अट्टठ व्यवधान 
उपस्थित करने? के लिये काँग्रेस द्वारा कौंसिल-प्रवेश श्रत्यन्त आवश्यक है| सन्‌ 
१६२५ ई० में अपनी मृत्यु के समय तक देशबन्धु चित्तरंजनदास का देश की राजनीति 
में बड़ा मद्टत्वपूर्ण स्थान रह्या | 

प॑> मदनमोहन मालथीय---पं० मदनमोदन मालवीय मानसिक विचारों में 
उदारबादी, साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से हिन्दू महासभा के समर्थक तथा हृदय से काँग्रेसी 
थे | उन्होंने सन्‌ १८८६ ई०» में काँग्रेस में प्रदेश किया और उस समय से लेकर श्रन्त 
तक उनका राजनंतिक जीवन महत्वपूर्ण घटनाश्रों से भरा रद्द । वे कट्टर ब्राह्मण थे 
आर प्राचीन हिन्दू परम्पराश्रों को पुनर्जीबित करना चाहते थे; इसके साथ हड्डी साथ 
वे कट्टर राष्ट्रवादी भी थे और देश की स्वतन्त्रता के लिये श्रपना सब कुछ न्योछावर 
कर सकते थे | वास्तव में यह एक बड़े आश्चर्य को बात है कि एक ही व्यक्ति दो बार 
काँग्रेंस का (१६०६ अ्र.र १६१८) श्रोर तीन बार हिन्दू महासभा का (१६२३, १६२४ 
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ओर १६३६) सभापति निर्वाचित हुआ। परन्तु मालवीय जी में हिन्दुत्व तथा राष्ट्रवाद 
का बड़ा सुन्दर सम्मिश्रण हुआ था । उनकी प्रकृति धघामिक थी, अतएव जब कभी 
सरकार ने प्राचीन हिन्दू रीति-रिवाज के विरुद्ध कोई कार्य किया, मालवीय जो ने 
उसका विरोध अ्रवश्य किया | संयुक्क प्रान्त की सरकार द्वारा प्रयाग में कुम्भ-स्नान 
पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के विरोध में उन्होंने त्रिवेणी-तट पर सफल सत्याग्रह किया 
था | इसके श्रतिरिक्त मालवीय जी ने केन्द्रीय घारासभा में हिन्दू बाल-विवाइ-विरोधी 
कानून की भी बड़ी तीव अलोचना की थी। दूसरी ओर राष्ट्रवादी काँग्रेस के साथ भी 
उनका अट्टूठ सम्बन्ध रहा ओर देश की स्वतन्त्रता के लिये उन्होंने वुद्धावस्था में भी 
अनेक यातनायें सहन कीं। सन्‌ १६१४-१८ द० के महायुद्ध में वे अंग्रेजों की सहायता 
करने के पक्ष में थे, परन्त केन्द्रीय घारासभा में वे रौलट कानून अथवा जलियाँवाला 
बाग के हत्याकाण्ड में श्रभिव्यक्त ब्रिग्श साम्राज्यवाद के नग्न स्वरूप की तीव्रतम 
आलोचना करने से कभी नहीं चुकते थे। वास्तव में अमृतसर के राष्ट्रीय अपमान 
का विस्तृत वर्णन संसार को सबसे पहले मालवीय जी से ही सुनने को मिला | काँग्रस 
के असहयोग आन्दोलन में भाग लेते हुये वे कुछ दिचक रहे थे परन्तु चौरीचौरा की 
घटना के बाद आन्दोलन द्वी स्थगित हो गया और मालवीय जी ने संतोष की साँस 
ली। हिन्दू महासभा के साथ भी उनका घनिष्ठट सम्बन्ध था ओर उनके लिये अपनी 
हिन्दुत्व की भावना का स्वराज्यवादियों के राष्ट्रवाद के साथ सामञ्जस्य करना अत्यन्त 
कठिन था| परन्तु सन्‌ १६३० ई० में जब महात्मा गाँधी ने श्रपना सबिनय अ्वशञा 
आन्दोलन आरम्भ किया, मालवीय जी अपना सारा श्रनिश्चय छोड़ कर उसमें सम्मि- 
लित हुये ओर कई बार जेल भी गये। सन्‌ १६३३ ६० में काँग्रेस अधिवेशन में भाग 
लेने के लिये कलकत्ता जाते हुये वे फिर गिरफ्तार कर लिये गये ओर कई दिन तक कारा- 
गृह में बन्द रहे | परन्तु अपने जीवन के अ्रन्तिम क्षण तक मालवीय जी ने काँग्रेस का 
साथ नहीं छोड़ा, यद्यपि कुछ लोग यद्द भी कद्दते हैं कि वे कभी काँग्रेस के साथ थे 
द्टी नहीं | 

मालवीय जी 'मुख्यत: सामाजिक तथा धामिक कार्यकर्ता थे। वे स्वदेशी 
प्रचार के प्रबल समर्थक थे। आपने कई वर्षों तक इलाहाबाद म्यूनिसिपल बोर्ड का 
सुचारु तथा योग्यतापूर्ण कार्य-संचालन किया | परन्तु अपने देशवासियों को उनकी 
सबसे बड़ी देन बनारस का हिन्दू विश्वविद्यालय है। वास्तव में उनका उहू श्य-एक 
ऐसी संस्था की नींव डालना था जहाँ “वैज्ञानिक, प्राबवेधिक ('€८०४77८७)) तथा 
अ्रौद्योगिक प्रशिक्षण का धार्मिक शिक्षा तथा प्राचीन संस्कृति के साथ सम्मिश्रण किया 
जा सके |” अ्रपनी इस योजना को कार्यान्वित करने में मालवीय जी के सामने अनेक 
कछिनाइयाँ आई, परन्ठ उन्होंने भी महान्‌ कष्ट केलते हुये देश भर का भ्रमण किया 
और द्वार-दवार पर मिक्का याचना की। हिन्दू नरेशों ने हृदय खोल कर उनकी सदयंथता 
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को ओर अन्त भें मालवीय जी ने दृद आधार पर एक महान्‌ तथा अद्भुत विश्व- 
विद्यालय की स्थापना करके द्वी विश्वाम लिया | उनमें मस्तिष्क तथा हृदय के अनेक 
सदगुण थे। कद्दा जाता है कि जो व्यक्ति एक बार भी उनके सम्पक में आया, उनके 
उदार तथा दयालु स्वमाव से प्रभावित हुये बिना नहीं रहा । उनका जीवन सरलता 
तथा संयम का आदर्श था, और उनके जीवन का मृलमंत्र निस्वार्थ-वुत्ति में निहित 
था। वे केवल काँग्रेस की पुरानी पीढ़ी के एक सम्मानित नेता अथवा उत्साद्दी महा- 

सभाई हं। नहीं थे, उनकी गणना उन इने-गिने भारतीय महापुरुषों म॑ की जाती हे 

जिन्‍्हंने देश की धामिक, राष्ट्रीय तथा शिक्षा-सम्बन्धी समस्याओं को सुलमाने का 
भगीरथ प्रयत्न किया | 

श्रीमती एनी बेसेस्ट--.श्रीमती एनी बेसेश्ट एक आयरले््ड की प्रसिद्ध 

महिला थीं | उन्होंने प्रथम मद्ययुद्ध के समय भारत के राष्ट्र/य संघर्ष में नया उत्साइ 
भरा ओर काँग्रेस के उग्र तथा उदार पक्षों के बीच समभोता कराने का भारी प्रयत्न 
किया । राजनतिक विचार में वे न तो पूर्ण नम्न थीं ओर न पूर्ण उग्र | उनमें नम्नता 

ओर उग्रता का सुन्दर सम्मिश्रण था | एक ओर तो उन्होंने नम्न दल की राजमक्ति 
का उपद्दास किया दूसरी ओर उन्होंने उग्र दल की क्रान्तिकारी नीति का विरोध कर 
उसे वेधानिक पथ को अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया। वे सन्‌ १८६३ ई० में 
भारत आई थीं और २० वर्षों तक राजनंतिक संघ५ से दूर रहकर प्राणपण से थियो- 
सोफिकल सोसाइटी ('॥९०४०७०77८2 $006८(ए) का कार्य करती रहीं। परन्तु 
सन्‌ १६१४ ई० में उन्होंने काँग्रेस में प्रवेश किया श्रौर उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा 
जादू था कि शीघ्र द्वी उनकी गणना काँग्रेस के महारथियों में होने लगी। उनकी 
ख्याति का एक मुख्य कारण यदह्द भी था कि उन्होने काँग्रेस में आते ही भारत के 
लिये अ्रविलम्ब स्वराज्य की माँग की । अपने साप्ताहिक “(0शायप्र00 ४८०७)? 

तथा देनिक “(८७ 7079- पन्नों के माध्यम से उन्होने काँग्रेस के दोनों पक्षों को 
एकता का संदेश देना आरम्म किया । सन्‌ १६१७ ई० में उन्होंने अपने 'होमरूल? 

के प्रचार के लिये देश भर का तूफानी दोरा किया ओर उसी वर्ष काँग्रेस के बम्बई 
अधिवेशन में एक 'होमरूल लीग? की स्थापना का प्रस्ताव भी उपस्थित किया | 

इस “दहोमरूल लीग”? की स्थापना इस समय से लगगग नो मास बाद हुई। 

काँग्रेस के लखनऊ अधिवेशन से पृ ६्वी श्रीमती एनीबेसेर्ट देश के राजनतिक 

जीवन तथा राष्ट्रीय विचारधारा के सबसे श्रधिक प्रभावशाली नेताओं में स्वीकार कर 
ली गई। सन्‌ १६१७ ई० में काँग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष पद से 

उन्होंने अपने विचारों की स्पष्ट घोषणा की १“द्ध का परिणाम चाहे जो कुछ द्वो, 

परन्तु भारत का स्वतन्त्रता प्राति का अधिकार तुरन्त स्वीकार कर लिया जाना 
चाहिये | यद्दाँ पर में यद् ओर कद देना चाहती हू कि साम्राज्य से भारत को केबल 


नमक, 


भारत की आधुनिक राजनेतिक विचारधारा के निर्माता श्प्ध्‌ 


उस दशा में किसी प्रकार का लाभ हो सकता है जब भारत को पहले स्वतन्त्रता दे 
दी जाय |. . .शान्तिकालीन समृद्धि तथा थुद्धकालीन सुरक्षा के लिये भारत को भी 
इज़लेण्ड की उतनी द्वी आवश्यकता है जितनी इज्धलेए्ड को भारत की | मि० मारटेग्यू 
ने बुद्धिमानी की बात कद्दी है कि युद्ध की सामग्री जुटाने के लिये प्रत्येक राष्ट के लिये 
स्वतन्त्रता तथा शांति परम थआ्रावश्यक हैं। अतणएव में कद्दती हू कि दोनों देशों को 
समान रूप से, इस मद्दयुद्ध से एक शिक्षा अहण करनी चाहिये-- ओर वह शिक्षा हे, 
भारत के लिये स्वराज्यम्[? ७ 


माण्टेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारों का उल्लेख करते हुये श्रीमती वेसेश्ट ने कद्ा कि 
यह योजना “न तो अमग्रेज्ञों की ओर से देने योग्य थी, ओर न भारतीयों की ओर से 
स्वीकार करने योग्य [? परन्तु जब सन्‌ १६२० ई० में काँग्रेस ने महात्मा गाँधी द्वारा 
प्रस्तावित प्रगतिशील तथा अ्िसात्मक असहयोग की नीति स्वीकार कर ली तब 
श्रीमती एनी बसेश्ट काँग्रेस से निकल कर उदार-दलल में सम्मिलित हो गई। इसके 
पश्चात्‌ उन्होंने भारत के सब राजनतिक दलों द्वारा स्वीकृत एक “भारतीय माँग” 
इज्धलेणग्ड की लोकसभा के समन्त प्रस्तुत करने का प्रयत्न आरम्म किया । अपने इस 
प्रस्ताव के लिये काँग्रेस की स्वीकृति प्राप्त करने के उहूं श्य से उन्होंने सन्‌ १६२४ ई० 
के काँग्रेस अधिवेशन में भी भाग लिया। परन्तु काँग्रेस ने उनका प्रस्ताव स्वीकार 
नहीं किया। श्रीमती एनी बेसेश्ट नियश होकर सन्‌ १६२५ ई०» में इज्ञलेण्ड चली 
गईं | परन्तु उनका “भारतीय माँग”? ([70]27 ॥0677970) का कार्य वहाँ भी 
बन्द नहीं हुआ | ब्रिटेन के मज्ञवूर दल ने उनका प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया था। 
परन्तु इस बीच इज्ञलेण्ड में मन्त्रिमएडल परिवर्तन हुआ ओर अ्रनुदार दल ने पद 
ग्रहण किया । इज्जलैण्ड में अनुदार मन्त्रिमएडल ओर भारत में काँग्रेस की श्रस्वीकृति, 
श्रीमती बेसेश्ट के प्रस्ताव की श्रसफलता के लिये यथेष्ट थे। परन्तु उन्होंने भारत तथा 
इजलेश्ड के बीच ओपनिवेशिक स्वराज्य के आधार पर सममोता कराने का प्रयत्न 
नहीं छोड़ा । 

श्रीमती एनीबेसेशट के प्रभाव से भारत में थियासफी (['7८०४०979९) हिन्दू 
पुनरुत्थान की पर्यायवाची हो गई-थी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार कर लिया था 
कि केदों तथा उपनिषदों की भारतीय-संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति से क्रहीं श्रभिक ऊंची 
है। पं० नेहरू ने श्रपनी पुस्तक १)800ए०79 ० 7079/ में लिखा है : “हिन्दू 
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मध्यवर्ग को श्रपने आध्यात्मिक तथा राष्ट्रीय गौरव का भान कराने में श्रीमती एनी 
बेसेण्ट का प्रभाव विशेष शक्तिशाली था |” 

नेता जी सुभाषचन्द्र बोस--गाँधी युग के उपरोक्त नेतागण काँग्रेस के उप्र- 
पक्त का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। इस पक्ष के प्रमुल नेता जवाइरलाल नेहरू तथा 
सुभाषचन्द्र बोस थे। यह दोनों नेता नवयुवकों के हृदयसम्राट तथा काँग्रेस की 
बिंकासोस्मुख वामपक्षी विचारधारा के समर्थक रहे हैं। सुभाषचन्द्र बोस सन्‌ १६२१ 
१० से देशबन्धु चित्तरंजन दास की मृत्यु तक उनके प्रमुख सहायक रहे |' श्रसहथयोग 
आन्दोलन में उन्होंने जेल यात्रा की। तत्पश्चात्‌ उन्हं)ने बंगाल के नवयुवकों का 
संगठन किया, एक समाचार-पत्र चलाया और कलकत्ता कारपोरेशन के मेयर बनकर 
जनता की स्मरणीय सेवा की । वास्तव में, उनके भीतर काम करने की अ्रसीम शक्ति 
थी और वे जितने दिन जेल से बाहर रहते थे दानब की माँति कार्यरत रहते थे | 
परन्तु अपने जीवन का अधिकांश भाग उन्होंने जेल में ही व्यतीत किया | सन्‌ १६.८ 
ई० में कलकत्ता काँग्रेस के अवसर पर वे सबसे पहले एक अखिल भारर्त॑य नेता के 
रूप में जनता के सामने आये | इस अवसर पर उन्होंने एक अद्भुत स्वर्यसेवक दल 
का संगठन किया तथा श्रधिवेशन के सामने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव उपस्थित किया। 
इस प्रस्ताव का समर्थन प॑ं० जवाहरलाल नेहरू ने किया। यह ध्यान देने की बात है 
कि श्रीनिवास आयंगर तथा सुभाषचन्द्र बोस ने उस समय काँग्रेस से पूण स्वराज्य को 
अपना उह श्य स्वीकार कर लेने का श्राग्रह किया था जब श्रन्य नेतागण ३१ अक्टूबर 
सन्‌ १६२६ ६० की घोषणा में व्यक्त बेन इरविन (8८77 ॥7७7) नीति को भारत 
के लिये ह्वितकर सममने की भूल में पड़े थे। सुभाष बाबू का गाँधी जी के साथ 
सेद्धान्तिक मतमेद था। वे भारत से श्रग्रेज्ञों को बाइर निकालने के लिये हिंसा के 
साधनों में विश्वास करते थे । गाँधी जी “साधन? तथा '“साध्य? शब्दों को पर्यायबाची 
मानते थे। परन्तु सुभाष बाबू का विश्वास था कि उदं श्य प्राप्ति की आशा इोने पर 
प्रत्येक साधन का प्रयोग उचित है। उनका विश्वास था कि गाँधी जी का असहयोग 
आंदोलन भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के उद्दे श्य में इस कारण विफल रद्दा कि वे इस 
कार्य में श्रन्य राष्ट्रों से सहायता के लिये कोई उद्योग नहीं करते थे। सुभाष बाबू 
भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये हिंसा का प्रयोग उचित सममते थे, पर गाँधी जी 
अहिंसा के अनन्य पुजारी थे । 

सन्‌ १६३८ ई० में सुभाष बाबू काँग्रेस के अ्रध्यक्ष, निर्याचित हुये। उनका 
निर्वाचन निश्चय दी इस बात का द्योतक था कि भारतीय जनमत वामपक्ष की ओर 
भुक रद्दा है श्रोर अगले वर्ष उनका पुननिर्वाचन उनकी लोकप्रियता का प्रमाण था | 
इस अवसर पर स्थय॑ गाँधी जी को कद्दना पड़ा ; “यह स्पष्ट हे कि काँग्रेस के,प्रति- 
निधि मेरे सिद्धान्तों तथा मेरी -नीति का समथन नहीं कर रहे हैं |” इस विषय में 
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दिपपणी करते हुये “टाइम्स आफ इशिडिया? ने लिखा था: “श्री बोस का मिर्वाचन 
निश्चय द्वी काँग्रेस की वामपत्षी प्रवृत्ति का द्योतक है |? परन्तु पं० नेहरू इस मत से 
सहमत नहीं हैं। महात्मा गाँधी ने उसी वर्ष त्रिपुरी के काँग्रेस अधिवेशन में अपने 
नेतृत्व तथा अपनी नीति का समर्थन प्राप्त कर लिया और बोस महोदय को आदेश 
दिया गया कि बे श्रपनी कार्यकारिणी का निर्माण गाँधी जी की इच्छा के अनुसार 
करे । इस विषय में होने वाले गाँधी-बोस वार्तालाप का कोई फल नहीं निकला। 
अतएव अप्रेल सन्‌ १६३६ ई० में सुभाष बाबू ने अ्रध्यक्ष पद से त्यागपत्र देकर काँग्रेस 
के भीतर ही “अग्रगामी दल? (07७9970 8]0८) के नाम से नया संगठन बनाया 
जिसका उह्द श्य “काँग्रेस के भीतर सुधारवादी तथा साम्नाज्य-विरोधी तत्वों को संग- 
ठित” करना था । पं० नेहरू ने अपनी पुस्तक (0820ए८79 ० ]7079 में लिखा 
है: “काँग्रेस कार्यका।रंणी तथा सुभाष बोस के बीच, आन्तरिक तथा वैदेशिक दोनों 
दव क्षेत्रों में दश्कोण का भारी अन्तर था, ओोर इसका परिणाम विच्छेद हुआ |” 
इस विच्छेद के थोड़े दी समय बाद बंगाल की सरकार ने सुभाष बाबू पर राजद्रोइ 
का अ्रभियोग लगाया। श्रमियोग सिद्ध नद्ीं किया जा सका और बे मुक्त कर दिये 
गये, तथापि सरकार ने उन्हें श्रपने ही घर में नज़रबन्द कर दिया । २६ जनवरी सन्‌ 
१६४१ ई० को गुप्त रूप से वे घर से निकल पड़े और अ्रफूगानिस्तान तथा रूस दोते 
हुये बलिन जा पहुँचे | वहाँ उन्होंने भारत की स्वतन्त्रता के लिये लड़ने के उद्ं श्य से 
भारतीय युद्धबन्दियों का संगठन किया। और जापान के इज्जलण्ड तथा अमेरिका के 
विदद्ध युद्ध की घोषणा करने के पश्चात्‌ सुभाष बाबू सुदूरपूर्व ("८ ॥428) के क्षेत्र 
में आ गये | यहाँ आकर उन्होंने श्राज़ाद हिन्द फोज तथा स्वतन्त्र भारत की श्रस्थायी 
सरकार का संगठन किया । यह फरोज डेढ़ वर्ष तक श्रेग्रेज्ों के विरुद्ध लड़ती रद्दी परन्तु 
जापान की पराजय के बाद इसे भी आत्मसमपंण करना पड़ा । इसमें लेशमात्र संदेद्ट 
नहीं है कि सुभाष बाबू की इस असफलता में भी देश की सफलता छिपी थी, क्योंकि 
भारत अ्रब स्वतन्त्रता फे लक्ष्य के बहुत समीप ञ्रा गया था। उन्होंने पूर्वी एशिया 
के तीस लाख भारतीयों के जीवन में एक राजनेतिक तथा सामाजिक क्रान्ति उत्पन्न कर 
दी थी। उनके नेतृत्व में यद् भारतीय जाति तथा धर्म का सारा भेदभाव भूल गये 
थे ओर हिन्दू, मुसलमान, सिख तथा ईसाई सभी द्वदय से विश्वास करने लगे थे कि 
बे पूर्णतया भारतीय हैं ओर श्रपनी मातृभूमि की स्वतन्त्रता के लिये एक भयानक संघर्ष 
में रत हैं। अ्रगस्त सन्‌ १६४५ में एक बायुयान दुर्घटना के फलस्वरूप उनकी मृत्यु 
हो गईं। परन्तु अपने श्रसीम उत्साह, निर्मम आत्म-बलिदान तथा श्राश्च्यंजनक 
संगठन शक्ति के कारण नेता जी सुभाषचन्द्र बोस सदा-सवंदा अपने देशवासियों को 
प्रेरणा देते रहेंगे | 

ज़वाहुरलाल नेहरू--गाँधी जी के बाद श्राप्रुनिक भारत के सबसे भ्रधिक 


श्च्प भारतीय राजनीति और शासन 


लोकप्रिय नेता भारतीय गशतन्त्र के प्रथम प्रधानमन्त्री पंडित जधाहरलाल नेहरू हैं। 
पिछले तीस वर्षों से वे नवयुवक भारत के हृदय-सम्राट्‌ रहे हैं ओर उनकी बढ़ती हुई 
अवस्था भी उनके युवकोचित उत्साह में कमी नहीं कर सकी है। राजसी ठाठ-बाट में 
परिपोषित, इज्ललेंड के सबसे अधिक राजसी स्कूल में शिक्षित तथा पाश्चात्य जीवन 
से भमलीमाँति परिचित, पंडित नेहरू ने सन्‌ १६१६-१७ ई० के 'होमरूल? झान्दोलन 
में अपना सर्वस्य श्रर्पित कर दिया | इसके कुछ समय बाद रौलट कानून के विरोध में 
आन्दोलन आरम्भ हुआ | इस समय तक पंडित नेहरू पर गाँधी जी का यथेष्ट प्रभाव 
भी पड़ चुका था। श्रतएव थे प्राशपण से देश-सेवा में लग गये | दम पूव शअध्यायों में 
देख चुके हूँ कि श्रसहयोग से लेकर “भारत छोड़ो” तक, गाँधी जी के स्वातन्त्य श्रान्दो- 
लन के प्रत्येक युद्ध में पंडित नेहरू ने सदा प्रमुख भाग लिया। उन्होंने काँग्रेस को 
पूर्ण रूप से अपना लिया है, वास्तव में काँग्रेस ही उनका जीवन बन गई है। ऐसे 
भी अ्रयसर आये हैं जब काँग्रेसी नीति तथा निर्णयों से उनका मतभेद रहा है, परन्तु 
एक बार कोई निश्चय द्वो जाने पर उन्होंने सदा एक सेनिक का सा संयमित व्यवहार 
किया है। 


हमारे प्रधानमन्त्री मह्दोदय की गणना युग की महान विभूतियों में की जाती 
है। वे संसार के प्रत्येक भाग की दलित जातियों के मित्र, जनतन्त्रवादी सिद्धान्तों के 
प्रबल समर्थक तथा अदम्य उत्साइ की मूर्ति हैँ। उनके प्रगतिशील व्यक्तित्व, गहरे 
देशप्रेम तथा राष्ट्रीय कर्तव्य के श्रडिग ध्यान ने उन्हें देश के नवयुवकों का पूज्य 
बना दिया है। डा०» रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने उनके विषय में कद्दा है; “राजनतिक 
अव्यवस्था के बीच जहाँ आत्म-छलना कपट बहुधा कतंव्यपरायणता को हत्या कर 
देता है, जवाइरलाल ने सदा पवित्रता का भंडा ऊँचा रखा है। उन्होंने कभी सत्य 
की अ्रवहेलना नहीं की, भले द्वी उस सत्य के पीछे संकट भी छिपा रदह्दा हो; और न 
उन्होंने कभी अ्रसत्य के साथ समभोता किया, भत्ते द्वी इस प्रकार का समझौता श्रधिक 
सुविधापूर्ण रद्दा हो। उनका प्रखर मस्तिष्क कूटिनीति के पथ की, जिसकी सफलता 
जितनी सद्दज होती है उतनी द्दी ओछी भी, सदा स्पष्ट घृणा के साथ उपेक्षा करता 
रह्दा हे? |?” 
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पंडित नेहरू के जीबन का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत रद्दा है। वे दीघंकाल से काँग्रेस 
कार्यसमिति के सबसे अधिक प्रभावशाली सदस्य रहे हैं। काँग्रेस के ऐसे श्रध्यक्ष भी, 
जिनका पंडित नेहरू के साथ सदा मतभेद रहा हो, उनके बिना अपनी कार्यकारिणी 
बनाने की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। पंडित नेहरू ने नेशनल प्लानिग कमेटी 
(रिद70००४] ?9फ%778 (207777/0८८) के सभापति के रूप में बड़ा महत्वपूर्ण 
कार्य किया है | इसके अ्रतिरिक्त, उन्हें सदा से बेशानिक अन्वेषण की प्रगति में विशेष 
झनि रही है। वे बहुत दिनों तक देशी राज्यों की प्रजा काँग्रेस (548८8४! ?८०7०5 
(0787८४७) के अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्हें संसार के इतिहास का अच्छा शान हे, 
उनके सामने देश के भविष्य की स्पष्ट रूपरेखा हे, ओर सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात 
यद है कि उनमें बास्तविकताओं का सामना करने का साइस है। साम्प्रदायिक दंगों 
के समय तथा हेदराबा< की अव्यवस्था के समय उन्होंने वास्तविकताओों का सामना 
किया और सदा विजय प्राप्त की। काश्मीर के सम्बन्ध में उन्होंने सदा दृढ़ नीति का 
पालन किया है। कह्दीं-कद्दी हम उनसे पूर्णतया सहमत भले ही न हों, परन्तु इसमें 
तनिक भी सन्देद नहीं हे कि पंडित नेहरू के सामने धर्मनिरपेकज्ष एवं जनतन्त्रवादी 
भारतीय संघ के स्वप्न की स्पष्ट रेखायें हैं ओर उनका दृढ़ विश्वास है कि उचित मृल्य 
चुकाये बिना यह स्वप्न कभी सत्य नद्दीं बन सकता हे | 

पंडित नेदरू किसी समाजवादी दल के सदस्य न होते हुये भी देश के समाज- 
वादी तथा क्रान्तिकारी नेताओं में अ्रग्मणी हैँ। इसी कारण भारत का नवयुवक वर्ग 
उनकी पूजा करता है। उन्होंने भारत के राष्ट्रय आन्दोलन को आधुनिक विचारधारा 
के समकक्ष लाकर उसका सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी आन्दोलन के साथ स्थापित 
किया | वे अपने को समाजवादी मानते हैं, परन्तु उनके राजनतिक कार्यक्रम का 
आधार सदा पाश्वात्य जनतन्त्रबाद के सिद्धान्तों में निहित रद्द है । पंडित नेहरू को 
वशानिक समाजवाद का समर्थक कद्दा जा सकता है, परन्तु उन्होंने माक्स अथवा 
खलेनिन की कद्दी हुई सब बातों को कभी वेदवाक्य नहीं समझा । उनकी धारणा है कि 
ठोस सत्य सदा सिद्धान्तों से श्रधिक शक्तिशाली इं।ते हैं। इधर कुछ समय से श्रन्तर्रा- 
ष्टीय घटनाओं तथा प्रधानमन्त्री के भारी उत्तरदायित्व के कारण वे अधिक गम्भीर 
तथा सतक द्वो गये हैं और अब पहले की भाँति समाजवाद के सिद्धान्तों का उत्साह- 
पूर्ण प्रतिषादन नहीं करते हँँ। मद्दात्मा गाँधी ने उनके विषय में टीक द्टी कद्दा है: 
“पक्के समाजवादी होने के नाते वे अ्रपने देश के लिये ऐसी वस्तु चाहते हैं जिसकी 
व्यवस्था केवल यही देश कर सकता है। थे एक क्रियात्मक राजनीति हैं और उन्होंने 
अपने आदर्शों को परिस्थितियों के अनुरूप बना लिया है। परन्तु व्यक्तिगत रूप से वे 
एक आदशशंवादी हैं श्रोर सदा अपने आ्रादशों के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाइते 
हैं।..; «देश के नवयुवकों के पास अपने प्रतिनिधि पर ग करने के ययेषट 
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कारण हैं ओर राष्ट्र को तो जवाइरलाल के रूप में ऐसा कुलीन तथा योग्य पुत्र पाकर 
प्रसन्न ही होना चाहियेग |?? 


हमारे देश में अकेले पंडित मेहरू ही एक विचारशील श्रन्तर्राष्ट्रवादी हैं । 
जिस समय काँग्रेस के श्रन्य नेतागण श्रान्तरिक समस्याश्रों में उलमे थे, पंडित नेहरू 
ने अधिक विस्तृत क्षितिज का अवलोकन किया, श्रधिक उदार धारणायें बनाई ओर 
सदा घटनाओ्रों तथा तत्वों की क्रिया-प्रतिक्रिया का ध्यान रखा है। सन्‌ १६२० ई० 
से ही वे काँग्रेस की बेदेशिक नीति का संचालन करते रहे हैं। काँग्रेस में श्रन्तर्राष्ट्रीय 
समस्याञ्रों से सम्बन्धित सभी प्रस्ताव साधारणतया उन्होंने ही प्रस्तुत किये हैं ओर 
आज भी उनके समान पेनी तथा अचूक दृष्टि से विश्व-राजनीति के भविष्य को पढ़ 
सकने वाला सम्भवत: अ्रन्य कोई नहीं है। संसार के सभी देशों--योरोप, श्रमरीका तथा 
एशिया--में उनके मित्र फेले हुये हैं। नवजाणशत एशिया के सच्चे प्रतिनिधि दोने के 
कारण संयुक्त राष्ट्र संघ (ए. ९. 0.) के क्षेत्रों में उन्हें श्रसाधारण प्रतिष्ठा प्राप्त 
है। वे आधुनिक राजनीति की गुटबन्दियों से तटस्थ रह कर श्रपनी स्वतन्त्र नीति के 
पालन में विश्वास करते हैं। उनके व्यक्तित्व का यह अन्तर्राष्ट्रीयरण इस सत्य का 
द्योतक है कि उन्होंने अपने देश के लिये भी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्रास कर ली है। 
यदि यह कथन सत्य है कि महात्मा गाँधी ने अपने जन-आन्दोलन से संसार का 
ध्यान भारतीय परिस्थिति की ओर श्राकरबित किया तो यह कह्दना भी उचित होगा 
कि महात्मा जी के सच्चे शिष्य तथा उत्तराधिकारी प० नेहरू की प्रेरणा से भारत ने 
अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में रुचि लेना आरम्म किया ओर संसार के प्रगतिशील तत्ों 
के साथ श्रपना सम्बन्ध स्थापित किया। 


पं० नेहरू इस समय भी कार्यरत हैं और देश की बागडोर उनके हाथ में है। 
यह हमारे साथ हैं ओर हमें विश्वास है कि अभी उन्हें भारत तथा मानवता के लिये 
बहुत कुछ करना है। उनका जीवन उत्कर्ष की सीमा पर है और उनके सामने श्रभी 
सावंजनिक कार्य के लिये बहुत समय है। भविष्य को राष्ट्रोत्थान को दिशा में उनसे 
बहुत लाभकर तथा रचनात्मक कार्य की श्राशा है। श्रतएवं हम भ्रभी उनकी सफलताश्रों 
की विस्तृत व्याख्या उचित नहीं समभते हैं । 


जय प्रकाश नारायण--.श्री जयप्रकाश नारायण की गणना श्राधुनिक भारत 
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के सबसे अधिक लोकप्रिय, प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण नेताश्रों में की जाती है। वे 
स्वयं एक किसान के पुत्र हैं, तथा किसानों की दशा सुधारने के लिये उन्होंने भ्रपना तन- 
मन-धन अपंण कर दिया है। श्रपनी युवावस्था के आठ वर्ष उन्होंने श्रमरीका में व्यतीत 
किये जद्दाँ वें कभी खेतों मं काम करते थे और कभी विश्वविद्यालय में अध्ययन । 
आरम्भ में वे विशान के विद्यार्थी ये परन्तु विस्कांसिन विश्वविद्यालय (५४४८०घरशञ्ञा 
एम्रंएटशंध9) के एक प्रसिद्ध समाजवादी अ्रध्यापक की प्रेरणा से उन्होंने मारक्स- 
बाद का अ्रध्ययन आरम्भ किया। और सन्‌ १६२६ ६० में भारत लौटने पर थे कोरे 
विद्यार्थी नहीं रह गये थे जिसकी एकमात्र शआर्काक्षा सुखी तथा सुविधापूर्ण जीवन 
व्यतीत करने की द्ोती है। उन्होंने जीवन का निकट से अध्ययन किया था ओर 
अपना समय सावंजनिक कार्यों में लगाने का दृदू निश्चय कर लिया था। पं० 
जवाहरलाल नेहरू ने उनकी योग्यता देख कर उन्हें काँग्रेस के श्रम श्रन्वेषण विभाग 
([,800फ7 +९८३८००८। 70८9०707८॥/) का शअ्रध्यक्ष नियुक्त किया। सन्‌ १६३२ 
है० में सबिनय अ्वशा आन्दोलन के समय वे काँग्रेस के प्रधानमन्त्री नियुक्त किये गये। 
इसी आन्दोलन में उन्हें कारावास का दर्ड भी मिला ओर नासिक जेल में शअ्रपने 
कुछ सहयोगियों के साथ उन्होंने काँग्रेस समाजवादी दल का उद्देश्य पत्र तैयार 
किया | सन्‌ १६३३ ई० में जेल से छुटते ही उन्होंने इस दल का कार्य आरम्म कर 
दिया ओर अगले वर्ष उसकी स्थापना भी हो गई। जयप्रकाश नारायण कई वर्षों तक 
इस दल के प्रधानमन्त्री रहे परन्तु लखनऊ में काँग्रेस कार्यसमिति के सदस्य बनाये 
जाने पर उन्हें इस पद से त्यागप# देना पड़ा। थोड़े द्ी समय बाद काँग्रेस की कार्य- 
समिति का पद त्याग कर वे फिर अपने दल के कार्य में लग गये | सन्‌ १६३८ ई० में 
एक राजद्रोद्ात्मक व्याख्य,न देने के अभियोग में उन्हें एक वर्ष के कठोर कारावास 
का दण्ड मिला |-अबधि समाप्त होने पर जेल से बाइर निकलते हुये उन्हें फाठक पर 
द्वी फिर गिरफ्तार कर लिया गया और इस बार उन्हें दूरस्थ देवली के नज्रबन्द केम्प 
(06० (0070०८7०४७७४४०॥ (०7)7) में रखा गया। वहाँ उन्हं.ने नज़रबन्दों 
की एक भूख-हड़ताल का नेतृत्व किया। यह भूख-हड़ताल इतनी पूर्ण तथा सफल 

हुई कि सारे देश में उत्तेजना फेल गई और अन्त में सरकार को भुकना पड़ा । 
भारत छोड़ो? आन्दोलन के समय वे जेल में द्वी थे। परन्तु शाप्र ही वे दज़ारीबाग 
सेण्टल जैल से निकल भागे और देश भर में घुम-घूम कर सन्‌ ५४२ की क्रान्ति का 
संचालन करने लगें। सरकार ने उनकी गिरफ्तारी के लिये पहले पाँच दृज्ञार और 
फिर दस हज़ार रुपये के पारितोषिक की घोषणा की | इसके कुछ समय ॑ बाद वे नेपाल में 
पकड़े गये, परन्तु उनके क्रान्तिकारों कार्यकर्ताश्रों ने उन्हें फिर छुड़ा लिया | श्रन्त में 
वे पंजाब में गिरफ्तार द्वो गये और लाइोर_ के किले में उच-पर अवश्शनीय यावनाओं 
का प्रयोग किया गया । २२ अप्रैल सन्‌ १६४६ ३० का भारतीय जनता को एक स्वर 
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माँग के फलस्वरूप इृड्जलैंड के समाजवादी शासन ने उन्हें मुक्त कर दिया। अगले वर्ष 
कानपुर के समाजवादी सम्मेलन में काँग्रेस समाजवादियों ने श्रपने नाम से “काँग्रेस? 
शब्द निकाल देने का निश्चय किया और तब से जयप्रकाश नारायण काँग्रेस की 
20288 क्ररते हुये अपने दल के संगठन में व्यस्त हैं । 

आज जयप्रकाश नारायण भारत के समाजवादी आन्दोलन के प्राण हैं। 
चिल्ला-चिल्ला कर कद्द रहे हैं कि वही स्वतन्त्रता साथंक है, जो जनता का पेट भरने 
की व्यवस्था कर सके, क्योंकि जनता के जीवन की मुख्य आवश्यकता .रोटी है । यदि 
स्वतन्त्रता से मनुष्य को रोटी नहीं मिलती तो और सब व्यथे है। वे काँग्रेस सरकार 
की वेदेशिक नीति से सहमत नहीं हैं, क्‍योंकि वर्तमान नीति नकारात्मक तथा जनमत 
की अवदहेलना करके चलने वाली है। वास्तव में जयप्रकाश नारायण कोई साधारण 
नेता नहीं हैँ | उनके विपय में महात्मा गाँबी तक ने कहा है : “समाजवाद पर उनका 
गधिकार है। कहा जा सकता है कि पाश्चात्य समाजवाद के विषय में वे जो कुछ 
नहीं जानते वह भारत में कोई नहीं जानता | वे जन्मजात सैनिक हैं। उन्होंने देश को 
स्वतन्त्रता के लिये अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है। उनकी कार्यपरता श्रथक 
श्रोर उनकी सहनशक्ति अनुपम है! |”? ७८८८ 

मोहम्मद अली जिन्ना--राष्ट्रवाद के विरोधियों में हमारा ध्यान सबसे 
पहले मोहम्मद अली जिन्ना की ओर जाता है। उनकी विचारधारा तथा उनकी 
अवरोध-नीति अन्तत: हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग हमसे छीन कर पाकिस्तान 
का नया राज्य बनाने में सफल हुईं | पिछले अध्याय में हम इसका विस्तृत वर्णन कर 
चुफे हैं| यहाँ पर इम केवल उस विचारधारा की व्याख्या करेंगे जो हमारे राजनतिक 
जीवन के इस विष का आधार थी। ध्यान देने की बात है कि यही जिन्ना साहब 
अपने राजनेंतिक जीवन के आरम्म में कट्टर राष्ट्रवादी तथा हिन्दू-मुस्लिम एकता के 
समथंक थे। स्वयं गोखले ने उन्हें ““हिन्दू-मुस्लिम एकता का सुन्दरतम प्रतीक” बताया 
था | परन्तु श्राज यदि गोखले जीवित होते तो यह देख कर उनके आश्चर्य की सीमा 
न रहती कि इसी व्यक्ति ने हिन्दू-मुसुलमानों के बीच गहरी खाई खोद कर देश क 
विभाजन कराया | 


अपने प्रारम्भिक जीवन में जिन्ना साहब का हृदय देशप्रेम से ओछ्- 
प्रोत था और, अपने दी शब्दों में, उनकी महत्वाकाँज्षा “भारत के मुसलमान गोखले?? 
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बनने की थी। मुस्लिम लीग पूणत: सम्प्रदायवादी संस्था थी, उसका उद श्य केवल 
मुसलमानों की उन्नति तथा समृद्धि के लिये प्रयत्न करना था। श्रतएव जिन्ना साइब 
लीग में सम्मिलित नद्दीं हुये। सन्‌ १६२७ ई० में भी उन्होंने कद्दा था : में पहले राष्ट- 
वादी हू, बाद में राष्ट्रवादी हू. ओर श्रन्त में भी राष्ट्रवादी हू 7 |” ओर उन्होंने 
केन्द्रीय धारासभा के सदस्यों से साम्प्रदायिक प्रश्नों को सभा से बाहर ही रखने का 
अनुरोध किया था। उनकी धारणा थी कि इस धारासभा को राष्टीय लोकसमा में 
परिणत दो जाना चाहिये। वे लीग में उस समय सम्मिलित हुये जब उसका विधान 
संशोधित दो गया था ओर उसके लक्ष्य काँग्रेस के उहूं श्यों के स्तर पर आ गये थे । 
सन्‌ १६१६ ई० में वे पहली बार मुस्लिम लीग के श्रध्यक्ष निर्वाचित हुये। इन दिनों 
थोड़े समय तक लीग तथा काँग्रेस के सम्बन्ध बड़े घनिष्ट रहे। परन्तु जिन्ना साहब 
गाँधी जी के सत्याग्रह आन्दोलन की क्रान्तिकारी नीति से सहमत नहीं थ। तथापि 
तीसरी दशाब्दी के उत्तरार्ध तक वे राष्ट्रवादी द्वी थे। वे साइमन कमीशन के वहिष्कार 
के पूर्ण समर्थक थे.। वे लोग के शफोदल से उसके साम्प्रदायिक द्बिकोण के.कारण 
असंतुष्ट थे | परन्तु सन्‌ १६२६ ई० में उनका मत परिवर्तन हुआ ओर बे काँग्रेस के 
कट्टर शत्र तथा सम्प्रदायवाद के प्रबल समर्थक बन गये। इस राजनतिक कलाबाजी 
के कारणों का ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है। बहुत सम्भव है जिन्ना साहब के 
अहंभाव ने उन्हें काँग्रेस से अलग होने पर विवश किया हो। कुछ भी हो उनके 
स्वभाव में नेता बन कर कार्य करने का अहंकार तो था ही । एक समय था जब वे 
अपनी चौदह शर्तों पर अड़े थे, परन्तु हमारी घारणा है कि सन्‌ १६३७ ई० तक ये 
स्वर्य अपनी राजनतिक विचारधारा की कोई निश्चित दिशा नहीं बना पाये थे| सन्‌ 
१६३७ ई० में उन्होंने अनुभव किया कि अंग्रेज़ों की (विभाजन-नीति? का प्रयोग उन 
उच्चवर्गीय मुसलमानों के हित-साधन के लिये भी किया जा सकता है जो उन्हें अपना 
नेता स्वीकार करने के लिये तत्पर थे | पाश्चात्य तकंवाद के अनुयायी जिन्ना साइबर 
को कट्टर इस्लाम के संरक्षकों के साथ तनिक भी सद्दानुभूति नहीं थी | दूसरी ओर इस 
प्रकार के मुसलमान भी जिन्ना साइब की जीवन-चर्य्या से संतुष्ट नहीं थे | सबसे श्रधिक 
आश्चर्य की बात तो यद्द हे कि एक ऐसे व्यक्ति ने, जो वास्तव में इस्लाम के सिद्धान्तों 
से तनिक भी प्रभावित नहीं था, संसार के सबसे बड़े शरीयत-राज्य की स्थापना! की । 
सन्‌ १६१६ ई० में दूसरा महायुद्ध आरम्भ हुआ ओर काँग्रेस ने ब्रिटिश सर- 
कार से अपने युद्धोइ श्यों की घोषणा करने का आग्रह करते हुये भारत के लिये एक 
संविधान-सभा बनाने का सुझाव उपस्थित किया। परन्तु जिन्ना साइब ने काँग्रेस के 
इस सुकाव का घोर विरोध किया | उन्होंने कहा कि भारत के लिये कोई नया संबि- 
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१६४ भारतीय॑ राजनीति और शांसंन॑ 


धान केवल दो राष्ट्रों के आधार पर बन सकता है| सन्‌ १६४० ई० में मुस्लिम लीग 
ने अ्रपना प्रसिद्ध लाहदौर प्रस्ताव स्वीकार किया जिसमें जिन्ना साहब के इसी “द्विराष्ट 
सिद्धांत! के आधार पर प्राकिस्तान की माँग की गई थी। जिन्ना साहब का तर्क था 
कि भारत के मुसलमान हिन्दुओं से प्रथक एक राष्ट हैं, श्रल्पसंख्यक-मात्र नहीं। भिन्न 
धरम, भिन्न माषा तथा भिन्न संस्कृति के कारण मुसलमान हिन्दुओं से भिन्न हैं। अ्रतएन 
जिस राज्य में हिन्दुओं का बहुमत द्दो वहाँ रहने से मुसलमानों का राष्ट्रीय अ्रहित 
होगा। हिन्दू सदा ड्डी उन पर श्रत््याचार किया करेंगे, उनकी सभ्यता तथा संस्कृति 
का नाश करने का प्रयत्न करेंगे। अतएव मुसलमानों को अपने शासन का स्वरूप 
स्वयं निर्धारित करने का अधिकार मिलना चाहिये। इमारे विचार से जिन्ना साहब 
को यद्द विचारधारा श्रधोगतिशील थी क्योंकि इसमें भारतीय एकता तथा जनतन्त्रबाद 
दोनों का विरोध निद्धित था| वे कहदते थे *वि (मुसलमान) किसी ऐसी शासन प्रणाली 
के अ्नन्तगंत नहीं रह सकते जो पाश्चात्य जनतन्न्रवाद के मृखंतापूर्ण सिद्धान्तों के आधार 
पर निर्मित हुई दो [ऐसा कहते समय वे भूल जाते थे कि स्वयं उनके जीवन का 
अधिकांश भाग इन्हीं सिद्धान्तों के समर्थन में व्यतीत हुआ था जो इस समय उन्हें 
मृखंतापू्ण लग रददे थे | अरस्तु, जिन्ना साहब अ्रब यही ढिंढोरा पीट रहे थे कि हिन्दू- 
मुसलमानों का विरोध स्वाभाविक है। दोनों सम्प्रदायों को निकट लाने के सारे प्रयत्न 
उनके इठ की चट्टान से टकरा कर चूर-चूर हो गये, क्योंकि वे तो अपनी पूरी शक्ति से 
मुसलमानों की रक्षा करने में लगे थे। सन्‌ १६३७ ई० के पूर्व वे मुसलमानों के लिये 
कुछ वैधानिक आरक्षण पाकर संतुष्ट हो जाते थे। परन्तु अरब वे कहने लगे थे : “बिना 
सत्ता का आधार मिले सारे सममकोते तथा आरक्षण कागज के टुकड़े मात्र हैं। राज- 
नीति का अ्रर्थ है शक्ति; केवल न्याय तथा ओऔचित्य के नारे लगाने से कुछ नहीं 
्ा |” एक अन्य अवसर पर उन्होंने इसी धारा में बोलते हुये कद्दा था : “यह 
ना बड़ा कठिन हे कि हमारे हिन्दू मित्र हिन्दुत्थ॒ तथा इस्लाम का ठीक ठीक श्रर्थ 
क्यों नहीं समकते । यद्द दोनों शब्द दो धर्मों के नाम नहीं हैं, वास्तव में यह दोनों 
स्पश्टतया भिन्न सामाजिक व्यवस्थायें हें। ओर यह बिचार करना कि हिन्दू-मुसलमान 
मिलकर एक राष्ट्रीयता का विकास करेंगे, कोरा स्वप्न हैः |? 


><जज्ना साइब अपनी पाकिस्तान की माँग पर हठपूर्वक श्रढ़े रहे । उन्होंने कभी 
यह भी नहीं सोचा कि उनकी इस नीति का स्वय॑ उनके सहधर्मियों के लिये क्‍या परि- 
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भारत की आधुनिक राजनैतिक विचारधारा के निर्माता १६५ 


शाम दोगा | तो एक प्रकार से निश्चित ही था कि उनके नये राज्य में भारत 
के सारे मुसलमान नहीं समा सकेंगे। महद्दात्मा गाँधी तथा अ्रन्य राष्ट्रीय नेता सन्‌ 
१६४० से १६४७ तक बराबर जिन्ना साइब को सममाने का प्रयत्न करते रदे, परन्तु 
माँगें कम करना तो दूर रद्दा, समभोते के प्रत्येक नये प्रयत्न से जिन्ना साइब का इठ 
झोर बढ़ता द्वी गया | सन्‌ १६४४ ई० में उन्होंने राजगोपालाचार्य योजना का “कटा- ६८, 
पिठा, दीमक लगा? पाकिस्तान अस्वीकार कर दिया---सम्मवत: इसलिये कि प्रस्ताव 
काँग्रेस की ओर से किया गया था। सन्‌ १६४७ ३० में उन्होंने वद्दी पाकिस्तान 
स्वीकार कर लिया---सम्मवत; इसलिये कि यद्द अग्रेज्ों का उपहार था और जिन्ना 
साइब उन्हीं के संकेतों पर नाचने वाले व्यक्ति ये | ४ 

संक्षेप में यदद कटा जा सकता है कि जिन्ना साइब का राजनैतिक जीवन श्राघु- 
निक राजनीति की एक अत्यधिक दु:खान्‍्त घटना है। आरम्भ में राष्ट्रवाद को उनसे 
बड़ी-बड़ी आशायें हुई थीं परन्तु वे सब शृज्ष्य में विलीन ट्वो गई और मि० जिन्ना अ्रन्त में 
भारतीय राष्ट्रवाद के सबसे बड़े विरोधी द्वो गए.। वे पुराने प्रकार के सांसारिक 
सफलता-प्राम वकील-राजनीतिश थे, और उनकी प्रकृति में मावनाश्रों, उदारतापूर्ण 
भावोद्रेक अ्रथवा देशभक्ति के प्रबल उत्साह के लिये कोई स्थान नहीं था। उनके 
जीवन में दमें किसी नेतिक क्रान्ति अथवा ज्वलंत आत्म-बलिदान के दर्शन नहीं द्वोते। 
उनके अन्दर आत्मा की उस चिनगारी का पूर्ण अ्रभाव था जो उन्हें अपने सम- 
कालीन राष्टवादियों की नतिकता तथा देशप्रेम की ऊँचाइयों तक उठा सकती | ह 

विनायक दामांदर सावरकर----जिज्ना साइब के मुस्लिम सम्प्रदायवाद की 
प्रतिक्रिया स्वरूप हिन्दू सम्प्रदायवाद का विकास हुआ ओर पिछले कुछ वर्षो में श्री 
विनायक दामोदर सावरकर जिन्ना साहब के प्रतिरूप द्वो गये थे। सावरकर का प्रा- 
रम्भिक जीवन श्रत्यन्त घटनापूण तथा राष्टवादी ही नहीं, आतंकवादी भी था। उन्होंने 
अपना सब कुछ बलिदान कर देश की स्वतन्त्रता के लिये अनेक यातनायें मेली थीं। 
बीसवीं शताब्दी के प्रारम्मिक वर्षों में सावरकर की दृढ़ धारणा थी कि भारत की 
स्वतन्त्रता का सबसे सरल मार्ग हिंसा ओर रक्तपात है। वे सन्‌ १६०६ ई० में इज्- 
लैण्ड गये और व्ाँ के भारतीय विद्यार्थियों को बम तथा अ्रन्य विस्फोटक बनाने की 
कला सीखने की प्रेरणा देने लगे। उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप फ्रांस तथा जरमनी में 
गुप्त समितियों की स्थापना हुई । स्वयं भारत में भी कई वर्षों तक नव भारत समितियाँ 
इस मद्दान क्रान्तिकारी के संचालन में कार्य करती रहीं। सन्‌ १६०६ ६० में सावरकर 
को गिरफ्तार करके इज्लैण्ड से बम्बई सेजा गया । परन्तु वे मार्सेल ((७752]]८8) 
में द्वी जद्दाज से बच निकले | फ्रान्स पहुच कर उन्होंने श्रन्तराष्टीय कानून के श्रन्त- 
गंत प्रवासी राजनेतिक बन्दियों के अश्रधिकारों की माँग की। परन्तु वे फिर गिरफ्तार 
करके बम्बई लाये गये। यहाँ उन पर भयानक राजद्रोइ का श्रमियोग लगा कर उन्हें 


१६६ भारतीय राजनीति और शासन 


आजीवन कालेपानी का दण्ड दिया गया | इस समय से सन्‌ १६३६ ई० तक उनका 
जीवन यातना की एक लम्बी गाथा बना रद्द | 

परन्तु सन्‌ १६३७ ई० से सावरकर ने हिन्दुओं को भी वही उपदेश देना 
आरम्भ किया जो जिन्ना साहब मुसलमानों को दे रहे थे। इस बीच थे लगातार कई 
वर्षो तक हिन्दू महासभा के अध्यक्ष रहे ओर अब उन्होंने भी यह कहना आरम्भ कर 
दिया था कि भारत को एक संगठित राष्ट्र स्वीकार करना .भूल दै। उनकी भी 
अब यह धारणा द्वो गई थी कि भारत में दो भिन्न राष्ट्र, छ्िन्दू तथा मुसलमान, बसते 
हैं। हिन्दू मद्दासमा के उद्ृ श्यों की व्याख्या करते हुये उन्होंने बताया कि यहद्द संस्था 
“हिन्दू जाति, हिन्दू संस्कृति तथा हिन्दू सभ्यता के संधारण, संरक्षण तथा प्रवर्तन 
ओर हिन्दुओं के राष्टीय वेभव के विकास” के लिये जीवित है। जेसे-जैसे समय व्यतीत 
ट्ोता गया, जिन्ना साहब की भाँति सावरकर का इठ भो बढ़ता गया | वे शुद्ध हिन्दू 
राजनीति तथा हिन्दुश्रों की राष्ट्रीय एकता में विश्वास करते थे। उन्होंने काँग्रेस पर 
हिन्दू-विरोधी होने का आरोप लगाकर हिन्दुओं को उसके वहिष्कार का परामशशं 
दिया। जिन्ना साइब ने एक बार अपने विषय में कहा था : “एक समय था जब में 
शुद्बतम राष्ट्रवादी सममा जाता था; प्रन्तु अपने सम्प्रदाय की पुकार सुने-समभझे बिना 
कोई सच्चा राष्ट्रवादी नहीं हो सकता_” जिन्ना साहब का यह कथन वास्तव में 
सावरकर के विचारों की भी सुन्दर तथा संक्षिस व्याख्या करता है। गाँधी-हत्याकाए्ड 
के अभियोग से छूटने के बाद से सावरकर महोदय ने सक्रिय राजनीति से अभ्रवकाश 
ले लिया है।.. 


जद्धाम्मो 


द्वितीय भाग 
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भारत का वधानक भगात 
(१८४८-१६ ४७ ) 


 ] 
दसबा अध्याय 
सन्‌ १६१६ इ० के पूवव की प्रतिनिधि-संस्थाओं 
का सिहावलोकन 
आधुनिक संसार के उन्नत राष्ट्रों का इतिहास आरम्भ होने के बहुत पूर्व 
भारतवे सुसंगठित सामाजिक तथा राजनैतिक संस्थाओं की हृढ नींव पर निर्मित 
सामाजिक स्थिरता प्राप्त कर चुका था, परन्तु चौथी शताब्दी के बाद से ही इमारे 
देश पर हूण, शक, बर्द र, तुक तथा मंगोल श्रादि जातियों के आक्रमण आरम्भ हो 
गये थे। इनके फलस्वरूप देश में एक प्रकार की अव्यवस्था फेल गई और अनेक 
प्राचीन संस्थाओं का नाश द्वो गया। परन्तु कुछ संस्थायें बहुत काल तक जीवित 
रहीं ओर कुछ आ्राज भी प्रचलित हैं | 
साधारणतय। यद्द समझा जाता है कि भारतवष में जनतन्त्रात्मक संस्थाश्रों 
का विकास गत ६० वर्षों में डी हुआ हे। परन्तु हमें यह धारणा भ्रान्तिमूलक प्रतीत 
होती है | यद्द सत्य है कि प्राचीन भारत में शासन का प्रचलित स्वरूप श्रधिकतर 
निरंकुश तथा एकतन्त्रात्मक था। परन्तु हमारे इतिहास के पूर्ब-बोद्ध तथा बोद्ध-कालों 
में प्रजातन्त्रात्मक समाज के श्रस्तित्व के यथेष्ट प्रमाण उपलब्ध हैं। जातीथ पंचायतों 
की कार्य-प्रणाली से यद्द स्पष्ट दो जाता है कि जातिगत सामाजिक जीवन तथा व्यवहार 
केन्षेत्र में प्रजातन्‍त्रात्मक संस्थायें एवं विधियाँ लगभग सभी स्थानो में प्रचलित थीं | 
बौद्ध संघ स्वय॑ एक प्रजातन्त्रात्मक संगठन था। मोथ्य-काल की समितियों तथा 
विभागों पर आधारित सुचारु शासन-व्यवस्था इतिहास-बिदित है। ग्राम्य-पंचा यतें 
प्राचीन काल से ही हमारे स्थानीय स्व-शासन का महत्वपूर्ण अद्भ रद्दी हैं | वास्तव में 
यह ग्राम-पंचायतें मध्य-युग में ही विकास की सीमा प्राप्त कर चुकी थीं। परन्तु जिस 
समय श्धवीं शताब्दी में भारतवर्ष की वर्तमान शासन-व्यवस्था का निर्माण हुआ, 
यह प्रजातन्त्रात्मक संस्थायें जन-जीवन से सम्पक खोकर निर्जीव द्वो चुकी थीं। 
आधुनिक प्रजातन्त्र उस शासन-प्रणाली को कटद्दा जाता है जिसके श्रन्तर्गंत 
जनता स्वयं, प्रत्यक्ष श्रथवा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा श्रप्रत्यज्ञ रूप से, शासन- 
सत्ता का प्रयोग करती है। इस प्रकार का प्रजातन्द्रधाद भारत में आज से थोड़े समय 
पूर्व डी प्रचलित हुआ और इसके प्रचार तथा विकास का श्रेय ब्रिटिश सरकार को है। 
इसके दो मुख्य कारण थे : (१) श्रंग्रेज्ञों की प्रजातस्त्राप्मक परम्परा; और (२) भारत 
के पाश्चात्य-शिक्षा प्राप्त वर्ग का अंग्रेज़ी राजनैतिक आदरश्शी तथा संस्थाओं से परिचय। 


२५०० भारतीय राजनीति और शासन 


परन्तु इसका यद्द अ्रथ कदापि नहीं हे कि भारत में प्रजातन्त्रवाद का आरम्भ अंग्रेज्ञों 
अथवा अंग्रेज़ी शिक्षा प्रात मारतीयों की प्रजातन्त्रवादी मनोवृत्तियों का परिणाम था | 
वास्तव में अंग्रेज़ों ने परिस्थितियों से विवश होकर इसका प्रचार आरम्भ किया था । 
सन्‌ “६७ की क्रान्ति ने यह स्पष्ट कर दिया था कि शासन-व्यवस्था में भारतीयों का 
सहयोग प्रास किये बिना भारत पर शासन अ्रसम्भव है। अतएव ब्रिटिश सरकार ने 
१८५७ की क्रान्ति के पश्चात्‌ भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उदय श्य से कई 
भारतीय कौंसिल कानून बनाये | 
सन्‌ १८४८ का भारत कानून--इस कानून में व्यवस्था की गईं थी क्रि 
भविष्य में भारत सरकार का संचालन ईस्ट इण्डिया कम्पनी के स्थान पर ब्रिटिश 
सम्राट ((:0५) द्वारा किया जायेगा। अभी तक भारत-सरकार का सारा प्रबन्ध 
कम्पनी के “बोर्ड आफ कन्टोल” तथा रंचालन समिति (007४ ० 07८८(०75) 
के हाथों में रहता था, अब सारे ग्रनुशासन तथा निय॑त्रण का उत्तरदायित्व ब्रिग्शि 
सरकार के भारत मन्त्री को सौंप दिया गया । परन्तु भारत मन्त्री केवल ब्रिटिश लोक- 
सभा के प्रति उत्तरदायी था। उसकी सहायता के लिये १५ सदस्यों की एक भारत 
कींसिल का निर्माण किया गया। इनमें से ८ सदस्यों की नियुक्ति ब्रिगिश सम्नाट्‌ द्वारा 
द्ोती थी ओर शेष ७ के लिये आरम्म में कम्पनी की संचालन समिति द्वारा नामज़दगी 
की व्यवस्था थी, परन्तु रिक्त स्थानों की पूर्ति का अधिकार स्थर्य कोंसिल को था | 
भारत की शासन-व्यवस्था का पूर्ण अधिकार, पहले की भाँति, गवनंर-जनरल तथा 
उनकी कौंसिल के आ्राधीन था परन्तु श्रब गवनर-जनरल के साथ वाइसराय, श्रर्थात्‌ 
देशी राज्यों के संदर्भ में ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि का पद भी जोड़ दिया गया | 
भारतीयों को इस सुधार कानून॑ की सूचना सबसे पहले महारानी विक्टोरिया के १ 
नवम्बर, सन्‌ श्टूध८ ३० के धोषणा-पत्र द्वारा प्रात हुईं| इस घोषणा अत्र में विद्रोह- 
काल के उन सारे अपराधियों को क्षमादान दिया गया था जिनके विरुद्ध दृत्या अथवा 
अन्य किसी हिंसात्मक कार्य का अभियोग नहीं था। यद्द घोषणा की गई थी कि श्र 
श्रंग्रेज़ भारत में अपने राज्य का और विस्तार नहीं करना चाहते, ओर आश्वासन 
दिया गया था कि सरकार धार्मिक तठस्थता की नीति का पालन करती हुई भारतीयों 
के द्वित में निष्पक्ष शासन करेगी | मद्दारानी ने कहा था ; “उनकी (भारतवासियों की) 
समृद्धि में ही हमारी शक्ति, उनके सन्‍्तोष में इमारी सुरक्षा तथा उनकी कृतज्ञता में 
हमारा सर्वोत्तम पुरस्कार निद्ित होगा? |? 


सन्‌ १८६१ का भारतीय कोसिल कानून--सन्‌ १८४८ ६० के कानून की 
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उद्द श्य कम्पनी से शासन-अ्रधिकार लेकर उसे ब्रिटिश शासन सत्ता के द्वाथों में सॉपना 
था | उसमें भारतीयों को किसी प्रकार का अधिकार देने की व्यवस्था नहीं थी। इस 
प्रकार की व्यवस्था सबसे पहले सन्‌ १८६१ ६० के भारतीय कॉसिल कानून में की 
गई। निर्वाचन का सिद्धान्त तो इसमें भी नहीं स्वीकार किया गया था, परन्तु ब्रिठिश 
सरकार ने इतना मान लिया था कि भारतीयों को अपनी धारासभाश्रों में स्थान 
मिलेगा। सन्‌ (४७ के विद्रोह से शासन तथा शासित वर्गों के बीच की खाई ययथेष्ट 
स्पष्ट हो गई थी ओर अंग्रेज्ञ इसे दूर करने के साधन खोज रहे थे | सन्‌ १८६१ ३० 
के कानून के पीछे यद्दी उह्च श्य था। त्रिठिश लोकसभा के समक्ष विधेयक (8॥॥) 
उपस्थित करते हुये सर चाल्स बुड (5॥7 (:0६४]८3 ५४0०0) ने अपने भाषण में 
स्वीकार किया था कि विद्रोइ के कारण भारत तथा इृड्जलैंड के पारस्परिक सम्बन्ध 
अच्छे नहीं रह गये थे। अ्रतएव ब्रिटिश अधिकारियों के पास अब भारतीय जनमत 
जानने का कोई साधंन नहीं रद्द गया था | इन परिस्थितियों में उचित विधिनिर्माण 
अ्रसम्भव थी। अतएव, इस दोष के उपचार स्वरूप, सन्‌ १८६१ ई० में प्रथम बार 
धारासभाश्रों में थोड़े से गेरसरकारी सदस्यों की व्यवस्था की गई। इसी उद्दश्य से 
एक बार फिर विधायी शक्ति का विकेन्द्रीकरण हुआ ओर जो प्रान्तीय धाराखभायें सन्‌ 
१८३३ ई० में समाप्त कर दी गई थीं उनकी पुनर्स्थापना हुई। 

सन्‌ १८८६१ ६$० के कानून में गवनर-जनरल की कार्यकारिणी कौंसिल का 
संशोधन तथा केन्द्रीय धारासभा का पुनरनिर्माण किया गया। गवरनर-जनरल की कॉसिल 
में एक पाँचवे साधारण सदस्य की वृद्धि की गई। परन्ठु इन पाँच साधारण सदस्यों 
में से तीन के लिये भारत में कम से कम १० वर्ष का प्रशासन-अनुभव आवश्यक था। 
विधि-निर्माण के क्षेत्र में, गवर्नर-जनरल की कॉसिल में कम से कम ६ तथा अधिक 
से अधिक १२ ओर सदस्यों को सम्मिल्षित करने की व्यवस्था की गई। परन्तु इन 
सदस्यों को नामज़द करने का अधिकार स्वयं गवनर-जनरल को दिया गया था। 
इस नई धारा-सभा का कार्य विधि-निर्माण तक दी सीमित था। लोक-राजस्व, ऋण, 
धर्म, थल सेना श्रथवा नौसेना से सम्बन्धित विषयों अ्रथवा वेदेशिक सम्बन्धों पर 
किसी प्रकार का प्रस्ताव उपस्थित फरने के पूर्व गवर्नर-जनरल की अनुमति आवश्यक 
थी। इसके अतिरिक्त इस धारासभा द्वारा स्वीकृत प्रत्येक कानून के लिये गवर्नर- 
जनरल की अनुमति आवश्यक थी। धारासभा जनता की श्रसुविधाओं पर विचार 
नहीं कर सकती थी ओर न उसे कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने अ्रथवा उसके कार्यों 
की जाँच पड़ताल करने का दी अधिकार था। परन्तु इन सीमाओं के भीतर भी 
इस कानून में प्रजातन्‍्त्रवादी तत्वों की फंलक स्पष्ट है। इसके अन्तर्गत जनमत के 
प्रतिनिधियों को देश की धारासभाश्रों के कार्य में भाग छेनें का पहली बार अवसर 
मिला | उनके अधिकार बहुत सीमित थे, तथापि न होने से तो अच्छे ही ये। 
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सन १८६२ का भारतीय कोंसिल कानून--सन्‌ १८६२ ई० में एक और 
भारतीय कॉंसिल कार्नून बनाया गया | इसमें सन्‌ १८६१ ६० के कानून की त्रूटियों को 
दुर करने का स्पष्ट प्रयत्न किया गया तथा इसके अन्तर्गत धारासभाओं के श्राकार तथा 
कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया। माण्टेग्यू-चेम्सफर्ड रिपोर्ट के शब्दों में : “सन्‌ 
१८६१ में अंग्रेज़ लोग कद्दते थे, 'हम देखना चाहते हैं कि हमारी पसन्द के थोढ़े से 
भारतीय हमारे कानूनों के विषय में क्या कहते हैं ।! सन्‌ १८६२ ६० में थे कहने 
लगे ये : “भारतीयों के परामश तथा उनकी श्रालोचना से हमारे कानूनों को निश्चित 
लाभ हुआ है | हम उसकी बृद्धि चाहते हैं श्रोर यदि सम्भव हो सके तो भारतीयों को 
ही उन व्यक्षियों को निर्वाचित करने का अधिकार भी दिया जाये जिन्हें थे हमें परामर्श 
देने के लिये मेजते हैं? |? इस कानून के फलस्वरूप मुख्यतः तीन दिशा्रों में परि- 
वतन हुआ. 

(१) केन्द्रीय तथा प्रान्तीय, दोनों प्रकार की कॉंसिलों को सरकार की आर्थिक 
व्यवस्था की आलोचना का अधिकार दिया गया | 

(२) धारासभाओ्रों में प्र उपस्थित करने का श्रधिकार स्वीकार कर 
लिया गया। 

(३) सभी कॉसिलों की सदस्थ-संख्या में यथेष्ट वुद्धि की गई। केन्द्रीय घारा- 
सभा में १० से १६ तक और प्रान्तीय सभाश्रों में ८ से २० तक सदस्य बढ़ाये गये | 

यह कानून सन्‌ १८६१ ६० के कानून से दो दिशाओ्रों में बहुत ञ्आागे था । 
(१) कानून की किम्बलें घारा ((॥77८7]2८9 ८]8०४८) की भाषा कुछ ऐसी थी कि 
निर्वाचन की स्पष्ट व्यवस्था न होते हुये भी, यदि सरकार चादइती तो अतिरिक्त सदस्यों 
की स्थान-पूर्ति के लिये निर्वाचन प्रणाली का प्रयोग कर सकती थी। इस प्रकार यद्द स्पष्ट 
है कि इस कानून ने पहली बार निर्वाचन का सिद्धान्त कम से कम क्रियात्मक रूप में 
स्वीकार कर लिया था। इसके श्रतिरिक्त कुछ गैरसरकारी सदस्यों को ज़िला-बोर्डों, नगर- 
बोर्डों तथा व्यापार-सदनों द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्ियों में से नामज्ञद करने की 
व्यवस्था मी की गई थी। (२) कॉसिलों में प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने के 
अधिकार भी स्वीकार कर लिये गये थे | पलाण्डे ने लिखा है ; “श्रय आय॑-व्यय का 
वार्षिक विवरण अर्थात्‌ बजट, नियमित रूप से धारासभा के समक्ष उपस्थित करना 
आवश्यक हो गया था और सदस्यों को उस पर साधारण बद्दस करने तथा सम्पूर्ण 
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बज़ट के विषय में अपने विचार प्रकट करने का अ्रधिकार था। परन्तु बजट सम्बन्धी 
कोई प्रस्ताव उपस्थित करने अथवा विभाजन की माँग करने का अ्रधिकार नहीं दिया 
गया था |” वास्तव में दमारे देश में जनता के प्रतिनिधित्व का आरभम्म इसी कानून 
से हुआ। परन्तु कॉंसिलों का आकार अ्रव भी बहुत छोद्य था ओर उनमें बहुमत 
सरकारी सदस्यों का दी देता था। इन संकुचित सीमाश्रों के भीतर देश के विभिन्न 
बर्गद्दितों को प्रतिनिधित्व देना सम्मव नहीं था। 

सन्‌ १६०६ ई० की मिण्टो-मार्ले सुधार-योजना--इस सुधार-योजना का 
जन्म अनेक वाह्य_ तथा आस्तरिक कारणों का परिणाम था। सन्‌ १८६२ ई० के 
सुधारों का चोदद वर्ष का अमुभव बहुत संतोषजनक हुआ था। धारासभाश्रों में सर- 
कार की आलोचना का रबर बहुत संबत रद्द था। जनता के नेताओं के सम्पर्क से 
सरकार को बहुधा लाभदायक जानकारी तथा अमूल्य सुमाथों की प्राति होती रहती 
थी ओर शासन-व्यवस्था में इन नेताश्रों का सीमित थोग भी जनता को सनन्‍्तुष्ठ करने 
तथा शासन-कला की शिक्षा देने के लिये ययेन्‍्ट था। दूसरी झोर कॉसिलों के गेर- 
सरकारी सदस्य तथा काँग्रेसी वक्ता ओर सुधारों की माँग कर रहे थे | इस समय देश 
की झान्तरिक दशा अत्यधिक असन्तोषपूर्ण थी। रूख ओर जापान के युद्ध तथा लाडे 
कर्ज़्न के “यूनीवर्सिटीज़ ऐक्ट” श्रोर बच्ध-मन्न इत्यादि लोकविरोधी कार्यों के कारण 
जनता बहुत चुन्ध थी। क्रान्तिकारी अपराधों की संख्या बढ़ रही थी ओर राजनेतिक 
विदारधारा तीजब्रगति से उग्रवाद की ओर अग्रसर थी। इन परिस्थितियों में उदार बिचार- 
धारा को अ्रभिव्यक्ति का अवसर देकर संतुष्ट करने के उह श्य से मिश्टो-माले सुधार- 
योजना का निर्माण हुआ था । थोजना के निर्माताश्नों को श्राशा थी कि इसके द्वारा 
दे देश की उदार विचारधारा को सरकार के पक्ष में करके काँग्रेसी उम्रवाद का संतु- 
लन कर सकेंगे | 

ध्रह सुधार-योजना सन्‌ १६०६ ६० के भारतीय कॉसिल कानून के रूप में 
भारत के सामने आई | इस कानून में केन्द्रीय तथा प्रान्तीय घारासभाओं के यये् 
बिस्‍्तार की व्यवस्था की गई भी। केन्द्रीय सभा की सदस्य-संख्या १६ से वदाकर ६०, 
बच्धाल, मद्रास और बम्बई की प्रान्तीय सभाओं की २० से ५० वथा संयुक्त प्रान्त की 
१४ से ५० कर दी गई। कॉंसिल की सदस्यता के लिये निर्वाचन के सिद्धान्त को 
वैधानिक स्वीकृति सबसे पहले इसी कानून में प्राप्त हुईं। परन्तु सरकारी तथा शेर 
सरकारी सदस्यों की नामज्दगी की न्यवस्था का अ्रभी अन्त नहीं हुआ था। विशेष 
बर्ग-दितों के प्रतिनिधित्व के लिये ग़ेरसरकारी सदस्यों की नामजदगी की व्यवस्था इस 
कानून में मी थी। निर्वाचित सदस्यों के लिये नगर तथा ज़िलाबोडं, विश्वविद्यालय, 
व्यापार-सदन, ज़र्सीदारों श्त्यादि के निर्वाचन-च्षेत्र बनाये गये। मुसलमानों के लिये 
पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई | इस कानून के अन्तर्गत क्षमी प्रान्तीय भारा- 


२०४ भारतीय राजनीति ओर शासन 


सभाश्रों में ग़ैरसरकारी बहुमत की व्यवस्था की गई, परन्तु केन्द्रीय घारासभा में सरकारी 
बहुमत द्वी रखा गया। इसके अतिरिक्त, कौंसिलों का श्रधिकार-्षेत्र भी बढ़ा दिया 
गया। अब उनके सदस्य बजट तथा सर्वंसाधा रण महत्व के सभी विषयों पर प्रस्ताव 
उपस्थित कर सकते थे तथा विभाजन की माँग कर सकते थे। परन्तु सरकार के लिये 
इन प्रस्तावों के श्रनुसार आचरण करना श्रावश्यक नहीं था। इसके अतिरिक्त इस 
कानून में मद्रास, बम्बई तथा ब्रिटिश भारत के अन्य प्रान्तों में कार्यकारिणी कॉंसिलों 
के निर्माण की व्यवस्था भी की गई थी | और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि भारत- 
मनन्‍्त्री की कौंसिल तथा याइसराय की कार्यकारिणी में एक-एक भारतीय सदस्य बढ़ा 
दिया गया था। परन्तु विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस कानून में सबसे 
पहले मुसलमानों को कॉसिलों में प्रथक प्रतिनिधित्व का श्रधिकार दिया गया था। यह 
वैमनस्य का बीज-वपन था और इसी ने आगे चलकर हमारे सामाजिक तथा राजन- 
तिक जीवन को विषाक्त बना दिया | 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि मिण्टो-मार्ले सुधार-योजना में भी 
भारतीयों को अपनी धारासमाश्रों में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हुआ । परन्तु 
साम्प्रदाथिक तथा वर्गीय निर्वाचन का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया | श्रतएब 
भारतीय जनमत ने इस योजना की एक स्वर से निन्‍दा की | वास्तव में इस थोजना 
के अन्तर्गत भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण सांस शासन की सम्भावना भी नहीं थी। 
योजना के निर्माता लाड मार्ले ने स्वयं ब्रिटिश लोकसभा में घोषणा की थी ; “यदि 
यह कटद्दा जा सकता कि सुधारों का यह श्रध्याय प्रत्यक्ष श्रथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारत में 
सांसद शासन का कारण बन सकता है, तो कम से कम में तो इससे किसी प्रकार का 
सम्बन्ध नद्दीं रख सकता था |? इस योजना की वास्तविकता का ठीक-ठीक बणन 
माण्टेग्यू चेम्सफड रिपोर्ट में निम्नलिखित शब्दों में किया गया है; “हमारे विचार 
से मिण्ठो-मार्ले सुधार-योजना उस पुरानी धारणा का अन्तिम परिणाम है जिसने 
भारत सरकार को एक ऐसे उदार निरकुश शासन का स्परूप दिया जो आवश्यक- 
तानुसार अश्रपनी जानकारी के लिये अपनी प्रजा की इच्छायें भी सुन सकता है? |?” 


सन्‌ १८६१ ई० में जो कार्य आ्रारम्म हुआ था वह इस योजना के साथ पूर्ण 
हुआ। सन्‌ १६०६ के कानून ने कौंसिलों का विस्तार किया, श्रोर सभी प्रान्तीय 
बॉसिलों में सरकारी बहुमत का श्रन्त कर दिया। परन्तु केन्द्रीय कॉसिल में 
सरकारी बहुमत पूवंबत्‌ बना रद्दा। इसके श्रतिरिक्त, श्रब निर्वाचन के सिद्धान्त को 
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कानूनी स्वीकृति प्रासत हो गई थी। परन्तु क्रियात्मक रूप में यद्द सिद्धान्त सन्‌ १८६३ 
१० में ही स्वीकार किया जा चुका था। नये कानून में कॉसिलों को बजट की विवेचना 
लथा प्रस्तावों को उपस्थित करने श्रादि के कुछ नये श्रधिकार प्रदान किये गये थे | 
परन्तु कार्यकारिणी पर उनका अ्रब भी कोई अंकुश नहीं था। संकुचित मताधिकार 
तथा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के कारण सदस्यों में जनता के प्रति किसी प्रकार के उत्तर- 
दायित्व की भावना नहीं उत्पन्न हो सकती थी। शांसन-व्यवस्था का उत्तरदायित्व अ्रब 
भी अ्रविभाजित तथा पूर्णतया सरकार के हाथों में था। कौंसिलों का मुख्य कार्य 
केवल आलोचना करना था| सर बाट ल फ्रेयर (9॥7 82706 ॥+८/८) के शब्दों 
में : “भारत सरकार थ्रब भी श्रपने दरबार में विराजमान राजा की भाँति थी जो अ्रपने 
दरबारियों का मत सुन सकती थी, परन्तु उस पर श्राचरण करने के लिये बाध्य नहीं 
थी। इसके परिणामस्वरूप दरबारी अ्रसंतुष् तथा क्षुब्ध होने लगे और शासन कमजोर 
तथा धीमा दो गया? |” माण्टेग्यू-चेम्सफ्ड रिपोर्ट में भी उपरोक्त विचार की पुष्टि की 
गई थी। “आ्राज भारतवर्ष में न तो पुरानी प्रणाली (अर्थात्‌ उदार निरंकुश शासन) 
की अ्रच्छाइयाँ हैं ओर न नई (अर्थात्‌ प्रतिनिधि शासन-प्रथा) की? । उत्तरदायित्व 
जनतन्त्रवाद का सोरभ है और (भारत की) प्रतिनिधि कौंसिलों में इस सोरभ का पूर्ण 
अ्रभाव है |: * *** **** उन्हें करने के लिये ठोस कार्य मिलना चाहिये और उन्हें ऐसे 
ठोस व्यक्ति मिलने चाहिये जो उनसे उनके कार्यों का व्योरा ले सके |? 


इस योजना से गोखले सरीखे उदारपन्थियों की ्राशायें भी पूरी नहीं हो सकीं | 
इसके अन्तर्गत स्थानीय संस्थाश्रों को यथेन्‍्ठ विकास नहीं मिला, प्रान्तीय श्रथ॑-व्यवस्था 
पर पूव॑वत्‌ सरकार का पूर्ण अधिकार बना रद्दा, ओर सरकारी नौकरियों में भारतीयों को 
अधिक प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया गया। इसका मृल कारण यह था कि ब्रिटिश 
लोकसभा ने भारत सरकार के ऊपर अ्रपने नियंत्रण में किसी प्रकार की कमी नहीं की 
थी। श्रतएव भारत सरकार प्रान्तीय समाओं के ऊपर और प्रान्तीय-सभायें स्थानीय 
संस्थाओं के ऊपर अपने नियन्त्रण में किसी प्रकार की कमी नहीं कर सकती थों। 


राजनैतिक अ्रसन्तोष भी पूवंवत्‌ बना रह्दा। सन्‌ १६१४ ई० में योरोप में 
पहला महायुद्ध आरम्म हुआ ओर इस्लेंड तथा श्रन्य मित्रराष्टों ने घोषणा की कि 
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२०६ भारतीय राजनीति ओर शासन 


जममनी के विरुद्ध यह युद्ध “संसार को जनतन्त्रवाद के लिये सुरक्षित बनाने के उहश्य 
से” लड़ा जा रहा है। इस आश्वासन से प्रभावित होकर भारतबर्ष ने स्वेच्छायूवंक 
मित्रराष्ट्रों के साथ पूर्ण सहयोग किया | स्वयं इज्लेंड ने भारतीय सद्दायता के महत्व 
को स्वीकार किया | २७ अगस्त सन्‌ १६१७ ई० को ब्रिटिश सरकार ने श्रपनी भारत- 
सम्बन्धी नीति की घोषणा करते हुये बताया कि बदह “'शासन-व्यवस्था की प्रत्येक 
शाखा में भारतीयों का अधिकाधिक योग तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अ्रन्तर्गत भारत में 
उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार की क्रमिक प्राप्ति फे उहृश्य से स्व-शासित संस्थाश्रों का 
उत्तरोत्तर विकास” चाहती हे। इस सिद्धान्त को कार्यान्वित करने का प्रयत्न आगामी 
सुधार-योजना में किया गया । 


४ भ्यारहवो अध्योय॑ 
सन्‌ १६१६ की माणटेग्यू-चेस्सफ़डे सुधार योजना . 


योजना का जन्म---अँग्रेज़ एक ओर तो उदारपंथियो को संतुष्ट करने के 
लिये सुधार की नीति का पालन कर रहे थे ओर दूसरी ओर क्रान्तिकारी आन्दोलन के 
दमन में प्रयत्नरत ये। परन्तु उनकी यह दोइरी नीति सफल नहीं दो सकी। मिर्णे- 
मालें सुधार-योजना से उदारपंथियों को बड़ा श्रसन्‍्तोष हुआ था ओर प्रेस कानून 
(?7688 40, 90), राजद्रोह्ी समा कानून (5८000प8 (८८४॥४६ /५०६, 
9]]) तथा फोजदारी कानून संशोघचन (टवगांधनों [9 एछ श्रैवट?20/ग6ा 
6०६, 9]9) इत्यादि दमनकारी कानूनों के फलस्वरूप क्रान्तिकारी आन्दोलन बल 
प्रात कर रहा था। सन्‌ १६०७ ई० में विकेन्द्रकरण कमीशन ([)८८८४७॥88- 
पता देग्फ्राप्रॉंइक्ष०7) तथा इसके पाँच वर्ष पश्चात्‌ लोक-सेवा श्रायोग (?प॥20 
8ल'एांटट३ 00णग्रांह्श०७, 9]2) की नियुक्ति से भारतवासियों के द्वृदय में 
आशा उत्पन्न हुईं थी, परस्तु शीक्र दी यदद स्पष्ट द्वो गया कि अंग्रेजों की आन्तरिक 
इच्छा भारत में स्थानीय स्वराज्य को प्रोत्साइन देने की नहीं हे ओर न बे भारतीयों 
को प्रमुख सैनिक अ्रथवा असैनिक (८9]]) पद देना चादते हैँ । इससे भारतीयों की 
आशा का ताना-बाना छिन्न-भिन्न दो गया | इसके अ्रतिरिक्त कुछ ओर ऐसे कारण भी 
थे जिनसे देश में राजनेतिक असनन्‍्तोष बढ़ रद्दा था । उदाइरण के लिये शस््रारत्र रखने 
के अनुमति-पत्र “गोरे? अ्रेंग्रेज़ों को स्वतन्त्रतापूर्षंक दिये जा रहे थे, परन्तु भारतायों के 
साथ जातीय मेदभाव का प्रदर्शन किया जा रहा था। दक्षिणी अ्रफ्रीका के भारतीय 
प्रबांसी इसी जातीय भेदभाव के कारण अभेक कष्ट ओग रहे थे ओर ब्रिठिश साम्राज्य 
के अन्य उपनिवेशों में मी भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये थे। इन 
परिस्थितियों में मुस्लिम लीग तथा काँग्रेस का एक हो ज।ना स्वाभाविक ही था ओर 
ही भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन ने उप्र रूप धारण कर लिया | 
>" ७» सन्‌ शृ६ १४ ई० में जब पहला मद्यायुद्ध आरम्भ हुआ, भारतीय जनता तथा 
कुदेशी नरेशों ने दृदय से अंग्रेजों की सद्दायता की । परन्तु साथ द्वी साथ उनकी स्वराज्य 
की माँग अधिक बल ग्रहण करती जा रही थी। युद्ध के फलस्वरूप विश्व-राजनीति में 
भारत का स्थ।न ऊँचा हो गया था और देश में जन-जागरण को प्रोत्साइन मिला 
था। अ्रब भारतीयों में आत्म-सम्मान के भाव जाश्त हो चुके थे ओर वे अन्य उप- 
निवेशों के साथ बराबरी की श्रत्यन्त उचित श्रार्काँज्षा करने लगे थे। अ्रग्रैल सन्‌ 
१६१६ ३० में लोकमान्य तिलक ने बम्बई में एक “'दोमरूल लीग! को स्थापना की श्रोर 
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१०८ भारतीय राजनीति ओर शॉसन॑ 


इसी वर्ष सितम्बर में श्रीमती ए.नो बेसेश्ट ने मद्रास में अपनी श्रलग “होम रूल लीग! 
बनाई । इन दोनों संध्याञ्ओं थे मिलकर देश भर में अविलम्ध स्वराज्य-प्रासि के पक्त 
में तूफानी प्रचार-का्य किया | 

उधर प्रमुख ब्रिटिश राजनीतिशों ने भारत की युद्धकालीन सहायता की सराइना 
की तथा भारतीय प्रतिनिधियों को युद्ध सम्मेलनों ओर केद्धीय मन्त्रिमण्डल् में स्थान 
दिया गया | यह सब्र देखकर भारतीयों के हृदय में आशा का संचार दोने लगा कि 
भारत की स्वामिमक्ति तथा वीरता की इस सफल परीक्षा के बाद अ्रव निकट भविष्य 
में ही देश की राजनेतिक प्रगति की दिशा में कोई महत्वपूर्ण कदम अबश्यम्भात्री हे । 
राजनेतिक सिद्धान्तवादियों तथा संस्थाओं ने श्रपनी-अपनो योजनायें बनाना आरम्भ 
कर दिया था। इनमें सबसे पहली गोखले की योजना थी जो सन्‌ १६१७ में उनकी 


मृत्यु के उपरान्त प्रकाशित हुईं। इस योजना में प्रान्तों को पूर्ण स्वराज्य देने की 


सिफारिश करते हुये केन्द्र में इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी कि संशोधित भारतीय 
धारासभा तथा कार्यकारिणी के बीच वेसा-डी-सम्बस्ध हो--जसा-समम्राज्यवादी संविधान 
के अन्तगंत जर्मनी की (रीशठाग”? (२८४८॥४४०४) का कार्यकारिणी के साथ था। 
इससे पूर्व सन्‌ १६१६ ई० में भारतीय धारासभा के उन्नीस निर्वाचित सदस्यों ने प्रस्ता- 
बिंत सुधारों का एक स्मृतिपत्र तेयांर किया था। इसी व दिसम्बर में काँग्रेस 
तथा मुस्लिम लीग ने लखनऊ वार्तालाप के पश्चात्‌ राजनेतिक सुधार के लिये संयुक्त 
प्रयत्न करने का निश्चय करते हुये एक संयुक्त सुधार-योजना भी बनाई थी जिसे इम 
काँग्रेठ-लीग योजना के नाम से पुकारते हैं 

काँग्रेस-लीग योजना में धारासभा के उन्नीस सदस्थों के प्रस्तावों को विस्वृत 
रूप दिया गया था श्रौर मुस्लिम हितों की रक्षा के लिये उचित व्यवस्था की गई थी | 


इसके अतिरिक्त काँग्रेस तथा लीग दोनों ने श्रीमती एनी बेसेशट की 'होमरूल लीग? के 


प्रचार-कार्य में सहयोग देना स्वीकार किया था। इस योजना में कद्दा गया था कि 
प्रान्तीय तथा केन्द्रीय कॉसिलों में पूरी संख्या के ४ सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होने 
चादिये और_ थद्यपि कार्यकारिणी को हटाना कॉोंसिलों के अधिकार में नहीं होगा 
तथापि कार्यकारिणी के लिये उनके प्रस्तावों पर ग्राचरण करना अनिवार्य था। इस 
योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित थीं ४५१) प्रान्तीय कौंसिलों के सदस्यों का प्रत्यक्ष 


' निर्वाचन, (२) पूर्ण प्रान्तीय स्वराज्य, (३) प्रान्तीय कौंसिलों के प्रस्ताव गवर्नर के लिये 


अनिवांय हों, (४) केन्द्रीय तथा प्रान्तीय घारासभाश्रों में पूरी संख्या के £ सदस्य 
जनता द्वारा निर्वाचित हों, ओर (४) प्रान्तीय तथा केन्द्रीय कार्यकारिणी सभाओं के 
आधे सदस्य भारतीय हों एबं तत्सभ्बन्धित धारासभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 
निर्वाचित हों । 

काँग्रेस तथा लौग ने एक साम्पदायिक सममोता भी कर लिया था जिसके 
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सन्‌ १६१६ की मोश्टेग्यू-वेम्सफूड सुधार योजना २०है 


श्रमुसार पंजाब तथा बंगाल के श्रतिरिक्त सभी प्रान्तों में मुसलमानों को दीर्घानुपात 
दिया गया था। उपरोक्त दोनों प्रान्तों में मुसलमानों का बहुमत होने के कारण उन्हें 
क्रमशः ४५०१ तथा ४०१ प्रतिनिधित्व दिया गया था। केन्द्रीय धारासभा में भी उन्हें 
३०१ प्रतिनिधित्व का आरक्षण मिला था। इस प्रकार इस काँग्रेस-लंग योजना ने 
मुसलमानों का एथंक निर्वाचन तथा स्थानों के आरक्षण का अधिकार स्वीकार कर 
लिया था | माण्टेग्यू चेम्सफड़ रिंपोर्ट पेट निर्माताओं ने पूरी योजना का खश्डन किया | 
उनके मतानुसार यह योजना अव्यावह्दरिक तथा असम्भव्‌ थी और इसे कार्यान्वित 
करने में पग-पग पर गतिरोध उत्पन्न होने की आशंका थी। फिर भी आगामी सुधार 
योजना ने काँग्रेस तथा लीग के साम्प्रदायिक सममोते को अपना लिया | 

यहाँ पर मि० लायोनेल कर्िस ([4076) (०7४४) की योजना का उल्लेख 
अत्यन्त भ्रावश्यक है, क्योंकि श्रन्तत: इसी के आधार पर माणश्टेग्यू-चेम्सफूर्ड-सुधार 
योजना का निर्माण हुआ | मि० कर्टिस ने पहली बार सन्‌ १६१६ ई० में भारतीय 
परिस्थिति के संदर्भ में “उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार” शब्दों का प्रथोग किया था। उमकी 
धारणा थी कि भारत में किसी सुधार-योजना की सफलता के लिये उत्तरदायित्वपूर्ण 
सरकार एक अ्रनिवाय आवश्यकता है| श्रतएब उन्होंने सुझाव दिया था कि प्रान्तीय 
सरकार के जिन विभागों में बिना किसी आशंका के इस सिद्धान्त का प्रयोग किया जा 
सकता हो, उनमें प्रतिनिधि सरकार से भिन्न उत्तरदायित्पपूर्ण सस्कार के किसी स्वरुप 
की अविलम्ब स्थापना दो जानी चाहिये; श्रोर शेष विभागों का प्रशासन वतंमान॑ 
(अर्थात्‌ पूर्व-सुधार) प्रणाली के अनुसार चलता रहे, श्रोर पहली दशा में बेघानिक 
शासक तथा दूसरी में वास्तविक प्रशासक के कतंव्य गवनर के व्यक्तित्व में धुलमिल 
जायें। कहने का तात्ययं यह है कि सरकार के जो विभाग इस प्रकार प्रान्तीय धारा- 
सभा के अधीन कर दिये जायें उनके विषय में उसका अधिकार वास्तव में सर्वोच्च हो 
ओर उन विभागों का प्रशासन धारासभा के सदस्यों में से निर्वाचित तथा उसी के प्रति 
उत्तरदायी कार्य-कारिणी द्वारा किया जाये” इन्हीं सुकावों के फलस्वरूप प्रान्तों में 
दंथ शासन की उस प्रणाली का जन्म हुआ जिसके श्रन्तगंत प्रान्तीय कार्यकारिणी का 
दो भागों में विभाजन हो गया ओर एक भाग भारतीय निर्वाचकों तथा दूसरा ब्रिटिश 
लोकसथा के प्रति उत्तरदायी हुआ। 

माण्टेग्यू की घोषणा--श्सी बीच भारतमन्त्री के कार्यालय तथा भारत सर- 
कार के बीच महत्वपूर्ण लिखापढी चल रद्दी थी ओर २० श्रगस्त सन्‌ १६१७ ६० को 
ब्रिटिश लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुये भारतमन्त्री माशटेग्यू से स्रिम्न- 
पा ऐतिहासिक घोषणा की.; “सम्राट की सरकार की नीति है, ओर भारत सर- 

इससे पूर्णतया सहमत है, कि प्रशासन के प्रत्येक विभाग में माश्तीयों का अधिका- 

धेक योग होता चाहिये ओर भारतवर्श. में. ज्रिदिश साम्राज्य के अन्तर्गत उत्तरदायित्व 
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पूर्ण शासन की उत्तरोत्तर प्राप्ति के लिये स्व-शासित संस्थाश्रों का क्रमक विकास 
आवश्यक है |. . .में इतना और कहना चाहू गा कि केवल क्रमिक विकास द्वारा ही इस 
दिशा में उन्नति संभव द्दो सकेगी | प्रगति की प्रत्येक सीढ़ी के उचित श्रवसर तथा 
परिमाण का निणय ब्रिटिश सरकार तथा भारत सरकार ही कर सकती है, जिन पर 
भारतीय जनता की समृद्धि तथा उन्नति का उत्तरदायित्व है, और वे भी यद्द निर्यय 
जिन लोगों को इस प्रकार सेवा का नया अवसर प्राप्त दो उनके सहयोग द्वारा इस 
बात को ध्यान में रखकर करेंगी कि भारतीयों को किस सीमा तक उत्तरदायित्व प्रदान 
करना उचित है? [? ८. : 


बाद में यदी घोषणापत्र प्रस्तावना (7८४॥70]८) के रूप में सन्‌ १६१६ ६० 
फे भारत सरकार कानून में सम्मिलित कर लिया गया। विवेचना के पश्चात्‌ इस 
७ घोषणा तथा प्रस्तावना से तीन मुख्य सिद्धान्त प्राप्त होते हैं : (१) भारत में ब्रिटिश 

नीति का लक्ष्य उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार का क्रमिक विकास था। यहाँ पर यह स्मरण 
रखना चाहिये कि यह पहला अवसर था जब भारत को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन देने 
का अधिकृत रूप से आश्वासन दिया जा रहा था। दस वर्ष पूर्व लार्ड मिण्ठो तथा 
लार्ड मारे कद्द चुके थे कि भारत में सांसद शासन की न योजना थी ओर न सम्मा- 

. बना । (२) इस नीति का विकास ब्रिठिश लोकसभा द्वारा निर्धारित क्रम के अनुसार 
होगा। भारतीय जनमत को इससे विशेष असन्‍्तोष हुआ क्योंकि मारतीय राजनीतिश 
भारत को राजनेतिक दृष्टि से परिपक्व समझते थे। (३) इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम 
उठाने का समय आर गया था | इसका निश्चय करने के लिये माण्टेग्यू मईं!दय ने 
स्वयं भारत आकर देश का दोरा किया ओर सरकारी तथा ग़ेर सरकारी जनता के 
प्रतिनिधियों तथा प्रतिनिधि संस्थाञ्रों का साक्ष्य संग्रह किया | ५»: 
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मास्टेग्यू चेम्सफ्डे रिपोर्ट--इस सब के परिणामस्वरूप जुलाई सन्‌ श६ १८ 
ई० में भारत के लिये वैधानिक सुधार की प्रसिद्ध मारटेग्यू-चेम्सफूड रिपोर्ट प्रकाशित 
हुई। इस रिपोर्ट में सुधार के मोटे-मोटे प्रश्नों पर विचार किया गया था। इसमें 
निम्नलिखित चार मुख्य सिद्धान्त निर्धारित किये गये थे :-... 

(१) स्थानीय स्वराज्य के क्षेत्र में, यथासम्मब, पूर्णतया जनता का नियन्त्रण 
हो ओर स्थानीय संस्थाओं को वाह्य नियन्त्रण से अधिकतम स्वतन्त्रता प्रात हो । 

(२) उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की क्रमिक प्रासि का पहला क़दम प्रान्तों के ज्षेत्र 
में उठाया जाये। थोड़ी मात्रा में उत्तरदायित्व अविलम्ब दे दिया जाना चाहिये श्रौर 
ब्रिटिश सरकार का उद्दे श्य परिस्थितियों के अनुकूल होते दी पूर्ण उत्तरदायित्व दे देना 
हो। इसका अर्थ था कि; प्रान्तों को अविलम्ब विधि-निर्माण, प्रशासन तथा श्रर्थ- 
व्यवस्था के ज्षेत्रों में मारत सरकार के नियन्त्रण से अधिकतम, परन्तु इस सीमा तक 
कि भारत सरकार के उत्तरदायित्व-पालन में बाधा न पड़े, स्वतन्त्रता प्रदान की जाये | 

(३) भारत सरकार को पूर्णतया लोकसभा (फ्रेल़ांओं एथ7)8767) के 
प्रति. उत्तरद!य] बनी रहना चाहिये श्रोर इस उत्तरदायित्व के अतिरिक्त उसका अ्रधिकार 
सभी आ्र।वश्यक विथयों में उस समय तक निविवाद बना रहना चाहिये जब तक प्रान्तों 
में प्रचलित होने बाले परिवतंनों के प्रभाव का श्रनुभव प्राप्त न हो जाये। इसी बीच 
भारतीय घारासभा का आ्राकार बढ़ाकर उसे अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाना चाहिये 
तथा उसे सरकार पर प्रभाव डालने के श्रधिक श्रवसर मिलने चाहिये | 

(४) जैसे-जैसे उपरोक्त परिवर्तन लागू होते जाएँ उसी अनुपात में मारत सर- 
कार तथा प्रान्तीय सरकारों पर से भारत-मन्त्री (5८८४८€(७ ० 5866 0 
[7079) का नियन्त्रण भी कम होता जाना चाहिये।” 

४८ माण्टेग्यू-वेम्सफई रिपोर्ट मेंमताधिकार भप्प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकारों के 
बीच कार्य-विभाजन,3 एहद शासन में संपरिवर्तन तथाभकेन्द्र ओर प्रान्तों के आर्थिक 
सम्बन्ध आदि कतिपय प्राबेधिक (]'€०ममांटढ)) प्रश्नों के अध्ययन के लिये कई 
विशेष समितियों की नियुक्ति की सिफारिश की गई थी। मताधिकार समिति (॥7७॥- 
0४8८ (१०007770८८) ने लाड साउथबरो ([,070 $0५0॥ 80700६/), प्रकार्य 
विभाजन सम्रिति (00६९८ 00 एजरांड्र०णत णी प्रा८घं०78) ने मि० 
रिच्ड फीयम (२८॥७70 ४९८(४०४), एद्द शासन समिति ((6शाशांध6९ 67 
पघ्र०ाद 307778079007) ने लाड्ड क्ू (07८५८) तथा आदिक सम्बन्ध समिति 
(गिगरधगलं॥) (९३४02 €0०77णं४८८) ने लाड मेस्टन' ([,00 (८४६०7) 
के सभापतित्व में कार्य छिया | इन समितियों की रिपोर्टों तथा मान्टेग्पू-चेम्सफुडे रिपोर्ट 
के झाधार पर ही भारत सरकार कानून का निर्माण किया गया । ७“ 

भान्तों में दैध शासन«»-सन्‌ १६१६ ६० के भारत सरकार कानून द्वारा 
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प्रान्तों में आंशिक उत्तरदा यित्वपूर्ण सरकारों की स्थापना का निश्चय किया गया था । 
इसके लिये केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों के कार्य-स्षेत्रों का विभाजन आ्रावश्यक था। 
इसकी निश्चित व्यवस्था करने के उद्दे श्य से कार्य-विभाजन समिति ने श्रध्िकारों की 
दो यूचियाँ बनाई | अधिकारों का विभाजन इस सिद्धान्त के अनुसार किया गया था 
कि जिन विषयों में एकरूपता वांठनीय द्वो वे केन्द्रीय सरकार को तथा जिनमें विशेष 
प्रान्तों की अपनी आवश्यकतायें हों वे प्रान्तीय सरकारों को दिये जायें। प्रमुख केन्द्रीय 
विषय निम्नलिखित थे;-जल, स्थल तथा वायु सेना सम्बन्धी प्रश्न, वदेशिक तथा 
देशी राज्यों के साथ सम्बन्ध, रेल, डाक और तार, चलार्थ तथा मुद्रा निर्माण (८प7- 
72८009 270 ८0०792८), व्यवह्यार तथा दण्ड विधि एवं प्रक्रिया (८ंएं। &70 
छागांपने ।8७४ 3270 9270८८0 7८), निराक्रम्य कर (८प&0॥/8), व्यापार, 
बेशानिक तथा ओद्योगिक अनुसन्धान, धार्मिक संस्थाश्रों का प्रशासन और अखिल 
भारतीय नोकरियाँ | प्रान्तीय विषयों में निम्नलिखित विशेष महत्वपूर्ण थे : स्थार्न/य 
स्वशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, भेषजिक प्रशासन (॥८ठ८8] 2807ग्रांघरांड।।8007), 
लोक निर्माण (0009]0८ ४०7४७), भूमिकर, कृषि, सहकारी संस्थायें, बन, श्राबकारी, 
न्याय-प्रशासन, पुलिस, कारागार तथा' मुद्रणालय नियंत्रण (८0700 ० (९ 
707758)। कुछ अवशिष्ट शक्तियाँ (२९३४००४०५ ?0५८॥७) जो इन दोनों में से किसी 
सूची में सम्मिलित नहीं थीं, इसी सिद्धान्त के अनुसार प्रान्तों तथा केन्द्र के बीच विभा- 
जित कर दी गई थीं | परन्तु यह विभाजन स्पष्ट नहीं था ओर न इस प्रकार विभाजित 
विषय स्वतन्त्र दी थे। इसके श्रतिरिक्त प्रान्तीय प्रशासन के कई विषय ऐसे भी थे 
जिनके लिये विधि-निर्माण का अ्रधिकार प्रान्तीय धारासभाओं के हाथ में नहीं था। 
उदाहरण के लिये स्थानीय स्वशासित संस्थाओं को कर लगाने तथा ऋण केने की 
शक्ति, ओद्योगिक प्रश्न तथा घिवाद, विद्युत्शक्ति, प्रामाणिक मार तथा मापदण्ड 
(#८४॥४४ भारत 77८88५7८४) इत्यादि छुछ ऐसे विषय थे जिनका विधि-निर्माण 
भारतीय धारासभा के अधीन था | विवादप्रस्त झबशिष्ट-विषयों के निर्शंय का अधि- 
कार गवर्नर जनरल को था | 

इस प्रकार कुछ विषय प्रान्तों को हस्ताम्तरित कर देने के परचातू यह 
देखना भी आवश्यक हो गया था कि आशिक क्षेत्र में प्रान्तों को केन्द्रीय सरकार पर 
निर्भर न रहना पढ़े इसके पूर्व केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय प्रशासन की छोटी-छोटी 
बातों में भी हस्तक्षेप करती रहती थी। माण्टेग्यू-ेम्सफुर्ड रिपोर्ट में इस प्रथा का अ्रन्त 
कर प्रान्तीय श्रर्थ-व्यवस्था पर से केन्द्र का अंकुश पू्णंतया उठा छेने की सिफारिश की 
गई थी। परन्तु मेस्टन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार कानून में जो 
व्यवस्था की गई थी उसमें केवल प्रान्तीय आय के साधनों तथा कर छगाने के श्रधि- 
कारों का क्षेत्र निर्धारित किया गया था ओर शेष सारे अधिकार फेन्द्रीय सरकार के 
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हाथ में छोड़ दिये गये थे। प्रान्तों को भूमिकर, सिंचाई, मादक पदार्थों पर शाबकारी, 
मुद्रांक शुल्क (४४7॥08), पंजीयन शुल्क, (7ट25078007 (८८४), बन तथा 
खनिज पदार्थ आदि प्रान्तीय विषयों से होने वाली आय दी गई थी। केन्द्रीय आय 
के साधनों का उल्लेख नहीं किया गया था। परन्तु पूर्वोक्त सूची के आधार पर कहा 
जा सकता है कि निराक्रम्य (८७५४४०775), नमक, श्रफीम, श्रायकर, अ्रमादक. पदाथों 
पर आ्राबकारी, रेलपे, डाक, तार, चलार्थ (८००7८०८५), म॒द्रा-निर्माण तथा देशी 
राज्यों से प्राप्त भेंट श्रादि केन्द्रीय विषय उसके श्रन्तर्गत थे । इस योजना के अनुसार 
केन्द्रीय बजट में घाटे की संभावना थी जिसे पूरा करने के लिये माण्टेग्यू-चेम्सफूर्ड 
रिपोर्ट में प्रान्तों द्वारा केन्द्रीय सरकार को अंशदान (०07[77008079) की व्यवस्था 
की गई थी। इस उत्तरदायित्व के बदले में प्रान्तों को अब एक सीमित क्षेत्र में, बिना 
भारत सरकार की पूर्व अ्रनुमति प्रात्त किये, कर लगाने तथा श्रन्य कानून बनाने का 
अधिकार दे दिया गया था | शत्रमी तक ऋण लेने का अधिकार केवल भारत सरकार 
को दी था परन्तु अब प्रान्त भी अपने श्राय-साधनों की प्रतिभूति (४८०पाव(४) पर 
ऋण ले सकते थे। मेस्टन कमेटी ने केन्द्रीय सरकार को दिये जाने बाले अंशदान में 
प्रत्येक प्रान्त का भाग निर्धारित करने के साथ-साथ यह भी निश्चित कर दिया था 
कि अयसर पड़ने पर यह भाग किस श्रनुपात में घटाये जा सकते हैं | परन्तु यह अंश- 
दान निर्धारण किसी न्यायसंगत अआ्राधार पर नहीं किया गया था और न संभव ही था, 
अतए, प्रान्तीय सरकारे इससे संतुष्ट नहीं थीं। श्रोर सन्‌ १६२८ ई० में अर्थ-सदस्य 
सर बेसिल ब्लेकेट (8॥7 829] 8]920:८४) ने इस प्रथा का अन्त कर दिया | 
कानून में प्रान्तीय विषयों का उप-विभाजन भी किया गया था। आरक्षित 
बिषयों (२८४८४४८० $प्]८८($) का पहला वर्ग अ्रब भी सरकारी नियन्त्रश में था 
परन्तु इस्तान्तरित विषयों ([५378८77८0 $097]८८(४$) का दूसरा वर्ग सार्वजनिक 
शासन के अन्तर्गत कर दिया गया था। इसी व्यवस्था को “द्वेध शासन प्रणाली” 
कद्दा जाता है। हस्तान्तरित सूची में ऐसे विषय सम्मिलित ये जिनमें स्थानीय जान- 
कारी अ्रथवा समाज सेवा की सम्भावना थी ओर जिनमें भूलों से भी ब्रिटिश सरकार 
की अधिक हानि नहीं हो सकती थी। परन्तु नियम तथा सुव्ययस्था से सम्बन्ध रखने 
बाले विषय, जिनका जन-जीवन से घनिष्ट सम्बन्ध होता है, श्रारक्षित रखे गये थे । 
इस प्रकार भूमिकर, सिंचाई, दुभिक्ष साहाय्य, शांति तथा सुव्यवस्था, श्रौद्योगिक प्रश्न, 
समाचारपन्न, मुद्रणालय, तथा ऋण लेना इत्यादि विषय श्रारक्षित, ओर स्थानीय 
स्वशासन, स।ब॑जनिक स्वास्थ्य तथा सफाई, शिक्षा (योरोपीय तथा एग्लो-इस्डियन 
शिक्षा के श्रतिरिक्त), सार्वजनिक निर्माण, कृषि तथा सहकारी समितियाँ इत्यादि 
हस्तान्तरित ये | किसी विषय विशेष के सम्बन्ध में मतग्रेद्र होने पर ग़वर्तर का निर्णय 
मान्य रला गया था | इस्तान्तरित विषयों के क्षेत्र में भारत सरकार अभी तक ्रधी- 
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भारतीय राजनीति और शासन 


ि निर्देशन तथा नियन्त्रण के जिन अ्रधिकारों का प्रयोग करती झाई थी श्रब 
उनको सीमित कर दिया गया था और अरब केन्द्र केवल उस दशा में हस्तक्षेप कर 
सकता था जब केन्द्रीय विषयों के उचित प्रशासन, दो प्रान्तों के बीच विवाद के समा- 
धान, साम्राज्य-द्ितों के संरक्षण ओर सरकारी नोकरियों की श्रध्िकार रक्षा के लिये 
प्रकार का दृस्तक्षेप आवश्यक हो | 

आरक्षित तथा हस्तान्तरित घिषयों के लिये अलग-अलग श्राय-साधनों की 
व्यवस्था नहीं को गई थी । साधारणतया सरकार के दोनों विभाग आपस में दी प्रति 
वर्ष श्राय-साधनों का विभाजन कर लेते थे, परन्तु उनके बीच किसी प्रकार का मतभेद 
उत्पन्न द्वो जाने पर गवर्नर को प्रत्येक वर्ग के विषथों के लिये साधनों का विभाजन 
करने का अधिकार था। परन्तु सरकार का अ्र्थ-विभाग आरक्षित विषयों के श्रन्तर्गत 
था ओर सम्पूर्ण बजट तथा पूरक श्रागणनों (5प9.ए2०॥९797ए ८४४क्‍2४४८४) 
का पूर्ण दायित्व उस पर था | बिना कार्यकारिणी की अनुमति के कोई सदस्य ओर 
बिना गवनर की आशा प्राप्त किये कोई मन्त्री श्र्थ-विभाग की मन्त्रणा के विरुद्ध नहीं 
जा सकता था। हस्तान्तरित विषयों के लिये अलग श्रधिशासी कमचारी भी नहीं थे। 
इसके अतिरिक्त प्रत्येक विभाग में महत्वपूर्ण पदों पर श्रखिल भारतीय सेबा-वर्ग के 
कमचारी कार्य कर रहे थे जिन पर मन्त्रियों का तनिक भी अंकुश नहीं था | इन सब 
बातों का परिणाम यहद्द हुआ कि इस्तान्तरित विषयों की स्थिति अपेक्षाकृत गोण 
हो गई। 

प्रान्वीय कायकारिणी--प्रान्तीय का येका रिणी दो भागों में विभाजित थी। 
,) आरक्षित विषयों के प्रशासन का उत्तरदायित्व गवर्नर तथा उनकी कॉसिल पर था और 
> ईस्‍्तान्तरित विषय गवनर तथा उनके मन्त्रियों के अधिकार में थे । कॉसिल में चार से 
अधिक सदस्य नहीं हो सकते थे, परन्तु वास्तव-में बंगाल, मद्रास तथा बम्बई को छोड़ 
कर शेष प्रान्तों में केवल दो-दो सदस्य ही होते थे | साधारणतया पूरी संख्या के, झाधे 
सदस्य भारतीय होते थे । उनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा पाँच वर्ष की अ्रधधि के लिये 
होती थी और उनका वेतन कानून में ही निश्चित कर दिया गया था। परन्तु यह 
बेतन प्रान्तीय कोष से ही दिया जाता था। कौंपिल के सदस्य अपने पद के नाते 
प्रान्तीय धारा-सभा के सदस्य भी होते थे, परन्तु सभा के प्रति उनका कोई उत्तरदाकित्व 
नहीं था ओर सभा उनके वेतन इत्यादि को छू भी नहीं सकती थी। शआआरक्षित विषयों 
के ज्षेत्र में कॉसिल सह्दित गबनर सीधे भारत सरकार तथा भारतमन्त्री के प्रति उत्तर- 
दायो द्वोता था। कॉसिलों के निर्यंय साधारणतया बहुमत द्वारा किये जाते थे और 
गवर्नर को निर्णायक-मत (०७४072 ४०४८) के अ्रधिकार द्ोता था। परल्तु जिन 
बातों में “गवर्नर के निर्णयोनुसोर उसके प्रान्त श्रथवा प्रान्त के किसी भाग की छुरचा, 


सा ऋ्रफ+अकाछ..390/+० शाह सलक+५+-कामरफ०-यू३+/-+फरक केले रन “पक थक ,र०्कनकाकक, 


शान्त्रि ओर द्वितों पर श्राघात होता हो, या होने की संभावना दो,” वह कॉसिल के 
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बहुमत निर्णय की श्रवह्देलना भी कर सकता था। 

मन्त्रियों की संख्या पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं था, परन्तु कार्यरूप में 
साधारणतया बड़े प्रान्तों मं तीन तथा छोटें में दो मन्त्री दाते थे। मन्त्रियों के लिये नियुक्ति 
की तिथि से छ: मास के भीतर प्रान्तीय विधान सभा का सदस्य बन जाना अ्रनिवाय 
था | उनकी नियुक्ति गवनंर करता था और उनका पदभार-वहदन गवनंर की इच्छा 
पर निर्भर होता था। परन्तु उनका वेतन बजट के उस झागणन (८४४४2 (८) में 
सम्मिलित होता था, जिस पर प्रति वर्ष-मतदान क्रा अधिकार विधानसभा को ग्रात्त 
था। शअ्रपने मन्त्रियों के साथ गवनर का सम्बन्ध एक वेधानिक प्रधान का सा नहीं 
होता था। उसे नियन्त्रण की सर्वोच्च शक्ति प्र/प्त थी, परन्तु श्राशा यह की जाती थी 
कि साधारणतया वह अपने मन्त्रियों की मन्त्रणा के अनुसार ही कार्य करेगा क्योंकि 
मन्त्रियों को विधानसभा के बहुम्रत का विश्वास प्राप्त था। गवर्नर केवल उन्हीं 
परिस्थितियों मे मन्त्रियों की मन्त्रणा के विरुद्ध कार्य करता था, जिनमें उसे कार्यकारिणी 
कॉंसिल की अवदेलना करने का अधिकार प्राप्त था। निर्देश-पत्र ([7807पाठा( 
० 5४४ए८४०१७) में इन परिस्थितियों का उल्लेख करते हुये गवर्नर को यह 
आदेश दिया जाता था कि वद्द अपने अनुभवद्दीन मन्त्रियों को उत्तरदाथित्वपूर्ण 
शासन प्रणाली की शिक्षा दे। परन्तु गवनंर के कुछ विशेष उत्तरदायित्व भी रहते 
थे, जिनके प्रशासन में वह मन्त्रियों तथा कौंसिल की अबदेलना कर सकता था। यह्द 
विशेष उत्तरदायित्व निम्नलिखित थे :--- 

.._ (१) प्रान्त के सभी भागों में शान्ति तथा सुन्यवस्था का संधारण और धार्मिक 

तथा जातीय कलह का निवारण | 

(२) भारतमन्त्री तथा कौंसिल-सहित गवर्मर-जनरल की सभी आशाओं का 
पालन | 

(३) मुसलमानों तथा श्रन्य अल्पसंख्यकों और पिछड़ी हुई जातियों के ऐसे 
वर्गों के सामाजिक हितों का रक्षण जो संख्या श्रथवा शिक्षा में अन्य वर्गों से पीछे हों। 

(४) योरोपीय तथा एग्लो-इस्डियन जातियों के उचित द्वितों का आरक्ष थ। 

(५) सावंजनिक कर्मचारी बर्गों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का 
श्रारक्षण | 

(६) व्यापारिक अथवा ओद्योगिक हितों से सम्बन्धित प्रश्नों में श्रनुचित मैद- 
भाव का निवारण | 

ऐसा प्रतीत देता है कि सन्‌ १६१६ के कानून के त्रिमात्ा मन्त्रिमस्डल-के 
संयुक्त उत्तरदायित्व की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। परन्तु गवनंर की वास्तविक शक्ति 
के कारण तथा प्रधान मन्त्री जेसे क्रिसी पदाधिकारी की अनुपस्थिति में, यहाँ ब्रिठिश 
मन्त्रिमस्डल की कार्यप्रथाली का अनुसरण सम्भव नहीं था। संविधान-निर्माता. यह 
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भी चाहते ये कि कार्यकारिणी के दोनों भाग साथ-साथ मिल कर कार्य करें और संयुक्त 
निर्णय भले न हो, परन्तु संयुक्त विचार-विनिमय की व्यवस्था श्रवश्य हो | गयर्नरों को 
दिये जाने वाले निर्देश-पत्र में यह स्पष्ट आदेश रहता था कि वे संयुक्त विचार-विनिमय॑ 
को प्रत्येक प्रोत्साहन दिया करें। विशेष रूप से नये कर लगाने के प्रस्तावों, ऋण खड़ा 
करने तथा आय-विभाजन के प्रश्नों के लिये संयुक्त मन्त्रणा की व्यवस्था की गई थी | 
परन्तु कार्यरूप में यह व्यवस्था अधिक सफल नहीं हुई । 

किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जब किसी हस्तान्तरित विषय की देखरेख 
करने वाला कोई मत्त्री नहीं होता-थय-तब गवनंर उस विषय का उत्तरदायित्व किसी _ 
दूसरे मनन्‍्त्री को सॉंप सकता था और यदि यह भी सम्भव न हो तो बह उस विषय 
का प्रशासन स्वयं अपने हाथ में ले सकता-था। परन्तु यह श्रस्थायी व्यवस्था उसी 
समय तक चल सकती थी जब तक शीघ्र द्वी विभाग का भार संभालने के लिये किसी 
नये मन्त्री के मिल जाने की श्राशा हो। मन्नत्रियों द्वारा हस्तान्तरित विषयों का प्रशासन 
असम्मव हो जाने पर गवर्नर-जनरल प्रान्त को सब अथवा कुछ विषयों का इस्तान्त- 
रण खण्डन (7270/८) अ्रथवा स्थगन (575/८00) कर सकता था । ऐसी दशा 
में इन विषयों का प्रशासन कौंसिल-सद्दित गवर्नर के हाथ में चला जाता। 

प्रान्तीय विधानसभा---प्रास्तीय कार्यकारिणी के पश्चात्‌ हम प्रास्तीय 
विधानसभा के विषय में विचार करेंगे। नये विधान में इन सभाओ्रों की सदस्य-संख्या 
यंथेष्ट बदा दी गई थी ओर इस प्रकार श्र मद्रास में १२७, बभ्बई में १११, बल्ञाल 
): १३६, संयुक्त प्रान्त में १२३, पंजाब में ६३, बविद्दार-उड़ीसा में १०३, मध्यप्रान्त 
में ७० तथा आसाम में ५३ सदस्य कर दिये गये थे। इनमें से अधिक से अ्रधिक 
२० प्रतिशत सरकारी सदस्य ही सकते थे परन्तु कम से कम कर के विदा 
ग्नेना आवश्यक था | इस प्रकार प्रत्येक प्रान्तीय घारासभा त सदस्यों के 
यंयरें्ट बहुमत की व्यवस्था की गईं थी। सरकारी तथा निर्वाचित सदस्थों के अतिरिक्त 
कुछ गवनर द्वारा नामज़द गैर-सरकारी सदस्य भी होते थे। यह व्यवस्था दलित वर्गों, 
पिछड़े हुये प्रदेशों, श्रमिकों, योरोपीय जातिथों, ऐंग्लो-इस्डियन तथा भारतीय ईसाइयों 
को नामज़दगी द्वारा प्रतिनिधित्व देने के लिये की गई थी। निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली 
द्वारा होता था और सम्पत्ति सम्बन्धी योग्यता को थोड़ा गिरा कर मताधिकार का न्षेत्र 
बढ़ा दिया गया था। १रस्तु थास्तव में यैह क्षेत्र भी थोड़े से लोगों तक सीमित था | 
इस कानून में भी सन्‌ १६०६ के कानून की भाँति, किन्तु उससे अधिक विस्तृत ज्षेत्र 
में, साम्प्रदायिक निर्चाचन-द्षेत्रों की व्यवस्था की गई थी। इस बार मुसलमानों 
१७ अतिरिक्त भारतीय ईसाइयों, एऐंग्लों-इश्डियनों, योरीपीय जातियों, सिस्ों और 
विश्वविद्यालय, व्यापार-उद्योग तथा ज़मींदारी इत्यादि विशेष द्वितों के लिये भी प्रथक 
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राष्ट्रीय, प्रान्तीय अथवा स्थानीय न रद्द कर साम्पदायिक हो गई? |”? 

... इस कानून में प्रान्तीय धायसभाश्रों के अधिकारों तथा प्रकार्यों में भी मदत्व- 
पूर्ण परिवर्तन किये गये थे | समाओं के अ्रधिकार बढ़ा दिये गये ये और अ्रब वे सम्पूर्ण 
प्रान्त अथवा उसके किसी भाग की शान्ति तथा सुवब्यवस्था के लिये मनचादहे कानून 
बना सकती थीं। उन्हें सन्‌ १६१६ ई० के कानून से पूव प्रान्त के लिये ब्रिटिश 
भारत की किसी भी शक्ति द्वारा निर्मित कानुन में परिवर्तन करने ग्रथवा उसका पूर्ण 
विसण्डन करने का भी अधिकार था। हस्तान्तरित विषयों के ज्षेत्र में प्रान्तीय सरकार 
के मन्त्रियों पर नीति, कार्य तथा अर्थ-व्यवस्था श्रादि के सभी प्रश्नों में प्रान्तीय विधान 
सभाश्रों का पूर्ण अनुशासन था। उन्हीं के प्रति मन्त्री उत्तरदायी ये और यदि विधान 
सभा किसी मन्‍्त्री के कार्यों की निन्‍दा का प्रस्ताव पास कर दे तो उसका त्यागपत्र 
देना. आवश्यक हो जाता था. परन्ठ प्लारक्षित विषयों के क्षेत्र में परिस्थिति भिन्न थी। 
कार्यकारिणी के सदस्यों के लिये विधानसभा द्वारा निन्दा के प्रस्ताव पास किये जाने 
पर भी त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं था। उन पर कॉसिल सद्दित गवनर-जनरल 
तथा भारत मन्त्री का नियन्त्रण था, प्रान्तीय विधानसभाओं का नहीं | इसके अतिरिक्त 
प्रान्तीय विधानसभाश्रों को गवनेर-जनरल की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना निम्न- 
लिखित विषयों पर कोई कानून बनाने अथवा किसी बने हुये कानून पर विचार करने का 
अधिकार नहीं था :---.(१) जहाँ कोई नया कर लगाने का प्रश्न हो, परन्तु यदि इस 
कानून के अन्तगंत निर्मित नियमों के अनुसार कोई कर इसे प्राविधान (70शंअव०7) 
से मुक्त हो तब इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं था। (२) जहाँ भारत के सावव॑ 
जनिक ऋण श्रथवा निराक्रम्य कर (2टप४0778 (ंप्र४८४) अ्रथवा केन्द्रीय घारासभा 
द्वारा स्थापित किसी अन्य कर पर प्रभाव पड़ता हो। (३ ) जल, स्थल श्रथवा वायु 
सेनाश्रों से सम्बन्धित विषय । (४) जिन विषयों में भारत सरकार के विदेशी शासकों 
के साथ स्थापित सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ता हो। (५) किसो केन्द्रीय विघय का नियमन। 
(६) किसी ऐसे प्रान्तीय विषय. कां नियमन जिस पर कानून बनाने का अधिकार 
केन्द्रीय धारासभा को प्राप्त दो चुका हो। (७) कॉसिल-सद्दित गवर्नर-जनरल के लिये 
आरक्षित किसी विशेष श्रधिकार पर प्रभाव डालने वाला विषय | (८) सन्‌ १६१६ 
ह० के बाद केन्द्रीय धारासभा द्वारा निर्मित किसी ऐसे कानून का परिवतेन अथवा 
विखण्डन जो नये विधान के अ्रनुसार पूर्व अनुमति के श्रभाव में विखण्डित न किया 
जा. सकता दो। (६) किसी ऐसे कानून का परिवर्तन श्रथवा विखण्डन जिसका निर्माण 
सन्‌ १६१६ ई० के पूव प्रान्तीय विधानसभा के अ्रतिरिक्त किसी अ्रन्य अधिकारी द्वारा 


हुआ दो, श्रोर जो नियमानुसार पूर्व अनुमति बिना परवत॑नीय न द्ो। श्रोर प्रान्तीय 
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विधानसभायें कोई ऐसा कानून भी नहीं बना सकती थीं जिसका प्रभाव ब्रिटिश 
लोकसभा द्वारा निर्मित किसी कानुन पर पड़ता हो। 

इसके अ्रतिरिक्त, प्रान्तीय गवर्नरों को “प्रमाणपत्र देने! का विशेषाधिकार भी 
दिया गया था जिसके प्रयोग द्वारा वे विधानसभा द्वारा अस्वीकृत विधेयकों को कानन 
बना सकते थे ओर सभा द्वारा की गई बजट की कणोतियों की पूर्ति कर सकते थे। 
परन्तु हस्तान्तरित विषयों के क्षेत्र में गवर्नरों को इस प्रकार का विशेषाधिकार नहीं 
था | इसके श्रतिरिक्त किसी विधेयक को अ्रनुमति देने, श्रथवा न देने, अ्रथवा विधान 
सभा द्वारा पुनविचार के लिये लोग देने का अधिकार भी गवर्नर को दिया गया था। 
यह विश्वास हो ज्ञाने पर कि किसी विधेयक के खण्डन अथवा संशोधन से प्रान्त 
अथवा उसके किसी भाग की शान्ति और सुरक्षा भज्ञ होने की आशंका है, गवर्नर 
उसकी आगे की कार्यवाही रोक सकता था| प्रान्तीय विधान सभाओं पर लगे हुये 
उपरोक्त प्रतिबन्धों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सभायें अब भी केवल “विधि 
निर्माण के उहं श्य से कार्यकारिणी ५४४»॥का विस्तार मात्र थीं ओर उन्हें वास्तविक 
स्वतन्त्रता नहीं प्रात्त थी ।?? 

केन्द्र में परिवतेन--प्रान्तीय क्षेत्र में दैध शासन तथा अंशत: उत्तदायित्व- 
पूर्ण सरकार का उपरोक्त प्रयोग हो रहा था, परन्तु भारत की केन्द्रीय कार्यकारिणी में 
किसी प्रकार का परिवतंन नहीं हुआ था | वह अ्रब भी पूर्ण निरंकुश तथा केवल 
ब्रिटिश लोकसभा के प्रति उत्तरदायी थी। परन्तु श्रव विधान सभा में निर्वाचित 
सदस्यों का बहुमत हो गया था। अतएव ब्रिठिश सरकार ने विशेष परिस्थितियों में 
विधान सभा के दोनों सदनों की अनुमति प्राप्त किये बिना कानून बना लेने की 
व्यवस्था भी कर दी थी। ब्रिटिश भारत अथवा उसके किसी भाग की सुरक्षा, शान्ति 
अथवा द्वितरक्षा के लिये गवनर-जनरल द्वारा श्रावश्यक “प्रमाणित” किया हुआ कोई 
भी विधेयक गवर्नर-जनरल के अपने अ्रधिकार से कानून बन सकता था। इस प्रकार 
कार्यकारिणी के ऊपर विधान सभा का कोई प्रत्यक्ष अंकुश नहीं रद्द गया था। सन्‌ 
१६१६ ६० के कानून का उदय श्य वास्तव में कार्यकारिणी को श्रधिक शक्तिशाली 
बनाना था। तथापि यद्द दिखाने के लिये कि केन्द्रीय कार्यकारियी भारतीय जनमत 
के प्रति उत्तरदायी हो गई है, भ्रब उसकी सदस्य संख्या की कोई वैधानिक सीमा 
नहीं रक्खी गई थी और उसमें श्रधिक भारतीयों को सम्मिलित करने की व्यवस्था 
कर दी गई थी।._.. 

परन्तु केन्द्रीय व्यवस्थापिका ([,८278]9/072८) में श्रधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन 
किये गये थे। अ्रब केन्द्रीय व्यवस्थापिका मण्डल द्विश्रागारिक बना दिया ग़या. | 
था ओर उसके दो आगार राज्य-परिषद (0४७७ ० $8(2(८) तथा विधान 
समा (,८28900८ 555ट८०४०५) कहलाते थे। प्रत्येक आगार में निर्वाचित _ 
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झारम्भ हो गया था। राज्य-परिपद व्यवस्थापिका सभा का उत्तर-आाग्राइ-( प्रकट ०7 
8९८००७0 ८०८०) था। उसमें ३४ निर्वाचित तथा २६ नामज़द, सब मिला 
कर ६० सदस्य दोते थे। नामज़द सदस्यों में अधिक से अ्रधिक २० सरकारी पदा- ७८: 
धिकारी हो सकते ये ओर निर्वाचित सदस्यों में २० साधारण, १० मुसलमान, १ 
सिख तथा ३ योरोप॑य क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित होते थे। परिषद का जीवन-काल 
साधारणतथा ४ वर्ष का था| मताधिकार ऊँची सम्पत्ति-गोग्यता के आधार पर 
निश्चित किये जाने के कारण श्रत्यन्त सीमित था। इसके अतिरिक्त मताधिकार किसी 
स्थानीय संस्था के पूर्ब श्रथवा वर्तमान पदाधिकारी दोने, किसी विश्वावद्यालय से 
सम्बन्धित पूर्व अथवा वर्तमान विश्वेष योग्यता रखने, सहकारी-निधि-समाज ((:0- 
००८००७४ए८ छ&778 50८८५) में पदाधिकार श्रथवा साहित्यिक योग्यता के 
आदर स्वरूप प्राप्त उपाधिधारी दोने आदि पर भी निर्भर था। सन्‌ १६२५ ई«» में 
भी राज्य-परिषद के लिए, सब मताधिका रियों की संख्या १७,००० से अधिक नहीं थी | 
गवर्नर-जनरल परिषद के सदस्यों में से किसी एक को उसका सभापति नियुक्त 
करता था | 

विधान सभा (,८28789 ४०८ 388८४00]9) ब्यवस्थापिका सभा का निम्न 
श्रागार ([0४०7 07 एक्पोद्ा' वकधा72८) थी। इसमें १०४ जनता द्वारा 
निर्वाचित, २६ सरकारी पदाधिकारी तथा १५ नामज़द गैरसरकारी, इस प्रकार सब 
मिला कर १४४ सदस्य होंते भे। निर्वाचित सदस्यों में ६२ साधारण, ३० मुसलमान, 
२ सिख, ६ योरोपियन, ७ ज्र्मीदार तथा भारतीय ब्यापार-दह्वितों के प्रतिनिधि होते थे | 
नामज़द गैरसरकारी सदस्यों में दूसरों के श्रतिरिक्र, दलित जातियों, ऐग्लो-इण्डियनों, 
भारतीय ईसाइयों, सम्मिलित व्यापार-सदनों (48802ं40८0 'आधभ्याफैशड ०६ 
८०प्रा७7८८) तथा श्रमिक हितों के भो एक-एक प्रतिनिषि सम्मिलित होते ये। 
प्रत्येक प्रान्त के सदस्यों की संख्या शासकों की दृष्टि में उस प्रान्त के महत्व को ध्यान 
में रुल कर की गई थी, प्रान्त की जनसंख्या के आधार पर नहीं। छोटे प्रान्तों को 
दीर्घानुपात (#८22]0222) दिया गया था। केन्द्रीय विधान सभा के लिये मता- 
धिकार का क्षेत्र अत्यन्त संकुचित था श्रोर मताधिकारियों के लिये प्रान्तीय विधान सभा 
की अपेज्ञा अधिक सम्पत्ति-योग्यता आवश्यक थी। परन्तु राज्य-परिषद ((१0एाआ- 
०॥ ० 8080८) के मताधिकारियों की अपेक्षा इसका स्तर फिर भी नीचा था | धारा 
सभा का जीवन-काल साधारणतय। तीन वर्ष का था। घारासभा अपना सभापति स्वय॑- 
निर्वाचित करती थी, यद्यपि सुधार-योजना के पश्चात्‌ पहली अवधि भर गवर्नर-जनरल 
द्वारा नाम्ज़द सभापति ही कार्य करता रहा । 

भारतीय व्यवस्थापक मल को पूरे भारतवर्ष के लिये कानून बनाने का 
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अधिकार था। व्यवस्थापक मण्डल के दोनों आगारों की स्वीकृति तथा गवर्नर-जनरल 
की अ्रनुमति प्राप्त कर लेने के बाद ही कोई विधेयक कानून माना जा सकता था। 
अर्थ-विधेयक्रों के अतिरिक्त श्रन्य सभी प्रकार के विधेयक व्यवस्थापिका के किसी आगार 
में पहले उपस्थित किये जा सकते थे। दोनों आगारों- के बीच गतिरोध हो जाने पर 
गवनर-जनरल को दोनों की संयुक्त बेठक बुलाने का अधिकार प्राप्त था, परन्तु इस 
ग्रधिकार का कभी प्रयोग नहीं किया गया | वास्तव - भ॑ भारतीय व्यवस्थापिका कोई 
सम्पूर्ण सत्ताधारी विधि-निमात्री संस्था नहीं थी ओऔर»०उसके समस्त अधिकार प्रतिबन्धों 
से ज़बड़े हुये थे। यद्द सत्य है कि उसे ब्रिटिश भारत के भीतर सब व्यक्तियों, न्यायालयों 
तथा स्थानों और वस्तुश्रों के लिये कानून बनाने का अ्रधिकार था |>यह भी सत्य है 
कि वह भारतवष के अन्य भागों में बसने वाले साम्राज्य के कर्मचारियों तथा प्रजाजनों 
के लिये भी कानून बना सकती .थी ।५परन्तु प्रान्तीय विषयों .से सम्बन्धित किसी प्रश्न 
पर विचार करने अथवा प्रान्तीय धारासभा के किसी कानून का विखण्डन अथवा 
संशोधन करने के लिये उसे गवर्नर-जनरल की पूर्व अनुमति श्रावश्यक औ। भारत के 
लोक-ऋण (.७/०४८ 0८७७) श्रथवा आगम (7८ए८०४८७४), धर्म श्रथवा धार्मिक 
कृत्य, सरकार के विदेशी राज्यों के साथ सम्बन्ध तथा सप्राद की सेना के श्रनुशासन 
एवं संघारण से सम्बन्ध रखने वाले कानूनों के लिये भी गवर्नर-जनरल की पूर्व 
अनुम ति आवश्यक थी। सन्‌ १८६० ई० फे उपरान्त ब्रिटिश लोकसभा ने कई ऐसे 
कानून बनाये थे जो ब्रिटिश भारत में प्रचलित थे। भारतीय व्यवस्थापक मण्डल इनका 
निर्माण, परिवर्तन अ्रथवा विखण्डन ब्रिटिश लोकसभा से प्राधिकार प्राप्त किये बिना नहीं 
कर सकता था। व्यवस्थापक मण्डल भारत मन्त्री द्वारा इड्ललेंड में भारत के लिये ऋण 
खड़ा करने के श्रधिकार को भी नहीं छू सकता था। यह ब्रिटिश सम्राट्‌ अथवा लोक- 
सभा द्वारा स्वयं अपने ऊपर लगाये गये नियन्त्रणों को भी नहीं कम कर सकेता था | 
उसे सम्राट के योरोप में उत्पन्न हुये प्रजाजनों, अथवा उनके पुनत्र-पुत्रियों को मृत्यु दशढ 
देने का अधिकार उच्च न्यायालय (पला४0 (00४) से नीचे किसी स्थाथालय को 
. देने की शक्ति नहीं प्राप्त थी। और श्रन्त में, वह किसी उच्च न्याथालय का उन्मूलन 
नददीं कर सकता था | 

व्यवस्थापिका सभा स्थगन प्रस्ताव (30]0प7777८7( ॥70007) श्रथवा 
निन्दासूचक मत (७०६८ ० ८८४४पा7८) उपस्थित करके, अ्रथवा प्रश्नों और पूरक 
प्रश्नों द्वारा प्रशासन पर नियन्त्रण रखती थी। परन्तु ऐसे प्रस्तावों के लिये कम से 
कम पन्द्रहद दिन की पूर्व उचना आवश्यक होती-थी | श्रीर यदि गवर्नर-जनरल किसी 
प्रस्ताव को जनद्वित के प्रतिकूल समझता हो तो बह-उसे- उपस्थित किये जाने से रोक 
भी सकता था | व्यवस्थापिका सभा के निम्न आरगार ([,0७८7 र0०ए३८, ,८९8- 
])377० ./$56॥0ए) को विशेष्र रूप से कुछ झाथिक अ्रधिकार भी प्रात थे | 
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राज्य-परिषद्‌ (00प्रतल] 06 890८) को बजट संपरिवर्तित श्रथवा श्रस्वीकार करने 
का अधिकार था, परस्तु वह उस पर बहस नहीं कर सकती थी। ओर न वह विभिन्न 
विभागों के श्रध्यक्षों द्वारा माँगे गये अनुदानों (27977085) पर मत द्वी दे सकती थी | 
यह अधिकार केवल निम्न आगार को प्राप्त था। विधान सभा को, पहले की भाँति 
बजट तथा सरकार की श्र्थनीति दोनों पर बहस करने का अधिकार तो था ही, अब 
वद्द बजट के अ्नुदानों पर अ्रपना मत भी दे सकती थी | सरकार के झागम-नियोजन 
(80/07007798 (07 ०0772८४८४८८७) सम्बन्धी प्रस्तावों को दो वर्गों में बाँट दिया 
गया था। पहला बर्ग उन प्रस्तावों का था जिन पर विधान सभा श्रपना मत प्रकट 
कर सकती थी, और दूसरा उनका जो सभा के सम्मुख बहस श्रथवा मतदान के लिये 
उपस्थित ह्टी नहीं किये जाते थे। दूसरे वर्ग में निम्नलिखित प्रकार के प्रस्ताव सम्मि- 
लित थे :-...(१) ऋणगों पर ब्याज तथा प्रतिस्थापन कोष सम्बन्धी प्रभार (आंग्राध॥8 
थि70 ८४०:४८४) (२) ऐसा ध्यय जिसकी पूर्ण राशि (३7007) कानून द्वारा 
निर्धारित हो चुकी-हो; (३) सम्राट अथवा कॉपिल-सहित भारत मन्त्री द्वारा नियुक्त 
पदाधिकारियों का वेतन तथा उत्तर-वेतन (9८॥8078); (४) चीफू कमिश्नरों तथा 
न्यायिक कमिश्नरों का वेतन; ओर (५) ऐसा व्यय जिसे कौंसिल-सद्दित गवनर-जनरल 
ने धर्मार्थ एवं राजनेतिक अथवा रक्षा विभागों की कोटि में रखा हो। कोई व्यय उक्त 
कोटियों के श्रन्तगंत आता हे श्रथवा नहीं इसका पूर्ण निर्णय गवर्नर जनरल के हाथ 
में था। बिना उसकी. सिफारिश के किसी कार्य के लिये किसी अ्रगम राशि के नियोजन 
का प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता था | 

विधान सभा को अश्रधिकार था कि वह चाहे गवनर-जनरल की माँगों को 
स्वीकार करे चाहे श्रस्वीकार ओर चादे घटाये, परन्तु गवर्नर जनरल किसी.माँग को 
अपने दा यित्व-प्त्नव के _ लिये आवश्यक घोषित करने के पश्चात्‌ माँगी हुई धनराशि 
को स्वीकृत समझ कर प्रयोग कर सकता था। वह्द किसी व्यय को देश की शान्ति 
तथा सुरक्षा के लिये आवश्यक बता कर प्राधिकार दे सकता था। वह ब्यवस्था- 
पिंका सभा से किसी कानून को एक निर्धारित स्वरूप में स्वीकार करने की सिफारिश 
भी कर सकता था, श्रौर यदि व्यवस्थापिका सभा इतने पर भी उसका कद्दना न माने 
तो उसे यद्द “प्रमाणित” करने का अधिकार था कि श्रम॒ुक विधेयक की स्वीकृति ब्रिठिश 
भारत अ्रथवा उसके किसी भाग की शान्ति, सुरक्षा अ्रथवा दित-रक्षा के लिये आवश्यक 
है। ऐसी परिस्थिति में वद विधेयक गवर्नर-जनरल द्वारा “प्रमाणित” होते द्वी कानून 
बन जाता था, परन्तु ऐसे कानून ब्रिटिश लोकसमा के सम्मुख श्रवश्य भेजे जाते थे । 
गवनर-जनरल को किसी विधेयक श्रथवा संशोधन की कार्यवाही रोक देने का श्रधिकार 
भी दिया गया था। ऐसा करने के लिये उसे केवल यह प्रमाणपत्र देना होता था कि 
अमुक विधेयक अथवा संशोधन ब्रिदिश भारत श्रयवा- दसके किसी भाग की शान्ति 
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अथवा सुरक्षा के लिये घातक है। व्यवस्थापिका सभा द्वारा स्वीकृत प्रत्वेक विधेयक 
के लिये गजनर-जनरल की अनुमति आवश्यक थो। बिना इस अनुमति के वह कानून 
का रूप धारण नहीं कर सकता था। परन्तु अनुमति देने अथबा न देने के स्थान पर 
गवर्नर-जनरल किसी विधेयक्र को व्यवस्थापिका सभा द्वारा पुनविचार के. लिये कापस 
भेज सकता था | उसे यह भी अधिकार था कि किसी विधेभक को सम्राट के बिचाराथ 
रोक ले | गवनर-जनरल भारत की शान्ति तथा सुब्यवस्था के लिये अ्रधिक से अश्रधिक 
६ मास को अवधि तक के लिये अ्रध्यादेश (0707787८८8) भी जारी कर 
सकता था | 

गृह-सरकार में परिवर्तत--सन्‌ १६१६ के कानून में गह-सरकार के क्षेत्र 
में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये थे | इसके पूर्व विधि-निर्माण, अर्थ-व्यबस्था तथा 
प्रशासन के ज्षेत्रों में भारत सरकार पर भारत-मन्त्री का पूर्ण अंकुश रहता था | परन्तु 
सुधार के पश्चात्‌ स्थिति बदल गई थी । भारतवर्ष में राजनेतिक आन्दोलन के फल- 
स्वरूप एक नई जागति उत्पन्न हो रही थी ओर त्रिठिश लोकसभा के सदस्य इस झोर 
अधिक रुचि लेने लगे थे | इसके फलस्वरूप भारतीय प्रश्नों पर विचार करने के लिये 
एक संयुक्त सांसद समिति (]०ंग रिक्रां॥0८०ॉ०४७ (०४7४४८९) की 
स्थापना हुई । इधर प्रान्तों में आंशिक उत्तर-दायित्व के प्रचार ओर केन्द्र में निवाँचित 
बहुमत वाली विधान सभा की स्थापना के कारण भारत मन्त्री के नियलत्रणाधिकारों में 
संपरिवर्तन आवश्यक हो गया था | इस प्रकार सन्‌ १६१६ के कानून के अन्तगंत 
इस्तान्तरित विषयों (778टि7८0 $प]८८॥७) के क्षेत्र में से भारत मन्‍्त्री को 
केवल निम्नलिखित विषयों में ह्वी इस्तक्ञेप करने का अधिकार दिया गया था !-- 
(१) केन्द्रीय विषयों के प्रशासन का अभिरक्षण, (२) दो प्रान्तों के बीच विवादसप्रस्त 
प्रश्नों का निर्णय, (३) साम्राज्य-हितों का अ्रभिरक्षण, (४) भारत तथा साम्राज्य के 
श्रन्य भागों के बीच उतन्न होने वाले प्रश्नों में भारत सरकार की स्थिति का मूल्यांकन, 
आर (४) 'दाई कमिश्नर, तथा सा्ंजनिक कर्मचारी वर्गों से सम्बन्धित अपने 
अधिकारों का श्रमिरक्षण । केन्द्रीय तथा आरक्षित विषयों के क्षेत्र में ऐसा कोई स्पष्ट 
परिसीमन (॥प79007) नहों था, परन्तु पुरानी परम्परा पर श्राक्षस्ति एक ऐसी 
संप्रतिश (0077८४४०7४) श्रवश्य बन गई थी जिसके झनुसार सारे महत्वपूर्ण . 
विधेयक तथा कुछ बिश्लेष प्रकार के ब्यय के प्रस्ताव अब भी भारत मन्ञरी की स्वीकृति 
के लिये उसके पास भेजे जाते ये। भारत सरकार के प्रशासन-सम्बन्धी ऋषिकारों पर 
किसी प्रकार के प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध नहीं थे, परन्तु महत्वपूर्श प्रश्न अब भी भ्रादेश तथा 
निर्देशन के लिये भारत मन्द्री के पास भेजे जाते थे | संक्षेप भें कहा जा सकता है कि 
भारत सरकार तथा उसके आगम-साधनें ओर कमी रार्यों पर स्रारत-सल्वी का 
झधीछुण, निर्देशन तथा नियत्मण का अधिकार छत १६.१६ ई० के कानूज से यों का 
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त्यों बनाये रखा। परन्तु भारत मन्त्री का उत्तरदायित्व भारतवासियों के प्रति न होकर 
ब्रिटिश लोकसभा के प्रति था। उसके प्रत्यक्ष नियन्त्रण की सीमा कुछ कम अश्रवश्य हो 
गई थी परन्तु अप्रत्यक्ष नियन्त्रण की सीमा अब भी बहुत विस्तृत थी । 

क्र (7८७८) कमेटी ने भारत-कौंसिल के उन्मूलन की सिफारिश की थी 
परन्तु इसका पालन नहीं किया गया। बॉंसिल का विधान पहले से अ्रधिक संपरिवर्तन 
शील श्रवश्य बना दिया गया था ओर भारत मनन्‍्त्री का उत्तरदायित्व भी श्रब 
अ्रधिक वास्तविक हो गया था। अ्रब भारतमन्त्री तथा उसके कार्यालय का वेतन 
ब्रिटिश राज्य-कोष से दिया जाने लगा | कॉसिल के संपरिवर्तित विधान के अनुसार 
अब उसमें कम से कग ८ ओर अधिक से भ्रधिक १२ सदस्य होते थे ओर इनमें से 
कम से कम श्राघे सदस्यों के लिये नियुक्ति से पृ कम से कम १० वर्ष तक भारतवर्ष 
में राज्यसेवा-कार्य श्रथवा निवास आवश्यक था| कॉसिल की सदस्यता की अवधि 
७ व्ष से घटा कर ५ बर्ष कर दी गईं थी श्रोर उसमें भारतीय सदस्यों की वद्धि की 
गई थी। परन्तु कौंसिल केवल एक भन्‍्त्रणादात्री संस्था थी और वास्तविक शक्ति 
भारत मन्त्री के ह्वाथ में ही थी। सन्‌ १६१६ ई० के कानून में इड्जलैंड भें भारत के 
“हाई कमिश्नर? की नियुक्ति की व्यवस्था भी की गई थी श्रोर भारत मन्त्री के सारे 
एजेंसी प्रकार्य (४४८॥०४ ७४८४४०78) उसे सौंप दिये गये थे | 


बारहबाँ अध्याय 
द्वेष शासन-प्रणाली तथा देश की वेधानिक प्रगति 
( १९२१-३५) 


हैध शासन-प्रणाली के अनुभव--परिस्थितियाँ अ्रनुकूल दोते दी प्रान्तों को 
पूर्ण उत्तरदायित्व दे देने के उद श्य से सन्‌ १६१६ ई० के कानून में दध शासनु- 
प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। यद्द भारतवासियों को उत्तरदायित्वपूर्ण स्व-शासन 
कला की शिक्षा देने की दिशा में पहला क़दम था| वास्तव में यह एक नया तथा 
बेजोड़ प्रयोग था ओर इसकी सफलता के विषय में इसके निर्माताओं को भी सम्मवत: 
विशेष आशा न रही द्वोगी | परन्तु भारतीय राष्ट्रवाद की माँगों को बदला कर टालने 
का दूसरा उपाय भी तो नहीं था। इसी प्रणाली के अन्तर्गत आरक्षित विषयों का 
प्रशासन कर्मचारी वर्ग के हाथों में सौंपा गया था और ये कर्मचारी गवर्नर जनख्त 
तथा भारतमन्त्री के माध्यम से पूर्णतया ब्रियिश लोकसभा के ग्रति उत्तरदायी इोतेये। 
परन्तु हस्तान्तरित विषयों के प्रशासक, लोकप्रिय मन्त्रीगण, प्रान्तीय धारासभा के प्रति 
उत्तरदायी थे) यद्द विभाजन कायरूप में तमी सफल हो सकता था जब कर्मचारी वर्ग 
तथा जननायक मन्त्री पारस्परिक सहयोग तथा सद्मावना के साथ कार्य कर सकते। 
परन्तु योजना के अन्तर्गत यद्द सम्भव द्वी नहीं था | श्रतएव द्वेघ शासन प्रणाली प्रान्तों 
में पूर्ण असफल रद्दी ओर इस श्रसफलुता के मूख्य कारण निम्नलिखित थे :-.- 

(१) शासन-शक्तियों की एक पूर्णता होती है ओर बे एक दूसरी में ऐसी गु थी 
रहती हैं कि पूर्णतया विलग नहीं की जा सकतीं | श्रध्यक्षात्मक (?/८४0८॥09)) 
शासन-प्रणाली के श्रन्तगंत अधिशासी एवं विधायी प्रकार्यों को प्रथक करने का प्रयास 
किया जा चुका है, परन्तु इसमें विशेष सफलता नहीं प्राप्त हुईं। फिर केवल अ्रधिशासी 
प्रकार्यों का दो पूर्ण-विलग बर्गों में उप-विभाजन किस प्रकार सफल द्वो सकता था ! 
ओर जब सन्‌ १६१६ ई० के कानून के अन्तर्गत भारतीय प्रान्तों में देंघ-शासन श्रारम्भ 
हुआ तब इस प्रणाली के दोष उभर कर सामने आने लगे । इस्तान्तरित बिषयों के 
क्षेत्र में मन्त्रियों की कोई योजना श्रर्थ तथा शान्ति-सुब्यव॒स्था विभागों के प्रशासक। के 
सक्रिय सहयोग और सद्दायता बिना श्रागे नहीं अद सकती-थी। दोनों प्रकार के श्रधि- 
शासी वर्गों के प्रकार्य-्षेत्रों को प_्थक करने का प्रयास संघर्ष का कारण बन जाता था। 
मद्रास के भूतपूर्व मन्‍त्री सर के० बी रेह्डी-ने- सुधार परिप्ृच्छा कमेटी (२८/०008 
खिवृपा।'ए 00ग्रागर।(८८) के सम्मुख अपने स्मृति-पत्र में कहा था : “मैं बिकास- 
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भनन्‍्त्री था, परन्तु बन मेरे अधिकार में नहीं ये; में कषिमन्त्री था परन्तु सिचाई पर मेरा 
अधिकार नहीं था।. ..में उद्योग मन्त्री था, परन्तु कल-कारखानों, बाध्पिकों, विद्युत- 
शक्ति, जल शक्ति, खनिज पदार्थों तथा श्रम पर मेरा कोई अ्रधिकार नहीं था । यह 
सब्र श्रारक्षित विषय थे |? संयुक्त प्रान्त के भूतपूर्व मन्‍्त्री श्री सी० वाई० चिन्तामणि ने 
भी उक्त कमेटी के सम्मुख इसी बात पर ज्ोर दिया कि अधिक महत्वपूणे विषय आर- 
छित सूची में होने के कारण इस विभाजन में हस्तून्तुरित विभागों की स्थिति आरक्षित / 
विभागों के श्रधीन होगई थी। 

(२) गवनर को अपने मन्त्रियों पर वास्तविक तथा निरंकुश अधिकार प्राप्त थे। 
यदि वह वेधानिक प्रधान का-सा व्यवहार करता ओर केवल ऐसी बातों में दस्तक्षेप 
करता जहाँ मन्त्रियों द्वारा केसी के अधिकारों पर गम्भीर आघात हुआ हो, तो सुधार- 
योजना को कार्यान्वित करने में कुछ सफलता प्राप्त हो सकती थी | परन्तु व्यवद्दार-रूप 
में सारी शक्तियाँ उसी के द्वाथा में केन्द्रित थीं श्रौर वह्द हस्तान्तरित विषयों के ज्षेत्र में 
नीति-विषयक तथा विस्तार-सम्बन्धी दोनों प्रकार के प्रश्नों में हस्तक्षेप करता था। 
इन परिस्थितियों में मन्त्रियं| के सारे अधिकार नाममात्र के ही थे। गवनर से आशा 
की जाती थी कि बह मन्त्रियों तथा परिपद्‌ के सदस्यों के बीच संतुलित न्याय की 
व्यवस्था करेगा। परन्तु वह बहुधा परिषद्‌ का ही पक्त लेता था। मन्त्री अपने पद- 
निाह के विशेष इच्छुक होते थे ओर घधारासभा के नामज़ुद सदस्य की सहायता, 
तथा आरक्षित विभागों श्रोर कर्मचारियो के सहयोग के लिये उन्हें गवनर की कृपा 
पर निर्भर रहना पड़ता था। श्रतएवं उनकी स्थिति धीरे-धीरे सचिवों (8]07760 
5८८/टांथ८5) को सी रह जाना स्वाभाविक ही था। बहुधा मन्त्रियों को ह्टी बाद 
में आरक्षित विषयों के श्रधिशासक मंडल के सदस्य बना लिया जाता था। इससे 
जनता की यह धारणा और मी दृद होती गई कि मन्त्री लोग सदा सरकार के आदमी 
ईं। जाते हैं। इस प्रकार यद्द मन्त्री अपने देश तथा प्रान्त की जनता से दूर हो जाते 
थ। एक प्रावधान इस आशय का भी था कि उत्तरदायी मन्त्री तथा कौंसिल के 
सदस्य संकेत श्रथवा मतदान द्वारा एक दूसरे का विरोध नहीं कर सकते थे। परन्तु 
वास्तव भें इस प्रावधान का प्रभाव उल्टा डी हुआ ओर प्शासी वर्ग तथा घारासभा _ 
के बीच की खाई और चोड़ी हो गई। मन्त्रियों को विवश होकर कौंसिल के सदस्यों (३ 
की नीति का समर्थन करना ही पड़ता था| 

75३ लोकप्रिय मन्त्रियों की एक और भारी असमथंता थी जिसके कारण वे 
शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि राध्ट-निर्माणकारी सेवाश्रों का विस्तार नहीं कर पा रहे थे । 
प्रान्त की सम्पूर्ण श्रर्थ-व्यवस्था श्रथें-सदस्य के द्वाथों में रहती थी और कौंसिल का 
सदस्य दोने के नाते उसे इस ब्रात की विशेष चिन्ता रहती थी कि सबसे पहले आर- 
ल्षित विभागों को इच्छित घन मिल जाये। और श्रन्य विभागों की बारी आते-आते 
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यथेष्ट धन भी शेष नद्दीं रद्द जाता था। हम पहले ही देख चुके हैं कि प्रान्त को आय 
के साधन अत्यन्त संकुचित थे। इसके अतिरिक्ष प्रान्त केन्द्रीय सरकार को प्रति वर्ष 
अंशदान के रूप में धन देते थे | इन सब बातों के फलस्वरूप प्रान्तों में सदा झआाथिक 
कठिन्याई-डी बनी रहती थी। बहुधा ऐसा द्वो जाता था कि अथ-विभाग धनाभाव के 
कारण मन्त्रियों की निर्माण-योजना पर विचार भी नहीं करता था। कभी-कभी अथ- 
विभाग नीतिवश भी अनुदान श्रस्वीकार कर देता था। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता 
हे कि अर्थ-विभाग मन्त्रियों को मनचाह्या नाच नचा सकता था। आरक्षित विभाग 
| को धन की कमी नहीं रहती थी परन्तु मन्त्रीगश सदा धनाभाव से पीड़ित रहते थे। 

(४) मन्त्रियों तथा सरकारी कर्मचारियों के पारस्परिक सहयोग के बिना कोई 
शासन सफल नहीं द्वो सकता । परन्तु दंघशासन प्रणाली के अन्तगत इस सहयोग का. 
पूर्ण अभाव था । वास्तव में इस प्रणाली में सहयोग सम्मव ही नहीं था, क्योकि दोनों 
पक्षों के दृष्टिकोश में धरती-आकाश का अन्तर था। दोनों वास्तविक अधिकार 
के लिये प्रयत्नशील रद्दते थे ओर प्रतिद्वन्दिता तथा संघर्ष प्रतिदिन की बात हं। गई थी। 
मन्‍्त्री क्दते थे कि कर्मचारी वर्गों को उनकी आशाओं का पालन करना चाहिये और 
कर्मचा रीगण अपने आपको अनुभवहददीन मंत्रियों से अधिक कार्यकुशल समम्ककर मंत्रिय) 
का निर्देशन करना चाहते थे | प्रशासी कायवाही के नियमों के अनुसार मंत्री तथा 
किसी सचिव अथवा विभागाध्यक्ष के बीच मतभेद होने पर वह प्रश्न गवर्नर के श्रन्तिम 
निर्णय के लिये मेज दिया जाता था। सचिवों को बहुधा गबनर से प्रत्यक्ष सम्पक के 
अवसर प्राप्त होते रहते थे | वास्तव में बम्बई, मद्रास और बगाल के शअ्रतिरिक्त शेष्र 
प्रान्तों मं अ्रधिकतर गवर्नर तथा सचिव एक द्वडी कर्मचारीबर्ग के होते थे। श्रतएव 
सखिवगणों का ग़वनर .पर अधिक प्रभाव रहता था| यह स्थिति मन्त्रियों के लिये 
विशेष अपमानजनक थी क्योंकि उनका श्रखिल-भारतीय कर्मचारी बर्गों १र कई प्रभुत् 
नहीं दोता था। वास्तव में उन्हें किसी पद विशेष का उन्मूलन श्रथवा प्रान्तीयबगगं 
में स्थानोन्तरण करने तक का अधिकार नहीं था। इस प्रकार कमंचारीबग नियमा 
नुसार मन्त्रियों के अधीन होते हूये भी वास्तव में स्वतन्त्र तथा भारतमन्त्री के प्रत्यक्ष 

। नियन्त्रण में दोते थे। 

(५) श्रघिशासक कॉसिल के सदस्य आरक्षित विषयों का प्रशासन करते थे।_ 
परन्तु विधानसभा चाइते हुये भी उन्हें हठा नदीं सकती थी । अतणएब वे अपने आपको 
मन्त्रियों से ऊँचा समककर उनके साथ संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर कार्य करते 
के लिये तेयार नहीं थे।. वे कभी मन्दियों के साथ समानता का व्यवद्वार नहीं करते थे 
ओर स्वयं गवनंर भी इस प्रकार की भावना को प्रोत्साइन नड्ढीं देते थे। मन्न्रिगण स्वर्य॑. 
किसी एक राजनेतिक. दल .से सम्बन्धित नहीं होते थे ।. वास्तव में गबर्कर .श्राउा्त भा 

“हाँ-हुजू री? करने, वाले सदस्यों को छाँट-छाँट कर मन्त्री बनाया करते थे। अतएव 
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मन्त्रिगण सदा कौंसिश पर तिभेर रहते थे | . गवर्नर उनसे व्यक्तिगत पराम्श करते थे 
ओर सामुद्दिक मन्त्रणा का. कसी श्रबसर हो नहीं झ्ाता था। अतएव मन्त्रियों में 
एकता. अथवा सामूद्दिक भावना का अभाव - स्वाभात्रिक था । नौकरशादी का प्रभुत्व 
संयुक्त उत्तरदायित्व अ्रथवा मन्त्रिमरडल प्रयाली के सिद्धान्त की स्वीकृति द्वारा कम 
किया जा सकता था। परन्तु लोगों को सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि. प्रान्तों 
मन्त्रियय छोते थे; मबम्जिससडल नहीं, कभी-कभी तो दो विरोधी दलों के सदस्य हा, 
मन्‍्त्री दो जाते थे श्र वे श्रपने ग्रापको एक दूसरे का समर्थन करने के लिये भी बाध्य 
नहीं मानते थे | साम्प्रदायिक भेदभाव से इस प्रकार का द्वेष अधिक तीन दो जाता था। ' 

(६) विधानसभा के अनेक साम्प्रदायिक तथा वर्ग-ह्वितप्रधान दल्लों में विभ[जित 
रहने के कारण अधिकतर अन्त्रियों को परिषद्‌ के आरक्षित वर्गीय सदस्यों पर निर्भर 
रहना पड़ता था! विधानसभा में केवल एक सुसंगठित राजनेतिक .दल स्व॒राज्यवादियों 
का था परन्तु वे संविधान को बविध्वंस करने पर तुले थे। इन परिस्थितियों में पदाकाँच्ी 
सदस्यों के लिये नामज़्द तथा सरकारी सदस्यों का वर्ग विशेष महत्वपूर्ण हो गया था। 
नियमानुसार मन्त्रिगण धारासभा के प्रति उत्तरदायी थे, परन्तु वास्तव में वे सभा के 
निर्वाचित सदस्यों की . अबहेलना कर सकते थे। सरकारी सदस्यों के समर्थन बिना | ( 
उनका कार्य नहीं चल सकता था | 

प्रणाली के उपरोक्त स्वभावगत दोषों तथा भारतीय काँग्रेस के विरोध के फल- 
स्वरूप, देध-शासन प्रणाली लगभग समाप्त हो गई। उसे अ्रपने निर्माताओं का प्रमुख 
जद श्य प्राप्त करने म॑ भी सफलता नहीं मिली, क्‍योंकि यह न तो उत्तरदायी शासन 

[की वास्तृविक शिक्षा दे सकी ओर न/निर्वाचक मण्डल को राजनेतिक जागरण का 

प्रकाश दी | स्वराज्यवादियों के अ्रतिरिक्त किसी शक्तिशाली राजनेतिक दल की स्थापना 
नदीं हुई। स्वराज्यवादियों ने लगभग सभी प्रान्तों में यथेष्ट स्थान प्राप्त कर लिये थे | 
बज्ाल और मध्यप्रान्त में उन्होंने मन्त्रियों के वेतन सहित समस्त प्रदायों (5५.]028) 
की स्वीकृति ही अ्रसम्भव कर दी थी श्रोर उक्त प्रान्तों के गवर्नरों को द्वध-प्रणाली का 
स्थगन कर दस्तान्तरित विषयों का प्रशासन अपने द्वाथ में लेने पर विवश दोना पड़ा | 
शासन सभी स्थानों में एक संयुक्त इकाई के रूप में था ओर एक दूसरे की सद्दायता 
पर निर्भर श्रारक्षित तथा इस्तान्तरित विभाग गवनेर के अ्रभिरक्षण, निर्देशन तथा 
नियन्त्रण में चलते थे । टैघ शासन तथा विभाजित उत्तरदायित्व के सिद्धान्तों की 
सभी ओर अवहेलना हो रही थी ओर शासन के दोनों भागों की संयुक्ष मन्त्रणा एक 
साधारण बात हो गई थी। मन्त्रिगण-स्वयं नोकरशाह्दी के एक श्रावश्यक श्रंग तथा 
कार्यकारिणी कौंसिल सभा के सदस्यों की भाँति अनुत्तरदायी बन गये थे। और इस 
प्रकार द्वेध शासन-प्रणाली वास्तव में “एक असंगत आ्राधारवाली, बोमिल, दुरूढ्न तथा 


सुत्युत्त भय[ली, सिद्ध हुई जिसका आधार समझता था. शोर जिसके पत्त में केवल, 
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इतना कईा जा सकता. है कि यह पक संक्रांतिकालीन उपायमात्र थी? ।” 

इतना होने पर भी प्रान्तीय घारासभादयों-मे...योड़ा. बहुत रचनात्मक काथे 
अवश्य किया | उन्होंने स्थानोव स्व-शासन, प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा, गह- 
उद्योग, आ्राम्य सहकारिता, तथा कृषि-विकास, श्रादि दिशाओं में नीति निर्धारित करने 
का भारी प्रथरन किया | सन्‌ १६२१ ई० के बाद से प्रान्तीय विधि-निर्माण की साधा 
रण प्रवत्ति स्थानोय स्वशासन की विभिन्न संस्थाश्रों के श्रधिक लोकतन्त्रात्मक पुन- 
निर्माण की ओर होमे लगी। मतदान की सीमा बढ़ाकर ऐसी संस्थाश्रों के निर्वाचित 
सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। सुधार योजना के पूर्व स्थानीय स्वशासित 
फे स्थान पर श़र सरकारी नियन्त्रण स्थापित करने की श्रोर बराबर प्रगति द्वोरदी थी | 
शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया जा रहा था ओर भारत के प्रत्येक प्रान्त के कुछ क्षेत्रों 
में अनिवाय प्राथमिक शिक्षा का प्रचार दो रहा,था। परन्तु उन्नति की गति बहुत 
धीमी थी और जन-साधारण की आशिक समृद्धि के लिये व्रिशेष कुछ. नहीं किया_ 
जा रहद्दा था। तथापि प्रत्येक प्रान्त में ओदयोगिक प्रशिक्षण तथा नबीन-धन्धों को 
प्रोत्साहन देकर झ्ौद्योगिक उन्नति का श्रीगणेश किया | कृषि के क्षेन् में भी भूमि- 
स्वामित्व कानून के सुधार का प्रयत्न हो रहा था, परन्तु साधारणतया परिस्थिति 
संतोषजनक नहीं थी। सहकारी समितियों के माध्यम से थोड़ा बहुत प्राम- 
सुधार का कार्थ भी हुआ था। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि राध्ट-निर्माणकारी 
विभागों के मन्त्रियों ने कुछ कार्य अवश्य किया परन्तु एक वस्तुत: जनतन्त्रबादी_ 
तथा उत्तरदायित्वपूर्ण शासन-प्रणाली के श्रन्त॒गंत जो कुछ किया जा सकता था 
डसकी तुलना म्रें बद सब छायामातन्न था। 

मुडीमैन कमेटी-...दैध शासम-प्रणाली “माश्टफूर्ड! सुधार-योजना की मुख्य 
किशेषता थी। चतएव उसके इस प्रकार अ्रसफल सिद्ध हो जाभे पर भाशतीय जनमत 
के सभी पक्ष सुधार-योजना को श्रपूर्ण, श्रसन्‍्तोषप्रद तथा निराशाजनक समभने लगे। 
सन्‌ १६२१ ई० से सन्‌ १६२३ ६० तक भारतीय जनतू विशेष छुब्ध रद्दी ओर कुछ 
ऐसे कारण उठ खड़े हुये (जिनका उल्लेख हम राष्ट्रीय आन्दोलन के श्रध्याय में कर 
चुके हैं). जिनके फलस्वरूप भारतीयों में विरोध-भावना का जन्म हुआ अर स्वराज्य के 
पक्ष में किये जाने वाले प्रचार को बल सिला। परन्तु असहयोग आन्दोलन की स्पष्ट 
अ्रसफलता से राष्ट्रधादियों की सरकारं-विरोधी कार्य-प्रणाली में प्रियर्तन अ्र|वश्यक 


अछताहक + 


हो गया. था। चितरंजनदास तथा मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य दल की स्थापना की 


'अमुामपाल्‍कनक- 
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झोर धारासभाश्रों को सुधारने श्रथवा ध्वंस करने का उहं श्य लेकर उनमें प्रवेश 
किया |_ फरवरी सन्‌ १६२४ ई० में केन्द्रीय धारासभा में मारत की वेधानिक प्रगात 
पर एक महत्वपूर्ण विवाद हुआ जिसमें मोतीलाल नेइरू ने भारत में पूर्ण उत्तरदायी 
शासन की स्थापना तथा उसकी योजना बचाने के लिये एक्र-प्रविध्ित्रि ग्ोलग्रेज्ञ सम्मे 
लन बुलाये जाने की माँग की | नेहरू जी का थह प्रस्ताव भारी बहुमत से स्वीकार 
किया गया। दस पर भारत सरकार ने सन्‌ १६१६ ई० के कानून द्वारा प्रचलित 
शासन प्रणाली के व्यावद्दारिक अनुभव का अध्ययन करने...तथा उसके दोषों ह्न् 

करने की सम्भावुनाक्रों पर विचार करते के लिये मर झुलेक्ज़ाण्डर मड़ोमैन के सभा- । 


५ ८ आहकला ४ 


पक्त की थी श्रोर इस पर जीन झंग्रेज्ञ तथा दो भारतीय सदस्यों ने इस्ताक्षर किये ये। 
इसमें कद्दा गया था कि प्रान्तों को मुहत्वपूणु राजनतिक अनुभव प्रास कराने में सन्‌ 
. १६१६ के कानून को यथेष्ट .सफ़द्यक्षा मिली है। इसके अ्रतिरिक्त इस रिपोर्ट में द्वेध- 
जि के अन्तर्गत प्रशासन-ब्यवस्था को झुधारने के लिये सुझाव भी. उपस्थित 
किये गये थे। दूसरी रिपोय अल्पमत पक्ष की थी, जिस पर सूर तेज़बद्दादुर सृप्रू तथा 
तीन अन्य मारतीय सदस्यों ने इस्ताज्षर किये थे | इसमें कद्दा गया था कि दैध-प्रणाली 
बूस्तब में कार्यान्ब्रित द्वोने योग्य नहीं दे । इसमें अनेक स्वाभाविक दोष हैं ओर 
प्रान्तीय व्यवस्था का. सुधार उसी दशा में सम्भव है जब परिस्थिति में पूर्ण तथा सैद्धा- 
न्तिक परिवर्तन दो । देघ शासन-प्रणाली की इस निन्दा का भारतीय जनमत के सभी 
पत्तों पर बड़ा प्रभाव पड़ा | काँग्रेस ने यह राष्ट्रीय माँग ऊँची की कि शीघ्र डी मार / 
वर्ष के लिये पूर्ण ओपनिवेशिक स्व॒राज्य के आधार पर संविधान बनाने के लिये एक.' 
गोलमेज्ञ सम्मेलन बुलाया जाय । ओर सरकार के विर।ध्न.करने पर भी केन्द्रीय धारा- 
सभा ने यद्द माँग भारी बहुमत से स्वीकार कर ली | जहाँ तक द्वैध शासन का सम्बन्ध 
है, अ्रब इड्जलेण्ड के अनुदार राजनीतिश भी इस प्रणाली को व्यर्थ तथा निष्प्रयोजन 
ससकने लगे थे। सुन १६२५ ई० में तत्कालीन भारतमन्त्री लार्ड बकनहेड ने स्वयं 
स्वीकार किया कि दंध शासन-प्रणाली वास्वव में एक. आडस्बरपूर्ण व्यवस्था हे ।| 
उन्दोंने कद्दा कि यह प्रणाली अ्रेग्नेज्ञों के अनुकूल न होने के कारण उन जातियों के 
अनुकूल भी नहीं दो सकती हे जिनपर इज्जलेण्ड की राजनतिक विचारधारा का गहरा 
प्रभाव पड़ चुका होर । 

साइमन कमीशन----उस समय ब्रिटिश सरकार ने भारत की केन्द्रीय धारा- 
सभा द्वारा स्वीकृत राष्टीय माँग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। परन्तु ध॒सके दो 
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२३० भारतीय राजनीति और शासन 


वर्ष पश्चात्‌ सन्‌ १६२७ ६० में उसमे सन्‌ १६१६ ई० के कानून द्वारा प्रस्तावित दस॑ 
बषं की अ्रवधि के पूबे ही परिष्चच्छा (270 0ा79) कमीशन की' नियुक्ति के लिये 
ब्रिटिश लोकसमा. की श्रनुमति माँगी। ८ नवम्बर सन १६२७ ६०. को. इस कमीशन की 
नियुक्ति की घोषणा की गई | इसमें अध्यक्ष सर जान साइमन को मिला कर कुल 
७ अंग्रेज सदस्य-ये+ इसका उद्देश्य सन १६१६ ई० को सुधार-योजना के अनुभवों 
की विवेचना करते हुये इस विषय में मत प्रकट करना था कि (उत्तरदायित्वपूर्ण _ 

शासन के सिद्धान्तों की स्थापना किस सीमा तक .बाँडनीय होगी ।” भारतीय जनता 
चाइती थी कि इस कमीशन के सदस्यों में कुछ भारतीय भी हों, परन्तु जबमत्‌ की अब- 
हेलन[ कर इस “सम्पूर्ण गोरांग कमीशन” (8]] (४४0४ (0णा्रां5४07 ) की 
नियुक्ति की गई थी | इसके परिणाम स्वरूप भारत के सभी राजनेतिक दलों ने कमीशन 
की अत्यन्त तीव्र ञ| लोचुना को । काँग्रेस, उदारबादी, मुस्लिम लीग आ्रादि सभी दल 
कमीशन के निर्माण से असंतुष्ट ये ओर उसके गौरांग स्वरूप को भारत के राष्ट्रीय 
आत्म-सम्मान का अपमान समझ कर उसके साथ सह्योग करना अस्वीकार कर चुके 
थे। इतना ही नहीं, भारतीय नेताओं ने एक उद्देश्य-पत्र भी निकाला जिसमें उप- 
रोक्त असहयोग की घोषणा करते हये कद्दा गया था कि कमीशन के सदस्यों का चुनाव 
इस प्रकार द्वोना चाहिये कि भारतीय राजनीतिश्ञ भी श्रग्रेज्ों के साथ समता के स्तर 
पर मंत्रणा में भाग ले सकें। २४ नवम्बर को ब्रिटिश लोकसभा ने निश्चय किया कि 
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मारत की व्यवस्थापिका सभा कमीशन के समान स्तर की एक भारतीय समिति नियुक्त 
(६, रंगी तथा दोनों कमेटियाँ साक्ष्य संग्रह करने के पश्चात्‌ अपनी-अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश 

१ लोकसभा के दोनों आगारों की एक संयुक्त समिति के समक्ष उपस्थित करंगी | परन्तु 
यद्द निर्णय बहुत देर में हुआ | इधर साइमन कमीशन के वहिष्कार को आशातीत 
सफलता मिल रद्दी थी। अ्रत: भारतीय व्यवस्थापिका सभा ने साइमन कमीशन के 
साथ सहयोग करने के लिये उपरोक्त भारतीय समिति नियुक्त करना भी स्वीकार नहीं 
_किया। इस पर स्वयं वाइसराय ने विधान-सभा से.५४ सदस्यों को ब्रामज़्द .कर 

दिया ओर राज्य-परिषद्‌ ने अ्रपने ३ सदस्य निर्वाचित किये । 

नेहरू रिपोट--श्धर काँग्रेस के नेतागण उद्रारबादियों से परामश कर रहे 

थे ओर अन्त में वे इस निश्चय पर पहुँचे कि इस अ्रबसर पर दोनों दलों को मूल 
राष्टीय माँग प्र सहमत द्ोकर संयुक्त मोर्चा उपस्थित करना चाहिये | सन्‌ १६२८ ई० 
में लखनऊ के सबृद्धल- कम्मेबन-(५]|- 7:८४ (१070767८8) में इस धारणा 
को ठोस स्वरूप मिला। इस सम्मेलन में द्वी नेहरू-कमेटो की ऐतिहासिक रिपोर्ट का 

निर्माण हुआ । नेहरू-रिपोर्ट के प्रारूप का ग्राधार स्व-शासित उपनिवेशों, के तंबिधानों _ 
) के आधार पर भारत फे लिये पूर्ण उद्धरद्वायी शासन था। इसके अनुसार राज्य को. 
2. विधायो शक्ति ब्रिटिश सन्नाद तथा भारत की दिश्वागारिक्‌ भारासभा को सौंपी गई थी; 
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दैध शासन-अशाली तथा देश की वैधानिक प्रगति २३६ 
3 कार्यकारिणी शक्ति सम्नाद में निद्चित मानी, गई थी, परन्तु उसका प्रयोग सम्राट के 


प्रतिनिधि भारत के गवर्नर-जनरल द्वारा किये जाने का प्रस्ताव.था। गवर्नर-जनरल 

५ वेधानिक प्रधानूमन्त्री_(००7४7ए४०४०७| ॥८७0) था तथा अपने मन्त्रिमएडल 
5 की मन्त्रणानुसार ही कार्य कर सकृता था। प्रधानमन्त्री की नियुक्ति का. अ्रधिकार 
6 गवनेर-जनरल को दिया गया था, परन्तु कार्यकारिणी के शेष सदस्यों की नियुक्ति 
प्रधानमन्त्री की मन्त्रणा पर निर्भर थी | केन्द्रीय धूरासभा के निम्न आगार का निर्वा 

“ चन वयस्क मताधिकार के आधार पर, तथा उत्तर-आग[र का निर्वाचन प्रान्तीय 
। धारासभाश्रों ढ्र|रा होने की व्यवस्था की गई थी | संविधान में एक अखिल भारतीय 
| * संघ की रूपरेखा बनाई गई थी ओर एक सर्वाच्चि न्यायालय (5प97९77८ (४0०१४) 
हे की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। देशी राज्य अपने विशेषाधिकारों का संघ के 
पक्ष में त्याग करने के पश्चात्‌ संघ में सम्मिलित ह। सकते थे। संघ तथा प्रान्तों के 

|. बीच आय-साध्रद्दों के विभाज़न पर विचार करने के लिये एक कमीशन की नियुक्ति का 
आयोजन था। तत्कालीन कन्द्रीय कमंचारी वग ((८आग9] 52८7शं८८४) के संघीय 
कर्मचारी वर्ग में परिणत द्वो जाने की व्यवस्था थी ओर उन पर भारतीय धारासभा का 

» पूर्णाधिकार होता । नयी भारतीय व्यवस्थापिका सभा को भारतीय सेना के लिये कानून 
” बनाने और बृजट स्वीकार करने का अधिकार द्विया गया-थ और सेना का नियन्त्रण 
उत्तरदायी भारतीय रक्षामन्त्री के द्वाथो मं सोॉंपा गया था। साम्प्रदायिक समस्या के 
समाधान के लिये संविधान में ही एक अधिकार-पत्र के समावेश की योजना थी जिसमें 

| ६ सभी भारतीयों को धर्म _वथा विश्वास की स्वतन्त्रता देने, वयस्क मताधिकार का 
प्रचलन करने, मुसलमानों के लिये स्थानं। के आरक्षण तथा उनके चार बहुसंख्यक 
प्रान्त बनाने के उद्दु श्य से प्रान्तों के पुनविभाजन का आश्वासन द्विया गया था। 


संक्षेप में कह्ा जा सकता है कि नेहरू रिपोट में क्रियत््मक्‌ सामान्य बुद्धि का परिचुय्र 
देते हुये सभी है हर ३ पर प्रक किक 22:28 था। 
लाडे इविन “ला ने सन्‌ १६२८ ई० के प्रारम्भिक 


मद्दीनों में भारत का पहला दोरा किया ओर तीन मास तक यहाँ रहकर परिस्थिति 
का साधारण निरीक्षण किया। अप्र में कमीशन इज्जलेण्ड लोट ग़द्या | परन्तु अक्टू- 
बर में ओर साक्ष्य संग्रह करमे के लिये उसने भारत का दूसरा द्वोरा किया। इधर 
बहिष्कार भी पूर्वब॒त्‌ चल रदह्दा था। अ्रतएव कमीशन के निष्कर्षों में मान्यता का 
अभाव स्वाभाविक द्वी था|. लाड इबिन स्वयं मन्त्रणा के लिये इद्धलेण्ड गये ओर. 
वहाँ से लोबकर उन्होंने भ्रपनी ३१ अ्रक्टूबर न मिड मना ६० की प्रसिद्ध घोषणा की। 
इस घोषणा में कहा गया था कि भारत की राजनंतिक शआ्ाकाँज्ु का लक्षय ओपनिवे- 
शिक स्व॒राज्य है श्रोर साइमन कमीशन तथा भारतीय सर्मिति की रिपोर्ट आ जाने पर 


न्दन में एक गोलमेज़ सम्मेलन बुलाया जायेगा, जिसमें ब्रिटिश सरकार. ब्रिटिश 


कर्ज्ड 


११२ : भारतीय राजनीति और शासन 


. भारत तथा5देशी राण्यों के प्रतिनिधियों के साथ मिल कर उसे अन्तिम योजना के 


विषय में अधिक से अ्रधिक सहमति प्राप्त करने का प्रयत्न करेगी जो सप्ना्टू की सर- 
कार द्वारा ब्रिटिश लोकसभा के सम्मुख प्रस्तुत की जायेगी। हम पहले ही देख चुके 
हैं कि वाइसराय की इस गोलमोल घोषणा से असन्तुष्ट होकर ही कांग्रेस. ने... द्विततस्वर 
सन्‌ १६२६ र० में अपना लक्ष्य ओपनिवेशिक स्वराज्य से बदलकर पूर्ण सूर॒रुय, 
कूर लिया 

साइमन कमीशन की रिपोर्ट--यद रिपोर्ट मई सन्‌ १६३० ई० में प्रकाशित 
हुंई। ओर नेहरू रिपोर्ट से पूर्णत: विपरीत आदर्शों पर आ्राधारित थी। इसके अनु 
सार मारत को ओपनिवेशिक स्वराज्य मिलने की कोई संभावना नंहीं थी। इतना दी 
नहीं, कमीशन ने उत्तरदावित्वपूर्ण केन्द्रीय शासन तक की सिफारिश नहीं की थी 
साइमन कमीशन की सिफारिशों की संक्षिप्त विवेचना इस प्रकार की जा सकती है:-..- 

(१) प्रान्तों में वस्तुत: उत्तरदायित्वपू्ण शासन की स्थापना की जाय। 
शासन प्रणाली सफल नहीं हो सकी थी, अंतएव उसका निश्चित रूप से अन्त कर 
दिया जाय। शान्ति तथा सुब्यवस्था (!8५४ 270 ०70८7) सहित सभी प्रान्तीय 
विषय मन्त्रियों के नियन्त्रण में दे दिये जायेँ जो विधानसभा फे प्रति उत्तरदायी हों। 
परन्तु इच्छित प्रान्तीय स्वराज्य की सफलता के लिये श्रमिरक्षण आवश्यक हैं| श्रतएव 
गवनर को कुछ ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त रदें जिनके बल पर वह प्रान्त की #शान्ति- 
सुव्यवस्था|श्रल्पसंख्यकों की रक्षा, आदि महत्वपूर्ण विषयों में अपने मन्त्रियों की 
मंत्रणा के विरुद्ध भी कार्य कर सके । प्रान्तों पर भारत सरकार के पूर्ण नियन्त्रण की 
भी व्यवस्था थी । 

(२) अधिक उत्तरदायित्व-बहन के लिये अधिक विस्तृत जननत का अ्राधार 
आवश्यक है। श्रतएव प्रान्तीय धारासभाशों-का विल्वार.किया जाये तथा प्रान्तीय 
निर्वाचन के मताधिकार की सीमायें बढ़ाई जायें | प्रान्तीय घारासभाओं के निर्याचन 
प्रत्यक्ष हीं तथा जातीय एवं साम्प्रदायिक प्रेदभाव के कारण विभिन्न सम्प्रदायों को 
पृथक प्रतिमिधित्व दिया जाय | 

(३) केन्द्रीय शासन के क्षेत्र में, रिपोर्ट में स्वशालित राज्यों के एक भारतीय 
संत्र की कल्पना की गई थी। कमीशन केन्द्रीय व्यवस्था में द्वेंघ-प्रणाली आरम्म करने 
के पक्त में नहीं था। यह शञ्रत्यावश्थक स्वीकार किया गया था कि केन्द्रीय कार्यकारिणी 
एक हो तथा उस पर धारासभा का मियन्त्रण न हो। परन्तु यह स्थिति सदा नहीं 
श्रंल सकती थी, श्रतएथ देशी राज्यों के संघ में सम्मिलित हो जाने के पश्चात्‌ इस पर 
पुनर्वियार करने की व्यवस्था थी। संघीय व्यवस्थापिका समा द्वि-आगारिक हो परन्तु 
संघीय विधानसभा प्रत्यक्ष तिर्पाचित न होकर प्रान्तीय कौंसिलों के लदस्यों द्वारा चुनी 
जाय। प्रास्तों के बीच स्थानों का विभाजन जनसंख्या के श्राधार पर किया जाथ | 
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राज्य-परिषद्‌ में प्रत्येक प्रानन्‍्त के तीन-तीन सदस्य हों | केन्द्रीय व्यवस्थापिका को 
कार्यकारिणी के प्रदच्युत करने का अधिकार न हो | वास्तव में केन्द्रीय शासन में 
उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का प्रयोग प्रान्तों के उत्तरदायी शासन की सफलता पर 
निर्भर माना गय« था। अ्रत: उसके लिये प्रतीक्षा अनिवार्य थी। 

(४) मारत तथा इज्जलेंड के पारस्परिक सम्बन्धों के क्षेत्र में, भारत की रक्ता 
के विषय को अभी बहुत समय तक केवल भारत का उत्तरदायित्व नहीं समझा जा 
सकता था। यह उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार अपने ऊपर ले सकती थी और ऐसी 
दशा में भारत को केवल अपनी श्रास्तरिक शान्ति-सुब्यवस्था के लिये आवश्यक सेना 
का संधघारण करना था। इसका स्पष्ट अर्थ यह था कि भारत. की विशाल सेना पर 
इड्लेंड का नियन्त्रण रदे परन्तु उसके व्यय का भार भारत वहन करे | 

(४) अखिल भारतीय कमंचारीवर्गों की मरती भारतमन्त्री द्वी किया करें और 
कॉसिल-सद्दित गवर्नर-जनरक्ष पर उतका आधिप्रत्य.पूर्ब॑बत्‌ बना. रहे | 

(६) समय-समय पर सुधारों की जाँच करने की प्रथा का ग्रन्त कर दिया 
जाय और नया संविधान ऐसा दो कि उसमें स्वयं झपने-विकास-. की -सम्भावनायें 
उपस्थित हों |. ' । हर 

(७) ओर अन्त में, कमीशन ने सिफारिश की थी कि सम्राट भारत के लिये 
एक कॉसिल की स्थापना करे जिसमें ब्रिटिश मारत तथा देशी राज्य, दोनों के प्रति- 
निधि सम्मिलित हों। यह कॉसिल सामान्य हित के सभी प्रश्नों पर विचार-विनिमय 
किया करे, परन्तु इसे केवल परामश्श देने का ही अधिकार हो। 

कोष (६८४7) ने अपनी पुस्तक (0070500प॥07्रश्नी छलिाडाएाए 
[702) में इस विषय पर अपना मत प्रकट करते हुये लिखा है कि “साइमन रिपोर्ट 
की पूर्ण श्रस्वीकृति सम्भवत: भारतीय जनमत की मू्खंता थी। यदि यह स्वीकार कर 
ली गई होती-*****०-* तो बाद की योजनाओं से कहीं पहले प्रान्तों में उत्तरदायित्व- 
पूर्ण शासन की स्थापना हो गई होती ।” परन्तु वास्तविकता यह है कि साइमन 
कमीशन ने जिस प्रान्तीय स्वराज्य की सिफारिश की थी उसमें आवश्यकता से भी 
अधिक अभिरक्षण जुड़े हुये थे। श्रीर जहाँ तक केन्द्रीय शासन का सम्बन्ध है, कमीशन 
थोड़े उत्तरदायित्व के पक्ष में भी नहीं था| इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कमीशन की 
रिपोर्ट में भारत की राष्ट्रीय माँग नाममात्र को भी स्वीकार नहीं की गई थो। ओर 
इन परिस्थितियों में भारत द्वारा उनकी उपेक्षा भी उचित तथा स्वाभाविक ही थी। 
सर शिवस्वामी श्रय्यर सरीखे श्रनुदारवादी (770067&(८) भी उसे “बूढ़े के ढेर में 
डाल देने” के. पक्ष में थे। 

साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होने के थोड़े हो समय बाद केन्द्रीय 
भारतीय समिति ने मी अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। इनमें अधिकांश रूप में साइमन 
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कमीशन के सुमावों का ही अनुमोदन किया गया था, परन्तु साथ ही यह प्रस्ताव भी. 
किया गया था कि रज्ञा तथा वेदेशिक सम्बन्ध. के अतिरिक्त,शेष सभी विभागों में 
केन्द्रीय कार्यकारिणी को धारासश्ना के प्रति उत्तरदायी द्वोना चाहिये। इधर भारत 
सरकार ने भी अपने तथा प्रान्तीय सरकारों के विचारों पर प्रकाश डालते हुये भारत 
मन्‍्त्री के पास एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया था कि भारत सरकार की स्थिति 
स्वतन्त्र होनी चाहिये। परन्तु शक्तिशाली केन्द्रीय सत्ता तथा गवर्नर-जनरल का 
नियंत्रण आवश्यक था । 

गालमेज़ सम्मेलन--अ्रप्रेल सन १६३० ई० में काँग्रेस ने अपना. सविनय 
अबशा आन्दोलन आरम्भ कर दिया था। आन्दोलन पूर्ण वेग पर था जिस समय 
जुलाई सन्‌ १६३० ई० में बाइसराय ने केन्द्रीय धारासभा के,समक्ष अपने भाषण में 
घोषणा की कि सरकार अ्रथ भी वेधायिक सुधार के ही,पथ का अनुसरण करेगी । 
एक ओर भारत में सरकार का दमन-चक्र निदंय कठोरता के साथ घूम रहा था, 
दूसरी ओर लन्दन में पहले गोलमेज़ सम्मेलन की तैयारियाँ की जाने लगीं। यह 
सम्मेलन १२ नवम्बर सन्‌ १६३० ई० को आरम्म हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन 
स्वयं सम्राट ने किया और इज्जलेंड के प्रधान मन्त्री महोदय उसका सभापतित्व कर 
रहे थे। इसमें इज्जलेंड के तीनों राजनतिक दलों के प्रमुख सदस्य तथा राष्ट्रीय 
काँग्रेस के अ्रतिरिक्क शेष सभी मारतीय सम्प्रदायों तथा संस्थाञ्रों के सदस्य (प्रतिनिधि 
नहीं) भाग ले रहे थे। जिन भारतीयों को सरकार ने इस सम्मेलन में भाग लेने के 
लिये चुना था उनमें से अधिकांश प्रतिक्रियावादी तथा सम्प्रदायवादी ये। तथापि 
पद्दला गोलमेज्ञ सम्मेलन किसी सीमा तक सफल ही रहा | इसमें भारत में संघराज्य 
स्थापित करने की सिफारिश की गई और देशी नरेशों तक ने अपने अधिकारों की 
रक्षा की माँग करते हुये उसमें सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट की| सम्मेलन में 
उत्तरदायित्वपूण केन्द्रीय शासन के सिद्धान्त का समथुन्‌ किया गया और कद्दा गया 
कि भविष्य में भारत को अपनी रक्षा स्वयं करने के लिये तत्पर रहना चाहिये। 

. सम्मेलन के निष्कर्षों की विस्तृत समीक्षा से यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी 
पक्त भारत में एक ऐसे संघ-राज्य की स्थापना चादइते थे, जिसमें ब्रििश भारत के 
प्रान्तों के साथ-साथ देशी राज्य भी सम्मिल्रित द्वों। इस विषय में भी कोई मतभेद 
नहीं था कि संघीय व्यवस्थापिका सभा द्वि-आगारिंक हो, जिसका उत्तर-श्नागार .प्रान्तीय 
धारासभाश्रों द्वारा निर्वाच्रित दो, परन्तु निम्न-आगार के _ लिये साधारण निर्वाचन- 
क्षेत्रों और प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली का प्रयोग किया जाय | और गवर्नर-जनरल 
अपने रक्षा तथा वेदेशिक सम्बन्धों के विशेष उत्तरदायित्व क्रे-स्षेत्रों के अतिरिक्त श्रन्य 
सभी बातों में अपने मन्त्रियों का. परामश मान कर कार्य करे। देशी राज्यों तथा 


ब्रिटिश भारत की स्थिति में श्रन्तर था । देशी राज्य उत्तर-झागार में झाघे तथा निम्न-.... 


द्रैघ शासम-प्रणाली तथा देश की वेधानिक प्रगति र३६ 


आागार में तिहाई स्थानों की माँग कर रदे थे, परन्तु ब्रिगिश भारत के प्रतिनिधियों का 
कहना था कि प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दोना चाहिये। वे उत्तर-श्रायार 
में देशी राज्यों को दीर्घानुपात देने के लिये भी तत्पर थे,। सम्मेलन में यह भी निश्चय 
किया गया कि प्रान्तों में देध-शासन्‌ प्रणाली का अन्त दो जाना चाह्विय्रे,श्लोर उसके स्थान 
पर ऐसे सम्पूर्ण प्रान्तीय स्व॒राज़्य की . व्यवस्था होनी चाहिये जिसमें सभी विषयों का 
प्रशासन एक संयुक्त उत्तरदायित्वपूर्ण मन्त्रिमए्डल के श्रधिकार में हो। व्यवस्थापिका 
सभाश्रों के लिये मताधिकार का क्षेत्र बढाने का भो प्रस्ताव था, परन्तु वयस्क मता- 
धिकार का सिद्धान्त क्रियात्मक नहीं समझा गया। 

इस प्रकार यहद्द स्पष्ट हो जाता है कि इस सम्मेलन में यथेष्ट प्रारम्भिक कार्य 
सफलतांपूवंक कर लिया गया था। परन्तु साम्प्रदायिक मतभेद तथा सन्निद्दित हितों, 
के कारण वेधानिक प्रगति का मार्ग अब भी अवरुद्ध था। रक्षा विभाग का आरक्षण, 
कर्मचारीवर्गों के श्रधिकारों का श्रमिरक्षण तथा अल्पसंख्यकों का यह इठ कि राज- 
नेतिक समभोते के पहले साम्प्रदायिक समझोता श्रावश्यक है--यह प्रगति-पथ की तीन 
अभेद्य दीवारें थीं। उदाइरण के लिये जिन्ना साइब की १४ शर्तें दी एक ऐसी चट्टान 
के समान थीं जिससे टकरा कर प्रगतिशील तत्वों की सारी आशायें चूर-चूर हो जाती 
थीं। सम्मेलन के अ्रन्त में एक वक्तव्य देते हुये प्रधान मन्त्री महोदय ने कहा कि 
भारत को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन अवश्य मिलेगा, परन्तु संक्रान्तिकाल. के लिये कुछ 
श्रधिकारों का आरक्षण आवश्यक है। उन्होंने काँग्रेस को भी बेधानिक प्रगति के 
इस महान्‌ कार्य में हाथ बँटाने के लिये निमन्त्रित किया। इसके बाद दी काँग्रेसी 
नेता कारा-मुक्त कर दिये गये और इतिद्दास-प्रसिद्ध गाँधी-इविन समझ्ोते पर इस्ता- 
“पर हुये । 

गाँधो-इबिन समकौते के अनुसार यह निश्चय हुआ कि काँग्रेस श्रब 
गोलमेज़ सम्मेलन का वदिष्कार नहीं करेगी। इसके थोड़े दी समय बाद कराँची में 
कॉमग्रेस का अधिवेशन हुआ ओर उसमें गोलमेज़ सम्मेलन के दूसरे अ्रधिषेशन के 
लिये काँग्रेस की ओर से महात्मा गाँधी को एकमात्र प्रतिनिधि नियुक्त किया गया | 
परन्तु गोलमेज्ञ सम्मेलन का अधिवेशन आरम्म होने के पहले ही, भारत तथा इज्लैंड 
की सरकार में महत्वपूर्ण परिवर्तन द्वो गये थे। लार्ड विलिंगडन मारत के नये वाइसराय 
द्ोकर आ्रा गये थे और इज्जलेंड में मजदूर दल की सरकार बदल चुकी थी। नई 
सरकार कहने को तो राष्ट्रीय थी परन्तु उसका स्पष्ट कुकाब अनुदार पक्ष की ओर था| 
मि० वेजउड बेन (/४८१28७४००१ 8८77) के स्थानपर सर सैमुएल द्ोर ($&7ए०८। 
०97८) भारत मन्त्री दो गये ये और वे एक अत्यन्त इटी तथा अनुदार राज- 
नीतिश थे। इन नये शासकों ने गाँधी-इविन समझौते को बर-बार भज्ञ करने में ही 
उसका सम्मान समझा और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि महात्मा गाँधी ने 
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छुन्ध होकर अपना गोलमेज़ सम्मेलन में भाग लेने का निश्चय दी बदल दिया। 
परन्तु बाद में लार्ड विलिंगडन ने उनकी बहुत सी कठिनाइयों का समाधान कर दिया 
आर वे फिर जाने फे लिये सहमत द्वो गये। सम्मेलन ७ सितम्बर सन्‌ १६३१ ई० को 
आरम्म हुआ | इसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य दो कमेटियों द्वारा हुआ | इनमें 
से एक कमेटी संघ की रूपरेखा तथा दूसरी अल्पसंख्यकों के प्रश्न पर बिचार करने के 
लिये नियुक्त की गई थी | गाँधी जी इन दोनों कमेटियों के सदस्य थे। वे सम्मेलन की 
सारी कार्यवाही के केन्द्र थे। उन्होंने सम्मेलन को विश्वास दिलाया कि काँग्रेस केवल 
एक दल नहीं अपितु एक राष्ट्रीय संस्था है। वह केवल ८५४ भारतीय जनसंख्या का 
दी नहीं, सभी साम्प्रदायिक अल्पमतों का भी प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने कहा 
कि काँग्रेस ने सदा देशी राज्यों की माँगों का समर्थन करते हुये भी उनके घरेलू 
मामलों में इस्तक्षेप न करने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है 
कि काँग्रेस देशी नरेशों की भी सेवक है| काँग्रेस अखिल भारत की एक प्रतिनिधि दी 
नहीं एकमात्र उचित प्रतिनिधि है, क्‍योंकि अ्रन्य मारतीय प्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वा- 
चित द्ोकर नहीं, सरकार की कृपा के बल पर इड्जलैंड आये हैं। संघीय रूपरेखा 
कमेटी ([7८१८ए७ $7प८ए7८ट (४/0777700८८) ने नये संविधान से सम्बन्ध 
रखने वाले प्रश्नों पर ओर विचार-विनिमय किया | नरम दल तथा मुस्लिम लीग के 
प्रतिनिधियों का कह्दना था कि पदले गोलमेज़ सम्मेलन के उस निश्चय में किसी 
प्रकार का परिवर्तन न किया जाय जिसके श्रनुसार संक्रान्तिकाल (92८700 0 प्रथ्या- 
8007) के लिये केन्द्र में द्ैध शासन की सिफारिश की गई थी। वे रक्षा, वेदेशिक 
सम्बन्ध तथा श्रर्थ विभागों में कुछ आरक्षण (728277200॥78) तथा अभिरक्षण 
(४2८६००7:०8) स्वीकार करने के लिये भी तैयार ये। परन्तु मद्दात्मा गाँधी संक्राति- 
काल श्रथवा देध शासन के सिद्धान्तों को ही नहीं मान रहे ये। वे तो पूर्णतया 
उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की अविलम्ब स्थापना का आग्रइ कर रहे थे। सम्मेलन ने 
एक प्रस्ताव यद्द भी किया कि संघीय धारासभा के निम्न-आगार में ३०० सदस्य हों 
झोर इनमें से १०० देशी राज्यों के प्रतिनिधि हों | उत्तर-आगार के लिये प्रार्न्त|य 
धारासभाश्रों द्वारा श्रप्रत्यज्ष निर्वाचन की व्यवस्था सोची जा रदहदी थी। हशसमें देशी 
राज्यों के ८० तथा कुल मिला कर २०० सदस्य हों ओर दोनों आगारों को. समान 
तथा! समवर्ती अधिकार प्राप्त हों। संघीय न्यायपालिका के विषय में सम्मेलन ने 
सिफारिश की थी कि भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाये परन्तु प्रिवी 
कौंसिल का भारतीय उच्च न्यायालयों के निर्ण॑यों के विरुद्ध श्रपीलें सुनने का अधिकार 
पूववत्‌ बना रहे | 

गोलमेज्ञ सम्मेलन का यद्द अधिवेशन पहले अ्रधिवेशन की अ्रपेज्ञा अधिक 
झसफल सिद्ध हुआ झोर इसका मुख्य कारण सम्प्रदायवादी नेताओं का दुश्रइपूर्ण 
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दृष्टिकोण था। ब्रिडिश सरकार उनके पीछे थी ओ्रोर वे किसी प्रकार का सममोता 
करने के लिये तैयार नहीं थे। उनके रहते कोई उचित श्रथवा न्यायसंगत सममोता 
असम्भव था ओर इसी साम्प्रदायिक समस्या में उलझ कर सम्मेलन भज्ञ दो गया | 
परन्तु महात्मा गाँधी उस समय भी यही श्ाग्रद् कर रहे थे कि संविधान-निर्माण का 
कार्य रुकना नहीं चाहिये। साम्प्रदायिक समस्या के सम्बन्ध में उन्होने यद्द सुकाव 
उपस्थित किया कि संविधान सम्पूर्ण हो जाने के पश्चात्‌ इसका निर्णय एक न्याया- 
घिकरण (]ए4लंथ धप्रं०पघ०])) के दाथों में सौंप दिया जाना चाहिये। उधर 
ब्रिटिश प्रधान मन्‍्त्री ने कद्दा यदि भारतीय स्वयं इस विषय में कोई सर्व॑स्वीकृत 
सममोता प्रस्तुत नहीं करते तो सारी योजना अ्निश्चित काल के लिये स्थगित करना 
श्रावश्यक हो जायगा | एसी दशा में ब्रियिश सरकार को भारतीयों के प्रतिनिधित्व की 
समस्या इल करने के साथ-साथ ऐसे प्रतिबन्ध तथा संतुलन के उपाय भी खोजने होंगे 
जिनसे अ्रल्पसंख्यक- हितों की उचित रक्षा हो सके | अपने अन्तिम भाषण में प्रधान 
मन्त्री ने एक बार फिर अपना अ्रस्पष्टटलआ अआ्राश्वासन दोहराया कि संध-व्यवस्था, उत्तर- 
दायित्वपूर्ण केन्द्रीय शासन तथा प्रान्तीय स्वराज्य आदि के विषय में पइले सम्मेलन 
द्वारा निर्धारित नीति का हद्वी पालन किया जायगा | परन्तु महात्मा गाँधी को इससे 
संतोष नहीं हुआ और भारत लौट कर उन्होंने फिर अ्रपना सविनय श्रवजश्ञा आन्दोलन 
ऋारम्भ कर दिया | 

ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारत का यद्द संघ जिस समय श्रपने पूर्ण 
वेग पर था, अगस्त सन्‌ १६३२ ई०» में इड्नलेंड के प्रधान मन्त्री रेमज़े मेकडानल्ड ने 
साम्प्रदायिक परिनिणय की घोषणा की | इस परिनिणंय में उन सम्प्रदायों के लिये, 
जिन्हें पहले से प्रथक प्रतिनिधित्व प्राप्त था, स्थानों का विभाजन किया गथा था श्रौर 
साथ द्वी दलित वर्गों को दिन्दुश्रों से दूर करने के उद्देश्य से उन्हें भी इस व्यवस्था 
में सम्मिलित कर लिया गया था | इस प्रकार मारत को धरम के ग्राधार पर विभाजित 
करने का अ्रथ एक भयानक प्रकार की धर्मान्धता को प्रोत्साइन देना था। इसे 
पपरिनि्यय! (8४७7०) कहना भूल हे, क्‍योंकि वास्तव में यद्द ब्रिटिश सरकार का 
निंयमात्र था। यह हिन्दुओं के प्रति, ओर विशेषकर बद्धाल तथा पंजाब के अल्प- 
संख्यक हिन्दुश्रों के प्रति, एक भारी अन्याय था। महात्मा गाँधी ने दलित वर्गों के 
हिन्दुओं से अलग किये जाने पर आपत्ति की ओर विरोध-स्वरूप श्रनिश्चित काल के 
लिये झ्ननशन आरम्भ कर दिया | थोड़े द्दी समय में उनके स्वास्थ्य की स्थिति विशेष 
चिन्त।जनक हो गई जिसके फलस्वरूप पूना में हिन्दुओं तथा दलित बर्गों के नेताओं 
ने एक सममोते पर हस्ताक्षर किये। इस सममोते के अनुसार साधारण (हिन्दुओं के) 
स्थानों में कमी तथा दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व में भारी वृद्धि की गई। दलित वर्गों 
को साधारण देशों में मतदान का अधिकार दिया गया, परन्तु इसके अतिरिक्त भी उन्हें 
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अपने वर्ग के लिये निर्धारित संख्या के चोगुने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया 
गया था | इसका स्पष्ट अर्थ यह था कि दलित वर्गों को अ्रस्वीकृत कोई व्यक्ति इन 
स्थानों के लिये नहीं चुना जा सकता था | 
नवम्बर-दिसम्बर सन्‌ १६३२ ई० में लन्दन में गोलमेज्ञ सम्मेलन का तीसरा 
अधिवेशन हुआ । इसमें केवल ४६ प्रतिनिधियों ने भाग लिया | काँग्रेस की अनुपस्थिति 
में प्रतिक्रियावादी तत्व का, द्वी बोल-बाला रहाय। सर सेमुएल होर ने जानबूक कर इस 
बार पहले श्रधिवेशनों में भाग लेने वाले उन प्रतिनिधियों को निमन्त्रित नहीं किया था 
जिनका दृष्टिकोण समझौते के वातावरण के अनुकूल नहीं था। इस बार श्रमिक-वर्गों 
का प्रतिनिधित्व भी काट दिया गया था। सम्मेलन के इस अन्तिम अधिवेशन का 
मुख्य कार्य केन्द्रीय व्यवस्था पर और अधिक विचार-विनिमय करना था। इतना तो 
पहले ही स्वीकार कर लिया गया था कि संघीय उत्तर-आगार के सदस्य प्रान्तीय धारा- 
सभाश्रों द्वारा निर्वाचित होंगे। और जहाँ तक निम्न-अश्रागार का सम्बन्ध था, बहुमत 
अप्रत्यक्ष की अपेक्षा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के पक्ष में था। गबनर-जनरल तथा 
प्रान्तीय गवनरों के विशेषाधिकारों तथा अन्य अभिरक्षणों की निश्चित व्याख्या की 
गई | हिन्दू प्रतिनिधि चाइते थे कि अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्रीय शासन को मिलें परन्तु 
मुसलमान प्रान्तीय शासन को देने के पक्त में थे। अन्त में यह निश्चय हुआ कि जब 
कभी किसी ऐसी शक्ति का प्रश्न उठे, गवर्नर-जनरल उसका निर्णय किया करे | 
इसके अतिरिक्त संघीय न्यायालय तथा देशी राज्यों का संघ में प्रवेश आदि कुछ श्रन्य 
विषयों पर भी विचार किया गया | सन्‌ १६३३ ६० में ब्रिटिश सरकार ने तीनों गोल- 
मेज़ सम्मेलनों में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर एक श्वेत-पत्र (/४]॥६८ ९००८०) 
प्रकाशित किया जो वास्तव में एक अत्यन्त अनुदार तथा प्रतिक्रियाबादी प्रलेख था । 
यह भारतीय जनता की समस्त प्रियतम आकांक्षाओ्ों का श्रपमान था | 
संयुक्त सेलेक्ट कमेटी की रिपार्ट (]०7४ $ट९०८४ 00ण्रागा८८ 
]२८००7४)--श्वेत-प% ब्रिटिश लोकसभा के दोनों श्रागारों की एक संयुक्त सेलेक्ट 
कमेटी के समज्ष परीक्षा के लिये उपस्थित किया गया। इस कमेटी में कुछ भारतीयों 
को भी सम्मिलित कर लिया गया था परन्तु उनका कार्य केवल साक्ष्य-संग्रह तक ही 
सीमित था, उन्हें कमेटी के विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार नहीं था। इन 
भारतीय प्रतिनिधियों ने दिज्ञ हाईनेस आगाखाँ तथा सर तेजबहादुर सप्रू के नेतृत्व॑ 
में दो भिन्न वेधानिक योजनायें सेलेक्ट कमेटी के विचारार्थ प्रस्तुत कीं। यह निश्चय 
के साथ कटद्दा जा सकता हैं कि इन योजनाओं में किसी प्रकार की अनुचित माँगें नहीं 
की गई थीं, तथापि, जैसा श्री सी० वाई० चिंतामणि ने श्रपनी पुस्तक ५त89 
एणापंट३ 5970९ फ८ एध०? में लिखा है, “उनका ऐसा अनादर किया 
गया मानों वे पागलों को बकवास हों, ओर संयुक्त सेलेक्ट कमेटी के बहुमत ने झपनी 


द्वेघ शासन-प्रयाली तथा देश की वेधानिक प्रगति २३६ 


सिफारिशों में श्वेत पत्र की योजना को थोड़ा और निखार दिया । किन्तु जो प्रस्ताव 
उसने अपनी ओर से किये वे श्वेत पत्र से भी बुरे थे | ऐसे परिवतंनों में सबसे अधिक 
आपत्तिजनक केन्द्रीय विधानसभा के लिये ग्रत्यक्षे निर्बाचन प्रणाली की अ्रस्वीकृति थी। |” 

हस प्रकार संयुक्त सेलेक्ट कमेटी ने कई परिवर्तन किये | राज्य-परिषद के लिये 
उसने सिफारिश की कि उसे अविलयनशील बनाया जाय तथा प्रति तीसरे वर्ष उसके 
एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण किया कर | संघीय विधानसभा के लिये उसने 
सिफारिश की कि उसके सदष्य प्रान्तीय विधानसभाश्रों द्वारा अप्रत्यक्ष प्रणाली के 
अनुसार निर्वाचित हुआ करें श्र देशी राज्यों के प्रतिनिधि शासकों द्वारा नामज़द 
हुआ करे | प्रान्तीय उत्तर-आगार भी अ्विलयनशील हो। और इनके उन्मूलन 
का अधिकार ब्रिटिश लोकसभा को हो, श्वेत पत्र की सिफारिश के अनुसार, 
भारतीय घारासभा को नहीं। कमेटी ने संधीय न्यायालय के प्रकार्या को भी प्रतिबन्ध 
लगा कर सीमिय कर दिया था जिसके परिणाम स्वरूप बह देश का सर्वोच्च न्यायालय 
नहीं रह गया था। 

संयुक्त सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने के बाद लोकसभा ने सर- 
कार को इस रिपोर्ट के सुझावों के अनुसार एक भारत सरकार विधेयक बनाने का 
अधिकार दिया । लोकसभा द्वारा स्वीकृत होकर निकलते-निकलते इस विधेयक में 
अर भी कई परिवर्तन हो गये ओर यह सारे परिवर्तन अनुदार मत को प्रसन्न करने 
के लिये किये गये थे, अतएब भारत के दृश्कोण से विशेष अरुचिकर थे | हाउस आफ 
लाड्‌ स में इस विधेयक का ओर अधिक अश्रनुदार स्वागत हुआ | श्रन्त में यह किसी 
प्रकार लोकसमा द्वारा स्वीकृत हुआ ओर ४ अ्रगस्त सन्‌ १६३५ ई० को समप्नाद की 
अनुमति प्रात्त कर १६३५ का भारत सरकार क्रानून बन गया | 
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तेरहवाँ अध्याय॑ 
सन्‌ १६३५ इं० की संघ-व्यवस्था तथा 
उसकी विचितन्नताएँ 


संघ की स्थापना तथा उसके अ्ज्ल--कई वर्षों तक पिछले अध्याय भें 
वर्णित क्मीशनों, कमेठियों, रिपो्ी, गोलमेज़ सम्मेलनों तथा वाद-विवादों का क्रम 
चलता रद्दा। इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६३५४ ६० में ब्रिटिश लोक-सभा ने एक भारत 
सरकार कानून पास किया | इस कानून में एक प्रकार के प्रान्तीय स्व॒राज्य तथा संघ- 
शासन की व्यवस्था की गई थी। इसके अनुसार बर्मा का भारत से विच्छेद कर दिया 
गया था तथा सिन्ध और उड़ीसा के दो नये प्रान्त बनाकर पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेश 
के साथ-साथ उन्हें भी गवर्नरों द्वारा शासित प्रान्तों के समकक्ष रख दिया गया था। 
इस प्रकार संघ के निम्नलिखित अज्ञ बनाये गये थे :-- (अर) ११ गवनरों द्वारा 
शासित प्रान्त--.मद्रास, बम्बई, बज्भाल, आसाम, संयुक्र प्रान्त, पंजाब, पश्चिमोत्तर 
प्रान्त, बिहार, मध्यप्रान्त, सिन्ध तथा उड़ीसा; (ब) ६ चीफू कमिश्नरों द्वारा शासित 
प्रान्त---ब्रिटिश बिलोचिस्तान, दिल्ली, भ्रजमेर-मेरवाड़ा, कुर्गं, अश्डमन तथा निकोबार 
द्वीप, ओर वह क्षेत्र जो प्रन्थ पिपलोदा के नाम से प्रसिद्ध हे; (स) बे देशी राज्य जो 
स्वेच्छा से उसमें सम्मिलित द्वों। जनजातीय तथा अपवर्जित (0४0०) 270 5- 
०]००८०) क्षेत्र भी संधीय शासन के ही अ्रन्तगंत थे, परन्तु उन्हें केन्द्रीय धारा सभा 
में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था । 

संघ में सम्मिलित होना ब्रिटिश भारतीय अज्ञों के लिये अनिवार्य था परस्तु 
देशी राज्यों के लिये उनकी अपनी इच्छा पर निर्भर था। कोई भी देशो राज्य अपने 
शासक द्वारा प्रवेश सम्बन्धी प्रलेल ([780'प॥67( ०0 30९०८४४४०7) पर हस्ताक्षर 
कर देने पर संघ में सम्मिलित हो सकता था। परन्तु एक बार सम्मिलित दो चुकने 
के पश्चात्‌ संघ से.बाइर जाने का अधिकार किसी देशी राज्य को नहीं था। किन्तु 
ब्रिठिश भारत का प्रत्मेक प्रान्त सम्नाद द्वारा भारतीय संघ की घोषणा दोते दी अपने 
आप द्वी उसका सदस्य बन जायेगा | 

परन्तु संघ की स्थापना से पहले कुछ शर्तों का. पूरा, ड्ोबा. झावश्यक था| 
संबसे पहले तो यथेष्ट संख्या में देशी यज्यों-क्य संघ में सम्मिलित होना आवश्यक था। 
इसके लिये दो प्रकार के मापदण्ड निर्धारित किये गये थे ; (३) संघीय धारासभा के , 
उत्तर-आगार में देशी राज्यों के लिये निर्धारित १०४, रुपानों में से कम से कम, ४२ की. 
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धूर्ति; और (60 सब देशी राज्यों की जनसंख्या का..अधोश । दूसरे, उपरोक्त शर्ते पूरे 
दो जाने तथा सम्राट द्वारा प्रवेश-सम्बन्धी प्रशेख स्वीकार हो जाने के बाद, ब्रिठिश 
लोकसभा के दोनों ञझ्रागार सम्राट के समक्ष एक अभिलेख प्रस्तुत करते हुये उनसे 
भारतीय संघ्र की स्थापना को धोषणा-पत्र निकालने की प्रार्थना करें । ओर अ्रन्त में,...ः 
सम्राट एक नियत तिथि को भारतीय संघ, की स्थापना का घोषणा-पत्र निक ले सन्‌ 
१६३४ ६० के कानून में. संघ-राज्य की स्थापना की कोई अन्तिम तिथि नहीं निश्चित 
की गई थी | और वास्तव में उस संघ की स्थापना की तिथि कभी आई ही नहीं । 

शक्तियों का वितरण--शक्तकियों का वितरण ही संधीय प्रणाली कां सार 
हाता है । सन्‌ १६३४ ३० के भारतीय संघ में शक्तियों का विभाजन तीम सूचियों के 
अन्तर्गत किया गया था | ५हली यूच्ी केवल संघीय विषयो की थी | इसमें कुल मिला 
कर ५६ विषय थे, जिनमें अधिक महत्वपूण रक्षा बदेशिक सम्बन्ध, उत्बरवासन तथा 
जानपंदत्व, (गरराएु/तणा बाते 7८पाथ52007) रल, डाक तथा तार 
विदेशों से व्यापार, नीपरिवहरण (5॥[]97£2), विस्फीट (८४०]0४०८७), शेखास् 
संघीय निर्वाचन तथा सेवा-वर्ग ञ्रादि थे। इस सूची में निम्नलिखित संघीय आाय- 
साधनों का उल्लेख भी किया गया था :- निराक्रम्य कर (0:६४00778), नमक, श्रफीम 
तथा श्रायकर, उत्तराधिकार बलि (४7८८८४»४०४ 0प्र४८७), कुछ विशेष प्रकार की 
मुद्रांक तथा उत्पाद बलि (॥च्रा7[0 870 ०:४८९४९ 0४८४), निगम कर (८07[90- 
क्‍400॥7 ६25८४) तथा संघीय सूची में उल्लिखित विषयों से सम्बुन्धित..अन्य कोई कर 
अथवा बलि। इसके पश्चात्‌ एक सूची पूर्णतया प्रान्तीय विषयों की थी जिसके अधिक 
महत्वपूर्ण विषय निम्नलिखित थे :---शान्ति तथा सुव्यवस्था, पुलिस, काराशह, न्‍्याथ- 
प्रशासन, शिक्षा (बनारस, दिल्ली तथा श्रलीगढ़ के विश्वविद्यालयों के आतिरिक्व), 
स्थानीय स्व-शासन, जन-स्वास्थ्य, भषजिक सहायता (7८0॥0८2] 7८८) इत्यादि | 
प्रान्‍्तीय यूची में निम्नलिखित श्राय साधनों का उल्लेख किया गया था :---- भूमि कर 
उत्पाद बलि (८४८६८), मादक पदार्थों पर कर, म॒द्रांक, कृषि-अआय पर करं, भू: 
पर मृत्यु कर (१८००४) 0०४८४) तथा आमोद-प्रमोद के साधनों, नियुक्ति, 
व्यापार तथा उद्यमों पर कर । ओर अन्त में एक सुमब्र्दी...यद्धी.थी जिसके मुख्य 
विषय निम्नलिखित थे:-- संघीय तथा उच्च न्यायालयों के अतिरिक्त सभी न्यायालयों 
पर क्षेत्राधिकार तथा नियन्त्रण, व्यवहार तथा दश्ड कानून एवं प्रक्रियु (#शं) 270 
एापराणं0॥] [०७ 270 [70०८८०४७7८), विषाद्द तथा विवाइ-बिच्छेद, अभिस्वी 
कार (१0079४0०४), उत्तराधिकार पत्र तथा प्रेन्यास (७79॥3 ३006 (7प्र5), समा- 
चार पत्र तथा मुद्रणालय, नप्ठनिधित्व (937:70]9८५), खाने, कारखाने, तथा 
श्रमिक-संघ, श्रम कल्याण ([800प7 छट[५507८) तथा श्रन.विदाद (]200:४ 
0(॥890(८७) इत्यांदि | 


२४२ भारतीय राजनीति और शासने 


समवर्ती विषयों से सम्बन्धित किसी प्रश्न पर संघीय तथा प्रान्तीय घारासभाश्नों 
के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर साधारणतया सभी देशों में यह नियम 
होता हे कि विवादग्रस्त विषय पर संघीय धारासभा द्वारा निर्मित कानून अधिक मान्य 
समझा जाये। परन्तु सन्‌ १६३५ ई० का कानून बनाने वाली ब्रिटिश लोकसभा यह 
सिद्धान्त स्वीकार नहीं कर सकती थी। उसे भय था कि इस सिद्धान्त की स्थापना हो 
जाने के पश्चात्‌ संघीय शासन के लिये अपनी इच्छानुसार समवर्ती विषयों (207- 
टप्ाप८य 8प्र]००४) के क्षेत्र में एकाधिपत्य स्थापित कर सकना आसान दो 
जायगा | अ्रतएव उसने प्रान्तीय तथा संघीय कानूनों के संघर्ष बचाने का दूसरा उपाय 
खोज निकाला | और इस प्रकार नये कानून में यह व्यवस्था की गई कि यदि कोई 
प्रान्तीय कानून किसी संघीय कानून के विरुद्ध है तो साधारणतया संघीय कानून ही 
मान्य होगा | परन्तु यदि किसी समवर्ती विषय पर प्रान्तीय कानून, आरक्षण के 
पश्चात्‌ गवरनर-जनरल की अनुमति प्राप्त कर चुका है तो वद्द पूर्व-निर्मित संघीय कानून 
से अधिक मान्य होगा | परन्तु संघीय धारासभा इसके पश्चात्‌ भी प्रान्तीय कानून के 
प्रतिकूल उस विधेयक अथवा संशोधन के लिये गवर्नर-जनरल की पूर्व श्रनुमति लेकर, 
उसी विषय पर किसी समय दूसरा कानून बना सकती है। स्पष्ट हे कि यह सारी 
व्यवस्था बड़ी पंचदार थी ओर समवर्ती विषयों के क्षेत्र में प्रान्तीय तथा संघीय धारा- 
पभाओ्रों के विरोधी दावों पर निर्णय देने का पूर्ण अधिकार गवर्नर-जनरल को सौंप 
दया गया था | 

प्रत्येक सम्मव-शक्ति को किसी न किसी विषय-सूची में सम्मिलित कर लेने का 
प्रत्येक प्रयत्न किया गया था | तथापि भविष्य में कुछ नये विषयों के आ जाने की 
नम्भावना को रोका नहीं जा सकता था। सन्‌ १६३४ ६० के कानून के अ्रनुसार 
ऐसी अ्रवशिष्ट शक्कियाँ प्रान्तों श्रथवा संघ को न दी जाकर गव्नेर-जनरल के द्वाथों में 
छोड़ दी गई थीं जो स्वविवेकानुसार प्रान्तीय अ्रथवा संघीय धारयासभा को उनके प्रयोग 
का अधिकार दे सकता था | संसार के प्रत्येक संघ राज्य में अवशिष्ट शक्तियाँ स्पष्ट 
रूप से संघीय श्रथवा प्रान्तीय घारासभा को प्राप्त रहती हैं। परन्तु यहाँ एक अनोखी 
ही प्रणाली अपनाई गई थी | 

देशी राज्य ब्रिटिश भारत के श्रान्तों की अ्रपेज्ञा बहुत कम शक्कियाँ संघ-शासन 
को देना चाइते थे | श्रतएब उनके च्षेत्र में शंक्षियों कां विभाजन दूसरे ही आधार पर 
किया गया | पज बात तो यद्द थी कि देशी राज्यों से संघीय दूची में उल्लि- 
खित ५६ पढ़ों में ४७ की स्वीकृति की आशा की जाती थी। संघ में सम्मि- 
लित होने के इचछुक प्रत्येक राज्य को प्रवेश-सम्बन्धी विज्लेख पर इस्ताक्षर करने होते 
थे और इसमें उन शक्तियों का उल्लेख भी आवश्यक था जिन्हें वह राज्य संघ के 
नियन्त्रण में सौंपने को सहमत हों | प्रत्येक राज्य को इच्छानुसार शक्तियों का उल्केख 
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करने की स्वतन्त्रता थी | इन परिस्थितियों में किसी प्रकार की समानता श्रसम्मव थी। 
इस प्रकार संचीय- घारासभा द्वारा निर्मित एक कानून कुछ रोज्यों के लिये भारंय हो 
सकता था, कुछ के लिये नहीं। और इस परिस्थिति में विचित्र विषभताश्रों की जन्म 
स्वाभाविक ही कम ्प छ | देशी राज्य स्वेच्छापूवंक संघ को हस्तान्तरितें विषयों के 
सीमित ज्ञेत्र में सपा चिकार का प्रयोग कर सकते थे। इसमें शर्त केषल 
इतनी थी कि उनके कानूनों तथा संघीय कानूतों. में..किसी प्रका का- प्रत्यक्ष. विरोध न 
हो। तीसुरे, समवर्ती विषय पूर्णतया देशी. राज्यों के ..अधिकार में थे, उनसे संघीय 
घारासभा का तनिक मी सम्बन्ध नहीं था। श्रौर श्रन्त में, उपरोक्त सीमाओं के परि 
णामस्वरूप, जहाँ तक देशी राज्यों का सम्बन्ध था, संघ फे आथिक अ्रधिकार भी 
बहुत सीमित थे | संघ द्वेशी राज्यों की प्रजा पर केवल दो प्रकार के प्रत्यचन्ञ कर लगा 
सकता था, निगम कर (०09072007 ६४5) तथा झायकर पर विशेष अ्रधिमार 
(87८८) 8प7८७००६८९ ०7 47८077८ 85) | संक्षेप में यह कहा जा सकता है 
कि संघों में सम्मिलित दोने के लिये देशी राज्यों को केवल नाममात्र का. डी..अधिकार- 
त्याग करना पड़ता था, परन्तु एक बार सम्मिलित दो जाने पर वे प्रान्तों के समकक्ष 
सर्भी लाभों के अ्रध्रिकारी. दो. जाते ये । राज्यों के प्रतिनिधि ऐसे कानूनों के बनाने में 
योग दे सकते थे जिनका उनको स्वयं पालन नहीं करना था और ऐसे कर लगाने के 
पक्त में अपना मठ. दे सकते थे जिनसे वे स्वग्र॑ मुक्त -दों। ओर सबसे बड़ी बात तो यह 
थी कि देशी राज्यों की जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या की केवल २४५: दोते हुये 
भी उन्हें संघीय विधाम-सभा में ३३९३२ तथा राज्य-परिषद्‌ में ४०: स्थान दिये गये 
थे। देशी राज्यों को दिये गये सारे विशेषाधिकार वास्तव में श्रनधिकृत थे जिनका 
उदाहरण पहले कभी नहीं मिलता है। ब्रिटिश भारतीय प्रान्तों की जनता की स्थिति 
पर इसका बुरा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। 

संघ शासन तथा उसके अज्ञों के प्रशासन-सम्बन्धों पर दृष्टिपात करने से हमें 
शात होता है कि संघीय कानूनों का सभ्पादन रबय॑ संघ में ही निदित था ओर इसमें 
सन्देहद नहीं था कि सेना, रेल, डाकतार, इत्यादि अनेक संघीय सेवा-बर्गों का प्रशासन 
पूर्ववत्‌ केन्द्रीय पदाधिकारियों के हाथों में ही रहा | परन्तु सभी संघीय काबूनों का 
संघीय कर्मचारियों द्वारा लागू करमा बहुत मेंहगा पड़ता है श्रोर कमी-कभी इसके 
फलस्वरूप श्रज्ध राज्यों से संघर्ष भी हो जाता है। संयुक्त राष्ट अमरीका संसार का 
झकेला संघ राज्य है जिसमें संघीय कर्मचारियों द्वारा ही समस्त श्षंघीय कामूनों के 
प्रवतेन की व्यवस्था है, श्रोर श्रमरीका में प्रशासन-ध्यय इतना अ्रधिक होता है कि 
कोई दूसरा राज्य सम्मबत: सेमाल भी नहीं सकता हे। अतएव सन्‌ १६३५ हैं० के 
भारतीय संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्था की गई थी कि साधारणतया संधीय कानूनों 
का प्रवर्तन संघीय कर्मचारियों द्वारा ही होगा, परन्तु संध-शासत अज्लों को निरिचत 
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उत्तरदायित्व दे सकता था और संघीय कानूनों के सम्पादन में ठील-ढाल न हो इसक्षिये 
गवर्नर-जनरल को प्रान्तों तथा राज्यों की सरकारों को उन कानूनों के उचित प्रशासन 
के सम्बन्ध में बिस्तृत आदेश दे सकने का अधिकार दिया गया था। श्र यदि यदद 
भी थयेष न दो तो गबन॑र-जनरश गबनरों तथा शासकों के नाम उन्हीं आ्रादशा के 
छाधार पर आशा-पत्र निकाल सकता था। और तब उन श्रादेशों का पालन गवर्नर 
झाथवा शासक का विशेष उत्तरदायित्य हो जाता था। 

. आरतीय संघ की विचित्रतायें--सन्‌ १६३५ ६० के भारतीय संघ की अ्रन्य 
देशों तथा ब्रिटिश उप्रनिवेशों में प्रचलित संघ-प्रशालियों से तुलना करने पर हम 
देखेंगे कि दोनों में कुछ ऊपरी समानतायें भले ही दवों, परन्तु भारतीय संघ की कुछ 
अपनी विचित्नतायें थीं जिनके परिणामस्वरूप वह संस्मर के प्रत्येक संघ राज्य से भिन्न 
था | ऊपर से तो उसमें संघ-राज्य के सारे साधारण गुण उपस्थित थे | उसका अपना 
लिखित तथा अपरिवर्तनशील संविधान था जिसमें संघ-शासन तथा अज्लों के बीच 
शक्तियों का निश्चित विभाजन किया गया था। संध के विभिन्न अ्रज्ञों को अपने न्षेत्रों 
में सीमित रखने के लिये उसका श्रपना संघीय न्यायालय भी था। परन्तु उसमें निम्न- 
लिखित विचित्रतायें भी थीं :-.... 

(१) सन्‌ १६३५ ६० के भारतीय संघ की सबसे स्पष्ट विचित्रता उसके अज्लों 
को असमानता थी। सन्‌ १८७१ ६ई० के जमंन संघ के विषय में राष्टपति लावेल 
([,०७८)]) ने कद्दा था कि उसमें एक सिंह, ञ्राधे दर्जन लोमड़ियाँ तथा कोई बीस 
चूदे सम्मिलित थे। हम भी कद सकते हैं कि सन्‌ १६३५४ के भारतीय संघ में “लग 
भग एक दजन पालतू बेल्ल श्रोर कई सौ जंग्रली भेडिये,. त्क़ुड़बग्घे तथा गीदड़?? सम्मि 
लित थे | भारवीय संघ ११ गभनंरों द्वारा शासित प्रान्तों-..-अहाँ वेधामिक तंथा प्रति 
निधि संस्थाश्रों का थोड़ा बहुत आभास देखने को मिल जाता था, ६ चीफ क्‌मिश्नरों 
द्वारा शासित प्रान्तों तथा लगभग ५०० मध्यकालीन सामन्तबाद के सिद्धान्तों के 
झाधार पर निरंकुश शासकों छ्वरा शासित देशी राज्यों का घिचित्र गठबन्धन था | 

(२) श्रज्ञों के श्राक़ार तथा उनकी राजनेतिक चेतना की उपरोक्त असमानता 
के परिणामस्वरूप संघ का वेधानिक आकार भी कुछ विचधिन्न सा हो गया था|. संघ 
के दोनों निश्चित वर्गों के साथ संघीय शक्ति का समान ज्षेत्र नहीं था। दूसरे संघ- 
राज्यों में संघीय-शक्तियों का ज्ञेत्र सभी अज्ों के शिये समान होता है। परन्तु यहाँ 
ब्रिटिश भारतीय प्रान्तों के लिये संघीय श्रधिकार ज्चेन्न समान था, परन्तु देशी राज्यों के 
चेत्र डे प्रवेशपनत्र ([87ए77200 0 8८८८४४०॥7) की शर्तों पर निर्भर था । 
इतना ही नहीं, देश के विभिन्न आगों में शासन की विभिन्न प्रणालियाँ भी पनप रही 
थीं।. ,झ्ोर संघीय; व्यवस्थापिका जमा में प्रतिनिधि भेजने के लिये प्रान्तों के लिये एक 
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मियत्र था और देशी राज्यों के लिग्रे दुसरा; ओर कुछ अंग कई छोटे-छोटे राज्यों को 
मिलाकर बने दोने के काश्ण एकांगी नदीं रह गये थे। संघ का पूरा चित्र वास्तव में 
बड़ा कुरूप था। 

(३) संसार के सभी संघ राज्यों में जनता को संघीय तथा प्रान्तीय, दोइरी 
नागरिकता प्राप्त दोती है परन्तु भारतीय संघ में देशी राज्यों की प्रजा को संघ की 
नागरिकता के श्रधिकार नहीं थे | दूसरे शब्दों में देशी राज्यों तथा ब्रिटिश भारत के 
प्रान्तों के निवासियों के नागरिक-अधिकारों में अन्तर था । 

(४) सन्‌ १६३५ ६० के भारतीय संघ की एक ओर बविचित्रता उसकी निर्माण 
प्रणाली में निहित थी | संसार के श्रधिकतर संघ-राज्य कई स्वतन्त्र, सम्पूर्ण सत्ताधारी 
राज्यों के स्वेच्छापूर्ण सम्निलन का परिणाम हैं ओर इस प्रकार संघ बनाने वाले राज्य 
अपनी कुछ शक्तियाँ केन्द्रीय अथवा संघीय शासन को हस्तान्तरित कर देते हैं । संयुक्त 
राष्ट्र अग्रमरीका, स्विट्ज़रलेंड, कनाडा, आस्ट्रेलिया, इत्यादि के संध राज्यों का 
निर्माण इसी प्रणाली के अनुसार हुआ है। परन्तु सन्‌ १९३५ ई० का संघ भारत 
पर ऊपर से लादा गया था और इसके अनुसार एक एकतन्त्रात्मक राज्य विकेन्द्रीकरण 
की प्रक्रिया द्वारा, बिनो अ्रज्ञों की स्वीकृति प्राप्त किये, अपने आ्रापको कई स्वायत्तशासी 
राज्यों में ववश्डित कर रद्दा था, और इन राज्यों के ऊपर कुछ निश्चित शक्तियों से 
विभूषित एक संघ-शासन भी विराजमान था । 

(५) सन्‌ १६३५ ई० के संविधान में प्रतिनिधित्व की जिन प्रणालियों की व्य- 
पसथा की गईं थी वे भी विचित्र तथा अनुपम थीं। सबसे पहली बात तो यह थी 
कि इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली के यथेष्ट विकसित रूप का समावेश किया गया था 
जिसका स्वाभाविक परिणाम साम्प्रदायिक तथा विश्रंखलता की प्रवृत्तियों को प्रोत्सा- 
हन देना था। इस संविधान में देशी नरेशों, को श्रपने राज्यों के प्रतिनिधियों को 

नामज़द करने का अधिकार दिया गया था, जिसका स्पष्ट श्रर्य जनता के उांचत 
झधिकारों का दरण था। ओर सबसे बड़ी विचित्रता यह थी कि संघीय उत्तर- 
शआ्रागार के लिये जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी (यद्रपि 
इसके लिये भी मताधिकार का क्षेन्न अत्यन्त सीमित था), परन्तु निम्न-आगाः के 
सदस्यों के लिये प्रान्तीय विधानसभाओं द्वारा श्रप्रत्यज्ष मिकॉंचन की प्रणाली ग्रपनाई 
गई थी। अन्य संघ-राज्यों में उत्तर-आगार साधारणतया संपांगों के स्तर की समानता 
स्थापित करता है ओर अप्रत्यक्ष प्रशाली द्वारा .निवांचित होता है। प्रस्तु निम्न 
झागार साधारणतया, राष्टीय एकता प्राप्त करने के जहं श्य से, जनसंख्या के श्राधार 
पर प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा निर्वाचित होता है। भारत में बढती हुई राष्टीय भावना को 


कुचलने के उहू श्य से इसके ठीक उल्लटे सिद्धान्त का, प्रयोग किया गया था। 
४१०५४ ($)कन्री.॥६.३६ ६ संघ को एक और विचित्रता यह थी कि 
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उसमें न तो केन्द्र में और न प्रान्तों में ही पूरोतया उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की 
गई थी। संसार के अधिकतर संध-राज्यों में प्रशासी प्रधान वैधानिक मात्र होते हैं 
उन्हें स्वविवेकानुसार कार्य करने का कोई अधिकार नहीं होता। परन्तु सन्‌ १६३७ के 
भारतीय संबिधान में केन्द्रीय तथा प्रान्तीय, दोनों क्षेत्र के प्रशासी प्रधानों को 
स्वविवेक-प्रयोग के विस्तृत अधिकार (४06 0882८7८४07979 90५८8) दिये 
गये थे। गवनर-जनरल तथा प्रान्तीय गवनंरों के विशेषाधिकारों का क्षेत्र शतना विस्तृत 
था कि, पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, “नया संविधान अवरोधों का समूह 
मात्र था, उसमें संचालन की कोई व्यवस्था नहीं थीम |?” इसके परिणामस्वरूप स्व- 
शासन एक प्रकार से प्रभावद्दीन दिखाबामान्न रद्द गया था। 

(७) संसार के सभी संघीय संविधानों में नागरिकों के भूलाधिकारों का स्पष्ट 
उल्लेख रहता है | परन्तु सन्‌ १६३५ ६० के भारतीय संविधान में इस प्रकार का कोई 
प्रावधान नहीं था। इसके परिणामस्वरूप भारतीय जनता को अब भी कोई नागरिक 
अधिकार प्राप्त नहीं हुये थे | 

(८) भारतीय व्यवस्थापिका सभा को संविधान में कोई संशोध्रत का अधिकार 
नहीं दिया गया था। यदद अधिकार ब्रिगिश लोकसभा के हाथों में दी रखा गया था | 
इस प्रकार भारतीयों के पास संविधान में प्रत्यक्ष श्रथवा श्रप्रत्यक्ञष संशोधन करने का 
कोई उपाय नहीं था। 
राज्यों की तुलना में बहुत अधिक कठोर था । श्रमरीका तथा आस्टेलिया, ओर कई 
बातों में कनाडा के प्रान्तीय-शासन, केन्द्रीय शासन पर इतने निर्भर नहीं हैं, जितना 
भारतीय प्रान्तों को बनाया गया था | प्रान्तों पर भारत के केन्द्रीय शासन का श्रधीक्षण 
एबं नियंत्रण, केन्द्रीय तथा प्रान्तीय दोनों ज्षेत्रों में, अब भी स्वन्यापी था। स्वविषेका- 
नुसार कार्य करते हुये अ्रथवा “अपने व्यक्तिगत! निर्णय पर निभेर प्रान्तीय गवर्नर ऋब 
भी गषनर जनरल के झादेशादुवगर दी चक्षते ये। 

(१०) इस संविधान के सम्वर्ती (207८प777८7४) पया अवशिष्ट (८2 - 
07279) शक्तियों से सम्बन्धित प्रावधान मूखंता की सीमा के बहुत निकट थे। समयर्ती 
शक्तियों के क्षेत्र में सभी देशों में प्रान्तीय नियमों के ऊपर संघीय नियमों को मान्यता 
दी जाती है। परन्तु भारत में इसका निर्ाय गवनेर-जनरल पर छोड़ द्विया गया था। 
अवशिष्ट शक्तियाँ स्पष्ट रूप से किसी पक्ष को दे देनी चाहिये, परन्तु भारत में दोनों 
पत्तों के बीच उनका विभाजन गवनेर.जनरल की स्वेच्छा पर अवलम्बित रखा 
गया था। 
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(११) इस कानून की एक और विचिज्नता प्रान्तीय ग॒वनरों का दोहरा स्व- 
रूप थी। एक ओरे वे प्रान्तों के वेधानिक प्रधान थे ओर दूसरी ओर गुवनर-जनरल 
तथा प्रधानमन्त्री सरीखे उच्च अधिकारियों के प्रतिनिधि | कनाडा तथा आस्यट लिया के 
लेफ्टिनेण्ट-गवर्नर वैधानिक शासक दोते हैं और उन पर ऊपर से कोई नियन्त्रण 
नहीं रहता | 

(१२) ओर अन्त में, जहाँ अ्रन्य संघ-राज्यों में स्वतन्त्र तथा शक्तिशाली, 
न्यायपालिका की व्यवस्था रहती है, मारत में उसका चिन्ह भी नहीं था। कनाडा 
तथा आस्टे लिया के सर्वोच्च न्यायालयों को इतना अ्रधिकार रहता है कि विशेषतया 
बंधानिक मामलों में उनके निर्णंयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। परन्तु 
भारत के संघीय तथा उब न्यायालयों को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया 
गया था श्रोर उनके निर्णयों के विरुद्ध प्रिवी कॉंसिल में अपील की जा सकती थी | 

भारतीय संघ का विरोध--.- उपरोक्त विचित्रताश्रों के कारण ही भारतीय 
जनमत ने एक स्वर द्ोकर सन्‌ १६३४ की सघ-योजना का प्रबल व्रोध किया | 
काँग्रेस, मुस्लिम लीग तथा. उद्ार दल, सभी ने... इसकी निन्‍दा की ओर देशी नरेश 
तक इसे स्वीकार करने में हिचकने लगे। 

कॉग्रेस का कइना था कि प्र॒त्तादित. व्यवस्थापक्र. मण्डल जनता.का अति- 
निधित्व नहीं करते थे | जिन विषयों के लिये कद्दा जाता है कि इन्हें प्रतिनिधि-मन्त्रियों 
के नियन्त्रण में सॉप दिया गया था उनमें वास्तव में कोई सार नहीं था और सबसे 
बड़ी बात तो यह थी कि इस संविधान में विकास की कोई सम्भावना, नहीं थी। 
राष्ट्रीय काँग्रेस संघीय ब्यवस्थापक मण्डल के लिये देशी राज्यों के. प्रतिनिश्चियों की शासकों 
द्वारा नामज़दगी से भी. सदमत नहीं थी.। उसकी धारणा थीं कि प्रान्तीय व्यवस्थापिका 
सभाओं में भी उत्तर-आ्रागारों की व्यवस्था झकारण तथा तकहीन थी। उसके अनु- 
सार रत्ता, विदेश तथा धरम-विभागों के श्रारक्षण तथा गवनंर-जनरल के विशेष उत्तर- 
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तन्त्रात्मक स्वरूप ही नप्ठ दी जाता था। संघीय व्यवस्थापिका सभा का निर्माण भी 
कुछ इस प्रकार किया गया था कि इतनी अधिक लोकप्रिय होकर भी काँग्रेस कभी 
उसमें बहुम्तत न्रह्टीं प्राप्त कर सकती थी। देशी राज्यों के नामज़द प्रतिनिधियों तथा 
साम्प्रदायिक संस्थाओ्रों के प्रतिनिधियों की सम्मिलित संख्या प्रत्येक दशा में काँग्रेस से 
अधिक रहती थी। संघ-व्थवस्था में प्रतिक्रियावादी शासन की अधिक सम्भावना रखी 
गई थी और एक प्रगतिशील केन्द्रीय मम्न्रिमएडल की स्थापना अ्रसम्भव॑ प्रतीत द्वीती 
थी | अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्र में ८० प्रतिशत ब॒जद मताधिकार की सीमा से बादर था । 
संक्षेप में यह कईद्दं जा सकता है कि यद्ध संध-योजना भारत की जनतन्त्रवादी तथा 


प्रगतिशील शक्तियों को उनके विरोधी प्रतिक्रियावादी तत्वों के संगठन द्वारा कुचल 


१४८ भारतीय राजनीति ओर शासमें 


देने की एक गहरी चाल थी । 

सन्‌ १६३५ ३० की संघ-योजना की श्रालोचना करते हुये प॑० जवाहरलाल 
नेहरू ने अपनी पुस्तक १)5207८7७ ० 709? में लिखा है : “संघ को रूपरेखा 
कुछ इस प्रकार बनाई गई थी कि किसी प्रकार का वास्तविक विकास सम्भव न रद्द 
जाय, और भारतीय जनता के प्रतिनिधियों के लिये इस ब्रिठिश-नियन्त्रित शासन 
प्रणाली में संपरिवर्तन अथवा हस्तक्षेप कर सकने का तनिक भी मार्ग नहीं छोड़ा गया 
8 यह रूपरेखा प्रतिक्रियावादी तो थी द्ढी, उसमें बिना किसी प्रकार की क्रांति 
कारी क्रिया के, स्वयं विकसित हो सकने के बीज का भी अभाव था| इस कानून ने 
ब्रिटिश सरकार तथा भारत के देशी नरेशों, ज़मीदारों और दूसरे प्रतिक्रिया बादी तत्वों 
के सम्बन्ध और घनिष्ट कर दिये; इसने प्रथक निर्वाचक-मण्डलों की संख्या बढ़ाकर 
विभाजन की प्रवुत्तियों को बढ़ावा दिया, इसने ब्रिटिश व्यापार, उद्योग, अधिकोषण 
(027778) तथा नो-परिवद्दण (४॥79]97९8) की सर्वोपरि स्थिति को सुदृदू बनाया 
आर इस स्थिति में किसी प्रकार के इस्तक्षेप के विरुद्ध वैधानिक व्यवस्था कर दी-- 
इस प्रकार के इस्तक्षेप को “विभेद नीति? कद्दा गया । इसके श्रन्तगंत भारतीय श्रर्थ- 
व्यवस्था, सेना तथा वेदेशिक सम्बन्धों का नियन्त्रण पूरव॑वत्‌ ब्रिटिश द्वाथों में ही बना 
रहा; ओर इस कानून ने वाइसराय को पहले से भी अधिक शक्तिशाली बना दिया? |”? 


मुस्लिम लीग की मुख्य आपत्ति संघ-शासन के क्षेत्र में हिन्दू-बहुमत से सम्ब- 
न्धित थी। संघीय व्यवस्थापिका सभा में एक-तिद्दाई ब्रिठिश भारतीय स्थान प्राप्त कर 
लेने के बाद भो मुसलमानों को केन्द्रीय शासन में 'हिन्दू-राज्यः का भूय था। मुसल॑- 
मानों के इस भय का एक कारण अधिकतर देशो राज्यों के नामज़द सदस्यों के टविन्दू 
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सन्‌ १६३५ ६० की संघ-व्यवस्था तथा उसकी बविचित्रताएं २४है 


होने की सम्भावना भी थी | वास्तव में.मुस्लिम लीग काँग्रेस से भी अधिक इस कानून 
के विदद्ध थी। अप्रेल सन्‌ १६३६ ई० में मुस्लिम लीग के इम्बई अधिवेशन में सभा- 
पति-पद से भाषण देत हये सर सेयद वज्ीर इसन ने क॒द्दा था : “बास्तव में ब्रिटिश 
लोकसभा हमारे ऊपर एक ऐसा संविधान लाद रही है जो किसी को पसन्द नहीं हे, 
जिससे कोई सहमत नहीं है ।.... . . एक विचित्र कुरूपता का आविष्कार किया गया 
है श्रीर वही, संविधान के आवरण में, भारत को भेठ को जा रह है। यह जनतन्त्र- 
बिरोधी है । यह देश के सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी तत्वों को बल देगा, ओर प्रगति- 
शील विकास में हमारी सहायता करने के स्थान पर जनतन्त्र तथा स्वतन्त्रता को श्रोर 
अग्रसर शक्तियों का बन्दो बनाकर कुचल देगा? |” परन्तु काँग्रेस तथा लीग के 
दृष्टिकोण में एक बात का अन्तर था। काँग्रेस ने सम्पूर्ण कानून का अस्वीकार कर 
दिया था परन्ठ मुस्लिम लीग ने आरक्षणों? को निन्‍्दा करते हुये भी, यह सिर्फारिश 
की थी कि “देश की वर्तमान परिस्थितियों का ध्यान रखते हुये, संविधान की प्रांतीय 
योजना का यथासम्मव उपयोग किया जा सकता है ।”? 

राष्ट्रीय उदारवादी फेडरशन (८0०74) 4॥009] #८१९१०४४०४) के 
नेता सर तेजबहादुर सप्रू तथा श्री जयकर ने, इस संविधान द्वारा पूर्ण स्वशासन के 
परिसीमन की आलोचना की। परन्तु उनका मत था कि इस संविधान को चलाया 
जाना चाहिये। उन्होंने भारतीय नेताओं को इसके परिचालन में भाग लेने का परा- 
भर्श देते हुये आशा प्रकट की कि द्वेघ-शासन तथा आरक्षणों का स्थान शीघ्र ई 
पूर्णतया उत्तरदायाणशासन ले लेगा । 


ओर अन्त में, देशी नरेश भी संघ में सम्मिलित होने के लिये तेयार नहीं थे | 

उन्हें मय था कि अ्रधिक प्रगतिशील तथा राजनेतिक चतना-प्राप्त ब्रिटिश भारत के 
निवासियों के घनिष्ठ सम्पक म॑ आकर देशी राज्यों के निवासी भी सुधार के लिये 
न्दोलुन करने लगेगे | वास्तव में संघ योजना में देशी राज्यों के साथ आवश्यकता 
से अधिक पक्षपात किया गया था। फिर भी देशी नरेशों के इस भ्रम के कारण कि 
उनकी प्रजा भी सुधारों के लिये आन्दोलन करेंगी, उनका सहयोग अत्यधिक संदिग्ध 
हो गया था। कानून में देशी नरेशों की स्वतन्त्रता तथा उनके प्रभुत्व के सफल 


जनता फजियणे ऑजपन्++----5: 
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अभिरतक्षण का प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया गया था। परन्तु इतना होने पर भी संघ॑- 
व्यवस्था के फलस्वरूप उनकी निरंकुशता का विनाश निश्चित था । 

इतना विरोध होने पर भी ब्रिटिश सरकार संघ योजना का आरम्भ कर सकती 
थी। इसके लिये केवल दो बातों की आवश्यकता थी----यथेष्ट संख्या में देशी राज्यों 
की सहमति तथा राष्ट्रवादी जनमत से समकोता | परन्तु दूसरा महायुद्ध आरम्भ हो 
जाने से राजनेतिक परिस्थिति में भारी परिवर्तन हो गया | इसके फलस्वरूप सन्‌ १६३५४ 
६० की संघ योजना युद्ध काल के लिये स्थगित कर दी गई | ओर युद्ध समाप्त होने 
के पहले ही यह भी स्पष्ट दो गया कि अपने वर्तमान स्वरूप में यह योजना कभी 
कायोन्वित नहीं होगी । 


के न- >> अन-+ अलजन+ -++-ककल++-+्यक 


चोदहवाँ अध्याय 
सन्‌ १६३५ इ० के संघ-शासन की रूपरेखा 
(अ ) कार्यकारिणी 


गवरनर-जनरल--सन्‌ १६३५ ई० के संविधान के अ्रन्तर्गत संघ की कार्थ- 
कारिण शक्ति तथा .वत्तम्बन्धी प्राधिकार गवर्नर जनरल को प्राप्त थे, जो भारत में 
सम्राट का प्रतिनिधि था | उसकी नियुक्ति सम्राट स्वयं, ब्रिटिश प्रधान मन्त्री के परामर्श 
_पर करते थे। सन्‌ १६३७ का कानून बनने से पूर्व गवर्नर-जनरल भारत का बाहस- 
राय अर्थात्‌ देशी राज्यों के संदर्भ में श्रिटिश शासन सत्ता का प्रतिनिधि भी था। अब 
यह दोनों पद अलग-अलग कर दिये गये थे, परन्तु श्रब भी एक ही व्यक्ति दोनो पदों 
पर साथ-साथ कार्य कर सकता था। ओर वास्तव में ढ्ोता भी यही था। गवर्नर- 
जनरल की नियुक्ति पूर्ववत्‌ पाँच वर्ष के लिये की जाती थी | साधारणतया यह अबधि 
बढ़ाई नहीं जा सकती थी, परन्तु लाड लिनलिथगों का शासन-काल युद्ध-जन्य विशेष 
परिस्थितियों के कारण बढ़ाया भी गया था। गवनंर जनरल को २,४६,००० रुपये 
वार्षिक नियत वेतन के अतिरिक्त अनेक उदार भत्ते भी मिलते थे | नियुक्ति के समय 
गवर्न र-जनरल को, ब्रिठिश लोकसभा के दोनो आगारों की अनुमति से, सम्राट द्वारा 
एक निर्देश-पत्र ([7807पघ77८7 0 ए8| 770॥078) दिया जाता था। इसका 
उह श्य विशेषतथा विशेष उत्तरदायित्वों, अथवा स्वविवेक शरीर व्यक्तिगत निणुय के 
सतेत्रों में गवर्नर-जनरल की शक्तियों के प्रयोग का मार्ग निधांरित करना द्वोता था | 
अन्य उपनिवेशों में ब्रिटिश शासन-सत्ता अपने परमाधिकार का प्रयोग करती हुई इस 
प्रकार के निर्देश-पत्र देती है ओर उनके लिये ब्रिग्श लोकसभा का प्रत्यक्ष अनुमति 
आवश्यक नहीं द्दोती | परन्तु ब्रिटिश लोकसभा भारत की वंधानिक प्रगति तथा प्रक्रि- 
याओ्रों पर अपना नियन्त्रण बनाये रखना च।इती थी। श्रतएव उसने श्राग्रइ करके 
अपनी अनुमति का प्रावधान स्वीकार करा लिया। इसके परिणामस्वरूप भारत में 
इस बात की कोई सम्भावना नहीं रद्द गई कि अन्य उपनिवेशों को भाँति यहाँ का 
गवर्नर-जनरल भी ब्रधानिक प्रधान मात्र रइ जाय | 
गवर्नर-जनरल के अधिशासी अ्रधिकार का क्षेत्र निम्नलिखित विषयों तक 
फेला था-....(अ) ऐसे विषय जिनके सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार संधीय 
धारासमा को प्राप्त द्वो; (ब) ब्रिटिश भारत में जल, स्थल तथा बायु सेना का सज्ञठन 
आर भारत स्थित सम्राद की.-सेन[ का नियन्त्रण, (स) ऐसे अधिकारों तथा क्षेत्राधिकार 
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का प्रयोग जो सन्धि, अनुदान (27370), प्रथा (4892०), श्रनुमति श्रथवा अन्य किसी 
प्रकार से, तथा जनजातीय क्षेत्रों के संदर्भ में, सम्राद्‌ द्वार। प्रयोगनीय हों। देशी राज्यों के 
संदम में संघाधिकार का प्रयोग केवल कुछ परिभाषित शक्तियों तक ही सीमित था। 
भारत के बाद्दर मरती की हुई योरोपीय सेना संघ के अ्रधिकार-क्षेत्र से बाहर थी | 
संघीय शासन का निर्माण द्वैध प्रणाली के अनुसार किया गया था। रक्षा, 

धार्मिक प्रशासन तथा सम्राद्‌ के उपनिवेशों के अतिरिक्त संसार के श्रन्य भागों के साथ | 
वैदेशिक सम्बन्ध, यद्द तीन विषय आरक्षित रखे गये थे। इन विषयों का प्रशासन 
गवर्र-जनरल का उत्तरदायित्व था और इसके सम्पादन में वह अधिक से अधिक तीन 
सलाहकारों (20४४४८))०४४) की सहायता ले सकता था। उसके जनजातीय क्षेत्रों 
से सम्बन्धित प्रकाय भी आरक्षित विषयों के ही श्रन्तगंत थे। उपरोक्त बिभाग पूर्णतया 
गवर्नर-जनरल फे अधिकार क्षेत्र में थे, इनका प्रशासन वह स्वविवेकानुसार करता 
था। परन्तु इनके अतिरिक्त उसके ओर विशेष. उत्तरदायित्व भी थे जिनके बल पर 
वह मन्त्रियों के परामर्श की अ्रवद्देलना करके हस्तक्षेप कर सकता था। गवर्नर-जनरल 
के विशेष उत्तरदायित्व निम्नलिखित थे :-- 

(१) भारत श्रथवा उसके किसी भाग की शान्ति एवं सुव्यवस्था को भंग 
इोने से बचाना | 

(२) संघ-शासन के आ्राथिक स्थायित्व तथा उसकी साख का अभिरक्षण । 

(३) अल्पसंख्यकों के उचित द्वितों का अ्भिरक्षण | 

(४) सार्वजनिक राज्य-कर्मचारीवर्गों तथा उनके उत्तराधिकारियों के उचित 
द्वितों का अभिरक्षण | 

(५) भारत में अधिवासित ब्रिटिश प्रजाजनों अथवा इज्ञलैंगड या बरमा के 
नियमों के श्रनुसार सझ्जठित निगमों (८००7/00740079) के हितों के विरुद्ध विभेद- 
नीति का निवारण | द 
बिरुद्ध विभेद-नीति अथवा व्यवहार का निवारण | 

(७) प्रत्येक देशी राज्य के श्रधिकारों श्रथवा उसके शासक के मान तथा 
अधिकारों का रक्षण | 

(८) ऐसी व्यवस्था करना कि अपने आरक्षित विभागों श्रथवा विशेष उत्तर- 
दायित्वों श्रथवा स्वविवेकाधारित कार्यों के उचित सम्पादन में अन्य विषयों से सम्ब- 
न्थित किसी कार्यक्रम का प्रतिकूल श्रथवा अ्वरोधात्मक प्रभाव न पड़े | 

इस प्रकार प्रशासन का कोई विभाग गवनर-जनरल के विशेष उत्तरदायित्वों 
के प्रभाव से मुक्त नहीं था। उनकी व्याख्या करके उन्हें किसी परिस्थिति में लागू 
किया जा खकता था| प्रोफेसर के/ टी३.शाह के शब्दों में : “विशेष उत्तरदाबित्वों 
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के पीछे, कार्यरूप में, देश के प्रशासी कर्मचारीवर्गों को अनुशासनद्वीन बनाने तथा 
उत्तरदायी शासन की नेतिकता न्॒ट करने का पड़यन्त्र है। मन्त्री भी ऐसे प्रश्नों पर 
परामर्श देने में किसी उत्तरदायित्व का अनुभव नहीं करेंगे. ज़िनके विषय में वे सत्ली. 
प्रकार जानते हैं कि गवनर-ज्ञवरल उनका परामश मानने के लिये बाध्य नद्टीं है। |? 


ओर श्रनेक क्षेत्रों में विशेष उत्तरदायित्व रखने के अतिरिक्त, गवनर-जनरल को 
बिना अपने मन्त्रियों का परामर्श लिये अ्रथवा उनके परामर्श के प्रतिकूल, स्वृविवेकानुसार 
अथवा व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर, कार्य करने का भी अधिकार था | इस अधि- 
कार-्षेत्र में सलाइकारों, मन्त्रियों तथा अ्रथ-सलाइकार की नियुक्ति तथा वियुक्ति, 
व्यवस्थापिका सभा के संयुक्त अधिवेशन का संयोजन, विधेयकों की अनुमति (58८7४), 
आरक्षण (72827५७(07), अ्रथवा अस्वीकृति (688]]09909८८) तथा विधि- 
निर्माण एवं अ्रथ॑-व्यवस्था सम्बन्धी अपनी विभिन्न विशेष शक्तियों का प्रयोग, आदि 
महत्वपूर्ण विषय सम्मिलित थे | कोई प्रश्न गवर्नर-ज़नरल के स्वविवेकाधारित अ्धि- 
कार ज्षेत्र के अन्तगंत है अथवा नहीं इसका एकमात्र निर्णायक भी स्वयं वह्दी था | 


गवनर-जनरल को असाधारण विधायी शक्षियाँ प्राम्,थीं। वह संघीय विधान 
सभा का आ्रवाइन (5प॥707778£); सत्रावधान (7070४ प्यं78), एवं विलयन 
(१580 प्रग07) कर सकता था और इस विषय में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं 
की जा सकती थी | गवरन॑र-जनरल व्यवस्थापिका सभा के कार्य सम्पादन के सम्बन्ध 
में भी नियम बना सकता था । कुछ विशेष विषयों-- मुख्यतः: गवनर-जनरल के 
विशेषाधिकारों---से सम्बन्धित विधेयक व्यवस्थापिका सभा में उपस्थित करने के लिये 
गवर्नर-जनरल की पर्व ग्रनुमति श्रावश्यक थी। इसके श्रतिरिक्त बह अपने स्वविवेकाधा- 
रित अ्रधिकारों के उचित सम्पादन के लिये ग्रावश्यक विधेयकों की स्वीकृति के लिये ब्य- 
वस्थापिका सभा से सिफारिश भी कर सकता था । ओर व्यवस्थापिका सभा द्वारा आदेश 
पालन न होने पर वह स्वयं उन विधेयकों को कानून का रूप दे सकता था। उसे 
अध्यादेश (070]70977८८8) प्रकाशित करने का भी श्रधिकार था ओर यह अध्यादेश 
एक प्रकार से अस्थायी क़ानून ही होते थे। वह इच्छानुसार व्यवस्थापिका सभा के 
एक अ्रथवा दोनों आगारों को सम्बोधित कर सकता था तथा मतभेद दूर करने के 
लिये दोनों आगारों का संयुक्त श्रधिविशन बुला सकता था। ओऔरोर श्रन्त में उसे प्रान्तीय 
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श्भ्ड भारतीय राजनीति और शासने 


ग्रथवा संघीय व्यवस्थापिका सभाओं द्वारा स्वीकृत होकर अपने पास भेज गये घिधे- 
यकों पर अनुमति देने अ्रथवा न देने अ्रथवा स्थगित क. देमे का भी अ्रधिकार था। 
गवर्नर-जनरल की झुर्थिक्‌ श॒क्तियाँ झोर ४, अधिक श्रसाधारण थीं। आा- 
रक्षित विभागों अथवा कुछ पूर्व-निश्चित प्रभारों (८७०7४८७) के लिये कितने धन की 
आवश्यकता है, इसका एकमात्र निर्णायक वह स्वयं था। व्यवस्थापिका सभा को 
इस धन के विषय में आपत्ति करने अथवा मतप्रदर्शन तक का श्रधिकार नहीं था। 
बजट का जो थोड़ा सा अंश व्यवस्थापिका सभा के मताधीन था, गवर्नर-जनरल उसमें 
से भी अपने विशेष उत्तरदायित्वों के प्रशासन के लिये निश्चित धनराशि की माँग कर 
सकता था। और यदि व्यवस्थापिका सभा उसकी माँगों को स्वीकार न करे श्रथवा 
प्रद्ा दे तो वह स्वयं उन्हें अधिकृत कर सकता था | अन्य विधेयकों की भाँति बजट के 
लिये भी कानून रूप में स्वीकृत होने के पूर्व गवनेर-जनरल की अनुमति आ्रावश्यक थी | 
इसके अ्रतिरिक्त गवनर-जनरल को प्रशासन सम्बन्धी अधिकार तथा संघाड़ों 
पर क्रियात्मक नियन्त्रण की शक्तियाँ भी प्राप्त थीं। वह प्रान्तीय गबनेरों तथा संघ में 
सम्मिलित राज्यों के शासकों को शान्ति तथा सुरक्षा के संधारण के लिये आदेश दे 
सकता था । वह प्रान्तीय गवर्नरों के स्वविवेकानुसार श्रधिकारों के प्रयोग पर नियन्त्रण 
रख सकता था। आशिक क्षेत्र में उसे आयकर के शुद्ध आगमों को प्रान्तों के बीच 
विभाजित करने तथा प्रान्तों द्वारा ऋण खड़ा करने पर नियन्त्रण रखने का अधिकार 
था। ओर गवनंरों तथा शासकों (77८८४) की सहायता से संघाज्लों में संघीय 
नियमों के अधिशासन की व्यवस्था करना तो उसका साधारण कतंव्य ही था। 
संविधान के स्थगुनू काल के लिये गवनर-जनरल को असाधारण शक्तियों से 
विभूषित किया गया था। यह आशंका होते द्दी कि संविधान के अनुसार देश का 
शासन सम्भव नहीं है, गवर्नर-जनरल पूण संविधान अथवा उसके किसी भागु के 
स्थगन की घोषणा करके संघ्रीय न्यायालय के अ्रतिरिक्त श्रन्य किसी राज्यांग के प्राधि- 
कार अपने हाथ में ले सकता था। इस प्रकार की घोषणाये ६ मास तक मान्य रहती 
थीं। परन्तु यह अवधि बढ़ाई जा सकती थी और दूसरे मद्दायुद्धू के कालू में ब्रिटिश 
लोकसभा की सहायता से वास्तव में बढ़ाई भी गई थी । 
साधारणतया सांसद अथवा उत्तरदायी शासनों के प्रधान अपने श्रधिकारों 
का क्रियात्मक प्रयोग न करके उत्तरदायो मन्त्रिमण्डलों के परामश पर ही कार्य करते 
हैं| परन्तु भारतीय गवनर-जनरल के साथ ऐसी कोई बात नहीं थी। रूस के ज़ार के 
समान उसका निरकुश स्वरूप सनू १६४७ ई० तक बराबर बना इद्भा। गवर्नर-जनरल की 


शक्कियाँ बहुत विस्तृत थीं ओर उसे सरलतापूर्वक भारतीय शासन-यन्त्र कक रो कद्दा 


जा सकता था। उसके दी हाथों में सारी श्रध्िशासी वियाया त तथा आायिक शक्रियाँ य 
केन्द्रित थीं। संघ-शासन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण विभागों पर उसका नियन्त्रणु 


क्ततज 


सन्‌ १६३४ ६० के संघ-शासन की रूपरेखा २५५ 


था ओर उसके विस्तृत स्वविवेकाघारित अधिकार-क्षेत्र का आधुनिक इतिहास में 
कहीं उदाहरण नहीं मिलता है| उसके विशाल अ्रधिका रक्तेत्र के कारण प्रान्तीय एवं 
संघीय शासन में उत्तरदायित्व का. सिद्धान्त एक खिलवाड़ मात्र रह गया था। वास्तव 
में वह किसी अधिनायक (029007) से कम नहीं था और चुच्िलु मुद्दोदय को मा। 
स्वीकार करना पड़ा कि “वहू एक हिटलर अथवा मुसोलिनी की सारी शक्तियों से 
सुसज्ञित है । तनिक सा कलम घुमा कर वह सारे संविधान को छिल्न-भिन्न कर सकता 
है अथवा कोई भी कानून बना सकता है? |?? 
संघीय मन्त्रिमण्डहल--सन्‌ १६३५ ३० के संविधान में गबनंर-जनरल को 
उसके स्वविवेकाधारित एवं व्यक्तिगत निर्णय के विषयों के अतिरिक्त सभी बातों में 
सहायता एवं परामर्श देने के लिये अधिक से अ्रधिक्‌ दस सदस्यों के एक मन्सध्रि- 
मण्डल की व्यवस्था की गई थी। मन्त्रियों को नियुक्त करने का अधिकार गवर्नंर- 
जनरल को था और उनका पदधा रण-काल उसकी इच्छा पर निर्भर था । गवरनंर- 
जनरल को जो निर्देश-पत्र ([78507प॥८7 ० ॥750'7८0078) दिया जाता था 
उसके अनुसार उसे मन्त्रियों का चुनाव ऐसे व्यक्ति के परामश से करना चाहिये था 
जो, उसके मतानुसार, संघीय व्यवस्थापिका सभा, श्रथवा कम से कम उसके निम्न- 
आगार में, एक स्थायी बहुमत का नेतृत्व करने की सबसे अ्रधिक क्षमता रखता हो | 
इस निर्देश का तात्पयं एक ऐसे मन्त्रिमण्डल का निर्माण करना था जो सामूहिक रूप 
से व्यवस्थापिका सभा का विश्वास प्राप्त कर सकने की स्थिति में हो। परन्तु 
मन्त्रियों के चुनाव में इस बात का ध्यान रखना भी आवश्यक था कि मन्त्रमण्डल 
में संघ के सम्मिलित होने वाले देशी राज्यों तथा प्रमुख अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि 
भी हां। सीमित श्राकार के मन्त्रिमण्डल-निर्माण को यह प्रणाली. उत्तरदायी शासन 
के सिद्धान्तों के विरुद्ध थी। संघीय मन्त्रिमण्डल इस प्रकार एक सिश्र संस्था अ्रवश्य 
बन सकता था परन्तु उसमें उद्देश्य की एकता श्रथवा समान नीति का समावेश 
असम्मव था। 
हम पहले ही देख चुके हैं कि संघीय मन्त्रिमण्डल के संदर्भ भें गधर्नर-जनरल 
एक पूर्णतया वेधानिक प्रधानमात्र नहीं था। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 
बह प्रत्येक प्रश्न पर अपने मन्त्रियों के परामश को स्वीकार करने के लिये बाध्य नंद्ीं 
था। निम्नलिखित बिषयों में मन्त्रिमण्डल की शक्ति तथा उसके अधिकारों का ज्षेत्र 
सीमित था :--( १) आरक्षित विषय, (२) गवनर-जनरल की स्वविवकाधारित शक्तियाँ 
तथा उसके विशेष उत्तरदायित्व (]050८एं०्प्रच्ाए 70८7४ 270 57८८) 
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२५६ भारतीय राजनीति और शासन 


0२८४००शशंं0८४) (३) वित्त व्यवस्था तथा (४) व्यापार वाणिज्य ओर उद्योग | 
इनमें से आरम्भ के दो विषयों में तो मन्त्रिमएडल का किंचितमात्र भी नियन्त्रण नहीं 
था | उनके प्रशासन के लिये कितने धन की औवश्यकता द्ोगी इसका निर्णय गवरन॑र- 
जनरल स्वयं करता था श्रोर उसे बिना मन्त्रिमए्डल अथवा व्यवस्थापिका सभा की 
अनुमति के भी धन के व्यय करने का पृर्ण अधिकार था। यह सम्भव है कि निर्देश- 
पत्र में गवनर-जनरल को अ्रपवर्जित विषयों (८४८]76८० 5प०[८८७) के क्षेत्र में 
भी अपने मन्त्रियों से परामर्श करने का आदेश रहता हो, परन्तु यह निविवाद है 
कि अन्तिम निर्णय उसके हाथों में ही रहता था। चलाथ (८077८7॥09), विनिमय 
(९८४८0०7/2०), वाशिज्य तथा उद्योग के क्षेत्रों में कानून के अनेक ऐसे प्रावधान 
ये जिनके कारण मन्त्रिमण्डल तथा धारासभा दोनों ही जनमत की माँगों के अनुसार 
भारतीय उद्योगों की सहायता अ्रथवा रक्षा करने में असमर्थ हो जाते थे | इस प्रकार 
हम कद सकते हैं कि सन्‌ १६३५ के संविधान के अनुसार मन्त्रिमण्डल के उत्तर- 
दायित्व तथा अश्रधिकारों का ज्षञेत्र अत्यधिक संकुचित था। इसमें सन्देह नहीं कि कई 
महत्वपूर्ण विषय इस्तान्तरित करके विधानसभा के प्रति उत्तरदायी मन्त्रियों के हाथों 
में सौंप दिये गये थे, परन्तु उनके चारों श्रोर अ्रभिरक्षणों तथा अन्य चाठुय्य॑पूर्ण उपायों 
का ऐसा जाल बिछा दिया गया था कि मन्त्रियों के लिये सुरक्षा तथा स्वतन्त्रता के 
साथ आगे बढ़ना अत्यन्त कठिन था, ओर वे ऐसी नीति का विकास नहीं कर सकते 
थे जिसमें राष्ट्रीय प्रतिमा तथा शक्ति के निबंन्ध प्रयोग के उचित अवसर प्राप्त हो 
सके। प्रत्येक कदम पर मन्त्रियों के लिये नियन्त्रण तथा प्रतिबन्धों की व्यवस्था थी | 
यह कहना भी अधिक तकंसंगत नहीं प्रतीत होता कि इन सब्र प्रतिबन्धों के रहते हुये 
भी ऐसी संप्रतिशाओं (००7५४८४४०॥४) का विकास सम्भव था जिनसे मन्त्रियों की 
शक्ति वथा उनके उत्तरदायित्वों के ज्ञेत्र का विकास हो सकता था, क्‍योंकि संघीय 
ब्यवस्थापिका सभा का संगठन ही कुछ इस प्रकार किया गया था कि संघीय मन्न्रि- 
मण्डल एक संयुक्त मन्त्रिमए्डल ही हो सकता था ओर संयुक्त मन्त्रिमण्डल सदा एक 
दुशबल मन्त्रिमण्डल होता है। प्रोफेसर के० टी० शाद् से हिसाब लगा कर बताया है 
कि देश की सबसे बड़ी तथा सुसंगठित राजनैतिक संस्था काँग्रेस के लिये भी संघीय 
बिधान सभा के ३७७ स्थानों में से १३० से अधिक प्राप्त कर सकना सम्भव नहीं 
था | इसका अर्थ यह हुआ कि काँग्रेस के लिये भी दूसरे दलों की सहायता आवश्यक 
थी। ऐसा संयुक्त मन्त्रिमए्डल कभी सुचारु रूप से कार्थ नहीं कर सकता था श्रौर 
उससे उत्तरदायी शासन की दिशा में वास्तविक प्रगति की आशा नहीं की जा 
सकती थी । 
(ब) संघीय व्यवस्थापक मण्डल 

संघीय व्यवस्थापक मण्डल में सम्राट्‌ के प्रतिनिधि गवर्नर-जनरल तथा-राज्य- 
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परिषद्‌ ((0प7८ा। ० 5690८) और संघीय विधान सभा (कटतलाबी 488ट८7॥- 
0]५) नामक दो आगार सम्मिलित थे। राज्य-परिषद्‌ में ब्रिटिश भारत से १५६ तथा 
देशी राज्यों से अधिक से अधिक. १०४ प्रतिनिधियों की व्यवस्था थी | ब्रिटिश भारत 
के १५६ प्रतिनिधियों में से ६ गवर्नर-जनरल द्वारा नामज़द तथा शेष निर्वाचित 
सदस्य थे। मद्ठास, बड्भाल तथा संयुक्र प्रांत में प्रत्येक से २०, बमच्बई, पंजाब तथा 
बिहर में प्रत्येक से १६, मध्यप्रांत से ८, आसाम, उत्तर-पश्चिम सामांत, उड़ीसा 
तथा थिध में प्रत्येक से ५, और बिलोचिस्तान, दिल्ली, अ्रजमेर-मेरवाड़ा तथा कूर्ग में 
प्रत्येक से १ प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था थी, ओर योरोपीय जातियों के लिये 
७, भारतीय ईंसाइयों के लिये २ तथा एंग्लो-इण्डियनों के लिये १ इस प्रकार १० 
स्थान आरक्षित रखे गये थे और इन स्थानों का कोई प्रांतीय आधार नहीं था। देशी 
राज्यों में पूरे भारत की केवल २५ प्रतिशत से कुछ ऊपर जनसंख्या थ॑; परन्तु राज्य- 
परिषद्‌ में उन्हें ७० प्रतिशत स्थान दिये गये थे | यद्द राज्य-परिषद्‌ एक स्थायी अ्रविं- 
लयनशील संस्था थी, परन्तु प्रति तीसरे वर्ष के अन्त में इसके एक तिद्दाई सदस्य 
अवकाश ग्रहण करते थे। इसके लिये क्षेत्रीय निर्वाचन-मण्डलों ((टप40779) ८078- 
(४५८॥८८३७) में प्रत्यक्ष प्रणाली के अनुसार निर्वाचन की व्यवस्था थी। परिषद्‌ का 
सभापति उसके सदस्यों में से ही निर्वाचित होता था | 

संघीय विधान सभा में ब्रियिश भारत के २५९ तथा देशी राज्यों के श्रधिक से 
अधिक १२५ प्रतिनिधि हो सकते थे। इसके इन स्थानों का निम्नलिखित विभाजन 
बिद्वार तथा पंजाब में प्रत्येक से ३० सदस्य; मध्यप्रांत से १५ सदस्य, झासाम से १ 5 
उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश, उड़ीसा तथा सिन्ध में प्रत्येक से ५ सदस्य, दिल्ली से २, 
शोर बिलोचिस्तान, श्रजमेर-मेरवाड़ा तथा कुग में प्रत्येक से १ सदस्य । इसके अ्रतिरिक्त 
वाणिज्य उद्योग तथा श्रमद्वितों के लिये ४ स्थानों की व्यवस्था थी जिनका कोई 
प्रांतीय आधार नहीं था। देशी राज्यों के स्थानों के लिये जनसंख्या के आधार पर 
बिभाजन की व्यवस्था थी | संघीय विधान सभा के लिए प्रान्तों के सदस्यों के निर्वाचन 
का अधिकार तज्षेत्रीय निर्वाचन मण्डलों के प्राथमिक मतदाताञ्रों को न देकर प्रांतीय 
धारासभाओरों द्वारा श्रनुपाती प्रतनिधान की एकल संक्राभ्यमत प्रणाली (४772]८ 
एबार्ईटणा'40]९ ए06 ४९४थ८ा ० 97000॥7070०] 7८[77८४८६४(07) 
के अनुसार निर्वाचन का प्रबन्ध किया गया था। अधिकतर स्थानों का विभाजन 
साम्प्रदायिक आधार परथा। निभ्न-आगार के लिये अप्रत्यक्ष निर्वाचन के 
सिद्धांत की स्वीकृति सम्भवत: भारतीय संघ-व्यवस्था की सबसे बड़ी दुबंलता और 
विचित्र॒ता थी। संघीय विधान सभा का जीवनकाल साधारणतया भू वर्ष का था परन्तु 
आवश्यकता पड़ने पर अबंधि पूर्ण होने के पूर्व भी उसका विलयन किया जा सकता 
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था। विधान सभा के सभापति को अध्यक्ष (59८2/:८7) की संशा दी गई थी | 
अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते थे तथा अ्रबि- 
श्वास के प्रस्ताव द्वारा श्रपने पदों से इटाये जा सकते थे | 

इस प्रकार यद्द स्पष्ट है कि संघीय विधान सभा के संगठन में जनृतन्त्रवाद के 
सिद्धांतों की पूर्ण अवदेलना की गई थी। देशी गब्यों, मुसलमानों तथा छोटे-छोटे 
अ्ल्पमता को अनुचित दीर्धानुपात दिया गया था और सारी परम्परा तथा सहजबुद्धि 
के प्रतिकूल उत्तर-आगार के लिये प्रत्यक्ष तथा निम्न-आगार के लिये श्रप्रत्यक्ष निर्वाचन 
की व्यवस्था की गई थी। ओर सबसे अधिक विचित्र बात यह थी कि अप्रत्यक्ष प्रणाली 
द्वारा निर्वाचित आगार अविलयनशील बनाया गया था तथा प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा 
निर्वाचित आगार विलयनशील | यज़्य-परिषद्‌ के निर्वाचन के लिये मतदान का ज्षेत्र 
अत्यन्त संकुचित रक्‍्खा गया था, परन्तु उसके सदस्यों का पदधारण-काल अ्रसाधारण 
लम्बा था । उसे बजट उपस्थित करने के अ्रतिरिक्त विधि-निर्माण तथा वित्त-व्यवस्था 
दोनों दी ज्षेत्रा म॑ विधान सभा के साथ समान अधिकार प्राप्त थ। ओर इस प्रकार 
भारतीय राज्य-परिषद्‌ की गणना संसार के सबसे अधिक शक्तिशाली तथा अधिक 
रूढिवादी उत्तर-आगारों में की जा सकती थी । 

भारतीय व्यवस्थापिका सभा के अ्रधिकारों का सम्बन्ध विधि-निर्माण, वित्त 
व्यवस्था तथा प्रशासन-नियन्त्रण के क्षेत्रों से था। परन्तु यह सभा कोई सम्पूर्ण सत्ताधारी 
संस्था नहीं थी। भारत की अधिशासी शक्ति (25८८पा४८) को स्वयं भी विधि-निर्माण का 
अधिकार प्राप्त था, अतएव व्यवस्थापिका सभा को शक्तियाँ सीमत थों। कुछ विषय ऐसे 
थे जिनके लिये कानून बनाने का व्यवस्थापिका सभा को कोई अधिकार नहीं था | उदा- 
हरण के लिये भारतीय व्यवस्थापिका सभा, सम्राट अथवा राज्यवंश, भारत के किसी 
भाग में त्रिव्श शासन सत्ता के प्रभुत्व, ब्रिटिश राष्ट्रीयता सम्बन्धी कानून, बायु.. सेन्ा 
कानून, नो सेना अनुशासन कानून, अथवा स्वयं भारत सरकार कानून (१६३५) से 
सम्बन्धित किसी विषय पर कोई कानून नहीं बना सकती थी | कुछ विषय ऐसे भी थे 
जिन पर कानून बनाने के लिये गवर्नर-जनरल की पूर्व अनुमति आवश्यक थी। 
उदाइरण के लिये किसी ऐसे कानुन के विखण्डन के. लिये जो ब्रिग्श लोकसभा 
द्वारा स्वीकृत दो चुका हो और भारत में लागू किया जा सकता हो, श्रथवा गबर्न॑र- 
जनरल के स्वविवेकाधारित अधिकारों से सम्बन्धित विषय पर कोई कानून प्रस्तुत 
करने के लिये, तथा इसी प्रकार के श्रोर कई विषयों में गवर्नर-जनरल की पूर्व- 
अनुमति आवश्यक थी। इसके अतिरिक्त भारत को शान्ति. तथा सुब्यवस्था के लिये 
कोई भय उत्पन्न होने पर उसके निवारणार्थ गवनर-जनरल किसी विधेयक अथवा 
उसके संशोधन की आगे की कार्यवाद्दी रोक सकता था। इन सीमाओं के भीतर 
संघीय व्यवस्थापिका सभा ब्रिद्रिश भारत के सभी ब्यक्तियों, स्थानों तथा वस्तुओं के- 
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ि भारत अधिवासी ब्रिटिश नागरिकों के लिये, संघ में सम्मिलित देशी राज्यों की 
प्रजा के लिये (केवल उन विषयों में जिन्हें उन राज्यों ने संर्घाथ विषय स्वीकार कर 
लिया हो) तथा ब्रिटिश भारत के समस्त न्यायालयों के लिये, सार संघीय तथा 
: समवर्ती विषयों पर कानून बना सकती थी । 

परन्तु भारतीय ध्यवस्थापिका सभा द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक की श्रन्तिम 
स्वीकृति के लिये गवन र-जनरल की अनुमति आवश्यक थी। गवनेर जनरल की श्र 
कार था कि बह चाहे जिस विधेयक को अपनी अ्रनुमति दे ओर चाहे जिसको श्रस्षी- 
कार कर दे । वह किसी विधेयक को सम्राद्‌ के विचारार्थ आरक्षित कर सकता था 
अथवा कुछ सिफारिशें करते हुये पुनविचार के लिये व्यवस्थापिका सभा के पास वापस 
भेज सकता था | गवर्नर.जनरल को श्रपने स्वविवेका घारित कर्तंव्यों के उचित पालन 
के लिये आवश्यक कानून स्वयं बना लेने का भी श्रधिकार था। ऐसे कानून “गवनेर- 
जनरल के कानून? कह्टे जाते थे और उनकी मान्यता श्रन्य संघीय कानूनों कै समान 
ही होती थी | गवनंर-जनरल के कानून बनाने के दो उप।य थे। गवनर-जनरल विधान 
मण्डल के दोनों आगारों को इस आशय का एक सन्देश भेज सकता था कि उसने 
अमुक परिस्थितियों में यह कानून बनाया है। दूसरा उपाय यह था कि वह अपने 
सन्देश के साथ विधेयक का प्रारूप भेजने के पश्चात्‌ एक मास व्यतीत द्ो जाने पर 
उसकी स्वीकृति की घोषणा कर सकता था। और अन्त में, गवनंर-जनरल स्वयं 
अपनी ओर से, अथवा अपने मन्त्रिमण्डल के आग्रद्द पर, ग्रध्यादेश (070॥797८८) 
निकाल सकता था | स्वर्य गवनर-जनरल की ओर से प्रकाशित अ्रध्यादेश ६ मास तक 
मान्य रहते थे ओर भारत मन्त्री के पास विचारार्थ भेजे जाते थे। परन्तु मन्त्रमश्डल 
के अनुरोध पर गवनर-जनरल द्वारा प्रकाशित अध्यादेश विधान-मण्डल का अ्रधिषेशन 
श्रारम्भ होते ही उसके समन्ष उपस्थित किये जाते थे ओर दोनों आगारों द्वारा अ्रस्वी- 
कृत होने पर उनकी मान्यता का अन्त द्दो जाता था । 

जहाँ तक सन्‌ १६३५ ६० फे संविधान के श्रन्तर्गत भारतीय व्यवस्थापक 
मण्डल के आधिक श्रधिकारों का सम्बन्ध है, संघीय बजट निम्नलिखित तीन भागों में 
विभाजित कर दिया गया था:-- (१) वद्द भाग जो व्यवस्थापक मण्डल के समन्ष 
मत-प्रदर्शन के लिये उपस्थित ही नहीं किया जायगा; (२) वह माग जो व्यवस्थापक- 
मण्डल के मत -प्रदशन के लिये उपस्थित तो किया. जायगा परन्तु जिसकी किसी कटोती 
अथवा अ्रस्वीकृत माँग को गबनर-जनरल पूरा कर सकेगा; ओर (३) वह भाग 
जिसके विषय में व्यवस्थापक मशइल का निर्णय अन्तिम होगा। बजट के निम्न- 
लिखित भागों पर विधान-मण्डल को मत-प्रदर्शन का अधिकार नहीं था:-...(अ) गव- 
नर-जनरल का बवेतम, भत्ता तथा उसके पद से सम्बन्धित अन्य व्यय, (ब) ऋण- 
प्रभार (१९०६४ ८४७7४८४), (स) पारषदों ((५0५॥8८|॥078), . मन्त्रियों ()॥73- 
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(८78), संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों, इत्यादि पदाधिकारियों का वेतन तथा मत्ता; 
आर (द) आरक्षित विषयों के लिये आवश्यक व्यय तथा वह धन-राशि जो ब्रिटिश 
सम्राट को प्रभुत्व की स्वीकृति के रूप में दी जाती थी, शत्यादि। अ्रनुमान लगाया 
गया है कि सम्पूर्ण बजट का लगभग ८«» प्रतिशत तो इन्हीं पदों के अ्रन्तगंत आरा जाता 
था। बजट के दूसरे भाग के अन्तगंत वे. माँगें रखी गई थीं जिन्हें गवनंर-जनरल 
आवश्यक समझता हो | इस भाग पर विधान-मण्डल अपना मत-प्रदर्शन कर सकता 
था, परन्तु गवनर-जनरल उसके निशणंय की उपेक्षा कर सकता था | इस प्रकार बजट 
के तीसरे भाग पर द्वी विधान-मण्डल का पूर्ण नियन्त्रण था। जहाँ तक बजठ की 
आमदनी (72ए८7ए८८) का सम्बन्ध था, प्रत्येक ऐसे विधेयक के लिये जिसका सम्बन्ध 
कोई नया कर लगाने, श्रथवा पुराना कर बढ़ाने, अथवा ऋगण-व्यवस्था के नियमन से 
हो, गवर्नर-जनरल की पूर्व अनुमति श्रावश्यक थी 
* इसके अ्रतिरिक्त चलाथ (८प्रा7८0०५), मुद्रा निर्माण (८079 8८) श्रथवा 
रिज्ञव बेंक के प्रकार्यों से सम्बन्धित बिघेयकों के लिये भी गवनर-जनरल की पूर्व अनु- 
मति श्रावश्यक थी । विधान-मण्डल को शासन की व्यापार नीति निर्धारित करने की 
स्वतन्त्रता थी परन्तु यह स्वतन्त्रता भी इद्धलेण्ड अथवा बरमा के माल के विरुद्ध 
व्यापारिक विभेद रोकने के गवरनर-जनरल के विशेष उत्तरदायित्व द्वारा सीमित थी। 
देशी उद्योग-घन्धों की रक्षा तथा सहायता के विषय में इस संविधान में समव्यवद्भार के _ 
सिद्धान्त की व्यवस्था की गई थी जिसके अनुसार भारत में ब्रिटिश उद्योग-घन्धों पर 
कोई ऐसे प्रतिबन्ध नहीं लगाये जा सकते थे जिनसे इज्धलेण्ड में भारतीय उद्योग-धन्‍्धे 
मुक्त द्ों। यह नियम असंगत था क्‍योंकि इज्जलेण्ड में कोई महत्वपूर्ण भारतीय 
उद्योग-धन्धे थे द्वी नहीं । है 
जहाँ तक प्रशासन सम्बन्धी शक्तियों का सम्बन्ध है, संघीय-व्यवस्थापक मण्डल 
को अधिशासन के कार्यो की आलोचना करने तथा प्रश्नों (॥7०02८]9 ४०४४), 
स्थगन प्रस्तावों (30]0प्777772706 77000798) एवं वेतन की कटोतियों के माध्यम 
से जनता के श्रसन्तोष को व्यक्त करने के अधिकार प्रास थे। परन्तु सावंजनिक सेवा 
गा का नियन्त्रण भारत मन्त्री के द्वाथों में था. और उनके ह्वितों को गवरनंर-जनरल 
क्रापना विशेष उत्तरदायित्व मानता था । अतएव श्रधिशासन के सम्बन्ध में क्रिया- 
त्मक रूप से कुछ करने का श्रधिकार व्यवस्थापक-मण्डल को नहीं था। केन्द्रीय 
शासन की प्रणाली द्वंध होने के कारण व्यवस्थापक-मण्डल को प्रशासन व्यवस्था के 
केवल उस सीमित क्षेत्र में पूर्णाधिकार था जिसमें मन्त्रियों का परामर्श मानना गवर्नर 
जनरल के लिये आवश्यक था। परन्तु यहाँ भी प्राधान्य गवर्नर जनरल का ह्दी था । 
मन्त्रियों का पदधारण काल उसकी इच्छा पर निर्भर था, उनके कार्यक्षेत्र का विभाजन 
गवनंर-जनरल करता था ओर बह्दी उनकी ब्रेठकों का सभापतित्व करता तथा उनके 
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सुचारु कार्य-सम्पादन के लिये नियम बनाता था। इस प्रकार संबिधान में कोई ऐसी 
व्यवस्था नहीं थी जिससे मन्त्रियों का व्यवस्थापक-मण्डल के प्रति उत्तरदायित्व आब- 
श्यक श्रथवा श्रनिवार्य हो जाय | । 

संक्षेप में इम यह कष्ट सकते हैं कि संघीय व्यवस्थापक-मण्डल का निर्माण 
कुछ विचित्र प्रकार से किया गया था श्रोर उसकी शरक्तियाँ ऐसे चतुर उपायों से सीमित 
की गई थीं कि उसके लिये स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करना असम्भव द्वो गया था। इसमें 
एकांगीयता (०2०7॥0० प्रआ9) का स्वाभाविक श्रभाव होने के कारण अधिक 
सम्मावना इस बात की थी कि यह अनेक छोटे-छोटे परस्पर विरोधी तथा विनाशकारी 
दलों में विभाजित द्वो जायगा | व्यवस्थापक-मण्डल का वास्तविक अधिकार नहीं के 
बराबर था। प्रशासन द्वारा विधि-निर्माण, अध्यादेश निर्माण, श्रर्थ एवं व्यापार-नीति 
पर प्रतिबन्ध तथा वाणिज्य सम्बन्धी अभिरक्षणों ने व्यवस्थापक-मण्डल की शक्तियों को 
अत्यन्त संकुचित सीमाश्रों के भीतर बाँध रखा था ओर व्यवस्थापक-मण्डल वास्तव में 
एक उपहास की वस्तु बना दिया गया था | 


(स) संघीय न्यायपालिका 


संघीय संविधान में किसी ऐसी निष्पक्ष प्राधिकारी संस्था की व्यवस्था आ- 
वश्यक द्वोती हे जो संविधान की व्याख्या कर सके, अधिका रक्षेत्र के विषय में सड्ठः तथा 
संघांगों का मतभेद निवारण कर सके ओर किसी पक्ष द्वारा संविधान का उल्लंघन न 
होने दे। उदाहरण के लिये संयुक्त राष्ट्र अमरीका में वहां का सर्वोच्च न्यायालय ($प- 
7972८77८ (70एा() इसी प्रकार की संस्था है। यद्द न्यायालय संविधान के अ्रभि- 
भावक का काय करता है ओर संघीय अ्रथवा राज्य शासन के किसी ऐसे कानून को 
अवेधानिक घोषित कर सकता है जिसमें संविधान द्वारा उस पक्ष को प्रदत्त अधिकारों 
का अ्रतिक्रमण किया गया दो । सन्‌ १६३५ ६० के संविधान ने भारत में भी इसी 
उदह श्य की पूर्ति के लिये संघीय न्यायालय को जन्म दिया था, परन्तु इसका अधिकार - 
क्षेत्र अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में बहुत सीमित रखा गया था | 

इस प्रकार संघीय न्यायपालिका के श्रन्तगंत संघीय न्यायालय (]7८१८:७] 
(०एा४) नाम का केवल एक न्यायालय था जिसकी स्थापना सद्भ-शासन तथा 
उसके अज्ञों के बीच उत्पन्न होने वाले बधानिक भगड़ों के निर्णायक के रूप में की 
गई थी | 

संघीय न्यायालय (7८6८:०) (४00७7०४) में एक प्रधान तथा दो सहकारी 
न्यायाधीश दोते थे, परन्तु संविधान में अधिक से श्रधक ६, और सलद्भीय विधान- 
मण्डल की अनुमति से उससे भी अधिक, सहकारी न्यायाधीशों (9057709 ०१६८४) 
की नियुक्ति की व्यवस्था थी। सब न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्नाद्‌ करते थे और वे ६४ 
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वर्ष की अवस्था तक अपने पद पर कार्य कर सकते थे। उनको अपने पद से 
हटाने का अधिकार केवल सम्राद्‌ को था और वह भी उस दशा में जब प्रिवी 
कॉंसिल की न्यायिक समिति यह रिपोर्ट करे कि श्रमुक न्यायाधीश का दुराचार 
अथवा शारीरिक या मानसिक दुबलता के कारण, पद से हटाया जाना 
उचित है। न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते इत्यादि पर मतदान का अधिकार 
व्यवस्थापक. मएडल को नहीं था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि न्यायाधीशों को 
प्रशासन एबं व्यवस्थापक-मण्डल के नियन्त्रण से यथेष्ट स्वतन्त्रता प्राप्त थी। परन्तु 
भारतीय राष्ट्रवाद के दृष्टिकोण से यह स्थिति भी सन्तोषजनक नहीं थी। 

ऐसा कोई व्यक्ति संघीय न्यायालय का न्यायाधीश नहीं नियुक्त किया जा 
सकता था जो (१) कम से कम पाँच वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 
न रह चुका हो अथवा (२) कमसे कम १० वर्ष तक ब्रिटेन के एक या अ्रधिक न्याया- 
लयों में अधिवक्ता (39778८7 ०07 20ए0८४(८) न रद चुका दो, अथवा (३) 
ब्रियिश भारत अथवा संघ में सम्मिलित होने वाले किसी देशी राज्य के किसी उच्च 
न्यायालय का कम से कम १० वर्ष तक अधिवक्का न रह चुका हो | प्रधान न्यायाधीश 
के लिये अधिवक्ता रूप में कम से कम १५ वर्ष का अनुभव आवश्यक था । इस प्रकार 
यह स्पष्ट है कि भारतीय कमचारी वग का कोई न्यायाधीश (८ांशं॥०97 ]००१९2८) 
कभी मारत का प्रधान न्यायाधीश नहीं बन सकता था। आवश्यकता पड़ने पर 
गवर्नर-जनरल स्वविवेकानुसार स्थानापन्न प्रधान (4८४९ (फ्रार्न [ए४४ं८८) 
अथवा सहकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता था। 

संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार तीन प्रकार का था--प्रारम्मिक (0097- 
739)), पुनविचार सम्बन्धी (&|७९।|०(८) तथा मन्त्रणा सम्बन्धी (80ए75079) । 
न्यायालय को ऐसे मामलो में थ्रनन्य प्रारम्मिक क्षेत्राघिकार प्राप्त था जिनका किसी ऐसे 
प्रश्न से सम्बन्ध हो जिस पर किसी वधिक अ्रधिकार (०४2०) 7४2]) का अ्रस्तित्व 
अथवा विस्तार निम्नलिणित पक्षों में से किन्हीं दो अथवा अधिक पर निर्भर हो :-... 
(१) संघ-शासन, (२) कोई प्रान्त, और (३) कोई देशी राज्य जो संघ में सम्मिलित 
हो चुका दो । परन्तु संघीय न्यायालय का प्रारम्मिक त्षेत्राधिकार किसो ऐसे मामले 
में जिससे कोई देशी राज्य सम्बन्धित हो, उसी दशा में स्वीकार हो सकता था जब 
वह मामला 

(१) भारत सरकार कानून की श्रथवा उसके अ्रन्तगंत कोंसिल के किसी आशा- 
पत्र की व्याख्या से सम्बन्ध रखता हो | 

(२) उस राज्य के प्रवेश सम्बन्धी प्रलेख ([73807प77९7( 02 ८९८८४- 
8707) के अन्तर्गत संघ-शासन को हस्तान्तरित किसी विधायी झ्थवा प्रशासी प्राधिकार 
। सवार से सम्बन्ध रखता द्ो। 


सन्‌ १६३५ ६० के संघ-शासन की रूपरेखा १६३ 


(३) उस राज्य में किसी संघीय कानून के प्रशासन से सम्बन्धित किसी सम- 
कोते से उत्पन्न हुआ हो, 

(४) किसी ऐसे विषय से सम्बन्धित हो जिस पर संघीय व्यवस्थापक मण्डल 
उस राज्य के लिये कानून बना सकता हो; / 

(५) किसी ऐसे समझोते को लेकर उत्पन्न हुआ हो जो देशी राज्य के संघ 
अथवा किसी प्रान्त में सम्मिलित हो जाने के बाद किया गया हो, परन्तु इस शर्त पर 
कि स्वयं सममभोते में संघीय न्यायालय का ज्षेत्राधिकार स्वीकार कर लिया गया हो | 

अपने प्रारम्मिक क्षेत्राधिकार के प्रयोग में संघीय न्यायालय घोषणात्मक 
निर्णय के अतिरिक्त ओर किसी प्रकार का निणय नहीं दे सकता था | 

संघीय न्यायालय के पुनविचार सम्बन्धी क्षेत्राधिकार के अ्न्तगंत वे प्रश्न आ 
मकते थे जिनके विषय में प्रान्तों श्रथवा देशो राज्यों के उच्च न्यायालयों ने यह प्रमा- 
शणित कर दिया हो कि उनका सम्बन्ध सन १६३५४ ६० के कानून अथबा उसके 
श्रन्तर्गत कौंसिल के किसी आज्ञापन्र की व्याख्या को लेकर कानून की किसी महत्वपूर्ण 
समस्या से है। वेधानिक कानून के प्रश्नों के अतिरिक्त, संघीय न्यायालय का पुनविचार 
सम्बन्धी क्षेत्राधिकार संघीय व्यवस्थापक मण्डल के कानुन द्वारा बढ़ाया भी जा सकता 
था।। ऐसी स्थिति में न्यायालय दीवानी के उन अभियोगों पर भी पुनविचार कर सकता 
था जिनमें विवादग्रस्त घन राशि ५०,००० रुपया अथवा १५,००० रुपया से अधिक 
व्यवस्थापक मण्डल द्वारा निर्धारित कोई राशि हो । फोजदारी के अ्रमियोग इसके 
जेत्राधिकार से बाहर थे | 

आर अन्त में, इसका मंत्रणात्मक क्षेत्राधिकार उन प्रश्नों तक सीमित था जो 
गवर्नर-जनरल ने इसके पास विचारार्थ भेजे हों । यदि किसी समय गवर्नर-जनरल को 
प्रतीत हो कि कानून सम्बन्धी किसी प्रश्न पर संघीय न्यायालय की मति लेना उचित 
हैं, तो वह स्वविवेकानुसार उस प्रश्न को न्यायालय के पास बविचारार्थ भेज सकता 
था ओर बह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात्‌, जिसे वह उचित समभता हो, 
गवरनर-जनरल को उस पर अपनी मति का प्रकाश करता था| 

सम्पूर्ण संघक्षेत्र के सभी असेनिक तथा न्यायिक प्राधिकारियो के लिये संघीय 
न्यायालय की सहायता करना अनिवार्य था। न्यायालय को सम्पूर्ण संघक्षेत्र में किसी 
व्यक्ति की उपस्थिति एवं किनन्‍्हीं प्रलेखों ((0८५7॥८7(8) की खोज तथा उपस्थिति 
की व्यवस्था करने अथवा न्यायालय के किसी श्रपमान की जाँच करके अपराधी को 
दणिडित करने का प्राधिकार था। न्यायालय को अपनी कार्यप्रणाली अथवा अपने 
क्षेत्र में काय करने वाले अधिवक्ताओं (५१०५४०००(८४) के व्यवहार को निर्धारित करने 
के उदंश्य से आवश्यक नियम बनाने का अधिकार था। उसे मुकदमे के व्यय 
(००४४) सम्बन्धी उचित आदेश निकालने का भी अधिकार था ओर उसके आदेश 
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का प्रवर्तन संध ज्षेत्र के सारे न्यायालयों तथा प्राधिकारियों का कतं॑व्य था । 

परन्तु इतना सब होते हुये भी संघीय न्यायालय इतना सर्वोच्च अथवा स्वतन्त्र 
न था जितना संघ शासन के लिये आवश्यक होता है। वह प्रिबी कॉंसिल में अपने 
निर्णयों के विरुद्ध की जाने वाल्धी पुनविचार की प्रा्थनायें नहीं रोक सकता था | 
किसी ऐसे विबाद में जिसका सम्बन्ध संविधान की व्याख्या अथवा संघ या उसके 
ग्रक्धों के विधायी अथवा प्रशासी प्राधिकार के विस्तार से हो, संघीय न्यायालय के 
प्रारम्भिक क्षेत्राधिका रगत किसी निर्णय के विरुद्ध प्रिवी कॉसिल में अ्रधिकार रूप में 
अपील की जा सकती थी। अन्य प्रकार के विवादों में इस प्रकार की अपील करने के 
लिये संघ्रीय न्यायालय अ्रथवा प्रिबी कॉंसिल की विशेष अ्रनुमति आवश्यक थी | इसके 
अतिरिक्त जिन विवादों पर ब्रिथ्शि भारत के किसी उच्च न्यायालय का पुनविचार 
सम्बन्धी क्षेत्राधिकार हो वे संघीय न्यायालय के पुनविचार सम्बन्धी क्षेत्राधिकार के 
ग्रन्तर्गत नहीं आते थे । 


पत्र हवा अध्याय 
प्रान्तीय शासन 


प्रान्तीय रवराज्य--अंग्रेज्ञों के शासनकाल भर भारत के शासन का स्वरूप 
एकात्सक (परमा।०7ए) रहा । सन्‌ १६१६ ई० तक प्रान्तों को कोई अधिकार नहीं 
प्राप्त थे । माण्टेग्यू-चेम्सफड रिपोर्ट के निर्माताश्रों ने भी प्रान्तों को केन्द्रीय शासन के 
अभिकर्तामात्र (722 92०7॥05) माना था। ओर यद्द ठीक भी था क्योंकि प्रांतों को 
अपनी कोई शक्षि नहीं प्राम थी। वे केवल उन्हीं अ्रधिकारों का प्रयोग करते थे जो 
केन्द्रीय शासन ने प्रशासन की सुविधा के लिये उन्हें दे रखे थे। परन्तु सन्‌ १६१६ 
६० में यह स्वीकार कर लिया गया कि उत्तरदायित्व का सिद्धांत भारत की राजनैतिक 
प्रगति का एक अत्यावश्यक अड्ध है। यह स्वीकार कर लेने के पश्चात्‌ भारतवासियों 
को स्व-शासन की कला की शिक्षा देना आवश्यक -हो गया ओर प्रांतों को इस कार्य 
के लिये उपयुक्त समझा गया। अ्रतएव सन्‌ १६१६ ई० के सुधार कानून में प्रांतों में 
द्वैध-शासन प्रणाली ()99707ए) का आआरम्म किया गया। इस प्रणाली के अन्तगंत 
हस्तान्तरित विषयों क्रे क्षेत्र में भारत सरकार साधारणतया किसी प्रकार का हस्तक्षेप 
नहीं करती थी। परन्तु अआरक्षित विषयों के क्षेत्र में उसका श्रधीक्षण, निर्देशन तथा 
नियन्त्रण का श्रधिकार पूर्वंवत्‌ था। इसके श्रतिरिक्त आथिक-व्यवस्था के नियन्त्रण 
में भी थोड़ी कमी कर दी गई थी। साइमन कमीशन ने सिफारिश की कि सन १६१६ 
ई० भें विकेन्द्रीकरण की जो प्रक्रिया आरम्म की गई थी उसका पूर्ण किया जाना 
आवश्यक है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि “भविष्य में प्रत्येक प्रांत 
को, यथासस्मव अपने ग्रद्द का पूर्ण स्वामी होना चाहियेए |” संयुक्त सेलेक्ट कमेटी 
(]०४४ $८९८६. (४0777777८८) ने कमीशन की यद्द सिफारिश स्वीकार कर ली 
थी | ख्रतएव सन्‌ १६३५ के संविधान में प्रांतीय स्वराज्य को व्यवस्था की गई | 


सरल भाषा में, “प्रांतीय स्वराज्य से दो श्रर्थों की अ्रभिव्यक्ति होती हे : (१) 
प्रांत अ्रब बाइरी नियंत्रण तथा इस्तक्षेप से मुक्त हें, ओर (२) उनका शासन जनता 
द्वारा निर्वाचित, धारातमाश्नों के प्रति पूर्णतया उत्तरदायी है | इसका अ्रर्थ यह हुआ 
कि प्रांवों के उत्तरदायी अधिशासन तथा व्यवस्थापक मण्डल को, एक सीमित क्षेत्र 
में, अनन्य प्राधिकार प्राप्त-हं जोर वेसाधारणतया केन्द्रीय नियंत्रण से मुक्त हैं। अरब 


निनराणा पटचणडििज आज +जजी+ अिननकिननयननननन+, 
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२६६ भारतीय राजनीति ओर शासन 


हमें इस प्रश्न का उत्तर खोजना है कि सन्‌ १६३५४ ई० के कानून में, वास्तव में, इस 
प्रकार के प्रांतीय स्वराज्य की स्थापना की गई थी श्रथवा नहीं | संक्षेप में यद्ट कहा 
जा सकता है कि इस कानून में कुछ दिशाओं में नये सुधार किये गये थे और इस 
प्रकार १६३५ का सुधार कानून निश्चय ही केन्द्र के नियंत्रण से मुक्ति तथा निर्वाचित 
व्यवस्थापक मण्डलों के प्रति उत्तरदायित्व, इन दोनों दृष्टिकोणों से विकास एवं उन्नति 
का प्रतीक था | तथापि, यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि प्रान्तीय स्वराज्य तथा 
उत्तरदायित्व में अभी वास्तविकता का अभाव था। यह सत्य है कि सन १६१६ के 
कानून की अपेक्षा इस बार अनेक परिवर्तन किये गये थे, परन्तु ये सारे परिवर्तन 
सिद्धान्तों से सम्बन्ध रखते थे, विस्तार से नहीं | पुरानी व्यवस्था के अन्तर्गत प्रान्तीय 
शासन के अपने कोई मोलिक अ्रधिकार नहीं थे, वे केवल प्रदत्त शक्तियों का ही प्रयोग 
करते थे । कॉसिल-सहित गवनर-जनरल तथा केन्द्रीय व्यवस्थापक मश्डल प्रार्न्तय 
ज्ञेत्र में हस्तक्षेप कर सकते थे। नये कानून में केन्द्रीय तथा प्रान्तीय क्षेत्रों का पूर्ण 
विच्छेद कर दिया गया था | इसके परिणामस्वरूप प्रान्तों को अब एक नवीन वेधिक 
(]८४०)) एवं वेधानिक (०07500 7४४०79]) स्तर प्राप्त हो गया था। अब वे ब्रिटिश 
सम्राट्‌ तथा संविधान से प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त नियन्त्रण रत शक्ति का प्रयोग कर 
सकते थे। परन्तु इस प्रान्तीय स्वराज्य की कई सीमायें भी थीं। यह्द सीमायें मुख्यतः 
दो प्रकार की थीं ; (१) वाह्य तथा (२) आन्‍्तरिक | 

वाह्य क्षेत्र में, प्रान्त कई दिशाओं में केन्द्रीय नियन्त्रण के अधीन थे | सबसे 
पहले, केन्द्रीय व्यवस्थापक मण्डल प्रान्तीय शासन अथवा उसके अधिकारियों को किसी 
संघीय कानून के प्रशासन के लिये उत्तरदायी घोषित कर सकता था। दूसरे, प्रान्तीय 
विषयों के ज्षेत्र में भी प्रान्तीय विधिनिर्माणु की शक्ति पूर्ण नहीं थी। गवर्नर-जनरल 
द्वारा आपात-स्थिति की घोषणा हो जाने के पश्चात्‌ तंप्रीय व्यवस्थापक मण्डल किसी 
प्रान्तीय विषय के सम्बन्ध में कानून बना सकता था। समवर्ती विषयों ((४07८प7- 
7८7६ $प0]८८४७) की समूची सूची द्वी गवनंर-जनरल की इच्छा पद निर्मर थी ओर 
इसी प्रकार अवशिष्ट शक्कियों (२८४४0670०879 70७८७) के क्षेत्र में भी वह्दी एकमात्र 
निर्णायक था| इसके अतिरिक्त प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल में कई प्रकार के विधेयक 
उपस्थिति करने के लिये गवर्नर-जनरल की पूर्व अनुमति अनिवाय थी। प्रान्तीय 
व्यवस्थापक मण्डल द्वारा नियमित रूप से स्वीकृत विधेयक भी गवर्नर-जनरल के 
विचारार्थ आरक्षित किये जा सकते थे ओर तब उन्हें अनुमति देना, श्रथवा न देना 
अथवा सम्राद के विचारार्थ आरक्षित कर लेना, श्रथवा प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल 
के पास पुनविचारार्थ मेज देना, गवर्नर-जनरल के नि्ंय पर निर्भर था। परन्तु इन 
सबसे अ्रधिक विचारणीय बात यह है कि प्रान्तीय गवर्नर गवर्नर-जनरल तथा भारत- 
मन्त्री का अ्भिकर्तामात्र (7८7८ ४6०77 था जब कभी और जिन विषयों में गय- 
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नर अपने विशेष उक्तरदायित्वों के पालन में, अथवा स्वविवेकानुसार, श्रथवा व्यक्तिगत 
निर्णय के श्राधार पर, कोई कार्य करता था, उस समय गवनेर पर गवनंर-जनरल का 
पूर्ण नियन्त्रण था। ओर यद्द आरक्षित अधिकार तथा श्रभिरक्षण इतने स्व॑व्यापी थे कि 
विधिनिर्माण एवं प्रशासन का कोई अज्ज इनसे मुक्त नहीं था। सन्‌ १६३६ ई० में 
भारत सरकार कानून (१६३५) के संशोधन द्वारा केन्द्रीय शासन को कुछ ओर शक्तियाँ 
भी दे दी गई थीं। उदाइरण के लिये, इस संशोधन के अन्तगंत केन्द्रीय सरकार को 
युद्धकाल में प्रान्तीय अधिशासन की प्रयोग-विधि के विषय में प्रान्तों को आदेश देने 
का अधिकार दिया गया था| केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय विषयों के प्रशासन के लिये 
अपने कर्मचारी भी नियुक्त कर सकती थी। उपयु क्व वाह्म प्रतिबन्ध वास्तव में प्रान्तीय 
स्वराज्य के ज्षेत्र में घातक हस्तक्षेप थे और इनके कारण प्रान्तों में उत्तररायी शासन 
का विकास असम्मव नहीं तो अत्यन्त कठिन अवश्य हो गया था। 

आन्तरिक क्षेत्र में भी प्रान्तीय स्वराज्य वास्तविक नहीं था क्‍योंकि प्रान्तीय 
अधिशासन पर व्यवस्थापक मश्डल का कोई नियन्त्रण नहीं था। मुख्य अधिशासी 
शक्ति गवर्नर के हाथों में थी और वह न तो प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल के प्रति 
उत्तरदायी होता था और न उसके द्वारा अपने पद से हटाया ही जा सकता था | 
उसका अधिका र क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत था और वह अधिशासन की किसी शक्ति को 
अपने विशेष उत्तरदायित्व के श्रन्तगंत बता कर अपने हाथों में ले सकता था। इसके 
परिणामस्वरूप जनता के प्रति शासन का उत्तरदायित्व न्यूनतम रद्द जाता था। 
संविधान का वह प्रावधान जिसके अनुसार मन्त्रियों का वेतन विधान-मण्डल के 
मतदान पर निर्भर नहीं था, वास्तव में उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के प्रतिकूल था । 
आर यदि विधान-मण्डल कोई ऐसा विधेयक अ्रस्वीकार भी कर दे जिससे मन्त्रियों के 
हित की सम्भावना हो, तो मन्त्रिगण उसे गवनंर की सहायता से स्वीकार करा सकते 
थे और गवर्नर अपने अध्यादेश ((0707797८८) निकालने के अधिकार का प्रयोग 
करके उनकी इच्छा पूर्ण कर सकता था | इसके अतिरिक्त, निर्देश-पत्र ([08070॥70॥( 
0 778770८॥078) में गवनंर को इस आ्राशय का आदेश भी रहता था कि मन्त्रि- 
मण्डल-निर्माण में अ्रल्पसंख्यकों के हितों का उचित ध्यान रखा जाये | यह भी मन्त्रि- 
मण्डल के उत्तरदायित्व के लिये घातक था। और अन्त में जनता के प्रति शासन का 
उत्तरदायित्व भी वास्तविक नहीं था, क्योंकि प्रान्तीय व्यवस्थापक मश्डल जनता के 
मस्तिष्क का दर्पण नहीं था | मताधिकार का क्षेत्र अत्यन्त संकुचित था और सम्प्र- 
दायवाद का दानव सम्पूर्ण वातावरण को विषाक्त बना रह्य था | 

इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि सन्‌ १६३५ ई० के क़ानून के अन्तर्गत प्रान्तीय 
स्वराज्य के लिये आवश्यक दोनों गुणों का श्रभाव था। इसके अन्तर्गत प्रान्त केन्द्रीय 
नियन्त्रण से मुक्त नहीं थे और न 5. न्‍्तीय शारुन ही जनता के प्रति उत्तरदायी था | 


श्क्ं भारतीय रसाजमीति ओर शासन 


डा० सजेन्द्र प्रसाद ने ठीक ही कहा है : “हु-प्रशंसित प्रान्तीय स्वराज्य में वास्तव 
में जनता अथवा मन्त्रियों से कट्दीं अधिक स्वराज्य गवर्नर को दिया गया है श्रौर 
गवनर-जनरल को इतना अधिकार दिया गया है कि वह मन्त्रियों के विरोध करने पर 
भी, ओर ऐसे विषयों में जो पूर्णतया प्रान्तीय क्षेत्र के अन्तर्गत हैं, अपनी आशेशओं 
का पालन करा सकता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि गवनेर अथवा 
गवर्नर-जनरल यह निर्णय दे दे कि वह विषय उनमें से किसी के विशेष उत्तरदायित्व 
का अ्रतिक्रमण करता है |? 


(अ) प्रान्तोय अधिशासन 


गवनेर--प्रान्तीय शासन का अधिशासी प्राधिकार सम्राट्‌ में निहित था और 
उनकी ओर से नियुक्त गवर्नर उसका प्रयोग करता था। यह प्राधिकार उन सारे 
विषयों तक॑ फैला हुआ था जिनके सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार सन्‌ १६३५ 
ई० के कानून के प्रावधानों के अनुसार प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल को प्राप्त था। 
सामान्य रूप से यदद कहा जा सकता है कि गवनंर-जनरल के पद को आदर्श मान 
कर प्रान्तीय गवनरों के पद का निर्माण किया गया था | महत्वपूर्ण अन्तर केवल एक 
बात॑ का था | द्वेष शासन प्रणाली के अ्रन्त होने के साथ अब प्रान्तों में कोई आरक्षित 
विषय नहीं रह गये थे और इसके परिणामस्वरूप गवर्नर के प्रत्यक्ष अधिकार के अन्त- 
गंत अब कोई विशेष विभाग नहीं रह गये थे। इसके अतिरिक्त प्रान्तीय गवर्नर को 
व्यवस्थापक मण्डल की माँति विधि-निर्माण तथा अ्रथ सम्बन्धी शक्तियाँ भी नहीं प्राप्त 
थीं। प्रान्तीय शासन के सारे विमागों पर साधारणतया मन्त्रिमएणडल का अधिकार 
था ओर गवर्नर से आशा की जाती थी कि वह अपने मन्त्रियों का परामश मान कर 
कार्य करेगा । परन्तु यह समम लेना मारी भूल होगी कि प्रान्तीथ गवर्नर एक पूर्णंतथा 
वैधानिक प्रधान था, उसके कई विशेष उत्तरदायित्व ओर स्वविषेकाधारित अ्रधिकार थे 
जिनके विषय में वह बिना मन्द्रियों की राय के भी कार्य कर सकता था और जिनके 
पालन में वह गवरनर-जनरल के अ्रधीन तथा श्रन्तत; भारतमम्त्री एवं ब्रिटिश लोफ- 
सभा के प्रति उत्तरदायी था। 





अिननानन किितीनिगकण अब भनिनणएण।। 
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गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्व निम्नलिखित थे :-.- 

(१) प्रान्त अथवा उसके किसी भाग की शाँति तथा सुव्यवस्थ। के विरुद्ध 
उत्पन्न होने वाली प्रत्येक गम्मीर आशंका का निवारण; 

(२) अल्पसंख्यकों के उचित हितों का अ्भिरक्षण; 

(३) सावंजनिक कर्मचारी वर्गों के सदस्यों तथा उनके आश्रितों के उचित 
अधिकारों की रक्षा तथा उनके उचित द्वितों का अभिरक्षण; 

(४) ब्रिटिश प्रजाजनों अ्रथवा ब्रिटिश व्यापार-ह्वितों के विरुद्ध मतभेद का 
निवारण, 

(४) अंशत: अपवजित क्षेत्रों (02709]]7 ८४८ प१८० 27८०७) की शांति 
तथा सुव्यवस्था का प्रबन्ध; 

(६) किसी भी देशी राज्य के अधिकारों तथा उसके शासक के अ्रधिकारों एवं 
सम्मान का अ्रभिरक्षण; 

(७) गवनर-जनरल द्वारा स्वविवेक के प्रयोग में नियमानुसार दिये गये 
अ।[देशों एवं निर्देशों के पालन की व्यवस्था | 

उपरोक्त विशेष उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रशासी 
तथा विधायी विषयों में गवर्नर स्वविवेक का प्रयोग करते हुये कार्य कर सकता था :--. 

(१) मन्त्रि-परिपद्‌ की बे ठकों का समापतित्व तथा इस प्रश्न का निर्णय कि 
किसी विषय विशेष में वह स्वविवेक श्रथवा व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग कर सकता 
हे ग्रथवा नहीं, 

(२) मन्त्रियों की नियुक्ति तथा वियुक्ति; 

(३) सेनिक अ्रथवा असेनिक किसी पुलिस दल से सम्बन्धित नियमों का 
संशोधन यदि गवनंर को ऐसा प्रतीत दो कि प्रस्ताव उस दल के संगठन अ्रथवा 
अनुशासन से सम्बन्धित हे । 

(४) शासन को उलट देने के उदयश्य से किये गये दिसापूर्ण अपराधों का 
मिवारण; 

(५) धारासभा का बुलाना, स्थगन तथा घिलयन और किसी विचाराधीन 
विधेयक के सम्बन्ध में व्यवस्थापक मण्डल को सम्बोधित करना; 

(६) व्यवस्थापक मण्डल के संयुक्त श्रधिवेशन बुलाना; 

(७) विधेयकों को स्वीकृति देना, श्रथवा न देना, श्रथवा उनका गवर्नर- 
जनरल के लिये झारछढूण; 


२७० भारतीय राजनीति और शासन 


(८) व्यवस्थापक मण्डल के उत्तर-आ्रगार के लिये कम से कम ६ ओर 
अधिक से अ्रधिक ८ सदस्य नामज़द करना; 

(६) मद्दाधिवक्ता (40790८4(९८ 0८7८७) ) की नियुक्ति । 

इस सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय बात यह है कि जिन विषयों में गवर्नर 
स्वविवेक अथवा व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर कार्य करता था उनमें भी वहद्द 
अपने मन्त्रियों का परामश ले सकता था। उपरोक्त अ्रधिकारों का अश्रथ॑ केवल 
इतना है कि वह दच्छानुसार, ब्रिना मन्त्रियों की सद्दायता के भी, कार्य कर 
सकता था | 

इसके अतिरिक्त, गवर्नर को कानून बनाने, श्रथवा व्यवस्थापक मण्डल की 
स्वीकृति के लिये किसी कानून के प्रारप (0720) को उपस्थित करने का विशेष 
अधिकार भी था | परन्तु इस प्रकार बनाये गये कानन ब्रिटिश लोकसभा के समक्ष 
उपस्थित किये जाते थे श्रौर उनके लिये गवर्नर-जनरल की अनुमति आवश्यक थी | 
गवनर व्यवस्थापक मण्डल के स्थगनकाल में मन्त्रियों की सहमति से तथा स्वविवेक 
का प्रयोग करते हुये बिना मन्त्रियों की सहमति के, अध्यादेश प्रकाशित कर सकता 
था| उसे सभी विषयों के, और विशेषतया अपने उत्तरदायित्व से सम्बन्धित विषयों 
के, उचित प्रशासन के लिये आवश्यक घनराशि की उचित व्यवस्था करने का भी 
अधिकार था। संविधान का अ्रधिशासन अ्रसम्मव हो जाने पर गवनर पूरे संविधान 
अथवा उसके कुछ अंशों को स्थगित कर उच्च न्यायालय के अ्रतिरिक्त किसी भी प्रान्तीय 
प्राधिकारी की शक्तियाँ स्वयं ग्रहण कर सकता था | इस प्रकार की घोषणा का दूसरी 
घोषणा द्वारा खशडन अथवा परिवर्तन भी किया जा सकता था परन्तु इस प्रकार की 
प्रयेक घोषणा की सूचना भारतमन्त्री तथा ब्रियिश लोकसभा के पास मभेजनी पड़ती 
थी। इन घोषणाओं की साधारण अ्रवधि ६ मास की होती थी परन्तु ब्रिटिश लोक- 
सभा के प्रस्ताव द्वारा बढ़ाई भी जा सकती थी | 

संक्षेप में यह कद्दा जा सकता है कि गवर्नर मन्त्रिमएडल तथा व्यवस्थापक मण्डल 
के नियन्त्रण से पूर्णतया मुक्त था और उसकी स्थिति ईर्ष्या की बस्तु थी। उसके 
विधि-निर्माण तथा अ्रर्थ सम्बन्धी विशेषाधिकार उत्तरदायी शासन के लिये एक 
गम्मीर समस्या थे। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रान्तों में जिस उत्तरदायी 
शासन क। प्रचलन किया गया था बह घातक प्रतिबन्धों तथा अ्रभिरक्षणों से घिरा हुश्रा 
था। श्री जी० एन० जोशी ने ठीक द्वी कद्दा है कि “गवनंर के अधिशासी, विधायो 
तथा आधिक विशेषाधिकारों का ध्यान रखते हुये यह कहना कठटिनता से ही सत्य होगा 
कि प्रान्तों का शासन वास्तव में उत्तरदायी है। उत्तरदायी शासन में बेधानिक प्रधान 
को-******** निर्वाचकों का निर्णय स्वीकार करके शासन उन लोगों के हाथों में सौंप 
देना पड़ता हे_ जिन्हें निग्-झाग।र तथा निर्वाचकों का विश्वास प्रात हो। प्रास्तों में 
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उत्तरदायी शासन के इस तत्व का डी पूर्ण अभाव था |? 

प्रान्तीय मन्त्रिमण्डल---प्रान्तीय मन्त्रमए्डल का निर्माण प्रचलित प्रणाली 
के अनुसार ही किया गया था। गवर्नर के निर्देश-पत्र में इस आशय का एक आदेश 
होता था कि प्रमुख अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि प्रान्तीय मन्त्रिमए्डल में सम्मिलित किये 
जायें। परन्तु यह नियम अनिवाय नहीं था ओर इस कानून के अन्तर्गत निर्मित कुछ 
प्रान्तीय मन्त्रिमण्डलों में अल्पसंख्यकों का कोई प्रतिनिधि नहीं था| प्रान्तीय मन्सत्रि- 
मण्डल की सदस्य संख्या की कोई वंधिक (]2८29)) सीमा नहीं निर्धारित की गई थी । 
इस विषय में गवर्नर तथा प्रधानमन्त्री को पूरी स्वतन्त्रता थी ओर इसका परिणाम 
यह हुआ कि विभिन्न प्रान्तों म॑ मन्त्रियों की संख्या में अन्तर था | नियमानुसार 
मन्त्रियों की नियुक्ति तथा विःक्तिका अधिकार गवनर को था परन्तु व्यवद्वार रूप में 
तथा निर्देश-पत्र के अनुसार वह मन्त्रियों की नियुक्ति उस व्यक्ति के परामर्श से करता 
था जो उसके मतानुसार विधान-मण्डल के स्थायी बहुमत का विश्वास बहन करने की 
ग्धिक से अधिक क्षमता रखता हो। मन्त्रिमण्डल के निर्माण में सबसे अधिक द्वाथ 
प्रान्तीय विधान-मण्डल के निम्न-आगार के बहुसंख्यक दल के नेता का रहता था | 
बिना प्रान्तीय विधान-मण्डल का सदस्य हुये कोई व्यक्ति ६ मास से अधिक मन्त्री 
नहीं रह सकता था | 

सन्‌ १६३५ ३० के कानून में मन्त्रियों के उत्तरदायित्वों का कोई उल्लेख नहीं 
किया गया था | उसमें इतना भी नहीं बताया गया था कि मन्त्रियों का उत्तरदायित्व 
बैयक्तिक होगा अथवा संयुक्त । केवल इतना स्पष्ट शब्दों में कद्द दिया गया था कि 
मन्त्रियां का पदधारणु-काल गवनंर की इच्छा पर निर्भर होगा। परन्तु वास्तव में 
मन्त्रियों की स्थिति ब्रियिश मन्त्रिमण्डल प्रणाली की संप्रतिशाओं (०07ए८४४४०78) 
द्वारा निर्धारित होती थी । मन्त्रिगण अपने आपको संयुक्त रूप से प्रान्तीय विधान- 
मण्डल के प्रति उत्तरदायी मानते थे ओर विधान-सभा के विपरीत मत-प्रदर्शन पर 
संयुक्त त्यागपत्र दे देते थे। तथापि, यद्द नहीं कहा जा सकता कि ब्रिटिश मन्त्रि- 
मण्डल की भाँति इमारे पराजित प्रान्तीय मन्त्रिमए्डलों को भी जनता से श्रपील करने 
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का अधिकार था | भारतीय प्रान्तों में विधान-मश्डल के विलयन का अधिकार गबनेर 
के स्वविवेक पर निर्भर था और इस विप्रय में वह अपने मन्त्रियों का परामश स्वीकार 
करने के लिये बाध्य नहीं था। उदाहरण के लिये सिन्ध तथा पशि्न्रमोत्तर सीमान्त 
प्रदेश के मन्त्रिमएडल विधान-मण्डल में विपरीत मतदान द्वारा पराजित होकर भी 
विलयन कराने में सफल नहीं हो सके | 

प्रान्तीय मन्त्रिमएडलों पर विधानमण्डलों का नियन्त्रण उनकी श्रपनी संगठित 
शक्ति पर निर्भर था। काँग्रेस-बहुमत के प्रान्तों में, तथा पंजाब में, मन्त्रिमएडलों की 
स्थिति ब्रिटिश मन्त्रिमणडल के समान ही सबल थी। उनके विषय में तो यहाँ तक 
कटद्दा जा सकता है कि विधान-मणडलों द्वारा नियन्त्रित होने के स्थान पर मन्त्रिमण्डल 
स्वयं उनका नियन्त्रण करते थे। ये मन्त्रिमएडल स्थायी थे | परन्तु श्रन्य प्रान्तों में 
स्थिति भिन्न थी। वहाँ मन्त्रिमण्डलों का स्थायित्व अपेक्षाकृत कम था | ओर श्रासाम, 
बड्भाल, सिन्‍्ध तथा पश्चिमोत्तर सीमान्त आदि प्रान्तों में विधानमए्डल मन्त्रिमएडलों 
के कार्य में विस्तृत हस्तक्षेप किया करते थे | 


(ब) प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल 

सन्‌ १६३५ ई० के संविधान में प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डलों को पहले से 
अधिक विस्तृत बना दिया गया था, सरकारी सदस्यों के वर्ग का अन्त कर दिया गया 
था और ११ में से & प्रान्तों श्रर्थात्‌ मद्रास, बम्बई, बचद्भाल, संयुक्रप्रान्त, बिहार तथा 
अआसाम में द्वि-अगा[रिक विधान-मण्डलों की व्यवस्था की गई थी। इन आगारों को 
क्रमश: विधान-परिषद्‌ (],02599८ (/0पा८ा।) तथा विधानसभा ([,८९2|89- 
पंएट 5552८70]9) कहा जाता था। अश्रन्य प्रान्तों में विधानसभा नाम का केवल 
एक ही आगार रखा गया था। साधारणतया भारत का जनमत द्वितीय आगारों के 
विरुद्ध था | अ्रंग्रेज़ों की ओर से कहा जा रहा था कि द्वितीय आगारों के माध्यम से 
अपरिपक्ध, विचारहदीन विधि-निर्माण पर सरलतापूर्यक नियन्त्रण रखा जा सकता है | 
परन्तु जनता की घारणा यह थी कि द्वितीय आगार वास्तव में अनावश्यक हैं, क्योंकि 
प्रान्तीय विधान-मण्डलों की विधायी शक्ति सम्पूर्ण सत्तापूर्ण नहीं थी श्रोर उनके बनाये 
कानूनों का गवनेर, गवर्नर-जनरल तथा भारतमन्त्री द्वारा परिमार्जन हो सकता था | 
इस प्रकार द्वितीय आगारों (४८८००॥१ टम्रश्लाफ़टा5) के निर्माण का एकमात्र 
कारण प्रतिक्रियावादी तथा निह्वित हितों को प्रतिनिधित्व प्रदान कर प्रगतिशील किधि- 
निर्माण के मार्ग में एक दीवार खड़ी करना था । 


व्यवस्थापक-मणडलों की रचना पर विचार करते हुए इम पहले उत्तर-श्रागारों 


का वर्णन करेंगे। इम देख चुके हैं कि भिन्न-भिन्न प्रान्त्रों में इमका ग्राकार भी. मिन्न 
था। छत्तर-आगारों की सदस्य संख्या बद्धाल में कम से कम ६३ तथा अधिक से 
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श्रघिक ६५, मंद्रास में कम से कम ५४ तथा अधिक से अधिक ५६, बम्बई में २६ से 
३० तक, संयुक्त प्रान्त में ५८ से ६० तक, बिहार में २६ से ३० तक ओर आसाम में 
२१ से २२ तक थी। इनमें से कुछ स्थानों की पूरति गवनंर नामज़दगी द्वारा करता 
था। प्रान्तीय विधान-सभाओश्रों की सदस्य संख्या इस प्रकार थी:--बच्चाल-२५४०; 
संयुक्त प्रान्त-२२८; मद्रास-२१५; पंजाब तथा बम्बई में से प्रत्येक-१७४; विह्ार-१५२; | 
मध्यप्रान्त तथा बरार-११५; आसाम--१०८; उड़ीसा तथा सिन्ध में से प्रत्येक ६०; 
ओर पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेश-५०। दोनों ही आगारों के लिये हिन्दू (साधारण), 
मुसलमान, सिख, एग्लो-इर्डियन, योरोपीय, तथा भारतीय ईसाई जातियों में साम्प्र- 
दायिक आधार पर स्थानों का विभाजन किया गया था। इनके अतिरिक्त व्यापारी 
वर्ग, ज्मींदारों, विश्वविद्यालयों, श्रमहितों तथा स्त्रियों (साम्प्रदायिक आधार पर) के 
लिये भी स्थान आरक्षित किये गये थे। विधान-परिषद्‌ एक अविलयनशील स्थायी 
संस्था थी, परन्तु उसके एक-तिहाई सदस्य प्रति तीसरे वर्ष के पश्चात्‌ अवकाश ग्रहण 
करते थे। प्रान्तीय विधान-सभाओं का जीवनकाल साधारणतया ४ वर्ष का था, 
परन्तु इस अवधि के पूर्व भी उनका विलयन हो सकता था। विधानमण्डल के दोनों 
आगारों का वर्ष में कम से कम एक अधिवेशन आवश्यक था। प्रान्तीय विधान- 
मण्डल के साथ गवनर का वैसा ही सम्बन्ध था जेसा केन्द्रीय विधान-मण्डल के साथ 
गवर्नर-जनरल का । मन्त्रियों को किसी आगार की कार्यवाही में भाग लेने का अधि- 
कार था, परन्तु वे मत उसी आगार में दे सकते भे जिसकै वै सदस्य हों | 

प्रत्येक प्रान्त में विधानमण्डल कै उम्मीदवारों कै लिगे श्रधिवास सम्बन्धी 
योग्यता (॥/£४0९709) (७०॥१८०४०7) फै शअ्रतिरिक्त सम्पत्ति तथा शिक्षा की 
कुछ योग्यताएँ भी आ्रावश्यक थीं। मतदाताश्रों के लिये कम से कम अवस्था २१ 
वर्ष ओर विधानसभा तथा विधान-परिषद्‌ की सदस्यता के उम्मीदवारों के लिये क्रमश: 
२५ तथा ३० वष रखी गई थी। विधान परिषद्‌ के मतदाताश्रों की योग्यतायें बहुत 
ऊँची रखी गई थीं और निर्वाचक मण्डल शत्यन्त संकुचित तथा संकीर्ण था| बल्ञाल 
तथा बिद्दार में विधान-परिषद्‌ के लगभग ह सदस्य विधान-सभा के सदस्यों द्वारा 
अप्रत्यक्ष रूप से निवांचित होते थे। अन्य प्रान्तों में सभी स्थानों की पूर्ति साम्प्र- 
दायिक निर्वाचक मण्डलों में विभाजित प्राथमिक मतदाताश्रों (98777 ४०८7४) 
के प्रत्यज्ञ मतदान द्वारा होती थी। परन्तु विधानसभा के मतदाताशओ्रों की योग्यतायें 
बहुत कुछ कम कर दी गईं थीं, जिसके परिणामस्वरूप श्रव १४ प्रतिशत जनसंख्या को 
मताधिकार प्राप्त हो गया था। सन्‌ १६१६ ई० के कानून के अनुसार केवल ३१ 
जनसंख्या को ही मताधिकार मिला था। परन्तु भूमिकर अ्रथवा मकान का किराया 
देने की सम्पत्ति सम्बन्धी योग्यता श्रब भी सब मतदाताओं के लिये आबश्यक भी । 

सन्‌ १६३५ ३० के संविधान में प्रान्तीय व्यवस्थापक मश्डल की शक्कियों का 
भी विस्तार किया गया था। थे संघीय विधान-मण्डल के समकक्ष थे, क्योंकि दोनों 
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ही सव॑ंसत्ताधारी नहीं थे | प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल प्रान्तीय सूची में उल्लिखिती 
सभी विषयों के सम्बन्ध में कानून बना सकते थे और गवनर-जनरल की अनुमति से 
समवर्ती सूची के विषयों को भी अ्रपने अधिकार में ले सकते थे | वे स्थानीय विधान 
सभा के अतिरिक्त ब्रिटिश भारत के किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा सन्‌ १६३४ ई० के कानून 
के पूर्व अथवा पश्चात्‌ निर्मित किसी कानून का प्रान्त में कुछ सीमाओं के अ्रन्तरगगंत वि- 
खशणश्डन अथवा परिवतन कर सकते थे। परन्तु अनेक प्रतिबन्ध अब भी शेष थे। पहली 
बात तो यह थी कि प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल को ब्रियिश लोकसभा के प्राधिकार, 
(#प070) सम्राट अथवा राज्यवंश अथवा मारत के किसी भाग में सम्रा ट्‌ के प्रभुत्व 
के प्रतिकूल अथवा जल, स्थल एवं वायुसेना से सम्बन्धित अथवा स्वयं भारत सरकार 
कानून से सम्बन्धित कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं था। दूसरे, प्रान्तीय व्यव- 
स्थापक मण्डल, बिना गवर्नर-जनरल की पूर्व अनुमति लिये निम्नलिखित बिषयों से 
सम्बन्धित किसी कानून पर विचार नहीं कर सकता था:--(१) भारत का राष्ट्रीय 
ऋण अथवा कोंसिल सहित गवर्नर-जनरल द्वारा केन्द्रीय शासन के द्वितार्थ आरोपित 
कोई बलि (60०४५) अथवा कर (६35); (२) सम्राट की सेना के किसी भाग का 
संधारण (7977020270८८) अथवा अनुशासन (45००॥7८); (३) वदेशिक 
सम्बन्ध; (४) कोई केन्द्रीय विषय; (५) कोई ऐसा प्रान्तीय विषय जो विधि निर्माण के 
लिये, पूर्णतया अ्रथवा अंशत; केन्द्रीय विधान-मण्डल के श्रन्तगत घोषित कर दिया 
गया हो; (६) कोई शक्ति जो उस समय किसी अस्थायी काल के लिये प्रतिष्ठित कानून 
द्वारा कॉसिल सहित गवनर-जनरल के प्रयोग के लिये स्पष्ट रूप से आरक्षित कर दी 
गई हो; ओर (७) ब्रिटिश भारत के किसी प्राधिकारी द्वारा (उस स्थानीय विधान- 
मण्डल के अतिरिक्त) निमित कोई कानून जिसके लिये यह घोषित कर दिया गया दो 
कि वह पूर्व अनुमति के बिना विखंडित अथवा परिवर्तित नहीं किया जा सकता | 
तीसरे, गवर्नर की पूर्व अनुमति लिये बिना प्रान्तीय विधान मण्डल किसी ऐसे विधेयक 
पर विचार नह्वीं कर सकता था जो किसी गवर्नर के कानून अ्रथवा अ्रध्यादेश अथवा 
पुलिस संगठन से सम्बन्धित किसी कानून के प्रतिकूल हो अथवा उसका विखण्डन 
करता दो । ओर अन्त में, विधान मरडल द्वारा नियमित रूप से स्वीकार कर लिये 
जाने के बाद भी किसो विधेयक को अपनी स्वीकृति न देना अ्रथवा उसे पुनविचार के 
लिये लोठा देना गबनंर की इच्छा पर निर्भर था। बह किसी विधेयक को गवरनर- 
जनरल के विचार के लिये भी आरिक्तित कर सकता था ओर बिना गबर्नर-जनरल की 
स्वीकृति के प्रान्तीय विधान-मण्डल का कोई कानून मान्य नहीं दो सकता था। 
कभी कभी गवनर-जनरल भी आन्तीय विधान मण्डल के विषेयकों को सम्राद की 
स्वीकृति के लिये आरक्षित कर क्ेता था। इसके श्रत्रिक्त बिना विधान मण्डल से 
परामश लिये गवर्नर की कानून बनाने की स्वाधिकार शक्ति के. कारण विधान-मशडल 
का अधिकार क्षेत्र ओर कम हो गया था | 
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परन्तु श्रर्थ-व्यवस्था के क्षेत्र में विधानमएडल अब पहले की अपेक्षा श्रधिक 
नियन्त्रण का प्रयोग कर सकते थे | प्रान्त की आगशणित आय तथा व्यय का वार्षिक 
ब्योरा प्रति वर्ष व्यवस्थापक मण्डल के समक्ष उपस्थित किया जाता था। यह बजट 
दो भागों में विभाजित रहता था। पहले भाग में वे मर्दे ((६८॥78) द्वोती थीं जिनपर 
व्यवस्थापक मण्डल को मत देने का अधिकार रदइ्दता था ओर दुसरे भाग में वे मर्दे 
थीं जो इस अधिकार की सीमा के बाइर थीं । परन्तु दुसरे भाग के अ्रन्तर्गत बजठ का 
फेवल २० प्रतिशत के लगभग रइता था जब कि केन्द्रीय बजट में लगभग &० प्रति. 
शत व्यवस्थापक मशडल के मत-प्रदर्शन ज्षेत्र से बाइर था। बजट के इस भागा में 
निम्नलिखित मर्दे सम्मिलित थीं;---गवनंर का घेतन तथा भत्ता, ऋण-प्रभार (१८७ 
०॥०722८8), मन्त्रियों तथा मद्दाधिवक्ता (80790८४(८-७०८४८-७)) का वेतन तथा 
भत्ता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का बेतन तथा उत्तर-वेतन (9८॥80॥), अ्रप- 
वजित न्षेत्रों (270]76८0 7८७8) पर होने वाला व्यय, तथा अन्य व्यय जो 
संविधान द्वारा इस प्रकार के प्रभार घोषित किये गये हों। विधानसभा को किसी माँग 
को स्वीकार करने, घटाने अथवा अस्वीकार कर देने का अ्रधिकार था | परन्तु बिना 
गवनंर की सिफारिश के अनुदान (878770) की कोई माँग नहीं की जा सकती थी 
झौर गवर्नर विधानमण्डल द्वारा अस्वीकृत श्रथवा घटाई गई इस प्रकार की किसी 
माँग की पुनप्रंतिष्ठा भी कर सकता था। ओर अन्त में बिना गवर्नर की सिफारिश के 
प्रार्न)य विधान मण्डल किसी कर की प्रतिष्ठा अथवा वृद्धि नहीं कर सकते ये | 

प्रशासन (800तर787"970॥) के क्षेत्र में, विधानमण्डल प्रस्ताव स्वीकार 
करके, प्रश्न पूछ कर, स्थगन-प्रस्ताव अथवा बेतनों में कडोती के प्रस्ताव उपस्थित 
करके तथा मन्त्रिमएडल में अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा मन्त्रियों पर नियन्त्रण रख सकता 
था। इन सब अधिकारों का प्रयोग कार्यका रिणी को सरकार की नीति तथा उसके 
कार्यो के विषय में सदस्यों के मत तथा उनके भावों से अबगत करामे के उद्ृ श्य से 
किया जाता था। परन्ठ शासन के महत्वपूर्ण पदों पर भारतीय कमंचारीबर्गों ([.0..3.) 
के सदस्य आसान ये ओर उनकी स्थिति तथा आय पर प्रान्तीय विधानमएडल का 
कोई वास्तविक नियन्त्रण नहीं था। इस प्रकार यद्द स्पष्ट हो जांता है कि उसका 
प्रशासी नियन्ः ण॒ कभी सफल नहीं द्वो सकता था। यास्तव में सारी परिस्थिति को 
ध्यान में रखते हुये यह कइना उचित द्वोगा कि प्रान्तीय विधानमण्डल अभी अ्रधि- 
शासन (६.5४८८०४४ए८ ७०५०८/४77८7/) के विस्तार मात्र थे जिनका विशेष कार्च 
विधि-निर्माण था | वे श्रभी वास्तव में स्वतन्नत्र नहीं थे | 


(स) प्रान्तीय न्यायपालिका 


सन्‌ १६३५ के कान॑न में प्रान्त की न्यायव्यवस्था में बहुत थोड़ा परिवर्तन 
किया गया था | इस कानून बनने के पूर्व सारा भारतवर्ष कलकत्ता, मद्रास, बस्बई, 
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इलाहाबाद, लाहोर तथा पटना के उच्च न्यायालयों ([80 (2077५) और श्रवघ, 
मध्यप्रान्त, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश तथा सिन्ध में स्थापित मुख्य न्यायालयों 
(0४९ (0००७७) के क्षेत्राधिकार में विभाजित था | मुख्य न्यायालयों की शक्तियाँ 
लगभग उच्च न्यायालयों की शक्तियों के समान द्वी थीं। केवल उनका स्तर थोड़ा सा 
नीचा था। पूरे देश के लिये कोई एक कैन्द्रीय न्यायालय नहीं था और उच्च तथा 
उनके समकक्ष अन्य न्यायालयों की श्रपील प्रिवी कॉसिल में दो सकती थी। परन्तु 
नये संविधान में एक मये संघीय न्यायालय तथा आसाम, उड़ीसा, मैध्यप्रान्त, सिन्ध 
तथा पश्चिमोत्तर प्रान्त के अतिरिक्त प्रत्येक प्रान्त के लिये एक-एक उच्च न्यायालय 
की व्यवस्था की गईं। आसाम तथा उड़ीसा क्रश; कलकत्ता ओर पटना के 
उच्च न्यायालयों के ज्षेत्राषिकार में थे, पश्चिमोत्तर प्रान्त में न्यायिक कमिश्नर 
([०कंलंशे 00०ग्रण्मांइ४०४८/7) का न्यायालय था, श्रोर सिन्‍्ध तथा मध्यप्रांत 
के अपने अलग मुख्य न्यायालय थे। संयुक्त प्रांत में इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के 
अतिरिक्त अवध के लिये लखनऊ में एक मुख्य न्यायालय भी था | संबेधानिक प्रयो- 
जनों के लिये इन मुख्य तथा कमिश्नर के न्यायालयों को उच्च न्यायालयों के समकक्ष 
अधिकार दिये गये थे परन्तु वेघिक कार्य प्रणाली तथा शक्तियों के क्षेत्र में उच्च 
न्यायालयों का स्तर उनसे ऊँचा था। कॉंसिल-सद्दित सम्नाट्‌ को ब्रिटिश भारत के 
किसी न्यायालय को उच्च न्यायालय का स्तर देने अथवा दो उच्च न्यायालयों को 
मिलाने का अ्रधिकार था | 
प्रत्येक उच्च न्यायालय उल्लेख न्यायालय ((0पए्7: ० २८८०7०) होता 
था ओर उसमें एक मुख्य न्यायाधीश ((;07८रर। ]ए४४८८) तथा कुछ अन्य न्यायाधीश 
होते थे जिनकी संख्या समय-समय पर सम्राट द्वारा निर्धारित की जाती थी। इन 
न्यायाधीशों की नियुक्ति भी सम्राद ही करता था और वे ६० वर्ष की श्रवस्था तक 
अपने पद पर कार्य कर सकते थे। केवल इज्चलेंड तथा उत्तरी आयरलैंड के विधि- 
वक्का (3%77782/5), स्काटलैंड के अधिवक्ता (१५१ए०८७/८४), उच्च न्यायालयों 
के अ्रभिवक्ता (2280८75), भारतीय सिविल सर्विस के जिला न्यायाधीश तथा 
अधीनस्थ न्यायाधीश श्रथवा खफीफा न्यायालयों (5979]] (2978८ (४0प78) 
के न्यायाधीश श्रथवा इनसे उच्च न्यायिक पदाधिकारी ही उच्च न्यायालयों के न्याया- 
धीश द्वोने के पात्र हो सकते ये। सन्‌ १६१६ ६० के कानून का वह प्रावधान जिसके 
अनुसार एक तिहाई न्यायाधीशों का विधिवक्ता तथा एक तिद्दाई का भारतीय सिघिल 
सर्विस के सदस्य होना श्रावश्यक् था, अब नहीं रहा था। नये कानून में वह प्रावधान 
भी नहीं रखा गया था जिसके अनुसार वे व्यक्ति जो विधिवक्ता अथवा सिविल सर्विस 
के न्यायाधीश न रहे हों, मुख्य न्यायाधीश नहीं नियुक्त किये जा सकते थे । श्रब 
_शवनंर-जनरल स्वविवेक का प्रयोग करते हुये स्थानापन्न मुख्य न्यायाधीश अथवा 
- अन्य न्‍्यायाधौशों की श्रस्थायी नियुक्ति भी कर सकता था। परन्तु ऐसी नियुक्तियाँ 
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अधिक से श्रधिक दो वर्ष की श्रवधि के लिये की जा सकती थीं | 

कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के उच्च न्यायालयों को प्रारम्मिक (()।9247«]) 
तथा पुनविचार सम्बन्धी (५०/८।|०/८) दोनों प्रकार का क्षेत्राधिकार था परन्तु 
अन्य उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार मुख्यत: पुनविचार सम्बन्धी ही था । इस ज्षेत्रा- 
धिकार में दीवानी ((ए]) तथा फोजदारी (((४7779/) दोनों प्रकार के विषय 
तथा उत्तराधिकार पत्रों (७१॥5), दिवालियापन (७«»7]:7प/८५), नावाधिकरण 
(2077772]9) से सम्बन्धित सभी विषय तथा विवाह कानून ओर विवाद विच्छेद 
(0४४०7८८) के सारे मुक़दमे सम्मिलित थे | प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने पुनविचार 
के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत भारतवर्ष के सारे न्यायालयों के श्रधीक्षण का अधिकार 
प्रास था। वे इस सम्बन्ध में (१) विवरण मेगा सकते थे; (२) न्यायालयों की कार्य- 
प्रणाली का नियमन करने के लिये नियमों तथा प्रपत्रों (728077|८0 ६07775) का 
विनिधान कर सकते थे; (३) न्यायालयों के अधिकारियों द्वारा खाता तथा हिसाब 
किताब रखने के प्रपत्रों का विनिधान कर सकते थे; और (४) शेरिफ्‌ (४8८४), 
प्राभिकर्ता (8॥६0077८9) तथा न्यायालयों के अधिकारियों की शुल्क-सारिणी ((80- 
]८४ 07 /८८७) निर्धारित कर सकते थे | परन्तु इस अधीक्षण में किसी निम्न कोट के 
न्यायालय के ऐसे निर्णय पर टिप्पणी करने का अ्रधिकार नहीं सम्मिलित था जो अन्य 
प्रकार से पुनविचार (3[07८०]) अथवा पुनरीक्षण (+८४व&07) के अ्रधीन न दो | 
उच्च न्यायालय को ऐसे मुक़दमें अधीन न्यायालयो से अपने हाथ में ले लेने का अधिकार 
था जिनमें, उसके मतानुसार, किसी संघीय अ्रथवा प्रान्तीय कानून की मान्यता का 
प्रश्न निहित हो। परन्तु इस प्रकार का स्थानान्तरण महाधिवक्ता (8090९८०४॥८- 
(८7८१७) के प्रार्थना पत्र पर ही किया जा सकता था। अभिप्राय यद्द था कि संघीय 
तथा प्रान्तीय कानूनों की मान्यता से सम्बन्धित विषय आरम्भ में ही उच्च न्यायालयों 
के समज्ष आ जायें ओर बार बार श्रपील करने ओर इसके परिणामस्वरूप होने वाले 
विलम्ब की कम से कम संभावना रद्द जाय। श्रागम (7/८ए८४ए०८) सम्बन्धी विषयों 
में किसी उच्च न्यायालय को. प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार नहीं था, परन्तु क्षेत्रीय विधान 
मण्डल के कानून द्वारा यह व्यवस्था की जा सकती थी। गवनर-जनरल को प्रान्तीय- 
न्यायालयों द्वारा दिये गये प्राणदरड को स्थगित अथवा क्षमा करने का अधिकार 
था| संवैधानिक प्रश्नीं में उच्च न्यायालय के निर्ण॑यों के विरुद्ध संर्घ'य न्यायालय में 
तथा श्रन्त में प्रिवी कौंसिल में अ्रपील की जा सकती थी। किन्तु ऐसे मुक्तदमों में 
जिनका मूल्य १०,००० रुपया या इससे अ्रधिक था, उच्च न्यायालय के निर्णय के 
विरुद्ध केवल प्रिवी कॉसिल में ह्वी अपील की जा सकती थी । 
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सोलहवों अध्याय 
ग्रह शासन 


सन्‌ १६१६ ६० के संविधान के अन्तर्गत भारत मन्त्री स्वब्यापी शक्ति का 
स्वामी था; एक उन्नत पर्वत की शिखर की भाँति उसकी छाया दुर-दूर तक पड़ती थी। 
परन्तु नये संविधान के अन्तर्गत उसकी शक्ति इतनी अधिक नहीं रह गई थी | उसकी 
संवेधानिक शक्तियों की परिभाषा करने में इस बार कम अनिश्चित तथा कम व्यापक 
शब्दावली का प्रयोग किया गया था | उसका भारत के शासन तथा उसके आगमों 
पर अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण का अधिकार कम कर दिया गया था ओर 
भारतीय प्रशासन से सम्बन्धित सारे प्राधिकार ब्रिटिश सम्राट ने फिर अ्रपने द्वाथ में ले 
लिये थे। मारत मन्त्री की वैधिक स्थिति में यह एक महत्वपूर्ण अन्तर था। परन्तु 
वास्तव में इन प्रावधानों से उसकी नियन्त्रण-शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। 
वह अब भी गवनर-जनरल तथा प्रांतीय गवनरों के स्वविवेकाधारित प्राधिकारों का 
नियन्त्रण करता तथा भारत सम्बन्धी सभी विषयों में ब्रिटिश सम्राट को परामर्श देता 
था | उसकी शक्तियों का क्षेत्र अब भी बहुत विस्तृत था| ब्रिठिश सम्राट के संबेधानिक 
सलाइकरा र के रूपमें, गवनंर-जनरल, गवर्नरों और संघीय तथा उच्च न्यायालय के न्या- 
याधीशों की नियुक्ति में उसका बड़ा हाथ रहता था। भारतीय असनिक, पुलिस तथा 
मेडिकल सेवाओ्रों (], (:. 5., ।, ?. 5. 970 . )/. 5. ) की नियुक्ति, वेतन, 
अवकाश तथा उत्तरवेतन (0८787078) आदि के नियमों पर भी उसका यथेष्ट निय- 
प्रण रहता था | भारतमन्त्री की आथिक शक्तियों के श्रन्तर्गत केंद्रीय तथा प्रान्तीय 
शासनों के सारे व्यय आरा जाते थे जिन पर विधान सभाश्रों को मत प्रदर्शन का अ्रधि- 
कार नहीं था | इज्धलेंड में भारत सरकार की ओर से ऋण लेने तथा भूतपूर्व अंग्रेज्ञ 
पदाधिकारियों के उत्तर-वेतन वितरण आदि पर भी उसका नियन्त्रण था | 

पुराने संविधान के अन्तगंत एक भारत परिषद्‌ ([#0॥9 (00प्पथ)) भारत 
मन्त्री के प्रकार्यगालन में उसकी सद्दायता करती थी। १ अप्रैल सन्‌ १६३७ ई० से 
इस परिषद्‌ का श्रंत कर दिया गया। परन्तु नये कानून में भी भारतमन्त्री द्वारा एक 
ऐसी संस्था की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी जिसमें कम से कम ३ ओर अधिक से 
अधिक ६ सदस्य हों और जो भारत सम्बन्धी किसी भी विषय पर भारतमन्त्री को 
याचित परामर्श दे | यदद आवश्यक था कि इन परामशंदाताशओ्रों (800 78079) में 
से कम से कम आधे भारत में १० वर्ष तक सेवा कार्य कर चुके हों और उनकी नियुक्ति 
भारत में कार्य समाप्त करने के २ वर्ष के भीतर हुई हो। प्रत्येक परामशंदाती को 
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१३५० पोंड वाषिक वेतन, ओर यदि वह भारत का अधिवासी (79027 १40- 
एंटं।८) दो तो ६०० पौंड का अ्रतिरिक्त भत्ता दिया जाता था। उनका पदधारण- 
काल ४ वर्ष का होता था और कोई व्यक्ति इस पद १२ एक से अधिक बार नहीं 
नियुक्त दो सकता था। नये कानून में यह व्यवस्था की गईं थी कि प्रान्तीय स्वराज्य 
की स्थापना के बाद से भारतमन्त्री का वेतन तथा उसके विभाग का व्यय ब्रिटिश 
राज्यकोष से दिया जाया करेगा। जहाँ तक भारत मन्त्री तथा उसके परामशंदाताश्रों 
के सम्बन्धों का प्रश्न है, कानून में परामशंदाताओ्ं को भारत मन्त्री के पूर्ण॑तया 
अ्रधीन बनाया गया था | अपने परामशंदाताओं से सामृद्दिक अ्रथवा व्यक्तिगत परामर्श 
करना भारत मन्त्री के स्वविवेक पर निर्भर था उसके लिये उनका परामश लेना श्राब- 
श्यक नहीं था और न “ह परामर्श लेने के पश्चात्‌ उसके अनुसार कार्य करने के 
लिये वाध्य ही था। परन्तु भारत के साव॑जनिक कर्मचारीवर्गों से सम्बन्धित विषयों में 
परामशंदाताआ का परामर्श तथा बैठक में उपस्थित परामर्शदाताओं के बहुमत का 
समर्थन आवश्यक था | इसके अतिरिक्त परामशंदाताओं की संस्था ही अनावश्यक, 
अपव्ययकारी तथा अवांछित थी | | 

ग्रह -शासन का एक श्रोर आवश्यक अंग भारत के हाई कमिश्नर का कार्या- 
लय था जिसकी स्थापना सन्‌ १६१६ ई० के संविधान के अन्तगंत की गई थी। सन्‌ 
१६३५ ई० के संघविधान में भी इस पद की व्यवस्था को गईं थी परन्तु अब हाई 
कमिश्नर की नियुक्ति ओर उसके वेतन तथा सेवा के नियमों का निश्चय गवर्नर- 
जनरल अपने व्यक्तिगत निरण॑य द्वारा करता था। हाई कमिश्नर को संघ शासन की 
आओर से गवर्नर-जनरल द्वारा समय समय पर निर्देशित प्रकार्यों की-जिनमें अधिकतर 
ठेकों के लेन-देन से सम्बन्धित होते थे---पूर्ति करनी होती थी। वास्तव में नये संघ- 
विधान से उसके प्रकार्यों में किसी प्रकार का अन्तर नहीं पड़ा था | हाँ इतना श्रवश्य 
हो गया था कि उस पर संघीय शासन का अनन्य नियन्त्रण नहीं था, यह अधिकार 
गवर्नर-जनरल को सौंपा गया था जो इस बिषय में अपने व्यक्तिगत निर्ण॑थ का प्रयोग 
करता था। 

इतना सब होने पर भी यद्द स्पष्ट समझ लेना चाहिये कि सन्‌ १६३५ ६० के 
संविधान के बाद भी भारत इज्ञलेण्ड का अधीन देश था। इस स्थिति में किसी 
प्रकार का अन्तर नहीं पड़ा था। श्रिटिश लोकसभा भारत के शासन कै लिये पूर्थधत्‌ 
उत्तरदायी थी। जिस सीमा तक प्रान्तों में प्रान्तीय स्थराज्य तथा केन्द्रीय शासन में 
श्रशिक उत्तरदायित्व की स्थापना हो चुकी थी उसी अनुपात में भारत मन्त्री का निय- 
न्त्रण तथा उसके प्राधिकार भी कम हो गये थे। परन्तु गवंर-जनरल कै आरक्षित 
विषयों, श्रर्थात्‌ रक्षा, वेदेशिक सम्बन्ध, धर्मप्रचार तथा जनजातीय क्षेत्रों में, श्रोर 
जिन विषयों में गधनंर-जनरल तथा गवर्नरों को स्वविषेक के प्रयोग का श्रधिकार था 
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अथवा जिनमें उनका विशेष उत्तरदायित्व था अ्रथवा जिनमें वे व्यक्तिगत निर्णय का 
प्रयोग कर सकते थे, गवनर-जनरल तथा प्रान्तीय गवर्नर सभी भारत मन्त्री के अधीन 
तथा उसके प्रति उत्तरदायी थे | इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके अ्रधि- 
कारों की छाया श्रपेक्षाइृत संकुचित मले दी लगती हो परन्तु उसके प्रकार्यों तथा 
अधिकारों का सारांश अब भी पहले जेसा द्दी था। कानून के अनुसार अब उसे पहले 
की भाँति भारतीय शासन के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण का श्रधिकार नहीं 
था, परन्तु कार्यरूप में वह अब भी गवनेर-जनरल को, उसके स्वविवेक अथवा व्यक्ति- 
गत निर्ण॑य के प्रयोगक्षेत्र में, विशेष आदेश दे सकता था और गवनर-जनरल के 
माध्यम से वह्दी आदेश प्रान्तीय गवर्नरों तक पहुँच सकते थे। संक्षेप में यह कहा 
जा सकता था कि भारत मन्त्री अब रंगमंच से हटकर पर्दे के पीछे जा पहुँचा था 
जहाँ से उसे डोर खींच-खोंच कर अभिनेताओं पर नियन्त्रण रखने की पूरी 
स्वतन्त्रता थी । 

प्रोफतर के० टी० शाह ने अपनी पुस्तक “कट्तल-४। $फ9प्रतापाल ॥7 
]707»' में भारत मन्त्री की स्थिति तथा उसकी शक्तियों की अत्यन्त सुन्दर व्याख्या 
निम्नलिखित शब्दों में की है : -- 

“भारतमन्त्री की समस्त विभिन्न तथा यथेष्ट शक्तियों की साधारण विवेचना से यद्द 
स्पष्ट द्वो जाता है कि वह अ्रब भी निश्चित रूप से भारतीय संविधान का सबसे अधिक 
शक्तिशाली प्राधिकारी दे। देखने में उसकी शक्तियाँ गवनर-जनरल अथवा प्रान्तीय 
गवनरों की शक्तियों की भाँति प्रभावशाली भले ही न लगती द्दो परन्तु वास्तव में यह 
सब पदाधिकारी हाइटद्दाल (/४७॥६८-॥०))) के उस इन्द्र के प्रत्येक भ्र,-विलास का 
अनुसरण करने वाले, चाल्स स्ट्रीट के उस बाजीगर के प्रत्येक संकेत पर नाचने वाले, 
भारतमन्त्री के जीवमात्र हँ । उसकी शक्तियाँ केवल मृल नीति के प्रश्नों, ब्रिटिश 
निहित द्वितों की रक्षा श्रथवा इज्धलेण्ड के साम्राज्यवादी प्रभुत्व के अभिरक्षण तक दी 
सीमित नहीं हैँ | प्रतिदिन के प्रशासन से सम्बन्ध रखने वाले विषय, भारतीय विधान 
मण्डल के अधिक महत्वपूर्ण कार्य, और विभिन्न भारतीय कर्मचारी वर्गों तथा शासकों 
की नियुक्तियाँ, उनके वेतन अथवा अवकाश ग्रहणकाल तक, सब उसकी शक्तियों के 
अन्तर्गत हैं। वास्तव में भारतीय शासन के सारे अधिकार तथा प्राधिकार उसके हैं, 
परन्तु उत्तरदायित्वों में उसका भाग या तो बहुत थोड़ा है या तनिक भी नहीं ।” 


सनहवोँ अध्याय॑ 
प्रान्तीय स्वराज्य के अनुभव 


सन्‌ १६३५ ६० के भारत सरकार कानून का प्रान्तीय भाग १ अ्रप्रैल सन 
१६३७ ई० को लागू हुआ | इसी वर्ष फ्रवरी में प्रान्तीय विधान-मण्डलों के निर्वाचन 
हुए थे जिनके फलस्वरूप भारत के कुल ११ प्रान्तों में से ६ में काँग्रेस को पूर्ण बहुमत 
प्रात हुआ था। यह ६ प्रान्त बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रान्त, बिहार, मध्यप्रान्त तथा 
बरार ओर उड़ीसा थे। इनके अतिरिक्त बज्स्‍ाल, पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेश तथा 
आसाम में भी काँग्रेस के निर्वाचित सदस्यों की संख्या ग्रन्य किसी एक दल की सदस्य 
संख्या से अधिक थी। परन्तु जब मन्त्रिमणडल बनाने का समय आया तब काँग्रेस 
ने अपने बहुमत के प्रान्तो में गवर्नरों से श्रपनी श्रारक्षित तथा स्वविवेका धारित शक्तियों 
का प्रयोग न करने का आश्वासन माँगा | गवनंर इस प्रकार का कोई आश्वासन 
देने के लिये तैयार नहीं थे, अतएव काँग्रेस ने भी मन्त्रिमण्डल बनाना स्वीकार नहीं 
किया। इसके परिणामस्वरूप उन प्रान्तों में काम चलाने के लिये श्रल्पसंख्यक दलों 
के अस्थायी मन्त्रिमणडल बनाये गये। परन्तु जुलाई सन्‌ १६३७ ई० में ला्ड लिन- 
लिथगो ने एक वक्तव्य निकालुकर कद्दा कि काँग्रेस की यह शंका कि गवर्नर प्रान्तीय 
प्रशासन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेंगे पू्ंतया निराधार तथा श्रनावश्यक है| 
शीघ्र ही प्रान्तीय काँग्रेस दलों के नेताञ्रों तथा गवन॑रों के बीच इस वक्तव्य के आधार 
पर सममीता हो गया ओर काँग्रेस ने पद-प्रहण स्वीकार कर लिया। अगस्त सन्‌ 
१६३७ ई० में काँग्रेस मन्त्रिमएडलों ने अस्थायी सरकारों का स्थान ले लिया और 
प्रान्तीय स्वराज्य का कार्य आरम्म होगया। शेष प्रान्तों में श्रन्य दलों के मन्त्रि- 
मण्डल यह कार्य पहले ह्दी आरम्म कर चुके थे। थोड़े ही समय में पश्चिमोत्तर 
सीमाप्रान्त, सिन्ध तथा आसाम में भी काँग्रेस के संयुक्त मन्त्रिमए्डल बन गये | पञ्चाब 
में सर सिकन्दर हयात खाँ का गेर-काँग्रेसी मन्त्रिमएडल स्थायी तथा सफल कार्य कर 
रहा था और उसकी सफलता का रहस्य उसके अ्रसम्प्रदायवादी दृश्कोण में निहद्चित 
था। परन्तु बड्ाल की दशा अच्छी नहीं थी, वहाँ जल्दी-जल्दी शासन-परिवतंन 
हो रद्दा था। 

विभिन्न प्रान्तीय मन्त्रिमएडलों के कार्यक्रमों, और विशेषकर काँग्रेसी तथा 
ग़ेर-काँग्रेसी मन्त्रिमण्डलों के कार्यक्रमों में अन्तर होना स्वाभाविक था। नागरिक 
स्वतन्त्रताओं तथा राजनेतिक बन्दियों के सम्बन्ध में काँग्रेसी तथा गैर-काँग्रेसी प्रान्लों 
की नीति में बढ़ा स्पष्ट अन्तर था। बड्धाल तथा पञ्ञाव के गेर-कॉँ्रेसी प्रान्तों में 


श्र भारतीय राजनीति और शासन 
पुलिस तथा गुप्त सूचना विभाग के नियन्त्रण में कोई कमी नहीं की गई थी ओर ने 
राजनेतिक बन्दियों को दी मुक्त किया गया था। वास्तव में इन प्रान्तों के श्रधिकतर 
मन्त्री पुराने होने के कारण पुरानी परिपाटी का ही पालन कर रहे थे | काँग्रेस मन्त्रि- 
मण्डलों ने सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आथिक सुधार के क्षेत्र में सारे देश के समक्ष 
एक आदर्श उपस्थित किया और द्वितीय मद्दायुद्ध आरम्म होने के पूर्व दो वर्ष की 
अल्प अवधि में उन्होंने जो कुछ कर दिखाया वद शेर-काँग्रेसी मन्त्रमएडल दीघंकाल 
में भी नहीं कर सके | 

काँग्रेसी मन्त्रिमए्डलों ने सबसे पहले राजनेतिक बन्दियों की मुक्ति की समस्या 
को इल किया | फ्रवरी सन्‌ १६३८ ई* में संयुक्त प्रान्त तथा बिद्दार में इस प्रश्न को 
लेकर एक विषम स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मन्त्रिमण्डलों ने हिंसापूर्ण कृत्यों के लिये 
दरिडित राजनेतिक बन्दियों की मुक्ति के लिये एक योजना बनाई थी, परन्तु गवर्नर- 
जनरल तथा उक्त प्रान्तों के गवर्नरों ने उसे अस्वीकार कर दिया था| मन्त्रिमएडल 
इस विषय में कुकना नहीं चाइते थे अभ्रतएवं उन्होंने अपने त्यागपत्र दे दिये | परन्तु 
महात्मा गाँधी की शान्तिप्रिय तथा सहयोगपूर्ण नीति के कारण अवरोध अ्रधिक विस्तृत 
नदीं दो पाया | उनके हस्तक्षेप करने पर गवर्नर-जनरल ने एक वक्कब्य निकाल कर 
अ्रपना पहले का निर्णंय हो बदल दिया, ओर संयुक्त प्रान्त तथा बिहार के मन्त्रि- 
मण्डलों ने अपने त्यागपत्र वापस ले लिये। काँग्रेसी प्रान्तों में राजनैतिक बन्दियों की 
इस मुक्ति के प्रभावस्वरूप बज्ञाल में भी इसके लिये आन्दोलन आरम्भ हुआ ओर 
निर्वासित बंगाली राजनेतिक बन्दियों ने अए्डमन में भूख-हड़ताल आरम्भ कर दी | 
यहाँ भी महात्मा गाँधी को बीच में पड़ना पड़ा ओर उन्होंने पहले बन्दियों से 
अनशन तोड़ने का श्राश्वासन लेकर बहुल की सरकार से उन्हें मुक्त कर देने का 
अनुरोध किया | 

राजनेतिक बन्दियों की मुक्ति के बाद अ्रमिकों तथा कृषकों की समस्या सामने 
आई । कॉँग्रेसी मन्त्रिमशडलों की स्थापना के साथ-साथ देश में इड़तालों की बादू सी 
आ गई थी । इनमें सबसे अधिक गम्भीर कानपुर के सूती कपड़े के कारखानों की 
इड्ताल थी जो लगातार ५० दिन तक चलती रही | काँग्रेसी मन्त्रिमरडलों की सहा- 
नुभूति श्रमिकों के साथ थी परन्तु साथ द्वी वे यह भी नहीं चाहते थे कि शान्ति तथा 
व्यवस्था भंग हो । अतएव उन्होने अ्रशान्ति तथा अ्रव्यवस्था के दमन में कठोरता 
से काम लिया। दूसरी ओर किसान स्थायी भूमि व्यवस्था, लगान की कमी तथा 
ज़मीदारों के विशेषाधिकारों की कमी के लिये आन्दोलन कर रहे थे। उनका यह 
आन्दोलन संयुक्तप्रान्त तथा बिद्दार में विशेष रूप से प्रबल था। अतएव इन दोनों 
प्रान्तों में काँग्रेसी मन्त्रिमएडलों ने सन्‌ १६३६ से पहले द्वी किसानों की माँगें स्वीकार 
करते हुए कानून बना दिये थे | काँग्रेसी प्रान्तों में श्रमिकों तथा कृषकों दोनों के लाभ 


प्रास्सीय स्थराज्य के अनुभव रश्ध३ 


के लिये कायून बनाये गये और दोनों की स्थिति में यथेष्ट सुधार हुआ | 

इस प्रकार काँग्रेसी मन्त्रिमण्डल श्रमिकों तथा किसानों की सहायता करने के 
उदहेश्य से सामाजिक तथा आशिक विधि-निर्माण में व्यस्त थे। विधान-मण्डलों ने 
भूमि कर, भूमि व्यवस्था, कृषि-ऋण, महाजनी प्रथा (707८9 070॥78) तथा 
स्थानीय स्वशासन आदि से सम्बन्धित अ्रनेक कानून बनाये | मद्य-निषेध का कार्यक्रम 
आरम्भ किया गया | प्राथमिक शिक्षा को अनिवाय॑, निःशुल्क तथा स्वावलम्बी बनाने 
के भी प्रयत्न किये गये | आमसुधार, श्रोद्योगीकरण तथा अनेक अन्य दिशाश्रों का 
कार्यक्रम भी महत्वाकाँज्षी था। काँग्रेसी मन्त्रिरण अदम्थ उत्साह तथा गहरे उत्तर- 
दायित्व की भावना के साथ पटु राजनीतिशों की भाँति धीरे-धीरे अपने कर्तव्यों का 
पालन कर रहे थे। श्रेंग्रेज़ी विचारकों तक ने काँग्रेसी मन्त्रमएडलों की सफलता को 
स्वीकार किया है। प्रोफेसर कृपलेण्ड ने लिखा है कि “'काँग्रेसी मन्त्रियों को प्रशासन 
का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। परन्तु उन्होंने अपने आपको साव॑जनिक कतंब्य तथा 
उत्तरदायित्व की उच्च भावना से परिपूर्ण, सुयोग्य तथा परिश्रमशील व्यक्ति सिद्ध कर 
दिया: |” अपने १७ अक्टूबर सन्‌ १६३६ ई० के वक्तव्य में लार्ड लिनलिथगो तक 
ने प्रान्तीय मन्त्रिमएड लों के सुचारु कार्य-सम्पादन की प्रशंसा की। लाडे लिनलिथगो 
ने अपने वक्तव्य में कह, “सामान्यतया उन्हें अपने कार्यों में सफलता मिली है, इसे 
कोई अ्रस्वीकार नद्दीं कर सकता प्रान्तों में शक्ति चादे जिस राजनेतिक दल के हाथ 
में रही हो, परन्तु सभी को उनके पिछले ढाई वर्षों की सावंजनिक सफलता का गोरब- 
पूर्ण लेखा देख कर सन्तोष द्वोगा |” 

जनता ने बड़ी प्रसन्नता के साथ इन लोकप्रिय मन्त्रिमण्डलों की स्थापना का 
स्वागत किया, परन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उनका पथ विरोध तथा 
कठिनाइयों से मुक्त था। आरम्म में स्थायी कर्मचारियों की ओर से विरोध की 
आशंका की गई थी। परन्तु स्थायी कमंचारियों तथा मन्त्रियों अथवा उनके सचिवों 
के बीच संघर्ष की दो-एक घटनाओं के श्रतिरिक्त, काँग्रेस के शासनकाल में कर्मचारी 
वर्गों का व्यवहार आपत्तिजनक नहीं रद्दा | कभी-कभी तो काँग्रेसी मन्त्रियों मे उनकी 
सदयोगपूर्ण तत्परता तथा उपादेयता की प्रशंसा भी की। मम्त्रियों तथा गवर्नरों के 
बीच भी कोई विशेष संघर्ष नहीं हुआ ओर सन्‌ १६३६ ई« में द्वितीय मद्दायुद्ध के 
आरम्म तक गवर्नर लगभग पूर्णतया वैधानिक प्रधानों का सा व्यवह्ार करते रहे । 
केवल दो-एक प्रान्तीय विधेयक गवर्नर-जनरल के विचारार्थ भेजे गये, परन्तु उन्‍हें 
स्वीकृति प्राप्त दो गई । 
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श्ष्प४ड भारतीय राननीति ओर श्मसन 


काँग्रेसी मन्त्रिमएढलों की राह में सबसे अधिक बाधा समाजवादियों, साम्य- 
बादियों तथा सम्प्रदायवादियों ने उपस्थित की, गवर्नरों श्रथवा नोकरशाइ ने नहीं। 
समाजवादी तथा साम्यवादी भ्रमिकों ओर किसानों को संगठित होकर ऐसी माँगें 
उपस्थित करने की प्रेरणा दे रद्दे ये जिन्हें काँग्रेसी मंत्रमण्डल अपनी सब वर्गों को संतुष्ट 
रखने की नीति के कारण स्वीकार ही नहीं कर सकते थे। सम्प्रदायवादी, जिनमें 
मुस्लिम लीग का विशिष्ट स्थान था, मंत्रिमएडलों की अपने आरोपों और अपने सम्प्र- 
दायों के लिये विभिन्न सुविधाश्रों की कभी समाप्त न डोने वाली माँगों से परेशान कर 
रहे ये। इन सारी माँगों के पीछे मुख्य उहं श्य था सम्प्रदायवादियों की निजी स्वाथ- 
भावना तथा पदों की श्राकांक्षा । परन्तु प्रचार के लिये इन माँगों को धामिक अथवा 
सांस्कृतिक रंग दे दिया जाता था, जिसके परिणामस्वरूप काल्पनिक श्रन्यायों के 
आधार पर कई स्थानों में साम्प्रदायिक दंगे उठ खड़े हुए । 

लोकप्रिय मंत्रिमएडलों के मार्ग में आथिक संकट भी एक बहुत बड़ा रोड़ा 
था। शिक्षा, भम-कल्याण, स्वास्थ्य, सफाई, स्थानीय स्व-शासन, आदि सभी राष्ट्र- 
निर्माण सम्बन्धी विभागों में पिछड़ी हुई प्रगति को पूरा करना अत्यन्त आवश्यक था | 
परन्तु इसके लिये अधिक व्यय भी आवश्यक था। दूसरी ओर भूमिकर की कमी 
तथा मथ्य-निषेध की नीति के परिण।मस्वरूप प्रान्तीय शासन की आय ओर भी कम 
हो गई थी। स्थायी कर्मचारियों का वेतन संविधान द्वारा अभिरक्षित था, श्रतएव 
इस दिशा में जो भारी व्यय हो रद्दा था उसे कम करने की कोई सम्भावना नहीं थी । 
परन्तु काँग्रेसी मंत्रिमएडलों की प्रगति में सबसे बड़ी कठिनाई भारत की वैधानिक 
समस्या थी, क्योंकि प्रान्तीय स्वराज्य का भविष्य उस समय तक निश्चित नहीं सममका 
जा सकता था, जबतक संघीय श्रथवा केन्द्रीय क्षेत्र में भारत का आगामी संविधान 
राष्ट्रवादी जनमत के अनुसार न दो जाये। 

अग्रेज़ लेखकों ने अनेक बार कद्दा हे कि काँग्रेस की कार्यकारिणी ((/०॥78- 
7८85 0॥ (009777970) प्रान्तीय मन्त्रिमण्डलों के कार्य में बराबर इस्ततक्षेप 
करती थी। प्रोफेसर कूपलेश्ड को धारणा है कि काँग्रेस कार्यकारिणी की तानाशाही 
के फलस्वरूप उत्तरदायी शासन का व्यावह्ारिक स्वरूप कुछ सीमा तक निबंल हो 
गया था ओर प्रान्तीय स्वराज्य का आधार ही नष्ट हो गया था, परन्तु पंडित नेहरू 
ने श्रपनी पुस्तक “0820ए८79५ ० 70792? में इस आरोप को निराधार सिद्ध 
कर दिया है। उनके कथनानुसार काँग्रेस कार्यकारिणी केवल महत्वपूर्ण राजनेतिक 
प्रश्नों के सम्बन्ध में एक समान नीति निर्धारित करती थी। उसको धारणा थी कि 
गचर्नरों तथा भारत सरकार के सम्बन्ध में सारे काँग्रेसी मन्त्रिमएडलों को समान नीति 
का पालन करना चाहिये। इसके अतिरिक्त प्रान्तों के आन्तरिक प्रशासन में वह 


तनिक भी हस्तक्षेप नहीं करती थी। 


प्रान्तीय स्बराज्थ के अनुभव र्प्य, 


दुर्भाग्यवश, काँग्रेसी मन्त्रिमएडलों के कई कार्य फलीभूत नहीं हो पाये | उनके 
पूर्ण होने के पहले द्वी नवम्बर सन्‌ १६३६ ई० में भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध देश 
को द्वितीय मद्दायुद्ध में फसा देने के प्रश्न को लेकर काँग्रेसी मन्त्रि-मण्डलीं ने पद- 
त्याग कर दिया । इसके परिणामस्वरूप भारत के कुल ११ प्रान्तों में से ८ में संबि- 
धान स्थगित कर दिया गया। इस प्रकार देश में एक शअ्त्यन्त गम्भीर प्रकार का 
गत्यावरोध उत्पन्न दो गया जो महायुद्ध की पूरी अवधि भर अपरिवर्तित बना रह | 
इम इस पुस्तक के सातवें अध्याय में ब्रिटिश सरकार तथा काँग्रेस के युद्धकालीन 
सम्बन्धों की विस्तृत विवेचना कर चुके हैं। परन्तु इस बात का फिर उल्लेख कर 
देना आवश्यक है कि इस काल में ब्रिटिश सरकार मुस्लिम लीग को अपने पत्त में 
कर लेने का अनवरत प्रयत्न कर रद्दी थी। आसाम तथा पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत में 
लीग के मन्त्रिए्डल बने और उड़ीसा में भी कुछ पतित कॉाँग्रेसजनों की सहायता से 
एक मन्त्रिमण्डल स्थापित किया गया। परन्तु परस्पर विरोधी तथा स्वार्थी दलों की 
सद्दायता से निर्मित इन नये मन्त्रिमण्डलों में कोई स्थायित्व नहीं था ओर उनके 
शासनकाल में गवर्नर अपने विशेषाधिकारों का स्वतन्त्रतापृवक प्रयोग करते रहे | 
डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने बद्भधाल के मन्त्रिमएडल से त्यागपत्र देने के पूर्व इस 
प्रांतीय स्वराज्य के तमाशे का रहस्योद्घाटन किया था। जिन प्रांतों में सरकार ने 
इस प्रकार के “गुण्डा मन्त्रिमश्डल” बनाने की कोई सम्भावना नहीं देखी वद्ाँ जनता 
के विरोध करने पर भी मन्त्रणादाताओं (800४5075) का शासन स्थापित कर 
दिया गया। 

सन्‌ १६४५-४६ के शीतकाल में साधारण निर्वाचन हुये जिनमें काँग्रेस को 
आशातीत सफलता प्राप्त हुईं। इस बार उसने ६ के स्थान पर ८प्रांतों में पूर्ण 
बहुमत प्राप्त किया ओर आसाम तथा पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत भी उरुके प्रभावत्षेत्र में 
झा गये। अप्रेल सन्‌ १६४६ ई० में इन आठ प्रांतों में फिर काँग्रेसी मन्त्रिमण्डलो ने 
शासन समाला। पंजाब में भी काँग्रेस ने अकाली तथा यूनियन दलों की सहायता 
से अ्रपना मन्त्रिमएडल बना लिया | इस प्रकार बच्चाल तथा सिंध के अतिरिक्त शेष 
सारे भारत में काँग्रेस राज्य करने लगी। इन मन्त्रिमण्डलों ने मंत्रणादाताओं के 
शासनकाल के अन्यायों को दूर करने का प्रयत्न करते हुये देश की भरसक सेवा की | 
परन्तु अगस्त सन्‌ १६४७ ई० में भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्त की। अतएव काँग्रेस मंत्रि- 
मंडलों का उसके बाद का कार्य प्रांतीय स्वराज्य के अन्तर्गत नहीं आ सकता | हम 
स्वतन्त्र भारत में काँग्रेस की सफलताओं का वर्णन करते हुये इन कार्यो का उल्लेख 
करेगे | 


+.५ आरा आओ 


अठारहवाँ अध्याय 
भारतीय स्वतन्त्रता कानून 


प्रस्तुत पुस्तक के पहले भाग में भारतीय राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करते 
हुये हम बता चुके हैं कि भारत ने अपनी स्वतन्त्रता किस प्रकार प्राप्त की। इस 
अध्याय में हम अपनी स्वतन्त्रता के अधिकार-पत्र तथा उसके प्रावधानों के विषय में 
विचार करेंगे। १८ जुलाई सन्‌ १६४७ ई० को ब्रिटिश लोकसभा ने वह स्वतन्त्रता 
कानून स्वीकार किया जिसके अनुसार भारत में अ्रंग्रेज़ी राज्य का अ्रन्त तथा १५ 
अगस्त सन्‌ १६४७ ई० से भारत तथा पाकिस्तान नामक दो स्वतन्त्र अश्रधिराज्यों 
(00ग्रांगरां०98) का जन्म हुआ। दोनों उपनिवेशों पर शासन करने के लिये एक 
अथवा दो गवनर-जनरलों की नियुक्ति की. व्यवस्था की गई और अब शासन की 
व्यवस्था स्वयं स्व॒ृतन्त्रता कानून के प्रावधानों, अथवा परिवर्तित परिस्थिति को देखते 
हुये गवनर-जनरल द्वारा प्रकाशित श्ाज्ञाओं द्वारा संशोधित सन्‌ १६३५ ई० के मारत 
सरकार कानून अ्रथवा दोनों देशों की संविधान सभाश्रों द्वारा स्वीकृत कानुनों के अनु- 
सार की गई। यह संविधान सभायें सम्पूर्ण सत्ताधारी संस्थायें घोषित कर दी गई 
जिन्हें अपने-अपने देश के लिये प्रत्येक कानून बनाने का प्राधिकार प्राप्त था। 
स्वतन्त्रता कानून में उपनिवेशों की स्थापना के परिणामस्वरूप उत्न्न दोने वाले अन्य 
परिवर्तनों के लिये भी उचित व्यवस्था की गई। उदाहरण के लिये ३ जून सन्‌ 
१६४७ ई० की ब्रिटिश सरकार की घोषणा के अनुसार वाइसराय ने जो कुछ किया 
था उसे मान्यता दे दी गई। २० धाराओं तथा ३ अनुसूचियों वाला यह स्वतन्त्रता 
क.नून वास्तव में असाध+रणतया सरल तथा सीधा-सादा था। विस्तार तथा व्याख्या 
के सारे प्रश्न गवनेर पर छोड़ दिये गये थे। यह कानून वास्तव में किसी नीति का 
विस्तृत व्यक्तीकरण न द्दोकर नीति निर्धारण का एक साधनमात्र था| 

स्वतन्त्रता कानुन की पहली घार धाराश्रों का सम्बन्ध एक निश्चित तिथि से 
दो स्वतन्त्र अधिराज्यों की स्थापना तथा उनके राज्यक्तेत्र के विस्तार से था। यदद 
निश्चय किया गया कि बड़ाल तथा पंजाब का विभाजन करके पश्चिमोत्तर सीमा- 
प्रांत तथा आसाम के सिलद॒ट जिले का भविष्य इन प्रदेशों के निवासियों की मत- 
गणना द्वारा निश्चित किया जाय। मतगणना के परिणामस्वरूप यह दोनों प्रदेश 
पाकिस्तान में सम्मिलित दो गये। सीमाश्रों का विस्तृत परिसीमन बड्भधाल तथा पंजाब 
के लिये नियुक्त दो सीमा कमीशनों के निर्णय पर छोड़ दिया गया। इन दोनों 
कमीशनों के सभापति प्रसिद्ध ब्रिटिश न्यायशास्त्री सर सिरिल रेडक्लिफू (50 0 पा 


भारतीय स्वतन्त्रता कांचूने २८७ 


(८०८॥४८) थे। कमीशनों में हिन्दू तथा मुसलमान बराबर संख्या में सम्मिलित 
किये गये थे परन्तु उनके एकमत न दो सकने के कारण सभापति को अपना 
परिनिर्णय (4७४७०:0) देना पड़ा । 

भारतीय स्वतन्त्रता कानून की पाँचवीं धारा में यह व्यवस्था की गई थी कि 
अधिराज्य के शासन के लिये गवर्नर-जनरल सम्राट्‌ का प्रतिनिधित्व करेगा। पहले 
गवनर-जनरल की नियुक्ति के विषय में भारत तथा पाकिस्तान में अन्य उपनिवेशों 
की प्रणाली का अ्रनुसरण अ्रसम्भव था, क्‍योंकि यहाँ १५ श्रगस्त को, सम्राट को इस 
सम्बन्ध में विधिवत्‌ परामशं देने के लिये मंत्री द्वी नहीं थ। तथापि वाइसराय ने इस 
विषय में प्रमुख राजनेतिक दलों से परामर्श किया जिसके परिणामस्वरूप काँग्रेस की 
ओर से भारत के लिये लार्ड माउंय्बेटेन तथा मुस्लिम लोग की ओर से पाकिस्तान के 
लिये मि० जिन्ना गवर्नर-जनरल नियुक्त हुये | इस नई व्यवस्था का सारांश उत्तर- 
दायित्व का हस्तांतरण था। प्रशासन का प्राधिकार मंत्रिमएडल में निहित था और 
गवरन॑र-जनरल वेधानिक प्रधानमात्र था । 

कानून की छठी धारा का सम्बन्ध अधिर।ज्य के विधानमण्डल से था | 
विधानमण्डल को विधि-निर्माण की पूर्ण शक्तियाँ दी गई थीं और वेस्टमिन्स्टर के 
घारापत्र (84पए८ 0 /४८४४78६८:7) के श्रनुसार इन्हें राज्यक्षेत्र वाह्य विधि- 
प्रबतंन' (08 पटाप्र079) ०9ट८20707) की शरक्तियाँ मी प्राप्त थीं | सम्राट 
का किसी भी विधेयक को अस्वीकार कर सकने का अधिकार अरब नहीं रहा था और 
प्रत्येक अधिराज्य के गवर्नर-जनरल को सम्राद्‌ की ओर से विधानमण्डल के विधेयकों 
को स्वीक्ृति देने का पूर्ण अधिकार था। आठवीं घारा के अनुसार प्रस्तुत संविधान- 
सभायें द्वी उस समय के लिये सम्पूर्ण सत्ताधारी अधिराज्य विधानसभायें बना दी 
गई थीं। 

सातवीं धारा में इस नई व्यबस्था के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली 
परिस्थितियों का प्रबन्ध किया गया था| इस विषय में मुख्य प्रावधान निम्नलिखित 
थे :--(१) ब्रिठिश सम्राद्‌ ने भारत सम्बन्धी सारा उत्तरदायित्व त्याग दिया। (२) 
देशी राज्यों के संदर्भ में ब्रिटिश सम्राट्‌ का प्रभुत्व, ओर उसके साथ-साथ सम्राट की 
सभी संधियों, संविदाश्रों, प्रकार्यों तथा उत्तरदायित्वों और उसके सारे अ्रधिका!रों, 
प्राधिकारों, शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार का, अन्त हो गया। संधियों तथा संविदाओं 
का अन्त होने के साथ देशी राज्यों को स्वतन्त्रता मिल गई | परन्तु भोगोलिक दृष्टि- 
कोण से वे सभी भारत भूखण्ड के भाग थे, अतण्व आशा यह की जाती थी कि वे 
स्वेच्छापूर्थथ किसी न किसी अ्रधिराज्य के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित कर लेंगे। 
परन्तु स्वतन्त्रता कानून में इस प्रकार की ब्यवस्था की गई थी कि ब्रिटिश भारत तथा 
देशी राज्यों के वित्त एव अर्थ सम्बन्धी तथा डाक तार, निराक्रम्य (८पढ08) 
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ओर यातायात सम्बन्धी पुराने सम्बन्ध उस समय तक बने रहेंगे जब तक कोई एक॑ 
पक्ष उनके श्रन्त होने की घोषणा न कर दे। (३) जनजातीय समितियों से सम्बन्धित 
सारे संवदाओं का अन्त दो गया और जनजातियों तथा नये अ्रधिराज्यों को नई 
संधियाँ करने के लिये स्व॒तन्त्र छोड़ दिया गया | (४) इस नई व्यवस्था का एक 
महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि लन्दन का भारत-कार्यालय अनावश्यक हो गया | 
भारत मन्त्री का यह ऐतिहासिक कार्यालय बन्द हो गया। भारतीय रुम्बन्धों का 
संचालन अब राष्ट-मएडल सचिव के अधिकार क्षेत्र में श्रा गया । 

नवीं धारा में प्रस्तुत कानूनों को उपयोजना के लिये व्यवस्था की गई थी 
जिसके अनुसार गवर्नर-जनरल आज्ञा प्रकाशित करके इस दिशा में आवश्यक श्रथवा 
उपादेय प्रावधान' बना सकता था। इस धारा के अ्रन्तगंत गवरनंर-जनरल ने सन्‌ 
१६३५ के भारत सरकार क [नून की नई परिस्थितियों के अनुकूल उपयोजना के लिये 
अनेक थ्राज्ञायें प्रकाशित कीं ओर सन्‌ १६३५ ई० के कानून में विस्तृत परिषर्तन तथा 
संशोधन हुये | इस प्रकार लोप होने वाले मुख्य प्रावधान निर्म्नलखित विषयों से 
सम्बन्धित थे :--केन्द्रीय शासन के आरक्षित विषय, गवर्नर-जनरल तथा गवनरों के 
विशेष उत्तरदायित्व, भारत मन्त्री की अरधीक्षण शक्ति, व्यापारिक विभेद, सम्राट्‌ का 
विधानमण्डलों द्वारा स्वीकृत विधेयकों को अस्वीकार करने का अ्रधिकार, विधि-निर्माण 
शक्तियों पर प्रतिबन्ध, ब्रिटिश सम्राट्‌ के देशी राज्यों के साथ सम्बन्ध, संघीय रेलवे 
प्राधिकारीवर्ग, रक्षा सेवायें, भारत मन्त्री द्वारा अधोक्षित सेवाये, भारतमन्त्री तथा 
उसके परामशंदाता, और साधारण वेधानिक व्यवस्था भज्ञ हो जाने पर लागू होने 
वाला प्रावधान । 

कानुन की दसवीं धारा का सम्बन्ध सेवा-वर्गों की स्थिति से था | इसमें सेवा- 
वर्गों के प्रस्तुत नियमों के संघारण की व्यवस्था की गई थी। भारतमंत्री द्वारा अधीक्षित 
सेवावर्गो के जो अ्रधिकारी नये अधिराज्यों में सेवा-कार्य करना स्वीकार करें उनके 
लिये द्वानिपूरक अधिकारों (2077[02788(079 77275) को व्यवस्था भी कीं गई 
थी | इसी प्रकार केन्द्रीय तथा प्रांतीय सेवा-वर्गों के लिये भी सेवा के प्रस्तुत नियमों 
की प्रत्याभूति की गईं थी । 

स्वतन्त्रता कानून की ग्यारहवीं धारा में सम्राट की भारतीय सेना के दोनों नये 
अधिराज्यों के बीच विभाजन तथा विभाजन पूर्ण होने के समय तक समस्त सेना के 
समादेश (20777970) तथा शासन की व्यवस्था की गई थी। बारहवीं घारा का 
उह श्य भारत-स्थित ब्रिटिश सेना पर ब्रिटिश सरकार के प्राधिकार का अभिरक्षण 
था, ओर तेरहवीं में सम्राट की नोसेना से भारतीय जल सेना का बिच्छेद किया गया 
था। कानन की शेष धाराओं का सम्बन्ध सामान्य प्रकार के आनुषंगिक प्रावधानों 
(६7006९7४७) [70४8078) से था। चोदष्वीं घारा में मारतमंत्री तथा मारतीय एह 
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लेखा ([00797 ०0९८ 4०८०००॥६४) के अंकेज्षक (8००४६07) से सम्बन्धित 
प्रावधान रखे गेये थे । इनके अनुसार भारतमंत्री अथवा सम्नाट्‌ के किसी अन्य मंत्री 
को नये श्रधिराज्यों की ओर से भुगतान-सम्बन्धी उन प्रकार्यों का पालन करते रहने 
का प्राधिकार दिया गया था जो १४ अगस्त तक सन्‌ १६३५ ६० के कानून के 
श्रनुसार, भारतमंत्री के प्रकार्य-क्षेत्र में सम्मिलित थे। इसी प्रकार भारतीय णद्द लेखा 
के अंकेज्षक को भी कुछ समय के लिये अपने प्रकार्यों का पालन करते रहने का 
प्राधिकार दिया गया था। परन्द्रह्वीं धारा का सम्बन्ध भारतमंत्री द्वारा, तथा उसके 
विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्यवाह्दी से था जिसकी मान्यता, जहाँ तक भारत - 
मंत्री का सम्बन्ध था, १५ अगस्त सन्‌ १६४७ ईं० को समास हो गई थी। सोलहवीं 
घारा का अदन तथा सन्नहवीं . का .विवाह-विच्छेद (०7८०) के क्षेत्राधिकार से 
सम्बन्ध था। अठारदहवीं बारा में विभाजन के परिणं।मस्वरूप उत्पन्न विभिन्न कानूनी 
विषयों की व्याख्या की गई थी। इसके अनुसार गवनर-जनरल तथा गवनरों को दिये 
जाने वाक्ते निर्देश-पत्रों ([780"प्रा7८7( ० [750770८४078) का श्रन्त कर 
दिया गया था क्‍योंकि भविष्य में वे प्रत्येक विषय में अपने मंत्रियों के परामशं के 
श्रनुसार कार्य करेंगे ओर इज्ञलेंड की सरकार के प्रति उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं 
होगा | उन्नीसवीं धारा में तत्कालीन संवेधानिक स्थिति की व्याख्या की गई थी, ओर 
बीसवीं में कानून को “भारतीय स्वतन्त्रता कानून, १६४७” का संक्षित नाम दिया 
गया था। के 

सन्‌ १६४७ ई० के कानून के अनुसार भारतीय अधषिराज्य का यद्द नया 
संविधान १५ अगस्त सन्‌ १६४७ ई० से लागू हुआ | लाइं माउण्टबेटेन अवकाश 
प्रदण करने के समय (२१ जून सन्‌ १६४८) तक वेधानिक गवनंर जनरल के रूप 
में कार्य करते रदे । तल॒श्चात्‌ पहले भारतीय, श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, भारत 
के अन्तिम गवनंर-जनरल नियुक्त हुये। वे २६ जनवरी सन्‌ १६४५० ई० तक इस पद 
पर कार्य करते रहे । इस तिथि को भारत में स्वसत्तापूर्ण गणराज्य की स्थापना हुई 
आर डा० राजेन्द्र प्रसाद गणराज्य के पहले श्रध्यक्ष निर्वाचित किये गये। 
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उन्नीसवाँ अध्याय 
स्थानीय स्व-शासन का विकास 


नगरपालिका, ज्िलाबोड, ग्राम पंचायत इस्यादि स्थानीय संस्थाश्रों को शिक्षा, 
साव॑जनिक स्वास्थ्य, पानी, प्रकाश, सड़कों इत्यादि की ब्यवस्था सरीखे स्थानीय महत्व 
के विषयों में स्वायत्त शासन का अधिकार देने की प्रथा को स्थानीय स्व-शासन कहते 
हैं। इस प्रकार की संस्थायें संसार के लगभग सभी देशों में मिलती हैं। वास्तव में 
जनतन्त्रात्मक शासन फे सफल संचालन के लिये स्वतन्न्न स्थानीय संस्थाञ्रों का 
श्रस्तित्व बहृत श्रावश्यक द्ोता है| स्थानीय शासन की प्रकृति ही अ्न्तत: जनता तथा 
उसके शासन का वास्तथिक स्वरूप निर्धारित करती है। बिना अ्रपने पड़ोसियों पर 
शासन करना, तथा उनके द्वारा शासित होना, सीखे लोग राष्ट्रीय शासन का दायित्व 
नहीं संभाल सकते | स्व-शासित स्थानीय संस्थायें शनता को नागरिकता की शिक्षा 
देने की भारी क्षमता रखती हैं। योरोपीय देशों की तुलना में इज्जलैएणड तथा अ्रम- 
रीका श्रधिक जनतन्न्रात्मक इसीलिए हैं कि उनकी स्थानीय संस्थाये अधिक स्वतन्न्न 
हैं। सुचारु शासन, सुविधा, मितव्ययिता तथा नागरिक शिक्षा के लिये स्थानीय स्व- 
शासित संस्थाओं का अस्तित्व आवश्यक समभा जाता है। दूर-स्थित केन्द्रीय सरकार 
का साधारणतया स्थानीय आवश्यकताश्रों तथा इच्छाश्रों के साथ कोई सम्पक नहीं 
होता ओर इसलिये वह स्थानीय समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान नहीं कर 
सकती | इस प्रकार स्थानीय संस्थायें सुबारु शासन में सह।यक होती हैं। स्थानीय 
संस्थायें सुविधा के लिये भी आवश्यक द्दोती हं क्‍योंकि केन्द्रीय शासन के कुछ उत्तर- 
दायित्व अपने ऊपर लेकर वे उसे महत्वपूर्ण तथा जटिल राष्ट्रीय प्रश्नों के समाधान 
में अधिक समय तथा शक्ति लगाने का श्रवसर देती हैं | मितब्बयिता (2०0707709) 
तथा न्याय की दृष्टि से भी स्थानीय संर्थाश्रों को एक सीमा के भीतर अ्रपने विषयों के 
सम्पादन में पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिये | स्थानीय जनसंख्या को लाभ पहुँचानेवाले 
कार्यों का व्यय भी यही संस्थायें वहन करती हैँ और इस प्रकार थे.न्द्रीय शासन का 
भार हल्का हो जाता है। ओर श्रन्त में, स्थानीय संस्थायें नागरिकता की शिक्षा का 
एक उत्तम साधन हैं। जनतन्त्रात्मक प्रणाली का अ्रनुसरण करने वाली स्थानीय 
संस्थाश्रों का निकट से अध्ययन कर नागरिक स्व-शासन का पइला पाठ सीखते हैं, 
उनकी निष्क्रियता दूर हो जाती दे ओर वे राजनतिक विषयों में अ्रधिक दिलचस्पी लेने 
लगते हैं। स्थानीय संस्थायें लोगों को दूसरों के लिये, और दूसरों के साथ काम 
करना सिखाती हैं, ओर इस प्रकार उनमें साधारण शान, विवेक, निर्ण॑य-ज्॒मता और 
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सामाजिकता के गुणों का विकास करती हैं। कभी-कभी स्थानीय शासन की संस्थाश्रों पर 
मस्तिष्क की संकीर्णता तथा स्थानीय स्वामिभक्ति की भावना को प्रोत्साइन देने का आरोप 
लगाया जाता है। इस आरोप में थोड़ा बहुत सत्य भी हो सकता है परन्तु स्थानीय 
स्ब-शासन के गुण स्पष्ट तथा अनेक हैं ओर उसके दोषों को नगण्य बना देते हैं। 

भारत में स्थानीय स्व-शासन के विकास पर दृष्टिपात करते हुये आरम्भ में 
ऐसा प्रतीत दो सकता है कि यह संस्थायें इमारे देश को अंग्रेज्ञों की देन हैं ओर 
इनका विकास अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ है। परन्तु इस धारणा में सत्य का 
तनिक भी अंश नहीं है | वास्तव में भारत प्राचीनकाल में द्वी एक सुवब्यवस्थित समाज 
का रूप धारण कर चुका था और जिस समय हमारे देश में स्वशासित स्थानीय 
संस्थायें सुचार रूप से क.र्य कर रही थीं, आ्राधुनिक संसार के शक्तिशाली राष्ट्रों का 
माम भी इतिहास के प्रृष्ठों पर नहीं आया था। इस तथ्य को कई अंग्रेज्ञ लेखकों ने 
भी स्वीकार किया है । उदाइरण के लिये सर जाज बडउड ($97 0८०४८ 8॥70- 
४०00) ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि स्थानीय स्व-शासन प्राचीन भारत को विशेषता 
रहा है ओर यह ग्रामीण संस्थायें धार्मिक तथा राजनैतिक क्रान्तियों के बीच भी अपने 
स्थानीय ज्षेत्र में कमी निबंल नहीं हुई | सर चाल्स मेटकाफू (8॥7 (:४७7]८5 (८(- 
८७।) ने भी इसी मत का समर्थन करते हुये कद्दा है कि श्रनेक क्रान्तियों तथा 
परिवर्तनों के बीच भारतीय राष्ट्र को अ्रक्षत बनाये रखने का सबसे श्रधिक श्रेय इन 
ग्राम्य-संस्थाश्रों को है जिनमें प्रत्येक ग्राम अपने में एक छोटा-सा राज्य होता था | यह 
छोटे-छोटे ग्राम वास्तव में लगभग स्वत: सम्पूर्ण गणतन्त्र होते थे । भारतीय इतिद्दास 
के प्राचीन तथा मध्य युगों में स्थानीय शासन की यद्द परम्परा अ्रटूट बनी रही | परन्तु 
ब्रिटिश शासन ने अधिकारों के केन्द्रीकरण की नीति को अपनाकर इन ग्राम पंचायतों 
की हत्या कर डाली | इसके परिणामस्वरूप प्राचीन व्यवस्था विश्रंखलित हो गयी और 
उसके खँंडहरों पर स्थानीय स्व-शासन की नई व्यवस्था का निर्माण हुआ | निर्वाचक 
मण्डल के प्रति उत्तरदायी प्रतिनिधि संस्थायें इस नई व्यवस्था का आधार हैं। इन 
संस्था ओ्रों को करारोपण तथा प्रशासन के विस्तृत अधिकार प्राप्त होते हैं श्रोर यह 
देश की शासन -व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी तथा उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिकता का 
शिक्षण केद्ध हेँ | इस श्रथ॑ में स्थानीय स्वशासन वास्तब में हमारे लिये अंग्रेजों की 
एक देन है। प्राचीन ग्राम्य संस्थायें वंशगत विशेषाधिकार श्रथवा जातीय मर्यादा के 
संकुचित आधार पर निर्मित द्वोती थीं। उनका कार्यक्षेत्र कर उगाइने तथा जीवन 
ओर सम्पत्ति की रक्षा करने तक सीमित था। वे राजनैतिक शिक्षा के माध्यम श्रथवा 
शासन-व्यवस्था के आवश्यक अंग नहीं होती थीं । 

ब्रिटिश शासन के अन्तगंत स्थानीय स्वशासित संस्थाश्रों का श्रारम्भ वारतव 
में सन श्८८२ ई० के लार्ड रिपन के प्रसिद्ध प्रस्ताव के साथ दुआ, परन्तु हस 


रध्र भारतीय राजनीति और शांसने 


दिशा में कुछ प्रयत्न इस समय से पहले भी हो चुका था। सन्‌ १६८७ ई० में अ्रग्रेज्ञी 
नगर संस्थाओं के आधार पर मद्रास नगर कारपोरेशन की स्थापना की गई -थी, परन्तु 
यह प्रयोग सफल नहीं हुआ और यथेष्ट साधनों के अभाव में यह कारपोरेशन -थीरे- 
धीरे ज्ञीण दोकर समाप्त हो गया। सन्‌ १७६३ ई० के चार्टर ऐक्ट ((फ्रध॑था' 
8८ ने कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास (?7ट0८४८ए ६0७8) में सफाई की 
देखभाल करने के लिये पदाधिकारियों (]०६४४०८४ ० 7८४८८) की नियुक्ति 
की व्यवस्था की गई थी | सन्‌ १८४०-४३ के बीच इन नगर कारणपोरेशनों में निर्वा 
चन के सिद्धान्त का समावेश किया गया। परन्तु यह नई व्यवस्था अ्रसफल सिद्ध 
हुईं, अश्रतणव सन्‌ श्८४६ ई० में तीनों नगरों (मद्रास, कलकत्ता ओर बम्बई) की.- 
नगरपालिकाश्रों का पुनर्निर्माण किया गया ओर प्रत्येक नगर के लिये समस्त स्थानीय: 
अधिकारों से सुसज्ञित तथा वेतन पाने वाले कमिश्नर नियुक्त किये गये। अब इन 
नगरों का स्थानीय शासन तीन्र गति से चलने लगा ओर नगर कारपोरेशन सार्वजनिक. 
द्वित के अनेक कार्य करने लगे। सन्‌ १८६१ ई० में प्रान्तीय धारासभाश्रों की स्थापना 
के बाद से इन तीनों कारपोरेशनों के विकास की धारा अलग-अ्रलग हो-गई। श्रन्य 
नगरों के लिये पहला नगरपालिका-कानून (/पयांसं54! 3८०0) सन्‌ १८:४२ ई० 
में बना था, परन्तु यद्ट केवल बंगाल में ही लागू किया गया ओर वहाँ भी ग्रह किसी 
नगर में उसी समय लागू किया जा सकता था जब उसके द्वो-तिहाई नियासी प्रार्थना- 
पत्र. द्वारा इसकी माँग करें। परन्तु जनता ने नये कर देने में तनिक भी उत्साह 
प्रदर्शित नदी किया और परिणामस्वरूप यह प्रयोग सफल नहीं हो सका | सन १८५० 
ई० में एक कानून सम्पूर्ण देश के लिये बनाया गया जिसमें अप्रत्यक्ष कराफ़ेपण की 
शंक्षियों से सम्पन्न नगरपालिकायें स्थापित करने की श्रनुमति दी गई थी। परन्तु इस 
कानून से भी केवल थोड़े से प्रान्तों ने ही लाभ उठाया। सन्‌ १८६३.६० में (रायल 
आर्मी सेनोटेशन कमीशन?! (२०५७) 27779 [9877098007 (छाग्राग्र$छ०४) 
की सिफारिशों के आधार पर नगर सुधार समितियाँ (09७9 घाए/०एट्फला। 
(0फापर।६८८७) नियुक्त की गई जिनका मुख्य कार्य अपने नगर की स्वच्छता में 
सुधार करना था| परन्तु इतना सब होने पर भी यथार्थ रूप में स्थानीय स्वशासन 
अभी सामने नहीं आया था। 

भारत में स्थानीय स्व-शासन का श्आारम्भ वस्तुतः सन्‌ १८८७० ई० से माना 
जा सकता है। इस वर्ष लार्ड.मेयो (],070 |५४५०) के शासनकाल - में श्रारथिक 
विकेन्द्रीररण का प्रस्ताव (कपगरक्मा2टंड 70९0९०६:७]8%:०07 है७0ेप्द00) 
पास हुआ | इस प्रस्ताव में कद्दा गया .था कि “शिक्षा, स्वच्छता, धर्मर्थ औषधि, 
वितरण तथा स्थानीय साबंजनिक कार्यों में लगी हुईं धनराशि के सफल प्रबन्ध के 
लिये स्थानीय हित, नियन्त्रण तथा सतकता आवश्यक हद [ अपने सम्पूर्ण तथा: झडी 


स्थानीय स्वे-शासन का विकास श्६३ 


श्र्थ में लागू होने पर यह प्रस्ताव स्थानीय स्व-शासन के विकास, नागरिक संस्थाश्रों 
की उन्नति तथा शासन-कार्य में देशी तथा योरोपीय, जनता को सहयोग के अवसर 
देगा। | इस प्रस्ताव के अनुसार आगामी कुछ वर्षों में कई प्रांतों में स्थानीय शासन 

सम्बन्धी कई कानून बनाये गये जिनके द्वारा निवांचन के सिद्धांत का अधिकाधिक 
प्रयोग कर नागरिक संस्थाश्रों के संविधान को अधिक उदार स्वरूप देने का प्रयत्न 
किया गया। 


लार्ड रिपन ([,070 २४507) के प्रस्ताव (१८८२) से स्थानीय स्व-शासन 
के आंदोलन को नया बल मिला ओर इसीलिये इस प्रस्ताव को भारत में स्थानीय 
स्व-शासन का महाभिलेख (09272 (0॥%749) कहा गया है जो किसी सीमा 
तक उचित ही है। लगभग सभी प्रांतों के बड़े-बड़े नगरों में नगरपालिकायें पहले भी 
थीं जो पूर्णतया नामज़द अथवा आंशिक रूप से निर्वाचित होती थीं | परन्तु उनका 
अध्यक्ष सरकारी कर्मचारी ही होता था ओर उनका कार्य संचालन शासन के एक 
विभाग की भाँति होता था | इसके अतिरिक्त, भारत में स्थानोय स्व-शासन के विकास 
का अब तक का इतिहास शासन की आथिक नीति के साथ बँघा हुआ था। सरकार 
के साधन सीमित थे और उसे शिक्षा, यातायात, स्वच्छता इत्यादि राष्ट्-निर्माणकारी 
सेवाओं की संतोषजनक व्यवस्था करने में बड़ी कठिनाई द्ोती थी | श्रतएव उसने यह्द 
विषय स्थानीय प्रयास और साधनों के इवाले कर दिये | लार्ड रिपन भी स्थानीय 
स्वशासन के समर्थक थे ओर उसका विस्तार चाइते थे। परन्तु उनका उद्देश्य भिन्न 
था | सन्‌ १८८० ई० में गवनर-जनरल होकर भारत आने पर उन्होंने देखा कि यहाँ 
शिक्षित वर्ग में बड़ा श्रसन्तीष दे। पश्चिम के स्वतन्त्र देशों में शिक्षित बर्ग को सार्व- 
जनिक कार्यों के प्रबन्ध में भाग लेने की यथेष्ट सुविधायें थीं ओर पश्चिम के सम्पर्क 
में आने के बाद शिक्षित भारतवासी भी इसी प्रकार के अवसर चाहने लगे थे | 
अतणएव लार्ड रिपन ने स्थानीय स्व-शासन के क्षेत्र में आश्चयंजनक विस्तार करने 
का निश्चय किया। उनकी यद्ट नीति किसी सीमा तक॑ उनके सहानुभूतिपूर्ण उदारवाद 
की सूचक थी परन्तु इंसके पीछे राष्ट्रीय भारत की श्राहत भावना को संतुष्ट करने की 
इच्छा भी थी। उनके प्रस्ताव का उदं श्य फेवल शासन की सुविधा श्रथवा सुचारुता 
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२६८ भारंतीय राजनीति और शासन 


तक सीमित नहीं था | वे वास्तव में स्थानीय स्व-शासन को जनता की राजनेतिंक 
शिक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन सममते थे। वे जानते थे कि आरम्म में स्थानीय 
स्व-शासन, सरकारी प्रबन्ध की अपेक्षा अधिक सुचारु नहीं होगा, परन्तु उन्हें पूरा 
विश्वास था कि समय के साथ जसे-जेसे स्थानीय जानकारी तथा स्थानीय हितों का 
स्थानीय शासन के साथ सम्पर्क बढ़ेगा, स्थानीय शासन की सुचाझुता में भी वद्धि 
होगी | परन्तु इसके लिये सरकारी कर्मचारियों का हार्दिक सहयोग आवश्यक था| 

लार्ड रिपन के प्रस्ताव में स्थानीय स्व-शासन के संगठन के निम्नलिखित 
सिद्धांत निर्धारित किये गये थे :-... 

(१) ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को महत्व दिया जाये। श्रधिक से 
अधिक एक तालुका अथवा तहसील का क्षेत्र एक स्थानीय मण्डल अथवा बोर्ड के 
अधीन रखा जाये और प्रत्येक स्थानीय बोर्ड अपने जिला बोड के नियन्त्रण में रहे | 

(२) ग़ेरसरकारी बहुमत का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया था ओर अब 
नामज़द सदस्यों की संख्या एक तिद्दाई से अधिक नहीं हो सकती थी। यह भी 
स्वीकार कर लिया गया था कि जहाँ-जहाँ सम्मव हो सके निर्वाचन का सिद्धांत 
कार्यान्वित किया जाय और निर्वाचन की प्रत्येक सम्मव प्रणाली का प्रयोग किया 
जाय | 

(३) स्थानीय संस्थाओं का अध्यक्ष यथासम्मव निर्वाचित, ग़ैरसरकारी व्यक्ति 
हो क्योंकि इसके बिना गेरसरकारी सदस्यों को अपने श्रधिकार तथा उत्तरदायित्व 
वास्तविक नहीं प्रतीत होगे | 

(४) स्थानीय संस्थाश्रों पर सरकार का नियन्त्रण भीतर से न होकर बाहर 
से द्वो ओर साधारणतया इस नियन्त्रण का स्वरूप मेन्नीपूर्ण परामर्श अथवा आपत्ति 
तक ही सीमित रहे। सरकार स्थानीय संस्थाश्रों के कार्यों पर दृष्टि रखे परन्तु उन्हें 
आदेश न दे, ओर हस्तक्षेप तभी करे जब कोई संस्था अपने कर्तव्यों की निपठ उपेक्षा 
कर रही हो | प्रस्ताव में बताया गया था कि थदि स्थानीय संस्थाश्रों के प्रतिदिन के 
कार्यों में हस्तक्षेप द्ोता रद्द तो स्थानीय स्व-शासन के वास्तविक विकास की आशा 
करना व्यर्थ होगा। 

(५) स्थानीय सेवायें स्थानीय संस्थाश्रों के अधीन हों श्रोर स्थानीय संस्था श्रों में 
काम करने बाले सरकारी कमंचारी अपने श्रापको संस्था का सेबक समझे, स्वामी नहीं | 

(६) स्थानीय संस्थाओं के अपने ययेश तथा विकासशील श्राथिक साधन हों 
और उन्हें अपने बजट स्वयं बनाने की स्वतन्त्रता हो | 

(७) स्थानीय संस्थाश्रों में योग्य व्यक्तियों को लाने के लिये इन संस्थाश्रों के 
सदस्यों को राय साइब, राय बद्दादुर इत्यादि उपाधियों से विभूषित किया जाय | 

उपरोक्त सभी सुकाव यथार्थ रूप में उदार रिद्धान्तों के सूचक थे परन्तु 


स्थानीय स्व-शासन का विकास ५६५, 


हुर्भाग्यवश उन्हें कार्यान्वित करने में इतनी उदारता का परिचय नहीं दिया गया | 
सरकारी क्षेत्र में इन सुधारों को अपने समय से बहुत आगे समझा गया। अश्रतएव 
प्रांतीय सरकारों ने कानून बनाते समय इनमें बहुत कुछ काट-छाँट कर दी | इसके 
अतिरिक्त, प्रतिदिन के कार्यों में मी जिलों के सरकारी कर्मचारी इन सुमावों के अ्रनु- 
सार काय॑ करने में कोई उत्साह नहीं दिखाते थे। निर्वाचन-प्रथा आरम्भ अ्रवश्य कर 
दी गई थी, परन्तु मताधिकार श्रत्यधिक सीमित रखा गया था। प्रस्ताव में ग़ेरसर- 
कारी अध्यक्ष के निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी परन्तु सरकार ने इस सुधार को 
स्थगित ही रखा था और सरकारी अध्यक्ष अ्रब भी स्थानीय संस्थाओ्रों का संचालन कर 
रहे थे । आशिक स्वतन्त्रता एक कोरी कल्पना थी। स्थानीय संस्थाओं में काम करने 
वाले सरकारी कर्ंचारियों को श्रपना शासनपूर्ण व्यवद्दार त्याग कर स्थानीय जनता 
का सेवक बनना बड़ा कान लग रहा था। स्थानीय संस्थाश्रों के प्रतिदिन के कार्यों 
में इस्तक्षेप होता रह्य ओर मेन्रीपूर्ण परामर्श कल्पना मात्र रद्द गईं | परन्तु इसमें सारा 
दोष सरकार का दही नहीं था, निर्वाचित सदस्य भी उपाधियों के लोभ में पड़ कर 
सरकारी अ्रधिका रियों को प्रसन्न करने का विशेष, प्रयत्न करते ये ओर जनता की सेवा 
करना भूल जाते थे। मताधिकार की योग्यतायें बहुत ऊँची होने के कारण सेवा की 
भावना रखने वाले व्यक्ति पर्यात संख्या में नहीं मिल पाते थे और इस सब का परि- 
णुम यह हुआ कि स्थानीय स्व-शासन की संतोषजनक प्रगति अ्रसम्भव हो गई | 
साइमन कमीशन (877707 (20777775807) की रिपोर्ट में इस स्थिति का चित्रण 
बड़े सुन्दर ढंग से किया गया है। रिपोर्ट के शब्दों में “भारत में सुधार-युग से पूर्व 
कुछ नगरपालिकाओं के अ्रतिरिक्त वस्तुत: कोई ऐसी संस्थायें नहीं थीं जिन्हें ब्रिटिश 
आदश्श के अनुसार स्थानीय स्व-शासन की संस्थायें कहा जा सकता हो? |”? सन्‌ 
१६०७ ई० में नियुक्त किये जाने वाले विकेन्द्रीकरण कमीशन (]0८८८०४थ.320ं०7 
(0ग्राणांडइश्070) ने भी अपनी जाँच के बाद यद्दी निष्कर्ष निकाला था कि इस 
समय तक भारत में स्थानीय स्व-शासन को तनिक भो सफलता नहीं मिल सकी थी। 
कमीशन ने प्रचलित प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिये कई सुकाव भी उपस्थित 
किये थे | इस सम्बन्ध में कमीशन की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित थीं :--- 

(१) स्थानीय स्व-शासन का आरम्भ गाँवों से दोना चाहिये, अ्रतएव प्रत्येक 
गाँव में एक पंचायत को स्थापना की जाय | 

(२) स्थानोय संस्थाओं में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत हो ओर उन्हें स्था- 
नीय करारोपण तथा बजट-निर्माण की पर्याप्त शक्तियाँ दी जाये | 
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२६५६ भारतीय राजनीति ओर शासन 


(३) ज़िला तथा उपज़िला बोर्डा के सदस्य ग्राम्य पंचायतों द्वारा अ्रप्रत्यक्ष 
रीति से निर्वाचित हों ओर नगरपालिकाशं के सदस्य करदातश्रों द्वारा प्रत्यक्ष रीति 
से निर्वाचित हुआ करें। 

(४) नगरपालिकाश्रों के अध्यक्ष ग़रसरकारी व्यक्ति हुआ करे परन्तु ज़िले का 
कलक्टर ज़िला बोर्ड का अध्यक्ष बना रहे | 

विकेन्द्रीकरण कमीशन की रिपोर्ट सन्‌ १६०६ ई० में प्रकाशित हुईं, परन्तु 
भारत सरकार इस सम्बन्ध में सन्‌ १६१५७ ३० तक किसी निश्चय पर नहीं पहुंच 
सकी | सन्‌ १६१५४ ई० भें लार्ड द्ाडिज् की सरकार ने इन सिफारिशों पर अपना 
प्रस्ताव प्रकाशित किया। परन्तु इस प्रस्ताव में भी कमीशन के सुझावों को बहुत 
संकोचपूर्वक स्वीकार किया गया था। वास्तव में विकेन्द्रीकरण कमीशन की रिपोर्ट के 
पीछे जो भावना थी, सरकार उसके अनुसार कार्य नहीं करना चाहती थी। उसका 
यद्द प्रस्ताव एक दिखावामात्र था। 


यहाँ पर यह कह देना श्रावश्यक है कि लाडं मिण्टो ने विकेनद्रीकरण कमी- 
. शन की रिपोर्ट से पहले ही मुसलमानों को प्रथक प्रतिनिधित्व दे दिया था। स्थानीय 
संस्थाश्रों के विकास के लिये इसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ | प्रान्तीय सरकारों ने 
स्थानीय संस्थाश्रों में भी प्रथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की| इस प्रकार साम्प्रदायिक 
द्वेष ने सेवा-भाव को हत्या कर दी और स्थानीय संस्थायें मी साम्प्रदायिक संघर्षों का 
अखाड़ा बन गई | 

स्थानीय स्व-शासन के विकास का अ्रगला श्रध्याय अगस्त सन्‌ १६१७ ई० 
की इतिद्दास-प्रसिद्ध घोषणा के साथ आरम्म द्वोता है । इस घोषणा में कद्दा गया थां 
कि “भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की“उत्तरोत्तर 
प्राप्ति के लिये स्व-शासित संस्थाओं का क्रमिक विकास आवश्यक है ।” : भ्राणदेग्यू- 
चेम्सफड रिपो- में भी यद्द सिद्धान्त निर्धारित किया गया था कि “स्थानीय स्व-शासंन 
ही बद क्षेत्र हे जद्दाँ उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की दिशा में पहला क़दमः उठाया जाना 
चाहिये श्रोर तदनुसार स्थानीय संस्थाओं में जनता का यथासम्भव पूर्ण नियन्त्रण तथा 
वाह्म नियन्त्रण से यथासम्भव अ्रधिक स्वतन्न्नता दोनी चाहिये ः |?? 


इस प्रकार सन्‌ १६१६ ई० के सुधारों से पूर्व की स्थिति संतोषजनक नहीं 
कही जा सकती है। अभी तक की प्रगति बंहुत धीमी थी। लार्ड रिपन ने स्थामीय 
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स्थानीय स्व-शासन का विकास २९७ 


संस्थाओं को सरकारी हस्तक्षेप तथा नियन्त्रण से मुक्त करने की साहसपूर्ण नीति का 
प्रतिपादन किया था परन्तु सरकारी क्षेत्रों में इस नीति को कार्यान्बित करने के लिये 
आवश्यक साहस तथा दुरद्शिता का अभाव था। स्थानीय संस्थाओं के साधन 
अपयाप्त तथा आथिक अधिकार सीमित थे। सरकारी पदाधिकारी इन संस्थाओं के 
महत्व को सममने में असमर्थ थे। संस्थाओं की सदस्य-संख्या में सरकारी तथा नाम- 
जद सदस्यों का अनुपात आवश्यकता से अधिक था| साइमन कमीशन के शब्दों में 
“सन्‌ १६१६ ई० के सुधारों से पूर्व, भारत में स्थानीय स्व-शासन ब्रिटिश प्रणाली की 
अपेक्षा फ्रांसीसी प्रणाली के अधिक समान था। फ्रांस के डिपार्टभेण्ट ((0८9०7(- 
77270) के प्रीफेक्ट (7८८८४) की भाँति भारत में जिले का सर्वोच्च पदाधिकारी 
(708070६ १४०४7४४20०८) भी उस जिले में कार्य करने वाला केन्द्रीय सरकार का 
एक पदाधिकारी था। जिला बोडे तथा बहुधा एक अ्रथवा अधिक नगरपालिकाश्रों 
का अध्यक्ष दोने के नाते वह अपने सरकारी समर्थकों की इच्छा का पालन करता 
था ?।” परन्तु स्थानीय स्व-शासन जिलाधीश के अनेक उत्तरदायित्वों म॑ से केवल एक 
था। उसका मुख्य उत्तरदायित्व जिले में शान्ति व्यवस्था स्थापित करना तथा राजस्व 
(7८ए८7८८) एकत्रित करना था। 


सन्‌ १६१८ ई०» में प्रकाशित होने वाले भारत सरकार के प्रस्ताव में माण्टेग्यू 
की प्रसिद्ध घोषणा द्वारा निधौरित नीति को कार्यान्वित करने के लिये स्पष्ट सुकाव 
रखे गये थे । इन सुमावों में निम्नलिखित श्रधिक महत्वपूर्ण थे :-.- 


(१) प्रस्ताव में यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया था कि स्थानीय 
संस्थाश्रों में निर्वाचित सदस्यों का यथेष्ट बहुमत होना चाहिये। सरकार ने विस्तृत 
मताधिकार के आधार पर एक स्थानीय निर्वाचक-मण्डल निर्माण करने की आवश्य- 
कता पर भी जोर दिया था। नामज्ञदगी का प्रयोग केवल अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधि- 
त्व देने के लिये द्दी रकखा गया। 

(२) प्रस्ताव में यह सिफारिश की गई थी कि स्थानीय संस्थाश्रों के अ्रध्यक्ष 
यथासम्मव गैरसरकारी व्यक्ति होने चाहिये | 


(३) स्थानीय संस्थाश्रों को निश्चित सीमाश्रों के भीतर श्रपने कर घटाने- 
बढ़ाने, और अपने बजट बनाने का पूरा श्रधिकार दिया जाये। आय में से एक 
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निश्चित रकम विशेष कार्यों के लिये अलग कर देने की प्रणाली का अ्रन्त 
करने की सिफारिश की गई। किन्तु प्रान्तीय सरकार का निरीक्षण तथा नियन्त्रण 
आवश्यक समम्मा गया | 
(४) स्थानीय छंस्थाश्रों पर प्रान्तीय सरकार के नियन्त्रण की मात्रा सुचाझुता 
का ध्यान रखते हुये कम से कम होगी। परन्तु संस्थाओं के संकल्पों को स्थगित करने, 
अथवा उनके द्वारा उपेक्षित विषयों में स्वयं कार्यवाद्दी करने, अथवा अपने कतंव्यों 
की बार-बार तथा गम्भीर उपेक्षा करने पर संस्था का विलयन करने की सरकार की 
शक्ति पूर्ववत्‌ बनी रहेगी । 
(५) सामूहिक जीवन के विकास के लिये चुने हुये गाँवों में पंचायतों की 
स्थापना का सुझाव भी दिया गया था, परन्तु यह कद् दिया गया था कि यह पंचायतें 
जिलाधीशों के प्रत्यक्ष नियन्त्रण तथा निर्देशन में कार्य करने वाले नियमित स्थानीय 
स्व-शासन का अ्रक्ष नहीं होंगी | 
इस समय ब्रिटिश भारत में लगभग ७०० नगरपालिकायें, २०० ज़िला बोर्ड 
'तथा ४४० उपज़िला बो्डे अथवा तालका बोर्ड थे। 
सन्‌ १६१६ ई० के भारत सरकार कानून के अन्तर्गत स्थानीय स्व-शासन 
एक हस्तान्तरित प्रान्तीय विषय हो गया। अश्रब यदह्द विभाग एक मन्त्री के श्रधीन हो 
गया जो विधान-मण्डल के प्रति उत्तरदायी था | इस प्रकार स्थानीय स्व-शासन के 
साथ भारत सरकार का कोई सम्पक नहीं रह गया श्रोर प्रान्तीय सरकारों को श्रपनी 
नीति स्वय॑ निर्धारित करने की पूरी स्वतन्त्रता मिल गई | इसके परिणामस्वरूप विभिन्न 
प्रान्तों में स्थानीय स्व-शासन के विकास की गति समान नहीं रह पाई। फिर भी इस 
दिशा में विभिन्न प्रान्तीय धारासभाश्रों ने समान कानून बनाये । उदाइरण के लिये 
लगभग सभी ने । 
(१) स्थानीय संस्थाओं को लगभग पूर्णतया निर्वाचित बना दिया; 
(२) मताधिकार बढ़ा कर निर्वाचक-मण्डल का विस्तार किया; 
(३) अ्रध्यक्ष-पद के लिये केवल गेरसरकारी व्यक्षियों के निर्वाचन की व्यवस्था 
की, ओर 
(४) स्थानीय संस्थाओ ्रों को स्वतन्त्रता तथा अ्रन्य शक्तियाँ प्रदान कीं। 
सन्‌ १६३७ ई० में प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना का प्रभाव भी इन्हीं दिशाश्रों 
में पड़ा परन्तु इस प्रभाव का क्षेत्र अपेक्षाकृत बहुत अधिक विस्तृत था । कुछ प्रान्तों में 
नामज़द सदस्यता पूर्णतया समाप्त कर दी गई ओर इस प्रकार सच्चे स्थानीय स्व-शासन 
की नींब पड़ी | अभी तक जो व्यवस्था थी उसे स्थानीय शासन कद्दा जा सकता था 
'स्थामीय स्व-शांसम नहीं ३ । 

सन्‌ १६३७ ई० में मन्त्रि-पद अहण करने के एंक बध पश्चात्‌ संयुक्त परान्त 
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की काँग्रेस सरकार ने “स्थानीय स्व-शासन से सम्बन्धित तत्कालीन कानून तथा 
व्यवस्था के सब पहलुओं के स्वरूप तथा कार्य संचालन की परीक्षा करने के लिये एक 
कमेटी नियुक्त की। सन्‌ १६३६ ई० में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की | 
इसमें एक मद्दत्वपूर्ण सुकाव यद्द भी दिया गया था कि श्रष्टाचार ओर पक्षपात को 
रोकने के लिये यइ आवश्यक है कि स्थानीय संस्थाश्रों के अ्रध्यक्षों के हाथ से नि- 
युक्तियाँ करने का अधिकार छीन लिया जाय ओर यद्द तभी सम्मव है जब स्थानीय 
सेवाश्रों के नियन्त्रण के लिये सरकार एक स्थानीय स्व-शासन बोड की स्थापना कर 
दे। यह सुकाव वास्तव में अन्य प्रान्तों के लिये भी अनुकरणीय था, परन्तु उसी वर्ष 
द्वितीय मद्यायुद्ध छिड़ जाने के कारण यह कहीं भी कार्यान्वित नहीं हो सका । 

संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) ने पंचायत राज कानून (१६४७) तथा जिला 
एवं नगर बोड कानून (१६४०) बना कर भी अन्य प्रान्तों का पथ-प्रदर्शन किया । 
यह दोनों कानून इस प्रान्त में लागू हो चुके हैं ओर इनके परिणामस्वरूप स्थानीय स्व- 
शासन की संस्थाओं के अ्धिकारत्षेत्र का बहुत अधिक विस्तार हुआ है। 

भारत सरकार ने भी स्थानीय संस्थाश्रों के श्राथिक पक्ष की ओर ध्यान दिया 
है। राजकुमारी अमृत कोर के.शब्दों में “स्थानीय संस्थायें अपने श्रनेक तथा महृत्व- 
पूण कतंव्यों का उचित निर्वाह इसलिये नहीं कर पाई हैं कि उनके श्राथिक साधन 
अपमयाप्त हैं ।” सरदार पटेल ने भी कद्दा था कि यथेन्‍ष्ट आर्थिक साधनों के श्रभाव में 
स्थानीय संस्थाञ्रों के निर्वाचक्र-मए्डल तथा अधिकारक्षेत्र का विस्तार एक मृत स्त्री 
का “शज्ञार करने के समान है। अतएव भारत सरकार ने स्थानीय संस्थाओ्रों की 
अ्रथिक दशा का अन्वेषण करने के लिये एक कमेटी नियुक्त की जिसकी रिपोर्ट सन्‌ 
१६५१ ई० में प्रकाशित हुईेैं। आशा की जाती है कि इस रिपोर्ट में दिये गये सुझावों 
के कार्यान्वित होने के पश्चात्‌ स्थानीय संस्थाओं की आथिक दशा में ययथेष्ट सुधार 
द्वो जायेगा । 

संयुक्त प्रान्‍्त की सरकार ने भी एक सहायक अनुदान कमेटी (5797(8- 
7-20 (४077760८८) नियुक्त की है। इस कमेटी से कुछ ऐसे सिद्धान्त निर्धारित 
करने के लिये कद्दा गया है जिनके अनुसार समय-समय पर स्थानं.य संस्थाओ्रों को 
सद्दायक श्रनुदान दिये जा सकें। इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। 

इस प्रकार अ्रन्त में हम इस निष्कर्ष पर पहुचते हैँ कि सब बातों को देखते 
हुये भारत में स्थानीय स्व-शासन को यथेष्ट सफलता प्राप्त हुई है। अनेक ऐसी नगर- 
पालिकाश्ों के उदाहरण दिये जा सकते हैं जिन्होंने स्थानीय स्व-शासन के क्षेत्र में 
महत्वपूर्ण काम किया है। परन्तु इस सत्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि हमारे 
देश में श्रयोग्य अथवा भ्रष्ट स्थानीय संस्थाओं की संख्या सदा बहुत अधिक रही है। 
स्थानीय संस्थाओं के ल्ञोकतन्त्रीकरण ने इमारे सामने अनेक समस्‍यायें उत्पन्न कर दी 
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हैं। शासन की सुचारुता कम द्वो गई है, शक्ति का दुश्पयोग हुआ हे ओर अपने 
सीमित तथा अपर्याप्त आथिक सामर्धनों के कारण स्थानीय संस्थायें बहुधा श्रपने विषयों 
के प्रशासन से जनता को संतुष्ट नहीं कर पाती हँ। इसके अतिरिक्त, साम्प्रदायिकता 
के भूत ने स्थानीय राजनीति के ज्षेत्र को भी अछूता नहीं छोड़ा है। आज इमें अनेक 
समस्याओं का समाधान करना है। ओर इन समस्याओं का समाधान अधिक समय तक 
नहीं टाला जा सकता है, क्‍योंकि स्थानीय स्व-शासन के बिना जनतन्त्र राज्य व्यर्थ है। 
इम लाडे चेम्सफर्ड के शब्दों में कह सकते हैं कि “स्थानीय संस्थाओ्रों की नींव तब 
तक सुदृदू न होगी जब तक कि उनका आधार विस्तृत न हो, और स्थानीय स्व- 
शासन के क्षेत्र में मताधिकार का बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग तथा प्रशासन-शक्ति का सुचारू 
उपयोग राजनेतिक शिक्षा की सबसे अच्छी पाठशाला है? |” अभी तक का हमारा 
अनुभव बहुत आशाप्रद अवश्य नहीं रह। है, परन्तु समय की प्रगति तथा शिक्षा के 
विकास के साथ स्थिति में सुधार होना अ्रनिवार्य हे | 
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बीसवाँ अध्याय 
देशी राज्य (१८४८-१६ ४७) 


सन्‌ १८४८ ई० से पूर्व की स्थिति--भारत सरकार तथा देशी राज्यों के 
सम्बन्धों का अध्ययन किये बिना भारत के संवैधानिक विकास का वर्णन अधूरा रद्द 
जाता है । सर विलियम लो वानर ([,८८ ५४०77८7) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
“० ७६४०८ $090८४ 0 77079? में भारत के देशी राज्यों तथा अंग्रेज्ञों के 
सम्बन्धों को तीन वैज्ञानिक कालों में विभाजित किया है:--..(१) सन्‌ १८१३ ई० तक 
तटस्थता (रिंग्राट ए८०८८) का काल; (२) सन्‌ १८१३ ई० से सन्‌ श्द्पृ८ तक 
अधीनस्थ बिलगता ($प070॥790० ]50)9007) का काल; और (३) सन्‌ 
श्णप८ ई० से प्रथम महायुद्ध तक अधीनस्थ योग (5प9070748॥06 ए707) और 
इसके पश्चात्‌ १६३५४ तक अधीनस्थ सहयोग (5प90707906९ (४200.९8॥407) 
का काल | इस विभाजन में हम एक ओर चोथी सीढ़ी भी जोड़ सकते हैं--सन्‌ १६३५ 
: ई७ के कानून द्वारा स्थापित समानाधिकारपूण संघ-व्यवस्था (१0७०]) [7८१९४७- 
धं००) का काल | तटस्थता काल में ईस्ट इण्डिया कम्पनी देशी राजाशओों को 
स्वृतन्त्र शासक मानकर उनके साथ तटस्थता तथा हस्तक्षेप न करने की नीति का 
व्यवहार करती रहदी। परन्तु वारेन हेस्टिग्ज़ के समय से लेकर वेलेज़ली के शासन- 
काल तक इस प्रतिपादित नीति के अनेक महत्वपूर्ण अपवाद भी हुए। वेलेज़ली 
इस्तक्तेप न करने की नीति का प्रबल विरोधी था और उसकी “सहायक सन्धियों? के 
कारण अंग्रेज्ञों को देशी नरेशों के आन्तरिक मामलों में इस्तक्षेप करने के अनेक 
अवसर प्राप्त हुये । परन्तु वेलेज़ली के ये युद्ध श्रेंग्रेज़ों के लिये बहुत महँगे सिद्ध हुये। 
अतएव सन्‌ १८१३ ई० में लाड देस्टिग्ज़ ने “अधीनस्थ विलगता” की नीति श्रपनाई। 
इस नीति के श्रनुसार देशी राज्यों के वेदेशिक सम्बन्ध ब्रिटिश सरकार के अ्रधीन 
करके उन्हें अपने पड़ोसी राज्यों से दूर रखा गया। परन्तु उनका आनन्‍्तरिक प्रशासन 
ग्रँग्रेज़ों के प्रभावक्षेत्र से बाइर था | सत्य यह है कि ब्रिटिश सरकार उनके आन्त- 
रिंक प्रशासन में भी बराबर इस्तक्षेप किया करती थी। इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि 
यह नीति श्रनियमित, श्रनिश्चित तथा अवसरवादी थी | 


सन्‌ १८४८ ३० के बाद-- सन्‌ १८५८ ई० में ब्रिटिश सरकार ने भारत का 
शासन अपने हाथ में ले लिया जिसका एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि देशी 
राज्यों के सग्बन्ध में श्रेंप्रेज़ों की नीति बदल गई । सन्‌ ?४७ के विद्रोह के बाद ब्रिटिश 
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सरकार ने देशी राज्यों के प्रतिक्रियावादी तत्वों को अपने पक्ष में रखने की आवश्यकता 
का अनुभव किया | अ्रतएव इन राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के साथ रखने के उहृ श्य 
से श्रब “अधीनस्थ योग? (5प००707796 ऐग्रां००) की नीति अपनाई गई | यह 
नया सम्बन्ध सहयोग की भावना पर आधारित था| इसमें देशी राज्यों को सम्मान 
तथा उत्तरदायित्व का स्थान दिया गया | सन्धियों, सनदों तथा संविदाओं के साथ 
महारानी की घोषणा देशी राज्यों के लिये उनके महान्‌ अधिकार-पत्र (9279 
(:0979) के समान थी | इस घोषणा में स्वयं महारानी ने कहा था : “हम अपने 
बतंमान प्रादेशिक अ्धिकारक्षेत्र का विस्तार नहीं चाहते हैं |... .. . हम देशी राजाश्र 
के अधिकारों, उनकी मर्यादा तथा प्रतिष्ठा को अपना समझ कर उनका सम्मान 
करेंगे |”? इससे देशी राजाओं को बड़ा सन्तोष हुआ । इसके अतिरिक्त हिन्दू तथा 
मुसलमान राज्यों को गोद लेने का अश्रधिकार भी दे दिया गया था। परन्तु इसका 
यह अ्रथं कदापि नहीं है कि श्रब देशी राज्यों को उत्तराधिकार के सम्बन्ध में पूरी 
स्वतन्त्रता थी, क्‍योंकि वास्तव में श्रब भी प्रत्येक उत्तराधिकार के लिये भारत सरकार 
की स्वीकृति आवश्यक थी | सन्‌ श्दूष्ड तथा १८६१ में इस आशा की पुनरावृत्ति की 
गई | सन्‌ १८६१ ई० में भारतमन्त्री ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि “प्रत्येक उत्तरा- 
धिकार के लिग्रे त्रिश सरकार की स्वीकृति आवश्यक है ओर बिना इस स्वीकृति के 
कोई उत्तराधिकार मान्य नहीं होगा ।” शासन के दुरुपयोग श्रथवा विवादपग्रस्त 
उत्तराधिकार की अवस्था में ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप का अधिकार भी स्पष्ट रूप 
से स्वीकार कर लिया गया था। परन्तु अब इस प्रकार के हस्तक्षेप का अ्रथ ब्रिटिश 
राज्यक्षेत्र का विस्तार नहीं था। फिर भी ब्रिटिश सरकार ने अनेक अवसरों पर इस 
अधिकार का प्रयोग किया। उदाहरण के लिये हम बड़ौदा (१८७३-७५) तथा 
मनीपुर (१८६१-६२) की घटनाओ्रों को ले सकते हैं जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
ब्रियिश सरकार की देशी राजाओं के प्रति कठपुतलियों के रूप में नहीं, बल्कि वास्तविक 
शासकों तथा प्रशासन के सजीव तत्वों के रूप में, परिरक्षण की घोषणा वास्तव में 
एक घोखा थी। यातायात के साधनों के विकास, समाचारपन्नों की उन्नति, श्रवाघ 
व्यापार के विस्तार तथा सुशासन की बढती हुईं आवश्यकता के परिणामस्वरूप 
ब्रिटिश सरकार द्वारा देशी राज्यों के आन्तरिक प्रशासन में हस्तक्षेप बदता 
ही गया | 

कज़न का हस्ततक्षेप---लार्ड कर्ज़न के वाइसराय काल में भारत सरकार के 
विदेश विभाग ने देशी राज्यों में प्रशासन-सुचाढता पर श्रधिकांधिक आग्रह करना 
आरम्म कर दिया था। लार्ड कज्न (१८६६-१६०५) की एक अधिसूचना (06- 
70८2४07) में कट्ठा गया था कि “देशी नरेश अपनी शक्ति का यथाश्षम्मव अधिक 
प्रयोग भोगविल्ञास भ्रथवा मनोरंजनों की रहा में न करके झपनी प्रजा तथा उसके 
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प्रशासन के द्वित में किया करें। |? लार्ड कर्ज्ञन ने देशी राज्यों को साम्राज्य के 
बन्धनों में श्रधिकाधिक कसने का बहुत अधिक प्रयत्न किया | उनकी “अधीनता? नीति 
के प्रयोगकाल में राजनैतिक व्यवहार ने सभी देशी राज्यों को एक दी साँचे में ढाल 
दिया | डाइवेल ([)00५८॥) का यह कथन अधिकांशत: सत्य ही है कि “साम्राज्य 
की प्रभुत्व शक्ति व्यवहारुज्षेत्र में ग्रलग-अलग राज्यों से सम्बन्धित ऐसे प्रकार्यों का 
उत्तरदायित्व श्रपने हाथ में ले लेती है जिनका परिणाम उन राज्यों के आन्तरिक 
प्रशासन पर न्यूनाधिक नियन्त्रण होता है। यह शक्ति राज्य की अपनी ओर से की 
गईं प्राथना पर परामशंदान सात्र से आरम्म होकर, अयाचित परामश्शदान की उस 
सीढ़ी को पार करती हुईं जहाँ उस राज्य से परामश के अनुसार कार्य करने की आशा 
की जाती है, राज्य के प्रशासन पर पूर्ण नियन्त्रण कर लेती हे |” साम्राज्य के 
नियन्त्रण को दृढ़ केरने के उचृ श्य से ही लार्ड कर्ज्ञन ने देशी नरेशों के पुत्रों की 
सैनिक-शिक्षा के लिये “इम्पीरियल केडिट कोर? ([792१४] (०७०6६ 00798) 
की स्थापना की थी। उसने देशी नरेशों के योरोप-भ्रमण पर भी प्रतिबन्ध 
लगा दिये थे। 


सहयोग की नीति--लाड कर्ज़न की नीति से देशी नरेश संतुष्ट नहीं थे । 
एक देशी नरेश ने तो यहाँ तक कद्ट डाला कि, “कद्दने के लिये तो हम शासक हैं 
परन्तु हमारे साथ व्यवहार ऐसा किया जाता है कि मानों नौकरों से भी गये बीते हों |? 
परन्तु लाड हाडिज्ल के शासनकाल तक इस नीति में यथेष्ट परिवर्तन हो गया था और 
उन्होंने सन्‌ १६१६ ई० में देशी नरेशों का वणन करते हुये उन्हें “साम्राज्य- 
शासन के महान्‌ काये में सहायक तथा सहकर्मी5” बताया । उन्होंने साम्राह्ष्य हित के 
विषयों तथा समस्त देशी राज्यों से सम्बन्धित प्रश्नों पर भारतीय-नरेशों से परामर्श 
करने की प्रथा आरम्भ की | लाड्ड चेम्सफूर्ड ने भी इसी नीति का अनुसरण किया । 
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सन्‌ १६१७ ई० में माण्टेग्यू के भारत-आगमन के समय, देशी नरेशों ने सामान्य हित 
के प्रश्नों पर अपने निश्चित विचार गवनर-जनरल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये, 
एक अखिल भारतीय संगठन बनाने की इच्छा प्रदर्शित की थी। वे समझते थे कि 
ऐसा करने से वे राजनेतिक अ्रभिकर्ताश्रों (00॥00८०) ४९०7०५४) के नियन्त्रण से 
बचते हुये साम्राज्य की सार्वभोम सत्ता को अपनी संयुक्त शक्ति से प्रभावित करने में समर्थ 
द्वो सकेंगे | ब्रिटिश सरकार ने उनका यह सुमकाव स्वीकार कर लिया और माण्टेग्यू- 
चेम्सफोड सुधार-योजना के साथ-साथ, सन्‌ १६२१ ई० में दिल्ली में, एक नरेश-मण्डल 
((४४७779९४ ० ?/72८७) की भी स्थापना दो गई । 
नरेश मण्डल--नरेश मण्डल की स्थापना के साथ देशी राज्यों के अधीनस्थ 
योग (5प9070॥790८ (7707) सम्बन्ध का अन्त तथा सहयोग सम्बन्ध ((:०- 
०7००७ ४४०7०) का आरम्भ होता हे। मश्डल में पहले वर्ग के राज्यों के १०८ नरेश 
तथा दूसरे वगे के १२७ राज्यों के १२ प्रतिनिधि सम्मिलित थे और शेष राज्यों को 
कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था | मण्डल की सदस्यता अनिवार्य न होने के 
. कारण हेदराबाद, मैसूर, बड़ोदा, इन्दोर, टरवनकोर, ग्वालियर आदि बड़े बड़े राज्य 
उसमें सम्मिलित नहीं हुये। मण्डल की बेठके दिल्ली में वाइसराय के सभापतित्व में 
होती थीं। मण्डल के सदस्यों में से हो उसके कुलपति ((8७72८८]]07) तथा उप- 
कुलपति (?/0-070970८6९॥]07) का निर्वाचन होता था। राज्यों से सम्बन्धित 
सामान्य प्रश्नों पर विचार करने तथा वाइसराय द्वारा निदि४ विषयों पर उसे परामर्श 
देने के लिये मएडल की एक स्थायी समिति (5५70978 (007र०/॥6८) थी । 
यही स्थायी समिति भारतीय राज्यों से सम्बन्धित प्रश्नों अ्रथवा ब्रिटिश-भारत तथा 
देशी राज्यों के समान हित के विषयों को वाइसराय के विचाराथ्थ॑ प्रस्ताव रूप में 
प्रस्तुत करती थी। यद्द नरेश मण्डल वास्तव में एक अधिशासी संस्था नहीं था; 
इसके प्रकार्य मुख्यत: विचार, मन्त्रणा तथा परामश तक ही सीमित थे | इसे सन्धियों, 
राज्यों की आत्तरिक परिस्थिति, देशी नरेशों के अधिकारों, मान, शक्तियों तथा 
विशेषाधिकारों और व्यक्तिगत प्रश्नों पर विचार करने का भी अ्रधिकार नहीं था | इस 
प्रकार यह स्पष्ट हो जाता दे कि नरेश मण्डल के अस्तित्व की कोई सार्थकता नहीं थी । 
सावभोम शक्ति (?27४770प70८9 ) के विषय में मतभेद्‌---जिस सहयोग 
नीति का हम ऊपर वर्णन कर चुके हैं उसके अ्रतिरिक्त मार्टेग्यू-चेम्सफूर्ड रिपोर्ट में 
यह भी स्वीकार किया गया था कि “सभी सन्धियों में जो एक इस आशय की सामान्य 
धारा पाई जाती है कि देशी नरेश अपने राज्य का निरंकुश स्वामी रहेगा, और सर- 
कार राज-दरबारों में अपने प्रतिनिधियों द्वारा राज्यों के प्रशासन में कोई इस्तक्षेप न 
करेगी, ऐसा न तो अभी तक हुआ है ओर न आज हो रहा है ।” देशी नरेशों को 
इसके अन्तिम परिणाम की बड़ी चिन्ता हो रही थी ओर सन्‌ १६२६ में देदराबाद के 
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निज्ञाम ने दावा किया कि विदेशी शक्तियों और विदेशी राजनीति से सम्बन्धित विषयों 
के अतिरिक्त श्रपने राज्य के आनन्‍्तरिक विषयों में हैदराबाद सदा उतना दी स्वतन्त्र 
रद्दा है जितना ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश सरकार ।? अपने २७ मार्च सन्‌ १६२६ ६० 
के पत्र में इसका उत्तर देते हुए लार्ड रीडिग ने लिखा: “भारतवषं में ब्रिटिश 
सम्राट्‌ की सत्ता सर्वोच्च है, श्रतणव किसी देशी राज्य का कोई शासक ब्रिटिश सरकार 
से बराबरी के स्तर से बात करने का उचित दावा नहीं कर सकता | ब्रिटिश सरकार 
की सर्वोच्च शक्ति किसी सन्धि अथवा समझोते पर आधारित न होकर इनसे विलग 
अपना अस्तित्व रखती है। देशी नरेश प्रभुत्व-सत्ता के जिन विभिन्न अंशों का प्रयोग 
करते हैं, वे साव॑भोम सत्ता (947'&770प70 90५27) के भारत भर में शांति तथा 
सुब्यवस्था बनाये रखने के उत्तरदायित्व के पालन पर निभंर हैं! |? 


बटलर कमेटी---लार्ड रीडिंग के इस पत्र से देशी नरेशों को भारी धक्का लगा 
आर उन्होंने नरेश मएडल की एक बेठक करके निम्नलिखित अपनी तीन माँगें निश्चित 
कीं: (१) सावंभोम शक्ति (2970770070८9) की परिभाषा की जाय; (२) यह 
घोषणा की जाय कि साव॑भोम शक्ति ब्रिटिश सम्नाठद की है ओर भारत सरकार उसकी 
अभिकर्ता (32८70) मात्र है; और (३) ब्रिटिश भारतीय करारोपण तथा आर्थिक 
नीति के परिणामस्वरूप देशी राज्यों तथा उनकी प्रजा की क्षति हो रही है श्रतएव 
उन्हें केन्द्रीय राजस्व का कुछ अंश मिलना चाहिये। सन्‌ १६२७ ई० में इन्हीं प्रश्नों 
पर विचार करने के लिये बटलर कमेटी की नियुक्ति की गई। सन्‌ १६२६ ६० के 
आरम्भ में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुईं। सावंभोम शक्ति की कोई निश्चित परिभाषा 
करने में कमेटी ने अपने आपको असमर्थ पाया | उसकी रिपोर्ट में लिखा गया था : 
“साब॑भोम शक्ति के लिये (सर्वोच्च) प्रभुता-सम्पन्न रहना आवश्यक है ।.... . .(देशी) 
राज्य आगामी पीढ़ियों में श्रपनी रक्षा करने के लिये साव॑भोम-शक्ति ओर केवल सावंभोम- 
शक्ति पर द्वी निर्भर रह सकते हैं| साव॑ंभोम शक्कि के माध्यम से विनाश श्रथवा विलयन 
की आशंका का निवारण किया जा सकता है।” कमेटी ने देशी नरेशों का स्वतन्त्र 
शासक होने का दावा स्वीकार नहीं किया । उसने यह धारणा भी अस्वीकार कर 
दी कि ब्रिटिश सम्राद्‌ को देशी राज्यों के संदर्भ में केवल उतनी दी शक्षियाँ प्राप्त हें जो 
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सन्धियों तथा सनदों के अनुसार हों। उसने श्रपना निर्णय देते हुए. कष्टा कि सार्बभोम 
सत्ता तथा देशी राज्यों का सम्बन्ध इतिद्दास और परम्परा पर आधारित एक सजीव एवं 
विकासशील सम्बन्ध है, उसे प्रसंविदामात्र समझना भूल है। परन्तु कमेटी ने इतना 
स्वीकार किया कि भविष्य में देशी राज्यों तथा सावंमोम सत्ता के सम्बन्धों की रक्षा 
का कार्य भारत सरकार के स्थान पर ब्रिटिश सम्राट्‌ के वाइसराय नामधारी प्रतिनिधि 
द्वारा सम्पादित होना चाहिये। इसी आधार पर सन्‌ १६३५ ३० के कानून के अ्रन्त- 
गंत गवनेर जनरल तथा वाइसराय के पदों को अलग कर दिया गया। परन्तु अरब 
भी एक दी व्यक्ति इन दोनों पदों पर एक साथ कायय कर सकता था। नरेशों की 
तीसरी माँग के विषय में अपना मत प्रकट करते हुए कमेटी ने कद्दा कि देशी राज्य 
केन्द्रीय राजस्व (727८7प८) के किसी अंश के अ्रधिकारी नहीं हैं क्‍योंकि इस प्रस्ता- 
वित सिद्धान्त के अनुसार ब्रिटिश भारत भी अ्रपनी माँग उपस्थित कर सकता था | 
बटठलर कमेटी ने एक ओर दिशा में अपनी हृद धारणा व्यक्त करते हुए, कट्दा कि 
“साव॑भौम सत्ता तथा देशी नरेशों के पारस्परिक सम्बन्ध की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को 
ध्यान में रखते हुये, नरेशों को बिना उनको सहमति के, ब्रिटिश भारत की व्यवस्था- 
पिका सभा के प्रति उत्तरदायी, किसी नई सरकार के द्वाथों में सौंप देना उचित नहीं 
होगा ।” यह दृश्कोण नेहरू रिपोर्ट के स्वथा विपरीत था | इस रिपोर्ट में कद्दा गया 
था कि “भारतीय अधिराज्य ([007777707) की सरकार भी, आज की भारत सर- 
कार के समान, सम्राट्‌ की ही सरकार होगी।” बटलर कमेटी की इस सिफारिश ने 
कम से कम थोड़े समय के लिये तो निश्चित रूप से ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों 
के एकीकरण की सारी आशाओं पर पानी फेर ही दिया। भारत सरकार ने भी सित- 
म्बर सन्‌ १६३० ई० में संवेधानिक सुधारों के विषय में एक रिपोर्ट देते हुये इस बात 
की पुष्टि की कि सम्पूर्ण भारत का संघ श्रमी कोरा आदर्श है जिसकी प्राप्ति की निंकट 
भविष्य में कोई आशा नहीं की जा सकती | 
सन्‌ १६३४ ई० की संघ-व्यवस्था में देशी राज्यों का स्थांन--पहले 
गोलमेज़ सम्मेलन में स्थिति बदलने लगी थी और देशी नरेशों ने घोषणा कर दी कि 
यदि संघ-ब्यवस्था का पूरा चित्र उनके सामने स्पष्ट दो ओर उन्हें अपनी सुविधा के 
अनुसार भाग्य-निर्णय की स्वतन्त्रता दे दी जाये, तो वे अपना मत अखिल भारतीय 
संघ के पक्त में देंगे। मारत की नई सरकार के साथ अपनी स्वतन्त्र इच्छा के अ्रनुसार 
सम्बन्ध स्थापित करने का उनका अधिकार पहले द्दी स्वीकार किया जा चुका था। 
श्रतएव वे पहले इस नये सम्बन्ध का स्वरूप जान कर तब अपना निर्णय करना चाइते 
थे। सम्भवत: इसोलिये सन्‌ १६३४ ६० के संविधान के अ्रनुसार संघ में सम्मिलित 
होना प्रान्तों के लिये श्रनिवाय॑ परन्तु देशी राज्यों के लिये उनकी इच्छा पर निर्भर था। 
इतना ही नहीं, प्रस्तावित संघ राज्य की स्थापना यथेष्ट राज्यों के सम्मिलित होने पर 
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नर्भर बना दी गई थी | राज्यों के संघ में सम्मिलित होने कीं प्रणाली भी बड़ी विचित्र 
थी। संघ में सम्मिलित होने के इच्छुक राज्यों को एक प्रविष्ट-विलेख ([#800- 
77८7६ 0 /८८८४४४००) पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे ओर इस विल्लेख को सम्राट्‌ 
को स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात्‌ ही उन राज्यों की संघ-प्रविष्टि मान्य समझी 
जायेगी। विलेख में इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया था कि राज्यों पर, 
अपनी इच्छानुसार स्वीकृत विलेख की शर्तों के अतिरिक्त, संविधान द्वारा किसी प्रकार 
का प्रभुत्व नहीं लादा जायेगा | इस प्रकार देशी नरेशों को संघ में सम्मिलित द्वोने का 
प्रलोभन देने के उद्द श्य से सम्पूर्ण संघ-योजना दी उनके पक्ष में ढाल दी गई थी। उदा- 
इरण के लिये, संघीय विधानमण्डल में देशी राज्यों को उचित अनुपात से कद्दी अधिक 
स्थान दिये गये थे | दूसरे, संघीय मन्त्रिमण्डल में उनका प्रतिनिधित्व आवश्यक बना 
दिया गया था। तीसरे, संध में सम्मिलित द्ोना सब प्रान्तों के लिये अनिवार्य था, 
परन्तु देशी राज्यों के लिये ऐच्छिक । चौथे, संघ तथा प्रान्तों के पारस्परिक सम्बन्ध की 
व्यवस्था संविधान में ही कर दी गई थी, परन्तु संघ तथा देशी राज्यों का सम्बन्ध 
प्रविश्ट-विलेख की शर्तों पर निर्भर था। इस प्रकार प्रान्तों तथा देशी राज्यों के संघीय 
सम्बन्धों में तो श्रन्तर था डी, विभिन्न देशी राज्यों के सम्बन्धों में भी अ्रन्तर होने की 
भारी सम्भावना उत्पन्न द्वो गई थी। और अन्त में देशी राज्यों को आ्थिक विशेषा- 
घिकारों का भी आश्वासन दिया गया था। उन्हें श्रनेक श्रधिकार देकर उत्तर- 
दायित्वों से मुक्त रखा गया था। इस प्रकार सन्‌ १६३४ ६० की योजना में श्रसमान 
अंगों के एक विचित्र संध की कल्पना की गई थी। 

परन्तु देशी राज्यों को इस स्थिति से भी संतोष नहीं हुआ और वे शीघ्र डी 
संघ-योजना की निन्‍्दा करने लगे । उनके इस विरोध के दो मुख्य कारण थे । (१) 
जनतन्त्रात्मक आन्दोलन को देशी राज्यों में भी फेलते देखकर देशी नरेश आरशंकित 
हो गये थे। (२) उन्हें मय था कि नई व्यवस्था में उनकी वतंमान ञआरान्तरिक स्वतन्त्रता 
भी कम द्वो जायेगी | उन्होंने पहले से आशा लगा रखी थी कि संघ-योजना के अन्तर्गत 
उन्हें वेदेशिक च्षेत्र में भी कुछ अधिकार प्राप्त होंगे ओर इस प्रकार उनके अ्रधिकार- 
क्षेत्र का विस्तार होगा। परन्तु संविधान के श्रनुसार रक्षा तथा वैदेशिक सम्बन्ध 
गवर्नर-जनरल के श्रारक्षित विषय बना दिये गये थे। इसका श्रर्थ यह था कि इन 
विषयों पर अ्रब भी सम्राट की सरकार का नियन्त्रण था । इस प्रकार प्रभावन्षेत्न का 
विस्तार तो दूर रद्दा, देशी नरेशों को अब अपने श्रान्तरिक प्रशासन में भी “जनतन्त्रा- 
त्मक” संघीय शासन का इस्तक्षेप स्वीकार करना पड़ रद्दा था | इस प्रकार का इस्त- 
क्षेप न्यूनतम दोने पर भी अ्रन्तत: उनके अधिकारों का निराकरण हद्वी था और श्रपनी 
राज्यसत्तात्मक प्रवृत्ति के कारण देशी नरेशों के लिये विशेष रूप से असह्य था | श्रत- 
एव सन्‌ १६३५, #० की योजना के प्रान्तीय भाग के कार्यान्वित दोने के बाद से ही 
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देशी राज्यों ने संघ की स्थापना का विरोध आरम्भ कर दिया । 

उत्तरकालीन योजनायें---११ सितम्बर सन्‌ १६३६ ६० को लार्ड लिनलिथगो 
ने संघ-योजना के परित्याग की घोषणा की ओर इसके साथ-साथ देशी राज्यों की उस 
महत्वपूर्ण स्थिति का भी अन्त हो गया जब वे संघध-प्रविष्टि अ्रस्वीकार करके उत्तर- 
दायित्वपूर्ण केन्द्रीय शासन की स्थापना असम्मव बना सकते थे। अ्रगली सरकारी 
योजना ने स्थिति को ओर भी अधिक स्पष्ट कर दिया, क्योंकि क्रिप्स योजना में मुख्यतः: 
ब्रिय्िश भारतीय राजनैतिक दलों को केन्द्रीय शासन के उत्तरदायित्व में सम्मिलित 
करने का प्रयत्न किया गया था ओर देशी राज्यों को उससे बाहर ह्वी रखा गया था। 
इस योजना में कद्दा गया था कि जो प्रान्त संघ में -सम्मिलित होना अस्वीकार करें, 
उन्हें, उनकी इच्छानुसार भारतीय संध के समकक्ष अधिकार दिये जायेंगे। परन्तु 
देशी राज्यों के सम्बन्ध में केवल इतना ही कहा गया था कि कोई राज्य नये संविधान 
को स्वीकार करे या न करे, नई परिस्थिति की श्रावश्यकताओं के श्रनुसार उसकी 
सन्धि-व्यवस्थात्रों के संशोधन की बातचीत आवश्यक दोगी| इस प्रकार क्रिप्स- 
प्रस्ताव में ब्रिटिश प्रान्तों तथा देशी राज्यों द्वारा संघ की अस्वीकृति पर उनके लिये 
अलग-अलग व्यवस्था की गई थी। इस योजना में सम्पूर्ण भारत की एक संविधान 
'सभा स्थापित करने का प्रस्ताव था ओर देशी राज्यों को भी अपनी जनसंख्या के श्रनु- 
पात में प्रतिनिधि नियुक्त करने का निमन्त्रण दिया गया था | क्रिप्स मिशन की अस- 
फलता के पश्चात्‌ भारत के राजनेतिक संघर्ष की दिशा ह्वी बदल गई और अत्यन्त 
गम्भीर अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में भी सन्‌ १६४५ ई० के शिमला सम्मेलनों से पूर्ब 
भारत के राजनेतिक गत्यवरोध (0॥00०] 6०८४७॥०८४) को दूर करने का कोई 
गम्भीर प्रयत्न नहीं किया गया | और साम्प्रदायिक मतभेद के कारण यह सम्मेलन 
भी सफल न हो सके | 

भारतीय समस्या को सुलमाने का अगला प्रयत्न मन्त्रिमएडल मिशन ने किया 
जिसे इज्लेण्ड की मज़दूरदल की सरकार ने भारत भेजा था| मिशन के भारत- 
आगमन से पहले ही देशी राज्यों को यह आश्वासन दे दिया गया था कि यद्यपि 
आशा यद्दी की जाती है कि देशी नरेश नई व्यवस्था का अकारण विरोध नहीं करेंगे 
तथापि ब्रिटिश सम्राट्‌ देशी राज्यों के साथ अपने सम्बन्धों में बिना उनकी सहमति के, 
किसी प्रकार के परिवतेन का विचार नहीं करते हैं। १२ मई सन्‌ १६४६ ई० को 
मन्त्रिमएडल मिशन ने देशी राज्यों के विषय पर अपना स्मृतिपत्र (720770797- 
007) प्रकाशित किया | इसमें फिर इस बात की पुष्टि की गई थी कि देशी राज्यों 
तथा ब्रिटिश सम्राट्‌ के सम्बन्धों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले श्रघिकारों का अ्रन्त 
हो जायगा ओर जो अधिकार उन्होंने श्रमी तक सावंभौम सत्ता को दे रखे. थे वे 
उन्हें वापस मिल जायेगे | सावंभोम सत्ता के व्यपगम से उल्न्न होने वाले श्रभाव की 


तक 


देशी राज्य ३७६ 


पूर्ति देशी राज्य स्वयं अलग-अलग अ्रथवा मिलकर नये संघ में सम्मिलित द्ोकर कर 
सकते हैं। मन्त्रिमश्डल मिशन की योजना में देशी राज्यों द्वारा संघ-प्रवेश की निम्न- 
लिखित प्रणाली निर्धारित की गई थी:--. 

(१) ब्रिटिश सम्राट सावभोम सत्ता को न तो अपने द्ाथ में रख सकता है 
ओर न नई सरकार को ही इहस्तान्तरित कर सकता हे। परन्तु देशी राज्यों से इस 
नई व्यवस्था में सहयोग की आशा की जाती है । 

(२) देशी राज्यों के सहयोग का निश्चित स्वरूप संविधान-निर्माण के समय 
निर्धारित किया जायगा और इस सन्बनन्‍्ध में सभी राज्यों के बीच समानता श्रावश्यक 
नहीं है । 

(३) संघ को दी हुई शक्ियों (श्र्थात्‌ रक्षा, वेदेशिक सम्बन्ध और यातायात) 
के अतिरिक्त सारे अधिकार देशी राज्यों के ह्वाथ में रहेंगे | 

(४) संविधान सभा के कार्य में देशी राज्य अपने प्रतिनिधि भेजकर सहयोग 
देंगे और इन प्रतिनिधियों की संख्या ६३ से अधिक नहीं होगी। राज्यों द्वारा प्रति- 
निधियों के निर्वाचन की प्रणाली का निर्ण॑य एक संयुक्त मन्त्रणा समिति (]०४/ 
[प८९०००४॥०४ (0077700८८) करेगी जिसमें संविधान सभा तथा देशी नरेशों 
के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे | 

(५) संविधान सभा के तीन वर्गों द्वारा प्रान्तीय तथा वर्गीय संविधान बन 
जाने के पश्चात्‌, तीनों वर्गों तथा देशी राज्यों के प्रतिनिधि संघीय संविधान के निर्माण 
के लिये फिर एकत्रित होंगे। 

इस प्रकार यद्द स्पष्ट है कि मन्त्रिमणडल मिशन की योजना में देशी राज्यों 
के विषय में कोई सविस्तार व्यवस्था नहीं की गई थी, ओर संविधान सभा में देशी 
राज्यों के सहयोग से सम्बन्धित योजना के अस्पष्ट प्रावधानों के कारण यद्द निश्चित 
रूप से नहीं कद्दा जा सकता था कि राज्यों का नियमित सहयोग किस समय से 
आरम्भ दोगा। काँग्रेस की धारणा थी कि पूर्णतया विपरीत तत्वों को लेकर संविधान 
सभा. का निर्माण अ्रसम्भव है, श्रतएव प्रान्तों तथा राज्यों में प्रतिनिधियों की निर्वाचन- 
प्रणाली लगभग समान दी होनी चाहिये। परन्तु इसके उत्तर में मन्त्रमणरडल मिशन 
ने कहा कि यह प्रश्न देशी राज्यों के साथ परामशं करके ही इल किया जा सकता 
है। जून सन्‌ १६४६ ६० में नरेश-मएडल ((४4॥77८7 ० 77८८७) ने संविधान 
सभा में देशी राज्यों के प्रवेश के सम्बन्ध में मन्त्रणा करने के लिये एक प्रतिनिधि 
समिति नियुक्त की। दिसम्बर सन्‌ १६४६ ई० में संविधान सभा ने भी नरेश मश्डल 
की मन्त्रणा समिति से परामश करने के लिये श्रपनी एक समिति नियुक्त की। उपरोक्त 
दोनों समितियों के बीच एक सममोता हुआ जिसका वर्णन संविधान सभा द्वारा 
नियुक्त समिति ने अ्रपनी श्रप्रेल सन्‌ १६४७ ई० में प्रकाशित रिपोर्ट में किया। २८ 


३१० भारतीय राजनीति श्रोर शासन 


अप्रैल सन्‌ १६४७ ई० से देशी राज्यों के प्रतिनिधियों ने संविधान-निर्माण के कारये 
में योग देना आरम्भ कर दिया। देश के विभाजन के फलस्वरूप राज्यों के प्रतिनिधियों 
की संख्या ६३ से घटा कर ६० कर दी गई। 

सावभोम सत्ता का व्यपगम--सन्‌ १६४७ ई० के भारतीय स्वतन्त्रता 
कानून ने देशी राज्यों को ब्रिटिश सम्राट के प्रति सारे उत्तरदायित्वों से मुक्त कर 
दिया। १५ अगस्त सन्‌ १६४७ ई० को देशी राज्यों पर सम्राट्‌ को साव॑ंभोम सत्ता 
व्यपगत हो गई ओर इसके साथ-साथ सारी सन्धियों तथा सममोतों, देशी राज्यों के 
संदर्भ में सम्नाद द्वारा प्रयोग किये जाने वाले प्रकार्यों, देशी राज्यों अ्रथवा उनके 
नरेशों के प्रति सम्राट्‌ के सारे उत्तरदायित्वों ओर सन्धि, सनद, व्यवद्दार, अनुमति 
अथवा अन्य किसी प्रकार से देशी राज्यों के सम्बन्ध में सम्राट्‌ द्वारा प्रयुक्त सारी शक्तियों, 
अधिकारों, प्राधिकारों तथा ज्षेत्राधिकारों का भी श्रन्त हो गया | 

(भारतीय राज्यों के संघीकरण के लिये पुस्तक का चोबीसवाँ श्रध्याय पढ़िये) 


तीसरा भाग 


भारतीय गणराज्य 


का 


शासन 


इक्कीसवाँ अध्याय 
नये संविधान का निमारण 


भारत का राष्ट्वादी जनमत बहुत दिनों से संविधान समा की माँग को लेकर 
ग्रन्दोलन करता आ रहा था। ब्रिटिश लोकसभा द्वारा भारत पर लादे मये संविधान 
उसे सहाय नहीं थे, इसी कारण उनका घोर विरोध किया जाता था। महात्मा माँधी 
ने सन्‌ १६२२ ई० में ही कद् दिया था कि स्वराज्य ब्रिटिश संसद (84980 रिक्षा- 
]278८70) की ओर से उपहारस्वरूप कभी नद्दीं मिलेगा | यद्द सम्भव है कि ब्रिठिश 
संसद कानून बना कर उसकी पुष्टि कर दे परन्तु इस पुष्टि के लिये भारतीय जनता की 
उद्घोषित इच्छा का श्राधार आवश्यक दोगा। महात्मा जी के इस कथन में संविधान 
सभा की माँग अप्रत्यक्ष रूप में निद्दित थी। परन्तु संविधान सभा की प्रल्यक्ष माँग 
सबसे पहले पं० मोतीलाल नेहरू ने सन्‌ १६२४ ई० में केन्द्रीय धारासभा में बोलते 
हुये उठाई ओर घारासभा के बहुमत ने उनका समर्थन किया | तत्पश्चात्‌ सन्‌ १६२७ 
ई० में काँग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने अन्य राजनेतिक दलों के परामश से भारत 
के लिये स्वराज्य संविधान के प्रारुप-निर्माण का बीड़ा उठाया। मूलाधिकारों की 
घोषणा पर आधारित यह संविधान एक सर्वबदल सम्मेलन (6॥] ?४70८९४ (00- 
£8८726८) के सम्मुख उपस्थित किया ग़या जिसकी बैठक सन्‌ १६२८ ई० में पं० 
मोतीलाल नेदरू के सभापतित्व में हुईं | परन्तु अगले बर्ष अपने लाहोर के अ्रधि- 
वेशन (१६२६) में स्वयं काँग्रेस ने दी श्रभिराज्यश्श्राद्श पर निर्मित इस योजना को 
पीछे छोड़ कर मारत के लिये पूर्ण स्वराज्य की माँग उठाई । बिगड़ती हुई राजनेतिक 
परिस्थिति से काँग्रेस की इस माँग को ओर अधिक बल मिला कि भारत में एक 
'संविधान सभा की स्थापना होनी चाहिये जो जनता से अधिकार प्राप्त कर नये भारत 
के. छिये उचित संविधान बनाने के काय में पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रयोग कर सके। सन्‌ 
१६३७ ई० में काँग्रेस के फेज़पुर अधिवेशन में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया 
गया: “काँग्रेस भारत में एक ऐसे वस्तुत: लोकतन्त्रात्मक राज्य की स्थापना के पक्त 
मैंहे जहाँ राजनैतिक शक्ति सामान्य जनता को इस्तान्तरित कर दी गई हो श्रौर 
शासन पर जनता का वास्तविक नियन्त्रण द्ो। ऐसे राज्य का जन्म केवल एक ऐसी 
'संब्रिधान-सभा के माध्यम से हो सकता है जिसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के 
अनुसार हुआ दो ओर जिसे देश के संविधान के सम्बन्ध में अम्तिम लिखेय करने का 


३१४ भारतीय राजनीति ओर शासन 


अधिकार प्रास हो? |? रामगढ़ काँग्रेस (१६४०) ने भारत की अपनी संविधान सभा 
द्वारा अपने भाग्य निर्णय की माँग का एक बार फिर समर्थन किया | 


ब्रिटिश सरकार ने अ्रभी तक इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया था परन्तु 

काँग्रेस बार-बार यही माँग कर रही थी कि भारत में एक संविधान सभा की स्थापना 

होनी चाहिये। इस माँग की पहली स्वीकृति वाश्सराय के ८ अगस्त सन्‌ १६४० ई० 

के भाषण में व्यक्त की गई | लाड लिनलिथगो ने कद्दा : “इस बात का विशेष आग्रह 

किया गया है कि नई संवैधानिक योजना का निर्माण मुख्यत: स्वयं भारतीयों का दी 

उत्तरदायित्व हो ओर इस योजना का जन्म भारतीय जीवन के सामाजिक, आथिक 

तथा राजनैतिक स्वरूप की भारतीय धारणा से ही हो | सम्राट को सरकार इस 
आकाँक्षा से पूर्णतया सहमत है ओर इसकी पूर्शतम व्यावहारिक अभिव्यक्ति देखना 

चाहती है |: ******** सम्राट की सरकार मुझे यह घोषणा करने का प्राधिकार देती 

है कि वह, युद्ध के उपरान्त, नये संविधान की रूपरेखा बनाने के लिये, भारत के 

राजनैतिक जीवन के मुख्य तत्वों को प्रतिनिधि एक संस्था की स्थापना को निस्संकोच 
स्वीकार कर लेगी, ओर वह्द सम्बन्धित प्रश्नों का शीघ्र निणंय कराने में यथासम्भव 
ओर अधिक से अधिक सीमा तक, प्रत्येक सहायता भी करेगी |? इस प्रकार वाइस- 

राय की घोषणा में द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ एक संविधान सभा की स्थापना स्वी- 

कार कर ली गई थी। सन्‌ १६४२ ई६० की क्रिप्स-योजना में इसका स्वरूप ओर अधिक 
स्पष्ट दो गया। इस प्रस्ताव में प्रान्तीय विधान मण्डलों के निम्न आगारों की सम्पूर्ण 
सदस्य संख्या को एक निर्वाचक-निकाय (८!८८(०7७) ८०८४८) का स्वरूप देकर 

अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली (?70.9070४074] ८०7८४८६४०४४०7) के श्रनुसार 

'संविधान सभा को निर्वाचन की व्यवस्था थी | संविधान सभा की सदस्य संख्या निर्बा: 
चक निकाय की दशांश रखी गई थी। देशी राज्य भी अ्रपनी जनसंख्या के उसी श्रनु- 

पात में प्रतिनिधि मेज सकते थे जो ब्रिटिश भारत के लिये निर्धारित की गईं थी | इस 

प्रकार भारत की प्रस्ताबित संविधान सभा के सदस्यों की संख्या २०७ रखी गई थी 

जिनमें ब्रिटिश भारत से १५४८ तथा देशी राज्यों से ४६ सदस्य दोते | परन्तु क्रिप्स- 

योजना फलीभूत न हो सकी श्रोर उसकी असफलता के कारण भारतीय राष्ट्रवादियों 
का दृश्कोण श्रघिकाधिक कटु दोने लगा । श्रस्तु, संघर्ष इसी प्रकार चलता रदह्दा ओर 
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नये संविधान का निर्माण ३१५ 


श्रन्त में मन्त्रिमरडल' मिशन “विषमता को सम बनाने तथा न सुलमने वाली समस्या 
को सुलमाने” को महत्वाकाँता लेकर भारत आया । परन्तु उसकी महत्वाकाँज्षा भी 
पूरी नहीं हुईं श्रोर तब उसने, १६ मई सन्‌ १६४६ को अपनी योजना प्रकाशित की | 
मन्त्रिमएडल मिशन की योजना का मूल आधार प्रान्तों का वर्गीकरण था 
जिसके अ्रनुसार संविधान निर्माण के लिये ब्रिठिश भारत के प्रान्तों के श्र, ब तथा स 
वर्गों में विभाजन की व्यवस्था की गई थी। संविधान-सभा के लिये सब मिला कर 
३८६ सदस्यों की व्यवस्था की गई थी जिनमें देशी राज्यों के ६३ प्रतिनिधि भी सम्मि- 
लित थे। प्रारम्मिक श्रधिवेशन के पश्चात्‌ सभा प्रान्तीय तथा वर्गीय संविधान बनाने 
के लिये उपरोक्त वीन वर्गों में विभाजित हो जायेगी। इसके बाद सब सदस्य संधीय 
संविधान निश्चित करने के लिये फिर एकत्रित होंगे | यह सदस्य प्रान्तीय विधान 
मण्डलों द्वारा साम्प्रदायिक आधार पर निर्वाचित द्वोंगे और प्रत्येक प्रान्त श्रथवा देशी राज्य 
के सदस्यों की संख्या उसकी जन संख्या के अनुसार (१० लाख पर एक सदस्य के 
द्विसाब से) होगी। और कुल सदस्य संख्या को विभिन्न सम्प्रदायों के बीच उनकी 
जनसंख्या के अनुपात में बाँठा जायेगा। चुनाव के लिये भारत में केवल तीन बड़े 
सम्प्रदाय माने जाने की सिफारिश की गई थी (१) साधारण----.इसमें हिन्दू ईसाई,पारसी, 
दलित वर्ग आ्रादि रक्खे गये, (२) मुस्लिम और (३) सिख | वर्गों को १० वर्ष की 
अवधि के पश्चात्‌ संघसे अलग दोने का अ्रधिकार दिया गया था और ब्रिटिश सरकार 
ने इस संविधान सभा द्वारा स्वीकृत संविधान को लागू करने का आश्वासन दिया था | 
मन्त्रिमरडल मिशन की योजना को आरभम्म में काँग्रेस तथा मुस्लिम लीग 
दोनों ने स्वीकार कर लिया। अत: वाइसराय ने इस योजना के अ्रनुसार संविधान 
सभा के सदस्यों को चुनाव का आदेश दिया। निर्वाचन के फलस्वरूप ब्रियिश भारत 
से काँग्रेस को २०५, मुस्लिमलीग को ७३ तथा स्वतन्त्र उम्मीदवारों को १८ स्थान प्राप्त 
हुये | इन स्वतन्त्र सदस्यों में ११ हिन्दू , ४ सिख तथा ३ मुसलमान थे। देशी राज्यों 
के प्रतिनिधियों का निर्वाचन नहीं हुआ | चुनाव के बाद शीघ्र द्वी स वर्ग में श्रासाम 
प्रान्त की स्थिति तथा स्वयं संविधान-सभा के अ्रधिकार-न्षेत्र के सम्बन्ध में कठिनाइयाँ 
उठ खड़ी हुई | इन दोनों प्रश्नों पर काँग्रेस तथा मुस्लिम लीग की व्याख्याश्रों में 
मतभेद था| श्रतएव जिन्ना साइबर ने लीग की पहले दी हुई स्वीकृति को श्रस्वीकृति 
में परिणत कर दिया । इसके पश्चात्‌ लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही ([)॥7९८६ 
(3०४०7) आरम्भ हुई और कलकत्ते में साम्प्रदायिक दज्षा हुआ | इधर काँग्रेस ने 
श्रन्तर्कालीन॑ सरकार ([मांटायां। 50ए८ग्रागा८्या) बनाना स्वीकार कर लिया 
झोर पं० जवाहरलाल नेहरू वाश्सराय की कार्यपालिका सभा (॥5८८०४४८ 
(००प्टं)) के उपसभापति हुये। परन्तु अकेली काँग्रेस देश पर शासन करे यह 
लीग की सहाय न था, अतएव 'उसने' मी कार्यपालिका कौंसिल में सम्मिलितं डोन 


३१६ भारतीय सजनीधि ओर शासन 


स्वीकार कर लिगा। परन्तु लीग की श्रवरोध-नीति के कारण थोढ़े दी उम्रय में श्रन्त 
कलिीन सरकार का छुचार रूप से संचालन श्रतम्भव हो यया । इन कठिनाइयों का 
समाधान खोजने. के लिये ब्रिटिश प्रधान मन्त्री एटली.ने काँग्रेस, मुस्लिम लीग तथा 
सिखों के. प्रतिनिधियों को लन्दन में निमन्त्रित किया। परन्तु इस सम्मेलन का भी 
कोई फल. नहीं निकला ओर ६ दिसम्बर सन्‌ १६४६ ई० को ब्रिठिेश सरकार ने एक 
यक्कव्य प्रकाशित करके मिशन योजना की वर्गीकरण धारा के सम्बन्ध में मुस्लिम 
लीग की व्याख्या का समर्थन किया। परन्तु मुस्लिम लीग ने इस घोषणा के बाद 
भी संविधान सभा का वहिष्कार नहीं तोड़ा श्र सभा की पद्दली बैठक ६ दिसम्बर 
को बिना लीगी सदस्यों के दी हुईं। सभा के प्रारम्भिक अधिवेशन के अध्यक्ष डा० 
सब्बिदानन्द सिन्हा थे परन्तु बाद में डा० राजेन्द्रप्रसाद उसके स्थायी अध्यक्ष निर्वा- 
चित हुये , 

इस प्रकार भारतीय संविधान -सभा ने अत्यन्त गम्भीर वातावरण में श्रपना 
कार्य आरम्म किया | इसका सबसे पहला कार्य नये संविधान के उह श्यों का स्पष्टी- 
करण था। १३ दिसम्बर सन्‌ १६४६ ६० को पं० जवाहरलाल नेहरू ने अ्रपना 
ऐतिहासिक “उह्ृं श्य-प्रस्तावः ((00]८८४४ए८४ 7२९४०]ए४०४) उपस्थित करते हुये 
इन उहूं श्यों की व्याख्या की | यद्द प्रस्ताव इस प्रकार था 

“यह संविधान-सभा भारत को एक स्वाधोन, सम्पूर्ण सत्ताधारी गणराज्य 
घोषित करने तथा उसके आगामी शासन के लिये एक ऐसे संविधान के निर्माण का 
अपना दृढ़ एवं पविन्न संकल्प घोषित करती हे 

८जिसमें वर्तमान ब्रिटिश भारत का राज्यक्षेत्र, वतंमान देशी राज्यों के राज्य- 
क्षेत्र, और भारत के वे श्रन्य भाग जो ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों के बाइर हैं, 
आर ऐसे अन्य भूखण्ड जो स्वतन्त्र, सम्पूर्ण सत्ताधारी भारत राज़्य में सम्मिलित दोना 
चाइते हैं, इन सब का एक संघ द्वोगा; ओर ' 

“जिसमें उपरोक्त भूखण्ड, अपनी वर्तमान सीमाश्रों में श्रथवा उन सीमाश्रों 
में जिन्हें संविधान सभा द्वारा, और उसके पश्चात्‌ संविधान की विधियों के अनुसार 
निर्धारित किया गया दो, स्वायत्तशासी अड्ज। की स्थिति धारण करेंगे | श्रवशिष्ट शक्तियाँ 
उनक्रे पास ही रहेंगी। और वे ऐसे अधिकारों एवं प्रकार्यों के अतिरिक्त जो संघ- 
शासन में निद्वित द्वों, श्रथंवा उसे दिये गये द्वों, भ्रथवा संघ सूची से उत्पन्न द्वोते हों, 
सारे अधिकारों तथा प्रकार्यों का प्रयोग करेंगे; ओर 

“4ज़िसमें स्व॒तन्त्र, सम्पूर्ण सत्ताधारी भारत तथा उसके. संविधायक भागों एवं 
शासन के शअ्रज्नों का सारा अधिकार तथा प्राधिकार जनवा सें प्राप्त किया हुश्रा 


होग़ा. ओर 
“धजिदमें भारत के समस्त जनों को न्याय-..-सास्राजिक आर्थिक और राज- 


डा ध्शीच्स्ि कर अत प्च्णक अरेदर, 


नये संविधान का निर्माण ३१७ , 


नेविक,समत्वा--प्रस्थिति, अवसर ओर कानून की; तथा कानून ओर सार्वजनिक 
सदाचार के अ्रन्तगंत विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धरम, उपासना, उद्यम, संघटन 
तथा कार्य की स्वतन्त्रता की प्रत्याभूति तथा प्रतिभूति की जायगी; और 

“जिसमें श्रल्पसंख्यकों, पिछड़े हुये तथा जनजातीय क्षेत्रों और दलित तथा 
अन्य पिछड़े हुये वर्गों के लिये यथेष्ट अभिरक्षणों की व्यवस्था की जायगी; और 

“जिसके द्वारा न्याय ओर सुसभ्य राष्ट्रों के कानून के अनुसार गणवन्त्र के 
राज्यक्षेत्र की सुरक्षा तथा धरती, समुद्र एवं वायु पर उसके सम्पूर्ण सत्ताधारी अधिकार 
का संधारण किया जायगा; ओर 

“जिसके द्वारा यद्द प्राचीन देश संसार में अपना उचित तथा प्रतिष्ठित स्थान 
प्राप्त कर विश्वशांति तथा मानव-कल्याण की उन्नति में अपना पूर्ण एवं स्वेच्छापूर्ण 
योग दे सकेगा ।”? 

संविधान सभा के पहले अधिवेशन में थोड़ा-सा प्रारम्मिक कार्य हुआ और 
अल्पसंख्यकों, श्रनुसच्चित जातियों तथा जन जातियों के लिये मन्त्रणा समितियाँ 
नियुक्त की गई । कुछ दिनों के उपरान्त सभा स्थगित द्वो गई ओर उसका अगला 
अधिवेशन जनवरी में आरम्म हुआ । काँग्रेस ने एक बार फिर मुस्लिम लीग को सभा 
की मन्त्रणाओ्ं में योग देने के लिये निभन्त्रित किया परन्तु लीग टस से मस्त नहीं 
हुई और जब २० जनवरी सन्‌ १६४७ ईं० को सभा का दूसरा अधिवेशन श्रारम्म 
हुआ, लीग का वहदिष्कार पू्वंवत्‌ चल रद्दा था। लीग के सहयोग की आशा में 
पहले उई्ं श्य प्रस्ताव की स्वीकृति स्थगित कर दी गई थो, परन्तु इस बार २२ जनवरी 
को यह प्रस्ताव बड़े उत्साह के बं।च स्वीकार कर लिया गया | इसके पश्चात्‌ फरवरी 
में लीग ने पद्दले पंजाब के संयुक्त मन्त्रमण्डल के विरुद्ध ओर फिर पश्चिमोत्तर 
सोमा प्रान्त के डाक्टर खान साइब के मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अपना अवेधानिक 
एवं द्िंसात्मक आन्दोलन आरम्म कर दिया। पद्चाब में मन्त्रमएडल के पद.त्याग के 
बाद विस्तृत दंगे आरम्म हो गये जिनमें निरीद हिन्दुश्रों तथा सिख्रों पर संगठित: 
अ्रक्रमण किये गये | ब्रिटिश नौकरशाह तथा मुसलमान अफसरों से लीगो मनोवृत्ति 
को सभी ओर प्रोत्साइन मिल रद्दा था। अवएव श्रन्तर्काल्लीन उरकार चाइते हुए 
भी इस कलइ् को रोकने में सफल नद्दीं / सकी ओर अराजकता का क्षेत्र बढ़ने, 
लगा | इस सब का मुख्य कारण ब्रठिश सरकार का २० फरवरी सन्‌ १६४७ ई . 
का वह वक्तव्य था जिसमें कद्दा गया था कि जून सन्‌ १६४८८ ९० तक अंग्रेज भाश्व 
छोड़ कर अ्रवश्य चले जायेंगे। यद्द स्पष्ट था कि वतमाय परिस्थित्ति का श्रन्त 
अराजकता तथा गुह-युद्ध में होगा । श्रतएव मद्गात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को 
अविज्ञम्ब भारत छोड़ देने का परामश दिया। उनकी धारणा थी कि.एक़ बार 
भारत छोड़ देले.का निश्चय करके अंग्रेज़ों का यहाँ बने रहना दी सारे कगढ़े की 
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जड़ था । संच्षेत में, परिस्थिति इतनी भ्रधिक गम्मीर हो गई थी कि काँग्रेस को 
अनिच्छापू्वंक तथा खेद के साथ देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा । 

३ जून सन्‌ १६४७ ई० को माउंटबेटेन-योजना प्रकाशित की गई जिसमें 
मुस्लिम बहुसंख्यक प्रान्तों के लिये मिन्न संविधान सभा की माँग स्वीकार कर ली 
गई थी | परन्तु इसके साथ-साथ इस योजना में यह मी स्वीकार किया गया था कि 
मुस्लिम बहुसंख्यक प्रान्तों के जिन ज़िलों में ग़ेर-मुस्लिम बहुमत द्वो वहाँ के निवासियों 
को स्वयं अपने भाग्य के निर्णय का अधिकार है| इसके लिये ऐसी व्यवस्था की गई 
थी कि पञ्ञाब तथा बड़ाल की धारा सभाश्रों के सन्‌ १६४१ की जनगणना के अनु- 
सार मुस्लिम तथा गैर-मुस्लिम बहुसंखयक ज़िलों के सदस्य श्रलग-अलग बैठकें कर 
मतदान द्वारा यह निरणंय करे कि वे श्रपने प्रान्तों का विभाजन चाहते हैं श्रथवा 
नहीं ओर वे किस संविधान सभा में सम्मिलित होना चाहते हैं। सिन्ध में प्रान्त भर 
के सदस्य एक साथ मिल कर इस प्रश्न का निणुय करेंगे ओर पश्चिमोत्तर सीमा- 
प्रान्त में यद निर्णय सावजनिक मतगणना के द्वारा किये जाने की व्यवस्था थी। 
असाम का सिलहट ज़िला आसाम में दी रहे श्रथवा पूर्वी बद्धाल में सम्मिलित हो 
इसका निर्णय भी मतगणना पर ही छोड़ दिया गया था, परन्तु शेष आसाम हिन्दू 
बहुसंख्यक होने के कारण भारत में मिला दिया गया था। भारत-विभाजन की इस 
ये।जना को सभी राजनेतिक दलों ने स्वीकार कर लिया श्रोर श्रगस्त सन्‌ १६४७ ई० 
तक यह कार्यान्वित भी हो गईं। बच्ञाल और पश्चाब का विभाजन कर दिया गया ; 
पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, सिलदट तथा बिलोचिस्तान ने मतगणना द्वारा पाकिस्तान में 
सम्मिलित होने का निश्चय किया ओर सिन्ध तो उनका केन्द्र ही था | श्रब लीग द्वारा 
संविधान सभा के वहिष्कार का प्रश्न भी नहीं रद्द गया था और १० श्रगस्त १६४७ 
ई० से पाकिस्तान की संविधान-सभा ने कराँची में अपना कार्य आरम्भ कर दिया | 

इधर भारतीय संविधान-सभा ने भी अपने अधूरे कार्य में फिर द्वाथ लगाया 
शोर संविधान-निर्माण के साथ-साथ भारतीय संसद के प्रकार्यों का भी पालन करने 
लगी | परन्तु जबकि विभाजन के पूर्व संविधान सभा में ३८६ सदस्यों की व्यवस्था 
थी, विभाजन के उपरान्त उसमें केवल ३१० ही रद्द गए। २० अगस्त सन १६४७ 
ई० को सभा ने एक प्रस्ताव द्वारा एक प्रारप-समिति ([)720078 (00977700०८) 
नियुक्त की | इस समिति के अश्रध्यक्ध डा० श्रम्बेदकर तथा सदस्य सवंश्री गोपालस्वामी 
आय्यंगर, अ्र्लादी कृष्णस्वामी श्रग्थर, के० एम० मु'शी, मोहम्मद सादुल्ला, माधवराव, 
बी० एल०» मित्तर तथा डी० पी० खेतान ये। इस समिति को संविधान सभा द्वारा 
नियुक्र संध-शक्ति समिति ((प्ञाठ्पम 20८०४ 0०ण्रण्गा४८८) संघीय संविधान 
समिति (एग्ञाएय 007४0ए४४०॥ (009770(८८ ), प्रान्तय संविधान समिति 
(९श०रशांक्टंब! (0780४0प ४०7४ (०7्र/:(८८), अल्पसंख्यक मन्त्रणा - समिति 
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(50ए8079 007८८ 09 |(॥70770८४) आदि की रिपोर्टों पर किये गये 
सभा के निर्णयों के अनुसार संविधान बनाने का कार्य सौंपा गया था। इन सब 
समितियों ने अपने कार्य-सम्पादन में अ्रथक परिश्रम किया जिसके परिणामस्वरूप 
मार्च सन्‌ १६४८ ई० में संविधान का प्रारुप प्रकाशित हो गया | इसके बाद संविधान 
सभा ने प्रारप की धाराओं पर विस्तृत वादविवाद करके उनमें कुछ संशोधन किये | 
इस प्रकार २६ नवम्बर सन्‌ १६४६ ई० को स्वीकृत होकर २६ जनवरी सन्‌ १६५० 
ई० से यह नया संविधान भारत में लागू दो गया | 


बाइसवाँ अध्याय 
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अन्य संविधानों से उपयोजना--इमारे राजनैतिक नेतागण जिन सिद्धान्तों 
के लिये दीघकाल से साधना करते आये थे उन सबको नये संविधान में अभिव्यक्ति 
मिलो है। इसका निर्माण संयुक्त राष्ट्र अमरीका, श्रास्ट्र लिया, कनाडा, आयरलैंड 
ओर इज्लेरड आदि अँग्रेज़ी-भाषी जनतन्त्रों के आदर्श पर किया गया है और सम्भ- 
व॒त: इसीलिये यद्द अत्यधिक विकासशील है। इमारे संविधान के विषय में यह कथन 
कि इसमें संसार के सब प्रधुख संविधानों के गुणों को एकत्रित कर दिया गया है, बहुत 
कुछ सत्य है | फिर भो इसका प्रधान स्नोत इज्शलैश्ड का संविधान रद्दा है और ब्रिटिश 
प्रणाली के दीर्घकालोन राजनैतिक प्रशिक्षण के पश्चात्‌ यह स्वाभाविक ही था । 
संविधान की प्रध्तावना अमरीकी स्वातन्त्रय-घोषणा से बहुत कुछ मिलती-जुलती हे 
आर हमारे सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण भी अमरीकी उदाहरण पर ही किया गया 
है। कनाडा से हमने सबल संघ-शासन का सिद्धान्त लिया है. जिसके अनुसार अ्रव- 
शिष्ट शक्तियाँ केन्द्रीय शासन को सौंपी गई हैं। आर्ट लिया के उदाहरण पर हमने 
समवर्ती शक्तियों की लम्बी सूची को अपनाया है। मूलाधिकारों तथा राज्य-नीति के 
निदेशक सिद्धान्तों से सम्बन्धित प्रावधान ओर राष्ट्रपति के निर्वाचन तथा राज्य-परिषद्‌ 
के सदस्यों की नामज़दगी की प्रणाली पर आयरलेण्ड के स्वतन्त्र राज्य की स्पष्ट छाप 
है ओर हमारे केन्द्रीय तथा प्रान्तीय शासन की उत्तरदायित्वपूण तथा सांसद प्रणाली 
इजुलेण्ड के प्रभाव का परिणाम हे। इमारी विधायी, आधिक तथा प्रशासी कार्य- 
प्रणाली भी ब्रिटिश उदाहरण के अनुसार ह्वी बनाई गई है। इस प्रकार हमारे सं- 
विधान में सबसे श्रधिक इज्जलेण्ड का प्रभाव दृष्टिगोचर दोता है। संविधान निर्मा- 
ताश्रों के मस्तिष्क पर संयुक्त राष्ट अमरीका तथा कनाडा का भी प्रभाव संभवत: 
इसलिये पड़ा हे कि अ्रल्पसंख्यक जातियों, भाषा तथा धर्म पर श्राधारित वर्गों, स्थानीय 
प्रेम ((009)] 020770087) की सबल भावना तथा तदुत्यन्न सबल केन्द्रीय शासन 
के विरोध, अ्रादि की भारतीय समस्‍यायें संविधान निर्माण के समय उपरोक् देशों के 
सामने भी थीं। 

संविधान में १६३४ के सुधार क़ानून का भी स्पष्ट प्रभाव दृश्गीचर 
होता हे। यह कहना ग़लत न होगा कि संविधान का भ्राधार १६३४ का कानून 
है, केवल उसके दोष हृठा दिये गये हैं। श्री दुर्गादास बसु के शब्दों में, “संविधान 
की लगभग ७५ प्रतिशत धारायें १६३४ के कानून से ली गई हैं| श्रनुभव के आधार 
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पर इनमें परिवर्तन अवश्य किये गये हैं |? राष्ट्रपति को संकटकाल में असाधारण 
अधिकार देने वाली धाराश्रों तथा केन्द्र ओर राज्यों के बीच वेधानिक सम्बन्ध निश्चित 
करनेवाली धाराश्रों में १६६५ के क़ानून का प्रभाव स्पष्ट है | संविधान की संघीय, सम- 
वर्ती तथा राज्यों की सूचियाँ भी १६३५ के कानून के अन्तर्गत दी गई सूचियों पर 
आ्राधारित हैं | 
परन्तु हमारी अनेक अपनी विशेष समस्‍यायें भी थीं जिनके कारण हमारे 
लिये संविधान में अनेक नये प्रावधान रखना शआ्रावश्यक था। अतएव इमारे लिये 
संविधान-निर्माताओं ने भारतीय आदर्शों को भी संविधान में स्थान दिया है। वास्तव 
में हमारे संघवाद का निर्माण अन्य देशों के संविधानों के गुणों को लेकर हुआ हे 
ओर इमने उनके दोषों ?े बचने का प्रयत्न किया है। अनेक बातों में हमारी व्यवस्था 
भारतीय परम्परा तथा आश्रावश्यकताश्रों के पूर्णतया श्रनुरूप है। इमारे जनतन्त्र की 
रूपरेखा अंग्रेज़ी धारेणाओं से घिरी अश्रवश्य प्रतीत द्ोती है ओर पूर्ण विकेन्द्रीकरण के 
अभाव में स्थानीय स्वशासन के अज्ञ अ्रमी पूर्णतया स्वायत्तशासी नहीं हुये हैं, परन्तु 
संविधान में हमारी पंचायत प्रणाली के विस्तार के लिये यथेष्ट सम्भावना छोड़ दी गई 
है ओर यह एक प्रोत्साइन देने वाली बात हे। इमारा संविधान जनतन्त्रवादी भारत 
के अभ्युत्थान की अग्रधोषणा है। समाजवादियों का यह ्राक्षेप कि संविधान “एक 
तानाशाही प्रवृत्ति का श्रनुदार प्रलेख हे” वास्तव में मिथ्या तथा निराधार है । 
एक विस्तृत तथा पूर्ण संविधान--भारत का संविधान एक विस्तृत तथा 
पूर्ण प्रलेख है | इसमें २२ विभागों में ३६५ अनुच्छेद तथा ८ श्रनुसूचियाँ हैं। वास्तव 
में संसार का कोई संविधान इतना व्यापक नहीं है। हमारा संविधान केक्ल केन्द्रीय 
तथा प्रान्तीय प्रशासन, विधानमश्डल तथा न्यायपालिका की शक्तियों इत्यादि के वर्णन 
तक ह्डी सीमित नहीं है। उसमें जानपदत्व (नागरिकता), नागरिकों के मूलाधिकार, 
शासन नीति के निदेशक सिद्धान्त, संघ तथा राज्यों के विधायी तथा प्रशासी सम्बन्ध, 
अथ, सम्पत्ति, प्रसंविदा, व्यापार, वाणिज्य, सेवा-वर्ग, निर्वाचन, जनजातीय तथा 
अनुसूचित क्षेत्र, शासन की भाषा, आपात्कालीन प्रावधान, इत्यादि के सम्बन्ध में भी 
व्यापक व्यवस्था को गई है। इसके साथ-साथ अन्तर्कालीन व्यवस्था के लिये भी 
संविधान में कुछ विशेष उपबन्धों का वर्णन हे | 
यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान इतना विस्तृत क्‍यों बनाया गया 
है! बहुधा कद्द जाता दे कि देश का संविधान संक्तित दोना चाहिये ओर कम 
से कम प्रशासन की विस्तृत व्यवस्था को उसमें स्थान नहीं देना चाहिये, क्योंकि 
इस प्रकार की व्यवस्था से संविधान उपयोजनशील नहीं रह जाता है| व्यापक 
संविधान में संप्रतिशञा श्रथवा समझौते की कोई सम्भावना नहीं रह जाती है। इसमें 
'तनिक भी सन्देद् नहीं दे कि हमारे संविधान में भी परिपाटी अथवा विभागी आनिय- 
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मन के लिये बहुत थोड़ी सम्भावना छोड़ी गई है। परन्तु उपरोक्त आक्षेप पूर्णतया 
संगत नहीं हैं क्‍योंकि भारतवर्ष की परिस्थिति पाश्चात्य जनतन्त्रों की परिस्थिति से 
बहुत भिन्न है। इमारा जनसमूह निर्धनता तथा अशान के भार से दबा हुआ है ओर 
हमारे राजनेतिक जीवन में जनतनन्‍्त्रात्मक परम्परा का अभाव है। इन कठिनाइयों 
को देखते हुये प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत निर्धारण विधानमण्डल के हाथों में छोड़ 
देना बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं डोता | डाक्टर अम्बेदकर के अनुसार भारत में प्रजातंत्र 
की जड़ें इतनी मज़बूत नहीं थीं कि व्यवस्थापिका को शासन के रूप निश्चित करने 
का अ्रधिकार दिया जाता । उससे इस अधिकार के उचित प्रयोग की आशा नहीं की 
जा सकती थी। इसके श्रतिरिक्त, हम आगे चल कर देखेंगे कि हमारा संविधान 
व्यापक द्वोते हुये भी लचीला है। 

संम्पू् सत्ताधारी प्रजातन्‍्त्रात्मक गशाराज्य--संविधान के आरम्भ में ही 
भारतवर्ष को एक “सम्पूर्ण सत्ताधारी प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य? (80एल/लं2० 
[020700"'200 7२८०७७४०१॥८) घोषित किया गया है | उदय श्य प्रस्ताव (0४9]6०- 
(ए८४ रि८३४०0ए४००) के “सम्पूर्ण सत्ताघारी स्वतन्त्र गणराज्य? (30ए2:शं8० 
[7029०7१०४४ 7२८०पं०।८) का यद्द परिवर्तित स्वरूप कुछ लोगों को बहुत 
अखरा। | परन्तु उन्हें यह ध्यान रखना चाहिये कि “सम्पूर्ण सत्ता” का प्रधान गुण 
स्वतन्त्रता है, अतएव उसके साथ “स्वतन्त्र” शब्द का कोई श्रर्थ नहीं रह जाता | 
इसके विपरीत “प्रजातन्त्रात्मक” शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा आवश्यक था क्योंकि 
इससे यद स्पष्ट दे जाता हे कि राज्य की सारी शक्ति जनता की है और उसका प्रथोग 
जनता के प्रतिनिधियों की सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली 
इस धारणा पर आधारित होती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने द्वितों को पहचानने की 
शक्ति होती है, श्रतः उसे इच्छापूर्वक काम करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये | 
प्रत्तावना में भारत को “सम्पूर्ण सत्ताधारी राज्य” घोषित किया गया है जिसका 
अर यह हुआ कि देश पूर्णूूप से स्वतन्त्र है। राज्य की प्रभुता के दो स्वरूप होते 
हैं.."आस्तरिक तथा वाह्म | शआआन्तरिक प्रभुत्व से हमारा तात्पर्य उस सर्वोपरि सत्ता 
से हे जो राज्य को अपने अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रदेश पर प्राप्त होती है। यह सत्ता राज्य 
की सीमाओं के भीतर सभी व्यक्तियों तथा व्यक्ति-समुद्दों से अधिक प्रश्नल होती है। 
याह्य प्रभुत्व से इमारा तात्पय यह है कि एक प्रभुत्व सम्पन्न राज्य पर श्रन्य किन्हीं 
राज्यों का कोई ज़ोर अथवा दबाव नहीं हो सकता। वह इच्छानुसार आचरण कर 
सकता दे ओर वेघिक दृष्टि से उसके लिये अन्तर्राष्ट्रीय संधियों अथवा सममोतों का 
पालन करना भी आबश्यक नहीं होता । इस प्रकार दोनों स्व॒रूपों में प्रभुत्व का श्रर्थ 
स्वतन्त्रता है| भारत ने कनाडा, श्रास्ट लिया तथा दक्षिणी अफ्रीका का अनुसरण न 
करके, आजरलेंड के स्वठन्त्र राज्य की माँति अपने संविधान में कहों श्रिटिश शासन- 
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सत्ता का उल्लेख नहीं किया है। संविधान में यह बात स्पष्ट है कि भारत श्रपने 
अआन्तरिक तथा वाह्म दोनों विषयों भें पूर्णतया स्वतन्त्र है। पं० नेइरू ने ठीक ही 
कटद्दा था कि “ऐतिहासिक क्रियाओं के कारण भारतवर्ष का पूर्ण स्वतन्त्र गणराज्य 
इोना अबश्यम्भावी है |? भारत आज किसी विदेशी शक्ति के नाममात्र को भी अ्रधीन 
नहीं हे | दुसरे, भारतीय शासन प्रजातन्घात्मक है क्‍्थोंकि श्रब सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों 
का श्रन्तिम निर्णय जनता की इच्छा के अनुसार ही होगा | प्रजातन्त्र उस राज्य फी 
ओर संकेत करता हे जिसमें जनता राज्य सत्ताधारी होती है श्रोर वह सरकार के 
कार्यों श्रोर राजनेतिक कार्यों पर पूर्ण नियन्त्रण रखती है। इसका अर्थ यद्द हुआ कि 
राज्य का कार्य जनता के द्वित में जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जायेगा, और 
जब जनता समझेगी कि उसके चुने हुये प्रतिनिधि उचित रूप से काम नहीं कर रहे 
हैं तो बद्द उनको हटाकर उनके स्थान पर नये प्रतिनिधि नियुक्त करेगी । इनंशा 
(स्र८४४४5।9 ०) के शब्दों में प्रजातन्‍्त्रात्मक राज्य में जनता सरकार की नियुक्ति 
करने, उस पर नियन्त्रण रखने तथा उसे हटाने वाली होती है। यह सत्य हे कि 
भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तथा वयस्क मता- 
धिकार के आधार पर नहीं हुआ था। इसका निर्वाचन प्रान्तीय विधान सभाश्रों द्वारा 
किया गया था जिनके चुनाव में १६३५ के कानून के अनुसार केवल १४ प्रतिशत 
भारतीयों को ही मत देने का अधिकार था। श्रत: आलोचकों का कद्दना है कि यह 
संविधान लोकतन्त्रात्मक नद्दीं है। इस रूप में संविधान पूर्णतया प्रजातन्त्रात्मक 
अवश्य नहीं हे, ओर कहद्दीं नहीं इंता | परन्तु उस समय की परिस्थितियों में जद्ाँ तक 
सम्मव था इमने वास्तविक प्रतिनिधि-प्रजातन्त्रवाद की प्रणाली अपनाई जिसमें 
जनता की इच्छा का निर्माण और व्यक्तीकरण उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम 
से होता है | जनमत को व्यक्त करने वाली केन्द्रय संसद सर्वशक्ति सम्पन्न है। तीसरे, 
भारत एक गणराज्य हे | इसका अ्रर्थ यद्द दे कि भारत का प्रधान कोई राजवंशी 
शासक नहीं है। देश की सरकार पर जनता का पूर्ण नियन्त्रण है| जनता के प्रति- 
निधियों को सर्वोच्च शक्ति दी गई है। भारत का अधिशासी सर्वोच्च पदाधिकारी गण- 
राज्य का प्रधान है जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित द्वोता है तथा जनता के 
प्रतिनिधि मन्त्रिमशडल की सलाइ से काम करता है | 

राज्य का लौकिक स्वरूप--नये संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता 
घर्-निरपेजञ्ञ शासक की स्थापना मी हे। दमारे राज्य का स्वरूप लोकिक है। लोकिक 
राज्य वद होता है जो अपने अधिकारों का प्रयोग मुख्यतः: जनता के राजनेतिक 
कल्याण तथा उसकी आ्राथिक उन्नति के लिये करता है। राज्य का अपना कोई धर्म 
नहीं होता; धार्मिक विश्वास के प्रश्नों में वह पूर्ण तटस्थता की नीति का पालन 
करता दे। वद्द क्रिसी भार्मिक संस्था की स्थापना अथवा सद्दायता नहीं करता ओर 
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सरकारी शिक्षालयों में धार्मिक शिक्षण वर्जित कर दिया जाता है। हमारे संविधान 
का उद्दे श्य एक ऐसे द्वी राज्य की स्थापना करना है। इमारे शासन का आधार 
किसी प्रकार धार्मिक नहीं है क्‍योंकि इमारा लक्ष्य एक “सम्पूर्ण सत्ताधारी प्रजा- 
तन्त्रात्मक गणराज्य” की स्थापना करने के साथ-साथ सभी भारतीय नागरिकों को 
“स्याय-सामाजिक, श्राथिक ओर राजनैतिक; विचार, अ्रभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, 
ओर उपासना की स्वतन्त्रता; प्रस्थित ओर श्रवसर की समता” प्राप्त कराना, “तथा 
उन सब में बन्धुता, की वृद्धि करना भी है, जिससे व्यक्ति की गरिमा ओर राष्ट्र की 
एकता सुनिश्चित हो”? | इसका अर्थ यह हुआ कि हमने एक लोकिक प्रजातन्त्रात्मक 
राज्य की स्थापना की है जिसमें सभी नागरिक, बिना धर्म, अ्रथवा जाति के भेदभाव 
के, समान सामाजिक तथा राजनेतिक श्रधिकारों का उपभोग करते हैं। हमारा 
अ्भिप्राय वर्ग तथा जाति के उस सारे भेदभाव को मिटा देना है जिसे अग्रेज्ञों ने 
बढ़ावा दिया था| इम चाहते हैं कि धार्मिक ग्रथवा आथिक अशक्कता के कारण 
किसी की क्षति न हो ओर मताधिकार तथा पदग्रहण के क्षेत्रों में सब नागरिकों के 
साथ समानता का व्यवह्र किया जाये। लोकिक राज्य होने के नाते भारत जनता 
को, शान्ति तथा सुब्धवस्था की सीमाओं के भीतर, प्रत्येक प्रकार की स्वतन्त्रता की 
प्रत्याभूति करता है। वास्तविक राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति केवल सब नागरिकों में 
बन्धुत्व-भावना का वध्धन कर तथा व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित बना कर ही 
सम्भव है । यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को बोद्धिक तथा धार्मिक जीवन की पूर्ण स्वतन्त्रता है । 
मूलाधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिये विचार की तथा किसी भी धर्म के प्रतिपादन, व्यवहार 
अथवा प्रचार की पूर्ण स्वतन्त्रता की प्रत्याभूति करते हैं। संक्षेप में धरम से राज्य का 
कोई प्रयोजन नहीं है। राज्य तथा धर्म के क्षेत्र अलग-अलग हैं। इसका यह तालय॑ 
नहीं है कि संविधान एक नास्तिक राज्य की स्थापना करता है, न इसका यही अथ 
है कि नास्तिकों को विशेष सुविधायें प्रदान की जावेंगी | इसका वास्तविक अर्थ केवल 
यह है कि मनुष्य किसी भो धर्म का अनुयायी क्‍यों न दो, वह राज्य की दृष्टि में समान 
है। यद लोकिक आ्रादश इमारे राजनैतिक शरीर की श्रात्मा है श्रोर जब तक यद्द 
आत्मा उसमें रहेगी, शरीर भी प्राणमय, स्फूर्तिमय तथा रचनात्मक बना रहेगाः। 

परन्तु साधारणतया कट्टर हिन्दुश्नों तथा विशेषरूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. 
के नेताओं की धारणा दे कि लोक़िक राज्य में नागरिकों के चरित्र-निर्माण के लिये 
उचित नेतिक अथवा आध्यात्मिक आदर्शों का अभाव होता है। ऐसे राज्य में हिन्दू." 
संस्कृति उचित सरकारी प्रोत्साइन से वंचित रद्द जाती हे। लोकिक राज्य. धर्म तथा 
राजनीति के बीच किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं स्वीकार करता, परन्तु हमारे देश में, 
गत सहत्मों वर्षों से, आथिक तथा राजनतिक जीवन पर धर्म क। ब्रिस्तृत प्रभाव प्रड़ता 
रहा हे। धमं ने हमें सामाजिक मान्‍्यतायें एवं आदर्श प्रदान किये हैं| धर्म इमारे, 
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प्रगति के मार्ग में सदेव प्रेरक रहा है। इस आलोचना में सत्य का अ्रृंश हो सकता 
है, तथापि हमारी धारणा है कि आधुनिक राज्य को आवश्यकताश्रों को ध्यान में 
रखते हुये, भारत जैसे विशाल, तथा विभिन्न जातियों ओर विभिन्न धर्मों वाले देश में 
लोकिक राज्य का दृश्कोण ही भ्रेयस्कर है। 
मूलाधिकार--नये संविधान की एक अन्य मोलिक विशेषता यह है कि 

उसमें उन मूलाधिकारों की विस्तृत व्याख्या तथा घोषणा की गई है जिनका उपभोग 
भारतीय गणतन्त्र के समस्त नागरिक करते हैं श्रोर जिनका खण्डन न्यायालयों द्वारा 
दण्डनीय है| इसका अर्थ यह है कि यदि राज्य की कार्यकारिणी अथवा व्यवस्था- 
पिका नागरिकों को उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए, दी गई सुविधाश्रों की प्राप्ति 
में कोई अ्रड़चन डाले तो नागरिक न्यायालय की शरण ले सकता हे। इज्जलेंड, 
कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी अफ्रीका के संविधानों के प्रतिकूल इमारे संविधान 
में इन अधिकारों की व्यापक व्यवस्था की गई है। संविधान के तीसरे भाग में इन 
अधिकारों का वर्णन निम्नलिखित सात वर्गों के श्रन्तगंत किया गया है:--(१) समता- 
घिकार; (२) स्वातन्त्याधिकार; (३) शोषण के विरुद्ध अधिकार; (४) धर्म-स्वातन्त््य का 
अधिकार; (५) सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार; (६) साम्पत्तिक अधिकार; 
तथा (७) संवेधानिक उपचाराधिकार | हमारे संविधान के यह मूलाधिकार, जिनका 
हनन अथवा श्रवरोध विधि द्वारा दण्डनीय है, अप्रीकी संविधान के अधिकार पत्र 
से कहीं अधिक प्रगतिशील हैँं। वास्तव में संसार के किसी प्रजातन्त्रवादी संविधान 
में श्रधिकारों की इतनी विस्तृत व्यवस्था नहीं की गई है। इनके कारण बुद्धिवादी 
दाशंनिक से लेकर अपद गवाँर ग्रामीण तक सभी वर्गों के भारतीय, पाश्चात्य 
प्रजातन्‍तबादी संस्थाश्रों का ययेश और जीवन के समभी क्षेत्रों में, अनुभव कर सकते 
हैं। ( इन सब अधिकारों की विस्तृत व्याख्या अगले अ्रध्याय में की गई है ) 

निदेशक सिद्धान्त--राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों की व्यवस्था भी एक 
संविधान की विशेषता है क्‍योंकि आयरलेण्ड के संविधान को छोड़ कर संसार के 
किसी संविधान में हस प्रकार की धारणा का उल्लेख नहीं मिलता है | मूलाधिकारों 
से सम्बन्धित प्रावधानों में उन बातों का उल्लेख किया गया है जो राज्य को नहीं 
करनो चाहिये, परन्तु राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों से सम्बन्धित प्रावधानों में 
उन बातों का उल्लेख दे जिनके करने का राज्य को प्रयत्न करना चाहिये। मूला- 
घिकारों का सम्बन्ध. राजनेतिक प्रजातन्त्रवाद से हे श्रौरु राज्य के निदेशक सिद्धान्त 
समान महत्व बाले आथिक प्रजातन्त्रवाद का परिपोष॑ंण करते हैं। संविधान के चठुर्थ 
भाग में इन नींतियों का वर्णन किया गया है श्रोर देश के केन्द्रीय तथा प्रान्तीय 
प्रशासन में इनका पालन आवश्यक घोषित किया गया है | संविधान के तत्सम्बन्धी 
अनुच्छेदों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि विधि-निर्माण में इन सिद्धान्तों का 
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प्रयोग राज्य का कर्तव्य होगा। परन्तु निदेशक सिद्धान्त न्यायालयों द्वारा प्रबतंनीय 
नहीं हैं | इन सिद्धान्तों में राज्य को एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का 
आदेश दिया गया है जिसमें सभी नागरिकों को सामाजिक, आथिक तथा राजनेतिक 
न्याय प्राप्त हो, जिसमें विशेष रूप से सभी नागरिक, स्त्री तथा पुदष, जीविकोपाजन 
के यथेष्ट साधनों ओर धन के उचित वितरण, समान काय॑ के लिये समान पारिश्रमिक, 
स्वास्थ्य-संघारण तथा शोषण से रक्षा, आदि अधिकारों का उपभोग करते हों। 
इसके अतिरिक्त राज्य को अधिशासन तथा न्यायपालिका के प्रथक्‍्करणु तथा अ्रन्त- 
राष्ट्रीय शान्ति एवं सुव्यत्रस्था के वधन की दिशा में प्रयत्न करने का भी श्रादेश 
दिया गया है | ( राज्य के निदेशक सिद्धान्तों का विस्तृत विवरण भी अगले श्रध्याय 
में किया गया है। ) 

अस्पृश्यता का अन्त तथा पिछड़े हुये बर्गों का हित-रक्षण---संविधान 
के १७ व॑ अनुच्छेद में कहा गया हे कि अस्पृश्यता का अन्त किया जाता है ओर 
इसका किसी भी रूप में आचरण बजजित होगा | अ्रस्पृश्यता-जन्य किसी निर्योग्यता 
(0!84009) को लागू करना विध्यनुसार दर्डनीय अपराध होगा । इसका श्रर्थ 
यह हुआ कि देश के किसी भी भाग में, किसी भी रूप में अ्रस्पृश्यता प्रचलित नहीं 
रद सकती ओर इस प्रकार हमारे अतीत के एक मद्दान्‌ू अभिशाप का सदा के लिए 
अन्त दो गया है। संविधान में देश की पिछड़ी हुई जातियों के लिये भी, जो शिक्षा 
के अमाब तथा अन्य अ्रसमथंताओं के कारण देश के वर्तमान प्रजातन्त्रास्सक शासन 
में उचित भाग नहीं ले सकती हैं, विशेष प्रावधान किये गये हैं। अनुसूचित क्षेत्रों 
अथवा अनुसूचित जातियों के शासन में उनका सहयोग प्राप्त करने के लिये विशेष 
प्रबन्ध किया गया है और जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र अथवा जातियाँ स्थित हूँ 
उनके राज्यपालों अथवा राजप्रमुखों ओर भारत के राष्ट्रपति को उनके कल्याण- 
वर्धन का विशेष उत्तरदायित्व सॉंपा गया है। संविधान में कद्दा गया है कि गण- 
राज्य की स्थापना के समय से दस वर्ष तक लोकसभा तथा राज्यों की विधान सभाश्रों 
में अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों के लिये एक विशेष पदाधिकारी भी होगा 
जिसकी नियुक्ति स्वयं राष्ट्रपति किया करेगा ओर जो इन जातिग्नों के लिये किये गये 
अभिरक्षणों से सम्बन्धित प्रश्नों की जाँच पड़ताल करेगा । 

शासन का सांसद स्वरूप---अ्रधिशासन ब्यवस्था के दृष्टिकोण से हमारे 
संविधान में इद्चलेण्ड तथा अन्य अधिराज्यों की सांसद प्रणाली (६0 7०77५ 
5५8४(८॥७) का अनुकरण किया गया हे | संयुक्त राज्य अ्रमरीका को अश्यक्षात्मक पद्धति 
(?7८४ं०९०४४०७] 8४४0८7०) का नहीं। सांसद शासन बह द्वोता है जिसमें अ्रथ्रि- 
शासी वर्ग, श्रर्थात्‌ मन्त्रिमएडल प्रत्यक्षरूप से लोकसभा के प्रति, परन्तु शन्तत; जनता 
के प्रति उत्तरदायी होता है। इस प्रणाली की मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित हैं...« 
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(१) राज्य का प्रधान शौमोमात्र होता है; उसकी शक्तियाँ आंस्तबिक नहीं होतीं 
(२) वास्तविक अ्रधिशासी शक्ति विधानमणंडल के नेताओं द्वारा निर्मित मन्त्रिमएडल 
में निद्दित होती है; (३) मन्त्रिमएडल के सदस्थ विधान समा के संदस्य होते हैं तथा 
उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं; और (४) मन्त्रिमए्डल को विधानमएडल का विलयन 
कर जनमत से अपील करने का अ्रधिकार होता है। इसके विपरीत अ्रध्यन्षात्मक 
पद्धति में अधिशासन के पदर्धारण-काल पर विधाममंण्डल का कोई नियन्त्रण नहीं 
होता | उसका जीवनकाल पूर्व निश्चित रहता है ओर बह अ्रपनी नीति के लिये 
किसी के प्रधि उत्तरदायी नहीं होता | यह पद्धति विधायी तथा श्रधिशासी शक्तियों के 
पृथककरण पर आधारित होती है। इसमें श्रध्यक्ष की शक्तियाँ वास्तविक हीती हैं, 
उसके मन्त्री सेवक मात्र होते हैं ओर अध्यक्ष तथा उसके मन्त्री विधानमण्डल के 
सदस्य नहीं होते। इतना समझ लेने के पश्चात्‌ अ्रपने नये संविधान पर दृष्डिपात 
करने पर हम देखेंगे कि यद्यपि शक्ति तथा मर्यादा में हमारे गणराज्य का अ्रध्यक्ष 
( राष्ट्रपति ) संयुक्त राष्ट्र श्रमरीका के अध्यक्ष से कम नहीं है, तथापि वास्तव में 
यह समानता केवल वाद्य है, वास्तविक नहीं । हमारा राष्ट्रपति श्रमरीका के श्रध्यक्ष 
की भाँति स्वतन्त्र तथा अनुत्तरदायी नहीं है। वह इज्लेण्ड के सम्राट की माँति, 
वैधामिक प्रधान मात्र है। अमरीका में प्रधान मन्त्रिमशडल का सश्वालन करता 
है, भारत में मन्त्रिमण्डल प्रधान का सश्चालन करेगा | श्रमरीका के मन्त्री सचिव मात्र 
दोते हैं, वें विधानमण्डल के सदस्य भी नहीं होते। हमारे मन्‍्त्री लोकसभा के सदस्य 
तथा उसके प्रति पूर्णरूप से उत्तरदायी हैं। अतएव हमारे संविधान में अधिशासी 
तथा विधायी प्रकार्यों का एकीकरण मिलता है। यहाँ शासन की समस्त प्रशासी, 
विधायी तथा श्रा्थिक नीति का उत्तरदायित्व मन्त्रिमएडल पर है | मन्त्रिमएडल तभी 
वक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसको लोकसभा का बिश्वास प्राप्त है | 
इस प्रकार भारतीय संविधान सांसद पद्धति की स्थापना करता है। परन्तु साथ दी 
संविधान में कुछ ऐसी धारायें हैं जो अध्यक्षात्मक प्रणाली में पाई जाती हैं और 
सांसदपद्धति में नहीं होना चाहिये; उदाहरणार्थ राष्ट्रपति या राज्यपाल श्रथवा 
राजप्रमुल विधानमण्डल द्वासा पास किसी बिल को फिर से उसके विचारार्थ बापस 
मेज सकते हैं। राष्ट्रपति को संसद में सन्देश भेजने का भी अधिकार दिया गया हे 
जो सांसद पद्धति के विरुद्ध हे । 

सबतल कंन्द्रीय शासन तथा संघ राज्य --शासन की शक्तियों के विभाजन 
के दृष्टिकोण से अपने संविधान की व्याख्या करने पर दम देखते हैं कि वह संयुक्त- 
राष्ट्र भ्रमरीका के संविधान की भाँति संघास्मक है, ब्रिटेन श्रथवा फ्रांस की भाँति एका- 
स्मक नहीं। संधात्मक शासन उसे कद्दते हें जिसमें सम्पूर्ण शासम शक्ति संविधान 
द्वारा केन्द्रीय शासम तथा उसके विभिन्न अंगों के शासन के बीच बिभाजित रहती 
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है। अ्रतएव यह एक प्रकार की द्वैघ शासन-पद्धति होती है। परन्तु एकात्मक शासन 
में सम्पूर्ण शक्ति केन्द्र में स्थित होती है। संघात्मक शासन के भी कई प्रकार हें, 
कोई संघ सबल दवोते हैं, कोई दुर्बल | उदाइरण के लिये अमरीका अ्रथवा आस्ट्रे - 
लिया के संघ राज्य दुर्बल कह्टे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ अवरशिष्ट शक्तियाँ (८डत7- 
877 00५८3) राज्यों श्रथवा श्रंगों में निद्चित मानी गई हैं। इमारे संविधान में 
सम्पूर्ण अधिशासी एबं विधायी भ्रवशिष्ट शक्ति संघीय शासन को सौंप दी गई है | 
समवर्ती सूची (०07८प7०7८॥६ ]80) के विषय में भी संघ-संसद द्वारा निर्मित कानूनों 
को राज्यों के विधान-मण्डलों द्वारा निर्मित कानूनों पर प्राथमिकता तक प्रधानता दी 
गई हे। वास्तव में हम अपने केन्द्रीय शास्न को इतना सबल बना देना चादइते हैं 
कि प्रणाली द्वेध होते हुए भी देश की एकता के लिये आवश्यक सभी मूल विषयों में 
समानता बनी रहे | अमरीकी उदाइरण के विपरीत हमारी प्रणाली द्वेघ होगी, परन्तु 
नागरिकता सारे संघ में एक ही होगी | सम्पूर्ण मारत के लिये केवल एक नागरिकता 
की ही व्यवस्था की गई है। इसका अर्थ यह है कि भारतीय संघ की नागरिकता और 
राज्यों की नागरिकता अलग-अलग नहों होगी | प्रत्येक भारतीय को, वह चाहे जिस 
राज्य का निवासी क्‍यों न हो, नागरिकता के समान अधिकार प्राप्त हैं। संयुक्त राज्य 
अमरीका की भाँति हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। इसके अ्रति- 
रिक्त अमरीका में प्रत्येक राज्य को अपना संविधान स्वयं निर्माण करने का अधिकार 
है, परन्तु भारत के राज्यों को यह अधिकार नहीं दिया गया है। यहाँ केन्द्र तथा 
राज्यों के शासन की एक द्वी सविधान में व्यवस्था की गई है जिसके बाहर कोई पक्ष 
नहीं जा सकता और जिसके भीतर दोनों को कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार 
हमारे संविधान-निर्माताओ्रों ने देश में एक आश्चयंजनक राजनेतिक एकता उत्पन्न 
कर दी है। सबसे अधिक श्राश्चर्य की बात तो यह है कि इन सब श्रंगों के कानून 
समान द्वोंगे, न्‍्याय-व्यवस्था समान होगी ओर शासन तथा प्रशासन की प्रणाली समान 
होगी। श्रोर यदि राष्ट्रपति संकटकाल को घोषणा कर दे तो संध के हाथ में इतने 
अधिकार आ जाते हैँ कि सरकार का स्वरूप ही संधात्मक न रहकर एकात्मक हो 
जायगा | इस प्रकार हमारे संविधान में संघात्मक पद्धति के अन्तगंत स्थानीय विभि- 
प्लताओं और द्वितों की व्यवस्था करते हुए; देश की अधिकतम राजनेतिक एकता का 
सुनिश्वयन किया गया है। सबल केन्द्रीय शासन की व्यवस्था आधुनिक संघ- 
'राज्यों की श्रवश्यम्भावी प्रवृत्ति के अनुकूल भी है। स्वयं श्रमरीका में भी हसी प्रवृत्ति 
का विकास द्वी रहा हे। 

बयस्क मताधिकार---प्रजातन्त्रवाद में जनता का विश्वास उत्पन्न करने के 
उहूं श्य से वयस्क मताधिकार का सिद्धान्त अपना कर हमारे संविधान ने श्रत्यधिक 
साइस का प्रदर्शन किया है । निकट अ्रतीत के अनुभवों के दश्कोण से अपने संविधान 
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के वयस्क मताधिकार सम्बन्धी प्रावधानों की परीक्षा करने पर॑ इमें श्राश्वय होता है 
कि हमें कितनी अ्रधिक स्वतन्त्रता दे दी गई है। इमारे देश के इतिहास में पहले 
कभी इतनी स्वतन्त्रता नहीं दी गई थी। १६६५ के सुधार कानून के श्रन्तगंत भी 
केबल १४ प्रतिशत भारतीयों को मताधिकार प्राप्त था। श्रब नये संविधान के अ्रन्तगंत 
देश का प्रत्येक नागरिक, स्नी अथवा पुरुष, जिसकी अवस्था २१ वर्ष से अधिक हे, 
परन्तु जो अनियास, मानसिक विक्षेप, अपराध अथवा अवेध भ्रशचार के कारण 
निर्योग्य नहीं प्रमाणित हो चुका हे, धमं, जाति श्रथवा वर्ण के मेदभाव बिना, लोक- 
सभा और प्रान्तीय विधानमण्डलों के निर्वाचनों फै लिये मतदाता होने का अधिकारी 
है। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिकायें ववस्क मताधिकार के आधार पर जनता 
द्वारा निर्वाचित विधानमण्डलों के प्रति पूणंतया उत्तरदायों होगी । 

साम्प्रदायिक निवोचन ज्षेत्रों का अन्त--नये संविधान ने सम्प्रदायवाद का 
समूल अन्त करने का प्रयत्न किया है। इसने सामान्य तथा साधारण-मताधिकार की 
प्रतिष्ठा कर जनता के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया है । सन्‌ १६०६ ई० 
से मुसलमानों, सिखों, एंग्लो-इण्डियनों, भारतीय ईसाइयों आदि को उदारतापूर्वक 
प्रथक निर्वाचन ज्षेत्र दिये जा रदे थे। नये संविधान ने इनका अन्त कर दिया है | 
पृथक निर्वाचन ज्षेत्रों के कारण भारत कभी एक द्वोकर अंग्रेजों का विरोध नहीं कर 
पाया। इसके कारण हमारे राजनेतिक तथा सामाजिक जीवन में गहरी फूट पंड़ु गई 
जो अन्त में पाकिस्तान के रूप में प्रतिफलित हुई। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की यह 
“विभाजन नीति? हिन्दुओं तथा मुखलमानों, ओ्रोर हिन्दुओं तथा सिखों तक को सम्मि- 
लित विचार, अ्रतुभूति अथवा जीवन-यापन का अवसर नहीं देती थी। साम्प्रदायिक 
निवाचन क्षेत्रों के कारण उतन्न हंने वाली कलद् भारत की राष्ट्रीय एकता को पक्के 
पर धक्का लंगा रही थी। नये संविधान ने उन सारे विशेषाधिकारों का शर्त कंर 
दिया है जिनके कारण भारतवासी इस प्रकार की कलइपूर्ण साम्प्रदायिक संकीर्णताओं 
में उलम रहे थे। परन्तु पिछढ़े हुये वर्गों की उनके वतंमान निम्न स्तर से उठाने 
तथा उनमें सामाजिक एवं राजनतिक जांग्रति उत्पन्न करने के उदह श्य से उनकें लिये 
अस्थायो रूप से दीर्धानुपात तथा विशेषाधिकारों की व्यवस्था की गई है। संम्प्रदांयिकतां 
हमारे प्रगति-पथ की सबसे बड़ी दकावंट थी ओर बिना इस श्रमिशाप का अन्त किये 
सुहृद नींवो पर रष्टीय एकता की स्थापना सम्भव नहीं थी । 

सर्बल तथा समन्वित न्‍्यायपालिकॉ--नये संबिधान में मारंत के इतिहास 
में अभूत॑पूवं, सबल, स्वतन्त्र तथां समन्वित न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। 
सन्‌ १६३५ ई० के कानून द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय राष्ट्रवादी इड्ठिंकोणं से 
नितास्त असन्तोष॑कर थां। उसे अपने निणयों के विरुद्ध इसेलेंएंड की प्रिवी कौंसिश 
में श्रपीलें रोंक सकने का अ्रधिकार नंदों था ओर संवैध्षनि् विंषयीं में भौ उसका 
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क्षेत्राधिकार पुनरीक्षण (3०८७)) से मुक्त नहीं था। देश में व्यवद्ार तथा दण्ड 
न्याय (टांसी 870 ठगंयांप७] ४४४८८) की व्यवस्था से भी उसका विशेष 
सम्बन्ध नहीं था | परन्तु अब हमने संविधान के एक सच्चे संरक्षक तथा सब प्रकार 
की विधियों के लिये, ओर भूतपूर्व देशी राज्यों सहित सारे देश के लिये, एक वस्त॒ुतः 
स्व॒तन्त्र सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की है | श्रव राज्यों के मध्य विवादों के निर्णय, 
नागरिकों के मूलाधिकारों के श्रभिरक्षण ओर सब प्रकार के संवेधानिक, व्यवद्दार तथा 
दण्ड विवादों (लंशं! बाते ८"ंप्मांत०] १8४00८८४) के लिये भारत के सर्वोच्च 
न्यायालय की स्थापना की गई है। इस न्यायालय के अ्न्तगंत विभिन्न राज्यों में स्थित 
' उच्च तथा अधीन न्यायालयों की एक समन्वित पद्धति है जो सम्पूर्ण देश में समान 
विधियों की व्यवस्था करेगी । 

आपातकालीन प्रावधान--हमारे संविधान की एक अन्य मददत्वपूर्ण विशे- 
षता यद्द है कि इसके आपात-कालीन प्रावधान सरलतापूर्वक इमारी संवैधानिक 
व्यवस्था तथा उसके प्रकार्यों का पूरा स्वरूप बदल सकते हैं | अपात-काल में सम्पूर्य 
संघीय शासन इस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है मानों वह आरम्म से दी 
एकात्मक रहद्दा हो | संविधान के ३५२ वें अनुच्छेद के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा आपात- 
काल की घोषणा होते द्वी पूरा चित्र बदल जाता है ओर केन्द्रीय शासन को समस्त 
विधायी तथा अधिशासी प्रकार्यों के प्रयोग की शक्ति प्राप्त दो जाती है। समन्बित 
प्रशासन तथा सबल केन्द्रीय शासन के अभाव में इस प्रकार की सुविधा अ्रसम्भव हो 
जाती | आपातकालीन प्रावधानों ने इस बात का सुनिश्चयन कर दिया है कि साधा- 
रणतया प्रशासन-शक्ति केन्द्र तथा विभिन्न श्रंगों के बीच विभाजित रद्देगी, परन्तु आव- 
श्यकता पड़ने पर सारे प्राधिकार केन्द्रित करके संयुक्त मोर्चा उपस्थित किया जा 
सकता हे । 

संशोधन की सरल विधि--ओऔर अन्त में, हमारे संविधान की एक विशेषता 
यह है कि इसमें एक परिवर्तनशील संघ राज्य (6.009]2 400०7४४४०॥) की 
व्यवस्था की गई हे । साधारणतया यह अनुभव किया गया है कि राजनेतिक दल- 
बन्दी के परिणामस्वरूप द्ोनेवाले संकी्ण तथा अरवाँछनीय परिवर्तनों से संविधान का 
अमभिरक्षण करने के लिये शक्तियों का विभाजन आवश्यक है| और इसी कारण 
संसार के अधिकतर संघीय संविधान अपरिंवतनशील (74870) हैं । परन्तु अ्रपरिवर्तन- 
शीलता और विधिवाद ([229]877) की कठिनाइयों के निवारण में इमारा संविधान 
आस्ट लिया से भी आगे है | उपरोक्त द्वोनों दोषों को कम करने के लिये इसमें निम्न- 
लिखित उपायों से काम लिया गया है:---(१) समवर्ती विषयों की एक लम्बी यूची 
(३) कुछ ऐसे प्रावधान जो उस समय तक मान्य रहेंगे जबतक लोकसभा विधि द्वारा 
उनका बिखंणडन न करे; (३) कुछ परिस्थितियों में लोकसभा को राज्य-बविषयों पर 
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भी विधि-निर्माण का पूर्ण प्राधिकार; ओर (४) संविधान के संशोधन की सरल 
व्यवस्था । कुछ अपवादों के श्रतिरिक्त सभी प्रकार के संवेधानिक संशोधन, विषेयकों 
के रूप में, लोकसभा के किसी भी आगार में प्रस्तुत किये जा सकते हैं श्रोर दोनों 
आगारों में उनकी पूर्ण सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित सदस्य संख्या के दो- 
तिद्दाई बहुमत द्वारा स्वीकृत होकर राष्टपति की श्रनुमति पाने पर मान्य हो जाते हैं। 
भारतीय परिस्थिति को देखते हुये यद्द आवश्यक भी था। पं० नेहरू चाइतेथे कि 
संविधान यथासम्मव ठोस तथा स्थायी हो, फिर भी उन्होंने उसे परिवर्तनशील बनाने 
का यथासम्मव प्रयत्न किया | वे सममते थे कि व्यवस्था अपरिवर्तनशील तथा 
स्थायी हो जाने से देश का विकास----एक जीवित, शक्तिपूर्ण तथा परिवर्तनशील राष्ट्र 
का विकास--रुक जाने की संभावना है.। इसीलिये तो हमारे संविधान में, जो सम्भ- 
यत: संसार का सबसे अधिक विस्तृत लिखित संविधान है, सभी प्रकार की सम्भा- 
बनाओं की व्यवस्था करते हुये, आवश्यकतानुसार सरल संशोधन की व्यवस्था भी कर 
दी गई है। हमारा संविधान एक लिखित संविधान है, ओर लिखित संविधान स्व- 
भावत: अपरिवर्तनशील द्वोते हैं। तथापि हमारा संविधान उतना ह्वी परिवर्तनशील 
है जितना स्वयं इद्धलैण्ड का। 

निष्कपे--भारतीय संविधान की (उपरोक्त विशेषताओं के श्रध्ययन के पश्चात्‌ 
हम यह कद सकते हैं कि इमारा नया तंविधान भारत में एक प्रजातन्द्वात्मक राज्य 
की स्थापना करता है जिसके परिणामस्वरूप भारतीय जनता को अपने शासन के 
प्रत्येक क्षेत्र में तथा प्रत्येक स्तर पर, गाँव, ज़िला, राज्य ओर केन्द्र में, अपने नागरिक- 
अधिकारों के प्रयोग का अवसर मिलता रददेगा। परन्तु इस परिस्थिति के परिणाम 
स्वरूप इमारी राजनेतिक व्यवस्था में राष्टीय एकता और सुरक्षा के लिये घातक 
अराजकतापूण दलबन्दो उत्पन्न होने की आशंका भी है | किसी भी प्रकार के प्रतिनिधि 
शासन को कायान्वित करने के लिये संगठित दलबन्दी आवश्यक द्दोती है। परन्तु 
राजनतिक जागति के क्षेत्र में भारत अभी पाश्चात्य देशों से बहुत पीछे हे । श्रतएव 
यदि हमारे यहाँ भी फ्रांस की भाँति अनेक छोटे-छोटे दल उत्पन्न हो गये, और वर्तमान 
प्रवत्तियों को देखते हुये इसकी यथेष्ट सम्भावना भी है, तो इसका परिणाम अ्राजकता 
ही होगा | संगठन की स्वतन्त्रता का इमारे देश में सरलतापूर्वंक दुरुपयोग किया जा 
सकता है और सारा देश विरोधी वर्गों में विभाजित हो सकता है। निद्दित स्वार्थ 
परिस्थिति को ओर अधिक विषम बना देने की क्षमता रखते हैं ओर तंब स्वाभाविक 
देशप्रेम का स्थान कटुता ओर क्रोध ले लेंगे। श्रपने दल के संकुचित स्वार्थ के लिये 
ओछे राजनीतिश सम्पूर्ण देश के हितों का बलिदान कर सकते हैं। अंतणव इस 
समय हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य इस प्रकार की विश्वंखलात्मक प्रवत्तियों से देश की 


रजा करना हे | हे दलील 


इचन 
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मूलाधिकारों का प्रतिपादन प्रत्येक लिखत सविधान का एक मुख्य अद्ज 
दोता हे। इन अधिकारों को उच्च आदर्शा की पवित्र घोषणा माना जाता है। इन्हीं 
को केन्द्र मान कर राज्य की नीतिं का निर्माण किया जाता है शोर इनका श्रतिक्रमण 
द्ोने पर न्याय की शरण ली जा सकती है। कुछ लोगों की धारणा द्दे कि किसी 
राज्य के संविधान को किसी युग विशेष के राजनेतिक अथवा सामाजिक आदर्शा के 
भीतर बाँध देना उचित नहीं है। मूलाधिकांरों की घोषणा विधान मण्डल की शक्तियों 
को उलमन पेदा कर देने वाली सीमाश्रों' में बाँध कर अनेक कानूनों के अ्रमान्य 
घोषित कर दिये जाने की सम्भावना उत्पन्न कर देती है। कानून तो राजनेतिक 
परिस्थिति की सामयिक आवश्यकताश्रों के अनुसार बनाये जाते हैं; उन्हें अधिकारों 
की घोषणा के श्रधीन कर देना अनुचित है। सेद्धान्तिक घोषणायें स्वयं अपना कोई 
महत्व नहीं रखती, उन्हें कार्यान्वित करने के लिये इच्छा-शक्ति और साधनों का 
अस्तित्व आवश्यक हे। परन्तु श्राज के थुग में इस धारणा के बहुत थोड़े समर्थक 
मिलते हैं और श्रधिकारों की घोषया संविधान का एक वॉउनीय श्रद्भ समकी जाती 
हे। मूलाधिकार सदा न्यायाधीश, अ्रधिवक्ता, प्रशासक तथा नागरिकों को इस बात 
को याद दिलाते रद्दते हैँ कि कुछ बातों की प्रतिष्ठा करना तथा कुछ से दूर रइना 
अनिवार्य दे । इन अधिकारों की घोषणा जन कल्याण के लिये आवश्यक होती है । 
जनता ओर शासन दोनों ही संविधान द्वारा प्रत्याभूत अधिकारों का श्रपेक्षाकृत भ्रधिक 
सम्मान करते हैं। ओर भारत तो प्रजातन्त्रात्मक प्रयोग की पहली यात्रा पर निकला 
है अत: उसके लिये संबिधान में इन अ्रधिकारों का उल्लेख और भी अ्रधिक 
आवश्यक था। 

संयुक्त राष्ट्र श्रमरीका, जमंनी, जापान, आयरलेंड, रूस आदि श्रनेक देशों 
के संविधानों में मूलाधिकारों की व्यवस्था की गई है, तथापि भारत के समान व्यापक 
तथा विस्तृत व्यकस्था कहीं नहीं मिलती | तानाशाई। देशों में, युद्ध के अबसर पर 
प्रजातन्त्र राज्यों में, ओर ब्रिटिश शासनकाल के अरन्तगंत स्वयं इमारे देश में किस 
प्रकार सारे मानवीय अ्रधिकारों का अपहरण किया गया, हम यह नहीं भूले हैं और 
इस दुःखद अनुभव के संदर्भ में हमारा संविधान में छह मुलाघिकारों की विस्तृत 
व्यवस्था करने का आग्रद्द स्पष्ट रूप से समझा जा सकता द्वे। इसके अ्रतिरिक्त, एक 
वास्तविक प्रजातन्‍्त्र में समी नागरिकों के लिये उन मूल स्वतन्त्रताश्रों की प्रत्याभूत्रि 
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आबश्यक दे जो जीबन की परिस्थितियों में समता उत्पन्न कर अपने सब नागरिकों के 
लिये मानवीय व्यक्तित्व के पूर्णतम विकास का अवसर प्रदान कर सकें। विधान 
मण्डलों की कानून बनाने की शक्ति पर नियन्त्रण झ्रावश्यक है, अन्यथा वे कभी भी 
इन अधिकारों के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकते हैं | इसके अतिरिक्त, यह भी आवश्यक 
हे कि संविधान प्रारम्म द्ोने से पूवं निर्मित सब विधियाँ उस मात्रा तक अमान्य 
समझी जाये जद्ाँ तक वे मूलाधिकार सम्बन्धी प्रावधानों के प्रतिकूल हैं। दमारे 
संविधान में ऐसी ही व्यवस्था की गई हे । 

अपने संविधान में उल्लिखित मूलाधिकारों की विवेचना करते हुये हम देखते 
हैं कि इन अधिकारों की सूची वास्तव में बड़ी व्यापक हे । इन मूलाधिकारों को 
निम्नलिखित ७ बर्गों में विभाजित किया गया है :--(१) समताधिकार; (२) 
स्वातन्व्याधिकार; (३) शोषणश-वर्जक अधिकार; (४) धर्म-स्वातन्त््य का अ्रधिकार 
(४) सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार; (६) साम्यत्तिक अधिकार; ओर (७) 
संवधानिक उपचाराधिकार। अब हम इन अ्रधिकारों की अ्रलग-श्रल्ञग व्याख्या 
करेंगे | 

समताधिकार-.-संविधान के अ्रन्तगंत सबसे पहला और सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण समता का मूलाधिकार दे । इसमें विधि के समक्ष समता का अ्रघिकार, 
धर्म, मूलवंश, जाति अ्रथवा लिंग के आश्वार पर विभेद न किये जाने का अधिकार, 
राज्याधीन नियुक्तियों में अवसर-समता, अ्रस्पृश्यता का अन्त तथा पनिक अ्रथवा 
शक्षिक उपाधियों के अतिरिक्त श्रन्य सब प्रकार की उपाधियों का श्रन्त, आदि मूला- 
घिकार सम्मिलित हैं | विधि के समक्ष समता का अर्थ यह है कि सभी नागरिक 
कानून की दृष्टि में समान हैं ओर सब को समान रूप से कानूनों का संरक्षण प्रात 
द्वोगा | धर्म, जाति अथवा लिंग या जन्म के आधार पर बिभेद न किये जाने के अ्रधि- 
कार का अभिप्राय यह है कि इन बातों के आधार पर राज्य द्वारा नागरिकों में किसी 
प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायेगा | राज्य द्वारा प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार 
प्रदान किया गया है कि वह दुकानों, सावंजनिक भोजनालयों, सावंजनिक मनोरंजन 
के स्थानों तथा कुओं, तालाबों आदि सावंजनिक समामम के स्थानों में बिना किसी 
बाधा के प्रवेश कर सकता दे। राज्याधीन नियुक्तियों में 


छ 


में अवसर-समता का श्र्थ है 
कि ,धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं किया 
जायेगा। संविधान ने अरस्पृश्यता का भी अन्त कर दिया है ओर इस प्रकार समाज 
के छुआहछूत के कलंक को दूर करने की चेशा की गई है| अगर कोई मनुष्य किसी दूसरे 
पर अस्पृश्यता के आधार पर रोक टोक लगावेगा तो वह्द राज्य द्वारा दण्डित होगा । 
श्रन्त में, सैनिक तथा साहित्यिक योग्यता के उपह्ारस्वरूप उपाधियों को छोड़ कर झ्नन्य 
सब प्रकार की उपाधियों का निषेध करके सामाजिक समानता स्थापित करने की चेह्डा 
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की गई है तथा विदेशियों द्वारा भारतीय राजद्रोहियों को प्रलोभन देने की प्रवृत्ति का 
श्रन्‍्त किया गया है। यद्यपि संविधान में यह कद्दा गया है कि सावंजनिक संस्थाओं 
के द्वार सबके लिये खुले रहेंगे, परन्तु शासन स्त्रियों तथा बच्चों के लिये विशेष व्यबस्था 
* कर सकता दे। इसो प्रकार यद्यपि राज्याधीन नियुक्तियों में सबके लिये श्रवसर-समता 
होगी तथापि “राज्य को यह अधिकार है कि वह्द पिछड़े हुये किसी नागरिक बर्ग के 
पक्त में, जिसका प्रतिनिधित्व राज्य के विचार में राज्याधीन सेवाश्रों में पर्याप्त नहीं 
हे, नियुक्तियों अथवा पदों के आरक्षण के लिये प्रावधान कर सके |?” २ जून सन्‌ 
१६५१ ई० को लोकसमा द्वारा स्वीकृत संविधान के एक संशोधन में राज्यों को किसी 
सामाजिक अथवा शिक्षासम्बन्धी क्षेत्र में पिछड़े हुये नागरिक वर्ग अ्रथवा अनुसूचित 
जाति श्रथवा जनजातियों की उन्नति के लिये आवश्यक विशेष प्रावधान बनाने की 
अनुमति दे दी गई हे। राज्य को यह भी अधिकार है कि वह किसी नौकरी के लिये 
निवास-सम्बन्धी योग्यता निर्धारित कर सके | ओर यदि किसी कानून के द्वारा यह 
प्रबन्ध हे कि किसी धार्मिक या साम्प्रदायिक संस्था के पदाधिकारी किसी विशेष धर्म 
या सम्प्रदाय के द्वीं, तो ऐसा कानून समता के अधिकार का विरोधी नहीं माना 
जायेगा | 

उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट हे कि समता के अधिकार के पीछे जो मूल 
सिद्धान्त है उसका उई श्य समता के सुनिश्चयन के साथ-साथ विषमता का निवारण 
भी है। परन्तु समाजवादी श्रालोचकों का कहना है कि आथिक समता के अभाव में 
यह सारी व्यवस्था निरथंक है। हमारे पृ जीवादी तथा स्वार्थी समाज में विधि के 
समक्षु समता एक अप्राप्य आदर मात्र है, क्योंकि प्रो० लास्‍्की के शब्दों में “अ्रमीरों 
के लिये एक कानून द्वोता है ओर गरीबों के लिये दूसरा |? जिस समाज में सामाजिक 
एवं आ्राथिक विभिन्नताओ्रों के कारण कुछ लोगों को श्रन्य लोगों के जीवन पर श्रनुचित 
दबाव डालने की सुविधा रहती है, वहाँ निम्न स्थिति वालों के लिये वास्तविक अ्रव- 
सर-समता की कोई सम्भावना नहीं हो सकती है। लासस्‍्की का मत है कि “मसाम्पत्तिक 
श्रसमानतायें तथा वास्तविक समता दो विरोधी वस्तुयें हैँ, क्योंकि गरीब श्रपनी गरीबी 
के कारण न्यायालयों से न्याय नहीं प्राप्त कर पाते हैं और अ्रमीर अपने गरीब 
पड़ोसियों को मुक्नदमेबाजी की दीर्घ प्रक्रिया में कुचल डालते हैं7।” 

स्वतन्त्रता का अधिकार- समता के अ्रधिकार के पश्चात्‌ संविधान में 
व्यक्तिगत स्वातन्त्रय से सम्बन्धित अधिकार दिये गये हैं। संविधान में यह कद्दा गया 
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है कि सब नागरिकों को भाषण तथा लेख की स्वतन्त्रता, शान्तिपूवंक और बिना 
इथियार सभा करने की स्वतन्त्रता, समुदाय श्रथवा संघ निर्माण की स्वतन्त्रता, भारत 
के समस्त राज्यत्षेत्र में बे रोक-टोक घूमने की स्वतन्त्रता, भारत राज्यक्षेत्र के किसी 
भाग में निवास करने ओर बस जाने की स्वतन्त्रता, सम्पत्ति के अजन, संधारण श्रोर 
व्यय करने की स्वतन्त्रता तथा कोई व्यवसाय, वुत्ति, वाणिज्य अ्रथवा व्यापार करने 
की स्वतन्त्रता होगी। परन्तु यई अधिकार निरकुश नहीं है, क्योंकि इन स्वतन्त्रताश्रों 
पर जनह्वित में राज्य द्वारा कोई उचित प्रतिबन्ध लगाने पर कोई अवरोध नहीं है | 

भाषण तथा अभिव्यक्ति को स्वतन्त्रता श्रपमान-लेख, अ्पम।न-वचन, मान- 
हानि, राजद्रोइ, शिष्टता या शील पर आघात, अथवा राज्य की सुरक्षा या उसके 
आधार को जजंर करने वाली किसी बात से सम्बन्धित किसी विधि के बनाने में राज्य 
के लिये $कावट नहीं दोगी। भाषण तथा लेख की स्वतन्त्रता से सम्बन्धित उपरोक्त 
प्रतिबन्धों का उल्लेख संविधान के १६ वें श्रनुच्छेद के दुसरे भाग में किया गया है | 
परन्तु जून सन्‌ १६५१ ई० में लोकसभा ने इस अनुच्छेद में कुछ संशोधन किये हैं 
जिनके अनुसार कोई विधान-मण्डल, आवश्यकता पड़ने पर, विदेशो राज्यों के साथ 
मेत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने एवं सावंजनिक अब्यवस्था तथा अपराधों के प्रोत्साहन 
से सम्बन्धित विषयों में अभिव्यक्ति-स्वातन्त््य पर संगत प्रतिबन्ध लगाते हुये बिधि- 
निर्माण कर सकता है| इस संशोधन के कारण जनता में यह भावना फेल गई है कि 
भारत सरकार ने अ्रभिव्यक्ति-स्वातन्त्य के मृुलाधिकार का श्रतिक्रमण आरम्भ कर 
दिया है | परन्तु सरकारी पक्ष का कददना है कि यदह्द धारणा भ्रान्त है। संविधान में 
वर्शित अभिव्यक्ति-स्वातन्न्य के मूलाघिकार की शब्द-योजना कुछ ऐसी थी कि न्याया- 
लय हिंसा के प्रोत्साइन को भी, यदि वह राज्य की सुरक्षा-भज्ञ से सम्बन्धित न हो, 
दण्डनीय घोषित नहीं कर सकते थे | यद्द स्थिति वाँछनीय नद्दीं थी, अ्रतएवं संविधान 
का संशोधन करके इस अस्पश्टता को दूर कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उप- 
रोक्त संशोधन में दो अ्भिरक्षणों (४४८९७७7०५) की व्यवस्था भी की गई हे। 
संशोधन में संगत प्रतिबन्ध (८8807790]८ 7८8070007) शब्दों का प्रयोग किया 
गया है। “संगत” शब्द प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी कानून के विरुद्ध अपील करने का 
अधिकार देता हे ओर प्रत्येक प्रतिबन्ध से सम्बन्धित परिस्थितियों को देखते हुये कोन 
प्रतिबन्ध संगत है और कोन श्रसंगत, इस बिषय में सर्वोच्च न्यायालय का निर्य॑य 
अन्तिम होगा | दूसरे, विधि-निर्माय का यद्द विषय समवर्ती सूची में रखा गया हे, 
अतएव इस बात की कोई आशंका नहीं हे कि किसी राज्य का विधानमण्डल केन्द्रीय 
कानून के प्रतिकूल अपना कानून बना सके | 

इसी प्रकार समुदाय श्रथवा संघ बनाने की स्वतन्त्रता भी जनता के द्वित में 
संगत प्रतिबन्धों के लगाने में राज्य के लिये कोई दकावट नहीं उत्पन्न करती दे | 


३१६ भोरतीय राजनीति और शासन 
बे रोक-टोक घूमने की स्वतन्त्रता पर भी राज्य जन-स,मान्य के हित में श्रथवा किसी 
आदिवासी जाति के हित रखाथ, विधि-निर्माण द्वारा प्रतिबन्ध लगा सकता है। 
और श्रन्त में, किसी व्यवसाय, व॒त्ति, वाणिज्य अ्रथवा व्यापार के लिये आवश्यक 
व्यावसायिक अ्रथवा प्रौद्योगिक ((८०४॥८७)) योग्यताओं के निर्धारण में मी राज्य 
के लिए, किसी प्रकार की रुकावट नहीं है । 

संविधान के २०वें अ्रनुच्छेद में कद्दा गया है कि “कोई व्यक्ति किसी 
अपराध के लिए उस समय तक दोषी न ठद्दराया जायगा जब तक वह किसी ऐसे 
कानून का उल्लंघन न करे, जो अपराध करने के समय लागू था और न वद्द उससे 
. अधिक दण्ड का पात्र होगा जो उस अ्रपराध के करने के समय कानून द्वारा दिया 
जा सकता था |” इसके अतिरिक्त, कोई व्यक्ति स्वयं अपने विरुद्ध गवाद्दी देने के 
लिए बाध्य नहीं किया जायेगा ओर न एक ह्टदी अपराध के लिये एक से अधिक बार 
दगण्डित किया जा सकता है | आगे चल कर संविधान में कद्दा गया है कि “किसी 
व्यक्ति को अ्रपने प्राण अ्रथवा शारीरिक स्वतन्त्रता से विधि द्वारा नियत कार्य-प्रणाली 
को छोड़ कर श्रन्य किसी प्रकार से वश्चित न किया जायगा |” श्रोर अन्त में, राज्य 
किसी भी बन्दी किये गये व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों से अवगत किये बिना 
हवालात में नहीं रल सकता है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी वकील से परामर्श करने 
ओर उसके द्वारा प्रतिरक्षित होने का श्रधिकार होगा | प्रत्येक बन्दी व्यक्ति, बन्दी 
होने के समय से २४ घंटे के भीतर समीपतम मजिस्टू ८ के समक्ष उपस्थित किया 
जायगा और बिना मजिस्टू 2 की आशा-पत्र के इससे अधिक समय तक इवालात में 
नहीं रखा जा सकता है। परन्तु विदेशी शत्रुओं और उन नागरिकों के बन्दीकरण पर 
जो नज्षरबन्दी कानून के श्रन्तगंत पकड़े गए, हैं ऊपर वर्णित उयबन्ध लागू नहीं होते । 
निबारक अ्रवरोध ([0727८॥४(४४ए८ 6८६८०४४०४) के लिये निर्मित कोई कानून किसी 
व्यक्ति के ३ मांस से अधिक नज़रबन्दी का प्राधिकार उस समय तक नहीं दे सकता 
जब तक कि नज़रबन्दों के मामले में राय देने वाली समिति यह अआदेश न दे कि 
अधिक अ्रवरोध के लिये पर्याप्त कारण है। परन्तु लोकसभा कानून द्वारा इस प्रकार 
की व्यवस्था भी कर सकती है जिसमें कोई भी व्यक्ति निवारक श्रवरोध के किसी कानून 
के श्रन्तर्गत ३ मास से अधिक इवालात में रखा जा सकता है। लोकसभा को यह 
भी श्रधिकार है कि वह यह निश्चित कर दे कि अधिक से अधिक कितने काल के 
लिए. किसी व्यक्ति को नज़रबन्द किया जा सकता है। नक्षरबन्दों के मामत्ते में राय 
देने वाली समिति किसी नज़्रबन्द व्यक्ति के मामले की जाँच में जिस कार्थप्रंणाली 
का अनुसरण करती है, लोकसभा उसका भी नियमन कर सकती है। प्रत्येक नज्षर- 
बन्द-ब्यक्ति को अपने अवरोध के कारणों से श्रवंगंत दीने ओर श्रवरोध-आश 
के सिरुदध आवेदन करने का अधिकार हे। परन्तु अ्रगर सरकार यह सीचे कि कुछ 
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बातें लोक हित के बिरुद्ध दें तो वह इन्हें बतलाने को बाध्य नहीं हैं। भारतीय संसद्‌ 
ने २५ फरवरी सन्‌ १६४० को एक कानून पास किया हे जिसके द्वारा किसी भी 
व्यक्ति को देश की सुरक्षा अथवा शान्ति के लिए १ वर्य के लिए नज़रबन्द किया 
जा सकता है । 

भाषण स्वातन्ज्य की आलोचना करते हुये इम कद सकते हूँ कि यद्यपि 
भाषण, लेख तथा समुदाय अश्रथवा संघ निर्माण की स्वतन्त्रतायें शारीरिक स्वतस्त्रता 
के साथ-स।थ मूलाधिकारों के रूप में उल्लिखित की गई हैं, परन्तु इन पर अनेक 
अनावश्यक प्रतिबन्ध भी लगा दिये गये हैं। उदाइरण के लिये लोकसभा श्रथवा 
प्रान्तीय विधान-मणडल भाषण और लेख स्वातन्त्र्य पर प्रतिबन्ध लगाने वाले कानून 
केवल इतना कद्द कर बना सकते हैं कि दिंसात्मक न होते हुए भी इस प्रकार की 
स्वतन्त्रता से राज्य के अस्तित्व को आशंका है। यद्द एक श्रनावश्यक प्रतिबन्ध हे 
क्योंकि संवेधानिक उपायों के प्रयोग से शासन को उलट देने तथा संविधान तक को 
बदल देने का प्रत्येक नागरिक को पूर्ण अधिकार दोना चाहिए | इसी प्रकार 
शारोरिक स्वतन्त्रता को भी एक मुलाधिकार माना गया है। परन्तु प्रान्तीय विधान 
मण्डल कानून द्वारा किसी नागरिक को बिना श्रभमियोग सिद्ध किये ३ मांस के लिये 
ओर लोकसभा को अनुमति से इससे भी अधिक काल के लिये, कारागह में बन्द कर 
सकते हैं। आञालोचकों के मतानुसार पुलिस के लिये श्रवरोध का अभियोग बनाने 
के लिये तीन मास का समय भी आवश्यकता से श्रधिक दे ओर कम कर दिया जाना 
चाहिए, | इसके श्रतिरिक्त एक यद्द सम्भावना भी है कि कोई भी सरकार अपनी शक्ति 
बनाये रखने के लिये इस अ्रवरोध-शक्ति का प्रयोग अपने राजनैतिक विरोधियों के 
ब्रिदृद्ध करने लगे | राज्य के शत्रुओं की सारी स्वतन्त्रता का अपदरण उचित तथा 
संगत है, परन्तु राज्य के शत्रुश्लों तथा सरकार के विरोधियों के बीच विमेद करना 
भी आवश्यक हे। संवेधानिक उपायों का श्रनुसरण करने वाले राजनैतिक दलों के 
भाषण-स्वातन्त्य का अपहरण किसी परिस्थिति में नहीं दोना चाहिये। संक्षेप में 
हम कटद् सकते हूँ कि भाषण, लेख, संघ-निर्माण तथा शारीरिक स्वतन्त्रता पर 
लगाये गये यह प्रतिबन्ध हमारे गणराज्य में प्रजातन्त्रवाद का संधारण श्राज भी 
कठिन बना रहे हैं | 

शोषण के विरुद्ध अधिकार---तीसरा मूलाधिकार शोषण के विरुद्ध नाग 
रिकों की रक्षा के लिए. है। इसके अ्रनुसार मनुष्यों का खरीदना और बेचना, बेगार 
तथा श्रन्य किसी प्रकार का जबरदस्ती लिया हुआ भ्रम बजजित है। भगर कोई व्यक्ति 
इसका उल्लंघन करेगा तो वद्द दणिडित दोगा। संविधान में यह भी कहा गया है 
कि चौदद्द वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बालक को किसी कारखाने, खान 
अश्वा किसी श्रन्य संकव्मय नोकरी में नहीं लगाया जायेगा। इस उपबन्ध का 


३ई८: माँरतीयं राजनीति श्रोर शांसने 
उद्दे श्य यह है कि भारत के भावी नागरिकों का स्वास्थ्य न बिगड़नें पावे। यदि 
स्त्रियों के सेवायोजन पर भी इसी प्रकार के प्रतिबन्धों की व्यवस्था कर दी गई होती 
तो और श्रच्छा होता। 

धम-स्वातन्द्रय का अधिकार--हमारे संविधान में उल्लिखित चौथा मूला- 
धिकार धर्म स्वातन्क्य से सम्बन्ध रखता है। अन्त:करण की स्वतन्त्रता तथा धर्म 
को बिना किसी रुकावट के मानने और प्रचार करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को 
दिया गया है। परन्तु राज्य किसी भी धामिक आचरण से सम्बन्धित आरथिक, 
बैत्तिक, राजनेतिक अथवा अन्य किसी प्रकार की लोकिक क्रियाओं का आनियमन 
श्रथवा नियंत्रण कर सकता है। इस प्रकार धर्म स्वातन्त्रय का अधिकार असीमित 
नहीं है| इस अधिकार का प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार तथा स्वास्थ्य के 
विरुद्ध नहीं किया जा सकता। इसके अ्रतिरिक्त राज्य को हिन्दुओं की सार्वजनिक 
धर्-संस्थाओं को सिख, जेन, बौद्ध आदि हिन्दुओं के प्रत्येक वर्ग के लिए, खोल देने 
का भी अधिकार है। कृपाण का धारण सिख धर्म के आचरण का एक अ्रद्ध स्वीकार 
कर लिया गया है। इस मूलाधिकार के अन्तगंत प्रत्येक घामिक सम्प्रदाय को अ्रपने 
धामिक विषयों के प्रबन्ध तथा धार्मिक और परोपकारी कार्यों के लिए सम्पत्ति 
खरीदने तथा रखने का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म विशेष की उन्नति 
के लिए. करों को देने की स्वतन्त्रता दी गई हे। राज्य द्वारा संधारित अ्रथवा 
परिपोषित शिक्षा-संस्थाओं के घामिक शिक्षण अ्रथवा वहाँ की जाने वाली धार्मिक 
उपासना में भाग लेने अथवा न लेने को सबको पूर्ण स्वतन्त्रता है। सरकारी शिक्षा 
संस्थाओं में किसी प्रकार की धामिक शिक्षा नहीं दी जायगी और इस प्रकार की 
शिक्षा राज्य-कोष से सहायता पाने वाली संस्थाओं (30८0 4080॥ए४078) के 
विद्याथियों के लिए. भी अनिवार्य नहीं होगी। परन्तु इस प्रकार की संस्थायें अपने 
सम्प्रदाय के विद्यार्थियों की धार्मिक शिक्षा का प्रबन्ध कर सकती हैं। उपरोक्त 
प्रावधान इस बात की प्रत्याभूति हैं कि धामिक प्रश्नों में राज्य सदा निष्पक्ष रहेगा 
ओर व्यक्ति की धामिक स्वतन्त्रता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न होगा। यद 
प्रावधान धर्म के दुरुपयोग की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए, विश्वास तथा 
उपासना के पूर्ण स्वातन्त्र्य की प्रत्याभूति करते हैं । 

सांस्कृतिक और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार--..यह अधिकार हमारे राज्य 
के लौकिक आधार के मुख्य स्तम्म हैं। इनके अनुसार प्रत्येक वर्ग के नागरिकों को 
अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का पूर्ण अधिकार है। शिक्षा 
सम्बन्धी संस्थाओं में अल्पसंख्यक वर्गों के किसी भी व्यक्ति के साथ प्रवेश सम्बन्धी 
कोई विभेद नहीं किया जायगा, और अ्रल्पसंख्यक वर्गों को श्रपनी शिक्षा संस्थाश्रों 
के स्थापन ओर प्रशासन का अधिकांर होगा। राज्य बहुसंख्यंक तथा अल्पसंख्यक 


मूलाघिकार तथा निदेशक सिद्धान्त ३१६ 


वर्गों की संस्थाओं के साथ समान व्यवद्धार करेगा। परन्तु सन्‌ १६५१ के एक 
संशोधन द्वारा राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह शिक्षालयों में पिछड़ी हुई 
जातियों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित कर दे | सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी 
अधिकार के प्रावधान से सभो प्रकार के-धामिक, जातीय (78८ां2)) अ्रथवा 
एकभाषाभाषी (]४४ प7४४८०)--श्रल्पसंख्यक वर्गों का यह भय अथवा संदेह मिट 
जाना चादिए कि बहुसंख्यक वर्ग उनकी संस्कृति अथवा भाषा का विकास रोक देंगे। 

सम्पत्ति का अधिकार--संविधान में साम्पत्तिक श्रधिकारों का भी यथेष्ट 
अभिरक्षण किया गया है। कोई व्यक्ति कानून के अधिकार के बिना अपनी सम्पत्ति 
से वश्चित नहीं किया जा सकता है। यदि सरकार कभो सावंजनिक काय॑ के लिए 
किसी की चल या अ्रचल «म्पत्ति को कब्जे में करना चादे तो वह ऐसा उसी दशा 
में कर सकेगी जब वह क़ानून द्वारा उस सम्पत्ति के मुआवज्ञे (2009८७४०४४०07) 
की व्यवस्था करे | इस प्रकार की चल या अ्रचल सम्पत्ति में व्यापारिक और ओद्योगिक 
कम्पनियों का मालिकाना अ्रधिकार भी सम्मिलित है| अ्रगर राज्यों के विधानमश्डल 
इस प्रकार का कोई व्यक्तिगत सम्पत्ति हृस्तगत करने का क़ानून बनावें तो उसके 
प्रमावी दोने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आ्रावश्यक है | परन्तु राज्य द्वारा इस्तगत 
सम्पत्ति के मुआ्रावज़े से सम्बन्धित विषय न्यायालय में विचाराथं न रक्खे जा सकेंगे | 
मुआविज्ञा उचित है या अनुचित, यथेष्ट हे अथवा नहीं, इसका निणुय न्यायालयों के 
क्षेत्राधिकार से बाहर दोगा। यदि किसी राज्य के विधानमण्डल में संविधान के 
आरम्भ होने के समय विचाराधीन कोई विधेयक आगे चल कर स्वीकार कर लिया 
जाता है ओर आरक्षण के उपरान्त राष्ट्पति को श्रनुमति प्राप्त कर लेता हे, श्रथवा 
संविधान के आरम्म दोने से अधिक से अधिक १८ मास पूर्व स्वीकृत कोई राज्य 
का क़ानून संविधान प्रारम्म होने के पश्चात्‌ ३ मास के भीतर राष्ट्रपति के समक्ष 
उपस्थित किया जाता हे ओर वह्द उसे प्रमाणित कर देता है, तब कोई न्यायालय 
मुआवज्ञे के प्रावधान के अनुकूल न दोने के कारण उस पर आपत्ति नहीं कर 
सकेगा | इसका श्रर्थ यह हुआ कि मुआवज़ें के म्रम्बन्ध में विधानमण्डल का निर्णय 
श्रन्तिम होगा | मुश्रावज्ञा निर्धारित करने के लिये विधानमणडल स्वयं सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन करेगा, न्यायालयों को इस विषय में कोई अ्रधिकार नहीं होगा । न्यायालयों 
के विरद्ध विधानमण्डल के प्राधिकार का समर्थन करते हुये पं० जवाइरलाल नेहरू 
ने संविधान सभा में कद्दा था : “एक सीमा के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का 
सम्मान करते हें। परन्तु कोई न्यायाधीश, कोई सर्वोच्च न्यायालय, अपने आपको 
तृतीय आगार नहीं बना सकता | सम्पूर्ण राष्ट्र की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाली 
संसद की सर्वोश्च इच्छा पर श्रपना निर्णय देने का अ्रधिकार किसी न्यायपालिका को 
नहों हे |” इन सारे प्रावधानों और उद्‌गोरों के पीड़े विभिन्न प्रान्तों के ज्मींदारी 


३४० भारतीय शजनोति ओर शासन 
उन्मूलन विषैयंकों को मान्यत देने का ही उदश्य था। परन्तु उत्तर प्रदेश तथा 
बिहार में ज़मोंदारों उन्मूलन क्रानून बन जाने के पश्चात्‌ उच्च न्यायालयों ने ज़र्मीदारों 
की कतिपय मुश्रावज्ञे से सम्बन्धित आपत्तियाँ स्वोकार करलीं जिसके परिणामस्वरूप 
उपरोक्त कानूनों को मान्य बनाने के लिये जून सन्‌ १६५१ भें संविधान का 
संशोधन किया गया। यद्द संशोधन सम्पत्ति के अधिकार को पहले से अधिक 
सीमित कर देता है। संशोधन में यह कद्दा गया है कि उत्तरप्रदेश तथा बिद्दार 
में ज़मींदारी उन्मूलन क़ानून के अन्तर्गत जो व्यवस्था की गई दे श्रोर इन राज्यों 
के विधान मण्डलों ने क्षतिपूर्ति के जो नियम स्थिर किये हैं वे न्यायालय द्वारा अवैध 
नहीं ठहराये जा सकते। 

साम्पत्तिक मूलाघिकारों की समाजवादियों ने कड़ी श्रालोचना की है। उनका 
कद्दना है कि सँविधान में जमोंदारों तथा घनिक वर्गों के सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों 
का विशेष ध्यान रखा गया है। सम्पत्ति-धारण को पवित्र तथा मूलाधिकार मान 
लेने के पश्चात्‌ आ्िक स्वातन्त््य तथा आथिक समता की स्थापना असम्भव दो 
जाती है। आजकल समाज में इतनी अधिक श्राथिक विषमता है ्रोर ज़मींदारों तथा 
व्यापार एवं वाणिज्य में संलग्न धनिक वर्गों के द्वाथ में इतनी अधिक राजनतिक 
शक्ति का संग्रह्द हो गया है कि साम्पत्तिक अधिकार पर ययथेष्ट प्रतिबन्ध लगाये बिना 
आशिक समता की स्थापना अ्रथवा राजनंतिक समता का कार्यान्वित करना अत्यन्त 
कठिन है। कुछ लोगों की धारणा है कि साम्पत्तिक अधिकार के कारण हमारे संवि- 
धान में व्यक्तिगत सम्पत्तिधारियों को जितना प्रश्नय तथा श्रधिकार मिला है उतना 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका में भी उपलब्ध नहीं है। यद्द स्थिति भविष्य में राज्य द्वारा 
प्रतिपादित लोक-कल्याण की योजनाओं की राह में निश्चिय ही विध्न डालेंगी। 
समाजवादियों के अनुसार सम्पत्ति के अधिकार को पवित्र तथा मूलाधिकार समझना 
ही भूल हे। उनके दृष्टिकोण से संविधान की सबसे बड़ी विचित्रता यह है कि इसमें 
सम्पत्ति के अधिकार को तो मूलाधिकार माना गया हे, किन्तु श्रमिकों श्रौर निर्धन 
कृषकों के लिये सम्पत्ति के अधिकार से अधिक मद्दत्वपूर्ण राज्य की ओर से कार्य 
पाने तथा भरणु-पोषण के श्रधिकार को राज्य के निदेशक सिद्धान्तों के श्रन्तगत रखा 
गया है। अनेक प्रजातन्त्रवादी संविधानों में कार्य पाने तथा भरण-पोषण के श्रधिकारों 
को मूलाधिकार माना गया है, परन्तु भारतीय संविधान ने इन्हें हतना महंत्व नहीं 
दिया है | 

संवैधानिक उपचारोधिकार---और श्रन्त में, नागरिकों के उपरोक्त श्रधिकारों 
की रक्षा के लिये संवेधानिक उपचाराधिकार की व्यवस्था भी दै। मूलाधिकारों 
की प्राप्ति के लिये कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रार्थना कर सकता 
है ओर ऐंसी परिस्थिति में सर्वोच्च न्‍्योयालय (5पणछाटा6 (0पा) को बंन्दी 
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प्रत्यच्षीकरण (७0295 (2079७), परमादेश (१(७॥042॥708), प्रतिषेंध (27०0- 
0707807), श्रधिकारपएच्छा ((१७० /४०४7७70), श्रथवा उत्प्रेषण ((2९४४४०- 
7277) के समुचित निदेश अथवा श्रादेश निकालने का अधिकार होगा.। (सत्ताइसवें 
अध्याय में इन लेखों (५४785) की विस्तृत व्याख्या की गई है)। उच्च न्यायालयों 
(प्रा20 00०४७) को भी अपने त्षेत्राधिकार के भीतर सर्वोच्च न्यायालय के शअ्रादेशों 
में बिना बाधा पहुँचाये किसी भी मूलाधिकार की पूर्ति के लिये उपरोक्त लेख निकालने 
का अधिकार है। इसके अतिरिक्क, संसद्‌, विधि द्वारा, अन्य श्रधीन न्यायालयों को भी 
इसी प्रकार के अधिकार दे सकती है। संविधान में संसद को सशस्त्र सेना या साव॑ 
जनिक शान्ति की रक्षक सेनाओं में अनुशासन व्यवस्था पूर्ण रूप से बनाये रखने के 
लिये मूलाधिकारों के संशोधन का अधिकार भी दिया गया है। ओर अन्त भें संसद 
को यह अधिकार है कि वह सैनिक विधि ((७॥09] ।,2७) लगे क्षेत्र में सरकारी 
अफसरों के सब कार्यों को एवं ऐसी व्यवस्था के अ्रन्तर्गंत दिये हुये दण्डों को मान्यता 
प्रदान करे। 
आपात-काल में मूलाधिकारों का स्थगन---शान्तिकाल में प्रत्येक नागरिक 
अपने मूलाधिकारों की रक्षा के लिये न्यायालयों की शरण ले सकता है, किन्तु राष्ट- 
पति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाने पर संवेधानिक उपचार का उपरोक्त अधि- 
कार स्थगित हो जाता है। संविधान के ३४८ वें अनुच्छेद के अनुसार श्रापात-काल 
में कार्यकारिणी को भाषण, लेख, संघ-निर्माण तथा सभा करने, श्रादि की स्वतन्त्रता 
के प्रतिकूल कानून बनाने तथा आज्ञाय निकालने का अधिकार होगा | परन्तु आपात- 
धोषणा का अ्रन्त होते द्वी ऐसे कानूनों की मान्यता भी समाप्त द्वो जायगी | ओर ३५६वें 
अनुच्छेद के अनुसार आपात-घोषणा के काल में राष्ट्रपति आशा निकाल कर 
न्यायालयों द्वारा मूलाधिकारों का प्रवतंन भी स्थगित कर सकत। है, परन्तु प्रत्येक ऐसी 
आशा, यथासम्भव शीघ्रता के साथ, संसद के प्रत्येक आगार के समक्ष अवश्य प्रस्तुत 
की जायगी। कार्यकारिणी द्वारा मूलाधिकारों का इस प्रकार स्थगन वास्तव में उचित 
नहीं है| इस प्रावधान की कठु आलोचना करते हुये कुछ लोगों ने कद्दा है कि इससे 
आंगे चल कर तानाशाही प्रवत्ति को प्रोत्साहन मिल सकता है। सरकारी वक्ता यह 
कद कर हँसका समर्थन करते हैं कि सुव्यवस्था-संधारण अत्यन्त आ्रावश्यक है ओर 
इसकी प्राप्ति के लिये सभी साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। असाधारण 
परिस्थितियों में देश तंथा राष्य के ह्वित का महत्व व्यक्ति स्वातन्थ्य फे महत्व से कह्दीं 
अंधिक है। परन्तु यह तर्क पूर्णतया संतोषकर नहीं है. क्‍योंकि हमारे संबिधान निर्मा 
ताओ्ों ने संसद द्वारा स्वातनय-स्थगन के काल की कोई श्रवधि नहीं निर्धारित की है। 
२५६वें अनुच्छेद के शब्द, “यथासम्भव शौघ्रता के साथ” वास्तंव में स्पष्ट नहीं हैं | 
इंजूलैंड में प्रत्येक श्रापात-पोंषणा (लियाटा222009 7702७ पं) प्रंफाशित 
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होने के ५ दिन के भीतर लोकसभा के समक्ष श्रवश्य उपस्थित की जाती है और 
लोकसभा की स्पष्ट अनुमति के अ्रभाव में एक सप्ताह के भीतर अ्मान्य हो जाती है| 
अमरीका में भी मूलाघिकारों को स्थगित करने की शक्ति केवल काँग्रेस को प्राप्त है, 
अध्यक्ष (7८80९70) का कतंव्य केवल काँग्रेस की इच्छा को कार्यान्वित करना 
होता है। इस विषय में कार्यकारिणी को जितना अधिक अधिकार भारतीय संविधान 
में दिया गया है उतना संसार के श्रन्य किसी प्रजातन्त्रवादी देश में नहीं मिलता है। 
यहाँ आपात-काल में कार्यकारिणी कम से कम थोड़े समय के लिये न्यायपालिका 
ओर विधान-मणडल दोनों की अ्रवहेलना कर द्वी सकती है। यहद्द प्रावधान निस्संदेद्द 
अत्यन्त खतरनाक है । 

साधारणतया संविधान में ही मूलाधिकारों के उल्लेख का तालपय्य यह होता 
है कि विधान-मणडल इन अधिकारों पर अनुचित और अश्रनावश्यक प्रतिबन्ध लगाने 
वाली विधियों का निर्माण न कर सकें, ओर यदि इस प्रकार की कोई विधि बन दी 
जाय तो न्यायपालिका को उसे अमान्य घोषित करने का पूर्ण अधिकार द्ो | मूला- 
धिकारों के उल्लेख का प्रयोजन तभी सिद्ध हो सकता है जब उनके साथ ऐसी अश्रनेक 
शर्तें न लगी हां जिनके परिणामस्वरूप न्यायपालिका को अश्रपने विवेक-प्रयोग का कोई 
अधिकार द्वी नहीं रद्द जाता है | ऐसी स्थिति में इन श्रधिकारों को मूल-प्रवृत्ति न४ 
हो जाती है ओर वे नागरिकों की यथेष्ट रक्षा करने में असमथ द्वो जाते हैं। अ्रमरीकी 
संविधान में इस प्रकार के मूल श्रधिकारों का उल्लेख स्पष्ट शब्दों में किया गया है 
ओर संभवत: इसीलिये यह अधिकार वहाँ के नागरिकों के लिये लाभदायक भी सिद्ध 
हुये हैं | दुर्भाग्यवश इमारे संविधान में मूलाधिकारों का उल्लेख तो अ्रधिक व्यापक 
रूप में किया गया है परन्तु साथ द्वी उन पर अ्रनेक प्रतिबन्ध भी लगा दिये गये हैं 
ओर न्यायपालिका का बुरे कानूनों को श्रमान्य घोषित करने का अधिकार भी सीमित 
कर दिया गया है| 

राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त 

संविधान में उपरोक्त प्रावधानों के श्रतिरिक्त राज्य-नीति के कतिपय सिद्धान्तों 
का उल्लेख भी किया गया है। ये सिद्धान्त कुछ ऐसी सुविधाश्रों का वर्णन करते हैं 
जिनकी प्राप्ति से नागरिकों का जीवन अच्छा दो सकता है। इनको राज्य-नीति के 
निदेशक सिद्धान्त कद्दा गया है। संविधान में इन सिद्धन्तों का समावेश मुख्यतः 
इस विचार से किया गया है कि भविष्य में भारत की केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारें 
: राष्ट्रीय प्रशासन कार्य में इन सिद्धान्तों का पालन करें | किन्तु यह प्रावधान न्याया- 
लयों द्वारा प्रवर्तनोय नहीं हैं । इनके पीछे कानून की कोई सत्ता नहीं हे | यह सवंथा 
राज्य की इच्छा पर निर्भर है कि वह इनमें निहित आदेशों का पालन करे या न करे। 
मूल अधिकारों की भाँति राज्य के नागरिक इन तत्वों को पाने के अधिकारी तो हैं, 
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परन्तु वे इनकी प्राप्ति के लिये कोई वैधानिक उपाय नहीं कर सकते। यदि भारतीय संसद 
अथवा किसी राज्य का विधानमण्डल इन तत्वों के आदेश पर न चले तो राष्ट्रपति 
को भी यद्द अधिकार नहीं हे कि वह वेधानिक रूप से इनका पालन कराने के लिये 
राज्य को बाध्य कर सके | परन्तु इनमें उल्लिखित सिद्धान्त राष्ट्रीय प्रशासन के 
लिये आधार-स्वरूप हैं और विधि-निर्माण में इन सिद्धान्तों का प्रयोग राज्य का कतंव्य 
होगा। संविधान के निदेशक सिद्धान्त सन्‌ १६३५ द० के कानून के निदेश-पत्र 
([7807प7९708 ० [780प१८४०४७) के समान दी हैं। राज्य के वेधिक तथा अ्रधि- 
शासी प्राधिकारियों पर इन सिद्धान्तों के पालन का नतिक उत्तरदायित्व है| वे उनकी 
अवदहेलना नहीं कर सकते। यह सत्य है कि इन रसिद्धान्तों के अतिक्रमण पर उन्हें 
किसी न्यायालय के समक्ष उत्तः नहीं देना पड़ेगा, परन्तु वे जनता तथा उसके प्रति- 
निधियों के प्रति अवश्य ही उत्तरदायी होंगे। इस प्रकार यदि देश की जनता जाग- 
रूक है जो प्रत्येक पग पर सरकार के कार्यों का भली भाँति निरीक्षण करती है, तो यहद्द 
आशा! की जा सकती है कि इन निदेशक तत्वों का राज्य की नीति निर्धारित करने में 
ध्यान रक्खा जायेगा। आयर्लैंग्ड के अतिरिक्त संसार के किसी संविधान में इस प्रकार 
का, अ्रथवा इतना व्यापक, कोई प्रावधान नहीं है। इन सिद्धान्तों का देश के लिखित 
संविधान में समावेश होना चाहिये अ्रथवा नहीं, यह एक अत्यन्त विवादास्पद प्रश्न है । 
इसके एक पज्ष में कद्ा जा सकता है कि यह सिद्धान्त शासन के अधिकार-ज्षेत्र में 
अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं ओर स्वयं उद्द श्यों तथा आकॉक्षाओ्रों के घोषणा मांत्र 
हैं। प्रवतेनशील न होने के कारण इनमें उपादेयता का भी अ्रभाव है। इनकी एक- 
मात्र उपादेयता यह हो सकती है कि इनके कारण समाजवादी आ्रालोचकों को थोड़ा 
सा सन्तोष दो जाता है। दूसरे पक्ष की ओर से कद्दा जा सकता है कि यह सिद्धान्त 
सामाजिक न्याय की उस न्यूनतम मात्रा के दर्पण हैँ जिसे समस्त संसार में सम्य 
जीवन का श्रावश्यक आधार स्वीकार किया जा चुका है | संविधान में इनके वर्णन 
से एक बहुत बड़ा लाम यद्द हे कि चाहे कोई भी दल चुनाव के परिणामस्वरूप 
शासन का कारय॑ संभाले, राज्य की नीति में एक प्रकार की स्थिरता रहेगी। इन 
निदेशक तत्वों के होने से अनुदार दल प्रतिक्रियाबादी नीति के श्रनुसार न चल सकेगा 
और न क्रान्तिकारी दल अ्रपनी क्रान्तिकारी नीति के अनुसार दी। इन सिद्धान्तों की 
सार्थकता प्रमाशित करते हुये डा० अ्रम्बेदकर ने कद्दा था : “मेरे विचार से निदेशक 
सिद्धान्तों का बड़ा भारी महत्व है, क्योंकि वे इस तथ्य की प्रतिष्ठा करते हैं कि हमारा 
लक्ष्य आर्थिक प्रजातन्त्रवाद है। इम नहीं चाहते थे कि संविधान में वर्णित विभिन्न 
ब्यवस्थाओं के माध्यम से केवल साँसद पद्धति के शासन की स्थापना दो जाये और 
हमारा आर्थिक श्रादर्श एवं हमारी समाज-व्यवस्था क्‍या हो १ इसका कोई निदेश न 
रहे। अतएव इमने जानबूक कर निदेशक सिद्धान्तों फो अपने संविधान में सम्मिलित 
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किया? |” वास्तव में संविधान में ऐसे सिद्धान्तों की घोषणा कर देने में उस दशा सें 
किसी हानि की संभावना नहीं दो सकती हे जबतक इनकी व्याख्या सामान्य शब्दों में 
की जाय ओर इनमें उपयोजनशीलता का अभाव न हो | 

संविधान में कद्दा गया है कि “राज्य का प्रयास होगा कि वह यथासम्मव 
ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना तथा रक्षा करके, जिसमें सामाजिक, आथिक 
ओर राजनेतिक न्याय द्वारा राष्ट्रीय जीवन की सब संस्थायें अनुप्राणित हों, लोक-द्दित 
वद्धि करे। जिस प्रकार मूलाधिकारों का सम्बन्ध राजनेतिक प्रजातन्त्रवाद से है उसी 
प्रकार राज्य के निदेशक सिद्धान्तों की सभी धारायें आथिक प्रजातन्त्रवाद से विशेष 
सम्बन्ध रखती हैं। इन सिद्धान्तों के संविधान में वर्णन से यह सूचित किया गया हे 
कि राज्य अपनी आन्तरिक नीति को इस प्रकार निर्धारित करेगा जिससे नागरिकों का 
जीवन आथिक कछ्ञुों से मुक्त दो सके | राज्य की नीति का उद्दे श्य निम्नलिखित बातों 
को प्रात करना बतलाया गया हे:-... 

(१) भारत के सब नागरिकों-नर ओर नारी दोनों-को समान रूप से आ- 
जीबिका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार | इसका अ्रर्थ यदह्द है कि भारत से 
बेकारी उठ जावेगी। किन्तु किस प्रकार राज्य बेकारी दूर करेगा १ इसका उत्तर 
संविधान में क॒द्दी नद्दीं मिलता है । | 

(२) समाज के भोतिक साधनों का न्यायसंगत विभाजन जिससे समस्त 
समाज का हित हो। 

(३) धन तथा उत्पादन-साधनों के अद्वितकारी केन्द्रीकरण का निवारण, 
जिससे उत्पादन के साधन थोड़े से लोगों के द्वाथों में ह्टी केन्द्रित न दो जायें। 

(४) पुरुष ओर स्त्री दोनों को समान कार्य के लिये समान वेतन | 

(५) श्रमिक पुरुषों, स्त्रियों तथा बालकों की शक्ति श्रोर उनके स्वास्थ्य के दुरु- 
पयोग के निवारण के लिये ऐसी व्यवस्था का प्रबन्ध जिससे आथिक आवश्यकता से 
विवश द्ोकर लोग ऐसे काम न करें जो उनकी आयु तथा शक्ति के श्रनुकूल न हों । 


(६) बाल्यकाल ओर युवावस्था का शोषण से रक्षण । 
इसके अतिरिक्त, राज्य ग्राम-पंचायतों के संगठन का भी प्रयास करेगा | इन 
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मुलाधिकार तथा निरदेश्षक सिद्धान्त ३४5 


पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ तथा अधिकार. दिये जायेंगे तक वे स्वायत्त शसन की 
हकाइयों के रूप में काय कर सके। राज्य, अपनो आथिक सीम/ओं के भीतर, नाग- 
रिकों के कार्य पाने के अधिकार एवं शिक्षाधिकार, ओर वृत्तिड्ीनता, वद्धता, रुग्णा- 
बस्था तथा अयोग्यावस्था में सड्टायता प्राने के अधिकार का भी प्रावधान करेगा 
राज्य भारत के समस्त राज्य-क्तेत्र में नागरिकों के लिये एक समान व्यवह्यार-संहिता 
(८ंशं। ०00८) बनाने का प्रयत्व करेया और इस बात का भी प्रयत्न करेगा कि 
स्त्रियों को प्रसूति अवस्था में राज्य की सद्दायता प्राप्त हो सके। नागरिकों के लिये 
समुचित जीवन-स्तर का सुनिश्चयन करते हुये गह-उद्योगों की उन्नति का प्रयत्न किया 
जायेगा । १४ वर्ष की श्रवस्था तक सब बालकों के लिये नि:शुल्क तथा श्रनिवार्य 
शिक्षा की व्यवस्था होगी ओर राज्य जनता के दुबल वर्गों, विशेषकर हरिजनों तथा 
अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा सम्बन्धी तथा आथिक द्वितों की विशेष सावधानी से 
वद्धि करेगा। राज्य श्रपने नागरिकों के आहद्यार-पोषण तथा जीवन-स्तर की उन्नति 
ओर मादक पदार्थां के सेवन का निरोध करके सार्व॑जनिक स्वास्थ्य की बुद्धि को अपना 
करतंब्य मानेगा । बह कृषि तथा पशु-पालन का, आधुनिक वेजञानिक प्रणाली के 
अनुसार, संगठन करके इस बात का विशेष प्रयत्न करेगा कि पशुश्रों की नस्ल में उन्नति 
हो और गायों, बछड़ों तथा अन्य दूध देने वाले ओर दूध न देने वाले पशुश्रों का बध 
बन्द हो जाये | वह राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, वस्तुओं ओर स्मारकों की रक्षा करेगा । 
न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का प्रथकरण किया जायगा। ओर श्रन्त में राज्य 
अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में भी कुछ आदर्शों को लेकर चलने का प्रयत्न करेगा। ये आदर्श 
निम्नलिखित हैं:-..(क) श्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की उन्नति, (ख) राष्ट्रों के 
बीच न्याय ओर सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को स्थापित करना, (ग) राष्ट्रों के आपस के 
व्यवद्रों में अन्तराष्टीय कानून तथा सन्धियों के प्रति आदर-भाव बढ़ाना, (घ) 
अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपयारे के लिये प्रोत्साइन देना । 

यहाँ पर एक ध्यान देने की बात यद्द है कि उपरोक्त सारे निदेशक 
सिद्धान्त वास्तव में समाजवादी अ्रथवा गाँधीवादी सिद्धान्तों पर आधारित हैं। कुछ 
अलोचकों का कइना है कि यह निदेशक सिद्धान्त कोरे आदर्शंमात्र हैं, क्योंकि 
इनकी पूर्ति के लिये न्याय की दुद्दाई भी नहीं दी जा सकती। इम पहले दी कद्द 
चुके हैं कि यह सिद्धान्त कतिपय सबंमान्य उच्चादर्शों की अभिव्यक्ति मात्र करते हैं। 
फिर भी इन आदश्शो की प्राप्ति के पश्चात्‌ जनता की श्राथिक स्थिति में एक स्वस्थ 
समता स्थापित की जा सकेगी। वास्तव में कार्य पाने के अधिकार तथा शिक्षाधिकार 
सरीखे सिद्धान्तों का मूलाधिकारों के अ्रन्तगंत उल्लेख अ्रधिक संगत होता | और 
सोबियट रूख में ऐसा ही किया भी गया है। निदेशक सिद्धान्तों में स्तियों को भी 
पुरुषों के समकक्ष स्थान दिया गया हे, यद्ट एक बड़ी प्रसन्नता की बात है, क्योंकि 


३४ै भारतीय राजनौति और शासेंने 


इमारे देश की विचित्र परिस्थितियों के कारण ख्रियाँ श्रमी तक बहुत पिछड़ी हुई थीं। 
इस भाग में उल्लिखित श्रन्य आशिक सिद्धान्त भी कम से कम उस आदश्श की ओर 
संकेत तो करते दी रहेंगे जिसकी प्रासि के लिये राज्य को सदा प्रयत्नरत रहना चाहिये। 
निदेशक सिद्धान्त राजनेतिक दलों को भी उचित पथ से कभी भटकने नहीं देंगे और 
इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि संविधान में इनका उल्लेख सर्वथा सार्थक है। 
अन्य देशों को भी इस दिशा में भारत का श्रनुकरण करना चाहिये। 


चोबीसवाँ अध्याय 
भारतीय संघ 


भारत राज्यों का एक संघ दे जिसमें शासन के अधिकार तथा प्राधिकार 
संविधान में वर्णित रीति द्वारा सम्पूर्ण देश के केन्द्रीय शासन तथा उसके विभिन्न 
श्रज्ों के बीच विभाजित हैं। हमारा संघ अन्य संघ राज्यों की भाँति बहुत से स्वतन्त्र 
राज्यों के आपस में एक समझोते का फल नहीं है। ओर दसमारे राज्य में अ्रन्य संघों 
की श्रपेत्ञा शक्तियों का केन्द्रीकरण भी श्रधिक मात्रा में पाया जाता है। किन्तु यह 
श्राधुनिक संघवाद की प्रवृत्ति के अनुसार दी हैं। लग मग सभी संघ-राज्यों की वततमान 
आधिक तथा राजनैतिक परिस्थितियों को देखते हुये केन्द्रीय शासन के लिये श्राज सौ 
वर्ष पूव की अपेक्षा अधिक मात्रा में प्राधिकार का प्रयोग आवश्यक हो जाता है | 
इस प्रकार हमारे राज्य में अ्रधिक केन्द्रीकरण है ओर श्रपात-काल में वह एकात्मक 
राज्य की भाँति कार्य कर सकता है। तथापि भारत को एकात्मक राज्य कददना उचित 
न द्वोगा क्‍योंकि उसके अ्रज्ञों, श्रर्थात्‌ राज्यों को भी सीधे संविधान से प्राधिकर 
प्राप्त हे । 

संघ के अज्ञ--भारतीय संघ के अज्ञ (५०7६3) चार प्रकार के राज्य ज्षेत्रों में 
विभाजित किये गये हैं ओर इस प्रकार के प्रत्येक अज्ञ को राज्य (3(8(८) की संशा दी 
गई है। जो अ्रज्ञ संविधान के आरम्भ द्ोने से पूर्व गवर्नर के प्रान्त कद्दे जाते थे वे भ्रब 
संविधान की प्रथम अश्रनुयूच्ी के भाग १ के राज्य हो गये हैं | इस भाग में निम्नलिखित 
राज्य सम्मिलित हैं :-..-आसाम, पश्चिमी बद्धाल, बिद्दार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बम्बई, 
मद्रास, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश । अनुसूची के भाग २ में भूतपूर्व देशी राज्य अथवा 
उनके सहू सम्मिलित हैं। आगे बल कर इम देखेंगे कि इन भूतपूव देशी राज्यों में 
से तीन सबसे बढ़े राज्यों के अतिरिक्त लगभग सभी का विभिन्न सह्लों में एकीकरण 
हो चुका हे, ओर कुछ देशी राज्य, जो देश की सीमाओ्रों के निकट स्थिति थे श्रथवा अन्य 
प्रकार से महत्वपूर्ण थे, उनको केन्द्र ने प्रत्यक्ष प्रशासन के लिये अपने अन्तर्गत कर 
लिया है। अनुसूची के भाग ३ में अजमेर, भूपाल, विलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, श्मिचल 
प्रदेश, कच्छ, मनीपुर, त्रिपुरा तथा विंध्यप्रदेश के केन्द्र-द्वारा प्रशासित क्षेत्र हैं। यहाँ 
पर यह याद रखना चाहिये कि संविधान की स्वीकृति के समय विन्ध्यप्रदेश भाग २ 
के राज्यों में सम्मिलित था। बाद में उसका अनुसूची के भाग २ से भाग $ में 
स्थानान्तस्थ कर द्रिका गुभा | इसके साथ-साथ भाग ३ का कूच-बिद्वार छुंत्र परिचमी 


३४८; भारतीय राजनीति ओर शासन 


बड्ाल में मिल गया औ्रोर इस प्रकार अ्रलग सद्भुगंग के रूप में उसका अ्रस्तित्व विलीन 
हो गया | प्रथम अनुसूची के भाग ४ में उल्लिखित क्षेत्र, अर्थात्‌ अए्डमन और निको- 
बार द्वीप भी केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र हैं। इनके अतिरिक्त आसाम तथा अन्य राज्यों 
के वे क्षेत्र भी केन्द्र के शासन के अन्तर्गत आते हैं जिनमें अ्रनुसुचित जातियाँ बसती 
हैं। इन क्षेत्रों को राज्य नहीं कद्दा जाता हैं | संसद्ध समय-समय पर, नये राज्यों का 
कानून द्वारा ऐसे प्रतिबन्धों और अभिसमयों के साथ, जिनको वद्द उचित समझे, संघ 
में प्रवेशन अथवा स्थापन कंर संकती है | 'इस समय संविधान की प्रथम अ्रनुसूची के 
१, २, ३ तथा ४ भागों में भारतीय संघ के निम्नलिखित अज्ज उल्लिखित हैं :-... : 














आग १: भाग ए ु भाग ३ । भाय ४ 
2. आसाम १० हेदराब्राद १ अजमेर १. अंडमन तथा 
२० बिद्दार २० जम्मू ओर काश्मीर | २ भोपाल निकोबार द्वीप 
३० बम्बई ३- मध्य भारत ३० बिलासपुर 
४. मध्यप्रदेश. | ४ मेसर . ४. कुर्ग 
५ मद्रास - | ४७ प्रदियाला तथा पूर्वी | ४६ दिल्ली 
६. उड़ीसा पञ्माब राज्य संघ | ६« दिमाचलप्रदेश 
७. पंजाब... | & राजस्थान . . ७. कच्छ 
८० उत्तरप्रदेश | ७. सोराष्ट ८ मनीपुर 
8. पश्चिमी बज्ञाल| ८० दावनकोर-कोचीन | ६, त्रिपुरा 
१० किनध्य प्रदेश 





जहाँ तक भाग १ के राज्यों के शांसन का सम्बन्ध है, प्रत्येक राज्य में एक 
राज्यपाल (50५८7४6) है' जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति भू वर्ष के लिये करता है 
परन्तु जिसका पद-धारण काल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर रहता है | इसके अति- 
रिक्त, प्रत्येक राज्य में अधिशासी अ्रधिकार के प्रयोग के लिये राज्य के विधान मण्डल 
के प्रतिं उत्तरदायो-एक मन्त्रिपरिषद्‌, तथा विधि-निर्माण के लिये एक श्रथवा दो 
आगारों का विधानमण्डले है। बिद्ार, बम्बई, मद्रास, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी 
बड्भाल में दो 'तथा शेष राज्यों के विधान मण्डल में एक आगार है। प्रत्येक राज्य 
का अपना अलंग उच्च न्यायालय है। 

भाग २ के राज्यों में भी उपरोक्त प्रकार की शासन-थ्यवस्था ही प्रचल्लित है | 
अन्तर केवल इतनां है कि उनके शासकों को, जो भूतपूर्व देशी नरेशों में से घने 
जाते हैं, राजप्रमुख कद्दा जाता है| उनकी नियुक्ति का ढक्ल, पंद-धारणकाल, वेतन 
भत्ता और उनके विशेषाधिकार भो शाज्यपालों (309८।॥०78) से मिन्न हैं| 
विषय में उंने विशेष' समभोतों का श्रंमुसरण किया“गया हैं जो राज्यों के संपीकरण 
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के समय देशी नरेशों के साथ किये गये थे। अरब लमभग सभी राज्यों में प्रजा- 
तन्त्रात्मक विधानमण्डल हैं। मेसूर में विधानमए्डल द्ि-आगारिक हे, शेष सब 
राज्यों में एकागारिक | इन राज्यों के भी अपने अपने उच्च न्यायालय हैं । 

भाग ३ के राज्यों का प्रशासन स्वयं राष्ट्रपति चीफू कमिश्नरों अथवा उप- 
राज्यपालों के माध्यम से करता है ओर संसद इनके लिये विधानमश्डल अथवा 
परिषद्‌ अथवा सलाहकार नियुक्ष एवं स्थापित कर सकती है| श्राजकल केवल कुगे 
में विधानमए्डल तथा शेंष में से केवल कुछ में मन्त्रणा ५रिषदे हैं। संसद्‌ उनके 
लिये उच्च न्यायालयों की स्थापना भी कर सकती है | 

भाग ४ के राज्यों में राष्ट्रपति स्वर्य चीफू कमिश्नरों के माध्यम से शासन 
करता है। वह इन राज्यों के लिये आवश्यकतानुसार कोई भी नियम बना 
सकता है| 

अनुसूचित क्षेत्रों, श्रनुसुचित जातियों तथा आसाम राज्य की जन-जातियों 
के लिये, प्रान्त का राज्यपाल अथवा राजप्रमुख, क्षेत्रों तथा जातियों की शान्ति ओर 
सुब्यवस्था को ध्यान में रखते हुये नियम बना सकता है। उसे संसद अथवा राज्य 
के बिधानमणडल द्वारा निर्मित किसी कानून का विखणडन अथवा संशोधन करने 
आर उसे लागू करने या न करने का भी अधिकार है परन्तु ऐसी स्थिति में उसके 
लिये पहले जनजातीय परिषद (यदि हं)) के साथ परामशे और तत्पश्चात्‌ राष्ट्रपति 
का अ्रनुमोदन आवश्यक होता हे । इसके अ्रतिरिक्त इन प्रान्तों के राज्यपाल अथवा 
राजप्रमुख क्षेत्र में बसने वाली जनजातियों के कल्याण तथा विकास के विषय में 
मन्त्रणा देने के लिये एक जनजातीय मन्त्रणा परिषद की स्थापना भी करेंगे ओर 
इस परिषद के अधिक से अधिक बीस सदस्यों में तीन चोथाई स्थानीय विधानमण्डल 
में क्षेत्रत अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि होंगे । 

आसाम में स्थित जनजातीय न्षेत्रों के प्रशासन के लिये विशेष प्रावधान बनाये 
गये हैं। यह ज्ञेत्र स्वागत्तशासी ज़िलों में विभाजित कर दिये गये हैं श्रोर इनमें 
निर्बाचित सदस्यों की जिला तथा प्रादेशिक परिषदें हैं जिन्हें भूमि के बँटवा रे, स्वामित्व 
प्रयोग ओर उत्तराधिकार तथा सावंजनिक स्वास्थ्य ओर स्वच्छता, विवाह श्रोर 
सामात्िक प्रथाश्रों, शिक्षा, इत्यादि के विनियमन की शक्ति प्राप्त हे। परन्तु उनके 
विनियमों की मान्यता के लिए, राजपाल की अनुमति आवश्यक होती हैे। वे आम 
परिषदों अथबा पश्चायतों की स्थापना भी कर सकती हैं| यह क्षेत्र स्वायत्तशासी हैं 
तथा एक सीमा के भीतर र्वशासन का उपभोग करते हैं, परन्तु भ्रपनी पिछड़ी हुई 
दशा के कारण संघ के पूर्ण राज्य नहीं बन सके हैं | उनके प्रशासन के श्रधीक्षण 
के लिये विस्तृत व्यवस्था.की गई है। . . 
-. “ “ “देशी सभ्यों का एक्रोकग््यु--लाई माउंटवेटेन के ३ जूस सब १६४७ ई६% 
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के वक्तव्य में श्रग्रेज्ों के भारत त्थाग के साथ-साथ देशी राष्यों के संदर्भ में ब्रिटिश 
सम्राट्‌ की सावंभौम शक्ति के निराकरण की भी घोषणा की गई थी। और सन्‌ १६४७ 
६० का भारतीय स्वतन्त्रता कानुन बन जाने के पश्चात्‌ देशो राज्य स्वतन्त्र हो गये । 
वे अब किसी अ्धिराज्य में भो सम्मिलित हो सकते थे। सावंभोम शक्ति के व्यपगम 
के परिणामस्वरूप देशी राज्यों के ५६० से अधिक नरेशों को स्थतन्त्रता मिल गई थी। 
परन्तु इसके कारण एक गहन समस्या भी उठ खड़ी हुई जिसके समाधान पर भारतीय 
संत्र का स्थायित्व नि्मर था | इसके कारण देश के अनेक छोटे-छोटे राज्यों में बैंट 
जाने की आशंका उत्पन्न हो गई जिसके परिणामस्वरूप भारत की राष्ट्रीय एकता का 
अन्त स्वाभाविक था। ओर ऐसी अ्रबस्था में भारत के अस्तित्व के नष्ट हो जाने की 
प्रतिक्षण सम्भावना थी। परन्तु सरदार पटेल की बुद्धिमत्ता ओ्रोर स्वयं देशी नरेशों 
की उदार देशर्भाक्त ने परिस्थिति को समाल लिया | 

श्आरम्भ में देशी नरेश भारतीय संघ में सम्मिलित होने के विरुद्ध थे और 
उनमें से कुछ ने अपने स्वतन्त्र रहने के निश्चय की घोषणा मी कर दी थी। परन्तु 
जुलाई सन्‌ १६४७ ६० में लोहपुरष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में मारत 
सरकार के राज्य विभाग (5६80८8 70८7०27४7८70) की स्थापना के साथ घटना- 
चक्र तीव-गति से, तथा वांछित दिशा में, घूमने लगा। सबसे पहले सरदार पटेल ने 
भारत सरकार की नीति की व्याख्या करते हुये एक वक्तव्य प्रकाशित किया। उन्होंने 
देशी नरेशों को आश्वासन दिया कि सरकार ऐसी नीति के पक्त में नहीं हे जिससे किसी 
एक पक्ष के प्रभुत्व की गन्ध आती दो | परन्तु इसका यह अर्थ नहीं दोना चाहिये कि 
कोई पक्ष इस स्वतन्त्रता का प्रयोग भारत के सामान्य द्वितों श्रथवा लोकमत की 
सर्बोच्च सत्ता के विरोध में करे। इसके थोड़े ही समय बाद लाड माउण्टबेटेन ने भी 
नरेश-मण्डल ((१98770८/ ० 77८८७) में भाषण देते हुये देशी नरेशों को 
कम से कम रक्षा, वेदेशिक सम्बन्ध श्रौर यातायात के विषयों में, भारत श्रथवा 
पाकिस्तान में से एक अधिराज्य ([907777707) में सम्मिक्षित होने का परामर्श 
दिया । देशी नरेशों पर इन वक्कब्यों का संतोषजनक प्रभाव पड़ा। आरम्भ में कुछ 
राज्यों ने अनिच्छा का प्रदर्शन श्रवश्य किया परन्तु श्रन्तत: जूता गढ़, काश्मीर ओर 
हेदराबाद के श्रतिरिक्त सभी देशो राज्य भारतीय संघ में सम्मिलित द्वो गये ओर यह 
कार्य १७५ श्रगस्त सन्‌ १६४७ ई० के पूर्व पूरा दो चुका था | 

भारत सरकार का इस विषय में दृश्कोण यद्द था कि भोगोलिक स्थिति तथा 
लोकमत से विवश द्वोकर देशी राज्यों को सुविधानुसार दो में से एक श्रधिराज्य 
([007777707) में सम्मिलित. होना पड़ेगा । सरकार की धारणा थी कि भोयोलिक, 
नतिक, धामिक, सामाजिक तथा आथ्िक दृश्कोणों से देशी राज्यों के लिये देश की 
राजनतिक, व्यवस्था स्रे अलग रहने का कोई अर नहीं हे। इसके विग्येध में राज- 


भारतीय संधे ३ है 
नैतिक विभाग (00 ८४] ]02927॥77८7॥) के अंग्रेज पदाधिकारी तथा मि० 
जिन्ना इत्यादि पाकिस्तानी नेता देशी राज्यों तथा उनके नरेशों की पूर्ण स्वतन्त्रता के 
श्ादर्श का भ्रमात्मक प्रचार कर रहे थे | परन्तु शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि भार- 
तीय राजनीतिश शत्रुश्रों के इन कुत्सित उह श्यों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। भारतीय 
संविधान सभा समूचे संत्र के लिये गणतन्त्र के लक्ष्य की घोषणा कर चुकी थी, परन्तु 
भारत सरकार ने इस पर भी यह स्पष्ट कष्ट दिया कि वह देशी राज्यों के भीतर 
राजवंशों का उन्मूलन नहीं चाहती है। उसका श्राग्रह केवल इतना था कि देशी 
राज्यों को, अपने नरेशों को वेघानिक प्रधान बना कर, प्रजातन्त्रवाद तथा उत्तरदायी 
शासन के आधार पर अ्रपना अ्रस्तित्व सुदढ़ तथा स्थायी बनाने का प्रयत्न करना 
चाहिये। देशी नरेशों को वैधानिक प्रधान (207500ए॥४074] ८७0) के 'रूप 
में काय करने का आदेश दिया गया, किन्तु जन-ह्ित को ध्यान में रखते हुये उनके 
परम्परागत अधिकारों की प्रत्याभूति आवश्यक सममी गई। 
हम देख चुके हैं कि अधिकतर देशी राज्य १५ अगस्त सन्‌ १६४७ ६० के 
पहले ही किसी न किसी अधिराज्य ([00777707) में सम्मिलित हो चुके थे | 
अत: अगला कदम अनेक सीमित साधनों वाले छोटे-छोटे देशी राज्यों का समवर्ती 
प्रान्तों में विलयन (7८78८) था। यहाँ पर एक ध्यान देने की बात यह है कि 
भारतीय नेताओं के उत्तरदायी शासन के प्रतिपादन का प्रभाव देशी राज्यों में भी 
दृ्टिगोचर हो रहा था और अनेक राज्यों में जन-आनन्‍्दोलन उग्र रूप धारण करने 
लगा था। कंदों-कहदीं इसके कारण अ्रव्यवस्था भी फैल रही थी। देशी नरेशों के 
पास इस आन्दोलन का दमन करने के लिये साधनों का अ्रभाव था, अतएव उन्होंने 
विलयन (77272८/) का प्रस्ताव प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया | इससे उनकी 
समस्‍या भी इल दो जाती थी और निजी आय का अमभिरक्षण भी हो! जाता था | 
छोटे-छोटे देशी राज्यों के एकीकरण की इस प्रक्रिया का आरम्भ उड़ीसा से हुआ | 
सरदार पटेल ने उड़ीसा के पूर्वी राज्यों के २३ देशी नरेशों को दिसम्बर सन्‌ १६४७ 
£० में उड़ीसा प्रान्त के साथ एकीकरण के लिये सहमत कर लिया । १ जनवरी सन्‌ 
१६४८: ६० को मध्यप्रान्त में छत्तीसगढ़ के १४ देशी राज्य भी उड़ीसा में सम्मिलित 
हो गये। धीरे-धीरे विलयन की यह प्रक्रिया अन्य प्रान्तों में भी फैलने लगी। फरवरी 
सन्‌ १६४८ ६० में मकराई का मध्यप्रान्त के साथ, बंगनपल्ले का भद्रास के साथ 
तथा लोद्दारू और पतौंदी का पूर्वी पंजाब के साथ एकीकरण दो गया । मार्च में पडु- 
कोटा राज्य मद्रास में सम्मिलित हो गया। इसी बीच कोहद्वापुर के श्रतिरिक्त दक्षिण के 
१६ देशी राज्यों ने बम्बई के साथ एकीकरण का निश्चय कर लिया थां। इसके 
पश्चांत्‌ बड़ोदा को छोड़ कर गुजरात के १६८ देशी राज्य भी बम्बई में मिल गये। 
फिर संन्दूरं, टेइरी गदवाल, बनारस, रामपुर, जेसलमेर तथा कूचबिद्दार राज्यों का 
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समीपवर्ती प्रान्तों में विलयन हुआ | पंजाब के २१ पव॑तीय देशी राज्यों (न 8.80८४) 
मे अपना हिमाचल प्रदेश नाम का केन्द्राधिशासित संघ बना छ्िया और कुछ समय 
पश्चात्‌ केन्द्रीय सरकार ने त्रिपुरा तथा मनोपुर को भी अपने अधिशासन में ले लिया। 
इसके अतिरिक्त अनेक छोटे-बढ़े, एक दूसरे से मिले हुये, देशी राज्यों ने 
बिलयन की प्रक्रिया द्वारा अपने संघ स्थापित कर लिये | इन संघषों के प्रधान के, पद 
पर संघ में सम्मिलित इने बाले किसी न किसी देशी राज्य के नरेश को श्रासीन 
किया गया | संधों के यह बेधानिक प्रधान राजप्रमुख कहलाते हैं। प्रत्येक संघ में 
राजप्रमुख को परामश देने के लिए अ्रस्थायो मन्त्रिमण्डलों की स्थापना की गई | 
संघों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित साधारण सिद्धान्तों के आधार पर संघ का 
संविधान बनाने के लिए अपनी-अपनी संविधान-सभायें निर्वाचित करने का भी 
अधिकार दिया गया। इस प्रकार के पहले देशी राज्य-संघ-सोराष्ट की स्थापना 
१५ फरवरी सन्‌ १६४८ ई० को हुई। तत्पश्चात्‌ मध्य भारत, राजस्थान, विन्ध्य- 
प्रदेश, मत्स्य, दावनकोर कोचीन तथा पटियाला ओर पूर्वी पञ्ञाब राज्य-संघों का 
निर्माण हुआ । भोपाल, बिलासपुर तथा कुछ अन्य देशी राज्यों को भारत सरकार 
ने अपने अधिशासन में ले लिया। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में सम्मिलित 
होना स्वीकार कर लिया था। परन्तु जनता इसके पक्ष में नहीं थी ओर उसने नवाब 
के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस पर नवाब साहब ने भाग कर पाकिस्तान में शरण 
ली और जनता ने ६१ के विरुद्ध १६०, ७७६ मतों से भारत में सम्मिलित होने का 
निश्चय किया | इसके पश्चात्‌ सोराष्ट के साथ जूनागढद का एकीकरण हो गया | इस 
प्रकार केवल तीन सबसे बढ़े देशी राज्य, हेदराबाद, काश्मीर तथा मैसूर, अलग 
संघांगों के रूप में भारत में सम्मिलित किये गये। शेष देशी राज्य या तो समीप के 
प्रान्तों में मिल गये, या उन्होंने अन्य देशी राज्यों के साथ मिलक्रर संघ स्थापित 
कर लिए | 
हेदराबाद और काश्मीर का विस्तृत विवरण देना श्रावश्यक है क्योंकि 
हैदराबाद यथेइ समय तक भारत सरकार फे लिये एक समस्या बना रद्ा और काश्मीर 
की समस्या आ्राज भी वैसी ही हे। देदराबाद का शासन श्रधघिकांशत: प्रतिक्रिय|वादी 
था। वहाँ शासन की बागडोर मुस्लिम सम्प्रदायवादियों के दवाथ में थी ओर पाकिस्तान 
की प्रेरणा से यह लोग राज्य के जन-आन्दोलन का कढोरता के साभ दमन कर रहे 
थे। कासिम रिज़वी के नेतृत्व में रज्ञाकार निर्दोष हिन्दू प्रजा पर नाना प्रकार के 
अत्याचार कर रहे थे और चारों ओर आतंक का साम्राज्य फेला था। भारत सरकार 
ले आरम्भ में समस्या को शान्तिपूर्वक इंल करने का प्रयत्न किया | उसने १४ 
| मंबम्बर' सन्‌ १६४७ ई० को हेदराबाद के साथ एक सममोत्रे पर इस्ताक्षर किये जिसके 
, परिशामख्ह्त राज्य को रक्षा, बेदेशिक सम्बन्ध तथा य्रावायात ब्रिभांगों पर भारत 
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सरकार का मियन्त्रण हो गया श्रौर शेष विषयों में अस्थायी रूँप से पूंव॑स्थिति बनी 
रही। परन्तु राज्य के भीतर हिंसा तंथा अराजकता की बढ़ती हुईं लद्दर तथा निज्ञाम 
ओर उनकी सरकार के हटपूर्ण व्यवद्दार से विवश होकर भारत सरकार ने निश्चय 
किया कि श्रंव वह हैदराबाद के इस अर॑त्याचारपूर्ण कुंशासन की देख कर तटस्थ 
नहीं रह सकती | ब्रिटिश सम्राद्‌ की सावंभोम शक्ति के व्यपगंम के साथ निज्ञाम को 
निरंकुश शासन की स्वतन्त्रता मिल गई थी, यह दृष्तिकोश भारत सरकार कदापि 
स्वीकार नहीं कर सकती थी। श्रतएवं भारत सरकार ने निज्ञाम से रज्ाकारों के 
विसंघटन की माँग करते हुये अ्रराजकता दूर करने में सहायता करने के लिये सिंकन्द- 
राबाद में भारतीय सेना की पुननियुक्तकि का प्रस्ताव किया | परन्तु निज्ञाम को यह 
परामर्श रुचिकर नहीं प्रतोत हुआ | इस पर १३ सितग्बर सन्‌ १६४८ ई० को भारतीय 
सेना ने हैदराबाद में प्रगेश किया। निज्ञाम की सेना ने सामना करने का प्रयत्न 
किया परन्तु ठद्र न सकी। १७ सितम्बर को मीर लायक अली के मन्त्रिमण्डल "ने 
त्यागपत्र दिया और निज्ञाम ने शासन श्रपने दाथ में लेकर अ्पनो सेना को श्रात्म- 
समपंण का आदेश दिया | इस प्रकार हेदराबाद में केवल ५ दिन तक' सैनिक कार्य- 
वाह हुईं । इस अपवाद के अतिरिक्त सरदार वल्लम भाई पटेल द्वारा संचालित देशी 
राज्यों की क्रांन्ति में कहीं रक्तपात नहीं हुआ। १६ सितम्बर को सरदार पटेल नें 
घोषणा को कि हेदराबाद के भविष्य का निर्ण॑य स्वर्य राज्य की जनता करेगी। २३ 
सितम्बर को निज्ञाम ने राज्य का प्रशाशन सैनिक शासक' मेजर-जनरंल चौधरी के 
ह्वाथों में सॉप दिया और अपनी प्रजा को आदेश दिया कि सैनिकःशासम की प्रत्येक 
प्रकार से सहायता की जाय अ्रक्टूबर का अन्त द्ोते-होते हैदराबाद में फिर शान्ति 
ओर सुब्यवस्था की स्थापना हो गई । इसके लगमग एक वर्ष पश्चात्‌ हैदराबाद 
भारतीय संघ में सम्मिलित हो गया और सेनिक-शासन का' स्थान एक श्रस्थायी 
मन्त्रमणडल ने ले लिया । 

काश्मीर की समस्या का समाधान अ्रव भी शेष है। भारत के विभाजन के 
पश्चात्‌ पाकिस्तान द्वारा उत्तेजित किये जाने पर सीमान्त के पठानों ने काश्मीर 
पर आक्रमण कर दिया | अतएव अक्टूबर सन्‌ १६९४७ ६० में सुरक्षा तथा भारतीय 
सेना की सहायता प्राप्त करने की आशा से काश्मीर ने भारत में सम्मिलित दोने 
की प्रार्थना की। भारत सरकार ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और भारतीय सेना 
ने ठीक समय पर काश्मीर पहुँच कर भ्रीनगर तथा काश्मीर श्रोर जम्मू का अधिकांश 
भाग आततायियों से बचा लिया | भारत सरकार ने केवल रक्षा, वेदेंशिक सम्बन्ध तथां 
याताथात के विषयों में काश्मीर का भारतीय संघ सें प्रवेश स्वीकार करते हुए यह 
निश्वंच किया कि काश्मीर के भविष्य का अ्रन्तिम निंयय वहाँ के निवासी स्वर्य॑ 
करेंगे | इसके कुछ समय बाद भारत ने संयुक्त रा्सघे को यूचनों दी कि पाकिस्तान 


१५४ भारतीय राजनीति और शांर्सने 
ने काश्मीर में आक्रमण कर दिया है। संयुक्त राष्ट्रसंघ तत्काल कुछ न कर सका, 
अत: भारत का काश्मीर की समस्या को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलकाने का यह प्रयत्न 
असफल रहा | काश्मीर का युद्ध लगभग एक वर्ष तक चलता रहा ओर श्रन्त में यह 
स्पष्ट द्वो गया कि शीघ्र द्वी भारतीय सेना विजयी होगी | इसी समय संयुक्त राष्ट्रसंघ 
ने बीच में पड़ कर विराम -सन्धि (८८७४८-१॥८) करवा दी । विराम-सन्धि हुए तीन 
ब्ष से अधिक द्वो गये हैं; संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरज्ञा समिति कई बार इस विषय पर 
विवाद करके मध्यस्थता (गाल्वां४४००) तथा उपनिर्णय (७70709007) के 
प्रस्ताव उपस्थित कर चुकी है; सर श्रोवेन डिक्सन स्वीकरणीय समाधान (3८८९८७०- 
६200]6 ४0]प007) खोजने का प्रयत्न कर चुके हैं श्रोर डा० अहम इस समय भी 
इसी दिशा में प्रयत्नरत हं; परन्तु सद्दी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्संघ को काश्मीर 
में जो कुछ करना चाहिए था वह उसने नहीं किया। कोरिया में उसने आक्रमण- 
कारियों के विरुद्ध अपनी सेना भेजी, परन्तु काश्मीर में पाकिस्तान के विरुद्ध ऐसा 
नद्दीं किया । वास्तव में यह बड़े खेद की बात है ओर इसका एकमात्र कारण यही 
समर में आता द कि ब्रिटिश पदाधिकारियों, ब्रिटिश सरकार ओर ब्रिठिश समाचार- 
पत्रों का इश्टिकोण आरम्भ से दी भारत विरोधी रद्दा हे ओर संयुक्त राष्ट्संघ के ज्षेत्रों 
में अब भी आऑग्ल-अमरीकी धुरी का दी बोलबाला है। सन्‌ १६५१ में यह समाचार 
आया था कि सीमा के दोनों ओर मारतीय तथा पाकिस्तानी सेनायें एकत्रित हैं। 
युद्ध की इस तेयारी में पाकिस्तान की ओर से, श्रविभाजित भारत के प्रधान सेनापति 
फील्ड-माशल सर क्लाड आ किन्लेक (877 (0]०००८ 4 ०८४४४०८८४) भी कई मद्दीनों 
तक बहुत अधिक तथा सक्रिय भाग लेते रहे | परन्तु हमारे प्रधानमन्त्री परिडत नेहरू 
ने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा करदी कि “भारत पाकिस्तान पर किसी दशा में भी 
आक्रमण नहीं करेगा | परन्तु यदि पाकिस्तान ने भारत के राज्यज्षेत्र में किसी स्थान 
पर आक्रमण किया तो उसका डट कर सामना किया जायेगा |” काश्मीर भारतीय 
संघ का एक भाग है, यह दूसरी बात है कि हमारी सरकार ने उसमें की गई पूर्ण 
स्वतन्त्र मतगणना का निर्णय स्वीकार कर लेने का बचन दे दिया है । दाल ही में 
शेख अब्दुल्ला के लोकप्रिय शासन ने भारत के प्रति निष्ठा की घोषणा करते हुए, 
काश्मीर में ननमत के आधार पर राज्य के लिए एक संविधान सभा स्थापित कर दी 
है। ओर यह स्पष्ट हे कि इन बातों से घबरा कर ही पाकिस्तान दुस्साइस का पथ 
धारण कर रहा है। पाकिस्तान के नेताश्रों के समय-समय पर उत्तेजनाज॑नक भाषण 
दोते रहते हैँ जिनसे काश्मीर की जनता को आक्रमण का मय बराबर बना रद्दता 
है। अ्रत: निकट भविष्य में काश्मीर की समस्या का शान्तिपूर्वक समाधान इंने की 
झाशा प्रतीत नहीं होती हे श्रोर श्रत्तिम निर्णय के लिये इसमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी | 
संक्षेप में, देशी राज्यों के एकीकरण एवं प्रजातन्त्रीकरण के साथ देशी नरेशों 
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द्वारा शासित भारत के अश्रस्तित्व का श्रन्त हो गया है। आ्राज भारत में जिस एकता 
के दर्शन द्वोते हैं वेसी भारत के पूरे इतिद्दास में कभी प्रात नहीं की जा सकी । 
४६२ देशी राज्यों के स्थान में श्रब हमारे मानचित्र में ५-६ ययेष्ट विस्तार वाले 
राज्य-संघ, थोड़े से केन्द्राधिशासित क्षेत्र श्रोर मैसूर, हैदराबाद और काश्मीर के तीन 
राज्य हैं जो भारतीय संघ के अंग बनचुके हैं । भारत के अनेक शत्रु यह श्राशा कर 
रहे थे कि विभाजन के पश्चात्‌ ब्रिटिश सम्राट्‌ की सावंभोम शक्ति के व्यपगम के परि- 
णामस्वरूप भारत की एकता का अ्रन्त हो जायगा । परन्तु सरदार पटेल की कुशल 
राजनीति ने सभी देशी नरेशों को यह विश्वास दिला दिया कि देश को अभेक छोटे 
छोटे टुकड़ों में बिभाजित रखने का परिणाम बड़ा भयानक होगा। सरदार पटेल के 
प्रयत्नों के फलस्वरूप थोड़े ही समय में अनेक छोटे-छोटे देशी राज्यों का समीपवर्ती 
प्रान्तों में विलयन हो गया ओर कई राज्य-संघ तथा केन्द्राधिशासित क्षेत्र बन गये। 
यह देखकर भारत के शत्रु आश्चर्य-चकित रह गये। उन्हें सबसे श्रधिक निराशा 
इस बात से हुई कि भारत में बिना किसी रक्षपात के ही इतने बड़े-बड़े राजनेतिक 
परिवर्तन द्दो गये | हेदराबाद में ही नहीं काश्मीर में भी कम से कम जीवन-दहानि हुई है। 
देशी नरेशों तथा उनकी जनता की देशभक्ति की सच्ची नोंव पर भारत की प्रगति का 
स्तम्भ ऊँचा तथा सुदृदू दो सका है। यद्द वास्तव में एक महत्वपूर्ण तथा आश्चरयंजनक 
सफलता है। और इस बात का भेय केवल एक व्यक्ति को है। यह सरदार पटेल 
की द्वी प्रतिमा थी कि आज भारत इतना श्रधिक संयुक्त तथा शक्तिशाली दो गया है । 

प्रादेशिक एकीकरण के साथ-साथ देशी राज्यों में प्रजातन्त्रीकरण की प्रक्रिया 
भी चल रही थी। श्री बी० एन० राव के सभापतित्व में भारतीय संविधान सभा के 
सात सदस्यों की एक समिति ने एक आदर्श संविधान बनाया जिसमें देशी राज्यों को 
भूतपूर्व प्रान्तों के से अधिकार तथा उत्तरदायित्व देकर समान सामकौदारी का पद 
दिया गया | कृष्णमाचारी समिति के सुझावों को कार्यरान्वित करके देशी राज्यों का 
आशिक एकीकरण किया गया जिसके परिणामस्वरूप देशी राज्यों तथा केन्द्रीय शासन 
के भी वेसे द्वी सम्बन्ध दो गये जेसे केन्द्रीय शासन तथा प्रान्तों के थे। आन्तरिक 
प्रतिबन्ध निमू ल द्वो जाने के पश्चात्‌ व्यापार तथा वाणिज्य का पनपना स्वाभाविक 
ही है श्रोर एक आथिक इकाई बनकर भारत के लिये उन्नति की बहुत सम्भावना है । 
देशी नरेशों की व्यक्तिगत श्राय (07ए9 [00736) का निश्चय हो जाने के पश्चात्‌ 
उनकी निजी सम्पत्ति भी राज्य सम्पत्ति से अ्रलग हो गई है। एक ओर उल्लेखनीय 
प्रगति यह हुई है कि अब देशी राज्य भो श्रखिल भारतीय सेवावर्गों के श्रन्तगंत आा 
गये हैं श्र वर्हाँ मी लोकसेवा शत्रायोगों (?प॥० $67शं०९८ (007777/88075) 
की स्थापना हो गई है। संविधान में सभी राज्यों के लिये समान न्याय-प्रयाली को 
भी व्यवस्था की गई है. अ्रतएुव॒ देशी राज्यों ने श्रधिशासन और न्यायपाक्षिका का 
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प्रथक्राण करके उन न्यायालयों की सुप्रापना की है। अंग्रेज़ी साब्रभोम सत्ता (०५२- 
700070८५) की समाप्ति के पहले केवल कुछ देसी सज्यों में ही जनता की प्रतिनिधि- 
सूंस्थाग्रें दाममाज को थीं। किन्द्रु अब स्थिति बदल गई दे ओर पिछले साधाण्ण 
विवाच्िन के पश्चात्‌ लगभग सभी देशी राज्यों तथा राज्य-संघों में उत्तरदायी सरकार 
की स्थाप्रना हो गई हे ओर पुराने सपमन्तशाह्वी शासन का स्थान जन-प्रिय सरकार ने 
ले लिया है। भारतीय संघ में सम्मिल्लिव देशी राज्यों की सेना को भारतीय सेना के 
साथ मिल्ला देखे का प्रबन्ध मी किया गया हे ओर अब वह सेनायें भारत सरकार के 
अधीन हो गई हें। ओर अन्त में, संविधान द्वारा संघब्र-शासन को संक्रमणक्नाल 
(४३7)४0079 70९700) में देशी राज्यों पर अधीक्षण का अधिकार दिया गया 
है। अतएव इन राज्यों के बजट वथा अन्य महत्वपूर्ण बिल अन्तिम स्वीकृति के पूर्व 
केन्द्रीय सरकार के पास भेजे जाते हैं । 
परन्तु देशी राज्यों से सम्बन्धित कार्य अ्रभी पूरा-पूरा समाप्त नहीं हुआ हे। 
सम्भव है भाषानुसार प्रान्तों की माँग के अनुसार श्रथवा देश के विभिन्न भागों की 
जनता की अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये सीमाश्रों का पुन- 
व्येवस्थापन आवश्यक हो जाये। दूसरे, राज्यों में प्रजातन्त्रात्मक एवं उत्तरदायी 
शासन के सफल संचालन के लिये उचित तथा उपयुक्त प्रशासन का विधान करना 
होगा। देशी द्वाज्यों तथा उनके निवासियों को श्रभी प्रतिनिश्रि संस्थाओं की कार्य- 
प्रथाली का कोई अनुभव नहीं है । कुछ राज्य तो ऐसे भी हैं जिन्होंने श्रभी तक केवल 
निरंकुश एकतन्त्र का डी स्वरूप देखा है। श्रोर श्रन्त में, राज्यों में अनेक राजनतिक 
दल तथा वर्ग उत्पन्न दो गये हैं। वे तनिक-तनिक सी बातों पर परस्पर लड़ते रहते 
हैं श्रोर शक्ति तथा पद के लोभ में सब कुछ करने के लिये तेयार रद्दते हैं। इस 
प्रबत्ति का दमन भी आवश्यक है, भल्ले हो इसके लिये केन्द्रीय शासन को कभी कभी 
राज्यों के कार्चों में इस्तक्षेप करना पड़े । 
संघ और राज्यों के सम्बन्ध 
विधाग्नी सम्बन्ध--प्रत्येक संघात्मकु संविधान में संघ सरकार और राज्यों की 
सरकार के अप्निकार बूँटे हुये होते हं | संब्रिध्नाज़ में उनके झापद के विधाग्री, प्रशासी 
तथा वित्ोय स॒म्बा्धों का उल्लेख होता है। संयुक्त राष्ट्र अमरीका तथा स्थिट्ज़्र 
लेयडू के समान पुराने प्रकार के संघ राज्यों में. केन्द्र तथा अंगों (प/९) के बीच 
शक्कियों का अप्ररिवर्दनशोल (॥780) व्माजन पाया ज्यता है। इल विभाजन का 
आधार यह होता है कि साबदेशीय महत्द के विष्यय संघ सरकार के अधीन रखे जाते. 
हैं शोर रुूप्दीय महत्व के विषय राज्यों की सरकारों के झधीन । परन्दू पड दो छुचियों, 
वाला विश्नाज़नु झ्सुविधाजनुकू शिद्धू दो झुका हे भौर भधूनिक विज्ञाइधारा के भदूबार, 
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कुछ बिषयों के क्षेत्र में सभी संघांयों में समाव मीति का होना आवश्यक समझा जाता 
है। अतएब नये संघराज्यों में समवर्ती शक्तियों (८०07८०7४८४६ 90५८78) की 
एक तीसरी सूत्नी का समावेश किया जाता है। इस झूची में बर्शित विषयों पर संघ 
तथा राज्य दोनों के बिधान मण्डलों को कानून बनाने का अधिकार होता है। इमारे 
संविधान में भी विधायी तथा अ्रधिशासी प्राधिकार की शक्कियों को इन तीम सूचियों में 
विभाजित किया गया है | 

संघ की शक्तियाँ---सबसे पहले ६७ विषयों (4(थ८४5) की संघ-सूची है। 
इस सूची में उल्लिखित विषयों पर केवल संघीय संसद को कानून बनाने का अ्रधिकार 
प्रात है। संघ-सूची में निम्नलिखित विषय मुख्य हैं:-....देश की रक्षा, भारत की जल, 
स्थल तथा नभ सेनाओं का नियन्त्रण, शख्ासत्र, अ्रग्न्यक्न (3॥077097707) वथा 
स्फोटक (८५]0४४०८७), श्रगु शक्ति, प्रतिरक्षा सम्बन्धी उद्योग, वेंदेशिक सम्बन्ध, संयुक्त 
राष्ट्र संघ से सम्बन्धित विषय तथा अन्य भश्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, सन्धि, युद्ध तथा शांति, 
नागरिकता तथा देशीयकरण (7॥8(072॥89 07), प्रत्यर्पण (८5४72070 079), 
भारत में प्रवेश तथा भारत से निष्कासन (॥7॥873007 270 ८॥१४79707), 
रेल, राष्ट्रीय राजमार्ग, सामुद्रिक नौ-परियद्ण (09 ०322007), बन्दरगाइ, वायुमागं, 
डाक ओर तार, लोकऋण, चलार्थ (८प77८००८५), विदेशीय विनिमय (ई0टांड्ठए 
८5८॥०782८) तथा मुद्रानिर्माण (2077998८), भारत का रिजवबं बेंक, श्रन्तर्राज्य तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, बैंक, निगम (०070720078), बीमा, एकस्व (७&0८78), 
आविष्कार, भार तथा माप, दिल्ली, बनारस तथा अलीगढ़ विश्वधिद्यालय और राष्ट्रीय 
पुस्तकालय, संग्रह्मलय तथा प्रयोगशालायें आदि अन्य संस्थाये, मारत-भूमापन विभाग 
तथा इसी प्रकार के अ्रन्य संगठन, जनगणना, संघ लोकसेवाये ([7707 ?पए]८ 
5८"०१०८४), उत्तरबेतन (7८787078); संघ तथा राज्यों के निर्वाचन, संघ तथा 
राज्यों का लेखा ओर अ्ंकेज्नण (3५0|6 970 8०८००७॥॥४), सर्वोच्च तथा उच्च 
न्यायालय, कृषि आय के अ्रतिरिक्त श्रन्य श्राय पर कर, निराक्रम्य कर (278(60778), 
सोषबिक पेयों (४00॥0]8) तथा श्रफ़ीम को छोड़ कर अन्य सभी आबकारी पदार्थों 
पर कर, ब्िगम-कर (2070072007 ६७५), भूसम्पक्ति तथा उत्तराधिकार सम्बन्धी 
शुल्क, बस्तुश्नों भ्रथवा यात्रियों पर सीमा कर ((८प्र79] (2५), विनिमय पत्रों 
(9708 ० ८5८ए०7४०), धनादेशों (0॥८०१०८४) इत्यादि पर मुद्रांक बलि 
(8४70 60५५), समाचार-पत्रों को बिक्री तथा उनमें प्रकाशित बिज्ञापनों पर कर, 
संत्र-सूची के बिद्यों में से किसी पर शुल्क (८८७), तथा कोई और विषय अथवा कोई 
अन्य कर ज़िसका उल्लेख श्रन्य दोनों यूचियों में व किया गया हो | यद्द कहने की 
आवश्यकता नहीं है कि संघ की यह सूची अत्यन्त व्यापक है| प्रत्येक विषय जिसका 
प्रभाव समूचे देश के हित, काश: अपना दिड्रात पर पढ़ सकता है, इसके सम्मि- 
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लित है। इसके श्रतिरिक्त समस्त अवशिष्ट शक्तियाँ (/८४004979 7०५८४) भी 
संघ के अधिकार-्षेत्र में स्वीकार कर ली गई हैं । इस सूची की व्यापकता को देख 
कर बहुधा लोग कहने लगते हैँ कि संघ-स्थित राज्यों के अधिकारों तथा प्राघिकारों 
का क्षेत्र इतना सीमित कर दिया गया है कि उनको स्थिति अधीन प्रान्तों की सी प्रतीत 
होती है, एक संघ के संविधायक श्रंगों की सी नहीं | 

राज्यों की शक्तियाँ--दूसरी सूची राज्यों को सौंपे गये विषयों की है जिसके 
अन्तर्गत कुल मिलाकर ६६ विषय हैं| इस सूची के भ्रधिक महत्वपूर्ण विषय निम्न- 
लिखित हें:-...सावंजनिक व्यवस्था (9पं०)०८ ०70८), पुलिस, सर्वोच्च तथा उच्च 
न्यायालयों के अतिरिक्त संघ न्यायालयों का ज्षेत्राधिकार तथा उनकी शक्तियाँ, कारा- 
गार, स्थानीय स्वशासन, लोक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, निर्धनों की सद्दायता, वृत्ति- 
हीनता (प९८०70]0ए77८४४), शिक्षा (जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय भी हैं), राज्य- 
मार्ग तथा जलमार्ग, कृषि, सिंचाई, भूमि व्यवस्था, बन, मछली पकड़ने के स्थान, 
खनिज-विकास, परिरक्षण उद्योगों (१४(८ए८०८ 7700$807658) के अश्रतिरिक्त श्रन्य 
सब उद्योग, वस्व॒ुश्नों का उत्पादन, स्थानीय निर्वाचन, राज्य की लोक सेवायें, राज्य 
का लोकऋण, भू-श्रागम (/370 #८ए८०७८), कृषि-आय पर कर, कृषि भूमि के 
उत्तराधिकार से सम्बन्धित कर, भू-सम्पत्ति कर, इमारतों तथा खनिज-अ्रधिकारों पर 
कर, सोषविक पेयों (3।८०॥70]8) तथा श्रफीम पर उत्पाद-बलि (८5०४८ 6७५), 
बिजली के उपभोग अथवा विक्रय पर कर, पशुओ्रों तथा वाइनों पर कर, व्यवसायों, 
वाणिज्यों तथा वृत्तियों पर कर, विलास तथा आमोद-प्रमोद की वस्तुश्रों पर कर, 
प्रतिब्यक्ति-कर (०७[०॥७४४07 (25४) तथा इस सूचो में से किसी विषय के सम्बन्ध 
में शुल्क (८8) जिसमें किसी न्यायालय में लिये जाने वाले शुल्क सम्मिलित नहीं 
हैं। इस सूचो के ग्रध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्थानीय ट्वित के विषयों के 
साथ-साथ राष्ट्र-निर्माण तथा राष्ट्रीय कल्याण का एक विस्तृत ज्षेत्र राज्यों के अधीन 
छोड़ा गया हे। ह 

समवर्ती शक्तियाँ--तीसरी सूची समवर्ती शक्तियों की है | इसमें सब मिला- 
कर ४७ विषय हैं जिनके सम्बन्ध में विधि-निर्माण का श्रधिकार संघ तथा राज्य दोनों 
के विधानमण्डलों को प्राप्त है। इस सूची के विषयों का दो मोटे भागों में वर्गीकरण 
किया जा सकता हे--पहला वर्ग उन विषयों का है जो दण्ड तथा व्यवद्दार विधि 
(टांशं। बाव टताएएथ 99) से सम्बन्धित हैं, ओर दूसरा उनका जो सामा- 
जिक तथा आधिक कल्याण से सम्बन्ध रखते हैं। पहले वर्ग में निम्नलिखित बिषय 
सम्मिलित हें:---दण्ड-विधि तथा प्रक्रिया (ट4ग्र08] [4७ 3890 970९८०४८), 
निवारक श्रवरोच (97ट८ए८०४०८ त१८६८०४०7), . विबाइ और बिवाइ-विष्छेद, 
इच्छाप्त्रद्दनत्व (2023:8०५), गोद क्षेत्र तथा उन्तरधिकार, . कृषि. भूमि के अकि*- 


भारतीय संघ रेप 
रिक्त श्रन्‍्य सम्पत्ति का इस्तान्तरण, पंजीयन (722878072007), प्रसंविदाएँ (००॥- 
778068), दिवाला, प्रन्यास ((705४8), साक्ष्य तथा शपथ, इत्यादि | इन विषयों को 
समवर्ती सूची में रखने का उदहूं श्य यद्द प्रतीत होता है कि राज्यों के विधि निर्माण के 
कारण कम से कम उन विषयों में किसी प्रकार की विभिन्नता न रहने पाये जिनका 
प्रभाव राष्ट्रीय एकता तथा एकरूपता पर पड़ता है। समवर्ती विषयों के दूसरे वर्ग 
में निम्नलिखित प्रमुख हें:--खानें, कारखाने, श्रमिक संघ, श्रमिकों का कल्याण, 
आओचद्योगिक विवाद, छूत की बीमारियाँ, खाद्य पदार्थों की मिलावट (40 7]0८7४६07), 
विष तथा भेषज (67०४७), भ्राथिक तथा सामाजिक योजना, समाचारपत्र, पुस्तके 
तथा मुद्रणालय, मूल्य नियंत्रण, सामाजिक बीमा, शरणाथ्ियों की सहायता तथा 
पुनर्वास, पुरातत्व (॥70॥8८0029) श्रादि | इन विषयों के सम्बन्ध में संघ अपने 
राज्य-शासनों को निदेश देने को शक्ति का उचित प्रयोग कर सकता है| आवश्यकता 
इस बात की है कि संघ के विभिन्न प्रदेशों में आथिक तथा सामाजिक समानता होनी 
चाहिये, अन्यथा जनता में विरोध तथा अ्रसन्‍्तोष उत्पन्न होने को संभावना बनो 
रहेगी। समवर्ती यूची के विषयों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संघर्ष उत्पन्न होने 
पर संघीय संसद द्वारा स्वीकृत कानूनों को राज्यों के कानूनों के ऊपर मान्यता प्रात 
होगी। परन्ठु आरक्षित होकर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ भाग 
१ ओर २ के राज्यों के कानून पू्वे-स्वीकृत संघीय कानूनों से श्रधिक मान्य होंगे | 
बाद में संसद इस प्रकार निर्मित राज्यों के कानूनों का परिवर्तन श्रथवा विखण्डन 
कर सकती है। 
अवशिष्ट शक्तियाँ--शासनगत समस्त सम्मव शक्तियों का सचीकरण 
असम्भव है। दोनों पक्षों के बीच शक्ति-विभाजन की योजना इम चाहे जितनी 
सावधानी के साथ क्‍यों न बनाये, कुछ शक्तियों के छूट जाने की सम्भावना 
सदा बनी रहती है। इस प्रकार की शक्तियाँ जिनका उल्लेख किसी पक्ष की शक्ति- 
सूची में न हुआ दो, श्रवशिष्ट शक्तियाँ कद्दी जाती हैं; ओर उनके विषय में किसी 
प्रकार का विवाद उत्पन्न न दो, अ्तएव सभी संघीय संविधानों में यद्द शक्तियाँ किसी 
न किसी पक्ष को अ्रवश्य सौंप दी जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र श्रमरीका, स्विट्ज़रलेंड तथा 
आ्स्ट लिया में श्रवशिष्ट शक्कियाँ संघांगों को सोंपी गई हैं, और कनाडा तथा दक्षिणी 
अफ्रीका में संध-शासन को। भारत में इमने कनाडा तथा दक्षिणी अफ्रीका का अनु- 
करण कर अनुल्लिखित कर लगाने को शक्ति सहित सभी श्रवशिष्ट शक्तियाँ संघीय 
संसद को दी हैं । क्‍ 
संघीय संसद्‌ की अभिभावी शक्षियाँ (०९९००-एरंतांपएट 90४८०४)--- 
साधारणतया यद्द कद्दा जा सकता है कि संसद को भारत के सम्पूर्ण राज्यज्षेत्र श्रथवा 
उसके किसी भाग के किये विधि बनाने का अधिकार हे, ओर किसी राज्य का विधान- 
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मश्डल उस सम्पूर्ण राज्य के, अथवा उसके किसी भाग के लिये विधि बना सकतीं 
है। परन्तु यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक हे कि राज्यों के विधानमण्डलों की 
शक्तियों पर उनके अपने क्षेत्राभिकार के मीतर भी निम्नलिखित प्रतिबन्ध हैं :-.. 

(१) राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा पास किये हुये कुछ प्रकार के कानून उस 
समय तक मान्य न होंगे जब तक कि वे राष्ट्रपति के विचाराय आरक्षित होकर उनकी 
अनुमति न प्रास कर लें। इस कोटि में निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित कानूम 
सम्मिलित हैं :-.(श्र) सम्पत्ति की अवासि (३८० पां8(07 07 9707८7५ए); (ब) 
समवर्ती विषयों में संसद द्वारा बनाये गये कानूनों के विरुद्ध राज्य द्वारा निर्मित कानून; 
ओर (स) उन वस्तुओं के क्रय अथवा विक्रय पर कर-आरोपण जो संसद द्वारा समाज 
के जीवन के लिये आवश्यक घोषित कर दी गई हूं । 

(२) कुछ प्रकार के विधेयक (8]|8) बिना राष्ट्रपति की पू्ब-श्रनुमति प्राप्त 
किये राज्य के विधानमण्डल में उपस्थित द्वी नहीं किये जा सकते हैं | इस कोटि में वे 
बिघेयक आते हैं जिनका उद श्य उस राज्य के साथ अथवा उसके भीतर, व्यापार 
तथा वाणिज्य आदि पर लोक द्वित में प्रतिबन्ध लगाना हो । 

(३) यदि राज्य-परिषद्‌ ((१000८॥ 06 509(८8) अथवा किसी राज्य की 
व्यवस्था पिका सभा दो-तिद्दाई उपस्थित सदस्यों के बहुमत से यह प्रस्ताव पास कर दे 
कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक दे कि संसद “राज्य-सूची” में अ्रंकित ओर उखस 
प्रस्ताव में उल्लिखित किसी विषय के सम्बन्ध में कानून बनावे, तो संसद को उस 
विषय के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार द्वोगा | ऐसा केन्द्रीय कानून एक बार 
में एक वर्ष तक लागू रहेगा। इस प्रस्ताव को दुबारा पास करके एक वर्ष के लिये 
आर बढ़ाया जा सकता है। संसद द्वारा ऐसे प्रस्ताव के श्रधीोन बनाया हुआ कानून 
प्रत्ताव की अवधि समाप्त होने के बाद भी ६ महीने तक लागू रदेगा। 

(४) अरक्षा अथवा अव्यवस्था के कारण, राष्टपति द्वारा आ्रपात-स्थिति 
(8९४५८ ० ८॥272८7८9) की घोषणा द्वो जाने पर संसद राज्यों के लिये भी सभी 
विषयों के सम्बन्धों में कानून बना सकेगी तथा उचित कार्यब्राही कर सकेगी | इस 
प्रकार के कानून घोषणा का प्रवरतन-काल (०7८7७४(४०८ 96700) .समाप्त होने के 
६ मास पश्चात्‌ प्रभावद्दीन हो जायेगे। संसद के इसे श्रधिकार का श्रर्थ यदद नहीं 
है कि आपात काल में राज्य के: विधानमण्डलों को कोई अधिकार दी नहीं रह 
जावेगा। इसका आशय यह है कि दोनों का विरोध होते पर संसद द्वारा बनाथों 
हुआ कानून मान्य दोगा। किन्तु किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था टूड जाने की 
दशा में राष्ट्रपति राज्य फे विधानमण्डल की साशी-शक्तियाँ उससे लेकर संसद को 
सौंप सकता है। संसद भी इन शक्तियों का स्वयं प्रयोग न करके उनको राष्ट्रपति को 
सॉंपते हुये उन्हें यद प्राधिकार दे: सकती है कि ब्रह किंशी निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह 
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शक्तियाँ श्रपने प्रतिनिधि के रूप में सौंप दे | इस प्रकार के कानून घोषणा का प्रवर्तन- 
काल समाप्त द्ोने के एक वर्ष बाद अप्रवर्तनीय हो जायेंगे। 

...._ (४) दो अथवा अ्रधिक राज्यों के विधानमण्डलों की प्रार्थना पर संसद उन 
राज्यों के लिये “राज्य-सूची” के विषयों के सम्बन्ध में कानून बना सकेगी। ओर उन 
राज्यों के विधानमण्डलों को उन कानूनों में कोई संशोधन या उन्हें रह करने का कोई 
अधिकार नहीं होगा | ऐसा कानून किसी अन्य राज्य में भी लागू हो सकेगा अगर 
वह्दाँ का विधानमण्डल भी एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चय करे कि इस विषय पर संसद 
ही कानून बनावे | 

(६) संसद को किसी अन्य देश अथवा देशों के साथ की हुई किसी सन्धि 
अथवा संविदा के सम्पालनार्थ कोई कानन बनाने की शक्ति है, भल्ते ही इस प्रकार के 
कानून का सम्बन्ध राज्य-सूची में उल्लिखित किसी विषय से दो । 

. (७) श्रोर श्रन्त में, अवशिष्ट विषयों से सम्बन्धित सारी विधायी शर्क्तियाँ संघ 
में निद्धित हं। जिन विषयों का पूर्व-बर्णित तीनों सूचियों में उल्लेख न मिलता दो, 
उनके सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को ही है | 

उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि संघ को राज्यों के ऊपर विस्तृत 
विधायी, तथा उसके परिणामस्वरूप प्रशासी, प्राधिकार प्रास्त हैं। संविधान ने सबल 
केन्द्रीय शासन की स्थापना का प्रयत्न किया है| दइमारे संविधान-निर्माताश्ों की 
धारणा थी कि इस प्रकार का सबल केन्द्रीय शासन भारत की राजनैतिक आवश्यकता 
होने के साथ-साथ श्रन्य देशों की वर्तमान विचारधारा के अनुसार ही है। संघ-शासन 
को आधुनिक प्रवृत्ति शक्ति के केन्द्रीकरण की ओर है। परन्तु कुछ श्रालोचकों का 
मत है कि केन्द्रीय शासन द्वारा राज्यों के प्राधिकार-स्षेत्र में यह हस्तक्षेप उचित नहीं 
है, इसमें प्रजातन्‍्त्र विरोधी सम्भावनायें विद्यमान हैं| यदि यह स्वीकार भी कर लिया 
जाय कि आजकल सुसम्बद्ध तथा सुचारु व्यवस्था के द्वित में सबल केन्द्र का अस्तित्य 
आवश्यक दो गया है, तो मी यह मानना पड़ेगा कि भारत की वर्तमान स्थिति में, 
जब कि जनसंख्या का अधिकाँश भाग अ्रशिक्षित हे, अधिक छोटे निर्वाचकमण्डलों 
द्वारा निर्वाचित राज्यों के विधानमण्डल निश्चय ह्वी अ्रधिक प्रजातन्त्रात्मक तथा 
साधारण जनता के अश्रघिक प्रतिनिधि हैं। आलोचकों की धारणा दे कि राज्यों की 
स्वतन्श्न प्रवुत्तियों ओर केन्द्र तथा राज्यों के बीच गत्यवरोध (0०४०॥०८४७) की 
सम्भावना दूर करने का एक अधिक श्रच्छा उपाय यह होता कि दोनों पक्षों के 
बीच शक्षियों का संतुलित समायोजन ( 92]970८0 20]78६77०7६ ) करके 
समझता ओर घेर्य की भावना से काम लिया जाता। अमरीका तथा श्रास्ट्रेलिया 
की संघ-योजना में ऐसा द्वी किया गया है। भारत में मी इसी श्रकार राज्यों की 
स्तन्त्रता तथा सबल केन्द्र की भ्रवश्यकता का, संदुलन किया जा सकता था | 
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परन्तु ऐसा नद्दींकिया गया है। हमारा संविधान एक श्रत्यन्त शक्तिशाली केन्द्र की 
स्थापना करता है| इम ऊपंर देख चुके हैं कि संकट काल में हो नहीं साधारण काल 
में भी संसद्‌ राज्य यूची में वर्शित विषयों पर क़ानून बना सकती है। 

प्रशासी सम्बन्ध--.वे सारे विषय जिनके सम्बन्ध में क़ानून बनाने का 
अधिकार संसद्‌ को है, संघ की कार्यपालिका शक्ति के अन्तर्गत हैं, ओर प्रत्येक 
राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक है जिनके सम्बन्ध में राज्य 
का विधानमण्डल क़ानून बना सकता है| परन्तु जहाँ तक समवर्ती यूची का सम्बन्ध 
है, उसमें उल्लिखित विषयों से सम्बन्धित कार्यपालिका शक्ति साधारणतया राज्यों 
में निद्ित द्ोती है | संसद्‌ असाधारण परिस्थितियों में दी यद् विनिधान कर सकती 
है कि समवर्ती-सूची फे किसी विषय से सम्बन्धित किसी विधि का अधिशासन केन्द्रीय 
उत्तरदायित्व होगा । 

संध-व्यवस्था में साधारणतया यह आवश्यक द्ोता है कि अपनी बनाई 
हुईं विधियों के प्रशासन के लिये संघ तथा राज्यों के अपने अलग-श्रलग अधिशासक- 
वर्ग ड्वों श्रोर दोनों पक्षों का अधिशासी अ्रधिकार उनके विधायो श्रधिकार का सह- 
विस्तारी (८००-८४८८०४४८) द्ो। परन्तु वास्तव में श्रमरीका के श्रतिरिक्त किसी 
संघ राज्य में संघ-विधियों के श्रधिशासन के लिये अ्रलग संघीय अ्धिशासी अ्रथवा 
न्यायिक अधिकारी वर्ग की व्यवस्था नहीं है। नये भारतीय संविधान के अ्रन्तर्गत 
भी संघ-शासन को अपने क़ानूनों को कार्यान्वित करने के लिये श्रधिकांशत: राज्यों 
के प्राधिकारी वर्ग पर निर्मर रहना पड़ेगा। राष्ट्रपति किसी राज्य की सरकार को 
किसी केन्द्रीय विषय का प्रशासन सौंप सकता है और संसद किसी राज्य के पदा- 
घिकारी को कोई संघ-विषय से सम्बन्धित शक्तियाँ तथा कतंव्य दे सकता है। 

केन्द्र तथा राज्यों के प्रशासन-सम्बन्धों के विषय में संविधान में यद्द प्रावधान 
किया गया है कि राज्यों का यह कर्तव्य होगा कि वे संसद्‌ द्वारा निर्मित क़ानूनों के 
पालन का का सुनिश्चयन करें तथा संघ के प्राधिकार का अवरोध श्रथवा विरोध न 
करें। केन्द्र तथा अड्डों के क्षेत्राधिकारों में समायोजन (00070॥79007) प्राप्त 
करने के उद्दे श्य से संघ राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकता है। इसके साथ ही 
संघ राष्ट्रीय महत्व के आवागमन के साधनों के निर्माण तथा उनकी रक्षा करने के 
लिये श्रौर राज्य की सीमाश्रों के अ्रन्दर रेलों की रक्षा के लिये राज्यों को आवश्यक 
निर्देश दे सकता है। इन निर्देशों के पालन में जो श्रतिरिक्त व्यय राज्य को करना 
पड़ेगा बह संघीथ सरकार देगी । इन प्रावधानों के परिणामस्वरूप राज्यों का श्रधि- 
शासी प्राधिकार बहुत सोमित हो जाता है ओर संघ-शासन के लिये, बिना राज्यों 
के इंस्त॑ज्षेप अथवा श्रवरोध के, अपने प्रशासी प्रकार्यों के पालन की यथेष्ट स्वतन्त्रता हो 
जाती है | संविधान में एक प्रावधान इंस प्रंकार का भो है कि यधपि प्रथम अमुदुयो 
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के भाग २ के राज्य अब भी उतनी ह्डी सेना का संधारण करेंगे जितनी पहल्ले उनके 
पास रहती थी परन्तु अब यह सेना संघ की सेना का एक भाग मानी जायगी ओर 
इस पर संघ का पूरा अधिकार द्ोगा। भाग २ के राज्य १० वर्ष तक राष्ट्रपति के 
नियन्त्रण में रकखे गये हैं | संध की सरकार को यह अधिकार है कि वह भारत के 
बाहर किसी राज्य की सरकार से सममोता कर उस सरकार के कामों को अपने 
द्वाथ में ले सकती हे। भारत के समस्त राज्यज््षेत्र में संघ तथा प्रत्येक राज्य की 
साव॑जनिक क्रियाओं (0प०॥0 8०८5), उल्लेख-पत्रों (/200708) तथा न्यायिक 
कार्यवाहियों ( [0०८०० [70००८८०॥॥४७) को पूरी मान्यता दी जायगी। 

हम पहले ही देख चुके हैं कि प्रथम अनुसूची के भाग १ के राज्यों के राज्य- 
पाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं ओर उनका पद-घारण काल राष्ट्रपति की 
इच्छा पर निर्भर रहता है। यद् प्रणाली भी केन्द्र द्वारा राज्यों के नियंत्रण की उपाय 
बन सकती है | राष्ट्रपति को अन्तरोज्य विवादों की जाँच करने ओर उनपर परामर्श 
देने, ओर कुछ अथवा समस्त राज्यों के, अथवा संघ और एक या अधिक राज्य 
के पारस्परिक हित से सम्बद्ध विषयों के अनुसन्धान करने ओर उनपर सुमाव देने के 
लिये एक अन्तर्राज्य परिषद ([7067-80&0० (/0ण४८ा) की स्थापना करने का 
अधिकार भी हे। इस परिपद्‌ का प्रकार मन्त्रणा देने तक सीमित होगा | संसद्‌ 
नदियों श्रथवा घाटियों के जल से सम्बन्धित अन्तर्राज्य विवादों के निपटाने के लिये 
भी कानून बना सकती है। इसके श्रतिरिक्त पुलिस तथा प्रशासन इत्यादि के अखिल 
भारतीय सेवा-बर्ग (५॥]-]70॥9 5८7४0८४) संघ के श्रधीन द्वोते हैं। उक्त वर्गों के 
सदस्य कार्य भले द्वी राज्यों में कर रहे हों परन्तु उनके वेतन, निष्कासन 
(7८770ए2)) अथवा निस्तारण (06857788&)) पर संसद्‌ का ही नियन्त्रण रहता 
है । राज्य के उच्च न्यायालयों के सर्वोच्च तथा श्रन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मी राष्ट- 
पति ही करता है | संसद तथा प्रान्तीय विधानमणडलों के निर्वाचन के अ्रधीक्षण के 
लिये निर्वाचन कमिश्नर (8]22007 (0०थायरंड्श्०प्र८/) तथा निर्वाचन कमीशन 
के सदस्यों की नियुक्ति भी उसी के द्वारा की जाती है| संघ-शासन तथा राज्य, दोनों 
के लेखा तथा श्रेकेक्तषण (७८८००प7($ 970 »2५०70) सम्बन्धी समस्त विषयों पर 
भारत के मद्दांकेज्ञक (8५0607-0८7८/७)) का नियन्त्रण है। राष्ट्रपति राज्यों 
के लोकसेवा श्रायोगों (?प-॥०८ $807शं८०९ (०छाणां$४078) के श्रध्यक्ष तथा 
सदस्यों को कुछ परिस्थितियों में अपने पद से इटा सकता है। अनुसूचित जातियों 
तथा पिछड़े हुये बर्गों का कल्याण राष्ट्रपति का विशेष कतंव्य हे श्रौर उनकी स्थिति 
की जाँच के लिये वह एक आयोग ((/07775207) नियुक्त कर सकता है और 
इस आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को निर्देश दे सकता है। 

उपरोक्त व्यवस्था का सम्बन्ध संघ तथा राज्यों के सामान्यकालीन सम्बन्धों 
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से है | परन्तु आ्रापात-काल में संघ-शासन राज्य के प्राधिकारियों को अपनी अ्रधिशासी 
शक्ति की प्रयोग-विधि के विषय में कोई भी निर्देश दे सकता है। कार्यरूप में इस 
ग्रावधान का श्रर्थ राज्य की संवेधानिक व्यवस्था का स्थगन होगा, ओर राज्य के 
प्रशासन पर केन्द्र का पूरा नियंत्रण हो जायेगा | राज्य की संवैधानिक व्यवस्था 
भन्ञ द्वो जाने की दशा में राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजप्रमुख अथवा राज्य के श्रन्य किसी 
पदाधिकारी की कोई भी शक्तियाँ स्वयं ग्रहण कर सकता है। ओर श्रन्त में, वाह्म 
आक्रमण अथवा आन्‍्तरिक अ्रव्यवस्था से राज्य की रक्षा करने के लिये भी संघ- 
शासन पूर्णतया राज्य विषयों में इस्तक्षेप कर सकता है| 
संघ तथा संघांगों के उपरोक्त विधायी एवं श्रधिशासी सम्बन्ध केवल भाग १ 
तथा २ के राज्यों में ही लागू होते हैँ । यद्द स्पष्ट हे कि इन स्वायत्त राज्यों को अ्रपने 
छेत्र में पूर्ण अधिकार होते हुए भी संघ सरकार को राज्या के प्रशासन ज्षेत्र में 
हस्तक्षेप करने के अनेक अवसर हैं | माग ३ तथा ४ के राज्यों के संदर्भ में केन्द्रीय 
शासन संघात्मक न रह कर एकात्मक है। इन भागों में उल्लिखित क्षेत्र केवल प्रदत्त 
प्राधिकार का प्रयोग करते हैं। उनका शासन अभी तक पूर्णतया संघ सरकार के 
अधीन है | 
वित्तीय सम्बन्ध---श्न सम्बन्धों का विस्तृत वशन भारतीय वित्त व्यवस्था 
शीर्षक इकतीसवे अध्याय में किया गया है । यहाँ केवल यह कह देना उपयुक्त होगा 
कि संविधान के अ्रन्तगंत करारोपण तथा उधार ग्रइण के दोनों क्षेत्रों में राज्यों की 
अपेक्षा संघ शासन की स्थिति अधिक शक्तिशाली है। राज्य अ्रब भी केन्द्र के अनु- 
दानों पर निर्भर हूँ ओर इन अनुदानों के निश्चयन में उनका कोई द्वाथ नहीं दोता। 
सबल केन्द्र क्यों ९--.संघ तथा राज्यों के उपरोक्त सम्बन्धों से यह स्पष्ट है 
कि हमारा केन्द्रीय शासन अत्यधिक सबल है। परन्तु इस सम्बन्ध में इमें यह भी 
ध्यान रखना चाहिये कि इमारे देश में कई ऐसी परिस्थितियाँ थीं, और अ्रब भी हैं, 
जिनके कारण शअ्रत्यधिक सबल केन्द्रीय शासन आवश्यक था और अ्रब भी उसकी 
आवश्यकता प्रतीत होती है। अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने के साथ-साथ भारतीय एकता 
का आधार भी समाप्त हो गया ओर देश के विभिन्न भागों में विलगवादी तत्व दृष्टि- 
गोचर होने लगे | अतएव इमारे संविधान-निर्माताओं की यद्द धारणा ठीक द्वी थी 
कि इन तत्वों के प्रभाव से राष्ट्रीय एकता की रक्षा करने का एकमात्र उपाय सबल 
केन्द्रीय शासन द्दो सकता है। भारत को वाह्मय आक्रमणों तथा आन्तरिक श्रव्यवस्था 
से अपनी रहा करने के लिये यंथासभ्मव श्रधिक शक्ति की आवश्यकता रही है । 
पाकिस्तान श्रब भी काश्मीर पर घात लगाये बैठा है और इस विषय में संसार के 
शक्तिशाली राष्ट्रों की नीति इमारे दृष्टिकोण से नितान्त अविश्वसनीय हे | इसके 
अतिरिक्त बिभाज॑न के पश्चात्‌ आये हुये लाखों शर्थार्थी अपना श्रसन्तोष चारों ओर 
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कैलाते रहे हैं। उनके पुनर्वास की समस्या को हल करने के लिये सबल केन्द्रीय 
शासन आवश्यक सममा गया | उधर साम्यवादी ((07णापरए8(8) भी श्रमिकवर्गों 
में अशान्ति फेला कर देश के उत्पादन पर बुरा प्रभाव डालते रहे हैं। देश में 
खाद्यान्नों की कमी रह्दी है और मुद्रा-प्रसार ((779007) के फलस्वरूप एक गम्भीर 
आधिक समस्या उत्पन्न है। इसके अ्रतिरिक्त, देश के लिये नहरों तथा बाँधों, 
विद्युत्शक्ति उत्पादन, नये उद्योगों के बिकास, तथा यातायात के साधनों की वृद्धि, 
इत्यादि विभिन्न विकास-योजनाओं की श्रावश्यकता है। अतएव देश को एक 
आर्िक इकाई की भाँति कार्य करने के लिये सबल केन्द्र की आवश्यकता प्रतीत 
इाना स्वाभाविक ही हे ओर अन्त में, संसार के अन्य संघ-राज्यों का अनुभव भी 
यही बताता दे कि एक ऐसा सबल केन्द्रीय शासन जो किसी भी परिस्थिति का सामना 
करने की क्षमता रखता हो, सर्वथा वांछनीय है | अतएव हमारे संविधान-निर्माताश्रों 
ने ऐसी परिवर्तनशील व्यवस्था की योजना की जो सामान्यकाल में संघ प्रणाली का 
अनुसरण करती रहे, परन्तु असाधारण परिस्थितियों में वह केन्द्रीकृत तथा एकात्मक 
स्वरूप भी घारण कर सके | संघ की श्रभिभावी (०0ए८:४४०॥7०४) शक्तियों का प्रयोग 
अधिकतर आपात काल में तथा असाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता 
है। श्रतएव यह आलोचना कि वर्तमान संविधान के अन्तर्गत राज्यों का स्वायत्व 
एक भ्रामक धारणा है, वास्तव में स्वय॑ भ्रामक है। इतना अवश्य है कि आपात- 
काल में राष्ट्र की सुरक्ता तथा उसके हितों के अभिरक्षण के लिये केन्द्रीय शासन 
सम्पूर्ण प्राधिकार स्वयं ग्रहण कर सकता है. और यह व्यवस्था वास्तव में श्रत्यधिक 
वांछनीय है । 


संघ की नागरिकता 


साधारणतया नागरिक वे लोग कहे जाते हैं जो राज्य के निवासी हों तथा! 
सामाजिक एवं राजनेतिक अधिकारों का उपभोग करते हों। राज्य अ्रपने नागरिकों 
के अ्रधिकारों की रक्ता करता है। वह नागरिकों को उनके व्यक्तित्व के विकास में 
सहायता पहुँचाता है। और इन सब अधिकारों और सुविधाओं के बदले नागरिक 
को राज्य के प्रति कुछ कतंव्यों का पालन करना पड़ता है। नागरिकता व्यक्ति के इन्हीं 
अधिकार ओर कतंव्यों का समष्टि रूप है। किन्तु प्रोफेसर लास्की के मतानुसार 
नागरिकता शब्द की यह परिभाषा श्रत्यन्त संकीर्ण है। उनका कहना है कि अधिकार 
आओर कतंव्यों को सैंद्धान्तिक रूप प्रदान करना द्वी एक व्यकि को सच्चा नागरिक 
नहीं बनाता, बल्कि एक आदर्श नागरिक के लिये यह आवश्यक हद कि वह मानव 
समाज के हित के लिये अपने अधिकार ओर कतंब्यों का प्रयोग करता दो। वास्तव में 
विधान में नागरिकता शब्द की परिभाषा करना एक अत्यन्त कठिन काय है। भारतीय 
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संविधान के निर्मावाओं के लिये यह काये और भी कठिन हो गया था। देश के 
विभाजन के परिणामस्वरूप भारत तथा पाकिस्तान के बीच भारी मात्रा में जनसंख्या 
का बिनिमय हुआ था ओर वास्तव में, जब हमारे संविधान पर विचार किया जा रहा 
था उस समय भी यह आना-जाना चल रद्दा था। इसके परिणामस्वरूप नई 
समस्‍यायें सामने आ रही थीं ओर नागरिकता के विषय में श्रन्तिम निर्यय अ्रन्त समय 
तक के लिये स्थगित कर दिया गया। यह विषय संविधान प्रारुप समिति की सबसे 
अधिक उलमी हुई समस्या थी और संविधान सभा ने इस विषय पर कई बार विवाद 
करने के पश्चात्‌ सबसे अन्त में नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानों को स्वीकार 
किया | और इस पर भी संविधान में केवल उन वर्गों की परिभाषा की गई हे 
जो संविधान आरम्म होने के समय भारत के नागरिक कद्दे जायेंगे | उसमें नागरिकता 
सम्बन्धी कोई स्थायी उपबन्ध ([9709787078) निर्धारित करने का प्रयत्न नहीं किया 
गया है | यह कार्य भविष्य में संसद के लिये छोड़ दिया गय। है जिसे परिस्थितियों 
के अनुसार नागरिकता के आनियमन को पूर्ण स्वतन्त्रता होगी। परन्तु संसद द्वारा 
प्रावधान बनने तक जो व्यक्ति संविधान के आरम्भ होने के समय भारत के नागरिक 
थे, वे नागरकि बने रहेंगे। एकता के विकास का उदहू श्य लेकर इमारे संविधान ने 
भारत के सम्पूर्ण राज्यन्षेत्र के लिये केवल भारत संघ की ह्टदी नागरिकता की व्यवस्था 
की हे। राज्यों की अपनी श्रलग कोई नागरिकता नहीं हे और प्रत्येक राज्य के 
निवासी को समान नागरिक अधिकार प्राप्त हें। संयुक्त राष्ट्र अमरीका में दोहरी , 
नामरिकता है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक संघ-राज्य का नागरिक तो होता ही 
है, साथ में वह अपने राज्य का भी नागरिक होता है ओर उसे अश्रपने राज्य में कुछ 
विशिष्ट अधिकार प्राप्त होते हैं | मारत में केवल एक नागरिकता दोने के कारण इस 
प्रकार के मेदभाव की सम्भावना नहीं है । 
संबिधान के अनुसार उसके आरम्भ होने के समय अर्थात्‌ २६ जनवरी सन 
१६५० से निम्नलिखित चार वर्गों के व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार दिये गये हैं-..- 
(१) संविधान के आरम्म होने के समय भारत के राज्यक्षेत्र में बसने वाला प्रत्येक व्यक्ति 
(श्र) जो स्वयं या जिसके माता-पिता में से कोई यहाँ जन्मा दो, श्रथवा (ब) जो 
२६ जनवरी सन्‌ १६४० ई० के पूर्व कम से कम पाँच वर्ष-से साधारणतया 
भारत के राज्यत्षेत्र में रद्द रद्दा दो, भारत का नागरिक द्वोगा। 
इस प्रकार भारत का नागरिक बनने के लिये केवल निवास यथेष्ट योग्यता नहीं 
है| इसके लिये यद्द भी श्रावश्यक है कि वह व्यक्ति भारत के राज्यच्षेन्न में जन्मा दो 
अथवा ऐसे व्यक्तियों का. वंशज दो, झथवा संविधान लागू दोने के कम से कम पाँच 
ब्ष पूर्व से भारत में रद्द रद्या हो। इस वर्ग में भारत के अधिकांश आदि निवासी 
त्ग्मा अधिन्नास-प्रात्त विदेशी झ्मा जाते हैं 


भारतीय संघे ३६७ 

(२) उपरोक्त वर्ग १ के अन्तर्गत ऐसे अनेक व्यक्ति नहीं श्राते हैं जो विभाजन 
के उपरान्त पाकिस्तान छोड़ कर भारत चले आये हैँ, अतएव इस दूसरे प्रावधान के 
अनुसार ऐसे व्यक्ति भारत के नागरिक माने जायेंगे; यदि :-...- 

(क) वे, उनके माता-पिता श्रथवा मद्दाजनकों में से कोई विभाजन के पूर्व 
भारत में, जन्मे हों; ओर 

(ख) वे १६ जुलाई सन्‌ १६४८ के पूर्व भारत के राज्यत्नेन्न में आकर बस 
गये हों श्रोर उस समय से भारत में ह्वो रहते हों; अथवा 

(ग) यदि वे १६ जुलाई सन्‌ १६४८ ई० के पश्चात्‌ भारत में श्ाये हैं. तो 
उनका भारतीय नागरिकों अ्रथवा शरणार्थियों के रूप में उचित रीति से पंजीयन हुआ 
हैं), ओर भारत के नागरिकों के रूप में पंजीयन के लिये प्रार्थनापन्र देने के समय कम 
से कम ६ मास पूर्व से भारत में रद्द रदे हों । 

(३) संविधान में ऐसे लोगों, अधिकांशत: मुसलमानों, के लिये मी प्रावधान 
है जो १ मा सन्‌ १६४७ के पश्चात्‌ भारत छोड़ कर पाकिस्तान चले गये थे परन्तु 
अब भारत में आना चाइते थे। ऐसा कोई व्यक्ति उस समय तक भारत का नागरिक 
बनने का अधिकारी नहीं हे जब तक कि वद्द सरकार से अनुमति-पत्र प्राप्त करके 
पुनर्वास के लिये भारत न लोट आया द्दो। ऐसे व्यक्तियों को श्रनुमति-पत्र प्राप्त करने 
के पश्चात्‌ दी १६ जुलाई सन्‌ १६४८ के पूर्व भारत में लोटा हुआ माना जायगा | 

(४) संविधान में विदेश में रहने वाले भारतीयों के भारत के नागरिकों के 
रूप में पंजीयन का प्रावधान है परन्तु इसकी दो शर्ते हैं :-...(क) वे, श्रथवा उनके 
जनक, अथवा मद्दाजनक अ्रविभाजित भारत में जन्मे हों, ओर (ख) जिन देशों में वे 
इस समय रह रहे हैं उनमें स्थित भारत के राजदूत श्रथवा वाणिज्यिक प्रतिनिधि 
(0०9क्‍४प्रौ॥7) के पास, संविधान आरम्म होने के पूर्व अथवा पश्चात्‌ प्रार्थना-पत्र 
देकर भारत के नागरिकों के रूप में पंजीयित द्दो चुके दों। यदि किसी व्यक्ति ने 
स्वेच्छापूवंक किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो वह भारत का 
नागरिक नहीं बन सकता | 

उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि भारत का नागरिक होने के लिये किसी 
जातीय श्रथवा धार्मिक योग्यता की आवश्यकता नहीं हे । भारतीय नागरिकता का 
आधार समानता हे। इसमें ऊँच-नीच, जाति-पाँति, अ्रमीर-गरीब श्रादि का कोई 
भेद-भाव नहीं किया गया है | यह इमारे प्रजातन्त्रात्मक तथा लोकिक राज्य के राष्ट्रीय 
दिद्वान्तों के भ्रनुरूप दी है। संसार के अ्रन्य प्रजातन्त्रात्मक देशों में भी इन्हीं सिद्धांतों 
को अपनाया गया है | तथापि प्रो० के० टो० शाह्व सरीखे कुछ आलोचकों का मत है 
कि नागरिकता सम्बन्धी उपबन्ध अपूर्ण हैं तथा इमारी नागरिकता बहुत सस्ती कर 
दो गई हे ओर पाँच वर्ष के निवास को योग्यता के अन्तर्गत झनेक विदेशी-रलता- 
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पूर्वक भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। संसार में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ 
इतनी सरलता से नागरिकता प्राप्त दो सकती द्ो । इस आलोचना में कुछ सत्य 
अवश्य है, किन्तु हमें स्मरण रखना चाहिये कि संविधान के अन्तर्गत संसद को 
परिस्थितियों के अनुसार नागरिकता सम्बन्धी उपबन्ध बनाने का पूरा अधिकार है। 
अत: जो बातें संविधान में छूठ गई हैं अथवा अवॉछित हैं, उन सब की पूर्ति अथवा 


सुधार तंसद कानून द्वारा कर सकेगी । 


पच्चीसवों अध्याय 
संघीय कार्यपानिका 


साधारणतया प्रजातन्त्रात्मक देशों का अधिशासी (८:८८०४४४८) संगठन दो 
प्रकार का द्वोता है--.अध्यक्षात्मक तथा सांसदीय | अ्रध्यक्षात्मक शासन में अधि- 
शासन-मण्डल का पद-घारण-काल व्यवस्थापिका की इच्छा पर निर्भर नहीं रहता, 
वास्तविक अधिशासन अध्यक्ष ([9/८४0८7४/) के द्वार्थों में रहता है जो जनता के प्रति 
प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है, ओर उसके मन्त्रियों की स्थिति केवल परामर्श- 
दाताश्ं की होती है | परन्तु सांसद पद्धति में अधिशासन-मण्डल का पदधारण काल 
व्यवस्थापिका की इच्छा पर निमंर होता हे ओर श्रधिशासन-मण्डल का प्रधान नाम- 
मात्र के लिये दोता हे। वास्तविक प्राधिकार व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा निर्मित 
तथा उसके प्रति उत्तरदायी, मन्त्रिमण्डल के हाथों में रहता हे। पहली प्रणाली 
विधायी तथा अधिशासी शक्तियों के प्रथकरण में, ओर दूसरी उनके एकीकरण में 
विश्वास रखती है | हमारे संविधान-निर्माताश्रों ने उपरोक्त दोनों प्रणालियों के सम्मि- 
श्रण का प्रयत्न किया हे। भारत एक गणतन्त्र हे, अश्रतएव उसके अधिशासन का 
प्रधान एक निर्वाचित पदाधिकारी होता हे। उसका पद-धारण-काल संविधान द्वारा 
निर्धारित हे ओर व्यवस्थापिका उसे केवल प्राभियोग (॥772८8९८॥7८॥४,) द्वारा अपने 
पद से इटठा सकती है। परन्तु अ्रध्यक्षात्मक प्रणाली की साम्यता यहाँ समाप्त हो जाती 
है; इसके आगे हमारा श्रधिशासन पूर्णतया सांसद पद्धति पर आधारित हे | वास्तव 
में इमारा राष्ट्रपति अमरीकी अध्यक्ष को अ्रपेज्ञा ब्रिटिश सम्राट के अधिक समीप है। 
दोनों में समानता यद्द हे कि दोनों केवल नाममात्र के प्रधान हैं। इज्लेर्ड का सम्राट 
केवल मन्त्रमएडल के हाथ की कठपुतली है। भारत के राष्ट्रपति से भी आशा कौ- 
जाती है कि वह संविधान द्वारा प्रदत्त श्रपनी सारी शक्तियों का प्रयोग संसद के प्रति 
उत्तरदायी मन्त्रियों के परामर्शानुसार ही करेगा | श्री दुर्गादास बसु के शब्दों में “भारत 
में ब्रिटिश आदर्श की सांसद प्रशाली पर श्रध्यारोपित एक संबेधानिक राष्ट्रपति होगा |? 


(क) राष्ट्रपति 
संविधान के अ्रनुसार संघ की सारी अधिशासी शक्ति गशराज्य के प्रधान राष्ट्र- 
पत्ति में निश्ति हे जो इस प्राधिकार का प्रयोग स्वयं, अथवा अपने नाम में अपने 
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अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से कर सकता दे। वह राज्य का प्रधानाधिकारी 
तथा प्रतीक है, अतएव उसका सब प्रकार के प्राधिकार तथा सम्मान से विभूषित 
होना उचित है। स्पष्ट हे कि यदि राष्ट्रपति के अधिशासी प्राधिकार के प्रयोग के 
सम्बन्ध में विस्तृत प्रावधान न किये गये होते तो वह कभी भी एक तानाशाह बन 
सकता था और इसमारी प्रजातन्त्रात्मक शासन की सारी योजनायें विफल हो जातीं | 
अतएव हमारे संविधान ने राष्ट्रपति के प्राधिकारों के विस्तार तथा उनकी सीमाश्रों 
की स्पष्ट व्यवस्था करके उसे एक संवैधानिक प्रधान मात्र बना दिया है। 

राष्ट्रपति निवाचित होने के लिये योग्यतायें-- भारत का कोई भी नागरिक 
गसराज्य का राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है यदि (१) वह ३५ वर्ष की आयु पूरी कर 
चुका है; (२) लोकसभा के लिये सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हे; ओर 
(३) भारत-शासन श्रथवा किसी राज्य के शासन के अधीन किसी परिलाभ के पद 
(070८ 0६ 07070) पर आरूद नहीं है | परन्तु परिलाभ के पद पर आरूद़ होने 
वाला प्रतिबन्ध राष्ट्रपति, उपराष्ट्पति, राज्यपाल, राजप्रमुख, उपराजप्रमुख तथा संघ 
और राज्यों के मम्त्रियों पर लागू नहीं होता | राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिये इनके 
अतिरिक्त अन्य किन्‍्दीं योग्यताओं की आवश्यकता नहीं है। जाति, धर्म अ्रथवा वर्ण 
सम्बन्धी किसी प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं हैं ओर न साम्पत्तिक योग्यता द्वी ग्रावश्यक है। 
हाँ, इस प्रकार निर्वाचित होने वाले व्यक्ति में देश के सर्वोच्च पद के लिये आवश्यक 
योग्यता और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का श्रभाव नहीं होना चाहिये | 

राष्ट्रपति का निवोचन---राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्बाचक मण्डल 
के सदस्य करेंगे जिसमें (१) संसद के दोनों आगारों के निर्वाचित सदस्य, तथा (२) 
राज्यों की विधान सभाश्रों के निर्वाचित सदस्य, सम्मिलित होंगे | परन्तु विभिन्न राज्यों 
की विधान सभाश्रों की निर्वांचित सदस्य संख्या समान नहीं है ओर देश के विभिन्न 
राज्यों की जनसंख्या में भी अ्रन्तर है, भ्रतएव विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व की माप- 
श्रेणी में एकरूपता आवश्यक थी | राष्ट्रपति के निर्वाचन में देश के सभी भागों को 
समान' महत्व प्राप्त होना चाहिये जिससे निर्वाचित राष्ट्रपति जनता का वास्तविक 
प्रतिनिधि हो सके | हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि निर्वाचक 
मश्डल में किसी राज्य के विधानमण्डल के प्रत्येक सदस्य के उतने मत होंगे जितने 
कि एक सदस्नर के गुणित उस भागफल में हों जो राज्य की जनसंख्या को विधान- 
मण्डल के निर्वाचित सदस्यों की समस्त संख्या से भाग देने से आये, ओर ५०० से 
अधिक शेष रदने की दशा में सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया 
जाएगा | उदादरण के लिये यदि किसी राज्य के विधानमणडल में २०० सदस्य हैं, 
आर उस राज्य को बनसंख्या ३०,०००,००० हे, तो ३६०,०००,००० को २०० से 
भाग देने-यर १५०,००० आयेगा जो एक सदस्य के १५० गुणखितों के बराबर है। 
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इस दशा में कुछ शेष न बचने के कारण एक ओर मत जोड़ने का प्रएन डी नहीं 
उठता। अब निर्वाचक मण्डल में उस राज्य का प्रत्येक प्रतनिधि १४० मतों का 
अधिकारी होगा, अथवा यों कहा जाय कि उसका श्रपना मत १५० मतों के बराबर 
गिना जायगा। इस विधि से यद्द स्पष्ट हे कि जिन राज्यों की जनसंख्या श्रधिक होमी 
उनको विधान सभाश्रों के सदस्यों को - कम जनसंख्या वाले राज्यों के सदस्यों से, 
राष्ट्रपति के निर्वाचन में अधिक मत देने का अधिकार दोमा | संसद के द्वोनों सदनों 
के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या बढ़ी होगी जो राज्यों के विधान- 
मशणंडलों के सदस्यों के लिये नियत समस्त मतसंख्या को इन सदस्यों की समस्त संब्ल्या 
से भाग देने से प्राप्त हो | जो भागफल आवेगा उसमें आधे से अधिक भिन्न को एक 
गिना जावेगा । उदाइरणावथं, मान लीजिये सब राज्यों की विधान समाश्रों के निर्बा- 
थित सदस्यों की मतसंख्या का योग २००,००० हे आर भास्तीय संसद के दोनों 
सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या ७०० है। इस दशा में संसद के प्रत्येक निर्वा- 
चित सदस्य को १३९४० अर्थात्‌ २८४७ मत देने का अधिकार होगा | चूंकि ४ 
आधी भिन्न से अधिक है, अ्रत: संसद का प्रत्येक निर्बाचित सदस्य २८६ भरत देमा | 
यह सारी विस्तृत व्यवस्था इसलिये की गई है कि यथासम्भव गणराज्य का निर्वाचित 
राष्ट्रपति राज्यों के प्रतिमिधियों ओर समूखे राष्ट्र दोनों ही की इच्छा का प्रतिनिधित्व 
कर सके | सभी राज्यों की विधान सभाओं के समस्त सदस्य समूचे भारत की जन- 
संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं ओर यही स्थिति संसद के दोनों आगारों के निर्वाचित 
सदस्य-समूह की भी हे। इसीलिये राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता के प्रतिनिधियों के 
इन दोनों वर्गों को समान अधिकार प्राप्त हें | 

निर्वाचक मण्डल के सदस्य राष्ट्रपति का निर्वाचन एक परिवतनीय-मतबिधि 
(378]2 ४7870867729]८ ए०(6) द्वारा अ्रनुपाती प्रतिनिषित्व पद्धति (970- 
9070०07्रथ्ी ॥27652709007) के श्रनुघार करेंगे ओर निर्वाचन में मतदान 
मुंत्त (2०7८६ 0०9)0४) होगा। परन्तु यह समझना कुछ कठिन प्रतीत होता हे कि 
केवल एक स्थान के निर्वाचन के लिये एक परिवर्तनीय-मतविध्ि की श्रनुपाती प्रति- 
निधित्व प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है। साधारशतया एक 
परिबतनीय -मतबिधि का प्रयोग बहु-सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में किया जाता है। इस 
प्रणाली के झनुसार, एक निर्वाचनन्षेत्र से चादे जितने स्थानों की पूर्ति करनी हो, 
प्रत्येक मतदाता को केवल एक अभ्यर्थी को मत देने का अधिकार होता हे; परन्तु 
मतदाता अपने दूसरे, तीसरे, चोये, इत्यादि पुरोधान ([9८€८९7९८४) ब्यक्त कर 
सकता है। यद्वि पढली गणना में मतपन्नों पर उल्लिखत पहले पुरोधानों के श्रनुसार 
सब स्थानों की पूर्ति नहीं दो पाती है तब शेष पुरोधानों की गयना की जाती हे। 
झतएव यह सर्प नहीं हे कि राष्ट्रपति के एक स्थान की पूत्वि के लिये इस प्रणाली 
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का किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है। सम्भव हे हमारे संविधान निर्माता बहु- 
मत प्रतिनिधित्व (79000ए 7९०7८5८7४ ४०7) की बेकल्पिक- (३८४०- 
(7४८) अथवा पुरोधानिक ([07८(८7७7४४४]) रीति का प्रयोग करना चाहते हों जो 
बाहरूप में एक परिवर्तनीय-मतविधि से बहुत कुछ मिलती-जुलती है। निर्वाचन की 
यह रीति इस बात का आश्वासन हे कि राष्ट्पति के निर्वाचन में देश के प्रत्येक हित 
तथा विचारधारा! को उचित महत्व प्रात होगा । यह भी स्पष्ट हे कि संविधान राष्ट- 
बति के पद के लिये केवल ऐसे ही व्यक्तियों का निर्वाचन चाहता है जो वास्तव में 
सम्पूश राष्ट्र के प्रतिनिधि हों। ओर उसके निर्वाचन में देश के किसी दल, हित 
अथवा बिचारधारा को अपने उचित प्रभाव के प्रयोग से वंचित नहीं रखा गया है | 
राष्ट्रपति का निर्बाचन प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा बयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं 
रखा गया है, क्‍योंकि प्रत्यक्ष प्रणाली में बहुत अधिक समय लगता, ओर १८ करोड़ 
से अधिक मतदाताशञ्रों के लिये उचित प्रकार की निर्वाचन व्यवस्था करना श्रत्यन्त 
कठिन था.। साथ ही भारत के श्रधिकांश नागरिक अ्रशित्तित हैं, श्रतः उनसे श्रपने 
उत्तरदायित्व के उचित प्रयोग की आशा नहीं की जा सकती थी। ओर अन्त में यह 
न भूलना चाहिये कि संविधान द्वारा यथार्थ शक्ति मन्त्रिमण्डल तथा संसद को दी गई 
है, न कि राष्ट्रपति को । श्रतः यह श्रनाबश्यक था कि राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष प्रणाली 
द्वारा निर्वाचन होता । 
राष्ट्रपति का पद-काल---इस प्रकार निर्वाचित राष्ट्रपति अपनी पद-प्रवेश 
तिथि से पाँच वर्ष की श्रवधि तक पद-धारण करेगा। राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग, 
निष्कासन, श्रथवा अन्य कारण के फलस्वरूप रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये निर्वाचन 
यथासम्मव शीघ्र और हर अवस्था में स्थान रिक्त होने के ६ मास बीतने से पूर्व किया 
जायेगा ओर इस प्रकार निर्वाचित ब्यक्ति पाँच वर्ष की पूरी अवधि के लिये पद धारण 
करने का अधिकारी द्वोगा । इसके श्रतिरिक्त, कोई व्यक्ति एक से अ्रधिक बार भी 
राष्ट्रपति के पद के लिये निर्वाचित हो सकता है, परन्तु इस सम्बन्ध में हमें अपने 
संविधान की कमी पूरी करने के लिये इस प्रकार की एक संप्रतिश (८07५८४४४०४) 
का' विकास करना डोगा कि कोई व्यक्ति जितने बार चाहे उतने बार राष्टपति के पद 
के. लिये निर्वाचित न हो सके। यद्द ्रावश्यक है कि एक ही व्यक्ति बहुत अधिक 
काल तक राष्टपति के पद पर न रहे, श्रन्यथा, यदि वह चादिगा तो अ्रपनी स्थायी 
स्थिति बनाकर स्वयं तानाशाहदी के अधिकार ग्रहण कर सकेगा । ऐसी अ्रवस्था में 
'सावंजनिक निर्वाचन का प्रजातन्त्रात्मक अंकुश विशेष प्रभावपूर्ण नहीं रह जायेगा | 
राष्ट्रपति पर महाभियोग---श्रसंवैधानिक व्यवद्धार श्रथवा श्रन्य किसी 
प्रकार से संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्टपति निम्नलिलित प्रणाली द्वारा अ्रपने 
पद-सेइयया जासकता है; ० 
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(क) संसद्‌ के किसी आगार के कम से कम एक चौथाई सदस्थ, प्रस्ताव 
की शिख्ित सूचना देने के १४ दिभ पश्चात्‌ राष्टपति पर महाभियोग लगाते का 
प्रस्ताथ करें, ओर 

(ख) उस आगार के समस्त सदस्यों कौ कम से कम दो-तिद्दाई संख्या उक्त 
प्रस्ताव का समर्थन करे। 

(ग) जब दोषारोप का यह प्रस्ताव संसद के किसी अआगार द्वारा इस प्रकार 
किया जा चुके तब दूसरा आगार उस दोषारोप का अनुसन्धान करेगा ओर राष्ट्रपति 
को इस अनुसन्धान में उपस्थित होने, अ्रथवा अपना प्रतिनिधि मेजने का अधिकार 
ह्वेगा | 

(घ) यदि अनुसन्धान के परिणामस्वरूप दोषारोप सिद्ध हो जाता है श्रोर 
इस आशय का प्रस्ताव उस श्रागार के कम से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा समथित 
होकर स्वीकार कर लिया ज्ञाता है, तो उस प्रस्ताव का प्रभाव उसी तिथि से राष्ट्र 
पति का निष्कासन होगा | 

राष्ट्रपति का बेतन तथा अधिदेय--राष्ट्रपति को १०,०००) प्रतिमास 
वेतन मिलता है। वह बिना भाड़े के राजकीय निवासस्थान का अधिकारी भी दोता 
हे। इसके अ्रतिरिक्त उसे विभिन्न श्रधिदेय (3]]०७४०7८८७) मिलते हैं। राष्ट्रपति 
का वेतन श्रथवा अ्रधिदेय उसकी पदाबधि में घठाया नद्दीं जा सकता ओर संसद के 
मताधिकार से बाहर होता है | 

उप राष्ट्रपति--संविधान में एक उपराष्टपति के निर्वाचन का प्रावधान भी 
है। राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग, निष्कासन, अ्रस्थायी रुग्णावस्था अथवा श्रनुपस्थिति 
के कारण पद-रिक्ति की श्रवस्था में उपराष्ट्रपति उस तिथि तक राष्ट्रपति का स्थानापन्न 
होगा जब तक कि राष्ट्रपति अपने कतंव्यों का पुनग्रहदण न करे अथवा उपरोक्त कार्य 
प्रणाली के अ्रनुसार, पद-रिक्ति के छ: मास के भीतर, निर्वाचित नया राष्ट्रपति अ्रपने 
पद पर प्रवेश न करे। उपराष्ट्पति निर्वाचित द्वोने के लिये बद्दी योग्यतायें आवश्यक 
हैं जो हम राष्टपति के लिये पहले देख चुके हैं। साधारणतया, उपराध्टपति अपने 
पद-कारणात्‌ (८४-०८४०) संसद के उत्तर आगार, श्रर्थात्‌ राज्य-परिषद का सभा 
पति होता है। उसका निर्वाचन केवल संसद के दोनों आगारों के सदस्य करते हैं। 
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिये राष्ट्रपति की माँति किसी विशेष निर्वाचक-मण्डल 
की आ्रावश्यकता नहीं होती। उपराष्टपति की पदावधि पाँच वर्ष की होती है। यहां 
पर यह ध्यान रखना चाहिये कि हमारे नये संविधान के अन्तर्गत उपराष्टपति, राष्ट- 
पति के पदत्याग, मृत्यु अ्रथवा निष्कासन पर श्रमरीका की भाँति, अपने आप राष्ट- 
पति नहीं हो जाता | भारत में ऐसी अ्रवस्था -उतन्न होने पर प्रति बार पाँच वर्ष की 
पूरी भ्रवथि के लिये नया सष्ट्रपति निर्वाचित होगा.। उपराध्टूपति राष्ट्रपति. की अनु- 
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पस्थिति में, अथवा आकस्मिक पद-रिक्ति के समय श्रस्थायी रूप से राष्टपति के पद पर 
स्थामापत्न द्ोता हे ओर उस कालावधि में राष्ट्रपति की सम्पूर्ण शक्तियों ओर विभ्ुक्तियों 
(्राग्रपप्रांध८४) का श्रघिकारी होता है। 


राष्ट्रपति की शक्तियाँ 


राष्ट्रपति को विभिन्न व्यक्तिगत विमुक्तियाँ (9८४०॥०] ॥77रपप९४) 
तथा असीम शक्तियाँ प्राप्त हैं। इद्धलेंड के सम्राट की भाँति वह अपने पद के अधि- 
कारों तथा कतंव्यों के पालन से सम्बन्धित किसी कार्य के लिये किसी न्यायालय के 
समक्ष उत्तरदायी नहीं होता | संसद द्वारा अभियोग की व्यवस्था के अतिरिक्त उस का 
कोई राजनेतिक उत्तरदायित्व नहीं होता| पद-धारण काल में उसके विरुद्ध कोई दण्ड 
कार्यवाड्दी नहीं की जा सकती। वह गिरफ्तारी, कारावास अथवा किसी न्यायिक कार्य- 
वाद्दी में व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त द्ोता है। बिना दो मास की लिखित सूचना 
दिये हुये उसके विरुद्ध कोई दीवानी के मुकदमे की कार्यवाही नहीं की जा सकती | 
उसकी सावंजनिक शक्तियाँ अनेक हैं। छुविधा के लिये इम निम्नलिखित ६ वर्गों में 
उनका अध्ययन करेंगे :-...(१) अधिशासी शक्तियाँ, (२) विधायी शक्तियाँ; (३) 
वित्तीय शक्तियाँ; (४) न्यायिक शक्षियाँ; (५) आपात-कालीन शक्तियाँ; और (६) 
अस्थायी शरक्तियाँ | 

अधिशासी शक्ति याँ---वे सारे विषय जिनके सम्बन्ध में संसद को 'बिधि 
बनाने का अधिकार हे, राष्ट्रपति की अश्रधिशासी शक्ति के अन्तर्गत हैं। संघ का 
सम्पूर्ण अधिशासी कार्य राष्ट्रपति के नाम में द्वी किया जाता है। राष्ट्रपति अपनी 
इस शक्ति का प्रयोग अपनी मन्त्रि-परिषद्‌ की सद्दायता तथा मन्त्रणा से करता है थ्रोर 
यह मन्त्रिगण संसद के प्रति उत्तरदायी द्वोते हैं| यद्द स्पष्ट हे कि मन्मियणय ऐसे किसी 
विषय में राष्ट्रपति को सहायता अथवा मन्त्रणा नहीं दे सकते हैं, श्रोर न देंगे जो 
संतद की इच्छाश्रों के विरुद्ध अ्रथवा संबिधान के प्रतिकूल द्ो। इस प्रकार, साथारण- 
तया राष्ट्रपति देश के शासन में संसद की सद्बायता बिना किसी प्राधिकार का प्रयोग 
नहीं कर सकता। दुसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि हमारा अधिशासन सांसद 
प्रशाली पर झाधारित है, क्‍्थोंकि उसका संचालन एक मन्न्रि-परिषद के हाथ में रहता 
हे जो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। सिद्धान्त रूप से राष्ट्रपति प्रधान मन्मी की 
शोर उसके परामर्श पर श्रन्य मन्त्रियों की, नियुक्ति करता है, ओर इच्छालुसार उन्हें 
इटा भी सकता है, परन्तु जब तक मन्त्रिगण संसद के विश्वासपान्न हैं, राष्ट्रपति उन्हें 
हढाने का साइस कठिनता से ही करेगा, क्योंकि ऐसा करने भें स्वय॑ उसके लिये 
तंतद से संघ और प्राभियोग तथा .निष्कासन की आशंका उत्पन्न दो जाथगी | इस 
प्रकार धद्यपि कहने के लिये तारो शक्तियाँ राषयूपति में निड्चित हैं ओर अविशासन-क्षेत् 
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में साश कांये उसके नाम तथा उसके प्राधिकार से ही किया जाता है, वास्तविक 
शासन-संचालन मन्त्रिमश्डल के द्वाथों में है जो जनता का प्रतिनिधित्थ करने वाले 
संसद के प्रति उत्तरदायी हे | राष्ट्रपति को विभिन्न मन्त्रियों के बीच शासन के 
कार्य बिभाजन ओर उस कारय॑ के सुचाढ सम्पादन के लिये आवश्यक नियम-निर्माण 
का भी अ्रधिकार है। परन्तु व्यवह्यार-रूप में इस अधिकार का प्रयोग प्रधानमन्त्री दी 
करता है | राष्ट्रपति को अधिकार दे कि प्रधानमन्त्री उसे शासन की गणद्द तथा विदेश 
नीति से अबमत कराता रहे | वह प्रधानमन्त्री को विशेष रूप से यह आदेश दे सकता 
है कि किसी एक मन्त्री के निर्शय को मन्त्रि.परिषद्‌ के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत 
किया जाये | 

राष्ट्रपति को राज्यों के सर्वोच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके निष्कासन 
का भी अधिकार है। वह राज्यपाल की नियुक्ति करता है | सर्वोच्च तथा राज्यों के उच्च 
न्यायालयों के न्यायाधीशों, भारत के महद्दाप्राभिकर्ता (॥॥(0770९ए-0८४७८४७)), 
भारत के मह्ढंंकेज्षक (१ ४०7६07-(0८7८/:७]) इत्यादि संघ के महत्वपूर्ण पदों की 
भी नियुक्ति वह्दी करता है। वह सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के प्रधान तथा अ्रन्य 
न्यायाधीशों और संघ तथा राज्यों के लोक-सेवा आयोगों के अ्रध्यक्षों तथा सदस्यों को, 
कुछ दशाओओं में निर्धारित प्रक्रिया के श्रनुसार अपने पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति 
संघ की सेना का सर्वोच्च सेनापति भी होता है, परन्तु श्रपनी इस समादेश-शक्ति का 
प्रयोग केवल विधि-अनुसार हो कर सकता हैं। दिल्ली, अ्रजमेर-मेरवाड़ा, कु इत्यादि 
केन्द्राधिशासित त्षेत्रों के अधिशासन का उत्तरदायित्व भी राष्ट्रपति का दी होता है । 
संघ तथा राज्यों के बीच आगमों के विभाजन के सम्बन्ध में सुकाव प्रस्तुत करने के 
लिये बह प्रति पाँचवें वर्ष एक श्रर्थायोग का संघटन करता है। प्राकृतिक जल के 
प्रयोग से सम्बन्धित अन्तराज्य विवादों का वष्द एक आयोग की सहायता से निर्स॑य 
करता है। वह अनन्‍्तराज्य विवादों पर परामशं देने, सामान्य विषयों पर अन्वेषण 
तथा सुकाव प्रस्तुत करने, श्रीर कुछ श्रथवा सब राज्यों श्रथवा संध श्रोर किसी एक 
राज्य श्रथवा राज्यों के समान हित के प्रश्नों पर कार्य तथा नीति के श्रधिक उपयुक्त 
समन्‍्यीकरण के विषय में सिफारिशें करने के लिये एक अरन्तरॉज्य परिषद्‌ की स्थापना 
कर सकता है | वास्तव में अ्रन्तरांज्य विवाद सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते 
हैं, अतएव उक्त परिषद्‌ का अधिकार परामशंदान तक ही सीमित रखा गया है।' 
सष्टपति संघीय लोकसेवा आयोग के श्रध्यज्ञ तथा सदस्यों ओर संघ तथा राज्यों के 
निर्वाचनों का श्रधीक्षण करने के लिये ४ सदस्यों के एक निर्वाचन जायोग (॥2]6८- 
00 (00०जाज्ांइश०7) तथा उसके श्रध्यक्ष की नियुक्ति भी करता है। उसे राज्य- 
भाषा आयोग तथा अन्य अनेक आयोगों की नियुक्ति का भी अधिकार है। और अन्त 
में, सज्य का प्रधान होने: के नाते उसे अन्य देशों को राजदूत तथा श्रन्व अन्‍्तर्राज: 
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नैतिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है तथा विदेशों से आये हुये राजदूत उसी को 
अपना प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हैं। अन्य देशों के साथ सन्धियाँ, तथा युद्ध ओर 
शान्ति की घोषणा भी राष्टपति ही करता है । 
विधायी शक्षियाँ--राष्टपति को वर्ष में दो बार, जिस समय तथा जिस 
स्थान पर उसे उचित जान पड़े, संसद की बेठक बुलाने का अधिकार है| वह 
दोनों श्रागाराँ का सन्नावसान ([77070206८) तथा लोकसभा का विलयन कर 
सकता हे। वह, इच्छानुसार जब चाहे, संसद के किसी एक अ्रथवा दोनों आगारों 
को सम्बोधित कर सकता हे ओर विशेष रूप से संसद का प्रत्येक ग्रधिविशन आरम्भ 
द्वोते समय वह उसके समक्ष विचाराधीन विधेयकों के विषय में भाषण देगा ओर जिस 
आगार के समक्ष वे विधेयक्र विचाराधीन हैं उसका कतंव्य होगा कि इस विषय में 
राष्ट्रपति के सन्देश पर ध्यानपूर्वक विचार करे | राष्ट्रपति किसी समय, संसद के दोनों 
आगारों के बीच उत्पन्न होने वाले विधि-निर्माण सम्बन्धी गत्यवरोध को दूर करने के 
उहश्य से दोनों आगारों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। कुछ प्रकार के विधेयक 
(उदाहरणार्थ राज्यों के पुनविभाजन, अथवा नाम, सीमा या क्षेत्र के परिवतंन से 
सम्बन्धित विधेयक) बिना राष्ट्रपति की पूर्व श्रनुमति प्राप्त किये संसद के समक्ष प्रस्तुत 
द्वी नहीं किये जा सकते। राज्यों के विधानमण्डलों में भी कुछ प्रकार के विधेयक 
उपस्थित करने के पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक द्ोती है, उदादरणार्थ ऐसे 
विधेयक जिनका उद्दे श्य राज्य के भीतर व्यापार श्रथवा वाणिज्य की स्वतन्त्रता पर 
प्रतिबन्ध लगाना हो। 
इसके श्रतिरिक्त संसद द्वारा स्वीकृत कोई क़ानून उस समय तक लागू नहीं 
किया जा सकता है जब तक कि राष्ट्रपति उसे श्रपनी स्वीकृति न दे दे। यदि 
राष्ट्रपति किसी विधेयक का अनुमोदन नहीं करता, अथवा इस विषय में उसे कोई 
श्रापत्ति है, तो वह या तो उस बिधेयक को ( यदि वह घन विधेयक नहीं हे ) 
संसद के पास पूरे विधेयक अ्रथवा उसके किसी भाग के पुनर्थिचारार्थ वापस भेज 
सकता है या संसद से कह्ट सकता है कि इस विधेयक के सम्बन्ध में उसने (राष्ट्रपति मे) 
जिन संशोधनों का सुकाव रखा है उनकी स्वीकृति की वांछनीयता पर घियार किया 
जाय । परन्तु यदि संसद उस विधेयक को उन संशोधनों के सहित श्रथवा उनके 
बिना, फिर स्वीकार कर लेता है, तब राष्ट्रपति को भी अ्रपनी स्वीकृति देनी दी 
होगी | इसका अर्थ यह हुआ कि बिधि-निर्माण के क्षेत्र में राष्ट्पति की शक्ति श्रथी 
छतणात्मक मात्र हे; यह ऐसे कानूनों का निर्माण रोक नहीं सकता, जिन्हें संसद 
बनाना ही चाहती दो। धन-विधेयकों को अपनी स्वीकृति न देने की शक्ति उसे प्राप्त 
नहीं दे। इसके अतिरिक्त, उस समय जब संसद का अधिवेशन न हो रहा हो । 
यदि राष्ट्रपति को यह मिश्चय हो जासे कि तुरन्त कार्यबादी करने के लिगे उसे 
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बाधित करने बाली परिस्थितियाँ विद्यमान हैं तो, बद्द परिस्थितियों के अनुसार 
श्रष्यादेश (070॥7470८8) जारी कर सकता है। इस प्रकार प्रबतित अ्रध्यादेश 
का बह्दी बल और प्रभाव होगा जो संसद द्वारा स्वीकृत क़ामूनों का होता हे, परन्तु 
ऐसा प्रत्येक अध्यादेश संसद के फिर आरम्भ होने पर उसके सामने रखा जायेगा 
श्रोर श्रधिवेशन के आरम्म से केबल ६ सप्ताह तक लागू रहेगा । परन्तु यदि संसद 
के दोनों आगार यद्द श्रवधि समाप्त होने से पूर्व ही उसके रह होने का प्रस्ताव पास 
कर दें तो अध्यादेश पहले ही अ्मान्य दो सकता हे। इस प्रकार के अध्यादेश 
केवल उन विषयों के सम्बन्ध में जारी किये जा सकते हैं जो संसद के विधायी ज्षेत्रा- 
धिकार के अस्तर्गत हों, क्योंकि सन्‌ १६३५ ई० के क़ानून के प्रतिकूल हमारे नये 
संविधान में राष्ट्रपति को कोई विशेष उत्तरदायित्व श्रथवा स्वविवेकाधारित शक्तियाँ 
नहीं दी गई हैं। ओर श्रन्त में, राज्यों में कई विषयों पर बिना राष्ट्रपति की पूर्व 
स्वीकृति के विधानमर्डल में विधेयक प्रस्तुत द्वी नहीं किये जा सकते हैं। उदाहरणाथ्थ 
राज्य के अन्दर या अन्य राज्यों के साथ व्यापार आदि पर निबंन्ध लगाने वाले 
विधेयक | इसके श्रतिरिक्त, कतिपय विषयों के सम्बन्ध में बनाये गये राज्य के कानूनों 
के लिये भी राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है, उदाहरणार्थ, समवर्ती विषयों 
पर संघीय क़ानून के विरुद्ध कोई राज्य का क़ानून, अश्रथवा सम्पत्ति की प्राप्ति के लिये 
बनाये हुये क़ानून, अथवा नागरिकों के जीवन के लिये शआ्रावश्यक वस्तुओं के क्रय- 
बिक्रय पर कर लगाने वाले कानून | राज्यपाल अ्रथवा राजप्रमुख विधानमण्डलों द्वारा 
स्वीकृत ऐसे क़ानूनों को भी राष्ट्रपति के विचाराथ आरक्षित कर सकते हैं जिनका 
प्रभाव राज्यों के उच्च न्यायालयों की शक्तियों पर पड़ता हो ओर राष्ट्पति को अधिकार 
है कि उन क़ानूनों को अपनी श्रोर से कुछ संशोधनों का सुकाव करते हुये या उनके 
बिना, सम्बन्धित विधानमण्डलों में पुनविचाराथ बापस मेज दे | इस प्रकार सांसद 
शासन प्रणाली के सिद्धान्तों के अनुसार, हमारा राष्ट्रपति संसद के किसी आगार का 
सदस्य न द्वोते हुये भी, केन्द्रीय विधानमण्डल का एक अज्ज हे। वह राज्य-परिषद्‌ 
के लिये अपनी ओर से १२ सदस्य नामज़द करता है ओर, संक्रान्तिकाल में, लोक 
सभा के लिये दो एंग्लो-इश्डियन सदस्य भी नामज़द कर सकता है। 

(ग) वित्तीय शक्तियाँ--राष्ट्रपति के वित्त सम्बन्धी अधिकार भी कम महत्व- 
पूर्ण नहीं हैं। उसको प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में, भारत सरकार की उस 
बर्ष की अनुमानित श्राय व्यय का एक विवरणु-पन्न संसद के समक्ष प्रस्तुत करने का 
प्राधिकार दिया गया है। बिना उसकी सिफारिश के लोकसभा में किसी अ्रनुदान 
का प्रस्ताव नहीं किया जा सकता और उसकी सिफारिश के बिना संसद ऐसे किसी 
विधेयक पर विचार नहीं कर सकती है जिसका प्रभाव इस प्रकार के अनुदानों के 
निर्धारण, श्रथवा संध और राज्यों के वित्तीय सम्बन्धों पर पड़ता हो | राष्ट्रपति आय- 
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कर द्वारा प्राप्त आगमों का संघ तथा राज्यों के बीच विभाजन कंरता है ओर उसे 

आसाम, उड़ीसा, बिहार तथा पश्चिमी बज्ञाल के लिये पटसन (]०(८) के निर्यात- 

कर से प्राप्त आय के हिस्से के बदले में सहायक अनुदान (878॥08-7-9/0) निर्धा- 

रित करने का अधिकार है । राष्ट्रपति को प्रति पाँचवें वर्ष एक वित्त-आयोग 

(०7०८ 00णा78»07) की नियुक्ति का अधिकार है। यह आयोग इस 
बात का निर्णय करेगा कि संघ ओर राज्यों के बीच करों से हुई आ्राय का बेटवारा 

किस प्रकार द्ो तथा राज्यों की आर्थिक सद्यायता के लिये सुकाव रखेगा। इसके 
अतिरिक्त, श्रापातकाल में राष्ट्रति को आकस्मिकता-निधि (८0707227८५ 
(७70) से व्यय करने का प्राधिकरण भी दिया गया है । परन्तु इस प्रकार का 

सारा व्यय यथासम्मव शीघ्र संसद के अनुमोदन के लिये अवश्य भेजा जायेगा। श्रोर 
श्रन्त में, राष्ट्रति यद्द निश्चय करता है कि प्रथम अनुसूची के भाग २ में उल्लिखित 
राज्य अपने राजाओं की व्यक्तिगत आय (7709 0075८) में कितना रुपया देंगे । 

न्यायिक शक्तियाँ--राष्ट्रपति को यद्द श्रधिकार हे कि वह दरणिडित व्यक्ति 
को क्षमा कर दे, उसके दण्ड को कम कर दे अथवा कुछ काल के लिये रुकवा दे । 
बह मृत्यु दण्ड को मी स्थगित कर सकता हे, क्षमा कर सकता है अथवा आजन्म 
कारावास में परिणत कर सकता है। उसे संघ के कानूनों के विरुद्ध किये गये श्रपराधों 
पर किसी सैनिक श्रथवा अ्रन्य न्यायालय द्वारा दिये गये दरड के स्थगन, परिद्दरण 
अथवा लघुकरण का भी अधिकार है। प्रसन्तु राष्ट्रपति के इस अधिकार का प्रभाव 
भारत की सेना के किसी अधिकारी के उन अ्रधिकारों पर नहीं पड़ेगा जो उसे क़ानून 
के अ्न्तगंत सेनिक न्यायालय द्वारा दिए. गए. दण्डादेश को रुकवा देने, समाप्त करने 
या कम करने के सम्बन्ध में प्राप्त है। इस श्रधिकार का प्रभाव राज्यों के राज्यपाल 
या राजप्रमुखों के मृत्यु-दश्डादेश को समाप्त करने, रुकवा देने या कम करने के 
अधिकार पर भी नहीं पड़ेगा । | 
आपातकालीन शक्तियाँ--संविधान के श्रन्तर्गत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय 

आपातकाल के लिये कतिपय विशेष शक्तियों से विभूषित किथा गया है। उसको 
अधिकार है कि वह निम्नलिखित तीन स्थितियों में श्रापातकाल की घोषणा कर दे | 
(१) जब युद्ध अश्रथवा वाह्य आक्रमण श्रथवा आन्तरिक श्रव्यवस्था के कारण देश की 
शान्ति तथा सुरक्षा के लिये आशंका उत्पन्न हो जाय। (२) जब संविधान के प्रावधाना- 
नुसार किसी राज्य का प्रशासन असम्भव हो जाय | (३) ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो 
जाये जिसमें राज्य-शासन की दुष्यवस्था के कारण अथवा अन्य किन्हीं कारणों से 
जिन पर राज्य-शासन का कोई वश न दो, भारत अथवा उसके किसी भाग के आ्रारथिक 
स्थायित्व अथवा उसकी साख के लिये आशंका उत्पन्न हो जाये | संविधान राष्ट्रपति 
को, तीनों दशाओं में व्यवस्था सुधारने के लिये तात्कालिक प्रबन्ध करने का प्राधिकार 
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देता है ओर हस उहं श्य की पूर्ति के लिये राष्ट्रपति को असाधारण शर्क्तियों से विभू- 
षित किया गया हे । 

पहली दशा में श्रर्थात्‌ जब देश की शान्ति एवं सुरक्षा को युद्ध अथवा आन्त- 
रिक हिंसा से आशंका हो, राष्ट्रपति, ऐसी कोई आपत्ति उत्तन्न होने के पूर्व श्रथवा 
पश्चात्‌, श्रापात स्थिति की उद्घोषणा कर सकता है। इस प्रकार की प्रत्येक उद्‌- 
घोषणा संसद्‌ के प्रत्येक आगार के समजक्ष श्रवश्य उपस्थित की जायेगी ओर दो मास 
तक लागू रहेगी। परन्तु यदि इसी बीच संसद ने उसे स्वीकार कर लिया तो वह दो 
मद्दीने के बाद भी लागू रहेगी। श्रगर इस प्रकार को घोषणा उस समय की गई हो 
जब लोकसभा का अधिवेशन न दो रद्दा हो, या लोकसभा बिना इस घोषणा को 
स्वीकार किये ही इसके आरम्भ होने के दो महीने के अन्दर भंग हो गई दो, उस 
अवस्थ। में यदि इस घोषणा को राज्य परिषद्‌ ((०0प7०] ०६ $0७0८७) की स्वीकृति 
मिल जाये, तो यद्द लोकसभा के नये अधिवेशन प्रारम्म होने की तिथि से ३० दिन 
तक लागू रद्देगी। किन्तु यदि इन ३० दिनों के बीच इसे लोकसभा की स्वीकृति मिल 
गई तो यह उसके बाद भी लागू रहेगी। अन्यथा ३० दिन के बाद रह दो जायेगी। 
उद्धोषणा के प्रवतंनकाल में संघ की अधिशार्सी शक्ति किसी राज्य को यह निदेश दे 
सकती है कि उसकी अधिशासी शक्षि का किस रीति से प्रयोग होना चाहिये; और 
संसद उन सब विषयों के सम्बन्ध में भी कानून बना सकेगी जो राज्यों के ज्षेत्राधिकार 
के अन्तगंत हैं। और अगर कोई राज्य का कानून इस समय संसद के कानून के 
विरुद्ध दो, तो वह नहीं माना जायेगा | संसद्‌ भारत-शासन के अधिकारियों को वे 
शक्तियाँ तथा कर्तव्य मी सौंप सकती है जो वास्तव में राज्य-अधिका रियों के हैं। इस 
प्रकार के आपात काल में राष्ट्रपति यह श्रादेश भी दे सकता है कि संघ-शासन कुछ 
ऐसे श्रागमों का उपयोग करने का अधिकारी है, जो साधारणतया राज्यों फे आगम 
हैं। परन्तु यद आदेश केवल उसी वित्तीय-बर्ष के सम्बन्ध में दिया जा सकता है, ओर 
संसद के अनुमोदन पर निर्भर दोगा | आपात-काल में नागरिकों के मूलाधिकारों का 
स्थगन भी किया जा सकता है | 

दूसरी दशा में श्रर्थात्‌ जब किसी राज्य का शासन संविधान के प्राबधानानुसार 
चलाना असम्भव द्वो जाय तो राष्ट्रपति राज्यपाल श्रथवा राजप्रगुख के प्रतिवेदन पर 
अथवा स्वयं श्रपनी श्रोर से, उद्घोषणा द्वारा उस राज्य के शासन के समस्त श्रथवा 
किसी प्रकार्य को तथा उस राज्य के राज्यपाल अथवा राजप्रमुख में निद्चित, अथवा 
उस राज्य के विधानमण्डल से भिन्न किसी संस्था अ्रथवा प्राधिकारी में निद्वित, 
अथवा उसके द्वारा प्रयोज्य, समस्त या किसी शक्ति को स्वयं धारण कर सकेगा; और 
घोषित कर सकेगा कि उस राज्य के विधानमण्डल की शक्तियाँ केवल संसद द्वारा दी 
प्रकेश्य डंगी | राष्ट्रपति श्रावश्यक अथवा वाँठनीय श्रन्य प्रासंगिक प्रावधान भी कर 
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सकता है। परूतु राष्ट्रपति को आपात-काल में भी किसी राज्य के उच्च न्यायालय को 
शक्तियाँ स्वयं धारण करने का अधिकार नहीं दिया गया है। इस प्रकार की उद्‌- 
घोषणा संसद के अ्रनुभोदन पर निर्भर, दो मास के लिये प्रवर्तनीय द्ोगी, परन्तु संसद्‌ 
का अनुमोदन प्रात हो जाने पर, तीन वर्ष तक बार बार प्रवर्तित की जा सकती है, 
किन्तु एक बार में संसद भी घोषणा की अ्रवधि को ६ महीने से अधिक नहीं बढ़ा 
सकती हे | यदि राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा कर दी दे कि संसद राज्य के विधान- 
मण्डल की शक्षियाँ प्रयोग करेगी, तो संसद्‌ राष्ट्पति को उस राज्य के लिये कानून 
बनाने अथवा राज्य की विधायी शैक्षियों को किसी अन्य प्राधिकारी को सौंपने का 
प्राधिकार दे सकती हे। संसद्‌ राष्ट्रपति को राज्यों के आगमों (727८७०८४) से 
व्यय करने का अ्रधिकार भी दे सकती है । 

यदि ऐसी घोषणा उस समय की जावे जब लोकसभा का अभिवेशन न हो 
रद्दा दो या बिना उस घोषणा को स्वीकार किये, उसके लागू होने से दो मददीने के 
अन्दर, भंग ड्टो जाये उस दशा में अगर यह घोषणा राज्य परिषद ((7007ली] ० 
5६22८8) के द्वारा स्वीकृत दो गई है तो यह लोकसभा के नये अधिवेशन की तिथि 
से ३० दिन तक लागू रहेगी। किन्तु यदि नई लोकसभा ने इन ३० दिनों के भीतर 
इसे स्वीकार कर लिया, तो यद्द उस तिथि से ६ मद्दीने तक लागू रहेगी | इसी प्रकार 
की व्यवस्था उस समय काम में लाई जावेगी जब घोषणा दोनों सदनों में पास दो 
जावे श्रोर लोकसभा उसके पश्चात्‌ ६ मास के अन्दर भंग द्वो जावे | 

संबिधान द्वारा इस प्रकार राष्ट्रपति को राज्यों के क्षेत्र में विस्तृत अधिकार 
दिये गये हैं| कुछ लोगों का मत है कि इस प्रकार की व्यवस्था से राज्य के मत- 
दाताओं में उत्तरदायित्व की भावना में कमी होगी और राज्यों की श्रान्तरिक स्वतन्त्रता 
राष्ट्रपति के इन अधिकारों के प्रयोग के फलस्वरूप नष्ट दो जायेगी। परन्तु यह ध्यान 
रखना चाहिये कि राष्ट्रपति द्वारा आपात-काल की घोषणा के पश्चात्‌ राज्यों के 
विषयों में कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है, न कि राष्ट्रपति को | 
आर संसद में राज्यों के प्रतिनिधि भी उपस्थित होंगे | 

तीसरी दशा में जब देश अथवा उसके किसी भाग में वित्तीय संकट उत्पन्न 
होने की श्राशंका हो, तो उस दशा में भी राष्ट्रपति श्रापात कालीन उद्घोषणा करके 
उस राज्य के वित्तीय श्रधिशासन के सम्बन्ध में नियम निर्धारित कर सकता है। वह 
निदेश दे सकता है कि सारे वित्त-विधेयक उसके विचार के लिये श्रारक्तित किये जायें 
ओर उस राज्य में सब वर्गों की लोकसेवाश्रों के वेतन तथा अ्रधिदिय कम कर दिये 
जायें। राष्ट्रपति की यह धोषणा भी दो मास तक लागू रहेगी ओर यदि संसद के 
दोनों सदन को स्वीक्षति प्रात्त हो जाय तो उसके बाद मी लागू रहेगी। 

राष्ट्रपति की आ्रपात-कालीन शक्तियों के उपरोक्त वर्गन से यह सह्ट हो जाता 
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है कि हमारा साधारणतया संघवादी राज्य आवश्यकता पड़ने पर एकात्मक राज्य में 
परिणत किया जा सकता है। युद्ध, विस्तृत आन्तरिक अब्यवस्था श्रथवा किसी राज्य 
की संवेधानिक अथवा वित्तीय व्यवस्था भंग हो जाने की दशा में राष्ट्रपति को केवल 
एक उद्घोषणा प्रकाशित करनी पड़ती है ओर वह, संसद के अनुमोदन तथा समर्थन 
के पश्चात्‌ (१) राज्य के शासन का पूरा अधिकार स्वयं धारण कर सकता है; (२) 
उसकी श्रथ॑-व्यवस्था का संचालन कर सकता हे; ओर (३) स्वयं श्रथवा श्रपने प्रति- 
निधियों के माध्यम से, आवश्यक कानून बना सकता है। संसार में किसी अ्रन्य संघ- 
राज्य को आपात-काल में इस प्रकार एकात्मक राज्य में परिणत हो जाने की शक्ति 
नहीं प्राप्त है। परन्तु यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि संविधान में 
राष्ट्रपति द्वारा इन श्रापात-कालीन शक्तियों के प्रयोग पर, पग-पग पर, संसद के अनु- 
मोदन का प्रतिबन्ध लगा है जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रपति इन शक्तियों की आड़ 
लेकर भी कभी तानाशाह नहीं बन सकता । 
अस्थायी शक्षियाँ--यह शरक्तियाँ राष्ट्रपति को संक्रान्तकालीन कठि- 
नाइयाँ दूर करने के लिये केवल उल्लिखित अवधि के लिये दी गईं हैं। इस कोडि में 
सबसे पहले वे अस्थायी शक्तियाँ आती हैं जिनके द्वारा १६३५ के संविधान की व्यवस्था 
के स्थान पर नये संविधान के उपबन्धों के लागू होने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों 
को इल किया जा सके। उदाहरणाथ्थ, प्रथम श्रनुसूची के भाग २ के राज्य १० वर्ष 
के लिये उसके नियन्त्रण में रक्‍्खे गये हैं। संधांगों में परिवतेन, पहले साधारण निर्वा- 
चन के लिये भारत की जनसंख्या का निर्णय, इत्यादि भी इसी प्रकार की शक्तियाँ हैं । 
एक ओर प्रकार की स्थायो शक्तियों का उहं श्य यद्द है कि कतिपय आवश्यक विषयों 
में, संसद द्वारा कोई व्यवस्था द्ोने के समय तक राष्ट्रपति एक अ्रस्थायो व्यवस्था कर 
सके। इस वर्ग की कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ निम्नलिखित हैं :---संसद के दोनों आगारों 
के सचिवालय (3८८7८६००४०५) के लिये कमंचारियों की नियुक्चि, भारत की संचित 
निधि ((१07980॥09/८० 'प४०) का अ्रभिरक्षण, सर्वोच्च न्यायालय के आशापक्रों 
के प्रवतंन की प्रणाली, श्राय-कर-श्रागम का विभिन्न राज्यों में वितरण ओर केन्द्रीय 
झागमों से राज्यों को सद्दायक अ्रनुदान (5०077९77८7(879 87०7083)। ओर 
झन्त में, राष्ट्रपति की संघ की राज्य-भाषा तथा कतिपय अ्रल्पसंख्यकों के प्रति विशेष 
व्यवद्ार से सम्बन्धित शक्तियाँ मी श्रस्थायी ही हैं। उसको १५ वर्ष की श्रवधि तक 
यह अधिकार है कि वह यद्द श्रादेश दे कि अंग्रेज़ी के साथ-साथ हिन्दी का भी प्रयोग 
कुछ सरकारी कामों के लिये ह्दो। राष्ट्रपति को संविधान लागू होने के दस वर्ष तक 
लोक समा में दो एंग्लो इश्डियन प्रतिनिधि मनोनीत करने का भी श्रधिकार है| 
विवेचना--राष्ट्रपति की स्थिति तथा शक्तियों के उपरोक्त वर्णंन से इम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसका पद एक ययेष्ट सम्मान तथा प्रभाव का पद हे । 
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परन्तु राष्टपति राज्य का संवैधानिक प्रधानमात्र हे ओर अपने पद में निद्वित सारे 
अ्रधिशासी प्राधिकारों का प्रयोग अपने संवेधानिक परामशंदाता ओं, श्र्थात्‌ परिषद्‌ के 
मन्त्रियों के उत्तरदायित्व पर करता है। ब्रिटिश काल में, सन्‌ १६४७ ई० तक गव- 
नंर-जनरलों को जैसे स्वविवेकाघारित अ्रधिकार तथा उत्तरदायित्व प्राप्त थे, हमारा 
ष्टपति उनसे शूल्य है | उसकी स्थिति तथा शक्तियाँ संयुक्त राष्ट श्रमरीका के प्रधान 
की अ्रपेत्षा इड्जलेंड के सम्राट के अधिक निकट हैं| ब्रिटिश सम्राट की भाँति इमारे 
राष्ट्रपति की योग्यता, देशभक्ति तथा दूरदशिता पर इस सर्वोच्च पदाधिकारी का भविष्य 
बहुत कुछ निर्भर है | कइने के लिये तो शासन कार्य का विभाजन तथा मन्त्रिमण्डल 
की कार्य प्रणाली का आनियमन राष्ट्पति करता है, किन्तु कार्य रूप में, इद्धलैंड की 
भाँति इमारे यदाँ भी यह सारा कार्य प्रधानमन्त्री ही करता है। राष्ट्रपति केवल 
मन्त्रिमणडल में प्रधानमन्त्री द्वारा रखे गये मन्त्रियों को स्वीकृति दे देता हे । इज्जलेंड 
के सप्राट्‌ की माँति वह्द केवल नाममात्र का प्रधान है। फिर भी जिस प्रकार ब्रिटिश 
सम्राट को प्रधानमन्त्री द्वारा आन्तरिक तथा वेदेशिक ज्षेन्रों में मन्त्रिमएडल के महत्व- 
पूर्ण निशंयों से अवगत कराये जाने का अधिकार होता है, उसी प्रकार भारत का 
राष्टपति भी इच्छानुसार संघ की व्यवस्था तथा प्रस्तावित कानूनों के सम्बन्ध में 
प्रधान-मन्त्री से पूछ सकता है | ब्रिटिश सम्राट्‌ के सम्बन्ध में बेगट (8972०॥0() की 
प्रसिद्ध उक्ति-कि “परामर्श देने, प्रोत्साइन देने और चेतावनी देने के तीनों महत्वपूर्ण 
राजनेतिक अधिकार आज भी उसमें निहित हैं?--भारतीय राष्ट्रपति के विषय में भी 
पूर्णतया लागू होती हे। संयुक्त राष्ट्र अमरीका के अ्रध्यक्ष के साथ इमारे राष्टपति की 
तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि डा» अम्बेदकर के शब्दों में “बह राज्य का 
प्रधान है, अधिशासन का नहीं । वह राष्ट्र का प्रतिनिधि है, परन्तु राष्ट्र पर शासन 
नहीं करता । वह्द राष्ट्र का प्रतीक है | प्रशासन में उसकी स्थिति उस मुद्रा पर अ्रंकित 
शोभा-चिन्द्द के समान है जो राष्ट्र के निर्णयों की घोषणा करता है?! । अमरीका के 
संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति के नीचे विभिन्न विभागों के अध्यक्ष उसके मन्‍्त्री दोते 
हैं। इसी प्रकार भारतीय संघ के राष्टपति के मन्त्री भी प्रशासन के विभिन्न विभागों 
के अध्यक्ष दोंगे। परन्तु अमरीका का राष्टपति अपने किसी मन्त्री को किसी समय पद 
से हटा सकता है; परन्तु भारतीय मन्त्रिगण, जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त 
है अपने पद से हठाये नहीं जा सकते। भारत तथा अमरीका के राष्ट्रपतियों की 
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स्थिति में एक ओर बड़ा महत्वपूर्ण अन्तर है। अमरीका का राष्ट्रपति अपने किसी 

मन्त्री की किसी मन्त्रणा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं हे, परन्तु भारत का 
राष्ट्रपति साधारणतया अपने मन्त्रियों की मन्त्रणा स्वीकार करने के लिये बाध्य है। 
वह उनकी मन्त्रणा के प्रतिकूल, अथवा उसके अ्रभाव में, कुछ नहीं कर सकता | 
उसके लिये अपनी शक्षियों का प्रयोग संविधान के अनुसार दी करना आवश्यक 
है, ओर संविधान में लिखा है कि “राष्ट्रपति को अपने प्रकार्यो का पालन करने में 
सद्दायता तथा मन्त्रणा देने के लिये एक मन्त्रिपरिषद्‌ होगी ।”? यह सत्य है कि ऐसा 
कोई प्रावधान नहीं हे जिसके अनुसार राष्ट्रपति मन्त्रियों की मन्त्रणा स्वीकार करने के 
लिये विवुश हो। ओर न इमारे संविधान में फ्रांस की भाँति ऐसा ह्वी कोई नियम है 
कि राष्ट्रपति अपने मन्त्री के प्रति-इस्ताक्षर के बिना कोई काये नहीं कर सकता | 
इससे कुछ लेखकों की यह धारणा बन गई है कि यदि कोई राष्ट्रपति कभी किसी 
विषय में, अपने मन्त्रियों की मन्त्रणा के प्रतिकूल कार्य करता है तो संविधान में उस 
पर मद्दाभियोग लगाने के अ्रतिरिक्त अन्य कोई प्रतिबन्ध नहीं है। परन्तु संविधान के 
सूचम अध्ययन के पश्चात्‌ यह स्पष्ट हो जाता है कि उसमें ऐसी भी कोई बात नहीं है 
जिसके कारण सांसद तथा उत्तरदायी शासन के सिद्धान्त की स्थापना न की जा 
सके | यदि कोई राष्ट्रपति मन्त्रियों की मन्त्रणा के प्रतिकूल कार्य करता है तो मन्त्रि- 
गण निश्चय द्वी तुरन्त अपने पद से त्यागपत्र दे देंगे ओर तब राष्ट्पति को दूसरा 
मन्त्रिमएडल बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा करने में राष्ट्रपति सफल न हो 
सकेगा, क्योंकि लोकसभा का बहुमत तो उस मन्त्रिमएडल को प्राप्त था जिसने वाध्य 
होकर त्यागपत्र दिया। अगर राष्ट्रपति लोक सभा को भज्ञ कर नया चुनाव करे, 
उस दशा में भी यह सम्भव है कि फिर से वही दल लोक सभा में बहुमत प्राप्त कर 
ले | अत: इस कठिनाई से बचने के लिये राष्ट्रपति दैनिक शासन में मन्त्रिमए्डल की 
परामर्श के अनुसार द्वी काम करेगा। वास्तव में उसकी स्थिति केवल निर्बल मन्त्रि- 
मण्डलों के संदर्भ में ह्वी थोड़ी-बहुत स्वतन्त्र कही जा सकती है। साथ ही राष्ट- 
पति कार्य रूप में शासन के ऊपर कितना प्रभाव डालेगा यह उसके व्यक्तित्व पर भी 
निर्भर दोगा | असाधारण स्थिति में यह अ्रवश्य सम्भव है कि राष्ट्रपति उस समय 
मन्त्रिमणडल के श्रनुसार कार्य न करे जब वह समझे कि उसके परामशे के अनुसार 
कार्य करने से वह जनता के हितों के विरुद्ध जा रद्द है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति 
राष्ट्र के द्वित को सर्वोपरि रख कर काये करेगा, ओर संकट कालीन स्थिति भें मन्स्रि- 
परिषद्‌ की परामर्श लिये बिना राष्ट्रपति को कार्य करने का अधिकार देना उचित ही 
हे। साथ द्वी जेता कि पहले बतलाया जा चुका है राष्ट्रपति द्वारा श्रापात कालीन 
शक्तियों के प्रयोग पर संखद के अनुमोदन का प्रतिबन्ध पग-पग पर लगा है, जिसके 
परिणामस्वरूप राष्ट्रपति आपात कालीन शक्तियों की आ्राड़ में तानाशाह नहीं बच 


भारतीय राजनीति ओर शासन 


सकता | श्रत: इस बिवेचना के उपरान्त दम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि राष्ट्रप॑तिं 
प्रत्येक दशा में केवल बेधानिक प्रधान के रूप में कार्य करेगा | बह अ्रपनी शक्तियों 
के दुरुपयोग का साहस नहीं करेगा, क्‍योंकि संसद्‌ उसके बिरुद्ध मदाभियोग की कार्य- 
वाह्दी कर सकती है ओर उसे संवैधानिक प्रावधानों का अतिक्रमण करने पर श्र- 
पदस्थ किया जा सकता है। 


(ख) मन्त्रि-परिषद्‌ 


संविधान के श्रनुसार राष्टपति को अपने प्रकार्यों का पालन करने में सहायता 
तथा मन्त्रणा देने के लिये एक ममन्त्रि परिषद्‌ होगी जिसका अध्यक्ष प्रधान मन्त्री 
होगा | संविधान में केबिनेट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परन्तु यह स्पष्ट 
शब्दों में कद्द दिया गया है कि “मन्त्रि.परिषद्‌ लोक सभा के प्रति सामूद्दिक रूप से 
उत्तरदायी होगी |”? श्रन्य विषयों में भी संविधान के प्रावधान सांसद-प्रणाली के श्रनु- 
सार ही हैं ओर इसमें सन्देह की तनिक भी सम्भावना नहीं हे कि इमारी मन्दत्रि 
परिषद्‌ की स्थिति वास्तव में एक सबल केबिनेट की ही होगी। कद्दने के लिये तो 
शासन-कार्य का विभाजन तथा मन्त्रिपरिषद्‌ की कार्य-प्रणाली का आ्रनियमन राष्ट्र- 
पति करता है, परन्तु वास्तव में, इजजलेंड की भाँति यहाँ भी, यह सारा काय॑ प्रधान 
मन्त्री द्वी करता हे जो सामान्यत: लोकसभा के बहुमत का नेता होता है। ओर 
भी, कहने के लिये प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति के प्रसाद-काल तक अपने पद पर आसीन 
रह सकता है, परन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं हे कि राष्ट्रपति इच्छानुसार प्रधान- 
मन्‍्त्री की नियुक्ति तथा विमुक्ति कर सकता है, क्‍योंकि लोकसभा का बहुमत प्रधान- 
मनन्‍्त्री के पीछे होता है ओर मन्त्रिपरिषद्‌ को गत्यबरोध उत्पन्न कर देने की शक्ति 
होती हे। ऐसी दशा में राष्ट्रपति के पास केवल एक उपाय यह रह जाता है कि वह्द 
लोकसभा का विलयन कर इस प्रश्न पर देश का मत माँगे। परन्तु यह उपाय 
आशंकापूर्ण हे क्योंकि यदि कह्दों फिर उसी दल का बहुमत द्ो गया तो इसका स्पष्ट 
श्रर्थ यद् होगा कि जनता राष्ट्रपति के विरुद्ध हे। बहुमत दल के नेता के श्रतिरिक्त 
यदि राष्ट्पति किसी श्रन्य व्यक्ति को प्रधानमन्न्री बनासा हे तो यह मन्त्रिपरिषद्‌ लोक- 
सभा के समज्गष एक दिन भी नहीं टिक सकेगी। अ्रत: प्रधानमन्त्री की नियुक्ति में 
राष्ट्रपति के हाथ बंधे हैं। इस नियुक्ति में वह अपनी इच्छानुसार कार्य उस दशा में 
अवश्य कर सकेगा जब लोक सभा में श्रनेक राजनेतिक दल द्वों, ओर किसी भी दल 
का स्पष्ट बहुमत न दो। उस स्थिति में राष्ट्रपति किसी भी दल के नेता को बुला कर 
सन्त्रिपरिषद्‌ का निर्माण करने को कद सकेगा | 


सन्त्रि परिषद्‌ की रचना---मन्निपरिषद्‌ के श्राकार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं 
है। मन्त्रियों को प्रधानमन्त्री की मन्‍्त्रशा पर राध्ट्रपति नियुक्त करता है परन्द्ठ कोई 
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मन्त्री, जो ६ मिरन्तर मासों की श्रवंधि तक संसद के किसी श्रागार का सदस्य न रहे, 
उस अ्रवधि के पश्चात्‌ मन्त्री न रहेगा |” मन्त्रियों को श्रपनें पद पर प्रवेश होने से 
पहले गम्मीरतापूवंक शपथ लेनी होती है कि थे संविधान के प्रति सच्बी भक्ति श्रोर 
अनुरक्ति रखते हुये संघ-मन्त्री के रूप में अपने कतंव्यों का श्रद्धापूवंक तथा शुद्ध 
अ्रन्त:करण से पालन करेगे, और भय श्रथवा पक्षपात, अनुराग अथवा द्वेष, के बिना 
सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान ओर विधि के अनुसार ठीक-ठीक व्यवहार 
करेंगे। मन्त्रियों को गूढ़ृता की शपथ भी दिलाई जाती है जिसके अनुसार वे किसी 
ऐसी बात को, जो संध-मन्त्री के रूप में उनके सामने विचारार्थ लाई जाती है, किसी 
व्यक्ति को प्रत्यक्ष अ्रथवा परोक्ष रूप से प्रकट न करने की प्रतिशा करते हैं। इसके 
अतिरिक्त कुछ ऐसी व्यावह्ारिक बातें भी होती हैं जिनका प्रधानमन्त्री को मन्त्रि-परिषद्‌ 
की रचना करते समय ध्यान रखना पड़ता है। बहुमत-दल का नेता द्वोने के नाते 
बह अपने दल के विशि४ व्यक्तियों की उपेक्षा नहीं कर सकता | उसे यह भी ध्यान 
रखना पड़ता है कि यथासम्मव, मन्त्रि परिषद्‌ में सभी महत्वपूर्ण राज्यों तथा सम्प्र- 
दायों का प्रतिनिधित्व हो । कभी-कभो प्रधानमन्त्री को बिना मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्य 
का पद दिये मन्त्रियों तथा उपमन्त्रियों की नियुक्ति की आवश्यकता पड़॒ सकती है। 
यह राज्यमन्त्री तथा उपमन्त्री मन्त्रिमए्डल (/7775679) के सदस्य होते हैं परन्तु 
मन्त्रिपरिषद्‌ (८४०४४०८४) के नहीं | मन्त्रिपरिषद्‌ मन्त्रिमए्डल से छोठा है । और देश 
की नीति का निर्धारण मन्त्रिपरिषद्‌ करता है, न कि मन्त्रिमण्डल | 

समन्त्रि-परिषद्‌ के प्रकाये---जहाँ तक मन्त्रि-परिषद्‌ के प्रकार्यों का सम्बन्ध 
है, संविधान में केवल प्रधान मन्त्री के विषय में यह उल्लेख किया गया है कि वह 
संध कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्‌ के समस्त निर्णय तथा विधानार्थ 
प्रस्थापनायें राष्ट्रपति के पास पहुँचायेगा | परन्तु षास्तव में इड्लेर्ड की भाँति भारत 
में मी शासन के अधिशासी तथा बिधायी शञज्ञों को जोड़ने वाली कड़ी मन्त्रिपरिधद 
ही हे। अ्रतएय मन्त्रि-परिषद्‌ की शक्तियों तथा उसके उत्तरदायित्वों की बिषेचना 
करते समय उसकी इस द्विमुखी स्थिति का सदा ध्यान रखना चाहिये। मन्त्रि-परिषद्‌ 
के सदस्यों का पहला ओर सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रकार्य राष्टपति को उसके 
प्रकार्यों का पालन करने में सहायता तथा मन्त्रणा देना है। इस प्रकार मन्त्रिगण 
विभिन्न शासन विभागों के श्रध्यक्ष रूप में राज्य के सर्वोच्च अधिशासी पदाधिकारी 
होते हैं। यद्यपि कहने के लिये सर्वोच्च श्रधिशासी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, परन्तु ' 
उसका वास्तविक प्रयोग मन्त्रि.परिषद्‌ ही करती हे। इसके अतिरिक्त लोकसभा के 
बहुमत-दल के नेता द्वोने के नाते मन्त्रि-परिषद्‌ के सदस्य यह निश्चय करने की 
स्थिति में होते हैं कि कौन से क़ानून बनने चाहिये ओर कोन-कोन से कर लगाये 
जाये तथा किन विषयों पर व्यय किया जाये | यही उनकी बिधायी तथा आर्थिक 
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शक्तियों का उद्गम है, यद्यपि बिध्यनुसार यह शक्तियाँ संसद में निद्वित होती हैं । 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वास्तव में मन्त्रिपरिषद्‌ ही शासन की सर्वोच्च अधिशासी, 
विधायी तथा शआ्राथिक शक्तियों का संधारण करती है। 

मन्त्रिपरिषद्‌ के प्रकार्यों की विस्तृत व्याख्या में निम्नलिखित बिशेष उल्लेख- 
नीय हैं... 

(१) मन्त्रिपरिषद्‌ राष्ट्रीय नीति निर्धारित करती तथा यह निर्णय करती है 
कि आन्तरिक तथा वाह्य ज्षेत्रों की प्रत्येक समस्‍या का किस प्रकार समाधान किया 
जाना चाहिये। वह विधानों के परिवर्तन, शान्ति तथा सुरक्षा के संघारण, वाह्म 
श्राक्रमणों से देश के प्रतिरक्षण, घन के सझ्लुलन तथा व्यय, विदेशों के साथ अभि- 
वार्ता तथा युद्ध, शान्ति और सन्धियों का निर्णय करने की उत्तरदायी द्वोती है । 

(२) मन्त्रिपरिषद्‌ शासन के विभिन्न विभागों के कार्य को एक सूत्न में बाँध 
कर संघर्ष तथा अ्रपव्यय रोकती है | मन्त्रिगण अलग-श्रलग प्रशासन की बिस्तारपूर्ण 
व्यवस्था करते हैं ओर मन्त्रिपरिषद्‌ इस प्रकार किये गए, प्रत्येक कार्य का अनुमोदन 
करती हे तथा उत्तरदायित्व स्वीकार करती हे | 

(३) मन्त्रिपरिषद्‌ सम्पूर्ण विधि-निर्माण तथा समस्त विधानार्थ प्रस्थापनाओ्रों 
के लिये उत्तरदायी होती है | संसद के समक्ष अनेक बिधेयक्र तथा आदेश प्रस्तुत 
किये जाते हें और संसद के पास उन पर विस्तृत विवाद करने के लिये समय का 
अभाव द्ोता है | श्रतएव यह सारा कार्य मन्त्रिमण्डल द्वारा ही सम्पादित होता है। 

(४) राज्य के सम्पूर्ण व्यय, उसके अपव्यय की रोक, तथा करों के आरोपण 
एवं संग्रहण का उत्तरदायित्व भी मन्त्रिपरिषद्‌ पर द्दी डोता है। बजट के निर्माण 
तथा संसद द्वारा उसकी स्वीकृति का भार भी मन्त्रिपरिषद्‌ दी वदन करती है | 

(५) राज्य के समस्त उच्च पदों पर नियुक्ति का पूर्णाधिकार मन्त्रिपरिषद्‌ 
को द्वी होता हे, संसद इस में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती। राष्ट्रपति 
मद्दत्वपूण पदों पर नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्‌ की राय से द्वी करता हे । 

(६) मन्ज्रिपरिषद्‌ संसद की कालावधि तथा उसके कार्यक्रम का स्वामी 
होती है | यदि लोकसभा शासन कार्यों की आवश्यकता से अधिक आलोचना करने 
लगे तो मन्त्रिपरिषद्‌ राष्ट्रपति से उसके विलयन की माँग भी कर सकती है। इसका 
श्र्थ यह हुआ कि मन्त्रिपरिषद्‌ को साधारण निर्वाचन के माध्यम से देश से अपील 
: करने का अधिकार होता दे। बहुधा यद्द विचार कर कि मन्त्रिपरिषद्‌ की धमकी पर 
कस्तोकसभा का विलयन कर दिया जायगा, उसके सदस्य सतक हो जाते हैं। वे जानते 
हैं कि विलयन का अ्र्थ होगा नया निर्वाचन, यथेष्ट व्यय श्रोर कष्ट तथा पराजय 
की सम्भावना । इस प्रकार मन्त्रिपरिषद्‌ संसद्‌ की कालावधि पर निय॑त्रण करती है | 

(७) सह्वृटकाल में मन्त्रिपरिषद्‌ राज्यों के क्षेत्र में भी इस्तक्षेप कर सकती है। 
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मन्श्रिपरिषद्‌ का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व--संबैधानिक दृष्टिकोण 
से मम्त्रिपरिषद्‌ लोकसभा के अधीन होती है। मन्त्रिपरिषद्‌ उतने ही समय तक 
पदासीन रद्द सकती है जब तक लोकसभा को उसमें विश्वास बना रहे | लोकसभः के 
बहुमत का विश्वास खोते ह मन्त्रिपरिषद्‌ को त्यागपन्न देना पड़ता है। लोकसमा 
अपने इस श्रविश्वास का प्रदर्शन कई प्रकार से कर सकती है। वह किसी मन्न्री का 
वेतन घटाने का प्रस्ताव कर सकती है, शासन के किसी महत्वपूर्ण |वधायी अथबा 
आधिक प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकती है, अथवा प्रत्यक्ष अविश्वास के प्रस्ताव 
द्वारा मन्त्रिपरिषद्‌ को निकाल बाहर कर सकती है। लोकसभा को धश्नों, विवादों 
तथा प्रस्ताघों की सद्दायता से नित्यप्रति के प्रशासन पर नियन्त्रण रखने का अधिकार 
भी प्रात है। परन्तु यदि आग चल कर भारत में भी इड्जलेण्ड की भाँति, थोड़े से 
सबल राजनंतिक दलों का विकास हो गया, तो यह परिस्थिति श्रसम्भव दो जायेगी, 
क्योंकि मन्त्रिपरिषद्‌ उसी दल की होगी जिसका लोकसभा में मी ठोस बहुमत द्ो। 
आज भी केन्द्रीय शासन तथा प्रान्तों में कांग्रेस की स्थिति सवंशक्तिमान दी है । परन्तु 
यदि काँग्रेस का विखएडन आरम्भ द्दो गया और भविष्य में अनेक राजनंतिक दलों 
का जन्म हुआ, तो हमारे मन्त्रिपरिषद्‌ भी फ्रांस की माँति निबंल हुआ करेंगे। 

संविधान में संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का प्रत्यक्ष तथा स्पष्ट उल्लेख 
हे। इडुलेण्ड में इसकी प्रतिष्ठा केवल संप्रतिशा (८07५ए८४४०9) के रूप में हे। 
इस सिद्धान्त के अनुसार शासन के अ्रधिशासी, विधायी तथा आथिक सभी कार्थों के 
लिये प्रत्येक मन्त्नी व्यक्तिगत रूप से, तथा सब मन्त्री संयुक्त रूप से संसद्‌ के प्रति 
उत्तरदायो होते हें | इसका श्र्थ यह हुआ कि संसद्‌ मन्त्रियों के समस्त अधिशासी 
कार्यों की आलोचना कर सकती है, चद्दे वे व्यक्तिगत रूप से मन्त्रियों के प्राधिकार 
पर किये गये हों ओर चाहे संयुक्त रूप से मम्त्रिपरिषद्‌ के प्राधिकार पर । और यदि 
संसद्‌ के निर्णय का यद्द श्राशय हुआ कि वे कार्य अ्संवेधानिक अथवा छसकी 
इच्छाओं के विरुद्ध हें तो इसका अ्रर्थ सारे मन्त्रिपरिषद्‌ की निन्‍दा होगा। प्रत्येक 
मन्त्री अपने अ्रधीन पदाधिकारियों के प्रत्येक कार्य, व्यक्तियों के साथ किये गये 
अन्याय, सारे अ्रपशासन तथा नीति-सम्बन्धी कार्यों के लिए, उत्तरदायी होता है। ओर 
सारे मन्त्रिगण प्रत्येक मन्‍्त्री के कार्यों के लिये उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि उन सबसे 
संयुक्त रूप में शासन-सश्लालन की झाशा की जाती है, ओर उनमें से प्रत्मेक अपने 
विमाग के सम्बन्ध में सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद्‌ का प्रतिनिधि होता है। अ्रतएव सारे 
मन्त्रियों का एक स्वर होता है; वे एक ठोली की भाँति कार्य करते ओर साम्र-साथ 
तैरते तथा साथ-साथ ड्रबते हैं | वे या उनमें से कोई राष्ट्रपति को क्‍या परामश देते 
हैं, इसके सम्बन्ध में उनसे संसद में अथवा किसी न्यायालग में कोई प्रश्न नहीं 
पूछ जा सकता. झौर न राष्ट्रपति. को ही अपने स॒न्त्रिपरिषदु से बाहर किसी से कोई 
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परामर्श लेने का अधिकार हे। परन्तु राष्ट्रपति के नाम में मन्त्रिपरिधदू द्वारा किये 
गये सारे कार्यों के लिये संसद्‌ के प्रति मन्त्रिगण दी उत्तरदायी होते हें । हस प्रकार 
अन्तिम बिश्लेषण के पश्चात्‌ यद्द कद्दा जा सकता हे कि राष्ट्रपति श्रपने मन्त्रियों को 
अपने पद से उसी दशा में हटा सकता दे जब वे संसद्‌ के विश्वासपात्र न रह जाएं। 
यदि वह स्वेच्छानुसार कार्य करने लगे तो संसद्‌ उसे देश का शासन चलाने के लिये 
एक पाई भी नहीं देगी ओर स्वयं राष्ट्रपति को मद्दाभियोग तथा निष्कासन की 
आशइू हो जायेगी | 

प्रधान मन्त्री--इमारे संविधान में देश के लिये सांसद शासन-प्रणाली को 
अपनाया गया है, अ्रतएव प्रधान मन्त्री को भारत के श्रधिशासी प्रधान से कह्दीं 
अधिक शक्ति प्राप्त हे। राष्ट्रपति के सारे प्राधिकार शोभामात्र हैं। परन्तु प्रधान- 
मन्त्री, इजलेण्ड के प्रधानमन्त्री की भाँति मन्त्रिपरिषद्‌ के स्तम्भ की आधार-शिला 
है| उसके कतंव्य अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं ओर उसका उत्तरदायित्व सबसे अ्रधिक है। 
उसके मन्नत्रिपरिषद्‌ के सदस्यों की नियुक्ति उसकी मन्त्रणा पर द्वी दोती हे ओर 
उनका पद्धारण-काल उसके पदधारण-काल के साथ जुड़ा द्दोता हे । उसके त्यागपन्न 
का अर्थ सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद्‌ का विलयन होता हे। किसी मन्त्री के साथ उसका 
मतभेद इोने की दशा में मन्त्री को त्यागपत्र देना पड़ता है, उसे नहीं। वद्द मन्त्रि- 
परिषद्‌ की बैठकों का सभापतित्व करता है। अपने सहकमियों के बीच विवाद उत्तन्न 
द्ोने पर उसका निणंय करता हे ओर शासन के विभिन्न विभागों को एक सूत्र में 
बाँधता हे। देश के प्रशासन में सबसे अधिक वह्दी राष्ट्रपति की सद्दायता करता है। 
इतना द्वी नहीं, वास्तव में प्रशासन का सारा भार तथा आन्तरिक एवं वेदेशिक 
नोति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व वही बद्दन करता है। वह राष्ट्रपत्ति तथा मन्त्रिमण्डल 
के बीच संसूचना-स्नोत का कार्य करता है। मन्त्रि-मश्डल द्वारा किये गये समस्त 
निणयों से राष्ट्रति को श्रवगत कराना उसका विशेष कतंव्य होता है। देश के 
सर्वोच्च पदों, राजदुतों, राज्यपाल तथा राजप्रमुखों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों 
आदि की नियुक्ति उसके अ्रभित्ताव (#८८0०ग्राण्ग्टापतं8४ं००) के अनुसार होती 
हैे। ओर शअ्रन्त में संसद्‌ का सम्पूर्ण विधायो तथा आर्थिक कार्य उसके निर्देशन 
और नियन्त्रण में सम्पादित होता हे। बहुमत-दल्त का मान्य नेता होने के कारण 
बह बचन दे सकता है कि अ्रमुक सन्धियों पर इस्ताहछ्र होंगे, अमुक विधियाँ स्वीकृत 
होंगी ओर अ्रमुक अनुदान किये जायेंगे। बास्तव में संसद्‌ तथा राष्ट्रपति की सारी 
शक्तियाँ प्रधान मन्त्री ही बहन करता है | संविधान के श्रनुसार बास्तविक सम्पूर्ण 
सन्ना संसद में निद्चित हे जो जनता की प्रतिनिधि होती है। परन्तु संसद्‌ की सम्पूर्य 
सभा का श्रर्थ हे शासन -ब्यवस्था में प्रधान मन्‍्त्री की सर्बोश्व स्थिति। रम्जे म्योर ने 
झबनी प्रस्तिद्ध पुस्तक “[ू०७ 8/40247 8 ७०ए८700” में लिखा हे कि “ब्रिटिश 


संधीय कार्यपालिका २८६ 


मल्त्रिमएडल राज्य के पोत का दिशा बदलने वाला पहिया दे ओर प्रधानमन्त्री उस 
पह्िये का घुमाने वाला हे! | यह उपमा भारतीय प्रधान मन्त्री के साथ मी चरिताथ 
होती है | परन्तु प्रधानमन्त्री देश की आन्तरिक तथा बेंदेशिक नीति निर्धारित करने 
में,कितना द्वाथ रखता हे, यह उसके व्यक्तित्व पर निर्भर होगा। अगर कोई साधारण 
प्रतिभा का व्यक्ति इस पद पर होगा तो उसका प्रमाव स्वमावत: कम द्वोगा, किन्तु 
यदि भारत के वर्तमान प्रधान मन्त्री पं० जवाइरलाल नेहरू की भाँति इस पद पर 
कोई श्रसाधारण प्रतिभा का व्यक्ति दोगा, तो उसका प्रमाव निश्चय द्वी सर्वव्यापी 
द्वोगा। 

बत॑मान मन्त्रिसए्डल के विभाग---संघ-अधिशासन की संवैधानिक रूपरेखा 
की विवेचना कर चुकने के परचात्‌ अ्रब हम वतंमान मन्त्रिमण्डल के प्रशासन कार्य 
का अध्ययन करेंगे। यह्द कार्य विभिन्न विभागों के द्वारा सम्पादित होता है। इन 
विभागों के अध्यक्ष मन्त्रिगण दोते हैँ जो अपना सारा कार्य राष्ट्रपति के नाम में 
करते हैं। वर्तमान मन्त्रिमएडल में निम्नलिखित विभाग मुख्य हैं :-.. वेदेशिक 
विभाग, जिसमें ब्रिटिश राष्ट्रमएडल के साथ सम्बन्ध भी सम्मिलित हैं, रद्द तथा 
रियासत विभाग, रक्षा विभाग, खाद्य तथा कंषि विभाग, उद्योग तथा व्यापार विभाग, 
अर्थ विभाग, शिक्षा तथा वश्ञानिक अन्वेषण विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, 
यातायात विभाग, कानुन विभाग, निर्माण, खान तथा विद्यत विभाग, रेल तथा परि- 
वदण बिभाग, प्राकृतिक साधन विभाग, उत्तादन विभाग, योजना विभाग आदि । इनके 
अतिरिक्त पुनर्वास सूचना श्रादि कुछ अन्य विभाग भी ह जिनके अध्यक्ष मन्त्रिगण 
मन्त्रिपरिषद्‌ के पूर्ण सदस्य नहीं माने जाते हैं। इन्हें राज्यमन्त्री कद्ा जाता है। कुछ 
विभागों में जो श्रधिक महत्वपूर्ण हैं, उपमन्त्री भी होते हैं जो, जंसा कि उनके नाम 
से द्वी स्पष्ट है, अपने मन्त्रियों के सहायक रूप में कार्य करते हें । 

सचिवालय--प्रत्येक मन्‍्त्री का अपना अलग सचिवालय होता है ओर 
प्रत्येक सचिवालय में अनेक विभाग होते हैं जिनका काम विभिन्न वर्गों के सहस्यों 
अधिकारीगण सेँमालते हैं श्रधिकारियों के कुछ वर्ग निम्नलिखित हैं :---सचिव (8९८- 
7८(977), संयुक्त सचिव (0०7 5९८८४79), उपसचिव (60707 ४९८८- 
६279५), संद्दायक सचिव (2885(27६ 8८07८६979), अ्रधोसचिव (पा067 8८८० 
7८६७7५), प्रशासकाधिकारी (40गरांगरंड0/४7४९ 00678), अधीक्षक ($प9८- 
7492766॥8), सदह्दायक (8४४8(2708) तथा क्‍लक (०]९४788) | 


पुनसंगठन की योजना--कुछ समय से सरकार भारत-शासन के पुनर्सेग- 
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३६० भारतीय राजनीति ओर शासन 


ठन की एक योजना पर पिचार कर रही है जिसका उद्द श्य शासन को अधिक सुचार 
तथा सस्ता बनाना है। यह योजना श्री गोपालस्वामी आयंगर ने तैयार की है और 
दिसम्बर सन्‌ १६४६ ई० में प्रकाशित हुई थी। इसमें अभिल्ताव किया गया है कि 
भारत शासन में २८ विभागों के २० मन्त्रणालय, ८ केन्द्रीय कार्यालय तथा एक 
मन्त्रमएडल का सचिवालय होना चाहिये | योजना में यह भी कटद्दा गया है कि 
सामाजिक तथा आयिक सेवाओं से सम्बन्धित मन्त्रणालयों का वर्गीकरण करके 
ब्यूरो (807८20) नाम के संयुक्त संगठन स्थापित किये जाने चाहिये। इस योजना 
के अनुसार :-..- 

(१) वित्त , वेदेशिक कार्य, गृह काय्य, कानून तथा प्रतिरक्षण के मन्सत्र- 
णालय पूअज॑वत्‌ स्वतन्त्र विभाग बने रहेंगे । 

(२) रियासत (5६9(८४) तथा सहायता और पुनर्वास (२०॥८ बात 
रिथा 09007) विभागों के अस्थायी इंने के कारण, उनके संगठन में कोई 
परिवर्तन नद्दीं किया जायेगा | 

(३) अन्य मन्त्रणालयों के नाम तथा प्रकाय॑, दोनों में परिवर्तन होंगे । 

(४) राज्य-मन्त्रियों तथा उपमन्त्रियों की नियुक्ति भी होती रद्देगी, मले ही 
उनमें से सबको श्रथवा कुछ को पूर्ण-मन्त्रित्व का पद न दिया जाये। 

पुनसंगठन की यह योजना भारत-शासन के संचालन से सम्बन्धित कतिपय 
दोषों तथा उस पर दोने वाले भारी व्यय के कारण आवश्यक हो गई थी। प्रशासन 
विभागों के बतमान संगठन का एक प्रमुख दोष, जिस पर इस योजना में प्रकाश 
डाला गया हे, यह है कि विभिन्न विभागों के बीच योजनाओं तथा नांति के निर्माण 
का समन्वय श्रत्यन्त कठिन है ओर इसके परिणामस्वरूप देश-कल्याण की योजनाश्रों 
तथा नीतियों को कार्यान्वित करने में बहुत समय लगता है और उुचारुता नहीं आ 
पाती है। आशा की जाती हे कि इन दोषों को दूर करने के लिये निकट भविष्य में 
केन्द्रीय प्रशासन विभागों का पूर्ण पुनर्गठन किया जायेगा | 


छब्बीसवाँ अध्याय 
संघीय व्यवस्थापिका 


संघ के विधानमणडल को संसद्‌ नाम से सम्बोधित किया गया है | उसमें दो 
आगार हें :-..(१) राज्य-परिषद्‌ ((0प70८॥ ० $090८8), तथा (२) लोकसभा 
(र०ए5८ ०0 ६76८ ९८०८) । संघ विषयों की सम्पूर्ण विधायी शक्ति राष्ट्रपति और 
संसद्‌ में निहित हैं। इम पहले दी देख चुके हूँ कि राष्ट्रपति को संसद्‌ द्वारा बनाये 
गये कानून को रह करने की निरंकुश शक्ति प्राप्त नहीं हे; परन्तु उसकी श्रनुमति 
बिना संसद्‌ का कोई निर्णय कानून का रूप धारण नहीं कर सकता है। 

राज्य परिषद्‌ की रचना--राज्य-परिषद्‌ संघ के विभिन्न राज्यों के प्रति- 
निधियों की संस्था है। इसमें अधिक से अधिक २५० सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 
से अधिक से अधिक २३८ राज्यों के प्रतिनिधि और शेष १२ साहित्य, विज्ञान, 
कला, समाज सेवा, आदि विषयों के विशेष शान अथवा व्यावहारिक अनुभव के 
श्राधार पर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। प्रथम अ्रनुसूची के भाग १ तथा २ में 
उल्लिखित राज्यों के प्रतिनिधि राज्य के निम्न आगार के सदस्यों द्वारा एक- 
परिवतनोय मतविधि (8॥78]6 ॥7७॥8८7970]2 ५०४८) की अनुपाती प्रति- 
निधित्व प्रयाली (27070०0०7४०/ रि८ए०7८४८१६०४४०7) द्वारा निर्वाचित किये 
जाते हैं | प्रथम अनुसूची के भाग ३ में उल्लिखित राज्यों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन 
की रीति संसद्‌ निर्धारित करती है । 


सद्भ-व्यबस्था में साधारणतया उत्तर आगारों की रचना इस प्रकार की जाती 
है कि सभी सद्भांगों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाये। श्ष॑युक्त राज्य श्रमरीका, 
आस्ट्रे लिया तथा स्विट्जरलैंड में बड़े-छोटे सभी संघांगों को समान प्रतिनिधित्व दिया 
गया है। परन्तु हमारी राज्य-परिषद्‌ राज्य-प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर आधारित 
दोते हुमे भी सब राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं प्रदान करती है। इमने कनाडा 
के उदाइरण पर उत्तर श्रागार के प्रतिनिधित्व के लिये भी जनसंख्या का श्राधार ही 
स्वीकार किया है। यदि हम समान प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त स्वीकार कर ज्ेते तो 
माग २ तथा ३ के राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या भाग १ के राज्यों की सदस्य 
संख्या से दुगनी होती, यंद्यपि उमंकी जनसंख्या भाग १ के राज्यों की जनसंख्या की 
एक तिद्दाई दी है। और स्पष्ट हे कि यह न्याय-संगत न द्ोता। संविधान में स्थानों 
का विभाजन इस प्रकार किया गया है :--.. 


३६२ मारतीय रांजनौति और शासंन॑ 


ई ल भाग २ के राज्यों के | भाग ३ के राज्यों के 





प्रतिनिधि प्रतिनिधि प्रतिनिधि 

आसाम ६ | हेदराबाद ११ | अजमेर ओर कुर्ग १ 
बिहार २१ | जम्मू ओर काश्मीर ४ | भूपाल १ 
बम्बई १७ | मध्यभारत ६ | बिलासपुर ओर हिमा- 

मध्यप्रदेश १२ | मैसूर ६ चल प्रदेश. १ 
मद्रास २७ | पटियाला पूर्वी पंजाब कूचबिद्दार १ 
उड़ीसा ६ राज्य-संघ ३ | दिल्ली १ 
पंजाब ८। रशजस्थान ६ । केचछ १ 
उत्तरप्रदेश ३१ | सोराष्ट ४ | मनीपुर-त्रिपुरा १ 
पश्चिमी बज्भधाल १४ | द्रावनकोर-कोचीन ६ | विन्ध्यप्रदेश ४ 
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परिषद्‌ की अवधि--राज्य-परिषद्‌ एक स्थायी संस्था है, उसका बिलयन 
नहीं हो सकता; परन्तु उसके एक तिद्दाई सदस्य, संसद्‌ द्वारा बनाये गये प्रावधानों के 
अनुसार प्रत्येक द्वितीय वष्रे की समाप्ति पर अपना पद रिक्त करेंगे। इस प्रकार पहले 
समय के सदस्यों को छोड़ कर इसके बाकी सदस्य ६ वर्ष की श्रवधि के लिये निर्वा- 
चित होगे। 


सभापति---भारत का उपराधष्टपति पद-कारणात्‌ राज्य-परिषद्‌ का सभापति 
होता है। राज्य-परिषद्‌ अपने ही किसी सदस्य को अपना उपसभापति भी चुनती है, 
जो सभापति के स्थानापन्न राष्ट्रपति होने, श्रथवा श्रन्य किसी कारण से उपलब्ध न 
होने, की दशा में सभापति का आसन गअहदरण करेगा | यादे किसी समय उपसभापति 
भी उपलब्ध न हो तो राश्पति किसी व्यक्ति को सभापति नियुक्त कर सकता है, या 
स्वर राज्य-परिषद्‌ ही किती सदस्य को सभापति चुन सकती है। 


लोकसभा की रधना---लोकसमभा में जनता द्वारा निर्याधित श्रधिक से अधिक 
५०० सदस्थ होते हैं। इसके निर्वाचन-क्षेत्र प्रादेशिक होते हैं तथा निर्वाचन वयस्क 
मताधिकार के श्राघार पर किया जाता है। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आशु 
२१ वर्ष से अधिक हैं श्रोर जो किसी कारण नागरिकता के अधिकार से वज्चिंत नहीं 
है, इसके लिये मतदाता द्वीता है। प्रत्येक निर्वाचन-न्षेत्र की प्रतिनिधि संख्या इस 
प्रकार निर्धारित की जाती हैं कि जनसंख्या के प्रत्येक ७,५०,००० के लिए एक 
से कम और प्रत्येक ५,००,००० के लिये एक से अ्रधिक प्रतिनिधि न हो | हाल 
ही में लोकसभा में सरकार की ओर से इस आ्राशय का एक संशोधन प्रस्तुत किया 
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गया है कि वे दोनों संख्यायें बढ़ा दी जायें, क्योंकि १६४५१ की जनगणना के अनुसार 
भारत की जनखंख्या बढ़ गई है ओर लोकसभा के सदस्यों की संख्या ५०० से अधिक 
बढ़ाना उचित नहीं है | प्रतिनिधित्व का अनुपात, यथासम्भव, देश भर में समान 
होगा और यह अनुपात प्रत्येक जनगणना के बाद संसद्‌ के कानून द्वारा पुनव्य॑वस्था- 
*पित किया जायेगा । राज्यों के श्रतिरिक्त अन्य प्रदेशों तथा केन्द्राधिशासित त्षेत्रों के 
प्रतिनिधित्व के लिये संतद्‌ को भिन्न व्यवस्था करने का अधिकार है। परन्तु लोक- 
सभा में अनुसूचित जातियों (527८0 ए ०८७ ८०७४८८४), अनुसूचित जन-जातियों 
(3८४८वप८०१ (7०८४) तथा एँग्लो-इस्डियन सम्प्रदाय के अतिरिक्त श्रन्य किसी 
सम्प्रदाय के लिये स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था नद्दीं है, ओर संविधान के आरम्भ 
होने के दस वर्ष बाद ये आर क्षण भी समाप्त हो जायेंगे | 


सन्‌ १६५० ई० में स्वीकृत जनप्रतिनिधित्व क़ानून (२९७०7८ड४2०(2(07 
० (४० ९८००८ &८(४)के अनुसार लोकसभा के लिये विभिन्न राज्यों को निम्न- 
लिखित संख्या में स्थान देने का निश्चय किया गया है :-- 


भाग १ के राज्यों के | भाग २ के राज्यों के भाग ३ तथा ४ के राज्यों के 





प्रतिनिधि प्रतिनिधि प्रतिनिधि 

आसाम १२ | हेदराबाद २५ | अजमेर २ 
बिहार ५५ , जम्मू ओर काश्मीर, ६ | भूपाल २ 
बम्बई ४५ | मध्यभारत ११ | बिलासपुर १ 
मध्यप्रदेश रद मेसूर ११ | कुर्ग ॥ 
मद्रास ७४, | पटियाला तथा पूर्वी दिल्ली है 
उड़ीसा २० | पञ्ञाब राज्य संघ ५ | हिमाचल प्रदेश. ३ 
पल्चाब १८ | राजस्थान २० | कच्छ २ 
उत्तर प्रदेश ८६ | सौराष्ट ६ | मनीपुर २ 
पश्चिमी बल्धाल ३४ | ट्रावनकोर-कोचीन १२ | भिपुरा र्‌ 
बिन्ध्य प्रवेश ६ 

अण्डमान ओर 
निकोबार द्वीप १ 


योग २७४ |... ह६ |. ६६ | २६ 


लोकसभा की अवधि---लोकसभा का कार्यकाल साधारण श्रवस्था में पाँच 
बे दोगा ओर पाँच बष की श्रवध्रि समाप्त होने पर वंद स्वयं भंग हो जायेगी । 
राष्ट्रपति इस अबधि के मध्य में भी इच्छानुसार लोकसभा का बिलयन कर सकता 
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है। परन्तु ऐसा वह तभी करेगा जब उसे यद्द विश्वास "हो जाय कि लोकसभा में 
जनता के प्रतिनिधियों का श्रमाव है। आपात -स्थिति के उद्घोषण-काल में संसद 
लोकसभा की अ्रवधि को बढ़ा सकती है। परन्तु यह विस्तार एक बार में एक वर्ष 
से अधिक और किसी अ्रवस्था में उद्घोषणा के प्रवर्तन का अन्त दो जाने के ६ मास 
की अवधि से अ्रधिक नहीं हो सकता है। 

लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यत्ष--लोकसभा अपने दो सदस्यों को 
क्रमश: अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है, अथवा आवश्यकतानुसार अपने 
किसी सदस्य को, राज्य परिषद्‌ की भाँति, अस्थायो रूप से सभापति चुन लेती हे । 
श्रध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से स्वीकृत प्रस्ताव द्वारा 
अपने पद से हटाया जा सकता है। जिस समय लोकसभा में अध्यक्ष अ्रथवा उपा- 
ध्यक्ष के निष्कासन का प्रस्ताव उपस्थित हो, वे उस बैठक का सभापतित्व नद्दीं कर 
सकते हैं । लोकसभा के श्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को संसद्‌ द्वारा समय-समय पर 
निश्चित वेतन तथा अधिदेय दिये जाते हैं। अ्रध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष की शक्तियाँ 
सामान्य प्रकार की द्वी हैं। वह लोकसभा की बेठकों का संचालन करता है श्रौर इस 
अवस्था में उसका कार्य सुब्यवस्था तथा शालीनता का संधारण करना, वैधिक अ्रनु- 
कूलता के प्रश्नों (9077(5 ० ०7067) का ' निर्णय करना, प्रश्न पूछना तथा मत- 
गणना का फल घोषित करना होता है। उसे अबव्यवस्था उत्पन्न करने वाले सदस्यों 
को दरिष्ठित करने की शक्ति होती दे; वदद उन्हें लोकसभा की निर्दिष्ट बैठकों में भाग 
लेने से रोक सकता है। उसे ध्यान रखना पड़ता है कि विभिन्न दलों के साथ उचित 
न्याय का व्यवहार हो और शासन अथवा विरोधी दल की और से आपत्तिजनक 
रीतियों का प्रयोग न होने पाये | यदि उसे निश्चय हो जाय कि श्रभी प्रश्न पर समु- 
चित विवाद नहीं हो पाया है तो वह विवाद-समाप्ति के प्रस्तावों को उपस्थित किये 
जाने से रोक सकता है। वह सभा के नियमों की व्याख्या तथा घोषणा करता है। 
कोई विधेयक श्रर्थविधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय भी बह्दी करता है। और 
अन्त भें, वह संसद्‌ के दोनों आगारों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व करता है | 
उसकी यह सारी शक्तियाँ ब्रिटिश परम्परा के श्रनुसार ही हैं, परन्तु भारत ने इज्जलेण्ड 
की यह प्रथा, कि एक बार का अध्यक्ष सदा अध्यक्ष रहेगा, भी स्वीकार कर ली है, 
यह अभी निश्चयपूर्वंक नहीं कद्दा जा सकता । और न यही कहा जा सकता है कि 
भारतीय अध्यक्ष भी ब्रिटेन के श्रध्यक्ष की भाँति निष्पक्ष तथा दलबन्दी से 
श्रलग रहेगा | 

संसद्‌ की सदस्यता के लिये योग्यतायें---संसद्‌ के सदस्यों के लिये मिम्न- 
लिखित योग्यतायें आवश्यक हें;-...... 

(१) वे भारत के नागरिक दो | 
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(२) उनकी आयु लोकसभा की सदस्यता के लिये २५ वर्ष ओर राज्य-परिषद्‌ 
की सदस्यता के लिये ३० वर्ष से कम न हो। 

(३) उनमें वे सारी योग्यतायें द्वों जो संसद्‌ विधि द्वारा निश्चित करे | 

निर्योग्यतायें--कोई व्यक्ति संसद्‌ के किसी आगार का सदस्य चुने जाने के 
लिये और सदस्य रहने के लिये निर्योग्य होगा-..- 

(१) यदि बह भारत-शासन के, अथवा किसी राज्य के शासन के अश्रधीन, 
किसी ऐसे लाभपद पर आरूढ़ है जो संघ श्रथवा राज्य के मन्‍्त्री का पद न दो; 

(२) यदि वद्द विक्षित है, ओर अधिकृव न्यायालय को ऐसी घोषणा 
विद्यमान है; 

(३) यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया है; 

(४) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, अथवा अपनी और से किसी 
विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार कर चुका है, अ्रथवा अन्य किसी प्रकार से 
किसी विदेशी राज्य के प्रति श्रनुषक्त है; ओर 

(५) यदि वह संसद्‌ निर्मित किसी कानून के द्वारा संसद्‌ की सदस्यता के 
श्रयोग्य ठह्दरा दिया गया है। १६४१ के ॥२८७०7८5९७७४४०7 ० (6 9८०८ 
5०६ के अ्न्तगंत निम्नलिखित अयोग्यतायें श्रोर जोड़ दी गई हैं :-.. 

(श्र) यदि वह निर्वाचन सम्बन्धी किसी अपराध का अ्रपराधी दे; 

(ब) यदि वह किसी श्रपराध के लिये दो वर्ष से अधिक की सजा पा चुका द्वो 
तथा उसको छूटे हुये पाँच वर्ष का समय न हुआ हो; 

(स) यदि वह सरकारी नोकरी से बेईमानी करने पर निकाला गया हो; ओर 

(द) यदि वह सरकार से सम्बन्धित किसी ठेके में हिस्सेदार हो या उसका 
सरकार से सम्बन्धित किसी कारखाने में कोई हित हो । 

उपरोक्त निर्योग्यताओं के अतिरिक्त कतिपय अ्रन्य परिस्थितियों में भी सदस्यों 
को अपना स्थान रिक्त करना पड़ता है। उदाहरण के लिये, कोई व्यक्ति एक साथ 
संसद्‌ के दोनों आग।रों का सदस्य नहीं हो सकता है ओर न वद्द एक साथ तथा एक 
हो समय में संसद्‌ के एक आगार तथा राज्य के विधानमण्डल का सदस्य रइ सकता 
है। ओर यदि संसद्‌ के किसी आगार का कोई सदस्य ६० दिनों की अबधि तक 
बिना आगार की श्रनुमति के उसके सब श्रधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है, तो 
उसका स्थान रिक्त माना जायेगा । 

सदस्यों के विशेषाधिकार और विमुक्तियाँ--संसद्‌ की कार्यप्रणाली की 
प्रक्रिया के नियमों के अधीन रहते हुये संसद्‌ में वाक-स्वातल्ूय दोगा | संसद में 
झथवा उसको किसी समिति में, कद्ठी हुई किसी बात अथवा दिये हुये किसी मत के 
सम्बन्ध में संसद्‌ के किसी सद॒स्य के बिद्द्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही न 
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चल सकेगी, ओर न बह संसद्‌ के अधीन किसी प्रकाशन के लिये दी न्याय के सम्मुख 
उत्तरदाबी होगा। अन्य बातों में संसद्‌ के सदस्यों के विशेषाधिकार ओर बिमु- 
क्ियाँ बद्दी होंगी, जो संसदू, समय-समय पर, विधि द्वारा परिग्राषित करे, ओर वे जब 
तक इस प्रकार परिभाषित नहीं की जातीं, तबतक वे होंगी, जो इस संविधान के प्रारम्म 
होने के समय ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स के सदस्यों को प्राप्त हैं। इनमें सदस्यों 
का संसद के अ्धिवेशन-काल में गिरफ्तारी से विमुक्ति का अधिकार भी सम्मिलित 
है। संसद के सदस्यों को संसद द्वारा समय-समय निश्चित किये गये वेतन तथा 
अधिदेव मिलते हैं । 

कार्य-प्रणाली--प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार संसद्‌ का श्रधिवेशन 
आवश्यक है तथा उसके दो अधिवेशनों के बीच किसी दशा में भी ६ मास से अधिक 
का अन्तर नहीं दोना चाहिये। परन्तु राष्ट्रपति, आवश्यकतानुसार, संसद्‌ के अधिक 
शीघ्र अधिवेशन बुला सकता है, ओर दोनों आगारों का सन्नावसान अथवा लोकसभा 
का विलयन कर सकता है। राष्ट्रपति प्रत्येक श्रधिवेशन के आरम्भ में शासन की 
साधारण नीति पर प्रकाश डालते हुये संसद्‌ को सम्बोधित करता है। संसद के 
आगारों का कायय-संचालन सभापति करते हैं, परन्तु जिस समय उमके ही निष्कासन 
का प्रस्ताव उपस्थित द्वोता है, वे कार्यवाद्दी में कोई भाग नहीं ले सकते हँ। उनको 
आगगारों के विवाद में मतदान का अधिकार नहीं द्वोता, परन्तु मत-समता की दशा में 
वे अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकते हैं| इन सभापतियों के अतिरिक्त प्रत्येक 
आगार का श्रपना सचिवालय भी द्वोता है, जो कार्य-संचालन में उनकी सद्दायता 
करता हे। संसद के प्रत्येक आगार के प्रत्येक सदस्य को अपना स्थान ग्रददश करने के 
पूबे, विनिद्दित प्रपत्र फे श्रनुसार घोषणा करनी अ्रथवा शपथ लेनी पड़ती है । राष्ट्रपति 
के निष्कासन के प्रश्न को छोड़ कर अन्य सभी प्रश्नों पर, दोनों श्रागारों में उपस्थित 
सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा निर्णय किया जाता है। प्रत्येक आगार की बैठक के 
लिये उसके सब सदस्यों की दशांश संख्या को गणपूरक तंझ्या ((प०पा) माना 
जाता है। संखद्‌ को अ्रपने कार्य-संचालन के लिये श्रन्य कार्य-प्रणाली सम्बन्धी नियम 
बनाने का अ्रधिकार दे। गणतंत्र की स्थापना से १५७ वर्ष तक संसद में प्रयोग की 
जाने वाली साषा हिन्दी श्रथवा श्रेंग्रेज़ी दोगी, ओर यह अवधि समाप्त डोने पर फेबल 
दिन्दी द्टी रद्द जायेगी । परन्तु आगार का सभापति श्रथवा श्रध्यक्ष ऐसे सदस्यों को जो 
हिन्दो अ्रथवा अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते हैँ, अपनी मातृभाषा में आगार को सम्बोधित 
करने की श्रनुमति दे सकता है। सभी मन्त्री तथा मद्दान्यायवादी (॥६07709- 
(७८7८४४)) किसी भी आगार की बेठक में भाग ले सकते तथा बोल सकते हैं, चाहे 
बे उस आगार के सदस्य हों या न हों। 

संसद्‌ की शक्तियाँ--सन्‌ १६३५ ई० के काबून के श्रन्तगंत संघीय विधान- 
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मण्डल सम्पूण सत्ताघारी नहीं था। गवनर-ज़नरल को अनेक स्वविवेकाधारित 
अधिकार तथा विशेष उत्तरदायित्व प्रात थे जिनके आधार पर बह संघीय अथवा 
प्रान्तीय बिधानमण्डल द्वारा स्वीकृत किसी काचून को अस्वीकार कर सकता था | परन्तु 
हमारे नये संबिधान के अन्तर्गत संसद्‌, ब्रिटिश पारलियामेण्ड की भाँति, एक सम्पूर्ण 
ससाधारीह विधि-निर्माता संस्था है | उसे किसी भी कानून का निर्माण अश्रथवा विखण्डन 
करने का अधिकार हे ओर उसके द्वारा निर्मित किसी कानून को न मानने अथवा 
उसकी अवदेलना करने का क़ानून के अनुसार किसी व्यक्ति को भी अधिकार नहीं है | 
संसद्‌ के विधायी प्राधिकार का क्षेत्र श्रत्यन्त विस्तृत है श्रोर उसके बनाये हुये कानूनों 
को राष्ट्रपति भी अस्वीकार नद्दीं कर सकता | संसद को संघ-तूची में उल्लिखित सभी 
विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार है। वह समवर्ती-सूची ओर परिभाषित 
परिस्थितियों में राज्य-सूची में उल्लिखित विषयों के सम्बन्ध में भी कानून बना 
सकती है। राज्य-परिषद्‌ अ्थया राज्यों की विधानसभा के दो-तिहाई मत से प्रस्ताव 
किये जाने पर संसद राज्यों के लिये भी क्रानून बना सकती है। श्रापात-काल में वह 
सम्पूर्ण देश के लिये ऐसे विषयों के सम्बन्ध में भी कानून निर्माण कर सकती है 
जिनका उल्लेख किसी सूची में न किया गया दो। संसद केन्द्राधिशासित क्षेत्रों, ओर 
आवश्यकतानुसार, अनुसूचित तथा जन-जातीय क्षेत्रों के लिये भी कानून बनाती है। 
वह राज्यत्षित्र-वाह्य-प्रभाव का कानुन (5८0 शांत ल्टा]3-टा070079] ९८220) 
भी बना सकतो है | परन्तु, आपात-काल के अतिरिक्त, संसद्‌ संविधान द्वारा प्रत्याभूत 
मूलाधिकारों का अतिक्रमण नद्ीं कर सकती | 

साधारण विधि-निर्माण में दोनों श्रागारों की स्थिति समान है। कोई भी 
विधेयक संसद्‌ के किसी आगार में प्रस्तुत किया जा सकता है ओर दोनों आगारों 
तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात्‌ वह कानून बन जाता है। दोनों शआ्ागारों के 
बीच असहमति उत्पन्न हो जाने की दशा में उसका समाधान करने के लिये संयुक्त 
बैठक की जाती दे, जिसमें दोनों आगारों के उपस्थित तथा मत देने वाले समस्त 
सदस्यों के बहुमत द्वारा अ्रन्तिम निर्णय किये जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 
यद्यपि कहने के लिये दोनों श्रागारों की शक्तियाँ समान हें, परन्तु वास्तव में राज्य- 
परिषद्‌ अपेक्षाकृत निबल है। संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार मन्त्रिमण्डल में निहित 
है जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ओर लोकसभा की सदस्य संख्या भी रोज्य- 
परिषद्‌ की तुलना में दुगनी होती है। अ्तएब लोकसभा सरलतापूर्वक राज्य-परिषद्‌ 
के विरोध पर अभिभावी हो सकती है। इसके अतिरिक्त, संसद्‌ को प्रदायों (४५ 0- 
]|३८४) पर मत देने ओर कर आरोपित करने की आधिक शक्तियाँ हैं। परन्तु करों के 
आरोपण, परिवर्तन कम करने श्रथवा इटाने तथा शासम द्वारा ब्यय किये जाने की 
अनुमति देने का अधिकार फेवल लोकसभा को दी प्राप्त हे, और धन-विषेयक केवल 
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उससे द्वी प्रस्तुत किये ज्ञा सकते हैं। लोकसभा की स्वीकृति के बिना कोई नया कर 
नहीं लगाया जा सकता है, किसी प्रकार का ब्यय (सिवाय अनिवार्य व्यथ के) नहीं 
किया जा सकता है ओर न सरकार कोई ऋण ते सकती है । किन्तु मन्न्रि-परिषद्‌ 
का निर्माण संसद्‌ के बहुमत दल के सदस्यों से दी होता हे, अ्रत: मन्त्रि-परिषद्‌ घन 
सम्पन्धी जो बिल चाइती है पास करवा लेती है। वास्तविकता यह हे किल्ववित्त पर 
लोकसभा का अधिकार नाममात्र का है। धन सम्बन्धी कोई बिल केवल मन्न्रि- 
परिषद्‌ की ओर से द्वी उपस्थित किया जा सकता है श्र इसके लिये राष्ट्रपति की 
अनुमति श्रावश्यक दोती है। लोकसभा में स्वीकृत दोने के पश्चात्‌ धन विधेयक 
राज्य-परिषद्‌ में भेजे जाते हैं और विधेयक की प्राप्तितिथि से १४ दिन की अ्रवधि 
के भीतर यदि राज्य-परिषद्‌ उसे अपने संशोधन सह्दित या उनके बिना, लोकसभा 
को लौदा नहीं देती, तो विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर प्राप्त करने के पश्चात्‌ स्वीकृत 
समझता जायेगा। ओर यदि विधेयक इस अवधि के भीतर संशोधन सद्दित लोकसभा 
में लौग झ्राता है. तो लोकसभा को अधिकार होगा कि वह चाहे उन संशोधनों को 
स्वीकार करे चाहे न करे। इससे यह स्पष्ट है कि धन-विधेयकों के श्रतिरिक्त, अन्य 
प्रकार के विधेयकों के लिये तो दोनों आगारों की स्वीकृति श्रावश्यक होती हे परन्तु 
धन विधेयक बिना राज्य-परिषद्‌ को स्वीकृति के भी कानून का रूप घारण कर लेते 
हैं। संवेधानिक संशोधनों के लिये यदह्द आवश्यक द्वोता है कि वे संसद के प्रत्येक 
आगार द्वारा उसको सम्पूर्ण सदस्य संख्या के, तथा उपस्थित एबं मत देने वाली 
सदस्य-संख्या के दो-तिद्दाई बहुमत द्वारा स्वीकार किये जायें। राज्यों के अधिकारों 
से सम्बन्धित विषयों पर संशोधन के लिये प्रथम अनुसूची के भाग १ तथा २ के आधे 
से अधिक राज्यों के विधान-मण्डलों की स्वीकृति भी श्रावश्यक होती है। गणराज्य 
के राष्ट्रपति के निर्वाचन, उसके विरुद्ध मद्ाभियोग की जाँच, सर्वोच्च तथा उच्च 
न्यायालयों के न्यायाधीशों के निष्कासन, तथा राष्ट्रपति द्वारा आपात-उद्घोषणा को 
चालू रखने के अनुमोदन, आदि में दोनों आगारों की शक्तियाँ समान हैं। संसद्‌ को 
प्रश्नों, प्रस्तावों तथा वादविवाद द्वारा कायथपालिका के नियन्त्रण तथा अश्रधीक्षण का 
भी अ्रधिका र है। यदि ऐसा न द्वो तो कायपालिका मनमानी करने लगे। प्रश्नों का 
उदं श्य सरकार से विवध विषयों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना होता है। 
प्रश्नों की सूचना कुछ दिन पूव देनी होती हे। सदस्यों को अधिकार है कि प्रश्नों 
के उत्तर स्पष्ट न ह्वोने पर वे पूरक प्रश्न (5प09८णल्य7ए १प८४४४०78) पूछ 
सके। पूरक-प्रश्नों की पहले से सूचना नहीं देनी होती है। इन प्रश्नों के कारण 
सरकार को सदा चोकज्ना रहना पड़ता है | प्रस्ताथों का उद्द श्य प्रश्नों से मिन्न होता 
है। इनका उहं श्य कार्यपालिका से किसी विषय पर जानकारी प्राप्त करना नहीं, 
बल्कि उससे कोई काम करने की सिफारिश करना द्वोता है। इन साधारण प्रस्तावों 
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के अतिरिक्त कमी-कभी संसद्‌ में काम स्थगित करने के लिये प्रस्ताव (80]0०प्रा7- 
0८7९ 770(07) रख" जाता है| सदन के सभापति को अधिकार है कि वह प्रस्ताव 
को अस्वीकार कर दे | ऐसी दशा में प्रस्ताव पेश नहों होगा । इस प्रकार के प्रस्ताव 
के पास हो जाने का श्रर्थ सरकार के कार्यों की निन्दा (ए०८ ० ०८८४५०/7८) होती 
है। एक अन्य प्रकार का प्रस्ताव “अविश्वास का प्रस्ताव! (7०९ ० 70-९00०7- 
367८८) कहलाता है। अ्रगर यह पास ह्वो जावे तो मन्त्रिपरिषद्‌ ((४0ए7॥८] ०६ 
(४778(278) को पद-त्याग करना द्वोगा । कार्यपालिका पर नियन्त्रण रखने का 
ए.क महत्वपूर्ण उपाय संसद्‌ में वादविवाद भी है। इसका तात्यय सरकारी नींत 
सम्बन्धी किसी विशेष बात पर संसद्‌ पर बहस करना होता है। इन वादविवादों से 
लाभ यह है कि सरकार के यद्द ज्ञात दो जाता है कि जनता में उसकी नीति के प्रति 
क्या भावना है। इस प्रकार प्रश्नों, प्रस्तावों तथा वादविवाद द्वारा संख्द के सदस्य 
कार्यपालिका के प्रशासी कार्यों पर नियन्त्रण करते हैं। परन्तु सरकार अथवा मन्द्रि- 
परिषद्‌ का उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से केवल लोकसभा के ही प्रति होता है। अतए,ब, 
यद्द कहा जा सकता है कि हमारी राज्य परिषद्‌ ((0पाटा] छा $5६80८४) की 
गणना संसार के सबसे अधिक शक्तिददीन द्वितीय आगारों में की जानी चाहिये | 
लोकसभा अ्राथिक क्षेत्र में स्वशक्तिशाली ओर विधि-निर्माण भ॑ अ्रभिभावी दोती है 
ओर व्यवद्दार रूप में वद्दी सबंसत्तासम्पन्न, तथा स्वतन्त्र संसद है । 
परन्तु संसद्‌ के अधिकारों के प्रयोग पर एक बड़ा ठोस प्रतिबन्ध भी है | इसमें 
सन्देह नहीं कि भारतीय संसद्‌ सबंसत्तासम्पन्न तथा वाह्म नियन्त्रण से पूर्णतया मुक्त 
है। परन्तु आन्तरिक क्षेत्र में, संयुक्त राज्य अमरीका की भाँति, उसकी सत्तासम्पन्नता 
पर भी न्यायिक पय्यवेक्षण का प्रतिबन्ध लगा है। इसका अ्रथं यह है कि भारत में 
न्यायपालिका को अधिकार है कि वह संसद्‌ की किसी विधि को यह कह कर असं- 
वैधानिक तथा अमान्य घोषित कर दे कि उसमें संविधान के प्रावधानों का अतिक्रमण 
किया गया है | इससे भारतीय जनता की स्वतन्त्रता का उसी प्रकार सबल अ्रमिरक्षण 
होगा जेसा इज्जलेंड में न्‍्याय-विधि ([२०]८ ० ],99) के द्वारा होता है। इसके 
कारण अधिशासी वर्ग तथा विधानमएडल असंवेधानिक रीति से जनता की स्वतन्त्रता 
का अतिक्रमण नहीं कर सकेंगे। संसद्‌ सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायालय के किसी न्यायो- 
घीश के अपने कर्तव्य-पालन में किये गये आचरण पर विवाद केवल उसी दशा में 
कर सकती है जब उस न्यायाधीश के निष्कासन का प्रस्ताव उसके समक्ष उप- 
स्थित दो। 
विधि-निमोण की कांय-प्रणाली--इ_मारे संसद्‌ की बिधि-मिर्मारेी की कार्य- 
प्रणाली में ब्रिटेन की परम्पराओं का अनुसरण किया गया है। इज्जलेंड की भाँति 
यहाँ भी संसद्‌ का अधिक समय देश के साधारण विधाम का परिवर्तन करने वाले 
$ै 
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सार्वजनिक विधेयंकों (?270]०८ 33]]5) पर विवाद करने में व्यतीत दोता है। इस 
कार्य-प्रणाली का आधार यहद्द सिद्धान्त है कि सा जनिक विषयों में कानून-निर्माण 
का प्रारम्भ मन्त्रिमण्डल का उत्तरदायित्व होता हे, और मन्त्रिमण्डल प्रशासन के 
संचालन का उत्तरदायी होने के कारण विभिन्न विभागों की विधायी आवश्यकताश्रों 
से भली-भाँति परिचित द्ोता है। मन्त्रियों के अतिरिक्त श्रन्य सदस्यों को भी साव॑- 
जनिक विषयों पर अपनी ओर से विधेयक (2779268 ८४7०८४४' 8॥]) प्रस्तुत 
करने का अधिकार होता है, परन्तु ऐसे विधेयकों को विशेष महत्व नहीं दिया जाता 
है, ओर उन पर विचार करने के लिये सप्ताह में एक दिन नियत कर दिया जाता है | 
बाघ्तव में यह एक दिन का समय भी व्यर्थ ही नष्ट द्ोता हे क्‍योंकि ऐसे विधेयकों 
के स्वीकृत दंने का एकमात्र उपाय यह दो सकता है कि सरकार उन्हें अपना ले 
और सरकार अधिकतर ऐसा नहीं करती | 

धन विधेयक्ों के अतिरिक्त श्रन्य कोई विधेयक संसदू के किसी आगार में 
प्रारम्भ हो सकता है। परन्तु आगार में प्रस्तुत करने से पूर्व मन्त्रिमए्डल उस पर 
पूर्णरूप से तथा एकमत होकर विचार करता है। जो मन्त्री विधेयक को प्रस्तुत करना 
चाहता है उसे पहले आगार से एतदर्थ अ्रनुमति लेनी पड़ती है। यदह्द अ्रनुमति तो 
मिल हो जाती हे । तत्पश्चात्‌ मन्त्री विधेयक का शीर्षक पढ़ कर उसके आधारभूत 
सिद्धान्तों के विषय में एक वक्तव्य देता है। इस प्रथम पाठ (750 7८9077९2) के 
पश्चात्‌ विधेयक साधारणतया 'सेलेक्ट कमेटी? में चला जाता है । कुछ अवस्थाश्रों में 
जनमत संग्रह करने के लिये विधेयक प्रकाशित भी किया जाता है। अ्रत्यावश्यक तथा 
अविवाद[स्पद विधेयकों पर तुरन्त विचार आरम्भ कर दिया जाता है। इसके पश्चात्‌ 
बह विधेयक भारतीय गज्ञट में प्रकाशित किया जाता है । इज्लेंड में प्रचलित प्रणाली 
के प्रतिकूल इमारे यहाँ विधेयक का समिति-पर्यालोचन (०0777770८6 ४६92८) द्वितीय 
पाठ (56००70 7८०५४7९) से पहले ही हो जाता है। विधि-निर्माण की सम्पूर्ण 
कार्यप्रणाली में सबसे अधिक समय इसी समिति पर्यालोचन में लगता है क्योंकि 
इसमें विधेयक की प्रत्येक धारा पर विचार किया जाता है और अ्रनेक संशोधन उप- 
स्थित किये जाते हैं। समिति अपनी रिपोर्ट श्रागार को देती है जिसके पश्चात्‌ विधेयक 
का द्वितीय पाठ आरम्म द्ोता हे । यह बड़ा महत्वपूर्ण स्थल दोता है, क्‍योंकि विधेयक 
के उद्दे श्यों तथा सिद्धान्तों और अधिक महद्दत्वपूर्ण प्रस्तावों पर इसी विवाद में विस्तृत 
विचार किया जाता है। इस समय कोई भी सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकता 
है ओर आगार में उन पर विवाद हो चुकने के पश्चात्‌ मत लिया जाता हैं। ओर 
अन्त में, स्वीकृत संशोधनों सहित विधेयक की घाराओं पर मत लिया जाता है| इस 
प्रकार द्वितीय पाठ समाप्त हो चुकने के पश्चात्‌ वह विधेयक एक बार फिर लुसी 
झागार के समक्ष तृतीय ओर अ्रम्तिम पाठ (70 7८००५१४४) के लिये आता हे 
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िआा 


इस समय विधेयक में विशेष परिवतन नहीं किया जा सकता है। तृतीय पाठ के 
पश्चात्‌ विधेयक दूसरे आगार में भेज दिया जाता हे और वहाँ भी उपरोक्त कार्य- 
प्रणाली का अ्रनुसरण किया जाता है। यदि दोनों आ्रागार उसे एक दी रूप में स्वी- 
कार कर लेते हैं तो विधेयक राष्ट्रपति के पास उसकी अ्रनुमति के लिये भेज दिया 
जाता है। किन्तु यदि पहले आगार में पास हुआ बिल दुसरे आगार द्वारा अस्वीकृत 
कर दिया जावे, या दूसरा आगार उसमें कोई संशोधन कर दे जो पहल्ले आगार को 
स्वीकार न हो, या दूसरा आगार उस बिल को ६ महीने तक रोके रखे तो दोनों 
श्रागारों के बीच इस मतभेद के होने पर उसके निर्णय के लिये राष्ट्रपति द्वारा दोनों 
आगारों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जायेगा जिसका समभापतित्व लोकसभा का अ्रध्यक्षु 
अथवा उपाध्यक्ष करेगा | इस बैठक में उपस्थित सदस्यों का बहुमत प्राप्त करने पर वह 
विधेयक दोनों आगारों द्वारा स्वीकृत समझा जायेगा । संयुक्त अधिवेशन में केवल उन 
संशोधनों पर दी विचार हो सकेगा जिनके सम्बन्ध में दोनों आगारों का एक मत न हो। 
परन्तु यदि विधेयक के एक आगार से दूसरे आगार में लोटा देने के विलम्ब के कारण 
कुछ संशोधन श्रावश्यक हों, तो उन पर अवश्य विचार किया जा सकेगा । किसी 
विधेयक के दोनों आगारों द्वारा स्वीकृत दो चुकने के पश्चात्‌ भी राष्ट्रपति अपनी अनु- 
मति रोक कर उस पर पुनविचार की माँग कर सकता है। ऐसी दशा में आगारों को 
उस विधेयक पर फिर विचार करना पड़ेगा, परन्तु दूसरी बार उसके स्वीक्षत दो चुकने 
के पश्चात्‌ राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं रोक सकता है। 

सदस्यों द्वारा श्रपनी ओर से प्रस्तुत किये गये विधेयकों (77एड८ 'शिटाा- 
5८7४ 8) के लिये भी यही कार्यप्रणाली होती है | परन्तु हम पहले द्वी देख चुके 
हैं कि उनके लिये बहुत थोड़ा समय दिया जाता है ओर उनके स्वीकृत दोने की 
सम्मावना नहीं के बराबर द्वोती है । 

वित्त सम्बन्धी कार्य-प्रणाली--वित्तीय विषयों से सम्बन्धित कार्य-प्रणाली 
अत्यधिक विस्तारपूर्ण तथा सामान्य कार्यप्रणाली से सबंथा भिन्न है। प्रत्येक वर्ष 
शासन के विभिन्न विभाग आगामी वर्ष के लिये अपनी विस्तारपूर्णं आागणनाएँ 
(१८४4४।९८१ ८४४॥४०(८७) तेयार करते हैं। तत्पश्चात्‌ बिल-मन्त्री इनका परीक्षण 
करता है| सावंजनिक आय तथा व्यय का आञनियमन, करारोपण में परिवर्तन, 
सार्वजनिक ऋण से सम्बन्धित प्रस्तावों का सुझाव, वाषिक बजट का निर्माण तथा 
संसद्‌ में उसका संचालन, श्रागम-संग्रह (४/2ए८४०८ ८०॥८८४०४७), राज्य के 
विभागों की आधिक आवश्यकताश्रों को पूति, चलार्थ का नियश्त्रण (20700] ० 
०प77८०८०) तथा बैंकों (997॥]:8) का श्रधीक्षण इत्यादि, विषय वित्त-मन्त्री 
के उत्तरदायित्व होते हैं। आगणनाओं के परीक्षण के प्रश्चात्‌ वह उन्हें! मन्त्रिपरिषद्‌ 
के समक्ष उपस्थित करता है। मन्त्रिपरिषद्‌ उन पर बिस्तृत विवाद तो कर ही नहीं 
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सकती, परन्तु यदह्द माँग अवश्य कर सकती है कि अमुक विभाग अपने आगणन 
(८४४४90८8) घटा दे और अमुक बढ़ा दे। मन्त्रिपरिषद्‌ द्वारा स्वीकृत हो चुकने 
के पश्चात्‌ बजट लोकसभा के समक्ष उपस्थित किया जाता दै। लोकसभा की 
कार्यवाही वित्त-मन्त्री के बहु-प्रतीज्षित बजट-भाषण से शआरम्म होती दे। बित्त-मन्त्री 
के इस भाषण में पिछले वर्ष का वित्तीय सिंहावलोकन तथा प्रस्तुत वर्ष के लिये 
सम्भावित आय-ब्यय का विवरण-पत्र (99]970८८ 57८८४) दोता है ओर इसके 
परिहरण (7८778807), संपरिवर्तन (00709 ४०7), तथा करारोपण (६85- 
207) से सम्बन्धित प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं। इसमें शासन की करारोपण 
((277 तथा उद्योग-संरक्षण सम्बन्धी नीति पर मी प्रकाश डाला जाता है। कई 
सप्ताहदों तक लोकसभा का अधिकांश समय बजट के पर्यालोचन में द्वी व्यतीत होता है, 
अआ्रगणनाओं का अनुमोदन किया जाता है और प्रशासी विभागों के लिये धन की 
व्यवस्था की जाती है | 

इस प्रकार वित्तीय कार्य-प्रणाली की तीन मुख्य बातें हैँ-..वार्षिक आय-व्यय का 
विवरण-पत्र; अनुदानों की माँग एवं विनियोग विधेयक (/७]70००7४9४४079 57) 
तथा अन्य वित्तीय विधेयक । भारत-शासन द्वारा आरोपित करों तथा उसके द्वारा 
लिये गये ऋणों की सारी आय एक कोष में जमा की जाती है जिसे भारत की सश्वित 
निधि ((१07030॥9960८6 "एव ० ॥7079) के नाम से सम्बोधित करते हैं। 
व्यय दो विभागों के अन्तगंत दिखाया जाता है : (१) वह व्यय जिसका भार भारत 
की सश्चित निधि पर हे--यह व्यय संसद्‌ में मतदान के लिए नहीं रखा जाता ; 
(२) श्रन्य व्यय जो संसद्‌ में मतदान के लिये रखा जाता है। पहले विभाग में निम्न- 
लिखित व्यय सम्मिलित हें;-.... राष्ट्रपति का वेतन तथा अ्धिदेय (8]]0//970८8) 
ओर उसके पद से सम्बद्ध अन्य व्यय, राज्य-परिषद्‌ के सभापति तथा उपसभापति 
श्रोर लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन तथा अधिदेय, ऋण-प्रभार 
(१८७६ ८४०४८७), सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दिये जाने वाले वेतन, 
अधिदेय तथा उत्तरवेतन ([0८787078), संघीय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों 
को दिये जानेवाला उत्तरवेतन, भारत के महांकेज्षक को दिये जाने वात्ते वेतन, 
अधिदेय तथा उत्तरवेतन ओर संसद्‌ की घोषणा द्वारा इस प्रकार भारित किया 
गया कोई श्रन्य व्यय | अन्य सारे व्यय दूसरे विभाग के अन्तगंत आते हैं जो 
संसद्‌ के समक्ष मतदान के लिये रखे जाते हैं। यहाँ पर हमें यह न भूलना चाहिये 
कि सन्‌ १६३५ दें० के संविधान के अनुसार संघीय बजट का ८० प्रतिशत भाग 
विधानमण्डल के मतदान के क्षेत्र से बाइर था, परन्तु श्रब बहुत थोड़ा भाग ऐसा 
रद गया हे | 

व्यय की आगणनायें (2४४778(८28) लोकसभा के समजझ्ष अनुदान की माँग 
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(0९779748) के रू। में रखी जाती हैं, ओर लोकसभा किसी भी माँग को स्वीकार, 
अस्वीकार अथवा कम कर सकती है; परन्तु उसे शासन द्वारा याचित राशियों को 
बढ़ाने का श्रघिकार नहीं होता | राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी भी श्रनुदान 
की माँग नहीं की ज़ा सकती है | शासन द्वारा माँगे गये किसी व्यय को घटाने या 
अस्वीकार करने की लोकसभा की शक्ति भी नाममात्र की दी होती हे क्‍योंकि मन्त्रि- 
मणडल की इच्छाओं के विरुद्ध किसी माँग में कमी करना उसमें अविश्वास प्रकट करने 
के बराबर होता है | अतएव वास्तव में संसद्‌ के सदस्यगण केवल विभिन्न विभागों 
की प्रशासन नीति का पर्यालोचन करते हुये अपनी-अपनी शिकायत शासन के समक्ष 
रखते हैँ ओर उनका वित्त सम्बन्धी विषयों पर यथाथ नियन्त्रण नहीं द्ोता | सब 
माँगें स्वीकृत हो जाने के पश्चात्‌ उन सबको मिलाकर एक विनियोग-विधेयक 
(48907००72 ४४07 ]) बनाया जाता है जिसमें संसद्‌ के मताधीन तथा अ्रन्य, 
दोनों प्रकार के, व्यय सम्मिलित होते हैं। किसी भी आगार में इस प्रकार अनुमोदित 
किसी माँग अथवा व्यय को घटाने के उद्द श्य से विनियोग-विधेयक में कोई संशोधन 
नहीं किया जा सकता। आवश्यकता पड़ने पर लोकसभा के समक्ष राष्ट्रपति द्वारा 
सिफारिश की गई माँगें (इप"०००7८४८०7ए 0९779708) भी रखी जा सकती हें, 
ओर लोकसभा विशेष श्रवसरों पर विशेष स्वीकृति भी दे सकती हे । इसके अ्रतिरिक्त 
भारत के सश्चित निधि पर भारित कोई विधेयक बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के 
स्वीकृत नहों किया जा सकता | संसद्‌ एक श्राकस्मिकता निधि ((07रध्रंमप ००८४ 
7प7४०) के निर्माण का प्राधिकार देती है। राष्ट्रपति इस निधि का प्रयोग अन- 
पेज्षित व्यय के लिए. कर सकता है | 

समस्त प्रदायों (5०00728) पर मतदान द्वो जाने के पश्चात्‌ लोकसभा 
विभिन्न आगम-प्रस्तावों (/८४८००८ 070089]5) पर मतदान के लिये बैठती 
हे | यहाँ पर भी करों को बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं किया जा सकता | लोकसभा किसी 
भी प्रस्तावित कर को फैवल स्वीकार अथवा कम कर सकती हे। इसके पश्चात्‌ 
विनियोग-विधेयक (/]70077907 3) तथा राजस्व विधेयक (]२००८४८८ 
8॥॥) लोकसभा द्वारा, सामान्य कार्य-प्रणाली के अनुसार पारित द्वोते हूँ | विनियोग- 
विधेयक में व्यय का प्राधिकरण तथा राजस्व विधेयक में नये करों का आरोपण, 
अथवा पुरानों में परिवर्तन किया जाता है। इसके पश्चात्‌ अध्यक्ष द्वारा धन-विधेयक 
प्रमाणित द्ोकर उपरोक्त दोनों विधेयक राज्य-परिषद्‌ में भेजे जाते हैँ जिसके सामने उन्हें 
स्वीकार करने के अ्रतिरिक्त कोई दूसरा उपाय ह्वी नहीं होता | यदि १४ दिनके भीतर 
विधेयक, राज्य-परिषद्‌ के संशोधनों सहित या उनके बिना, परिषद्‌ से लोकसभा में 
नहीं लौट श्राते तो राष्ट्रपति के इस्ताक्षर के पश्चात्‌ वे क़ानून बन जाते हैं। राष्ट्रपति 
भी किसो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिये नहीं लौदा सकब्ा है शोर न वह श्रपनी 
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स्वीकृति ही रोक सकता है। अ्रत: इमारी वित्तीय कार्यप्रणाली का सारांश यद्द है 
कि इज्जलेश्ड की भाँत भारत में भी सम्पूर्ण अ्रँथि तथा व्ययों पर वास्तविक नियन्त्रण 
मन्त्रिपरिषद्‌ का है। विधि-निर्माण तथा सामान्य नाति के क्षेत्रों में तो लोकसभा का 
थोड़ा बहुत प्रभाव रहता हे, परन्तु वित्तीय क्षेत्र में सिद्धान्त रूप में उसका अविभाजित 
क्षेत्राधिकार दोते हुए भी वह नितान्त शक्तिददीन है । 


सत्ताडसवाँ अध्याय 
संघीय न्यायपालिका 


संघ राज्य की सफलता के लिये सबल तथा स्वतन्त्र न्यायमए्डल आवश्यक 
होता है। संघ शासन की उचित ब्यवस्था के लिये यह अत्यावश्यक है कि संघ 
सरकार तथा राज्यों की सरकारों श्रथवा राज्यों के झापस में उत्पन्न होने वाले विवादों 
का निर्णय केन्द्रीय शासन अथवा राज्यों के ऊपर न छोड़ा जाये। यह कार्य एक 
सबल तथा स्वतन्त्र न्यायमण्डल ही उचित रीति से सम्पादित कर सकता है। संघ- 
व्यवस्था का प्राण उसका लिखित संविधान द्वोता है, राज्य की सर्वोच्च सत्ता उसमें ही 
निद्वित रहती है। अ्रतएव उसकी धाराश्रों की व्याख्या को लेकर मतभेद तथा विवादों 
का जन्म स्वाभाविक ही है। यदि कोई राज्य श्रथवा व्यक्ति किसी विषय में केन्द्रीय 
शासन के प्राधिकार को श्रसंवेधानिक कहकर उसका विरोध।करने लगे तो इस प्रश्न 
का निर्णय करने के लिये किसी अ्रधिकारपूर्ण संस्था की आवश्यकता पड़ेगी। यह 
झधिकार सर्वोच्च न्यायालय में निहित होता है। सर्वोच्च न्यायालय राज्य के विभिन्न 
ह्ंगों को एकता के सूत्र में बाँधता हे, वह राज्य की मशीन में संतुलन-चक्र का कार्य 
करता है। उसकी स्थिति शासन-शक्ति तथा शासित जनसमाज के मध्य पंच की सी 
होती हे। उसका कार्य संविधान को रक्षा करना होता है। यदि संघ अथवा राज्य 
के विधानमण्डल संविधान के विरुद्ध कोई कानून बनाते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय को 
यह अधिकार है कि वह ऐसे कानून को अ्रवेध घोषित कर दे। सर्वोच्च न्यायालय 
नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करता है। प्रत्येक नागरिक को यह श्रधिकार 
प्रास है कि यदि उसके मोलिक अधिकारों पर आ्रधात द्ो तो वह उनकी रक्षा के लिये 
सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सके | 

एकीकृत न्‍्यायमण्डल---इमारे संविधान में एक ऐसी विशेषता है जो संयुक्त 
राष्ट्र श्रमरीका तथा श्रन्य संघ राज्यों में कद्दी नहीं पाई जाती है ओर वह है सम्पूर्ण 
देश के लिये एकीकृत (472272020) न्याय-मण्डल की स्थापना | राष्ट्र की न्यायिक 
व्यवस्था में सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय का स्थान है और कानून सम्बन्धी विषयों में 
इसके निर्णय भारत के सभी न्यायालयों के लिये मान्य हैं। वद्द भारत फे सभी न्याया- 
लयों के आदेशों तथा श्रन्तिम निणंयों पर पुनर्विचार कर सकता है। सर्वोच्च न्याया- 
लय द्वारा दिये गये निणय तथा आदेश सम्पूर्ण भारत में प्रव्तनीय होंगे ओर न्याया- 
लय को भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को उपस्थित कराने, किन्हीं 
प्रल्ेखों को प्रस्तुत कराने ओर अपने किसी श्रपमान के श्रनुसन्धान कराने श्रथवा दण्ड 
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दिलाने की शक्ति प्राप्त है | संसार के अन्य संघ-राज्यों की दैध व्यवस्था में राज्यों की 
न्यायमण्डल-भु खला से अलग संध-न्यायालयों का प्रावधान किया जाता है। परन्तु 
भारत में शासन-व्यवस्था द्वेघ होते हुये भी नागरिकता तथा न्‍्यायमण्डल की व्यवस्था 
इकहरी ही है। इस प्रकार की व्यवस्था देश की एकता को बनाये रखने के उहदं श्य 
से भारत भर में कानूनों तथा न्यायिक काय्ये-प्रणाली की समानता स्थापित करने के 
लिये की गई हे। डा० अम्बेदकर के शब्दों में : “हमारे संघ-राज्य का न्याय-मण्डल 
एकीकृत है; उसका क्षेत्राधिकार संवेधानिक कानून, दीवानी कानून, तथा फोजदारी 
कानून के श्रन्तगंत सभी मामलों तक विस्तृत है ओर वह सब में उपचार की व्यवस्था 
कर सकता है? |? 

सर्वोच्च न्यायालय का संगठन--संविधान में भारत के एक सर्वोच्च न्याया- 
लय की स्थापना तथा संगठन का प्रावधान किया गया है जिसमें भारत का मुख्य 
न्यायाधीश (76 ]०४४४८८) तथा अधिक से अधिक सात श्रन्य न्यायाधीश हो 
सकेते हैं। परन्तु संसद कानून द्वारा न्यायाधीशों की यद्द संख्या बढ़ा सकती है | इस 
समय सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त पाँच अ्रन्य न्यायाधीश 
हैं। सर्वाच्च न्यायालय तथा राज्यों के न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के साथ, जिन्हें 
वद्द एतदर्थ आवश्यक समझे, परामशं करके राष्ट्रपति सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के 
प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। परन्तु मुख्य न्यायाधीश के शअ्रतिरिक्त 
अन्य किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के विषय में भारत के न्यायाधीश के साथ 
परामश किया जाना आवश्यक है । यदि किसो समय सर्वोच्च न्यायालय के 
अधिवेशन (5८४४०४) को बुलाने अथवा जारी रखने के लिये न्यायाधीशों की 
गणपूरक संख्या ((प०णएा०) पूरी न हो तो, राष्ट्रपति की अनुमति से, भारत 
का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश से, जो सर्वोच्च 
न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता दो, तदथ (80 ॥0०८) 
न्यायाधीश के रूप में, आवश्यक काल के लिये, सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उप- 
स्थित द्वोने की प्राथना कर सकता हे | इस उपस्थिति के काल में तदथ्थ न्यायाधीश 
(50 ४0८ ]००६८) को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समस्त ज्षेत्राधिकार, 
शक्तियाँ ओर विशेषाधिकार प्राप्त होंगे | 

न्यायाधीशों की योग्यतायें और उनके पद सम्बन्धी नियम--जदाँ तक 
नियुक्ति के लिये आवश्यक योग्यताश्रों का सम्बन्ध है, कोई भो व्यक्ति सर्वोच्च न्याया- 
लय के न्यायाधीश फे पद पर नियुक्व होने के योग्य नहीं समझा जा सकता जब तक 
,  0प7 (00678000 ॥88 & प०७560 [०१॥0487ए, 8५78 टी लि शलक की च 
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कि वह भोरत का नागरिक न हो ओर (क) किसी उच्च न्यायालय का लगातार कम 
से कम पाँच वर्ष तक न्यायाधीश न रह चुका हो; अथवा (ख) किसी उच्च न्यायालय 
का लगातार कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता (867ए0८७८) न रद्द चुका हो; 
अथवा (ग) राष्ट्रपति के मतानुसार एक विशिष्ट न्यायिक (पा5४) न हो। मुख्य 
न्यायाधीश को ५०००) रु० तथा अन्य न्यायाधीशों को ४०००) *० प्रति मास वेतन 
मिलता है। इसके अतिरिक्त, इन न्यायाधीशों को रहने के लिये बिना किराये का 
मकान तथा अन्य मत्ते मिलते हैं। अवकाश-ग्रहण करने के पश्चात्‌ वे कहीं अभि: 
बक्ता (]4७9८) का कार्य नहीं कर सकते हैं। परन्तु अवकाश.ग्रहण के पश्चात्‌ 
मी, अपनी सहमति के अनुसार, वे विशेष अवसरों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 
का कार्य करने के लिये बुलाये जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में बैठता है 
परन्तु उसकी बेठके ऐसे अन्य स्थानों में भी की जा सकती हैं जिन्हें मुख्य न्यायाधीश 
समय-समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से निश्चित करे | 

न्यायाधीशों की अवधि ठथा उनका निष्कासन--सर्वोच्च न्यायालय के 
न्यायाधीश ६५ वर्ष की श्रवस्था पूर्ण होने तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं | 
वे उस समय तक अ्रपने पद से निष्कासित नहीं किये जा सकते हैं जब तक कि सिद्ध 
दुराचार अथवा अयोग्यता के कारण उनके निष्कासन के लिये संसद्‌ के दोनों आगार 
प्रथक-प्थक एक द्वी अधिवेशन में, अपने समस्त सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित 
सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति से यह 
प्रार्थना न करें कि अमुक न्यायाधीश श्रपने पद से हटा दिया जावे| इस उपबन्ध 
से न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता की व्यवस्था की गई है। 

सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार---सर्वोच्च न्यायालय का अधिकारत्तेत्र 
अ्रत्यघिक विस्तृत है। उसका ज्षेत्राधिकार प्रारम्मिक (08779), पुनर्विचार 
सम्बन्धी (५०9८॥]9८) तथा मन्त्रणा सम्बन्धी (५०५४४5079) है। इसके अ्रतिरिक्त 
सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मूलाधिकारों की रक्षा के लिये कतिपय आदेश 
अथवा प्रलेख (७775) जारी करने का अधिकार भी है। 

प्रारम्भिक झेत्राधिकार--सर्वोच्च न्यायालय को भारत सरकार और एक थां 
अधिक राज्यों के मध्य तथा दो या श्रधिक राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले समस्त 
विवादों में श्रनन्य प्रारम्मिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हे | परन्तु भूतपूर्व देशी राज्यों के संदर्भ 
में किसी संधि, संविदा (८0292८70८765), श्रथवा सनद से सम्बन्बित घिवाद इस 
क्षेत्राधिकार के श्रन्तग्गंत नहीं आते हैं। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय का प्रारम्मिक 
क्ेत्राचकार उन विवादों तक दी सीमित. है जो भारत सरकार तथा राज्यों श्रथवा स्वय॑ 
राज्यों के बीच हों। परन्तु आस्ट लिया के संविधान के अनुसार वहाँ के उच्च न्याया- 
लय ([80000ए7()-जो सर्वोच्च संघीय न्यायालय द्े-का क्षेत्राधिकार विभिन्न राज्यों 
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श्रथवा विभिन्न राज्यों के निवासियों और किसी एक राज्य तथा श्रन्य राज्य के निवासी, 
के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों तक विस्तृत है। अमरीका के संविधान में भी इसी 
प्रकार का प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार न्यायिक शक्ति दो या अधिक 
राज्यों, अथवा एक राज्य ओर किसी दूसरे राज्य के नागरिकों, अथवा विभिन्न राज्यों 
के नागरिकों, के मध्य होने वाले विवादों तक विस्तृत है । सर्वोच्च न्यायालय के उप- 
रोक़ प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अन्तगंत संविधान कानून, भारतीय स्वतन्त्रता कानून 
(१६४७) तथा संघ ओर राज्यों द्वारा बनाये गये कानूनों की व्याख्या भी आती है। 
इन्हीं के आधार पर तो संघ-सरकार थअ्रथवा राज्य की सरकारें किसी वेध अधिकार 
(८४2०] 772]705) के अस्तित्य का दावा कर सकती है। नागरिकों के मूल अधिकारों 
('प्76०ग८॥(७) 7२208) के संरक्षण के सम्बन्ध में भी सर्वोच्च न्यायालय को 
प्रारम्मिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है । 

पुनर्विचार सम्बन्धी क्षेत्राधिकार--सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक 
(००7४४०४०079)), व्यवद्वार सम्बन्धी अथवा दीवानी (८०), और दण्ड सम्बन्धी 
अ्रथवा फोजदारी (८77779]) कार्यवाहियों में सभी उच्च न्यायालयों के लगभग सभी 
निणंयों ओर आदेशों पर पुनविचार करने की शक्ति प्राप्त हे। यदि उच्च न्यायालय 
यह प्रमाणित कर दे कि किसी मामले में संविधान सम्बन्धी कोई प्रश्न निद्वित है, 
तो उसके पुनविचार की प्रार्थना सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। और यदि 
उच्च न्यायालय इस प्रकार का प्रमाणपत्र देना अस्वीकार कर दे तब भी सर्बोच्च न्यायालय 
इस आधार पर कि उस मामले में संविधान-सम्बन्धी कोई प्रश्न निद्विव है, उस मामले 
के पुनविचार के लिये विशेष अनुमति दे सकता है | व्यवहार सम्बन्धी (लंश्ा)) विवादों 
में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार के लिये प्रार्थना 
तभी हो सकती है जब उच्च न्यायालय यद्द प्रमाणित करे कि विवादग्रस्त विषय का 
मूल्य बीस इजार रुपये से कम नहीं है श्रथवा अन्य किसी कारण विवाद सर्वोच्च न्याया- 
लय में पुनविचार प्रार्थना के समुपयुक्त हे। दरण्ड सम्बन्धी (टताग्रांए७)) मामलों 
में भी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पुनविचार की प्रार्थना की जा सकती है यदि (क) 
उच्च न्यायालय ने पुनरविचार करते हुये अपने श्रधीन न्यायालय द्वारा भक्त किये गये 
अभियुक्त को भृत्युदरडइ दिया हो, अथवा (ख) यदि उच्च न्यायालय ने अपने अ्रधीन 
न्यायालय से किसी मामले को अपने परीक्षण के लिये मेगा कर शअ्रभियुक्त को मृत्यु 
दण्ड दिया हो, श्रथवा (ग) यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि विवाद सर्वोच्च 
न्यायालय में पुनविचार प्राथना के लिये उपयुक्त है। ओर श्रन्त में सर्वोच्च न्यायालय 
को यद्द श्रधिकार है कि वह्द सेनिक न्यायालय के अ्रतिरिक्त भारत के अन्य किसी 
न्यायालय द्वारा किसी विषय में दिये गये किसी निर्यंय अथवा शआ्रादेश की पुनरविचार 
प्राथना के लिये विशेष अनुमति प्रदान कर दे । संसद्‌ को दशड सम्बन्धी विषयों 
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(८पंग्गांगथ 772/0278) में सर्वोच न्यायालय के पुनविधचार सम्बन्धी क्षेत्राभिकार 
(5 97८॥०८ पणंडतां८007) की वुद्धि करने का अधिकार प्राप्त है। 
मन्त्रणा सम्बन्धी ज्षेत्राधिकार--सर्वोच्च न्यायालय को विधि अथवा तंथ्य 
(]०७ ०07 50) सम्बन्धी सार्वजनिक महत्व के उन सब प्रश्नों में मन्त्रणा देने का 
अधिकार है जो राष्ट्रपति समय-समय पर उसके पास विचारार्थ भेजता है | राष्ट्रपति 
किसी सन्धि, सनद या करार सम्बन्धी ऐसे विवादों को भी सर्वोच्च न्यायालय के 
विचाराथथ मेज सकता है जिनका सम्बन्ध भाग २ के किसी राज्य से हो। और 
न्यायालय के लिये राष्टपति द्वारा पूछे गये प्रश्नों पर अपना. मत देना श्रावश्यक हैं। 
इड्धलेंड तथा कनाडा में भी सर्वोच्च न्यायालयों से इस प्रकार परामश॑ लिया जा 
सकता है, परन्तु आस्ट लिया में उच्च न्यायालय के मन्त्रणा सम्बन्धी क्षेत्राधिकार 
का कोई प्रावधान नहीं है | 
मूलाधिकारों के प्रवर्तन से सम्बन्धित क्षेत्राधिकार--सर्वोच्च तथा उच्च 
न्थायालयों को नागरिकों के मूलाधिकासँ़ें के प्रवर्तन (८0070८77८7) के लिये 
सम्पूर्ण राज्य में सभी न्यायालयों, व्यक्तियों तथा प्राधिकारियों के नाम बन्दी प्रत्यक्षी- 
करण ([90298 (४0708), परमादेश ((७7027708), प्रतिषेष (?70070- 
(07), अधिकारएच्छा ((१प० /४४7४700) तथा उद्रेषण (९८/४०/७7४४) के 
छेखों (४7705) अथवा इनमें से किसी प्रकार के निदेशों अ्रथवा आदेशों को निकालने 
की शक्ति प्राप्त है। बन्दी प्रत्यक्षकरण लेख (५४॥६ 6६ स्र॥0०७४ (207%७४७) का 
अर्थ है किसी व्यक्ति की श्रवैध कारावास से तात्कालिक मुक्ति। इसके द्वारा न्यायालय 
को यह अ्रधिकार है कि यह किसी बन्दी किये गये व्यक्ति को अपने सम्मुख उपस्थित 
करने का श्रादेश दे सकता है। न्यायालय इस बात की जाँच करता है कि वह 
व्यक्ति कानून के अनुसार बन्दी किया गथा है या नहीं। यदि ब्यक्ति कानून के श्रन॒- 
सार बन्दी नददीं किया गया है, तो न्यायालय उस व्यक्ति की तात्कालिक मुक्ति का आदेश 
दे सकता है। इस प्रकार इस लेख (५७7५) द्वारा कार्थपालिका की निरंकुशता से 
नागरिकों को स्वतन्त्रता प्राप्त होती है। परभादेश (/७५027709) किसी व्यक्षि, 
संस्था श्रथवा न्यायालय के नाम निकाले गये उस आदेश को कहते हैं जिसंका 
सम्बन्ध उस व्यक्ति अथवा प्राधिकारी के कर्तव्य से हो, उदाहरणार्थ किसी साबंजनिक 
संस्था अ्रथवा न्धाबालथ को निष्फाधित ब्थक्ति की पुनंनियुक्ति, किसी व्यक्षि के. मता- 
घिकार की पुनर्प्रतिष्ठा अथवा नागरिकों के संविधान-प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का 
श्रादेश । प्रतिषिध (270॥9)009) का श्रर्थ है किसी निम्न न्यायालय को ऐसी 
कार्यवाददी रोक देने का आदेश जो उस न्यायालय के अधिकारक्षेत्र से बाहर श्रथपा 
देश के विधान के प्रतिकूल दो | अधिकारएच्छा ((१प० /४४77७7(0) उस आदेश 
को कहते हैं. जिसमें किसी व्यक्ति से पूछा जाता हे कि वद किस' कांबून के अभुंसार 
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किसी पद का धारण अथबा किसी अ्रधिकार या प्राघिकार का दावा करता है। इस 
लेख द्वारा न्यायालय किसी भी व्यक्ति को, जिसने कि श्रवैध ढक से किसी पद अथवा 
अधिकार को प्राप्त किया हो, उस पद या अधिकार का उपयोग करने से रोक सकता है। 
ओर उद्प्रेषण लेख (४८६ ० 0९:४०:७7४) का श्रर्थ है किसी न्यायाधीश अ्रथवा 
निम्न न्यायालय को किसी मुकदमे की कार्यवाह्दी से सम्बन्धित सब उल्लेखों के भेजने 
का आदेश | इस प्रकार उच्च न्यायालय यद्द जान सकता दे कि अ्रधीन न्यायालय 
कहीं अपने निश्चित क्षेत्र से बाइर तो नहीं जा रद्दया है। सर्वोच्च न्यायालय की यह 
शक्तियाँ इज्लेण्ड के 'कान,न की समता? (रेपी८ ०,89७) के सिद्धान्त पर 
आ्राधारित हैं| इनके अनुसार सम्पूर्ण न्याय-व्यवस्था में बिखरे हुये वेघिक उपचारों 
के द्वारा नागरिकों के अधिकारों का पूर्ण संरक्षण किया जाता है | अपनी इन शक्तियों 
के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय भी गणतन्त्र के समस्त नागरिकों को सभी विषयों में, 
ओर विशेष कर उनके मूलाधिकारों के स्वतन्त्र प्रयोग के सम्बन्ध में निष्पक्ष न्याय 
का आ्राश्वासन दे सकता है | वि 

सर्वोच्च न्यायालय की स्वतन्त्रता--..इस प्रकार भारत का सर्वोच्च न्यायालय 
एक सशक्त तथा स्व॒तन्त्र न्यायमण्डल है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सब 
न्यायालयों के लिये मान्य होंगे और गणुतन्त्र के सब असेनिक तथा न्यायिक प्राधि- 
कारी उसकी सहायता में कार्य करेंगे। वद्द एक उल्लेख न्यायालय ((१0७7 ० 
0२९८०7०) भी है जिसके उल्लेख प्रत्येक न्यायालय में साक्ष्यरूप में स्वीकार किये 
जायेंगे। परन्तु इतनी शक्तियों तथा इतने सम्मान से सम्पन्न न्यायालय वास्तव में 
समस्त नागरिकों के श्रधिकारों का अ्रभिभावक तभी बन सकता है जब वद्द कार्य- 
पालिका तथा व्यवस्थापिका के नियन्त्रण से पूर्णतया स्वतन्त्र हो। इस उहंश्य से 
संविधान में कई उपबन्ध रखे गये हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति की रीति नियत करते 
समय इस बात का ध्यान रक्‍्खा गया है कि उनको नियुक्ति राष्ट्रपति न्याय विशेषज्ञों 
के परामर्श से करे। न्यायाधीश अपने सदृब्यवह्दार-काल में अपने पद से इठाये नड्दींजा 
सकते । उनका वेतन संविधान-द्वारा निर्धारित है, संसद्‌ को प्रति वर्ष उस पर विवाद 
आर मत-प्रदशन करने का अधिकार नहीं हे। उनके वेतन तथा भत्ते आदि उनके 
कार्य-काल में घटाये नहीं जा सकते हैं। संसद्‌ या किसी राज्य के विधानमण्डल में 
सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश द्वारा कतंव्यपालनायथ॑ 
किये गये किसी कार्य पर विचार नहीं हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च 
न्यायालय के कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति ओर उनकी सेवाश्रों तथा कार्य-संचालन के 
सम्बन्ध में नियम बनाने का भी अधिकार है। देश के सभी प्राधिकारी सर्वोच्च न्याया- 
लग को सदेव सहयोग प्रदान करेंगे। अ्रवकाश ग्रहण करने के पश्चात्‌ न्यायाधीशों 
को किली भी न्यायालय में बकालत करने का अधिकार नहीं दिया गया है, जिससे 
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उनके समक्ष कोई प्रलोभन न हो ओर वे स्वतन्त्रतापूर्वक निष्पक्ष न्याय कर सके | 
संविधान के उपरोक्त उपबन्धों के फलस्वरूप इस बात की श्राशा की जाती है कि 
न्यायाधीश सब प्रकार के राजनेतिक तथा श्रघिशासी प्रभावों से मुक्त रद्द सकेंगे | 

भारत का महान्यायवादी (4६४0077८५-०८7८०७))---श्स पदाधिकारी 
का काम भारत-सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना तथा श्रन्य ऐसे कानून- 
सम्बन्धी कार्यों को सम्पादित करना है जो राष्ट्रपति समय-समय पर उसे सौंपे। इन 
कतंव्यों के पालन में महान्यायवादी को भारत-राज्यज्षेत्र के श्रन्तगंत सब न्यायालयों 
में सुनवाई का अधिकार दिया गया हे | वह राष्ट्रपति के प्रसाद-काल तक पदासीन- 
रहेगा और उसको वे परितोषण दिये जायेंगे जो राष्ट्रपति निश्चित करे। २६ जनवरी 
सन्‌ १६५० के एक आदेश द्वारा राष्ट्रपति ने यह निश्चित किया है कि मद्दान्यायवादी 
को ४०००) ९० प्रति मास वेतन तथा अ्रन्य भत्ते मिलेंगे। इस पद पर सर्वोच्च न्यायालय 
($प7एथ०॥८ (00ए7) के न्यायाधीश नियुक्त द्वोने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति 
को ह्टी नियुक्त किया जा सकता है | 


अड्ाइसवाँ अध्याय 
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केन्द्रीय शाघन के पश्चात्‌ अब हम संघांगों, अर्थात्‌ राज्यों की शासन-ब्य- 
वस्था पर दृष्टिपात करेंगे | जेसा कि पहले लिखा जा चुका है, मारत-संघ के श्रन्तर्गत 
राज्यों को चार वर्गों में विभाजित किया गया है। भाग १ ओर २ के रा9ज्यों में 
स्वायत्त शासन की स्थापना की गई है | भाग १ में विभाजन के पूर्व के ब्रिठिश भारत 
के प्रान्त ओर भाग २ में उस समय के देशी राज्य तथा उनके संघ रखे गये हूँ | इस 
सम्बन्ध में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यद्द हे कि अब इन दो प्रकारों के राज्यों की 
शासन-व्यवस्था में बहुत थोड़ा अन्तर रद्द गया है। अंग्रेजों के शासनकाल में प्रति- 
निधि-संस्थाश्रों के क्षेत्र में प्रगतिशील ब्रियिश भारत के प्रान्तों तथा सामन्तशादी 
देशी राज्यों के बीच धरती-श्राकाश का अन्तर था। किन्तु अब ऐसा नहीं हे । इस 
मदहान्‌ परिवर्तन का मुख्य श्रेय सरदार वल्लम भाई पटेल के अ्रकथ परिश्रम को दे 
जिनकी दृढद नीति ने मारत मर के समस्त देशी राज्यों का एकीकरण सम्भव बनाया | 
उन्होंने स्थिति का ऐसा कुशल संचालन किया कि आज उन सभी भूतपूर्व देशी 
राज्यों का शासन जनतन्त्रवादी सिद्धान्तों के अनुसार दो रद्दया है और उनके शासकों 
ने संवेधानिक प्रधान बन कर रहना स्वीकार कर लिया है। तथापि भाग श तथा २ 
के राज्यों की शासन व्यवस्था में थोड़ा सा श्रन्तर अवश्य है | उनके अधिशासन के 
प्रधान अधिकारियों के नामकरण तथा परिलाभों में विभिन्नता है। इसके अतिरिक्त, 
संवेधानिक प्रावधानों के अनुसार संविधान के प्रारम्म ज्ले १० वे तक भाग २ के 
राज्यों पर संघ के राष्ट्रपति का सामान्य नियन्त्रण तथा निर्देशन रद्देगा। इन राज्यों 
में कोई प्रजातन्त्रात्मक परम्परा न द्ोने के कारण राष्ट्रपति का यद्द नियन्त्रण आव- 
श्यक समझा गया। भाग ३ तथा भाग ४ में उल्लिखित केन्द्राधिशासित राज्यों का 
प्रशासन भी राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त चीफू कमिश्नर अथवा उपराज्यपाल अ्रथवा 
किसी समवर्ती राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख के माध्यम से करेगा | परन्तु दाल 
द्वी में यह निश्वय किया गया है कि भाग ३ के राज्यों में भी, विधानमण्डलों तथा 
उनके प्रति उत्तरदायी मन्त्रिमए्डलों की स्थापना की जायेगी। और इस बग्गं के कुछ 
राज्यों में उत्तरदायी शासन स्थापित भी द्ो गया है। भारत-शासन विभिन्न राज्यों की 
आवश्यकताओं, सुविधाओं ओर समस्याश्रों के अनुसार उनकी प्रजातन्त्रात्मक प्रगति 
का नियन्त्रण करता हे | इन राज्यों के विधानमणडलों में मनोनीत सदस्य भी हो सकते हैं। 

राज्यपाल अथवा राजप्रमुख--प्रथम श्रनुयूच्री के भाग १ में उल्लिखित 
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प्रत्येक राज्य में अधिशासन का प्रधान एक राज्यपाल है। श्रनुसूची के भाग २ में 
उल्लिखित राज्यों में राज्यपाल के स्थान पर राजप्रमुख है ओर उसके अधिकार तथा 
प्रकाये राज्यपाल के अधिकारों तथा प्रकार्यों के समान दी हैं । परन्तु राज्यपाल को 
निदिश् वेतन ([97८50770८0 ४8»७/'ए) मिलता है ओर राजप्रमुख को अ्रधिदेय 
(2]]00797८८७) । राज्यपाल को राष्ट्रपति ५ वर्ष की श्रवधि के लिये नियुक्त करता 
हे ओर वे उसके प्रसादकाल तक अपने पद पर आसीन रहते हैं। राजप्रमुख देशी 
राज्यों के भूतपूर्व देशी नरेशों में से खुने जाते हैं। संविधान के अनुसार राज्यपाल 
ऐसे द्वी व्यक्ति नियुक्त किये जा सकते हैं जो मारत के नागरिक हों तथा जो ३५७ 
वष की आयु पूरी कर चुके दं। राज्यपाल न तो संसद्‌ के किसी आगार का ओर 
न किसी राज्य के विधानमण्डल के किसी आगार का सदस्य दो सकता है, ओर यदि 
ऐसा कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त दो जाये तो उसे अपने श्रागार का स्थान रिक्त 
करना पड़ेगा। राज्यपाल को बिना किराये का मकान तथा वे अधिदेय ओर वेतन 
दिये जाते हैं जो संसद्‌ के कानून द्वारा निश्चित किये गये हों ओर जो उसकी पदा- 
वधि में घटाये नहीं जा सकते। किसी भी राज्य का राजप्रमुख वह व्यक्ति कद्दा जाता 
है जिसे राष्ट्पति ने उस समय इस रूप में स्वीकार कर लिया द्वो। राजप्रमुख की न 
तो नियमित नियुक्ति होती है ओर न निश्चित पदावधि दी । श्राजकल निम्नलिखित 
भूतपूर्व देशी नरेश भाग २ के विभिन्न राज्यों के राजप्रमुख हैं :-- 


अधककदामाताकक इतर कवाइक०. 


राजप्रमुख राज्य 
१, निज़ाम हेदराबाद 
२- ग्वालियर के महाराज मध्य भारत 
३० पटियाला के मद्दाराज पटियाला ओर पूर्वी पल्चाब राज्य संघ 
४» उदयपुर के मद्दाराज राजस्थान 
४० नवानगर के जाम साहब सोराष्ट्र 
६० ट्रावनकोर के मद्दाराज टरावनकोर और कोचीन 
७० मंसूर के मद्दाराज मेसूर 


काश्मोर भाग २ के राज्यों में एक विशेष स्थान रखता है। वहाँ जनता की 
प्रतिनिधि-संविधान सभा द्वारा गय्यतन्त्र की स्थापना हुई है और पूरब युवराज श्री 
करनसिंह सदरे रियासत चुने गये हैं। भारत के राष्ट्रपति ने उनको अपनी स्वीकृति 
प्रदान कर दी है। भाग १ के राज्यों की कार्यपालिका शक्ति, जेसा कि ऊपर 
बताया जा चुका है, राज्यपाल में निहित है, जिसकी नियुक्ति राष्टपति द्वारा 
होती ह | संविधान सभा के कुछ सदस्यों का यद्ट मत था कि राज्यपालों का निर्वाचन 
जनता द्वारा होना चाहिए | संविधान के प्रादप (१72/0) में भी राज्यपाल के जनता 
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द्वारा निर्याचन का प्रावधान था। संयुक्त राष्ट्र श्रमरीका में राज्यों के गवर्नर का 
निर्वाचन दी होता है। इस प्रश्न पर संविधान सभा में बहुत वाद विबाद हुआ, 
किन्तु अन्त में यही निश्चित हुआ कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जावे | 
अधिकतर सदस्यों की धारणा थी कि राज्यपाल केवल राज्य का वेधानिक प्रधान है, 
अत: यह आवश्यक नहीं हे कि वह जनता द्वारा निर्वाचित किया जावे। उनको भय 
था कि यदि राज्यपाल जनता द्वारा चुना गया तो उसके तथा मन्त्रिपरिषद्‌ के बीच 
संघर्ष की सम्भावना उत्पन्न हो जावेगी। राज्यपाल इस बात को नहीं भूल्ेगा कि 
मन्त्रियों की तरह वद्द भी जनता का प्रतिनिधि है। निर्वाचन में यद्द भी सम्भावना 
थी कि राज्य की सरकार की एकता तथा स्थायित्व सड्डूट में पड़ जाते, क्योंकि राज्य- 
पाल भी दलबन्दी में पड़ जाता। साथ ही यद्द न भूलना चाहिये कि जनता द्वारा 
निर्वाचन में समय तथा घन की भारी द्वानि होती हे। इन कारणों से यद्दी उचित 
समममा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जावे | 
राज्यपाल तथा राजप्रमुग्च की शक्तियाँ--राज्यगाल तथा राजप्रमुख की 
शक्तियाँ प्राय: समान हैँ ओर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित की जा सकती हैं :---« 
(क) कार्यपालिका सम्बन्धी, (ख) विधायी, (ग) वित्तीय, ओर (घ) न्याय सम्बन्धी । 
कायपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ---राज्य की श्रधिशासी शक्ति राज्यपाल श्रथवा 
राजप्रमुख में निद्दित हे ओर उन सब विषयों तक विस्तृत है जिनके सम्बन्ध में राज्य का 
विधानमण्डल विधि-निर्माण कर सकता है | उसकी अधिशासी शक्ति के श्रन्तगंत वे 
विषय भी आ्राते हैं जिनका उल्लेख समवर्ती सूची में किया गया है परन्तु इस ज्षेत्र में 
वह केन्द्रीय शासन की अधिशासी शक्ति के अधीन दोती हे। राज्यपाल अ्रथवा राज- 
प्रमुख अपनी इस शक्ति का प्रयोग एक मन्त्रि-परिषद्‌ की मन्त्रणा तथा सद्दायता से 
करता हे जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है | संविधान के अनुसार, जिन बातों 
में संविधान द्वारा श्रथवा इसके अधीन राज्यपाल से यद्द आशा की जाती है कि वह 
झपने प्रकार्यों श्रथवा उनमें से किन्हीं के पालन में स्वविवेक का प्रयोग करेगा, उनको 
छोड़ कर,' राज्यपाल को अपने प्रकार्यों का पालन करने में सहायता तथा मंत्रणा देने 
के लिये एक मन्त्रिपरिषद्‌ है। परन्तु आसाम के अतिरिक्त ओर किसी राज्य के 
राज्यपाल को संविधान के अ्रन्तर्गत स्वविवेकाधारित शक्षियाँ नहीं दी गई हैं। ओर 
शआसाम में भी राज्यपाल केवल कतिपय सीमान्त ज्षेत्रों के प्रशासन और श्रासाम की 
सरकार तथा किसी जिला परिषद्‌ के मध्य खनिज अधिकार शुल्क (ए्रांपांए०8 
709५2।0८४) के प्रश्न पर उठने वाले विवादों में द्वी स्वविवेक का प्रथोग कर सकता 
हे। परन्तु श्सका यह श्र कदापि नहीं हे कि राज्यपाल का पद एक शोभामान्र 
होगा | डाक्टर अम्बेदकर के शब्दों में : “यद्यपि राज्यपाल के स्वयं पालन करने 
के लिये कोई प्रकार नहीं इंगे शोर उसे क्रिसी भी बिषय में म्रन्त्रिपरिषद्‌ पर अभि 
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भावी शक्ति नहीं होगी, परन्तु, किसी दल-विशेष के नद्दीं अपितु सम्पूर्ण जनता के 
प्रतिनिधि रूप में, निष्यक्ष, शुद्ध तथा सुचार प्रशासन के लिये, मन्त्रिपरिषद्‌ को 
परामर्श देना उसका कतंव्य होगाम्।” फिर भी अ्रन्ततः उसे अपने मन्त्रियों का 
परामर्श अवश्य स्वीकार करना पढ़ेगा। यह स्पष्ट हे कि मन्त्रिगण भी विधानमंडल 
की इच्छाओं के प्रतिकूल कोई परामर्श राज्यपाल श्रथवा राजप्रमुख को न तो देंगे ओर 
न दे द्वी सकते हैं। संविधान में यद्द स्पष्ट शब्दों में कइ्द दिया गया हे कि मन्त्रिपरिषद्‌ 
संयुक्त रूप से विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होगी | राज्यपाल अ्रथवा राजप्रमुख 
उत्तरदायित्व से ऊपर होगा ओर राज्य के संवैधानिक प्रधान के रूप में दी कार्य 
करेगा । गणतन्त्र के राष्ट्रपति की भाँति राज्यपाल अथवा राजप्रमुख भी पहले अपने 
मुख्य मन्त्री की ओर फिर डतके परामर्श पर अ्रन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करता है, 
अर इच्छानुसार उन्हें निष्कासित कर सकता है। परन्तु जब तक मन्त्रिगण विधान- 
मंडल के विश्वासपात्र रद्दते हैँ, राज्यपाल द्वारा उनके निष्कासन की सम्भावना नहीं 
दोती | यह भो स्पष्ट हे कि एक मनोनीत व्यक्ति होने के कारण, राज्यपाल एक 
निर्वाचित विधानमण्डल के प्रतिनिधियों के परामर्श की अवहेलना करने का साइस 
कम हो करेगा, क्‍योंकि इस प्रकार को अ्रवद्देलना के परिणामस्वरूप मन्त्रिपरिषद्‌ का 
पदत्याग अवश्यम्भावी द ओर ऐसी दशा में राज्यपाल के लिये अपनी रुचि के श्रनुकूल 
मन्त्रिपरिषद्‌ का निर्माण अत्यधिक कठिन हो जायेगा । परन्तु यह भी अस्वीकार नहीं 
किया जा सकता कि राज्यपाल एक अत्यधिक सम्मानित पदाधिकारी है। बह अपनी 
परिषद्‌ के मन्त्रियों, लोकसेवा आयोग (?प७॥0 $0#रसं०्ट 0०णागरंडआं०) के 
सदस्यों तथा मद्ाधिवक्ता (80790०४४८-०८॥८७)) इत्यादि राज्य के उच्च पदाधि- 
कारियों कीनियुक्ति करता है तथा उसे विभिन्न मन्त्रियों के मध्य शासन कार्य का विभाजन 
करने और राज्य शासन के सुचाद सश्चालन के लिये नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। 

विधायी शक्तियाँ---राज्यपाल श्रथवा राजप्रमुख राज्य के विधानमश्डल के 
किसी आमगार का सदस्य न होते हुये मी उसका एक आवश्यक अज्ञ है। विधान- 
मण्डल के सज्ञठन तथा कार्य के सम्बन्ध में उसके प्रकार्य अ्रत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। 
बह विधान परिषद्‌ ([,८2739006 (४0पग८)) के सदस्यों की पूरी संख्या के लगभग 
2 सदस्य स्वर्य मनोनीत करता है ओर यदि उसे विश्वास दो जाए कि एँग्लो-इश्डियन 
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सम्प्रदाय का प्रतिनिधित्व यथेन्‍्ट नहीं दे तो बह विधानसभा ( [,८ए78907८ 
5४७८7॥0]9) में भी उस सम्प्रदाय के कुछ सदस्य मनोनीत कर सकता हैं। वह 
समय समय पर विधानमण्डल का अधिवेशन बुला सकता है। परन्तु पहले अ्रधि- 
वेशन की श्रन्तिम तिथि ओर दूसरे अधिवेशन के प्रारम्भ होने की तिथि के बीच 
& मद्दीने से अधिक समय नहीं होना चाहिये। वह दोनों आ्रागारों का सआावसान 
(77०7०0४2०८) तथा विधानसमा का विलयन कर सकता है। वद्द किसी एक श्रथवा 
दोनों आ्रागारों को सम्बोधित कर सकता तथा उनमें सन्देश भेज सकता है। वास्तव 
में राज्य के विधानमण्डल का प्रत्येक अधिवेशन राज्यपाल के सम्बोधन से आरम्भ 
होता है। वह किसी समय भी विधानमण्डल के दोनों आगारों के मध्य उत्पन्न हुये 
विधि-निर्माण सम्बन्धी गत्यवरोध को दूर करने के लिये उनका संयुक्त अधिवेशन 
बुला सकता है | इसके श्रतिरिक्त राज्य के विधानमण्डल द्वारा स्वीकृत कोई विधेयक 
बिना राज्यपाल अथवा राजप्रमुख की सहमति के मान्य श्रथवा प्रव॑ंतनीय नहीं हो 
सकता है। यदि वह विधेयक से सइमत न हो अ्रथवा उसके विरुद्ध आपत्ति रखता 
हो और बह विधेयक धन-विधेयक (707८9 9])) न हो, तो राज्यपाल सम्पूर्ण 
विधेयक श्रथवा उसके किसी भाग पर पुनविचार के लिये उसे फिर आगार के पास 
भेज सकता है, श्रथवा आगार से उन संशोधनों की वांछडनीयता पर विचार करने के 
लिये कद्ट सकता है जो उसने उपस्थित किये हैं | परन्तु यदि वह विधेयक, संशोधन 
सहित अ्रथवा उसके बिना, उस आगार द्वारा फिर स्वीकार कर लिया जाता है तो 
राज्यपाल अथवा राजप्रमुख उस पर अपनी स्वीकृति नहीं रोक सकता | राज्यपाल को 
कोई विधेयक रा्टर्पात के विचारा्थ आरक्षित कर लेने का अ्रधिकार भी है। वह 
किसी ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति नहीं दे सकता जिसके पास होने के लिये 
संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की सहमति आशश्यक द्दो। नागरिकों को सम्पत्ति के 
अनिवार्य इस्तमन (८0गरएपोॉड0"ए ब८१प्रांश्रं0० ० 70709८४४9) अथवा 
उच्च न्यायालय को शक्तियों को कम करने का प्रावधान करने वाले समख्त बविधेयकों 
को राष्ट्रपति की सहमति के लिये आरक्षित किया जाना आवश्यक है | राष्ट्रपति को 
अधिकार हे कि बह राज्यपाल द्वारा उसके विचारा्थ आरक्षित किसी ऐसे विधेयक 
को अपनी स्वीकृति दे या उसे रह कर दे या अ्रपमी सिफारिश के साथ राज्य के 
विधानमण्डल के पास पुन: वियखारार्थ भेज दे। राज्य के विधानमशडल को ऐस! 
सन्देश मिलने के ६ मद्दीने के अन्दर उस विधेयक पर फिर से विचार करना पड़ेगा | 
अगर बह विधेयक संशोधन सदह्दित था बिना संशोधन फिर से पास हो जाता है तो 
घह फिर से राष्ट्रपति के सम्मुख उसकी सम्मति के लिये भेजा जायेगा। राष्ट्रपति को 
अ्रध्रिकार दे कि वह अ्रपनी सम्मति दे था न दे। 

अगर राज्य का विधानमण्डल अधिवेशन में न दो तो राज्यगाल आवश्यकता 
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होने पर उन सब विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर राज्य के विधा न- 
मण्डल को कानून बनाने का अधिकार है। ऐसे किसी श्रध्यादेश का वही प्रमांव 
होगा जो राज्यों के विधानमण्डल द्वारा बनाये हुये किसी कानून का होता है। 
परन्तु इस प्रकार का अध्यादेश विधानमणडल के समक्ष रखा जायेगा ओर विधान- 
मंडल के अधिवेशन के आरम्म होने की तिथि से ६ सप्ताइ के बाद अ्रथवा यदि 
इस कालावधि की समाप्ति से पूर्व उसकी प्रतिनिन्दा का प्रस्ताव विधानमंडल 
स्वीकृत कर दे, तो वह अध्यादेश रद हो जायेगा । उन विषयों पर, जिनके सम्बन्ध 
में राष्ट्रति की आज्ञा के बिना राज्य के विधानमण्डल में कोई विधेयक उपस्थित 
नहीं किया जा सकता हे तथा जिनके लिये संविधान के अधीन राष्ट्रपति की अनुमति 
श्रावश्यक होती हे, राज्यपाल बिना राष्टपति के अ्नुदेशों के अध्यादेश जारी नहीं 
कर सकता है। 

राज्यपाल अ्रथवा राजप्रमुख को गम्भीर झ्रापात-स्थिति की उद्धोषणा करने 
का उस प्रकार का कोई प्राधिकार नहीं हे जेसा कि गणतन्त्र के राष्ट्रपति को प्राप्त 
है| संविधान भें राज्यपाल के स्वविवेकाधा रित प्रकार्यों के पालन के सम्बन्ध में कोई 
उल्लेख न करना द्वी उप्चित समझा गया। 

वित्तीय शक्तियाँ--राज्यपाल श्रथवा राजप्रमुख को, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 
श्रारम्म में, राज्य की उस वर्ष के लिये श्रागणशित आय ओऔर ब्यय का विवरण-पत्र 
विधानमण्डल के समक्ष रखने का *“प्राधिकार प्राप्त है। राज्यपाल की सिफारिश के 
बिना किसी भी अनुदान की माँग नहीं की जा सकती है ओर न कोई धन विधेयक 
ही उसकी सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है । राज्य की 
अकस्मिकता निधि ((१090४72८४८५ #'प्ा0) उसके श्रधीन होती हे जिसमें से 
घह आकस्मिक व्यय के लिये विधानमंडल की आशा के पहले ही धन दे सकता है। 

न्यायिक शक्षियाँ--संविधान के १६१वें अनुच्छेद के अनुसार जो विषय 
राज्य की अधिशासी शक्ति के अ्रन्तगत हैं उनसे सम्बन्धित किसी कानून के विदद्ध 
किसी अपराध के लिये दोषी किसी व्यक्ति के दण्ड को क्षमा करने, कम करने, 
स्थगित करने या बदल देने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त हे। परन्तु प्राणदण्ड 
क्षमा करने या कम करने का उसे अधिकार नहीं है । 

मन्त्रि-परिषद्‌ 

कैन्द्रीय शासन की भाँति सभी राज्यों में भी राज्यपाल श्रथवा राजप्रमुख कों 
उसके प्रकार्यों के पालन में परामर्श देने ओर उसकी सहायता करने के लिये एक 
मन्त्रिपरिषद्‌ द्ोती हे जिसका प्रधान एक मुख्य मन्त्री होता हे। कद्दे के लिये तो 
राष्ट्रति की भाँति राज्यपाल अ्रथवा राजप्रमुख में भी राज्य-शासन की सारी 
अधिशासी शक्ति निहित होती हे, परन्तु वास्तव में राज्य का अधिशासन उसकी 
सन्म्रिपरिषद्‌ के द्वाथ में रहता हे | व्यवद्वार रूप मे विधान-सभा के बहमत दल का 
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नेता दी मुख्य मन्त्री होता है ओर वही अपने दल के प्रमुख व्यक्लियों में से अपने 
सहकर्मी चुनता है। शासन-विभागों का वितरण भी पूर्ंतया मुख्य मन्त्री के हाथों में 
ही रहता है | मन्त्रिगण सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होते हं। 
अत: जब तक कोई मन्त्रिपरिषद्‌ धारासभा में बहुमत की विश्वासपात्र रह्दती है उसके 
हटाये जाने का कोई भय ही नहीं होता । श्रगर राज्यपाल किसी ऐसे मन्त्रिपरिषद्‌ 
को भज्ञ कर दे जिसका विधानसभा में बहुमत है तो उसको नये मन्त्रिपरिषद्‌ का 
निर्माण करने में श्रत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। परन्तु राज्य का कोई 
_ भी मन्त्री जो ६ महीने तक राज्य के विधान-मंडल का सदस्य न रदे, मन्त्री नहीं रह 
सकता | स॑विधान में यह नहीं कद्दा गया है कि मन्त्रिपरिषद्‌ में कितने सदस्य दोंगे, 
इर्सालए, उनकी संख्या का निश्चय मुख्य मन्त्री सरकार के कामों की उचित व्यघस्था 
ध्यान में'रखते हुये करेगा | परन्तु संविधान के एक प्रावधान के अनुसार बिहार, 
मध्यप्रदेश, उड़ीसा तथा मध्य मारत राज्यों में जनजातियों के कल्याणार्थ एक मन्त्री 
श्रवश्य रहेगा जो साथ-साथ अनुसूचित जातियों ओर पिछड़े हुए वर्गों के हितों की 
श््चा का भी ध्यान रखेगा। मन्त्रियों के देतन तथा भत्ते राज्य के विधानमंडल 
द्वारा निश्चित किए जायेंगे, परन्तु जब तक ऐसा नहीं ड्ोता उनको वही वेतन 
मिलेगा जो संविधान प्रारम्भ ड्ोने के पहले मिलतां था। राज्यों के मन्त्रिपरिषद्‌ की 
_ कार्य-प्रणाली बैसी ही दोगी जैसी संघीय मन्त्रिपरिषद्‌ की हे | संविधान में कद्दा गया हे 
कि राज्यपाल मन्त्रियों के बीच कार्य विभाजन करने के लिए, नियम बनायेगा, किन्तु 
यथार्थ में मन्त्रियों के बीच कार्य-बिभाजन मुख्य मनन्‍्त्री करता है। प्रत्येक मन्त्री के 
अघीन एक था दो विभाग होते हैं ओर उन्हें सद्दायता देने के लिए, कष्दीं कहीं 
उपमन्त्री (0290०(५ )(7780८75) भी ईं, जो मन्त्रिपरिषद्‌ फे सदस्य .नहीं ते हैं 
आर उसकी बेठकों में उपस्थित होने के अधिकारी भी नहीं होते। उनका कतंब्य 
विधाथी तथा श्रधिशासी कार्य में मन्त्रियों की सहायता करना होता है | 
संविधान के १६७वे श्रनुच्छेद में फेवल मुख्य मन्त्री के कतंब्यों का उल्लेख 
किया गया हे जिनका सम्बन्ध राज्य की विधायी तथा अधिशासी व्यवस्था के विषयों 
में मन्त्रि-परिषद्‌ के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देने से है। परन्तु बास्तब में, 
संघीय मन्त्रिपरिषद्‌ की भाँति राज्यों के मन्ध्रि-परिषद्‌ का कार्य-क्षेत्र भी सबं-बव्यापक 
है। मन्त्रिपरिषद्‌ राज्य के विधायी तथा अधिशासी अज्ों के बीच सम्बन्ध स्थापित 
करती है। राज्यपाल के परामशं-दाता फे रूप में मन्त्रिगण विभिन्न विभागों के 
अ्रध्यक्ष दोते हैं, ओर इस प्रकार सर्वोच्च अधिशासी प्रकार्यों का प्रयोग करते हैं। 
बहुमत दल के प्रमुख सदस्य दोने के नाते वे सम्पूर्ण बिधायी तथा आ्िक ब्यवस्था 
का निरंय करते हैं। इस प्रकार मन्त्रिपरिषद्‌ के द्वाथों में न्‍्यायमणडल की शक्ियों' 
को छोड़ कर शासन को अन्य खारी शक्तियाँ केन्द्रित ह। 





उन्तीसवों अध्याय 
राज्यों के विधानमण्डल 


प्रथम अनुसूची के भाग १ के प्रत्येक राज्य भें एक विधानमशडल है जिसमें 
राज्यपाल के अतिरिक्त मद्रास, बम्बई, बज्ञाल, उत्तरप्रदेश, विद्दार तथा पश्चाब में दो 
आगार, किन्तु अन्य राज्यों में एक आगार है। भाग २ के राज्यों के विधानमणएडलों 
में राजप्रमुख तथा मैसूर राज्य में दो आगार और शेष राज्यों में एक-एक आगार 
है। अन्य सभी बातों में जो प्रावधान भाग १ के राज्यों फे विधानमणडलों के सम्बन्ध 
में किये गये हैं बद्दी भाग २ के राज्यों में भी लागू होते हैं। जहाँ किसी राज्य के 
विधानमण्डल के दो आगार हैं वहाँ एक--.श्रथात्‌ उत्तर आगार--....विधा नपरिषद्‌ श्रोर 
दूसरा विधान सभा के नाम से सम्बोधित किया जाता है; ओर जहाँ केवल एक डी 
आगार है वहाँ वह विधान सभा के नाम से पुकारा जाता है। यदि किसी राज्य 
की घारा-समा अपनी सम्पूर्ण सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मत 
देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम दो-तिदह्ाई बहुमत से प्रस्ताव पास करे 
तो संसद्‌ कानून द्वारा उस राज्य की विधान परिषद्‌ का उन्मूलन अ्रथवा उस राज्य 
में विधान-परिषद्‌ की स्थापना, का प्रावधान कर सकती है। कतिपय आलोचकों की 
यद्द धारणा कि राज्यों के लिये द्वितीयागारों की श्रावश्यकता ही नहीं थी, उचित 
प्रतीत होती हे | केन्द्रीय व्यवस्था में द्वितीयागार की वॉछनीयता समम में श्रा सकती 
हे, क्‍योंकि संघतन्त्रात्मक संविधान में विभिन्न द्वितों का संतुलन श्रावश्यक द्वोता है | 
परन्तु राज्यों में इसकी आवश्यकता नहीं प्रतीत द्ोती । कुछ राज्यों के बिधानमण्डल 
द्विआगारिक हैं, कुछ के एकागारिक। राज्यों की यह स्थिति संतोषजनक नहीं है। 
इसका श्रथं यह है कि संघांगों की संवेधानिक व्यवस्था में एकशपता का अ्रभाव है | 
सम्भवत; हमारे संविधान-निर्माताओं को भी द्वितीयागारों की उपादेयता में भारी 
सन्देदद था ओर उन्होंने इसी कारण द्वितीयागारों को बहुत थोड़ी शक्षियाँ दी हैं। 
कुछ राज्यों में द्वितीयागारों के अस्तित्व का एकमात्र तके यही है कि वहाँ यह आगार 
पहले से वर्तमान ये और वे राज्य उनका उन्मूलन नहीं चाहते | श्रन्थथा, आधुनिक 
राजनेतिक विचारक एकमत होकर एकागारिक सिद्धान्त का ही समर्थन करते हैं। 
उनकी धारणा है कि ट्वितीयागार या तो प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त की राह में रुकावट 
दोते हैं, या अ्रनावश्यक | महात्मा गाँधी द्वि-अआगारिक विधानमण्डलों के घोर बिरोधी 
थे। उनका कहना था कि भारत ऐसे निध्न देश के लिये द्वितीयाग।र ऋनावश्यक्र 
विलास-सामग्री की भाँति हैं । 
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राज्य के विधानमण्डल का प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार अ्रधिवेशन के 
लिये बुलाया जाना आवश्यक है तथा उसके एक अधिवेशन की अ्रन्तिम बैठक तथा 
अ्रागामी अधिवेशन की प्रथम बैठक के बीच ६ मास से श्रश्षिक का अन्तर नहीं होना 
चाहिये। उपरोक्त प्रावधानों के भ्रधीन राज्यपाल या राजप्रमुख समय-समय पर 
विधानमण्डल के किसी आगार को अधिवेशन के लिये बुला सकता है | वह विधान- 
मण्डल के आगारों का स्थगन तथा विधानसभा का विलयन भी कर सकता है। 

विधान-परिषद्‌ की रचना---राज्यों की विधान परिषद्‌ एक स्थायी संस्था 
है; उसका विलयन नहीं किया जा सकता, परन्तु उसके एक-तिद्दाई सदस्य प्रति दो 
यर्ष के पश्चात्‌ स्थान रिक्त करेंगे और उन स्थानों की पूति नवीन सदस्थों द्वारा 
होगी। यह नवीन सदस्य ६ वर्षों के लिये होंगे। आरम्भ में संसद के एक-तिद्दाई 
सदस्य २ वर्ष के लिये होंगे, एक तिद्दाई ४ वर्ष के लिये ओर एक-तिद्दाई ६ वर्ष के 
लिये। किन्तु बाद में प्रत्येके सदस्य का कार्यकाल ६ वर्ष होगा, परन्तु प्रत्येक 
२ वर्ष पश्चात्‌ एक-तिहाई सदस्य बदल जायेंगे | विधान-परिषद्‌ के समस्त 
सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की समस्त संख्या के 
पत्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं दो सकती है; परन्तु किसी भी विधानपरिषद्‌ 
की समस्त सदस्य-संख्या किसी दशा में भी, ४० से कम नहीं होगी। जब तक 
संसद्‌ कानून द्वारा कोई अन्य प्रावधान न करे, राज्य की विधान-परिषद्‌ की रचना 
निम्नलिखित प्रकार से होगी :--- 

(१) परिषद्‌ के सदस्यों की समस्त संख्या में से लगभग एक-तिद्दाई सदस्य 
नगर-पालिकाश्रों (१(पणंटा००702८8), जिला बोर्डों (0807८6 309705) तथा 
संसद्‌ द्वारा निश्चित इसी प्रकार की श्रन्य स्थानीय प्राधिकारी संस्थाओं द्वारा 
निर्वाचित होंगे । 

(२) पूरी संख्या के ,» सदस्य विश्वविद्यालयों के उन स्नातकों द्वारा निर्वा- 
खित किये जायेंगे जिन्हें विश्वविद्यालय से प्रमाणुपत्र लिये कम से कम तीन वर्ष दो 
गये हों, अथवा जिनमें संसद्‌ द्वारा निश्चित इसकी समवर्ती कोई श्रन्य योग्यता हो | 

..._ (३) पूरी संख्या के ,% सदस्य माध्यमिक शिक्षालयों अथवा इनसे उच्च स्तर 
के शिक्षालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होंगे । 

(४) ३ सदस्य उस राज्य की विधान सभा ऐसे व्यक्तियों में से निर्वाचित 
करेगी जो उसके (अर्थात्‌ विधान सभा के) सदस्य न हों । 

(५) शेष 3 सदस्य राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों में से मनोनीत करेगा जिन्हें 
साहत्य, विशान, कला, सहकारिता अथवा समाजसेवा का विशेष शान अभवा व्याव- 
हारिक अनुभव हो । ह 

स्थानीय संस्थाओं के सद॒स्‍्य, स्नातकगण तथा. शिक्षक प्रादेशिक निर्वाचुन 
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च्ेत्रों ((८:४६०7४9]) 207500पटयटं८४) से चुने जायेंगे ओर विधान सभा में 
निर्वाचन श्रनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति (270.0070074/] रि८ए०7८४८००(४०॥) के 
अनुसार एक-परिवतनीय मतविधि (8॥772० '7शगईटा-७०९८ ४०४८) खरा 
होगा। राज्य की विधान परिषद्‌ अपने दो सदस्यों को क्रश: अपना, सभापति तथा 
उप-सभापति चुनती है । सभापति को केवल निर्णायक मत देने का अधिकार हे। 
इनका काम वैसा ही है जेसा कि राज़्य परिषद्‌ के सभापति तथा उप-सभापति का । 
विधान परिषद्‌ इनको अपने पद से बहुमत के प्रस्ताव द्वारा इठा सकती है, परन्तु ऐसे 
प्रस्ताव के लिये १४ दिन पूव सूचना देना आवश्यक हे | 

जनप्रतिनिधित्व कानून, १६५० (?८०09८8 रिट्ए/ल्टाबप0ा ैटां, 
950) के द्वारा विभिन्न राज्यों की विधान परिषदों की रचना के सम्बन्ध में निम्न- 
लिखित व्यवस्था की गई हे;:-.... 


विधान- राज्यपाल 
सभा के | अ्रथवा 


स्थानों की| स्थानीय ।स्नातकों | शिक्षकों 











राज्य का नाम | सदस्यों रिाजब्रमुख 
संख्या के डारा। भर्वाचित, निर्वाचित द्वारा | दारा 
नि निर्वाचित| मनोनीत 
९» बिहार पड ४ द्‌ । ६्‌ । ५3३ । १२ 
२. बम्बई ७२ र४८ | ६ | ६ | २४४ श२ 
३६ मद्रास ७२ २४ । ६ ६ २४ श्र 
४० पंजाब हैंड 9. हे ३ | ३ श्३् ८ 
४. उत्तर प्रदेश | ७२ | २४ ६ | ६ २४ | श्र 
६. पश्चिमी बज्ञाल ४१ | १७ | ४ | ४ | १७ & 
७. मैसूर ४० । १३ | ३ ३ | १३ प्र 


विधान-सभा की रचना--प्रत्येक राज्य में वयस्क मताधिकार के आधार 
पर प्रादेशिक निर्वाचन न्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुये सदस्यों की एक बिघान- 
सभा है | इसके सदस्यों को संख्या का निश्चय जनसंख्या के आधार पर रखा गया हे । 
जनसंख्या के प्रत्येक ७५,००० के लिये एक से अधिक प्रतिनिधि नहीं द्वो सकता है | 
परन्तु आसाम के स्वायत्त जिलों, शिलाज्ञ के नगरपालिका ज्षेत्र तथा कटक में यह 
अनुपात लागू नहीं दोगा, क्योंकि वहाँ जनसंख्या कम है| किसी विधानसभा के 
सदस्यों की सम्पूण संख्या ५०० से अधिक और ६० से कम नहीं हो सकती है। 
राज्य भर में प्रतिनिधित्व का अनुपात यथासम्भव समान होगा जो प्रत्येक जनगणना 
के पश्चात्‌ पुनव्यस्थापित किया जायेगा। साम्प्रदायिक निर्वाचन-स्तेत्नों का अन्त कर 
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दिया गया है, परन्तु राज्यों की विधान सभाश्रों में अनुसूचित जातियों तथा जन- 
जातियों, ओर आसाम के स्वायच शासी मण्डलों (4५६0007008 ०57४८2(5) के 
सम्बन्ध में दस वर्ष के लिये जनसंख्या के श्राधार पर विशेष आरक्षण का प्रावधान 
किया गया है | इसके अ्रतिरिक्त यदि राज्यपाल के मत में एँग्लो इण्डियन सम्प्रदाय 
का प्रतिनिधित्व यथेष्ट न हो तो उनके सदस्य मनोनीत करने का भी विशेष प्रावधान 
किया जा सकता है। विधानसभा अपनी बैठकों का सभापतित्व करने के लिये अपने 
द्वी दो सदस्यों को अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुनती है। इनके कत॑व्य लोकसभा के 
अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के समान हैं ओर इनको अपने पद से हटाने के लिये वद्दी 
प्रक्रिया हे जो विधान परिषद्‌ के सभापति अथवा उपसभापति को इटाने के लिये है। 

संसद्‌ ने विभिन्न राज्यों की विधान-समभाश्रों के लिये निम्नलिखित सदस्य संख्या 
निर्धारित की है :- 


राज्यों के नाम स्थानों की पूर्ण संख्या 
१. आसाम १०८ 
२* बिद्दार ३२३० 
३० बम्बई ३१५४ 
४० मध्य प्रदेश ररे२ 
४६ भद्गास ३७५ 
&« उड़ीसा १४० 
७० पंज्ञाब १२६ 
८ उत्तर प्रदेश ४३० 
६. पश्चिमी बन्ञाल २३८८ 
१०० देदराबाद १७५ 
११, मध्य भारत ु ६६ 
१२९ मेसूर ६६ 
१३५ पठियाला तथा पूर्वी पश्चाब राष्य संघ ६० 
१४ राजस्थान १६० 
१५. सोराष्ट हु ६० 
१६. टावनकोर-कोचीन  श्ग्८ 


विधान-सभा का काय काल--विधान-सभा का कार्यकाल ५ वर्ष है, 
परन्त राज्यपाल यह कालावधि पूर्ण द्वोने के पहले भी उसका विलयन कर सकता है | 
आपात-काल में संखरद्‌ इस कालावधि को एक बार में एक वर्ष के लिये बढ़ा सकती 
हे, परन्तु आपात स्थिति की उद्घोषणा का अन्त द्ोने के पश्चात्‌ ६ मास से अ्रधिक 


तक यह कालावधि-वर्धन प्रवतेनीय नहीं रह सकता 


शाज्यों के विधानमश्डल॑ ४२३ 


विधानसरंडल के सदस्यों की योग्यतायें--कोई व्यक्ति किसी राज्य के 
विधानमण्डल का सदस्य होने के लिये उस समय तक योग्य न समम्मा जायेगा जब 
तक कि वह (१) भारत का नागरिक न दो, (२) विधान-सभा के लिये २५ ओर 
विधान-परिषद्‌ के किये ३० वर्ष की आयु पार न कर चुका हो, श्रौर (३) उससें बे 
योग्यताये न हों जो राज्य के विधानमण्डल ने एतदर्थ निर्धारित की ह्ों। जन प्रति- 
निधित्व कानून, १६४१ (?८००१८४ 7१९८०7८४९८०४०४४०० 4८६, 95]) के द्वारा 
यह निश्चित हुआ है कि विधान-परिंषद्‌ के निर्वाचित सदस्य होने के लिये यह आव- 
श्यक हे कि वह व्यक्ति उस राज्य की विधानसभा के लिये मतदाता हो। इस कानून 
द्वारा राज्यों की विधानसभा के लिये निश्चित किया गया है कि (श्र) राज्य के श्रन्द्र 
अनुसूचित जातियों या जनजातियों के लिये सुरक्षित किसी स्थान से चुने जाने के लिये 
यह श्रावश्यक दे कि सदस्य उन्हीं जातियों का द्वो तथा उस राज्य की विधान-सभा 
के लिये मत दाता हो; (ब) श्रासम के, स्वायत्त ज़िलों (8प(00077स्‍0705 )38- 
07705) के लिये सुरक्षित किसी स्थान के लिये चुने जाने के लिये यद्द आवश्यक है 
कि सदस्य उस ज़िले को किसी जनजाति का हो तथा ऐसे निर्वाचन-च्षेत्र से मतदाता 
ही जिसमें उस ज़िले के लिये एक स्थान सुरक्षित द्वो; (स) किसी अन्य स्थान के लिये 
चुने जाने के लिये उस राज्य में विधानसभा का मतदाता होना आवश्यक है | 

निर्योग्यतायें--कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधानमण्डल का सदस्य निर्वा- 
चित द्वोने के लिये निर्योग्य होगा :--. 

(१) यदि वह भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन, 
मन्त्रिदद के अतिरिक्त श्रन्य किसी लाभपद पर आखरूदढ़ हे, 

(२) यदि वह्द पागल है ओर अधिकृत न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है; 

(३) यदि वह अनुन्म॒ुक्त दिवालिया हे, 

(४) यदि वद् भारत का नागरिक नहीं हे, अथवा अपनी ओर से किसी 
' बिदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर चुकां हे; अ्रथवा अन्य किसी प्रकार से किसी 
बिदेशी राज्य के प्रति अनुषक्त हे; ओर 

(५) यदि बद्द राज्य के विधान-मण्डल द्वारा निर्मित किसी कानून के अधीन 
इस प्रकार निर्योग्य कर दिया गया है | जनप्रतिनिधित्व कानून, १६४१ (?८००८8 
२८ए०४८४८०६५०(४०० ४०८, 95) द्वारा यह निश्चित किया गया है कि अश्रगर 
कभी यहद्द प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विधानमए्डल की सदस्यता के लिये अ्रयोग्य तो 
नहीं है तो राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वह निर्वाचन आयोग 
(स6८४०० 00गागरां8४०7) की राय से इस बात का निर्णय करे ओर उसका 
निर्णय अ्रन्तिख दोगा | 

उपसेक्त निर्योग्यताश्रों के अतिरिक्त कतिपय ऐसी दशायें मी ई जिम॑में 
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राज्य के विधानमण्डलों के सदस्यों को श्रपना स्थान रिक्त करना पड़ता है। उदादरणं 
के लिये, कोई व्यक्ति एक साथ एक राज्य के विधानमण्डल के दोनों आगारों का, 
अथवा दो या अधिक राज्यों के विधानमण्डलों का सदस्य नहीं रह सकता है। दूसरे 
यदि राज्य के विधानमश्डल के किसी आगार का कोई सदस्य, आगार की अ्रनुमति 
प्राप्त किये बिना लगातार ६० दिन से श्रधिक उसकी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, 
तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जायेगा | 

सदस्यों के विशेषाधिकार (97शं]८४८४) तथा उनकी बिमुक्तियाँ 
((77070८४)- प्रत्येक राज्य के (विधानमर्डल में वाक्‌.स्वातन्त्र्य होगा | राज्य 
के विधानमण्डल में, अथवा उसकी किसी समिति में, कद्दी हुई किसी बात अथवा 
दिये हुये किसी मत के सम्बन्ध में,.विधानमणडल के किसी सदस्य के विरुद्ध, किसी 
न्यायालय में कोई कार्यवाद्दी न चल सकेगी, ओर न किसी व्यक्ति के विरुद्ध, विधान- 
मण्डल के किसी आगार के प्राधिकार द्वारा किसी विवरण-पत्र (727070 
अथवा मत के प्रकाशन के विषय में इस प्रकार की कोई कार्यवाद्दी चल सकेगी। 
अन्य बातों में, सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उनकी बिमुक्कियाँ वे ड्लोंगी जो राज्य का 
विधानमशणडल क़ानून द्वारा परिभाषित करे श्रथवा जो ब्रिटिश “हाउस आफ कामन्स? 
के सदस्यों को प्राप्त हैं। राज्य के विधानमण्डल के सदस्यों को वे वेतन तथा अधि- 
देय मिलेंगे जो उस राज्य का विधानमण्डल समय-समय पर कानून द्वारा निश्चित 
करे ओर जब तक तद्विषयक कानून नहीं बनाये जाते, सदस्यों को वे वेतन तथा 
अधिदेय मिलेंगे जी संविधान की प्रारम्भ तिथि से पूर्व उस राज्य की प्रान्तीय विधान 
सभा के सदस्यों को मिलते थे । 

कार्य-संचालन---राज्य फे विधानमण्डलों का कार्थ-संचालन उनके प्रधान 
पदाधिकारी करते हैं। परन्तु जिस समय आगार में स्वयं उनके निष्कासन के विषय 
में विचार होता द्दो, वे कार्यवाह्वी में कोई भाग नहीं ले सकते। वे केवल मत- 
समता की अ्रवस्था में ही अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकते हैं। विधान- 
मण्डल के सदस्यों को अपना स्थान ग्रदण करने से पूर्व निर्धारित रीति के अनुसार 
शंपथ लेनी पड़ती है। समस्त निर्णय उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहु- 
मत के आधार पर किये जाते हैं। दोनों आगारों के संयुक्त श्रधिवेशनों में भी इसी 
प्रणाली का अनुसरण किया जाता हे। गणपूरक संख्या ((५०7पा४) दस सदस्थों 
की, श्रथवा आगार के सदस्यों की सभस्तें संख्या के दसवें भांग की, जो भी श्रघिक 
हो, होती है। शज्य का विधानमण्डल शअ्रपने कार्य-संचालन के सम्बन्ध, में अन्य 
नियम भी बना सकता है। विधान परिषद्‌ के सभापति तथा विधान सभा के श्रध्यक्ष 
से परामर्श करके राज्यपाल दोनों आगारों की संयुक्त बेठक तथा उनके मध्य सम्पर्क 
स्थापित करने के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार नियम बना सकता है। राज्य के 


राज्यों के विधानमणढंलं ४२४. 


विधानमण्ड्ल में सर्वोश्च श्रथवा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा श्रपनें 
कतंब्यों के पालन में किये गये किसी कार्य पर विवाद नहीं किया जा सकता है। 
दोनों आगारों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व बिघधान सभा का श्रध्यक्ष करता 
है। विधानमण्डल में प्रारम्मिक १५ वर्षा तक हिन्दी श्रथवा अंग्रेज़ी ओर तत्पश्चात्‌ 
केबल हिन्दी का प्रयोग किया जायेगा। परन्तु सभापति किसी भी ऐसे सदस्य को जो 
हिन्दी अथवा श्रग्रेज़ी बोलने में असमर्थ है, अपनी मातृभाषा में आगार को सम्बो- 
धित करने की अ्रनुमति दे सकता है । 
राज्यों के विधान-मण्डल की शक्तियाँ--साधारण रूप से यह कहद्दा जा 

सकता है कि राज्यों के विधानमण्डल को राज्ययसूची में उल्लिखित समस्त विषयों में 
कानून बनाने का अधिकार है। वे समवर्ती यूत्री में उल्लिखित विषयों के सम्बन्ध में 
भी कानून बना सकते हैं, परन्तु उन्हीं बिष्यों पर संसद्‌ द्वारा निर्मित काबूनों की 
प्रवतंनशीलता राज्य द्वारा बनाये गये क़ानूनों से अधिक दोगी। २४ वें अध्याय में 
“राज्यों की शक्तियाँ? , “समवर्ती शक्तियाँ? तथा “संसद्‌ की अ्विभावी शक्तियाँ” 
उपशीष॑कों के अन्तगगंत राज्य-शक्तियों तथा समबर्ती शक्तियों की सूचियों श्रोर राज्यों 
के विधानमण्डलों की शक्तियों पर लगे हुये प्रतिबन्धों का बिस्तृत वर्णन किया गया 
है। विधिनिर्माण के अतिरिक्त विधानमएढल को शासन तथा वित्त सम्बन्धी अधिकार 
भी प्राप्त हैं। वह कार्यथपालिका पर नियन्त्रण रखता हे। बिना उसकी स्वीकृति के 
कोई नया कर॑ नहीं लगाया जा सकता, ओ्रोर न किसी प्रकार का व्यय ( श्रनिवार्य 
व्यय के सिवाय ) ह्वी किया जा सकता है। उसके राज्यों के ज्षेत्र में वद्वी अधिकार हैं 
जो संघ-द्षेत्र में संसद्‌ के हैं। 

विधायी प्रक्रिया---साधारण विधेयक राज्य के विधानमण्डल के किसी आ्रागार 
में प्रारम्भ हो सकता है, परन्तु बह पास तभी समझा जायेगा जब वह्द दोनों आगारों 
तथा राज्यपाल श्रथवा राजप्रमुख द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो। धन-विभेयक 
केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं। वास्तव में साधारण विधेयकों के 
सम्बन्ध में भी बिघान परिषद्‌ की स्थिति अ्रपेक्षाकृत अधीन ही हे। संविधान के 
१९७बतं अनुच्छेद में धन-विधेयकों को छोड़कर श्रन्य बिधेयकों के सम्बन्ध में विधान- 
परिषद्‌ की शक्तियों पर लगाये गये प्रतिबन्धों का वर्णन किया गया हे। परिषद्‌ को 
विधामसभा द्वारा स्वीकृत विषेयकों में संशोधन करने की श्रधिक शक्ति नहीं है। 
यदि विधानसभा द्वारा स्वीकृत किसी विधेयक को विधान-परिषद्‌ श्रस्थीकार कर देती 
है, भ्रथवा संशोधन सहित स्वीकार करती है, ओर विधान सभा उन संशोधनों से 
सहमत नहीं है, अथयना विधेयक को परिषद्‌ के समत्त आये तीन मास से अधिक 
व्यतीत हो गये हैं तो विधान सभा उस विधेयक को, संशोधन्सें सहित या उनके बिन्रा 
फिर स्वीकतर-करके-परिषद के पास मेल सकती हे; ओर परिषद्‌ यदि अब- भी उसे 
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स्वीकार नहीं करती है तो विधेयक उसी रूप में जिसमें वष्ट विधानसभा द्वारा स्वीकृत 
हुआ है, दोनों आगारों द्वारा पास समझा जायेगा। धन-विधेयकों के सम्बन्ध में 
विधान-परिंषद्‌ की शक्तियाँ केन्द्रीय राज्य-परिषद्‌ की शक्तियों के समान दी हैं | विधान 
सभा द्वारा स्वीकृत दोकर धन-विधेयक परिषद्‌ में भेजा जाता है और यदि १४ दिन 
के भीतर वद्द लोगाया न गया तो दोनों आगारों द्वारा पास समझा जाता है। ओर 
यदि परिषद्‌ इस अवधि के भीतर विधेयक को अ्रपने संशोधन सहित लोग देती हे 
तो विधान सभा को अधिकार है कि वह्द उस संशोधन को चाहे स्वीकार करे अथवा 
अस्वीकार, परन्तु विधेयक विधिवत्‌ पास सममा जायेगा | कोई विधेयक धन-विधेयक 
है श्रथवा नहीं, इस विषय में विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम द्वोता है। 
इस प्रकार विधि निर्माण तथा आथिक व्यवस्था, दोनों ही क्षेत्रों में विधानसभा का 
स्थान अधिक महत्वपूर्ण हे। वास्तव में, केन्द्रीय विधानमण्डल के दोनों आगारों 
में एक ऊपरी समता के दर्शन होते हैं, परन्तु राज्य-विधानमण्डल में उसका भी 
अभाव है। विधानमण्डल द्वारा स्वीकृत द्ोकर सभी विधेयक राज्यपाल अथवा राज- 
प्रमुख के समज्ष उसकी श्रनुमति के लिये उपस्थित किये जाते हैं। वह विधेयक पर 
अपनी अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है अथवा विधेयक को राष्ट्रपति 
के विचाराथं आरक्षित रख सकता है। घन-विधेयकों के अतिरिक्त श्रन्य किसी 
विधेयक को धंदद एक आगार श्रथवा दोनों श्रागारों के पास पुनविचारार्थ भी लोटा 
सकता है, परन्तु उनके द्वारा पुनः स्वीकृत हो जाने के पश्चात्‌ वह उस विधेयक पर 
अनुमति नहीं रोक सकता है | 

वित्तीय-प्रक्रिया---गणतन्त्र के राश्पति की भाँति, राज्यपाल श्रथवा राज- 
प्रमुख भी राज्य के विधानमण्डल के समक्ष प्रत्येक वर्ष के लिये ग्रागणित आ्राय ओर 
व्यय का विवरण-पन्न रखता है| यहाँ भी श्रागणित व्यय के दो विभाग किये जाते 
हैं-..एक वष्ट जिस पर विधानमण्डल का मत लिया जाता है श्र दूसरा वह जिस 
पर मत नहीं लिया जाता। पहले विभाग में निम्नलिखित व्यय सम्मिलित हैं:-.... 
(१) प्रथम अनुसूची के भाग १ के राज्यपालों के परिलाभ तथा अ्रधिदेय ओर अ्रनु- 
सूची के भाग २ के राज्यों में राजप्रमुख के अधिदेय, तथा राष्ट्रपति द्वारा साधारण 
अथवा विशेष आदेश द्वारा परिभाषित उसके पद से सम्बद्ध अ्रन्य व्यय; (२ ) 
सभापति तथा उपसभाषति और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के बेतन तथा अ्रधिदेय; 
(३) ऐसे ऋण-प्रभार (१८०६ ८४०7४८४) जिनकी देयता राज्य पर है; (४) उच्च 
न्यायालयों के न्यायाघीशों के वेतन तथा अधिदेय; (५) किसी न्यायालय श्रथवा 
मध्यस्थ-न्यायालय (2770४ धरपरं०४7०)) के निर्णय, श्रथथा श्रादेश के पालन 
के लिये अपेक्षित कोई राशियाँ, ओर इस प्रकार घोषित कियां गया कोई श्रन्य व्यय | 
विधानमणडल में उपरोक्त व्यय-पदों पर विवाद हो सकता है परन्तु इन पर विधान 
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सभा का मत नहीं लिया जाता हे | अन्य प्रकार के व्यय पर मत लिया जाता है 
आर उनके लिये विधानसभा के समक्ष अनुदानों को माँग उपस्थित की जाती है | 
विधानसभा माँगों को स्वीकार कर सकती अथवा धटठा सकती है, परन्तु शासन द्वारा 
अपेक्षित राशि से अधिक का अनुदान नहीं कर सकती है| बिना राज्यपाल अथवा 
राजप्रमुख को सिफारिश के किसी भी अनुदान की माँग नद्दींकी जा सकती हे | सब 
माँगों पर अनुदान हो चुकने के पश्चात्‌ उन्हें एक विनियोग-विधेयक (49][070. 
779007 >ी])) के रूप में सकुलित किया जाता है जिसमें सभी प्रकार के व्यय 
सम्मिलित द्वोते हैं। इस विधेयक के सम्बन्ध में किसी भी आगार द्वारा अधिकृत 
माँगों अथवा व्यय को घटाने के लिये किसी संशोधन का प्रस्ताव नद्ठीं किया जा 
सकता है | आवश्यकता पड़ने पर, राज्यपाल श्रथवा राजप्रमुख की सिफारिश पर 
विधानसभा के समक्ष पूरक अनुदानों (इप०]0९८0767087'ए 0७९778708) की माँग 
उपस्थित की जा सकती हे, ओर विधान सभा विशेष अवसरों पर, व्यय होने के पूरब, 
विशेष अनुदान भी कर सकती है | 
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संविधान में प्रथम अनुसूची के भाग १ तथा २ के प्रत्येक राज्य के लिये उच्च 
म्यायालय का प्रावधान किया गया है| संविधान के प्रारम्म से ठीक पूर्व जो उच्च 
न्यायालय भारत के जिन राज्यों में थे वे वहां के उच्च न्यायालय स्वीकार कर लिये 
गये हैं। अनुसूची के भाग ३ के प्रत्येक राज्य के लिये उच्च न्यायालय स्थापित करने 
का अधिकार संसद्‌ को दिया गया है। २१५वें श्रनुच्छेद के अ्रनुसार प्रत्येक उच्च 
न्यायालय एक अमिलेख न्यायालय होगा ओर उसे, अपने अपमान का दण्ड देने 
के अधिकार के सहित अभिलेख न्यायालय की समस्त शक्षियाँ प्राप्त ढ्वोंगी। श्रधीन 
न्यायालय इसके फेसलों को प्रामाणिक मानेंगे | 

उच्च न्यायालयों की रचना---प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश 
तथा अन्य ऐसे न्यायाधीश इोंगे जिन्हें गणतन्त्र का राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त 
करना आवश्यक समझे | न्यायाधीशों की संख्या किसी समय उस अधिकतम संख्या 
से अधिक नहीं हो सकती है जो राष्ट्रपति समय-समय पर प्रत्येक उच्च न्यायालय के 
लिये निश्चित करता रहेगा | राष्ट्र्पात गणराज्य के मुख्य न्यायाधीश ओर राज्यपाल 
अथवा राजप्रमुख से परामशं करने के पश्चात्‌ उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की 
नियुक्ति करता हे; ओर मुख्य न्यायाधीश के अ्रतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति 
में सम्बन्धित राज्य के मुख्य न्यायाघ.श से भो परामश किया जाता है। सर्वोच्च 
न्यायालय की भाँति उच्च न्यायालयों की बैठकों में भी सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों की 
उपस्थिति के लिये प्रावधान है । 

न्यायाधीशों की योग्यतायें तथा उनके वेतन आदि्---किसी उच्च न्याया- 
लय के न्यायाधीश-पद पर नियुक्ति के लिये कोई व्यक्ति तब तक योग्य नहीं समका 
जा सकता जब तक वह भारत का नागरिक नदो ओर (क) भारत में कम से कम 
१० वर्ष तक कोई न्यायिक पद (]००४८४०७। ०7८८) न धारण कर चुका हो, या 
(ख) किसी उच्च न्यायालय का कम से कम दस्स वर्ष तक अधिवक्ता न रद्द चुका हो | 
प्रथम अनुसूची के भार १ में उल्लिखित राज्यां में मुख्य न्यायाधीश का वेतन ४०००) 
रुपया प्रतिमास और अ्रन्य न्‍्यायःघीशों का ३४००) रुग्या प्रतिमास होगा । अनुसूच। 
के भ.ग २ में उल्लखित राज्य' में न्‍यययाघशः को वह वेतन मिलेगा जो राष्ट्रपति, 
राजप्रमुख से परामर्श करने के पश्चात्‌ नश्चित करे। अत्येक उच्च न्यायालय के 
त्यायाधीश छेसे श्रधिदेय, अवकाश तथा उत्तरवेतन ([7८08707) के अधिकारी होंगे 
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जो संसद्‌ निश्चित करे, परन्तु उनकी नियुक्ति के पश्चात्‌ इममें कोई ऐसा परिवतन 
नहीं किया जा सकता है जिससे उमको द्वाबि हो। राष्ट्रपति, भारत के,मुख्य न्याया- 
घीश के परामर्श से किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्याय!लय से दुसरे में स्थाना- 
न्तरणश कर सकता है। 

अवधि तथा निष्कासन--प्रत्येक न्यायाधीश ६० यर्ष की आ्रायु तक अपना 
पद धारण कर सकता है और उस समय तक अपने पद से निष्कासित नहीं किया 
जा सकता जब तक कि प्रमाणित दुराचार अथवा श्रयोग्यता के कारण निष्कासन के 
लिये संसद्‌ के दोनों श्रागारों की सम्पूर्ण सदस्य संख्या के बहुमत ओर उपस्थित 
तथा मत देने वालों में से कम से कम दो-तिह्ाई सदस्यों द्वारा समथित श्रभिलेख 
राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किये जाने के पश्चात्‌ राष्ट्रपति ने आदेश न दिया दो । 
इस उपबन्ध से राज्यों की न्यायपालिका की स्वतन्त्रता निश्चित हो जाती है। 

उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ---उच्च न्यायालयों का ज्षेत्राधिकार श्रब भी 
वही द्ोगा जेसा कि संविधान के प्रारम्भ से ठीक पूर्व था, श्र्थांत्‌ उच्च न्यायालय 
राज्य के दीवानी (2ंशं।) तथा फोजदारी (८77779/)) दोनों प्रकार के मामलों 
में, पुनविचार का सर्वोच्च न्यायालय ड्ोगा | कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में, संविधान 
लागू इोने के पूं, उच्च न्यायालयों को प्रारम्मिक तथा पुनर्विचार, दोनों प्रकार का 
क्ेत्राधिकार प्राप्त था। थे दोवानी मुकदमे जिनका मूल्य दो हजार रुपये से श्रधिक 
होता था इनमें उपस्थित किये जा सकते थे, तथा वे फोजदारी के मुकदमे भी जो 
प्रेसाडेन्सी मजिस्ट टों द्वारा भेजे जाते थे इनमें आरम्म हो सकते ये। श्रन्य उच्च 
न्यायालयों को फेवल पुनविचार ज्षेत्राधिकार था। नये संविधान में इस अवस्था में 
कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। किन्तु इसके द्वारा उच्च न्यायालयों के ज्षेत्राधिकार 
का कुछ विस्तार अवश्य किया गया है। श्रमी तक उनका प्रारम्भिक ज्षेत्राधिकार 
राजस्व सम्बन्धी विषयों में कतिपय प्रतिबन्धों के अधीन था। जब तक राजस्व तथा 
उसकी वसूली से सम्बन्धित विषय देश की परिपाटी श्रथवा.उस समय प्रवर्तित विधि 
के अनुसार दो रहा हो, उच्च न्यायालयों को इस विषय में कोई क्षेत्राधिकार नहीं 
प्रात था। परन्तु नये संविधान के अनुसार राजस्व तथा उसकी वसूली से सम्बन्धित 
विषय उच्च न्यायालयों के प्रारम्भिक ज्षेत्राधिकार के श्रन्तगंत आर गये हैं। दूसरे, अरब 
उच्च न्यायालयों को श्रपने ज्ञेत्राधिकार ,के अ्रन्तगंत स्थित समस्त न्यायालयों तथा 
अदालतों पर अधीक्षण शक्ति प्राप्त है | संविधान के २२६ वें श्रनुच्छेद के श्रनुसार 
उच्च न्यायालयों फो बन्दी अत्यक्षोकरण, परमादेश, प्रतिषेघ, अधिकार-प्च्छा और 
उत्प्रेषण के लेखों (४४:705) के रूप में श्रपने क्षेत्राधिकारगत किसी व्यक्ति श्रथवा 
मराधिकारी (लिसमें शासन भी सम्मिलित. होगा), के नाम निदेश अ्रथवा आदेश 
निकालने की शक्ति होगी। इसके भ्रत्रिरिक्त दि उच्च न्याथधालय समझे कि उसके 
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किसी श्रधीनस्थ न्याधालय में विचाराधीम किसी मामले में संविधान के निर्वाचन 
(470८70720०(707) से सम्बन्धित कोई कानूनी प्रश्न निहित है, तो बह उस मामले 
को अपने पास ले लेगा। तत्पश्चात्‌ वह चाहे उस मामल्ते का स्वयं डी निर्यय 
करे श्रोर चादे उस मामले के कानूनी प्रश्न पर निर्णय देने के पश्चात्‌ उसे उसी 
अधीनस्थ न्यायालय के पास निर्णय देने के लिये लोदा दे। संविधान के २२७ वें 
श्रनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय श्रपने अ्रधिकारक्तेत्र में स्थित समस्त 
न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों (770०0०००)४) से किसी मामले के कागजों 
(7८(ए०7०७) को मेगा सकता है। वद्द अपने अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यप्रणाली 
आर कार्यवादियों को निश्चित करने के लिये नियम बना सकता है। वह इन न्याया- 
लयों के अ्रधिकारियों द्वारा रखो जाने वाली पुस्तकों, प्रविष्टियों (८७०४7८४) श्रोर 
ल्लेखों के प्रपत्नों (0775$) का विनिधान भी कर सकता है। उच्च न्यायालय अधीन 
न्यायालयों के शेरिफ (56७४४), क्‍्लक॑ (०]००४४), अन्य कर्मचारी तथा वकील 
आदि को फोस भी निश्चित कर सकता हे | संसद्‌ कानून द्वारा किसी उच्च न्यायालय 
के क्षेत्राधिकार को बढ़ा अथवा घटा सकती है । 

अधीनस्थ न्यायालयों का सद्डठन तथा उनकी शक्तियाँ--उच्च न्यायालय 
के अ्रधीन जिले में न्यायालयों का संगठन श्राज भी लगभग बसा डी दे जेसा कि सन्‌ 
१६३५ ३० के कानून के अन्तर्गत था | ये न्यायालय कई प्रकार के हैं। फोज़दारी 
तथा दीवानी के मुक़्दमों के लिये अलग-अलग न्यायालय हैं। इनके श्रतिरिक्त माल 
की अदालतें (/८2ए८४प८ ०००7५४) भी हैं। ज़िले में फोजदारी का सबसे बड़ा 
न्यायालय “सेशन्स कोट? कदइलाता है। इसके न्यायाधीश को सेशन जज कहते हैं। 
सेशन जज की सद्दायता के लिये सहकारी सेशन जज भी दोते हैं। इन न्यायालयों में 
जज मुक्कदम्मों का फेसला जूरी या असेसरों की सद्दायता से करते हैं | इन न्यायालयों 
के अधिकार फोजदारी के मामलों में उच्च न्यायालय (प्रा४0 (0007४) के समान 
ही दें। परन्तु इनके द्वारा दिये हुये मृत्युदरड' के लिये उच्च न्यायालय की स्वीकृति 
काबश्यक द्दोती है । 

सेशन जजों के नीचे तीन भ्रेणी के मजिस्ट ८ होते हैं । प्रथम श्रेणी के मजि- 
स्ट्रेट को २ वर्ष की क्रैद तथा १०००) रुपया तक जुर्माना करने का श्रधिकार द्वोता 
है। द्वितीय भेणी के मजिस्ट ८ ६ माइ को क्रैद तथा ३००) र०तक जुर्माना कर सकते 
हैं, ओर तृतीय श्रेणी के मजिस्टूट १ माह की क्रेद तथा ५०) र० तक जुर्माना कर 
सकते हैं। कुछ स्थानों में श्रवेतनिक मजिस्टंड (छ070727ए (98380720०४) 
भी होते दें, यद्यपि श्रनेक स्थानों में श्रब इनका पद तोड़ दिया गया है। इनकी 
नियुक्ति राज्य की सरकार करती है ओर इनके पास साधारण मुक्कदर्म ही आते.हैं। 
बैतनिक सजिस्ट दों में ज्िलाधीश (0870६ /३87877८) को प्रथम भेणी के 
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मजिस्ट ८ के अधिकार प्राप्त होते हैं। उसके नीचे डिप्टी कलेक्दर, तहसीलदार ओर 
नायब तहसोलदार की कचहरियाँ द्ोती हैं। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में “प्रेसी- 
डेन्सी मजिस्ट 2? (7८8४0९70ए (४85079028) तथा बड़े शद्दरों में सिटी मजजि- 
स्‍्ट्रेद ((४४ए ४०९४६79८७) दोते हैँ | डिस्टिक्ट मजिस्टू ८ की कचइरी में उसके 
अधीन कचदइरियों के फैसलों की अपील हो सकती हे। ओर प्रथम श्रेणी के मजिस्ट ठ 
के निर्णय के विरुद्ध सेशन जज की अदालत में तथा सेशन जज के निर्णय के विरुद्ध 
उच्च॑ न्यायालय में श्रपील हो सकती है | 

ज़िले में दीवानी की सब से बड़ी श्रदालत ज़िला न्यायाधीश की श्रदालत 
होती है। साधारणत: एक द्वी व्यक्ति सेशन जज तथा ज़िला न्यायाधीश द'नों का 
पद धारण करता है। ज़िला न्यायाधीश को दीवानी के मामलों में प्रारम्भिक 
(00387) तथा पुनविचार सम्बन्धी (89]0८]9(८) दोनों प्रकार के अधिकार 
होते हैँ | उसकी श्रदालत में केवल वे मुक़दमें ह्वी पुनविचार (9०५)) के लिये 
रखे जा सकते हैं जिनका मूल्य ५०००) रु० से कम द्वोता है। ज़िला न्यायाधीश 
की अदालत के नीचे सिविल जज ओर उसके नीचे मुन्सिफ की अदालत द्ोोती हे । 
सिविल जज की अदालत में किसी भी मृल्य के मुक़़दमें दायर हो सकते हैं ओर 
सिविल जज को लगभग वे द्टी अधिकार प्राप्त होते हैं जो ज़िला न्यायाधीश को । मुन्सिफ्‌ 
की अ्रदालत में २०००) ९० तक के ओर विशेष अधिकार दिये जाने पर ५०००) र० 
तक के मुक्कदमें दायर द्वो सकते हैं। बड़े ज़िलों में खफ़ीफा अदालत (8779]] 
(02प४८४ (४००7) भी होती है जिसमें साधारणत: ४००) और विशेष अवसरों 
पर १०००) ० तक के मुक़दमें सुने जा सकते हैं। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास 
में ये श्रदालतें २०००) %० तक के मुक्तद्में सुन सकती हैं। खफ़ीफा अ्रदालतों के 
फैसले की अपील नहीं होती है | 

मालगुजांरी सम्बन्धी सब बातों का फेसला करने के लिये राज्य में माल की 
सबसे बड़ी श्रदालत बोर्ड श्राफ रेवन्यू (80270 ० [२८७८॥४८) है। श्सके नीचे 
कमिश्नर की अदालत द्वोती है | ज़िले में माल को सबसे बड़ी श्रदालत ज़िला मरजि- 
स्‍्ट्रेंड की होती है। इसके नीचे डिप्ठी कलेक्टर तथा तइसीलदार की श्रदालतें हैं 
जिंममें लगान, मालगुजारी तथा आबपाशी सम्बन्धी मामले सुने जाते हैं । 

पंचायती अदालतें--जिन राज्यों में पंचायत प्रथा स्थापित हो चुकी हे, 
वहाँ पंचायती श्रदालतें भी हैं। इन अदालतों के सदस्यों का चुनाव ग्राम पंचायत 
के सदस्यों द्वारा किया जाता है। गाँव के साधारण दीवानी तथा फोजदारी मुक्त- 
दमों की सुनवाई हम अ्रदालतों में होती है । 

हमारे प्रान्त में सन्‌ १६४७ ई० के पंचायत राज एक्ट के अनुसार सब गाँवों 
या ग्राम समूद्दों में आरमसभाएँ स्थापित की गई हैं जिनमें गाँव के २१ वर्ष से ऊपर के 
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सभी, स्त्री-पुरुष सम्मिलित द्वोते हैं। ग्राम सभा अपनी पंचायतं का चुनाव करती है 
जो ग्राम पंचायत कहलाती है। इसके सदस्यों की संख्या गाँव की जनसंख्या के 
अनुपात से ३० से ५१ तक इोती है। इन ग्राम-पंचायतों के कार्यक्षेत्र को दो भागों 
में बाँठा जा सकता है। (१) स्थान/य शासन के कार्य जिनमें साव॑जनिक सड़कों का 
निर्माण, रोशनी का प्रबन्ध, चिकत्सा, सफाई, संक्रामक रोगों की रोक थाम आदि 
कार्य मुख्य हैं। (२) न्याय वितरण का कार्य जिसके लिये पंचायती श्रदालतों की 
स्थापना हुई दे। साधारणतया तीन से लेकर पाँच गाँवों तक के क्षेत्र के लिये एक 
पंचायती अदालत स्थापित होती है। पंचायती श्रदालत के लिये उस क्षेन्न की ग्राम 
सभायें निर्धारित योग्यता वाले पंच चुनती हैं| इस प्रकार एक पंचायती अ्रदालत के 
लिये २५ पंच चुने जाते हैं जो सरपंच का चुनाव करते हैं। सरपंच प्रत्येक मुक्तदर्में 
के लिये पंचों में से पाँच पंच की नियुक्ति करता है | इन पंचों में से कम से कम एक 
पंच ऐसा होता है जो लिख-पढ़ सकता द्दो, एक ग्राम सभा के ऐसे क्षेत्र का रहने 
बाला द्वोता हे जिसमें वादी रहता दो तथा एक ऐसे क्षेत्र का निवासी द्वोता है जिसमें 
प्रतिबाद! रहता हो। 

पश्चायती अ्रदालतों को दीवानी, फराजदारी तथा माल सम्बन्धी अधिकार प्राप्त 
हैं । इनके फसलों की अपील नहां होती, परन्तु याद किसी मामले में अ्रन्याय किया 
गया दो तो उसकी निगरानी की जा सकती है। कोई वकील पश्चायती श्रदालत में 
वैरबी नहीं कर सकता है| यदि नियत समय ओर तारीख पर वांदी उपस्थित न दो 
तो दावा खारिज कर दिया जाता है। इसी प्रकार प्रतिबादी के अनुपस्थित होने पर 
एकतरफा डिगरी दी जा सकती है, किन्तु एक मास के भीतर उपयुक्त कारण दिखाने 
पर एक-तरफा डिगरी खारिज हूं! सकती दे। पंचायती अ्रदालत के अधिकार ्षेत्र 
के मुकदमे को दूसरी कोई अदालत नहीं कर सकती | अदालत को दीवानी के १००) 
र० के मूल्य तक के मुक्तदम, जिनका सम्बन्ध चल-सम्पक्ति या मवेशियों द्वारा की गई 
क्षति पूर्ति से हो, करने का अधिकार है। किस्तु सरकार इस अधिकार को ६००) ६० 
तक बढ़ा सकती है। मवेशियों द्वारा की गईं क्ञति-पूति के दावे की काल-अ्वधि चति 
होने की तिथि से ६ मास को दी गई है, ओर शेष दावों की काल-अथधि तीम॑ वर्ष 
की है। जिन दावों का सम्बन्ध श्रचल सम्पत्ति से हे वे इन अदालतों के ज्षेत्र से 
बाहर हैं। ु 

फूँ'जदारी के सम्बन्ध में पंचायती अदालत ऐसे मुक्दर्म कर सकती है जेसे 
सार्थजनिक मार्ग पर लड़ाई, सम्मन तामंल न करमा या उसका उंल्लंधम करनां, 
अश्लील क्रियं। या गीत, मारपीट, हमला, किसी को बन्द करने के प्रयत्भ, बलात्‌ 
बेगार कैना, ५० ० से कम मूल्य की चोरी, भूमि या मकान में अनधिकार 
प्रवेश आदि | 
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माल के दुरुस्ती कागज़ों व दाखिल-खारिज से सम्बन्ध रखने वाले उन मुक्त- 
दमों को पंचायती श्रदालत के पास भेजा जायेगा जिनमें दोनों पक्षों में झगड़ा हो 
ग्रोर जिनकी मालगुजारी २००) र० वार्षिक से अधिक न हो | 

पंचायती अ्रदालत को क़ैद की सज़ा देने का अधिकार नहीं है। वदद केवल 
जुर्माना कर सकती हे ओर जुर्माने में अदालत वादी को खर्च तथा क्षतिपूर्ति दिला 
सकती है। यदि अ्रदालत को यद्द विश्वास द्टो जाये कि दावा झूठा है तो वद्द अभि- 
युक्त को बादी से ५) र० तक मुआविज्ञा दिला सकती है | याद अदालत के सरपंच 
को ऐसा विश्वास डो कि किसी व्यक्ति की ओर से शान्ति भंग की जाने की आशंका 
है तो जाँच करने के बाद पंचायत उस व्यक्ति से १००) र० तक की जमानत व मुच- 
लका ले सकती है। पंचायती 'जदालत को १००) रु० से अधिक जुर्माना करने का 
अ्रधिकार नहीं है। 

जिला-न्यायाधीशों की नियुक्ति--जिला न्यायाघीशों की नियुक्ति तथा पदो- 
म्नति में अब भी उसी व्यवस्था का श्रनुसरण किया जाता है जो १६३४ के कानून 
के श्रन्त्गत थी, अन्तर केवल इतना है कि श्रव राज्यपाल अपने मन्त्री तथा सम्बन्धित 
राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से कार्य करता है। परन्तु उसके लिये उच्च 
न्यायालय की सिफारिश स्वीकार करना आवश्यक नहीं हे। जिला-न्यायाधीश नियुक्त 
होने के लिये ऐसे व्यक्कियों के सम्बन्ध में, जो पहले से ही गणराज्य श्रथवा राज्यों की 
सेवा में नहीं हैं, यद आवश्यक है कि वे कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता या 
बकील रह चुके हों ओर उच्च न्यायालय ने उनकी नियुक्ति की सिफारिश की हो । 
राज्य की न्यायिक सेवा में जिला-न्यायाधीश के श्रतिरिक्त श्रन्य पदों पर नियुक्तियाँ 
राज्यपाल श्रथवा राजप्रमुख श्रपने बनाये हुये नियमों के श्रनुसार तथा राज्य के लोक- 
सेवा श्रायोग ओर उच्च न्यायालय के परामर्श से करेगा | जिला-न्यायाधीशों की नियुक्ति 
तथा उन्नति राज्यपाल के द्वाथ में होगी जो इस बिषय में उच्च न्यायालय से परामर्श 
करेगा । परन्तु राज्य की न्यायिक सेवा के जिला-न्यायाधीशों के श्रतिरिक्त श्रन्य अ्रधि- 
कारियों की निब्रुक्ति तथा पदोन्नति पूर्णतया उच्च न्यायालय के अ्रधीन होगी ओर इस 
विषय में केवल इतना प्रतिबन्ध दोगा कि कोई भी व्यक्ति, कानून के श्रनुसार उच्च 
न्यायालय के आदेश के विरुद्ध पुनविचार की प्रार्थना कर सकेगा। जिला-न्यायालयों 
तथा अन्य अधीनस्थ न्यायालयों पर नियन्त्रण की शक्ति उच्च न्यायालय को प्राप्त है। 
राज्यपाल अथवा राजप्रमुख सावजनिक अधिसूचना द्वारा आ्रदेश कर सकता है कि 
श्रधीनस्थ न्यायालयों तथा न्यायिक सेवा से सम्बन्धित प्रावधान कतिपय श्रेणियों के 
मजिस्ट ठों के सम्बन्ध में मी लागू होंगे। यह व्यवस्था श्रधिशासन तथा न्यायमण्डल के 
पृथकरण की सुविधा के लिये की गई है। श्राजकल जिला तथा अ्रधीनस्थ मजिस्ट्र दो 
पर नियन्त्रण का अधिकार राज्य की सरकार को प्राप्त द्वोता है। उनकी नियुक्ति तथा 
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पदोन्नति में उच्च न्यायालय को कुछ कद्दने का अधिकार नहीं द्दोता। अब अधीनस्थ 
दण्ड-न्यायालयों (इप्07क्‍7280८ ८र्पंघधांधक् ०0००४४) का. नियन्त्रण उच्च 
न्यायालय के ह्वाथ में देना सम्मव हो सकेगा | 





इकती सवा अध्याय 
भारत की ववित्त-व्यवस्था 


सन्‌ १६१६ इ० से पूषं की वित्त व्यवस्था--भारत की वर्तमान बित्त- 
व्यवस्था गत डेढू शताब्दियों के क्रमिक विकास का परिणाम है। बहुत समय तक 
करारोपण तथा व्यय के प्राधिकरण की शक्ति केवल केन्द्रीय शासन में दी निद्वित 
रही ओर प्रान्तीय सरकारों को घन के संचय तथा व्यय में, केन्द्रीय शासन का अभि- 
कतमात्र (78८7८ 2827683) समझा जाता था | सन्‌ १८४८ के कानून के पश्चात्‌ 
भो वित्त-व्यवस्था भारत-शासन के हाथों में दी केन्द्रीकृत रद्दी ओर प्रान्तों का अपने 
द्वारा संण्द्दीत श्रागमों में भी कोई कानूनी अधिकार स्वीकार नहीं किया गया | कर 
((४5०७४0॥) के साधन, उसकी राशि, उसके संग्रह की प्रणाली तथा व्यय (९४- 
7८7तप7८) का प्राघिकार, सभी विषयों में भारत-शासन का आदेश चलता था । 
प्रान्त छोटी या बड़ी ऐसी कोई सुधार-योजना कार्यान्वित नहीं कर सकते थे जिसमें 
घन की आ्रावश्यकता पड़ती हो | उदाइरणाथे, यदि दो स्थानीय बाज़ारों के बीच 
एक सड़क बनाने में २० पोण्ड व्यय करना हो, अ्रथवा किसी गिरे हुये घुड़साल की 
मरम्मत करानो दो, अथवा १० शिलिज्ञ प्रति मास पर एक नोकर रखना हो, तो 
भारत-शासन से आदेश लेना आवश्यक था। माणटेग्यू-चेम्सफूर्ड रिपोर्ट के अनुसार 
इस प्रणाली में निम्नलिखित दोष थे (१) वास्तविक वित्तीय नियन्त्रण का अभाव था, 
क्योंकि इतने विशाल देश में किसी भी केन्द्रीय शासन को स्थानीय दशाओं का दुर्णं 
न होना श्रसम्भव है। (२) केन्द्रीय तथा प्रान्तीय शासकों के बीच बहुधा खींचा- - 
तानो चला कश्ती थी, क्योंकि केन्द्रीय शासन प्रशासम सम्बन्धी छोटी-छोटी बातों में 
भी हस्तक्षेप करता था। (३) सार्वजनिक आय का विभाजन मी एक ऐसी खींचातानी 
बन गया था जिसमें जो पक्ष जितना अधिक कलदृशील होता था उतने द्वी लाभ में 
रहता था। (४) स्थानीय मितच्ययिता से स्थानीय लाभ की कोई सम्भावना न होते ' 
के कारंण स्थानीय अंधिकारीगण  घम का श्रपव्यय करते थे। (५) सावजनिक आगमों 
(प०॥८ 7८४८४८८४) की वृद्धि के लिये किसी प्रकार का प्रोत्साइन न था । 
थोड़े दो काल में उपयु क्ल वित्तीय केन्द्रीकरण की प्रणाली के दोष स्पष्ट 
दिखाई पड़ने लगे और लाड मेयो के वित्त सम्बन्धी प्रस्ताव (१८७०) के साथ 
विकेन्द्रीकरण का प्रारम्भ हुआ.। इस प्रस्ताव के अनुसार आगमों तथा व्यथ के ' 
क॒तिपय-पद॑ (06708) प्राम्तों के नियन्त्रण में दे दिये गये ओर प्रान्तीय सरकारों 
को केन्द्रीय सरकार की ओर से एक निश्चित वाषिक श्रनुदान दिये जाने क्री 
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व्यवस्था की गई | प्रान्तों को इस्तान्तरित पद निम्नलिखित थे :.....कारागार, पशञ्जीयन 
(7८88072007) पुलिस ;शिक्षा भैषजिक सेवा (772008 )8८7४८८); मुद्रण : 
सड़कें; तथा बिविध साबंजनिक सुधार-योजनायें | प्रान्तीय सरकारें, गवनंर-जनरल 
की पूर्व अनुमति से प्रान्तीथ करारोपण द्वारा अपनी श्राथ की बुद्धि कर सकते थे | 
व्यय के सम्बन्ध में २५०) ढपये प्रति मास से अधिक वेतन वाले नये पदों के 
निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक थी। परन्तु इस प्रणाली 
के अन्तर्गत भी प्रान्तों को आय के यथेष्ट साघन नहीं प्राप्त हो सके | शासन-बिभागों. 
का व्यय बढ़ रहा था, परन्तु आ्राय की वुद्धि की कोई सम्भावना नहीं थी। अ्रतएव 
लाइ लिटन के शासन ने बढ़े साइस तथा दूरदशिता का प्रदर्शन करते हुये भू-श्रागम 
()870-7८ए९८7०प८८), उत्तादन कर (८5८8८), मुद्रांक (६877 98), सामान्य प्रशासन 
(8०८7८०७) 3807गंग्रांड7४007), लेखन सामग्री (३:४४07८7०), कानून तथा 
न्याय के कतिपय नये व्यय-पद प्रान्तीय सरकारों के श्रधीन कर दिये | ओर इन नये 
उत्तरदायित्वों के पालन के लिये उनके स्थायी श्रनुदानों (9८770970९74 879778) 
में बुद्धि करने के स्थान पर उत्पादन-कर, स्टाम्प, कानून, न्याय तथा भूसम्पत्ति से 
प्राप्त दोने वाले करों की आय में प्रान्तों का भाग निश्चित कर दिया गया | इसके 
भ्रतिरिक्त यद्द भी ब्यवस्था की गई कि आगणित श्राय (८४४॥40८० 470077८) 
से श्रधिक प्राप्ति होने पर बढ़ी हुईं श्राय का आ्राघधा भाग भारत-सरकार लेगी ओर कमी 
पड़ने पर उसी अनुपात में उसे पूरा भी करेगी। लाड्ड रिपन ने सन्‌ श््८र२ ई० में 
इस व्यवस्था का संशोधन किया जिसके परिणामस्वरूप निश्चित अनुदान देने की 
प्रणाली का अन्त कर दिया गया और प्रान्तीय सरकारों को कुछ और श्रागम-साधन 
दे दिये गये ओर कुछ में उनका भाग निश्चित कर दिया गया। श्रव आगम-साधन 
केन्द्रीय ([777279]), प्रान्वीय (?7टशांग्रटां») श्रोर विभाज्य ([)ए7060) 

विभागों में बाँ- दिये गये | यद विभाजन सन्‌ १६१६ ६० तक चलता रहद्दा | प्रान्तों 
को वे दो आगम-साधन इस्तान्तरित किये गये थे जिनका विकास स्थानीय सरकारें 
अधिक सुचाद रूप से कर सकती थीं, उदाइरणाथ वन-सम्पत्ति, उप्तादन कर, लाइसेंस 
कर (आजकल का झाय-कर), स्टाम्प, पल्नीयन (7८27802707), सार्वजनिक निर्माण 
(7प्रो)०८ ७0705), शिक्षा, इत्यादि। श्राय का सबसे बड़ा साधन, भू-राजस्व 
(]४70-7८४८7८८) बिभाज्य-सूची में रक्‍्खा गया था। इस प्रणाली का सबसे बड़ा 

लाभ यद्द था कि श्रब प्रान्तीय द्वितों का प्रान्तीय आगामों के श्रतिरिक्त प्रान्तों में 
संग्रह किये जाने वाले अ्रध्तिक महत्वपूर्ण केन्द्रीय श्रागम-साधनों के साथ भी प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध दो गया | लार्ड ऐपन ने पश्चवर्षीय निर्ययों (१०४॥०५प८०7४७) 8९६६८- 

76008) की प्रणाली भी प्रारम्भ की जिसका १८८७, १८६२. तथा १८६७ में पुनरी 

कुण (7८ए४४0०7४) किया गया | 
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इन पश्चवर्षीय निशंयों का सबसे बड़ा दोष यह था कि श्राथिक सक्कूट से 
विवश होकर भारत सरकार प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद प्रान्तों की संग्रहीत राशि को से 
लेती थी। ओर इस प्रकार प्रान्तों के लिये मितथ्थयिता की कोई प्रेरणा नहीं रद्द जाती 
थी। इस सम्बन्ध में बज्ञाल के लेफ्टिनेण्ट गवर्नर सर अलेक्जेण्डर मैकेज्ली ने कद्दा 
था: ““श्चवर्षीय नि्ंयों का सामान्य इतिहास इस प्रकार है--दो वर्ष तक तज्जी 
आर सशय के, दो वर्ष पुनर्पात सामान्य शक्ति के, ओर एक वर्ष संग्रद्दीत राशि के 
अपव्यय का, इस भय से कि यदि कुछ भी शेष रद्दा तो केन्द्रीय शासन पुनरीक्षण के समय 
इंडप लेगा? |” श्रतएव सन्‌ १६०४ ई० में लाड कर्ज़न ने अधंस्थायी निर्यंय (८७- 
8-[0०7797276 8८(८४7८7॥) की प्रणाली आरम्भ की जिसके अन्तर्गत पश्च- 
बर्षीय पुनरीक्षण अनावश्यक दो गया | अरब प्रान्तों को सौंपे गये आगम प्राय: स्थायी 
रूप से निश्चित कर दिये गये और केवल अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर ह्डी परि. 
वतित किये जा सकते ये। अ्रत; प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय सरकार की वित्त सम्बन्धी 
नीति के स्थायित्व में विश्वास रख कर श्रपनी मितव्ययिता से स्वयं लाभ उठा सकती 
थी | सन्‌ १६१२ ६» में लार्ड द्वाडिज ने कुछ फेरबदल के पश्चात्‌ श्रर्धस्थायी निर्ण॑य 
(६५०४-[०९0:748707६ 86]८70८70) को स्थायी बना दिया | परन्तु देश की 
वित्तीय-क्षमता (50]ए८7८५) का उत्तरदायित्व श्रब भी केन्द्रीय सरकार पर ही था | 
अतएब प्रान्तों पर केन्द्र का विस्तृत नियन्त्रण था ओर प्रात्तों की करारोपण की शक्ति 
बहुत सीमित थी। ““विभाज्य पदों? ([)970८0 96908) के अ्रस्तित्व के कारण 
केन्द्रीय सरकार स्वच्छन्दतापूरंक प्रान्तीय वित्त व्यवस्था में इस्तक्षेप कर सकती थी | 

सन्‌ १६१६ इ० के सुधार-कानून के अन्तगंत वित्त-ज्यवस्था---माण्टेग्यू - 
चेम्सफू्ड रिपोर्ट में विस्तृत परिवततनों का प्रस्ताव किया गया | इसका उहं श्य प्रान्तीय 
तथा केन्द्रीय श्रागम-साधनों का पूर्ण प्रथकरण था ओर इसका अर्थ था ““विभाज्य 
पदो” का अन्त | विभाजन के नये सिद्धान्त को कार्यान्वित करने के उहश्य से दो 
विभिन्न यूचियों का निर्माण इस प्रकार से क्रिया गया कि केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सर- 
कारों के बीच संधर्ष की कम से कम सम्भावना रद्द जाथे। कोई विषय प्रान्तीय सूची 
के अ्न्तगंत आता दे अथवा नहीं, इसका अन्तिम निणंय गवर्नर-जनरल और उम्रकी 
कॉसिल के द्वाथों में था। निराक्रम्य कर (2५5:0775), श्रस्नौषविक वस्तुओं (जिनमें 
नमक भी सम्मिलत था) पर उत्पादन-कर (707-8]0070॥0 ८५८४८) सामान्य- 
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मुद्रॉक (एटाटाड) 89770), आ्रायकर ([7८0776 ७5), रेल, तार, डाक, 
चलार्थ (८परा7८४८९) श्रौर मुद्रा-निर्माण (००792८) इत्यादि की आ्राय केन्द्रीय 
सरकार को सौंपी गई | दूसरी ओर भू-श्रागम ([8700 7०ए८४प८८), पिंचाई (ह7- 
84007), सोषविक पदार्थों पर उत्तादन कर (&]०070०॥0० ८2४०), बन तथा 
खनिज, न्याय-शुल्क मुद्रॉँक ((४0प7६ (८ ४ए०7705), पश्नीयन-शुल्क (#८४8079- 
(07 (८४) तथा अन्य गोय आगम-साधन प्रान्तों को इस्तान्तरित किये गये। 
अनुमान किया गया था कि इस व्यवस्था में केन्द्रीय बजट सदा घाटा प्रदशित करेगा 
और प्रान्तीय बजट सदा लाभ|। अतएव प्रस्ताव किया गया कि प्रान्तीय सरकारें 
अपनी बचत में से कुछ भाग केन्द्रीय सरकार को देकर उसके घाटे की पूर्ति करें। 
संयुक्त प्रान्त तथा मद्रास ने प्रान्तों के द्वारा अंशदान (970शंप्रटंबी ८णाप्थरांएप- 
(0789) को इस योजना का विरोध किया क्‍योंकि भारत के समस्त प्रान्तों के अंशदान 
का आधे से अधिक भाग इन्हीं दोनों प्रान्तों के भाग में पड़ा था। दूसरी ओर बम्बई 
तथा बज्स्‍ाल कद्द रहे थे कि आय-कर में से कुछ भाग उनको मिलना चाहिये। इन 
दोनों प्रश्नों का समाधान करने के लिये मेल्ठडन कमेटी (९४४०७ (/0्राग्रा।(८८) 
की नियुक्ति की गई। इसने सिफारिश की कि आय-कर का विभाजन न करके सामान्य- 
मुद्रा (2८परटा'४ ४0705) का एक ओर आगम-साधन प्रान्तों को दे दिया 
जाना चाहिये। जहाँ तक अंशदान का सम्बन्ध था, कमेटी ने प्रत्येक प्रान्त का श्रंश 
निश्चित कर दिया। उसने अनुमान लगाया कि केन्द्रीय सरकार को प्रति वर्ष लग- 
भग १० करोड़ रुपये का घाटा हुआ करेगा। अतएव उसने प्रान्तों की सामथ्यं के 
अनुसार इस राशि को उनमें विभाजित कर दिया ओर दो अनुसूचियों की सिफारिश 
की । पहली श्रनुसूची में सात वर्ष के संक्रान्तिकाल (47072) 9९८५०१)- के 
लिये प्रावधान करते हुये प्रत्येक वर्ष अलग-श्रलग प्रान्तों में संग्रह की जाने वाली 
प्रस्तावित राशियों का उल्लेख किया गया था। सात वर्ष की यह अवधि प्रान्तीय 
परिस्थितियों की विषमता को दूर करने तथा उसमें समता उत्पन्न करने के लिये 
अ्रवश्यक समझी गईं थी। दूसरी श्रनुसूचो में वह स्थायी अनुपात दिया गया था 
जिसके अ्रनुसार प्रत्येक प्रान्त को- केन्द्रीय शासन का घाटा पूरा करने के लिये श्रंश- 
दान देना था| मद्रास, बम्बई, बड्भाल, संयुक्त प्रान्त तथा पञ्ञाब को श्रपने नये 
अागमों का ६०: अंशदान में देना था ओर शेष घाटा पूरा करने का उत्तरदायित्व 
बरमा, मध्य प्रान्त तथा झआसाम पर छोड़ा गया था, परन्तु इनके लिये कोई पूर्व- 
निश्चित अनुगत नहीं था| पालियामेण्ट की संयुक्त सेलेक्ट कमेटी (]0470 5९८८६ 
(307700८८) ने इन सब सिफारिशों को स्वीकार कर लिया | श्राय-कर में प्रान्तों 
का भाग एक रुपये में एक पेसा निश्चित किया गया, परन्तु इसके साथ एक शर्त ' 
यह लगा दी गई कि निर्धारित आय सन्‌ १६२०-२१ के स्तेरे से श्रधिक हों, ओर 
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थद्द शत कभी पूरी द्वी नहीं हुईं। इस भेस्टन परिनिर्णय (८४00 +७०॥0) के 
परिणामस्वरूप प्रान्तीय सरकारों का घनाभाव स्थायो दो गया। अ्ंशदान का भार 
वास्तव में अत्यधिक दुर्बद था ओर सन्‌ १६२८ में उसका अन्त कर दिया गया | 

सन्‌ १६३४ ई० के संविधान के अन्तगत वित्त-ब्यवस्था---पहले गोलमेज़ 
सम्मेलन में एक अखिल मारतीय संघ की स्थापना का निश्चय किया गया ओर इसके 
- साथ-साथ संधीय सरकार तथा प्रान्तों और देशी राज्यों के बीच वित्तीय सममोते का 
प्रश्न फिर नये सिरे से उठा। दूसरे गोलमेज्ञ सम्मेलन की पील कमेटी (?८८] (०- 
77770८८) ने संघीय वित्त-व्यवस्था के पूरे प्रश्न पर विचार किया | इस कमेटी की 
सिफारिशों के आधार पर सन्‌ १६१३ ई० के श्वेत-पत्र (४४]॥8९ 729८7) में एक 
विस्तृत योजना की रूपरेखा बनाई गई जिसे संयुक्त पालियामेश्टरी कमेटी के कुछ 
संशोधनों के पश्चात्‌ सन्‌ १६३५ ई० के भारत शासन कानून में सम्मिलित कर 
लिया गय।| इस काबून में आगम-साधन संघीय तथा प्रान्तीय सरकारों के बीच 
विभाजित कर दिये गये ओर अवशिष्ट साधन (7८अंतप०79 ४0प्रा८८७) गवर्नर. 
जनरल के अधीन छोड़ दिये गये । 

संघीय सरकार द्वारा आरोपित एबं संग्रद्दीती कर निम्नलिखित थे:-...-निराक्रम्य 
कर (०7४5४0775 00068), मदिरा, अ्रफोम तथा श्रन्य प्रमीलक भेषजों (7870000 
97०९७) के श्रतिरिक्त भारत में बनी सभी प्रकार की वस्तुओं पर उत्पादन कर, 
निगम कर (८07072(07 ६85), नमक कर, कृषि आय के अतिरिक्त श्रन्य सभी 
प्रकार की आयों पर कर, पूजी पर कर, कृषि-भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति के 
उत्तराघिकार सम्बन्धी शुल्क, विनिमय पत्रों (07]]8 ०4 ०८४०7००7९०), धनादेशों 
(०४८०१ ८८४), प्रतिशा-पत्रों (0707755079 700८8) तथा बीमा से सम्बन्धित मुद्रांक, 
रेल अथवा विमान द्वारा ले जाई जाने वाली वस्तुओं अथवा यात्रियों पर सीमा कर 
((2८77779] ६25८४) ओर रेल के भाड़ों तथा ढुलाई-भाड़ों पर कर । 

प्रान्तीय सरकार के प्रमुख आय-साधन निम्नलिखित ये ;--भू-आगम (]470- 
7८ए८००८), सोषविक पदार्थों पर उत्पादन कर (८हटांडट व(ए ०7 470ऊ74- 
००७7(5), भूमि तथा इमारतों पर कर, कृषि-भूमि के उत्तराधिकार से सम्बन्धित कर, 
सिंचाई कर, पंजीयन शुल्क (7८878672007 ८८), न्यायालय-मुद्रांक (०००१-६८ 
8087॥08), वन, विशापन, आमोद-प्रमोद तथा जुआ पर कर, सबवारिथों पर कर 
- (६87८४ 07 . ४८!४८]८७), बिजली के उपभोग पर कर और स्थानीय संस्थाओं द्वारा 
आरोपित सभी कर । - इसके श्रतिरिक्त संघीय सरकार द्वारा आ्रारोपित तथा संग्रद्ढीत 
कतिपय करों में भी.प्रान्तों का सम्पूर्ण श्रथवा- आशिक भाग होता था। सुधार-काबून 
की १.३७ वीं धारा में प्रावधान किया गया था कि संघ उत्तराघधिकार कर (४ए८८८४४ - 
07 00४०७), घुद्रांद कर (8709 0५४८७), वस्तुओं तथा व्यक्तियों पर सीमा 
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कर ((८४४॥४) ४४८४) श्रोर रेल के भाड़ों तथा ढुलाई भाड़ों पर कर श्रारोपित 
तथा संग्रह करेगा, परन्तु इस प्रकार संग्रहीत सम्पूर्ण राशि, उस अंश को छोड़कर जो 
केन्द्राधिशासित क्षेत्रों से प्रात्त हुआ हो, संघीय विधानमण्डल के कानून द्वारा निर्घा- 
रित शअ्रनुपात में प्रान्तों में बाँठ दी जायेगी। सुधार-कानून की १४० वीं धारा में 
यह भी कद्दा गया था कि संघीय विधानमणंडल के कानून द्वारा नमक कर, उत्पादन 
कर, तथा निर्यात कर (८४७०४ 0०४८४) की श्राय भी, पूर्णत: श्रथवा अ्रंशत: 
प्रान्वों को दी जा सकती है। परन्तु पटसन से प्राप्त निर्यात कर का कम से कम आधा 
भाग उन्हीं प्रान्तों अथवा राज्यों को दिया जायेगा जिनमें वह पटसन ([ए०(८) 
उत्पन्न किया गया हो । १६३५ के कानून की १३८ वीं धारा में प्रावधान किया गया 
था कि आय कर के उस भाग के अतिरिक्त जो केन्द्राधिशासित त्षेत्रों से प्राप्त हुआ 
हो, शेष का एक निश्चित प्रतिशत प्रान्तों को दिया जायेगा। और १४२ वीं घारा 
में कुछ कम आय वाले तथा नये प्रान्तों को सहायता (579५८४४078) दिये जाने 
का प्रावधान किया गया था। 

नीमियर परिनिणंय ([पं८॥८ए८ा ७७थ70)--१६३२५४ के क्रानून की 
उपरोक्त १३८ वीं, १४० वीं तथा १४२ वीं धाराश्रों के विषय में विस्तृत सिंफारिशें 
करने के लिये सरकार ने सन्‌ १६३६ ई० में एक कमेटी नियुक्त की जिसके अध्यक्ष सर 
ओोटो नीमियर (877 00000 'परं०77८ए८०) थे। इस कमेटी ने, निम्नलिखित 
सिफारिशें कीं :-- 

(१)श्रायकर का ४०१ प्रान्तों को बाँट दिया जाय। विभाजन के लिये कमेटी 
ने निम्नलिखित श्रनुपात निर्धारित किया : बम्बई और बंगाल--..२० प्रतिशत; मद्रास 
और संयुक्त प्रान्त--१५ प्रतिशत; बिहार-- १० प्रतिशत; पंजाब---६ प्रतिशत; मध्य- 
प्रान्त तथा बरार-- ५ प्रतिशत; श्रासाम, उड़ीसा तथा सिन्ध-३ प्रतिशत और 
पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेश--..१ प्रतिशत । परन्तु यह व्यवस्था प्रान्तीय स्वराज्य के 
प्रारम्भ होने के दस वर्ष पश्चात्‌ ही कार्यान्वित हो सकती थी | 

(१) पटसन निर्यात कर (]०५९ ८590० 07९) द्वारा प्रात विशुद्ध आय 
(0८६ 70०८८०४) का ६२३ प्रतिशत पटसन उत्पन्न करने बाले प्रान्ता को दिया 
जायेगा | इस सिफारिश के परिणामस्वरूप पहले ही वर्ष बद्धाल, बिद्वार, श्रासाम तथा 
उड़ीसा के प्रान्तों में ४७ लाख रुपये बाँटे गये | 

(३) प्रान्तों को निम्नलिखित सहायता (इप५८४ध०॥४) दी जाने की 
सिफारिश की गई:---संयुक्त प्रान्त को ५ वर्ष तक २७ लाख रुपया; आसाम को ३० 
लाख र० वाषिक; उड़ीसा को पहले वर्ष ४७ लाख, अगले ४ वर्षों तक ४३ लाख 
श्रौर तत्पश्चात्‌ ४० लाख रुपया वार्षिक; पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त को १०० लाख 
तथा सिन्‍ध को १० वर्ष तक १०५ लाख शरीर पहले बरष ११० लाख क्यथा | 
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(४) बज्ञाल, बिहार, आसाम तथा उड़ीसा के ऊपर १ अप्रेल सन्‌ १६३६ 
ई० से पूर्व के केन्द्रीय सरकार के ऋण का अन्त कर दिया गया | इस तिथि के पूर्व 
के मध्यप्रान्त द्वारा आगमों के घाठे के कारण एकत्रित ऋण भी समास कर दिये गये । 

जहाँ तक देशी राज्यों का सम्बन्ध था निगम-कर (00707थ(07 (25) 
के अतिरिक्त अ्रन्य कोई प्रत्यक्ष संघीय कर उनमें आरोपित नहीं किया जा सकता था 
ओर निगम-कर भी संध-व्यवस्था के स्थापित द्ोने के दस वर्ष बाद द्वी आरोपित किया 
जा सकता था। सन्‌ १६३४ ई० के कानून में इस आ्राशय का प्रावधान भी था कि 
जो देशी राज्य संघ में सम्मिलित द्वो जायें उनके नज़राने (४४०४(८४) की रक्तम 
धीरे-धीरे समाप्त कर दी जाये। 

नये संविधान के अन्तर्गत वित्त-यवस्था--नये संविधान में संघ-सरकार 
तथा राज्यों के बीच आगम-विभाजन की लगभग वह्दी योजना स्वीकार की गई है 
जिसकी रूपरेखा सन्‌ १६३७४ ई० के कानून तथा नीमियर परिनिर्णय (]र८॥72८ए८४ 
39४०7) में निद्वित थी | संविधान में केन्द्र तथा भाग १ ओर ३ के राज्यों के बीच 
अआगम-साधनों के विभाजन की निम्नलिखित प्रणाली निर्धारित की गई है :-. 

आगम-साधनों (5007८८४ ०0 २०४८०५८) की संघ तथा राज्य सूचियाँ--- 

(१) निम्नलिखित कर केवल संघीय सरकार द्वारा द्वी आरोपित किये जा सकते 
हें-..ृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर; निराक्रम्य कर (८प8(0778 तपर४८४); 
तम्बाकू, शकर, कपास, पठटसन, मिद्दी का तेल तथा सोषविक पेयों (4]20॥0]॥० 
]40८०४०७) और मादक पदार्थों के श्रतिरिक्त भारत में बनी हुई श्रन्य सभी वस्तुओ्नों पर 
उत्पादन कर; निगम कर (८0700720707॥ ६25); कंषि भूमि के श्रतिरिक्त पूजी पर 
कर, कृषि भूमि को छोड़ कर अ्रन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार सम्बन्धी शुल्क; वस्वुश्रों 
तथा यात्रियों पर सीमा कर (६टाप्रंग»] (85); विनिमयपत्रों (0॥]8 ७ 65- 
०॥०72८), धनादेशों (८४८५ ०८४), प्रतिज्ञापत्रों (970785079 700८8) इत्यादि 
पर मुद्रांक शुल्क (६४770 00(ए); समाचारपत्रों तथा उनमें प्रकाशित होने वाले 
विज्ञापनों पर कर; ओर न्यायालयों में लिये जाने वाले शुल्कों के अतिरिक्त संघ-सूची 
के विषयों पर शुल्क । 

(२) निम्नलिखित कर केवल राज्य सरकारों द्वाराद्दी आरोपित किये जा 
सकते हँ--भू-आगम (]470 7८ए८००८); कषि भूमि के सम्बन्ध में उत्तराधिकार 
तथा भू-सम्पत्ति शुल्क; सोषविक पेयों (३]2070॥0 ]00078), तथा अन्य मादक 
पदार्थों पर कर; भूमि तथा इमारतों पर कर;खानिज-अधिकारों (घांपर८०७) 7728) 
पर कर; समाचारपत्रों के अ्रतिरिक्त अन्य सभी वस्तुश्नों पर विक्रय कर; चुड्डी; बिजली 
के उपयोग अथवा विक्रय पर कर; प्रति-व्यक्ति कर (८&एं(६४४०7 (७७); पशुओं 
तथा याहनों पर कर; अन्तर्देशीय जलमार्गों से के जाये जाने याक्षे यात्रियों तथा 
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बस्तुओं पर कर; व्यवसायों तथा उद्योगों पर कर; संघ-सूची में उल्लिखित प्रलेखों 
(१०0८प्रा7८7/७) के अ्रतिरिक्त श्रन्य प्रलेखों पर मुद्रांक बलि (5६8777 96002८8); 
विलास की वस्ठुश्रों प८ए०८४), श्रामोद-प्रमोद के साधनों (८८7६०77॥7९॥78) 
तथा जुआ पर कर; श्रोर राज्य-सूची के किसी विषय से सम्बन्धित शुल्क । 

(३) समवर्ती आगम साधन के श्रन्तगंत, उनके श्रतिरिक्त जो न्यायिक मुद्रांकों 
([परगंटंश 5(४7078) के द्वारा एकत्रित हुए हों, अन्य मुद्रांक कर (8(७॥79 
070८४) श्राते हैं । परन्तु इस अपवाद में समवर्ती-सूची के किसी विषय के सम्बन्ध 
में प्राप्त मुद्रांक करों तथा शुल्कों की दरें सम्मिलित नहीं हैं | 

संघ तथा राज्यों के बीच आगम-विभाजन----यह ध्यान देने की बात है 
कि संघ-सूची के करों से तो यथेष्ट तथा स्थायी आय की सम्भावना है, परन्तु राज्य- 
सूची के करों की स्थिति ऐसी आशाप्रद नहीं हे। भू-आरागम, मुद्रांक-करों तथा 
विक्रय-करों की आय एक-सी ही रइती है, परन्तु राज्य-सरकारों की मद्य-निषेधक 
नीति के कारण सोषविक पेयों (३॥८०॥0॥0 ]0 ००078) तथा अन्य मादक पदार्थों 
पर उत्पादन कर (८४८४८ तंपए) की स्थिति डावॉडोल है। दूसरी ओर राज्यों 
का शिक्षा, साव॑जनिक स्वास्थ्य, श्रम-कल्याण, शरणाथियों की सहायता एबं पुनर्वास 
इत्यादि की योजनाश्रों पर उत्तरोत्तर अधिक व्यय आवश्यक हो रहा दे | ज़्मीदारी- 
उन्मूलन के साथ-साथ कृषि-आय कर तथा कृषि-भूमि से सम्बन्धित उत्तराधिकार 
तथा भू-सम्पत्तिकरों का भी अ्रन्त हो जायेगा | राज्यों की सरकारें कृषकों को पहले 
ही से बचन दे चुकी हैं, अतएव भू-आ्रागम बढ़ाया नहीं जा सकता है। अत: राज्यों 
के बजट सम्बन्धी सन्तुलन पर भारी दबाव पड़ना अवश्यम्भावी है। राज्यों को 
अधिक झगम की आवश्यकता है; अतएव संविधान में प्रावधान किया गया है 
कि कतिपय कर संघ द्वारा आरोपित अथवा आरोपित ओर संग्रद्दीत होकर भी पूर्णतः 
अथवा अंशत; राज्यों को दिये जायेंगे | 

(१) निम्नलिखित कर संघ द्वारा आ्रारोपित, परन्तु राज्यों द्वारा संगहीत तथा 
पूर्णत: नियोजित (37707772/८0) होंगे---(क) बविनिमय-पत्रों (8 6 
०5०४०7९४८), धनादेशों (८७४८(०८७), प्रतिश्ञापत्रों (9707788079 90068), 
वहनपत्रों ()]]8 0 9078), प्रत्ययपन्नों ]६४८४ 0 ८7८०॥) बीमा (90 - 
0८४ 0 478प77970८), अंशों के इस्तांतरण (६788(27 0 5॥9/25), ऋणपन्नों 
(१०७८४४प7८७), प्रति पुरुष पन्नों (70»7८5), ओर - रसीदों (7८८८ं908) से 
सम्बन्धित मुद्रांक कर (६४700 0प/८४) | (ख) भैषजिक एवं >टज्जार सम्बन्धी ऐसो 
बस्तुश्रों पर उत्पादन कर जिनमें कोई सोषविक पदार्थ तथा श्रफीम, गाँजा श्रथया 
कोई ओर मादक पदार्थ मिले हों। 

(३२) निम्नलिखित करु संघ द्वारा लगाये तथा बसूल किये जायेंगे। परन्तु 
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इन करों से प्रात आय उन राज्यों में बाँठ दी जायेगी जिममें वे कर बसूल किये गये 
हों। इस बंटवारे के सम्बन्ध में संसद्‌ कानून बनावेगी :-- 

(क) कृषि-भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार सम्बन्धी शुल्क; 

(ख) कृषि-भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति विषयक सम्पत्ति-शुल्क; 

(ग) स्टाक ऐक्सचेंज (६४०८)८ ८5०)१७०४८) और वादा बाज्ञारों कै सोदों 
पर मुद्रॉक-करों (४६७7७ ०५५८४) के श्रतिरिक्त श्रन्य कर; 

(घ) समाचारपन्रों के क्रय-विक्रय तथा उनमें प्रकाशित विशापनों पर कर; 

(छः) रेल, समुद्र श्रथवा वायु मार्ग द्वारा ले जाई जाने वाली बस्तुओं एवं 
यात्रियों पर सीमा कर; (६८779) (85) ओर 

(च) रेल भाड़ों पर कर | 

(३) कुछ कर ऐसे हैं जो सघ द्वारा लगाये तथा वसूल किये जायेंगे, किन्तु 
उनकी आ॥राय संघ तथा राज्यों के बीच विभाजित होगी। इस प्रावधान के श्रन्तगंत 
कृषि आय को छोड़ कर अन्य आय पर कर संघ सरकार लगायेगी ओर वसूल करेगी, 
परन्तु उससे होने वाली आमदनी को राष्ट्रपति निश्चित विधि द्वारा, राज्यों और 
संघों के बीच वितरण करेगा | संविधान में श्राय-कर के विभाजन की प्रणाली निर्धा- 
रित करते हुये कद्दा गया है कि आय-कर के केवल शुद्ध श्रागम (7८६ 770०८€८०४) 
का ही वितरण होगा, श्रर्थात्‌ इस कर की वसूली में जो व्यय होगा वह इसमें से पहले 
ही काट लिया जावेगा | इस शुद्ध श्रागम में से वह भाग भी निकाल लिया जावेगा 
जो अनुसूची के भाग ३ के राज्यों को दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त संघ सरकार 
द्वारा अपने कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन तथा पेंशन श्रादि का भाग भी 
निक्राल लिया जावेगा। इसके पश्चात्‌ जो राशि बचेगी उसमें से राष्ट्रपति के आ दे शा- 
नुसार राज्यों को भाग मिलेगा। वित्त आयोग (]विंवरभ्ाट८ (०8४07) 
की सिफारिशों के पश्चात्‌ राष्ट्रपति उनको ध्यान में रखते हुये ग्राय-कर के बितरण के 
लिये आदेश देगा। राज्य क्षेत्रों में संगह्ीत तम्बाकू, कपड़े आदि केन्द्रीय उत्पादनों 
करों (८5८४८ 0प८8) का शुद्ध आगम भी संघ तथा राज्यों के बीच विभाजित किया 
जा सकता है | किसी कर विशेष का शुद्ध-श्रागम क्या श्रोर कितना है, इसका नियंय 
भारत का महाँकेज्ञक (300007-02727/9]) किया करेगा। आखाम, बिहार, 
उड़ीसा तथा पश्चिमी बल्चाल को, दस वर्ष श्रथवा इससे कम समय तक, पटसन 
अथवा पटसन की बनी वस्तुओं पर लगाये गये निर्यात कर से प्राप्त आय का कुछ 
भाग दिया जायेगा | 

भारतीय संविधान के उपरोक्त वित्त सम्बस्धी प्रावधान देखने में सब १६९३५ 
० के कानून के प्रावधानों के समान ही प्रतीत होते हैं। परन्तु नये संविधान में कुछ 
ऐसी बातें भी हैं जिनके कारण इन प्रावधानों का महत्व बढ़ जाता है। इमारे संविधान 
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का उद्दे श्य सवंसाधारण के लिये जीबिका के ययेष्ट साधनों की, भरमिकों के लिये कम 
से कम पारिश्रमिक की, समस्त नागरिकों के लिये शिक्षा के कम से कम स्तर की 
तथा समाज के लिये अन्य सेबाश्रों के विस्तार की प्रत्याभूति करना दे । इन निदेशक 
सिद्धान्तों के पालन के लिये एक ऐसी आथिक नीति आवश्यक हो जाती है जिसमें 
अनेक सामाजिक सेबाश्रों के लिये श्रावश्यक धन की प्राप्ति धनिक वर्गा पर अ्रधिका- 
धिक कर आरोपित करके की जाय | संविधान ने, इसी उहं श्य से, केन्द्रीय तथा 
राज्यों के विधानमण्डलों को सार्वजनिक धन के नियन्त्रण की पइले से कट्दी अधिक 
शक्तियाँ दी हैँं। पुरानी व्यवस्था के अन्तगंत प्रत्येक वर्ष का बजठ पहली अप्रेल के 
पूर्व दी स्वीकृत द्ो जाना आवश्यक था। परन्तु अब यह प्रतिबन्ध उठा लिया गया 
है ओर विधानमरडल इच्छानुसार बजट पर विस्तृत विवाद कर सकते हैं। श्रप्रत्याशित 
(पार0728८८०) तथा अनिवाय व्यय, विधानमण्डल की स्वीकृति के पूर्व डी, 
आकस्मिक निधि ((४07072०४०४ ४०0) से किया जा सकता है। एक ओर 
अन्तर यह है कि सन्‌ १६३५ ई० के कानून के अन्तर्गत प्रान्तीय सरकारों द्वारा 
संचालित उद्योगों तथा व्यापारों पर केन्द्रीय सरकार कोई कर नहीं आरोपित कर 
सकती थी; परन्तु नये संविधान के २८६ वें अनुच्छेद के अनुसार संघ सरकार इस 
प्रकार के कार्यो पर कर आरोपित कर सकती है। परन्तु संघ श्रथवा राज्यों की कोई 
सम्पत्ति अथवा थश्राय उनके द्वारा आरोपित समस्त करों से मुक्त होती है। १६३४ के 
कानून के श्रन्तगंत प्रान्तों द्वारा विक्रय-कर के आरोपण तथा संग्रहण में कतिपय दोषों 
का अनुभव किया गया था, श्रतएव नये संविधान में इनको दूर करने का प्रयत्न 
किया गया है। नये संविधान में श्रन्तराज्य व्यापार एक संघ-विषय दे जिसका श्रर्थ 
यह हुआ्रा कि श्रब राज्यों को निर्यात वस्तुओं (८४[०0745) पर विक्रय-कर आरोपित 
करने का अधिकार नहीं रद्द गया हे । कोई राज्य अपने राज्यक्षेत्र में भारत सरकार 
झथवा किसी रेलवे द्वारा, अपने उपभोग के लिये बेची श्रथवा खरीदी गई बिजली 
पर, ओर किसो नदी-घाटी-प्राधिकारी-मए्डल (77८४-५४०७]८ए &५८070५) द्वारा 
खरीदे गये जल अथवा बिजली पर, कोई कर नहीं आरोपित कर सकता हे । 
सहायक अनुदान--संविधान के २७५वें अ्रनुच्छेद में संसद्‌ को विधि 
द्वारा भारत- श्रागमों से, उन राज्यों को सहायक अनुदान देने का अधिकार दिया गया 
है जिन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता हो। श्राथिक सहायता के लिये अनुदान 
देने की सामाम्य शक्ति संसद्‌ को सौंप दी गई हे; परन्तु दो विषयों में परिभाषित 
अनुदानों का आ्रावधान स्वयं संविधान में किया गया हे। (१) यदि कोई राज्य 
अनुयूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये अ्रथवा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन- 
स्तर को ऊँचा करने के उदं श्य से भारत सरकार के अनुमोदन के पश्चात कोई 
विकास-योजना, को कार्यास्वित कर रहे हों, तो उन्हें विशेष अनुदान दिया जाये |, 
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(५) श्रासाम को अपने राज्य-त्षेत्र में स्थित जनजातीय ज्षेत्रों के विकास तथा उनके 
प्रशासन-स्तर को ऊँचा करने के लिये जो व्यय द्वो, वह अनुदान रूप में दिया जाये। 
इस विषय में संसद्‌ कानून बनायेगी और जब तक कानून नहीं बनता है, यद्द श्रनुदान 
राष्ट्रपति के आदेश से दिया जायेगा। वित्त आयोग की सिफारिशों के पश्चात्‌ यह 
अनुदान उनके श्रनुसार दिये जायेंगे | 

वित्त -आयोग---इस आयोग का काम राष्ट्रपति को वित्त सम्बन्धी मामलों: 
पर परामशं देना है। वित्त-आयोग की स्थापना हो चुकी है श्रोर इसमें सभापति के 
झतिरिक्त चार अन्य सदस्य हैं | इसका कतंव्य निम्नलिखित विषयों पर राष्टपति को 
परामर्श देना है :-(क) संघ तथा राज्यों के बीच आय-करों के विभाजन 
के अनुपात का निश्चय; (ख) उन रिद्धान्तों का निश्चय जिनके अ्रनुसार भारत 
आगमों में से राज्यों को सहायक अनुदान दिये जायें; (ग) प्रथम श्रनुसू्ची के भाग 
दो में उल्लिखित राज्यों के साथ किये गये वित्त-सम्बन्धी समकमोतों का चालू रखना 
अथवा उनमें परिवर्तन; ओर (घ) संसद्‌ द्वारा आयोग को सौंपा हुआ कोई 
ग्रन्य विषय | 

इस प्रकार के वित्त-आयोगों की स्थापना प्रति पाँच वर्ष की समाप्ति पर, और 
यदि राष्ट्रपति श्रावश्यक समझे तो इस अवधि से पूर्ब भी, की जायेगी । इसका अर्थ 
यद्ट हे कि अब संघ तथा राज्यों की परिवतनशील आवश्यकताओं पर, समय-समय 
पर, विचार होता रहेगा और आगम-साधनों का विभाजन इतना उपयोजनशाील हो 
गया है कि समय के श्राघात उसे अव्यवस्थित नहीं कर पायेगे। राष्ट्रपति को वित्त- 
श्रायोग द्वारा की गई सिफारिशों तथा उन पर की गई कार्यवाद्दी के विवरण को संसद्‌ 
के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हे | 

देशमुख परिनिशय--वित्त आयोग के स्थापित दोने तथा उसकी सिफारिशें 
प्राप्त होने के पूब संघ तथा राज्यों के बीच आयकर से प्राप्त आमदनी के विभाजन का 
कार्य वर्तमान वित्त-मन्त्री श्री चिन्तामण देशमुख को सौंपा गया | श्री देशमुख का 
निर्णय १ अ्रप्रेल सन्‌ १६४० से लागू हे ओर यह सर ओटो नीमियर के परिनिर्णय 
पर आधारित है । भ्री देशमुख ने पंजाब, बंगाल तथा आसाम के विभाजन से उत्पन्न 
हुई परिस्थितियों के श्रनुसार श्रपने निणय में कुछ परिवर्तन श्रवश्य कर दिये हैं | 
इस निर्णय के अ्रनुसार यह निश्चय किया गया है कि श्रायकर के शुद्ध आगम 
(0८४६ 070८८८०४) का चालीस प्रतिशत सघ द्वारा नियोजित हो ओर शेष ६० 
प्रतिशत विभिन्न राज्यों में बाँ० दिया जाये। राज्यों का भाग निम्नलिखित शअ्रनुपात 
में विभाजित किया गया है:--- मद्रास--१७"५ प्रतिशत; बम्बई--२१ प्रतिशत; पश्चिमी 
बंगाल-१३"४ प्रतिशत; उत्तर प्रदेश- १८ प्रतिशत; बिद्दार १२९४ प्रतिशत; पंजाब-४"४ 
प्रतिशत; मध्य प्रदेश-६ प्रतिशत; झसाम-३ प्रतिशत; और उड़ीसा ३ प्रतिशत | 
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अ्रधिकतर राज्य इस परिनिर्॑य से छंतुष्ट नहीं हैं | या तो उनका भ्रायकर से सम्बन्धित 
अंशदान उनको दिए गए, भाग से भ्रधिक है, या संघ द्वारा दी गई इस सहायता से 
उनकी श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति नहीं द्वोती है । 

श्री देशमुख से चार पटसन उत्पन्न करने वाले राज्यों को पदसन के निर्याव- 
शुल्क के बदले में दिये जाने वाले अनुदानों का निश्चय करने के लिये भी कट्दा गया 
था | उन्होंने इस विषय में निम्नलिखित अनुदान निश्चित किये:-+-- 


पश्चिमी बंगाल १०५ लाख रुपया वार्षिक | 
अआ्रासाम ४० लाख रुपया वार्षिक | 
बिहार ३५ लाख रुपया वाषिक | 
उड़ीसा ५ लाख रुपया वाषिक। 


देशमुख परिनि्ंय का भाग २ के राज्यों से कोई सम्बन्ध नहीं है। इन 
राज्यों तथा संघ के वित्तीय-सम्बन्धों का आनियमन राज्यों के एकीकरण अथवा विल- 
यन के समय किये गये समझौतों के अनुसार होता है । 

भाग २ के राज्यों का वित्तीय एकीकरण--सन्‌ १६३४ के भारत सरकार 
काबून के अन्तगंत देशी राज्यों को यथेश आधिक स्वतन्त्रता प्रात्त थी ओर संघ-शासन 
की उन पर करारोपण की शक्तियाँ अत्यधिक सीमित तथा विभिन्न राज्यों के लिये 
विभिन्न थीं। परन्तु भारतीय स्वतन्त्रता के साथ देशी राज्यों का अस्तित्व भी समाप्त- 
प्राय हो गया और भूतपूर्व देशी राज्यों के प्रादेशिक एकीकरण के साथ-साथ उनके 
प्रजातन्त्रीकरण ओर वित्तीय-एकीकरण की नीति भी कार्यान्वित होने लगी। यह 
झावश्यक समझता गया कि संघ-व्यवस्था के अ्रन्तर्गत भूतपूब प्रान्तों तथा देशी राज्यों 
की स्थिति तथा उनके अधिकार और उत्तरदायित्व समान दों। परन्तु भाग २ के 
राज्यों से संघीय आगम-साधनों को एकदम ले लेने से उनके प्रशासन में गंभीर अब्य- 
वस्था तथा गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती थी। श्रतएव संविधान के २७८ वे श्रनुच्छेद 
में प्रावधान किया गया है कि संघ तथा भाग २ के राज्यों के बीच विशेष सममोते 
किये जा सकते ई जो संविधान के प्रारम्म से अधिक से अधिक दस वर्ष तक लागू रद्द 
सकेंगे | इसका उदं श्य यह है कि दस वर्ष के अन्दर भाग २ के राज्य श्रपनी वित्तीय 
स्थिति ठीक कर लेंगे | राष्ट्रपति किसी ऐसे समझोते को पाँच वर्ष की समाप्ति पर भी 
वित्त-श्रायोग की सिफारिश पर बदल या रह कर सकता है। इन सममकोतों के परि- 
णामस्वरूप संघ सरकार-..- 
(क) किसी संघीय आगम साधन को सम्पूर्णत: अ्रथवा अ्रैशत; किसी राज्य को दे 

सकती हे; 
(ख) किसी ऐसे राज्य को जिसे श्रागम-विभाजन के परिवततनों के कारण शआ्आय की 
द्वानि हुई शो, मुश्राविज्ञा दे सकती है; श्रोर 
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(ग) किसी रोज्य द्वारा अपने भूतपूर्व शासक को दी जाने वाली यैली (7779 
0प78८) में उस राज्य का श्रंशदान कम कर सकती है। 

भाग २ के राज्यों की वित्तीय समस्या को सुलमाने के लिये भारत सरकार 
ने २० अक्टूबर सन्‌ १६४८ को एक कमेठी स्थापित की जिसके अ्रध्यक्ष सर वी० टी० 
कृष्णामाचारी ओर सदस्य श्री एस» के० पाठिल तथा श्री एन० डंडेकर थे। इस 
समिति ने अगस्त सन्‌ १६४६ ई० में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें काश्मीर के 
अ्रतिरिक्त अन्य समस्त भूतपूर्व देशी राज्यों के विषय में बिचार किया गया । भारत 
सरकार द्वारा १ अप्रेल सन्‌ १६५० से इस रिपोर्ट की सिफारिशें लागू कर दी गई 
हैं| समिति ने भाग २ के राज्यों के संदर्भ में संघीय वित्त-व्यवस्था की एक ऐशी 
समान प्रणाली के विकास की योजना बनाई हे जिसके अन्तगंत भाग २ के राज्यों 
तथा संघ के बीच उसी प्रकार का वित्तीय सम्बन्ध स्थापित हो सकेगा जेंसा कि संघ 
तथा भाग १ के राज्यों के बीच स्थापित है। इस योजना में केन्द्र तथा संधांगों के बीच 
अंशदान ओर झागम-विभाजन की एक प्रणाली भी निश्चित की गई है| समिति ने 
सिफारिश की कि अप्रैल सन्‌ १६४० ६० तक भाग ३ के राज्यों के आथिक एकीकरण 
की प्रक्रिया पूर्ण हो जानी चाहिये | इसके साथ-साथ, रिपोर्ट में दस वर्ष के संक्रास्ति- 
काल (720०० 9८7४००) की व्यवस्था करते हुये कहा गया कि इस अ्रवषि 
के भीतर दोनों प्रकार के राज्यों की वित्त-व्यवस्था को समान स्तर पर लाने के लिये 
आवश्यक आध्िवः तथा प्रशासी समायोजन सम्भव हो सकता है। कमेटी ने सिफा- 
रिश की कि प्रतिरक्षा रेल, तार, डाक इत्यादि विषय संघ सरकार को सौंप दिये 
जायें | १ अप्रेल सन्‌ १६५० ई० से इन विषयों पर राज्यों का श्रधिकार समाप्त हो 
गया है। यह भी सिफारिश की गई कि राज्यों को भारत के दूसरे भागों से अ्रपने 
राज्य में आने वाले माल पर चुज्ी नहीं लगानी चाहिये। इस प्रकार राज्यों की 
ओ हानि होगी उसे वे बिक्री कर द्वारा कुछ वर्षा में पूरा कर लेंगे। १ अ्रप्रेल सन्‌ 
१६४० ई० से कुछ राज्यों में माल पर चुज्ञी लगाना बन्द कर दिया गया हे | अ्रन्थ 
राज्यों को भी शीघ्र ही ऐसा करना होगा | जिन राज्यों की वित्तीय एकीकरण के 
कारण बहुत हानि हुई हे उनको मुआविज्ञा देने के सम्बन्ध में समिति ने यह सिफा- 
रिश की कि उनको ५ वर्ष तक भारत सरकार द्वारा आथिक सहायता दी जावे | 
रिपोर्ट में यद्द भी कहा गया कि संघ सरकार प्रत्येक राज्य के आश्र कर का संग्रहण 
करे, परन्तु क्रेद्रीय सरकार इसका ४० प्रतिशत राज्यों की सरकारों को दे दे | भाग 
२ के राज्यों में आय कर की दरें जो अभी तक कम थीं, उनको धीरे धीरे बदा कर 
शेष भारत में आरोपित दरों के स्तर पर लाने की सिफारिश की गई। 

कृष्णामाचारी कमेटी की उपरोक्त सिफारिशें स्वीकार कर लेने के फलस्वरूप 
देशी राज्यों का आयिक एकीकरण पूर्ण हुआ तथा देश को वास्तविक राजनेतिक 
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तथा आथिक एकता प्राप्त हुईं। सम्पूर्ण देश में विक्त तथा व्यापार सम्बन्धी नीति 
ओर प्रशासन की समानता स्थापित किये बिना राष्ट कभी शक्तिशाली नहीं हो सकता 
था | अ्रब अन्तर्देशीय व्यापार तथा वाणिज्य का विकास अवश्यम्भावी है श्रोर भारत 
एक आशिक इकाई के रूप में प्रगति-पथ पर बढ़ सकता है। सम्भव है कुछ समय 
तक राज्यों फे निवासियों को श्रतिरिक्त करारोपण श्रखरे परन्तु इसमें तनिक भी 
सन्देद्द नहीं है कि श्रन्तत: यह एकीकरण केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों (5६8८४) 
दोनों के लिये द्वितकर सिद्ध द्वोगा | 
ऋगा लेने से सम्बन्धित व्यवस्था---संविधान के २६२ तथा २६३ अ्रनुच्छेदों 
के अनुसार भारत सरका र अथवा राज्यों की सरकारें संसद्‌ श्रथवा राज्यों के विधान- 
मण्डलों द्वारा समय-समय पर नियत की गई सीमाओं के भीतर तथा अपने-अपने 
संचित निधि ((707050॥020८0 7'प००) की ज्ञमानत पर ऋण ले सकती हैं | 
भारत सरकार भारत के किसी भाग अ्रथवा विदेशों में करण ले सकती है, परन्तु 
राज्यों की सरकारें केवल्ल भारत में अथवा भारत सरकार से ही ऋण ले सकती हैं । 
यदि किसी राज्य को भारत सरकार अथवा उसकी पूर्वाधिकारिणी (.7202८८४४०१) 
सरकार से लिये हुये किसी ऋण का अथवा ऐसे किसी ऋण का, जिसके विषय में 
भारत सरकार ने प्रत्याभूति की हो, कोई अंश अ्रभी देना शेष हे, तो वह राज्य भारत 
सरकार की श्रमसुमति बिना ऋण नहीं ले सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि राज्यों 
'की वित्तीय क्षमता (797८9] $0ए९८४८९) के स्थायित्व के लिये उनके द्वारा ऋण 
छेने की शक्तियों पर कतिपय श्रावश्यक प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं। परन्तु भारत 
सरकार को उपरोक्त शर्तों के पूरे न होने पर भीं स्वय॑ कुछ श्रावश्यक शर्तें लगा कर 
राज्यों को ऋण लेने की श्रनुमति देने का प्राधिकार है। 
स्थानीय वित्त व्यवस्था (,0८७ 7५727८८)--गणतन्त्र भारत की 
स्थानीय संस्थाओं को साबजनिक कल्याण की योजनायें कार्यान्वित करने के लिये 
श्रस्यघिक धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी, परन्तु भारत के नये संविधान ने, सन्‌ 
१६३५ ६० के फानूम का अनुसरण करते हुये, इन संस्थाञ्रों की करारोपण शक्कि के 
- विस्तार पर कतिपय प्रतिबन्ध लगा दिये हैं| भविष्य में कभी यदि संसद्‌ चादे तो 
स्थानीय संस्थाश्रों को करारोपण की अ्रधिक शक्ति मिल सकती है। परन्तु संविधान 
करारोपण की संघ तथा राज्यों की दो यूचियाँ दी स्वीकार करता है। उसमें किसी 
स्थानीय सूची ((0८2] ॥80) का उल्लेख भी नहीं किया गया है। इसका अर्थ. यह 
हुआ कि स्थानीय करारोपण की शक्तियाँ राज्य-यूची में ही सम्मिलित हैं। ओर इससे 
भी बुरी बात यद्द है कि संविधान ने करारोपण की अवशिष्ट शक्तियाँ भी संघ सरकार 
के लिये आरक्तित कर दी हैं। सन्‌ १६६४ ६० के कानून के अन्तर्गत स्थानीय 
संस्थायें अवशिष्ठ कर (॥८80094] 45८४) आरोपित कर सकती थीं ओर बाल्तव 
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में श्रनेक संस्थाओं ने कई ऐसे कर आरोपित भी किये जिनका उल्लेख संघ श्रथवा 
प्रान्तीय सूची में नहीं किया गया था। अब स्थानीय संस्थाश्रों को राज्य-शासन से 
प्राप्त होने वाले अनुदानों पर ड्डी निर्भर रहना पड़ेगा | यदि राज्य की सरकार चाहें 
तो कुछ राज्य-करों में से भी थोड़ा सा अंश स्थानीय संस्थाओं को दे सकते हैं। 
परन्तु यह निश्चय के साथ कष्दा जा सकता है कि नई व्यवस्था में इन संस्थाओं की 
संसद पर निर्भरता पहले से कहीं श्रधिक हो गई है। 

संविधान के २७६वें अनुच्छेद के अनुसार कोई भी राज्य अथवा श्रन्य 
स्थानीय प्राधिकारी-मएडल किसी भी व्यवसाय ([07028807), वाणिज्य (0980८), 
वृत्ति (८४॥४78), श्रथवा श्राजीविका (८07]0977270) पर कर श्रारोपित कर 
सकता है। इस प्रकार के करां के लगाने से सम्बन्धित राज्यों क। कोई कानून इस- 
लिये अवैध नह्ठीं माना जायेगा कि उसका सम्बन्ध श्राय (770077८) से है। परन्तु 
इस प्रकार के कर पर एक प्रतिबन्ध लगा हुआ है। कोई भी स्थानीय संस्था किसी 
करदाता से इस कर के सम्बन्ध में २५०) प्रति वर्ष से अधिक की माँग नहीं कर 
सकती है। २७७ वें अनुच्छेद में कद्दा गया है कि जो कर पहले राज्य अ्रथवा स्था- 
नीय संस्थाश्रों द्वारा आरोपित किये जाते थे वे, जब तक संसद्‌ बिपरीत प्रावधान न 
करे, उसी प्रकार आरोपित होते रहेंगे, चाहे उनका उल्लेख संघ-सूची में भले ही 
किया गया हो। इस प्रावधान के अ्न्तगंत स्थानीय संस्थायें सीमा-कर ((९7४7॥728] 
(25), धमयात्री कर ([॥0277773 ६85), सम्पत्ति कर ([770]0०77ए ६95) इत्यादि 
आरोपित कर सकती हैं, परन्तु वे इन करों की दर अथवा उनके विस्तार की वद्धि 
नहीं कर सकती हैं । 

नियन्त्रण तथा अंकेक्षण (07070! 2४7०० /पए०।)--मारत सरकार 
द्वारा आरोपित करों तथा उसके द्वारा लिये गये ऋणों की समस्त आय एक निधि में 
जमा होती है जिसे भारत की संचित निधि ((40780!040९0 ॥'प्र70 ० 79079) 
कहा जाता है। भारत सरकार की अन्य समस्त थ्राय जिस लेखे में जमा द्ोती है उसे 
भारत का साव॑ंजनिक लेखा (?प75॥८ 4८८००० ४ ० ॥9979) कहा जाता है। 
इसी प्रकार प्रत्येक राज्य का भी अ्रपना संचित कोष तथा सावंजनिक लेखा होता है। 
कोई भी व्यक्ति अथवा प्राधिकारी-मश्डल (8०४॥07709) बिना संसद्‌ अ्रथवा राज्य 
के विधानमशइडल के प्राधिकरण के इन कोषों से धन की कोई राशि नहीं निकाल 
सकता है | 

नियन्त्रक तथा महांकेत्षक ((0077777ज]0& ब्यत 4प०6007-06०॥€८- 
72)---संविधान में भारत सरकार ओर राज्य सरकारों के लेखा-सम्बन्धी 
प्रकार्यों के पालन के लिये, राष्ट्रपति द्वारा एक नियन्त्रक तथा महांके्ञक' की 
नियुक्ति का प्रावणान किया गया है। उसकी सेवा के उपबन्ध सर्वोश्च न्याबालय के: 
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न्यायाधीश की सेवा सम्बन्धी उपबन्धों के समानान्तर डी हैं। महांकेत्क के 
अधीन भारतीय अंकेत्तण (&006) तथा लेखों (3०८०प५०५४) का महत्वपूर्ण 
विभाम है जिसके सेबा सम्बन्धी नियम राष्ट्रपति, उससे परामर्श करके निश्चित करता 
करता है। उसका मुख्य कतंन्य संघ तथा राज्यों की वित्त-व्यवस्था पर निरीक्षण है; 
अतएब उसको स्वतन्त्रता बनाये रखने के लिये निम्नलिखित अभिरक्षणों का प्रावधान 
किया गया है :- 

(१) वह अपने पद से केवल उन्हीं कारणों से निष्कासित किया जा सकता 
है जो सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के लिये श्रावश्यक हें | 

(२) उसके वेतन, अधिदेय, अवकाश, उत्तरवेतन अथवा सेवानिंव्तन सम्ब- 
नधी अधिकार उसकी नियुक्ति के पश्चात्‌ इस प्रकार परिवर्तित नहीं किये जायेंगे 
जिससे उसको हानि हो | इन पर संसद्‌ मतदान नहीं कर सकती हे | 

(३) सेवानिवर्तन (7८0:2८४72८7() के पश्चात्‌ वह संघ अथवा राज्य-सरकार 
के अधीन कोई श्रन्य पद नहीं धारण कर सकता है। 

महांकेज्ञक भारत सरकार तथा राज्यों की सरकार के लेखा सम्बन्धी 
ऐसे कतंब्यों का पालन करेगा, ओर ऐसी शक्षियों का प्रयोग करेगा जो किसी संसद्‌- 
कृत कानून द्वारा परिमाषित की गई हों। वह राष्टपति से परामर्श करने के पश्चात्‌ 
नियम बनायेगा कि भारत सरकार अ्रथवा राज्य की सरकारों के लेखे किंस प्रकार 
रखे जाने चाहिये। उसका कतंनन्‍य होगा कि वह अपने कमचारियों के द्वारा ऐसा 
नियन्त्रण रखे जिससे लेखे ठीक-ठीक और बेध रीति से रखे जायें। वह भारत सरकार 
तथा राज्य की सरकारों की लेखा सम्बन्धी वाषिक रिपोट तेयार करके राष्ट्रपति ओर 
राज्यपाल श्रथवा राजप्रमुख के समक्ष उपस्यित करता है जो उन्हें संसद्‌ अथवा राज्य 
के विधान-मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार विधान-मशइल जान सकते 
हैं कि काययंकारिणी ने कोई अ्रवेध कार्य किया हे अथवा नहीं । 

वित्त व्यवस्था की समी क्वा--उपरोक्त अ्रध्ययन से स्पष्ट हे कि हमारे देश की 
वरतंमान वित्त व्यवस्था वास्तव में अ्रतीत की एक देन हे ओर उसके श्रन्त्गंत करारोपण 
((254707) तथा ऋशण-ग्रहण (90770५77९2), दोनों क्षेत्रों में राज्यों की 
अपेक्षा केन्द्रीय शासन की स्थिति अ्रधिक शक्तिशाली है। राज्य अ्रब मी केन्द्र के 
अल्लुद्ानों पर निर्मर हईँ ओर इन अनुदानों के निश्चयन में उनका कोई द्वाथ नहीं हे । 
परन्तु निराक्रम्य करों ((४४0778) तथा श्राय ओर निगम करों ([72८0776 थ0 
(00770०:४पएं०० ८४०८४) की श्राय घट जाने के कारण संघ शासन को भी कठिनाई 
का सामना करना पड़ेया | भारत सरकार की विषिध्र योजनाओं के कारण एक वेशा- 
निक बित्तीय समायोजना केन्द्र तथा राज्य, दोनों के लिग्रे भ्रत्यधिक आवश्यक है। 
शाक्न के समत्स बिभागों भें यथासम्भन अपन्यक को रोकने का प्रवत्न होना 
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चाहिये | वर्तमान आमम-साधनों की यथासम्भव सतकता के साथ रहा करनी चाहिये । 
मथ-निषेष तथा भू-आगमों को घठाने आदि के कार्यकमों पर विचार करते समय 
इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि शिक्वा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि इत्यादि राष्ट- 
निर्माणकारी कार्यों के विकास तथा प्रसार के लिये भी धन की आवश्यकता है। नये 
करारोपण के विस्तार पर भी ध्यानपू्वंक विचा र करना चाहिये। निर्धन जनता का 
भार बढ़ाये बिना नथे श्रागर्मों की प्राप्ति के लिये वस्तुओं के विक्रय, उत्तराधिकार, 
कृषि आ्राय, शत्यादि पर नये कर आरोपित किये जा सकते हैं । संक्षेप में हमारी खमश्या 
यह हे कि हम अपने वततंमान आगम-साधनों की बद्धि करके किस प्रकार उनके 
उचित व्यय से देश का अ्रधिकतम कल्याण कर सकते हैं । 


बत्तीसवाँ अध्याय 
भारत की असेनिक सेवा 


किसी भी देश का संविधान तथा उसके राजनेतिक सिद्धान्त. उस समय तक 
निरथंक रहते हैं जब तक. उनके पीछे ईमानदार तथा कुशल सेवाओं का श्राधार न 
हो । ' आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य (४८५7८ 8090८) अपनी नीति के पालन 
के लिये असेनिक सेवाओ्रों (८) ४८7एा८८७) के विशेषज्ञों पर निर्भर रहता है । 
शासन की सांसद्‌ पद्धति के अन्तगंत मन्त्रिगयों को साधारणतया अपने विभागों के 
बिशाल तथा उलमे हुये कार्यों का कोई विशेष शान नहीं होता हे। उनका अ्धि- 
काश समय दलबन्दी तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अथवा साबंजनिक कार्यों में 
ब्यतीत होता है। अ्रतएव सामान्य प्रशासन-कार्यों का सम्पादन वास्तव में अ्रनुभवी 
तथा विशेषज्ञ कर्मचारियों की वह सेना ही करती हे जिसे देश की सावंजनिक सेवा 
(०प०0 8८शां८८४) कद्टा जाता है। गद्द विशेषश्ष पदाधिकारी बड़े योग्य होते हैं 
तथा अपना पूरा समय और ध्यान चुपचाप अपने कार्यालयों की समस्याओ्रों के अध्य- 
यन में ब्यतीत करते हैं। वे अ्रनेक गम्भीर समस्‍यायें मन्त्रियों के समक्ष उनके 
निर्णय के लिये उपस्थित करते तथा उचित तर्कों ओर तथ्यों से परिपुष्ट अपने सुकाव 
देते हैं। यह स्पष्ट दे कि स्थिति के विस्तृत ज्ञान से शुन्य मन्त्रिगण उनके सुमावों 
को स्वीकार कर साधारणतया खिंची हुई लकीर पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं । 
मन्त्रिययों को विधानमण्डल में श्रनेक प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और यहाँ भी वही 
विशेषज्ञ पदाधिकारी प्रत्येक प्रकार से उनकी सद्दायता करते हुये उन्हें लिखे हुये उत्तर 
देते हैं। मन्त्रिगण केवल नीति निर्धारित करते हैँ ओर पदाधिकारी शीघ्र ही उसके 
अनुसार चलना सीख लेते हेँ | इसका यहद्द तात्पय॑ नहीं कि मन्त्रिणण नौकरशाइी। के 
हाथ की कठपुतली द्वोते ं। परन्तु साधारणतया वे इन पदाधिकारियों के परामशं के 
अनुसार द्वी कार्य करते हें श्र शासन की सम्पूर्ण सफलता स्थायी सेवाश्रों की योग्यता, 
उनके परिश्रम ओर सच्चाई पर डी निर्भर रहती दे | अ्रच्छा प्रशासन नेतृत्व, संगठन, 
वित्त-व्यवस्था तथा नागरिकों के चरित्र आदि कई बातों पर निर्भर होता है, परन्तु 
इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण एक कुशल, ईमानदार तथा लोकह्टितकारी अ्रसैनिक सेवा 
का स्वेच्छापूर्ण सहयोग है । 

तजरिटिश शासन के अधीन सेवायें-असेनिक सेवाओं की परम्परा भारतीय 
गणतन्त्र की पूर्ववर्ती ब्रिटिश सरकार से प्राप्त हुई है। उस समय सेवाओं के तीन बर्ग 
धे--(१) श्रखिल भारतीय सेवायें; (२) केन्द्रीय सेवायें; तथा (३) प्रान्तीय सेबायें । 
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अखिल भारतीय सेवायें---अ्रखित्त भारतीय. सेवाश्ं में, निम्नलिखित तीन, 
जिन्हें साम्राज्य सेवायें (]72८7७) 827"एं८८४) भी कद्दा जाता था, विशेष महत्वपूर्ण 
थीं: (१) भारतीय श्रसेनिक सेवा ([7027 (शा $८०ए८८), (२) भारतीय 
पुलिस सेवा, ओर (३) भारतीय भैषजिक सेबा ([7099 ८०४८०] $८7एशं८८) | 
इन सेवाओं के कर्मचारियों की नियुक्ति भारतमन्त्री करता था और वे भारत के किसी 
भाग में भी कार्य कर सकते थे | इस सेवा वर्ग के थोड़े से कमंचारी केन्द्रीय शासन के 
अधीन कार्य करते थे, परन्तु अधिकांश विभिन्न प्रान्तीय सरकारों के अधीन होते थे। उनको 
अनेक विशेषा घिकार प्रास ये । उनके वेतन, श्रवकाश, उत्तरवेतन आदि से सम्बन्धित 
सेवा-नियमों का निर्माण स्वयं मारत-मन्त्री करता था। उन्हें अ्रपने किसी उच्च पदाधि- 
कारी के आदेश के विदद्ध गवर्नर अथवा गवर्नर-जनरल के समक्ष शिकायत करने का 
अधिकार था | वे भारत के किसी प्राधिकारी द्वारा किये गये ऐसे आदेशों के विदद्ध 
भी भारत-मन्त्री से श्रपील कर सकते थे, जिनमें उनकी निन्दा की गईं हो श्रथवा 
उनके लिये किसी दण्ड का आदेश दिया गया हो, अथवा जिनका प्रभाव उनके 
सेवा के उपबन्धों फे प्रतिकूल पड़ता हो। उन्हें सदब्बवद्दार पूंक कार्य करने पर 
अ्रपनी पदावधि में श्रपने पद से श्रलग नहीं किया जा सकता था । उन्हें किसी प्रस्तुत 
अधिकार के छीने जाने पर उसके बदले में मुआविज्ञा पाने का अधिकार था| 
उनके उत्तरवेतन, भारतीय करारोपण से मुक्ति, पारिवारिक उत्तरवेतन तथा 
फण्ड आदि के विषय में भी प्रावधान था। ओर श्रन्त में, साव॑जनिक सेवाश्रों 
के अधिकारों के अभिरद्षण के लिये गवर्नर-जनरल तथा प्रान्तीय गवर्नरों को विशेष 
उत्तरदायित्व दिया गया था। इन साम्राज्य-सेवाओ्रों के अतिरिक्त भारतोय 
बनसेवा ([70787 707८5४ $०"ए7०८), भारतीय कृषि-सेवा (]70747 /४77- 
०ए(पाथ 567ए०८), भारतीय शिक्षण सेवा ([70987 7५वैप्रटक।/0०79) $87- 
ए0८), भारतीय इज्जीनियरों की सेवा ([गतांधा 567एं०९ ० #087८८78) 
आदि कुछ अ्रन्य अखिल भारतीय सेवायें भी थीं। इन्हें भी अपने सेवा उपबन्धों के 
प्रतिकूल आदेशों के विरुद्ध गवनेर-जनरल से अपील करने का अधिकार प्राप्त था । 

इन अखिल भारतीय सेवाश्रों के श्रधिकांश कमंचारी श्रेंग्रेज़ ये श्रोर प्रशासन 
के सभी महत्वपूर्ण पद उनके ह्वाथों में रहते ये। भारतीय श्रसेनिक सेवा के पुराने 
श्रेंग्रेज़ पदाणिकारी दी गधर्नर-जनरल की तथा बंगाल, बम्बई ओर मद्रास के श्रतिरिक्त 
“अन्य प्रान्तीय यवर्नरों की . कार्यकारिणी समितियों के सदस्य नियुक्त किये जाते थे। 
वास्तव में दे प्रशासन का संचालन करते हुये नीति भी निर्धारित करते थे | 

केन्द्रीय सेवायें---केन्द्रीय सेबाओं का सम्बन्ध उन विषयों से था जो प्रत्यक्ष 
रूप से भारत सस्‍कार के अ्रधीन थे। इनमें से भारतीय अ्रंकेत्नण. तथा . लेखा सेवा 
(2फए०१६ 850 ६०००पच७ 8०रां०८), भारतीय रेलवे सेवा, भारतीय डाक-वार 


इच४ :.. मारतीय राजमौति ओर शासन 


सेवा, भारतीय निराक्रम्ध सेवा (८७४८०008 3८/७।०८८) तथा मारतीय सचिवालय 
सेवा (8८८7८६४०४०५८ 8८7८८) आदि प्रमुख थीं। इनकी नियुक्तियाँ अंशत: 
नामज़दगी से ओर अ्ंशत: परीक्षा के आधार पर, गवनर जनरल करता था । रेलपे, 
निराक्रम्य तथा डाक-तार सेवाश्रों में एग्लो-इण्डियन सम्प्रदाय का विशेष ज़ोर था। 

प्रान्तीय तथा अधीन सेवा्ें--प्रान्तीय शासन के ऊँचे ऊँचे पदों पर 
अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकांशत: झंग्रेज़ कर्मचारी आसीन रहते थे। उनके 
नीवे प्रान्तीय सेवायें होती थीं जिनमें लगभग सभी भारतीय कर्मचारी होते थे । उनकी 
नियुक्ति गवनंर करता था ओर थे उसी के नियन्त्रण में रहते थे। उनका बेतन 
उन्नति, निष्कासन आदि गवर्नर पर ही निमंर था। प्रमुख प्रान्तीय सेवायें मिग्न- 
लिखित थीं-...प्रा न्तीय असैनिक सेवा (अधिशासी) जिसुसें डिप्टी कलक्टर, मजिस्ट 2 
इत्यादि होते थे; प्रान्तीय श्रसैनिक सेबा ( न्‍्याथिक ) लिसमें मुन्सिफ्‌ तथा सहायक 
न्यायाधीश द्वोते थे, प्रान्तीय पुलिस सेवा ( डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट ); प्रान्तीय शिक्षण 
सेवा ( डिवीज़नल इन्स्पेक्टर ); तथा प्रान्तीय भेषजिक सेवा ( सद्दायक सिथिल 
सर्जन )। इस प्रान्तीय सेवा वर्ग के नीचे अ्रधीनस्थ सेबाओं के विभिन्न बर्ग होते 
थे। इन अधीनस्थ वर्गों के कर्मचारी प्रान्तीय पदाधिकारियों के श्रभीन रष्ट कर 
दैनिक कर्तंब्थों के सम्पादन में उनकी सद्यायता करते थे। उनकी नियुक्ति तथा 
नियन्त्रण प्रान्तीय शासन, बिभागाध्यक्षों तथा उच्च पदाधिकारियों के अधीन द्वोती थी । 
इन अधीनस्थ कमंचारियों के नीचे क्लर्कों तथा इन्स्पेक्टरों की एक सेना होती थी। 
यह प्रान्तीय सेवा का निम्न श्रधीनस्थ बगे ([09७/ श्राएए7क्ंध्र०४/८ ८४07८) 
कहलाता था ओर इसके कर्मचारियों को बहुत थोड़ा वेतन मिलता था। 

असेनिक सेवाओं का भारतीयकरण--सरकारी नोकरियों के भारतीय- 
करण का आन्दोलन, जिसका उद्द श्य सभी सरकारी नोकरियों में झधिक से अधिक 
संख्या में भारतीयों को स्थान दिलाना था, प्नरिटिश काल में बरायर चलता रहा | 
सन्‌ १७४७ तक तो इस्ट इण्डिया कम्पनी एक विशुद्ध व्यापारिक संस्था थी, अतः 
उसके अधिकारियों का श्ैेंग्रेज़ होना स्थाभाविक ही था। किन्तु सन्‌ १७६४ की 
इलाहाबाद की सन्धि के अनुसार ईस्ट इश्डिया कम्पनी को बंगाल, बिहार और 
उड़ीसा की दीवानी मिली ओर वह अब इस देश से हासन संभालने तगी; भरत: डँसे 
कई पदों पर भारतीय सखने पर बाध्य होना पड़ा। सन्‌ १७८, ६० में फानेबाशिस 
भारत का गवनंर-अनरश सियुक्त हुआ | उसका कहना था कि भारतीय डश् पदों के 
योग्य नहीं हैं, अत: उसकी नीति तथा उन्‌ १७६३ ई० के चार्टर एक्ट के शुसार 
भारतीयों को उच्च पद देना बन्द हो भया। यह नीति सन १८३३ तक शअलती रदी, 
यथपि मुनरो, मेल्कम, एलफ्र्स्टिय, भआादि कई श्रेंग्रेज़ों ने भाश्तीय शासन की कुशलता 
तथा भारतीयों फे चरित्र पर इस मीति के बुरे प्रभावों, की झोर अम्रेज्ञी सरकार का 


भारत की अ्सैमिक सेवायें डपूप, 


ध्यान आक्षष्ट किया | सन्‌ १८३३ के चार्टर से इस नीति में परिबरतन हुआ ओर 
इस ऐक्ट द्वारा भारतीयों को भी बड़ी नोकरियों के योग्य मान लिया गया। फिर भी 
भारतीयों को ५००) ९० प्रति मास से अधिक पेतन वाले पद नहीं मिलते थे। सन्‌ 
१८४३ से उच्च पदों में नियुक्ति एक. परीक्षा द्वारा होने लगी जिसमें. भारतीय भी 
सम्मिलित हो सकते थे | यह परीक्षा इश्लेश्ड में होती थी। सन्‌ श्व्पद्द भें महा- 
रानी बिक्टोरिया में अपनी घोषणा में कहना कि नोकरियों में रंग, जाति या घम के 
कारण कोई भेदभाव नहीं किया जावेगा | परन्तु इससे भी भारतीयों का श्रधिक लाभ 
नहीं हुआ, क्योंकि अधिक व्यय तथा धर्म सम्बन्धी श्रसुविधाओं के कारण इडुलेशड 
की प्रतियागिता परीक्षा से बहुत कम भारतीय लाभ उठा सकते थे। भारतीयों को 
यद्द माँग कि परीक्षाएँ मारत तथा इद्धलेख्क में साथ-साथ हों, बहुत समय तक बरा- 
बर ठुकराई जाती रह्दी। सन्‌ १८७० के ऐक्ट द्वारा यह तय हुआ कि कुछ भारतीय 
उच्च पदों पर बिना परीक्षा में उत्तीर्ण हुये ही गवनर-जनरल द्वारा नियुक्त कर दिये 
जायें। इस ऐक्ट के आधार पर ६ वर्ष बाद सन्‌ १८७६ में स्टेयुटरी सिविल सर्विस 
का आरम्भ हुआ, जिसके अनुसार मारतमन्त्री जितने व्यक्ति इज्ञलेण्ड में चुनता था 
उनका ठठवाँ भाग गवनर-जनरल बिना परीक्षा के भारत में नियुक्त कर सकता था | 
यह भी निश्चित हुआ कि २००) रु० से अधिक वेतन वाक्ते पदों पर बिना गबनर- 
जनरल की अ्रनुमति के ऐसे व्यक्ति न नियुक्त ढों जो भारतीय न हों। इस उपबन्ध 
के फलस्वरूप भारतीयों को उच्च पदों में स्थान मिला तथा अ्रधीन पदों पर उनकी 
भरमार हो गई। परन्तु इस प्रकार जो व्यक्ति उच्च पदों पर नियुक्त हुये, वे श्रयोग्य 
सिद्ध हुये। श्रव श्रेंग्रज़्ञों को यह कहने का अवसर मिला कि भारतीय उदच्च पदों के 
अयोग्य हैं। परन्तु सत्य यद्द हे कि जो व्यक्कि इस प्रकार चुने गये थे, वे योग्यता के 
कारण नहीं, श्रपितु वंश-सम्बन्ध आदि के कारण, नियुक्त किये गये थे | 

ब्रिटिश सरकार की श्रब तक की नीति से स्पष्ट हे कि बह उच्च पदों पर भार- 
तीयों को नहीं रखना चाइती थी। इज्लेण्ड में होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में 
प्रवेश की श्रायु १८५६ में २३ से घटा कर २२, १८६६ में २१ श्रोर सन्‌ श्८७८ में 
१६ कर दी गई। प्रतियोगिता परीक्षा में प्रवेश को आ्रायु कम करने का एकमात्र 
उद्ूं श्य यह था कि भारतीय विद्यार्थी परीक्षा में प्रविष्ट न हो सकें। परीक्षा में प्रवेश 
दोने की कम से कम योग्यता बी० ए० थी ओर शिक्षा सम्बन्धी उपभ्रन्धों के अनुसपर 
भारत में. २० ब्ष से कम आयु वाला. कोई बिद्यार्थी बी० ए०७ परीक्षा में सम्मिलित 
नहीं हो सकता. था। 

सन्‌ श्ष्-५ ६० में इण्डियन नेशनल काँग्रेस (गत पित्त 
(0०गह7०७5). को स्थापना हुईं । उसने यद्ट माँग्र श्रारम्भ की कि अतियोगिता परीक्षा 
में प्रवेश होने की आयु बढ़ाई जाये तथा परीक्षाएँ भारत ओर इद्धलेरड में साथ-साथ 


४घ६ भारतीय राजनीति ओर शासन 


हों। उसकी माँगों के फलस्वरूप लार्ड डफरिन ने सन्‌ श्ब्य्ध६ में एक कमीशन सर 
चाल्स एचीसन (877 (297९5 (८7807) की अध्यक्षता में नियुक्क किया। 
कमीशन ने अ्रपनी रिपोर्ट में भारत में आई० सी० एस० (]. 0. 5.) परीक्षा करने 
के विरुद्ध राय दी, किन्तु यह सिफारिश की कि इशिडियन सिविल सविस (. 0. 8.) 
में ठठा भाग उन भारतीयों के लिये सुरक्षित किया जाय जो प्रान्तीय सिविल सबिस 
(?., 0). 8.) से इसमें भेजे जायेंगे। सन्‌ १८६२ में इन सिफारिशों के आधार पर 
नौकरियों में मर्ती के नियम बनाये गये जिनके अ्रनुसार १०८ पद ऐसे रखे गये जिनमें 
भारतीय नियुक्त होते, परन्तु बाद को इनकी संख्या घटाकर ६३ कर दी गई । इन 
सूचीबद्ध पदों के अतिरिक्त भारतीयों को अधिक पद नहीं मिल सकते थे। एचीसन 
कमीशन ने नोकरियों को तीन वर्गों में विभक्त किया--(१) साम्राज्य सम्बन्धी, (२) 
प्रान्तीय, ओर (३) अधीन । इन वर्गों में से प्रान्नीय, तथा अ्रधीन वर्ग की सेवाश्रों 
में भारतीय नियुक्त होते ये । 

सन्‌ श्८६३ में इज्लेर्ड की लोकसभा (छ0पए5९ ० (४0777079) ने 
यह प्रस्ताव किया कि इण्डियन सिविल सविस (]. (2. 5.) की प्रवेश परीक्षा इच्च- 
लैण्ड तथा भारत में साथ-साथ हो, किन्तु भारतमन्त्री के विरोध के कारण यह सम्भव 
नहीं हो सका ओर उपरोक् प्रस्ताव की अवहेलना की गई | सन्‌ १६१२ भें इसलिंग- 
टन कमीशन ([ह7200०7 0०ण्ाय्रांड४०7) की नियुक्ति हुई। न्यूजीलैण्ड के 
गवनेर लार्ड इसलिंगटन इसके श्रध्यक्ष तथा दो प्रमुख भारतीय जस्टिस अन्दुरंहीम 
ओर श्री गोपालकष्ण गोखले इसके सदस्य थे | कमीशन की रिपोर्ट सन १६१७ में 
प्रकाशित हुईं। इसमें अधिक भारतीयों को उच्च नोकरियों में स्थान देने की सिफा- 
रिश की गई थी, किन्तु इसकी सिफारिशों को श्रसनन्‍्तोषजनक बताया गया, अ्रत: 
१६१६ की सुधार योजना द्वारा उनका श्रन्त कर दिया गया। इसी बीच अश्रगस्त 
सन्‌ १६१७ भें ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि उनकी नीवि भारतीयों का 
शासन में अधिक से अधिक सम्पक प्राप्त करना है। दूसरे वर्ष माणटेग्यू-चेम्सफर्ड 
रिपोर्ट में यह कद्दा गया कि इशिडियन सिविल सर्विस में भारतीयों का अनुपात ३३९ 
होना चादिये तथा १२१ प्रति वर्ष बढ़ना चाहिये। १६१६ के सुधारों ने भारतवर्ष 
में लोकसेवा आयोग (?प्रश/॥८ 807एांट९ ए०णण्ांइशं०0) की स्थापना की 
आयोजना की तथा नियुक्ति में जातीय सेदों को इठा दिया। इस कमीशन का यह 
काम था कि जिन पदों के लिये इज्नलेशड में परीक्षाएँ होती थीं, उनके लिये भारत में 
चुनाव करे। सन्‌ १६२२ से भारत में भी इण्डियन सिविल सर्विस की परीक्षा 
होने लगी। 

नौकरियों के भारतीयकरण के उदं श्य से स्थापित द्वेन शासन के कारस 
अमेक कढिनाइयाँ डड खड़ी हुईं। उदाइहरणार्थ, भारतीय सिविल सर्थिस के लिए 


्स् 


भारत की श्रसेनिक सेवायें ४५७ 


श्रद्धरेज़ों की उदासीनता, तथा मन्त्रियों और उच्च कर्मचारियों में विरोध | श्रत; 
इन प्रश्नों की जाँच करने के लिये लार्ड ली ([,८८) की अध्यक्षता में एक कमीशन 
की नियुक्ति हुईं जो ली कमीशन कद्दलाता है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार इण्डियन 
सिविल सविस ([70097 (४ंशं) 867एश०८), इस्डियन पुलिस सर्विस ([70487 
ए०ा॥०९ $०शं०८), इण्डियन फूरेस्ट सर्विस (70987 707८8 $67एं०९८), 
तथा इस्डियन सविस आफ इञ्जीनिय्स ([गतात्ा 56/शं०८ ०0 सिप९876९7४) 
को छोड़ कर अन्य अखिल भारतीय नोकरियाँ जेसे इण्डियन ऐजुकेशनल स्विस 

([70987 जितंप्रट&४४०००] $5८"०7०८), इश्डियन मेडिकल सबिस (]गरतांब्ा 

८०080८४] 8८7८८), इश्डियन इज्जीनियरिज्ञ सविस ([7047 77247667 772 

५८/श८८) आदि प्रान्तीय सरकारों के अ्रधीन कर दी गई जिससे उनमें श्रधिकतर 

पदाधिकारी भारतीय दोने लगे। चार अखिल भारतीय नौकरियों के लिए. निम्न 
योजना उपस्थित की गई :-... 

(१) इश्डियन सिविल सर्विस के रिक्त स्थानों में ६० प्रतिशत मारतीय रखे जायें, 
जिसमें २० प्रतिशत प्रान्तीय नोकरी से उन्नति पायें ओर ४० प्रतिशत कमीशन' 
द्वारा निर्वाचित हों। इस प्रकार आशा की जाती थी कि इस सेवा वर्ग में 

१६३६ तक ४० प्रतिशत भारतीय हो जायेंगे। 

(२) पुलिस सविस के ५० प्रतिशत स्थान भारतीयों के लिये सुरक्षित रहें, जिसमें २० 
प्रतिशत प्रान्तीय नोकरी से उन्नति पा्वें और ३० प्रतिशत कमीशन द्वारा निर्वा- 
चित हों। इस प्रकार आशा की जाती थी कि पुलिस सबिस में १६४६ तक 

' थू० प्रतिशत भारतीय हो जायेंगे | 
(३) इण्डियन फारेस्ट सबिस में ७५ प्रतिशत भारतीय प्रति वर्ष लिये जायें। 
(४) नहर विभाग के इज्जीनियरों के लिये आई० सी० एस० जैसा नियम ही । 
भारतीयकरण की उपरोक्त सिफारिशें पूर्ण प्रयोग में नहीं लाई गईं। अ्रत: 
ली कमीशन की इस सिफारिश के बाद भी कि भारतीयकरण की गति बढ़ाई जानी 
चाहिये, अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीयों की संख्या बहुत थोड़ी रही। सन्‌ 
१६३५ ६० में अखिल भारतीय सेवाओं के ३४०० कर्मचारियों में से केवल १२०० 
भारतीय थे ओर १४ अ्रगस्त सन्‌ १६४७ ईं० तक भी भारतीयों की संख्या इन 
सेवाश्रों में आधे से कम दी थी। केन्द्रीय सेवाओ्रों में भी अग्रेज़ों की संख्या का अ्रनु- 
पात भारतीयों की तुलना में श्रधिक था। प्रान्तीय सेवाओं में अवश्य श्रधिकतर 
भारतीय दी ये ओर अधीनस्थ सेवाश्रों में लगभग सभी भारतीय थे | स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के बाद अनेक श्रेंग्रेज़ अधिकारी एक साथ प्रशासन से अलग दो गये। श्रत: उच्च 
श्रसैनिक सेवाश्रों के भारतीयकरण का आन्दोलन समाप्त हो गया और श्राज इमारी 
प्रशासन व्यवस्था का सश्बांलन पूर्णतः भारतीयों के ही द्वाथ में है । परन्तु अ्रब उनसे 
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एक नई कार्य-प्रणाली तथा एक नये इश्टिकोश की श्राशा की जाता है। उन्हें अब॑ 
नये स्वामियों की सेवा करते हुये नये आदर्शों का पालन करना है। 

नये संविधान के अधीन सेवायें--इमारे नये संबिधान के निर्माताओं ने सेवाश्रों 
के ब्रिटिश कालीन विशेषाधिकारों के संघारण की यये प्रत्याभूति की है | संविधान 
के ३१२वें शअ्रनुच्छेद में कद्दा गया है कि पुरानी अखिल भारतीय सेबाश्रों का प्रत्येक 
कमंचारी जो भारत सरकार अ्रथवा किसी राज्य सरकार के श्रधीन कार्य करता रहेगा, 
बेतन, अवकाश तथा उत्तर वेतन से सम्बन्धित सेवा के उन्हीं उपबन्धों, और अनु- 
शासन-सम्बन्धी उन्हीं अधिकारों का श्रधिकारी होगा जो उसे संविधान के प्रारम्म से 
ठीक पूव प्राप्त थे। सेवाओं से सम्बन्धित वे सभी पुराने नियम जो भारत के नये संबि- 
धान के प्रावधानों से श्रसज्भत नहीं हैं, अब भी लागू रहेंगे। सभी स्थायी सेवाश्रों के 
द्वितों तथा उनकी दक्षता के अभिरक्षण का पूरा प्रयत्न किया गया है। परल्तु परि- 
बर्तित परिस्थितियों में इनमें भी कुछ परिवतंन होना स्वाभाविक था | ओर सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन यद्द हुआ है कि अब अखिल भारतीय सेवायें केबल दो 
दही रह गई हैं। श्रब इन सेवाश्रों का पूर्ण नियन्त्रण भारत शासन के अधीन है ओर 
उनकी नियुक्तियों तथा उनके संरक्षण में किसी विदेशी शक्ति का कोई द्वाथ नहीं रद्द 
गया है। दो श्रखिल भारतीय सेवायें भारतीय प्रशासी सेबा ([704879 24 09फगाांप्रां3- 
प्2पए८ 52"ए८८) तथा भारतीय पुलिस सेबा ([तांधा ९०66 $ट- 
४८८) हैं । इनके सदस्य संघ लोक सेवा आयोग ((प्रांग्ा ?प०४८ इटारां८८ 
(:०07स्‍782»07) द्वारा आयोजित परीक्षा-फल के आधार पर चुने जाते हैं। 
उनकी नियुक्ति संघ-शासन के श्रधीन होती हे जो उनके सेवा के उपबन्धों, वेतन, 
आदि का नियन्त्रण मी करता है। अन्य भूतपूर्व अखिल भारतीय सेवायें अब राज्यों 
के श्रधीन कर दी गई हैं; परन्तु राज्य-परिषद्‌ द्वारा दो-तिद्दाई बहुमत से यह प्रस्ताव 
किये जाने पर कि राष्ट्रीय हित के लिये कतिपय अन्य अखिल भारतीय सेवाश्रों की 
स्थापना श्रावश्यक है, संसद्‌ इस प्रकार की प्रस्तावित नई सेवाओं की स्थापना कर 
सकता है। श्रन्य दोनों भूतपूर्व सेवा-वर्गों का नाम-परिवततन मान्न किया गया है। 
पुरानी केन्द्रीय सेवायें श्रब संघ सेवायें हो गई हैं ओर पुरानी प्रान्तीय सेवायें राज्य- 
सेवाये। 

सेवाओं की नियुक्ति सम्बन्धी नियम--संविधान के अनुसार राष्ट्रीय सेवाश्ं 
में केवल वह्दी व्यक्ति नियुक्त किये जा सकते हैं जो भारतीय गणतन्त्र के नागरिक हो । 
परन्तु यह उपबन्ध वहाँ लागू नहीं डोगा जहाँ प्रोद्योगिक बिशेषजञों ((८८॥४३८४७] 
€हए०7४४) की आवश्यकता दो और उनकी नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिये 
की जाये। संघ सरकार तथा राज्य की सरकारों के अधीन विभिन्न सेवाशों में विशेष 
पदों पर नियुक्ति के लिये अब किसी सम्प्रदाय विशेष के लिये ब्यवस्था नहीं रह गई है। 
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परन्तु इस उपबन्ध के दो अपवाद भी हैं। ३३५वें अनुच्छेद के अनुसार, संघ अथवा 
राज्यों के कार्यों से सम्बन्धित पदों तथा सेव|श्नों के लिये नियुक्तियाँ करते समय श्ननु- 
सूचित जातियों तथा श्रनुसूचित जनजातियों के हितों का ध्यान रखना झ्रावश्यक हे | 
३३६वें अनुच्छेद में कह्टा गया हे कि संविधान के प्रारम्भ से दो बष तक एज्जलो- 
इस्डियन सम्प्रदाय को वे विशेषाधिकार दिये जायेंगे जो उन्हें १५ अगस्त सन १६४७ 
६०५ से ठीक पूर्व रेल, निराक्रम्य ((!7४६४078), डाक ओर तार की सेवाश्रों में प्राप्त 
थे। इसके पश्चात्‌ प्रत्येक दो वर्ष के बाद इन सेवाश्रों में एज्ललो-इण्डियनों के लिये 
आरक्षित पदों की संख्या का दशांश कम ड्वोता जायेगा और १० वर्ष के पश्चात्‌ सारे 
आरक्षण समाप्त दो जायेंगे। श्रखल भारतीय तथा संघ सेवाओं के सम्बन्ध में संसद्‌ 
को, ओर राज्य सेवाश्रों के सम्बन्ध में राज्यों के विधानमण्डलों को कर्मचारियों के 
भर्ती तथा उनकी सेवा के उपबन्धों के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार हे | 
जब तक इस प्रकार की व्यवस्था न दो गणतन्त्र के राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपालों 
अथवा राजप्रमुखों को नियम बनाने का अधिकार दिया गया है | सावंजनिक सेवाओं 
को भर्ती में सहायता करने के लिये संघ लोकसेवायोग तथा राज्य लोकसेवायोगों के 
संगठन का भी प्रावधान किया गया है | 

सरकारी कमंचारियों की पद्वधि तथा उनका निरकासन--संविधान के 
अनुसार स्थायी सेवाश्रों के सभी कमचारी राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुख के 
प्रसाद-काल तक अपने पदों पर आसीन रहेंगे। परन्तु पदावधि सम्बन्धी यह उपबन्ध 
निम्नलिखित पदाधिकारियों के सम्बन्ध में लागू नहीं दहे---सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों 
के न्यायाधीश, भारत का मद्दाँकेज़्क तथा लेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन कमिश्नर, 
लोकसेवायोगों के अध्यक्ष तथा सदस्यगण इत्यादि | सिद्धान्त रूप से राष्ट्रपति अथवा 
राज्यपाल के प्रसादाधीन किसी लोकसेवा का सरकार द्वारा किसी समय भी अन्त 
किया जा सकता है; परन्तु व्यबद्ार रूप में असेनिक सेवकों के विदद्ध इस नियम का 
प्रयोग केबल श्रशचार (778007072८४) तथा अयोग्यता की दशा में ही किया 
जाता है। पदावरधि सम्बन्धी प्रावेधिक अस्थायित्व (0774! 778८८प्र7/9) को 
सीमित रखने के लिये निम्नलिखित प्राषधान भी किये गये हैं :-..... 

(१) कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा अपने पद से निष्कासित नहीं 
किया जा सकता है जिशका पद उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी से न्रीचा हो | 

' (२) कोई भी व्यक्ति अपने पद से निकाला, इटठाया अ्रथबा उतारा नहीं जा 

सकता है जब तक कि उसे अपने विषय में की जाने वाली कार्यवाही के विरुद्ध कारण 
बताने का उचित झबसर न दिया जा चुका हो | परन्तु यदि बह व्यक्ति किसी दणड- 
नीय अपराध के किये दगणिडत हो चुका है, अथवा उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी 
को, अथवा राज्य के प्रधान को, यह समाधान हो जाये कि उस व्यक्ति को इस प्रकार 
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का अवसर दिया जाना. राष्ट्रीय सुरक्षा के द्वित में, अथवा श्रत्य किसी विशेष कारण 
से, उचित नहीं है, तो उ्परोक्ष प्रावधान. लागू नहीं होगा । 
लोक-सेवा-अआयोग---नये संविधान के अ्रधीन संघ के लिये तथा प्रत्येक 
राज्य के लिये, एक-एक लोक-सेवा आयोग की स्थापना की गई है। परन्तु यह प्राव- 
भान भी किया गया है कि यदि सम्बन्धित राज्यों के विधानमण्डलों का प्रत्येक. आगार 
चादे तो दो या अ्रधिक राज्यों का..एक संयुक्त लोक-सेवा आयोग भी स्थापित किया 
जा सक्रता है। परन्तु इस प्रकार के संयुक्त लोक-सेवा आयोग की नियुक्ति की आशा 
संसद्‌ डी दे सकती. है.। यदि कोई राज्यपाल अथवा राजप्रमुख संघ के लोक-सेब्रा 
आयोग से प्राथना करे तो संघ लोक-सेबा आयोग, राष्ट्रपति की श्राश्ञा से उस राज्य 
की समस्त श्रथवा किसी आवन्रश्यकता की पूर्ति करने के लिये कार्य करना स्वीकार कर 
सकता है । 
लोक-सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तथा पदाचधि---संघ तथा 
राज्यों के लोक-सेवा आयोगों के अ्रध्यक्षों तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति तथा 
सम्बन्धित राज्यों के राज्यपाल अथवा राजप्रमुख करते हेँ। विभिन्न आयोगों की सदस्य 
संख्या संविधान में नहीं दी गई हे। इसका निश्चय राष्ट्रपति तथा प्रत्येक राज्य का 
प्रधान, जेसा बह उचित तथा वाछनीय समझे, करेगा । यह निश्चय किया जा चुका 
है कि संघ के लोक-सेवा श्रायोग में & से ८८ तक सदस्य होंगे | राज्यों. के लोक-सेवा 
अआयोगों में साधारणतया ३.सदस्य होते हैं। इन्हीं में से एक सदस्य श्रध्यक्ष नियुक्त 
कर. दिया जाता है | संविधान में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक लोक-सेवा आयोग 
के कम से कम आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो भारत सरकार श्रथवा “किसी राज्य 
की सरकार के श्रधीन किसी पद पर कम से कम दस वर्ष तक रद चुके दों। लोक- 
सेवा आयोगों के सदस्य साधारणतया ६ वर्ष तक अथवा संघ श्रायोग के लिये. ६५ 
वर्ष ओर राज्यों के आयोग के लिये ६० वर्ष की अवस्था प्राप्त करने तक, पद-घारण 
कर सकते हैं | परन्तु लोक-सेधा आयोगों के उन सदस्यों पर जो संविधान के प्रारम्भ 
से ठीक-पूर्व अपने पदों पर आ्रासीन. थे, इस प्रावधान का' कोई अ्माब नहीं. पड़ेगा 
झोर वे निश्चित श्रवधि तक अपने पदों पर पू्बवत्‌ बने रहेंगे.। 80: # 83 
. सद्स्या का निष्कासन--लोक-सेवा झायोग का .कोई सदस्य अपने पद से 
त्यागपत्र दे सकता है। गणतन्ञ्र -का: राष्ट्रपति अग्त्रा सम्बन्धित राज्य का -प्रधान. 
भ्रष्टाचार के अ्राघार पर किसी- भी सदस्य को अपने यद से हटा सकता हे । परन्तु 
किसी संदस्य को इस- प्रकार तभी इटाया जा-सकता. है जब सर्वोच्च न्यायालय जे जाँच 
कंरने' के पश्चात, यह रिपोर्ट की हो कि इस प्रकार के -क्रिसी आधार अर “उसका” 
निष्कार्सन' उचित्त है। रॉष्ट्पति नीचे लिखी दशाश्रों में : मी-सदह््य को अपने पदः से: 
हुए सकंता है -अदि (क) वह दिवालिया घोषित किया जाःचुका हो; (स्त),बड़ अपने 
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पद-धारण-काल में कोई श्रन्य वेतनिक नोकरी स्वीकार कर ले; ओर (ग) वह मान: 
सिक अथवा शारीरिक हुबंलता के कारण राष्ट्रपति की राय में अपने पद पर रहने के 
अयोग्य हो | | 
आयोगों की स्वतन्त्रता संधारण करने वाले प्रावधान--इन लोक-सेवा 
झरायोगों का संगठन इस प्रकार किया जायेगा कि वह प्रत्येक प्रकार के राजनैतिक 
प्रभाव से मुक्त रह कर स्वतन्त्रता पूर्वक अपने कर्त॑ब्यों का पालन कर सके | संविधान 
में इस उईं श्य की प्राप्ति के लिये विस्तृत प्रावधान किये गये हैँ | .सबसे प्रहले, लोक- 
सेवा आयोगों के सदस्य, एक बार नियुक्त हो जाने के पश्चात्‌, सिद्ध भ्रष्टाचार अथवा 
अयोग्यता के आधारों पर ही अपने पद से इटाये जा सकते हैं। दूसरे, इन आयोगों 
तथा इनके कर्मचारियों का व्यय संसद्‌ अथवा राज्यों के विधानमण्डलों के मताधीन 
नहीं होता है। तीसरे, श्रायोगां के सदस्यों के वेतन, अ्रवकाश तथा उत्तरवेतन आदि 
से सम्बन्धित सेवा के उपबन्ध उनके पद-धारण-काल में इस प्रकार परिवर्तित नहीं 
किये जा सकते हैं जिससे उनको कोई हानि हो। चौथे, सेवा-निव॒त्त सदस्यों को 
शासन- को कृपा भ्राप्त करने का लोभ न द्वो अ्तएब निवत्ति के पश्चात्‌ कोई ओर 
नियुक्ति स्वीकार करने पर कठिन प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं। संघ के लोक-सेवा 
आयोग का अ्रध्यक्ष भारत सरकार अथवा राज्यों की सरकार के अधीन, किसी.नियुक्ति 
को स्वीकार नहीं कर सकता है; ओर संघ लोक-सेवा श्रायोग के शेष सदस्य तथा 
राज्य सेवा आयोगों के अ्रध्यक्त और सदस्य निवुत्ति के पश्चात्‌ निम्नलिखित पदों के 
अतिरिक्त भ्रन्थ कोई पद स्वीकार नद्ीं कर सकते हैं :-.. 
(१) संघ लोक-सेबा आयोग का कोई सदस्य संघ आयोग अथवा किसी राज्य 
के लोक-सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति स्वीकार कर सकता है | 
(२) राज्यों. के लोक-सेवा आयोगों के सदस्य संध लोक-सेवा आयोग के 
अध्यक्ष अथवा सदस्य अथया किसी अ्रन्य राज्य के लोक-सेवा श्रायोग के अ्रध्यक्ष 
नियुक्त द्वो सकते हैं| 
: -(३) राज्यों के लोक-सेवा श्रायोगों के श्रध्यक्ष संघ लोक-सेवा आयोग के 
अध्यक्ष अथवा सदस्य बन सकते हैं । । ' 
उपरोक्त सभी प्रावधान इस बाल की प्रत्याभूति करते हैं कि लोक-सेवा झ्रायोगों 
के सदस्य अपना काम-निष्पक्षता तथा निर्मयतापूघक सम्पादित कर सकेंगे | 
: लोक-सेवा-आयोगों के करत॑व्य--संघ तथा राज्यों के लोक-सेवा आ्योगों 
का मुख्य कर्तव्य क्रमश: संघ ओर राज्यों. की लोक-सेवाश्रों में नियुक्तियों के लिये 
परीक्षाओ्रों का. संचालन करना होग।] संघ लोक-सेवा श्रायोग का यद्द भी कतंव्य 
झेग कि अगर कोई दो या अधिक राज्य, ऐसी किन्हीं सेवाओं के लिये, जिनके लिये 
विशेष योग्यता वाले उम्मीदवार चांहिये, संयुक्त भर्ती की योजनाओं के बमाने तथा 
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प्रवर्तन करने में सहायता माँगें तो उनकी सहायता करें | संविधान की ३२०वीं धारा 
द्वारा यह आवश्यक कर दिया गया है कि निम्नलिखित बिषयों पर संघ सरकार संघ 
सेवा श्रायोग से श्र राज्यों की सरकारें राज्य लोक-सेवा श्रायोग से परामश्श ले :-.. 

(क) असेनिक सेबाश्रों की भर्ती की रीति से सम्बन्धित समस्त बिषयों पर; 

(ख) असेनिक सेवाओ्रों की नियुक्ति, पदोन्नति ओर एक सेबा से दूसरी में 
बदली करने में श्रनुसरण किये जाने वाले सिद्धान्तों पर, 

(ग) असेनिक पदों पर सेवा करने वाले ध्यक्षियों के विरुद्ध की जाने बाली 
अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही पर; 

(घ) किसी अ्सेनिक पद पर कतंब्य पालन करते समय लगने वाली चोट से 
सम्बन्धित दावे पर; ओर 

(ड)) श्रसेनिक पद पर काम करने वाले किसी कमंचारी के इस दावे पर कि 
कतंब्य पालन में किये गये किसी कार्य के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध होने बाली न्यायिक 
कायंवाही में जो ब्यय उसे श्रपनी रक्षा पर करना पड़ा है वह सरकार द्वारा दिया जामे। 

संविधान में यद्द भी कद्दा गया है कि संसद्‌ द्वारा अथवा किसी राज्य के 
विधानमण्डल द्वारा यह प्रावधान भी किया जा सकता है कि संघ लोक-सेवा श्रायोग 
अथवा किसी राज्य का लोक-सेवा श्रायोग उपरोक्त प्रकार्यों के अ्रतिरिक्त कुछ श्र 
प्रका्यों का भी पालन करें | लोक-सेवा आयोगों के व्यापक प्रकार्यों के दो अपवाद मी 
हैं-.(१) गयणतन्त्र का राष्ट्रपति, अथवा राज्य का प्रधान, ऐसे नियम बना सकता हे 
जिसके अनुसार परिभाषित परिस्थितियों में, सेवाओं से सम्बन्धित कुछ विषयों में लोक- 
सेवा आयोगों से परामर्श लेना आवश्यक नहीं होगा । परन्तु इस प्रकार के सारे 
आनियम संसद्‌ श्रथया राज्य के विधानमण्डलों के समक्ष अवश्य प्रस्तुत किये जायेंगे 
जिन्हें उनके बिखणए्डन अ्रथवा संशोधन का अधिकार होगा । (२) श्रनुसुचित जातियों 
तथा जनजातियों के सदस्यों के स्थान आरक्षण के सम्बन्ध में लोक-सेवा आयोगों से 
कोई परामर्श नहीं लिया जायेगा। 

लोक-सेवा-आयोगों की रिपोर्ट--३२३वें श्रनुब्छेद के अनुसार संघ लोक- 
सेवा श्रायोग, राज्यों के लोक-सेवा आयोगों तथा संयुक्त लोक-सेबा आयोगों का यह 
कतंव्य होगा कि वे, राष्ट्रपति, राज्यपाल अ्रथवा राजप्रमुख के समत्त अपने वर्ष भर 
के कार्य की रिपोर्ट उपस्थित किया करें। यह रिपोर्ट सम्बन्धित विधानमणडलों के 
समझ अवश्य रखी जायेंगी। जिन मामलों में क्ोक-सेवा आयोगों का परामशं स्वीकार 
नहों किया गया है उनकी झस्बीकृति के कारणों का भिवस्ख भी रिपोर्ट के साथ दिया 
जायेगा । इससे विधानमणडइलों को समय-समय पर शात द्वोता रहेमा कि लोक़-सेवा 
आयोयों का कार्य किस प्रकार चल रहा हैं। अधिशासन-मएढल को भी लोक-सेक्म 
झागोगों से सम्बन्धित अपने कार्यों का ध्योरा देना पढ़ता है ओर यह क्षोक-सेजा 
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श्रायोगों की स्वतन्त्रता, ईमानदारी अ्रर प्राधिकार का अन्तिम श्रभिरक्षण है । 

पयोलोचन--इस प्रकार यह स्पष्ट द्ो जाता है कि इमारे संघ तथा राज्यों 
की सेवाओ की भर्ती केवल प्रतिभा श्रोर योग्यता के आधार पर दी हुआ करेगी | यह 
नियुक्तियाँ प्रत्येक प्रकार के राजनैतिक, व्यापारिक तथा दलगत प्रभाव से मुक्त रहें, 
इसके लिये पूरा-पूरा प्रयत्न किया गया है ओर स्वयं सेवाओ्रों के लिये न्याययुक्त तथा 
सज्भत व्यवद्दार की पूर्ण व्यवस्था है। सेवाओं के उच्च पदों पर नियुक्त द्ोने वाले नये 
अधिकारियों का वेतन पहले की श्रपेज्ञा घटा दिया गया है, परन्तु वर्तमान परिस्थि- 
तियों का ध्यान रखते हुये यह आवश्यक था। इससे सेबाश्रों के संतोष अथवा 
उनकी दक्षुता पर कोई प्रभाव पड़ेगा, ऐसी श्राशंका नहीं हे | स्वतन्त्र भारत में सेवाश्रों 
को वे वेतन माँगने अथवा पाने का कोई अधिकार नहीं द्वो सकता है जो बास्तब में 
विदेशी स्तर के शब्यनुसार तथा हमारे क्षीण आधिक साधनों पर पड़ने वाले भार की 
अ्रवहेलना पर आधारित थे। आशा की जाती है कि हमारी नई व्यवस्था में भी हमारी 
सेवायें विश्वविद्यालयों से निकलने वाले अ्रधिकाँश ऐसे योग्य नवयुबकों को पूर्बबत्‌ 
आकर्षित करती रहेंगी जो सुरक्षा के पक्त पर चलने को सबसे अच्छी नीति सममभते हैं। 

भारत की सेवाओ्रों को भ्रष्टाचार, सिद्धान्तविद्दीन स्वेच्छाचार तथा निरंकुश 
प्रशासन-प्रणाली की धरोहर ब्रिटिश शासन से प्राप्त हुई है। इसमें सुधार आवश्यक 
है। परन्तु जनसाधारण में फेले हुये भ्रष्टाचार के विषाक्त वातावरण का नाश किये 
बिना सेवाओ्रों की वास्तविक शुद्धि सम्मव नहीं है। भारत को अ्रभी जनतन्त्रबाद 
का कोई विशेष अनुभव नहीं है। अ्रतवएव एक आशंका यद्द भी होती है कि कहीं 
इमारी सेवाओं का प्रयोग प्रशासन के वेधिक प्रकार्यां के पालन के स्थान पर सत्तारूद 
दल के उद्दश्यों की प्राप्ति के लिये न होने लगे। यदि देनिक प्रशासन-कार्य में भी 
सेवाओं के साथ इस्तत्षेप किया गया तो शासन-व्यवस्था का बिगड़ना स्वाभाविक 
होगा । इसके साथ-साथ सेवाश्रों को भी अपना रूदिमत दृष्टिकोण बदलना डोगा | 
अंग्रेज़ी राज्य में वे परिवर्तन का विरोध करना अपना कतंष्य समझती थीं। श्रब, स्ब- 
तन्त्र भारत में, उनका कार्य परिवर्तन का विरोध करना नहीं, परिवतन की प्रक्रिया में 
बुद्धिमत्तापूर्ण तथा रचनात्मक सहयोग देना हे । 


तेंतीसवाँ अध्याय 
सविधान का संशोधन 


. विभिन्न दृश्कोणों के अनुपार संविधानों का विभिन्न वर्गीकरण किया जाता 
है। संवेधानिक संशोधन की सरलता श्रथवा कठिनाई की दृष्टि से संविधान दो प्रकार 
के बतलाये जाते हैं---लचीले (१८:४०]८) और कठोर (7870)। साधारण अथ 
के अनुसार लचीला संविधान उसे कहते हूँ जिसका संशोधन सरलतापूर्वक किया जा 
सकता हो, श्रोर कठोर संविधान वह होता है जिसका संशोधन कठिन हो। परन्तु 
वेज्ञानिक दृश्कोण से, उस देश का संविधान लचीला कहद्दा जाता है जहाँ व्यवस्था- 
पिका सभा कानून बनाने की साधारण काये प्रणाली द्वारा संशोधन कर सकती है | 
जिन देशों का संविधान लचीला है उनमें संवेधानिक तथा साधारण कानूनों में कोई 
अन्तर नहीं माना जाता श्र दोनों द्वी व्यवस्थापिका सभा द्वारा एक ही रीति से 
बनाये ओर बदले जा सकते हैं। इज्शलैर्ड का संविधान लचीला है। वहाँ जब 
विधान में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती है तो पालामेण्ट क़ानून बनाने की 
साधारण कार्य-प्रणाली द्वारा ह्वी परिवर्तन कर देती हे, उसके लिये किसी विशेष कार्य- 
प्रणाली की आवश्यकता नहीं पड़ती | इसके विपरीत कठोर (7720) शासन-विधान 
वह है जिसमें संविधान में परिवर्तन करने के लिये एक विशेष प्रणाली का प्रयोग 
किया जाता है। जिन देशों में कठोर (720) संविधान द्वोता हे वहाँ संवेधानिक 
कानूनों का स्तर साधारण कानूनों की अ्रपेज्ञा ऊंचा समझा जाता है। यदि साधथा- 
रण क़ानून संवेधानिक क्रानून के विपरीत ड्ोता है तो वह रह सममा जाता है। 
अमेरिका का संविधान कठोर हैँ। वहाँ साधारण क़ानून तो व्यवस्थापिका सभा 
(काँग्रेस) द्वारा बनाये जाते हैं, परस्तु संविधान में संशोधन करने के लिये एक विशेष 
प्रणाली का अनुकरण करना पड़ता है, जिसके द्वारा संशोधन करने में बहुत अधिक 
समय लगता है, कभी-कभी तो वर्षों लग जाते हैं। इसका अर्थ यद्द नहीं है कि सभी 
कठोर शासन-विधानों में परिवर्तन या संशोधन कठिन होता है। फ्रांस का शासन- 
विधान कठोर द्वोते हुये मी उसमें परिवर्तन काफी सुगम है | वास्तव में कठोर शासन- 
थिधानों में संशोधन या परिवतेन करने के नियम विभिन्न देशों में अलंग-अलग हैं। 
संसार का कोई संविधान पूर्णतया लचीला श्रथंवा पूर्णतया कठोर नहीं है। दम केवल 
पुलनाध््मक रूप से ही कद्द सकते हैं कि श्रमुक संविधाम श्रमुक की श्रपेक्षा श्रधिक 
कठोर झथंवा अश्रधिक लचीला है | 

साभारणतया, संघतन्त्र में शासम शक्षियों के केन्द्रीकरण तथा उनके स्थानीय॑- 


संविधान का संशोधन ४६ 


करण के बीच उचित संतुलन रखने के लिये कठोर संविधान आवश्यक होता है। 
परन्तु भारत के नये संविधान में एक ऐसे संघ की व्यवस्था की गईं है जिसमें कठोरता 
(270809) श्रौर लचीलापन (८जां0॥09) का सम्मिश्रण है। हमारे संविधान- 
मिर्माताओं ने अथक परिश्रम के पश्चात्‌ ऐसी व्यवस्था बनाई है कि साधारणतया तो 
संविधान संधात्मक ही रहेगा परन्तु आ्रवश्यकता पड़ने पर उसे सरलतांपूर्वंक एका- 
त्मक बनाया जा सकता है। इसी कारण उसे लचीला बनाना आवश्यक था। 
प्रधानमन्त्री पं० नेहरू ही नहीं, संविधान सभा का एक बड़ा बहुमत भारत के लिये 
लचीला संविधान बनाने के पक्त में था | १० नेहरू ने संविधान को लचीला बनाने 
के कारणों की व्याख्या करते हुये संविधान सभा में कद्दा था:--“हम चाइते तो यह 
हैं कि इस संविधान को यथासम्भव ठोस तथा स्थायों बनायें; परन्तु संविधानों में 
स्थायित्व का अभाव होता है। (उनमें) किसी सीमा तक लचीलापन द्वोना चाहिये | 
, - --अस्तु हम इस संविधान को इतना ठोस नहों बना सकते थे कि वह परिवरतित 
होती हुईं परिस्थितियों के साथ बदला न जा सके | जब कि सारे संसार में उथल- 
पुथल मची हुई हे ओर हम बड़े वेग से संक्रान्तिकाल से होकर निकल रहे हैं, हमारा 
आज का कार्य सम्भव है कल के योग्य न द्वोए [?? 


नये संविधान में विभिन्न प्रावधानों के संशोधन के लिये तीन प्रणालियाँ 
निर्धारित की गई हैं । 


(१) बहुत से प्रावधानों का संशोधन संसद द्वारा साधारण बहुमत से दी 
किया जा सकता दे। उदाहरण के लिये नये राज्यों का निर्माण अथवा वतंमान 
राज्यों का पुनसंज्गठन, राज्यों के लिये द्वितीयागारों की स्थापना अ्रथवा उनका उन्मू- 
लन, केन्द्राधिशासित क्षेत्रों के लिये संविधान-निर्माण, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित 
जातियों का प्रशासन, आदि ऐसे विषय हैं जिनमें संसद्‌ क्रानून बनाने की साधारण 
कार्य-प्रणाली द्वारा संशोधन कर सकती है। प्रावैधिक रूप से इन विषयों में संशो- 
धन संवेधानिक संशोधन नद्दीं कहे जा सकते हैं, परन्तु उनका सम्बन्ध संवैधानिक 
महत्व के विषयों से है, ग्रतएव व्यावद्धारिक दृश्कोण से वे संवैधानिक संशोधनों के 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं हैं। 
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४६६ मारतीय राजनीति ग्रीर शासन 


(२) संविधान में प्रावधान किया गया है कि संसद्‌ के किसी श्रागार में संवि- 
धान के संशोधन से सम्बंधित कोई विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता हे, ओर जब वह 
विधेयक प्रत्येक आगार में, उस आगार की समस्त सदस्य-संख्या के बहुमत से वथा 
उस आगार में उपस्थित ओर मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत 
से पास हो जाये तो बह राष्ट्रपति के समक्ष उनकी स्वीकृति के लिये रखा जायेगा, 
ओर ऐसी स्वीकृति मिल जाने पर, विधेयक के उपबन्धों के श्रनुसार संविधान संशो- 
घित हो जायेगा। भारत के संविधान में संशोधन की इस सामान्य बिधि के सम्बन्ध 
में, जो संबिधान के अधिकतर प्रावधानों के संशोधन करने में प्रयुक्त की जायेगी, हमारी 
यह धारणा है कि इसमें इड्धलेण्ड के लचीलापन तथा अमरीका की कठोरता के बीच 
का मार्ग अपनाया गया है । 

(३) संविधान के कतिपय ऐसे प्रावधान भी हैं जिनका संशोधन उपरोक्त सरल 
रीति से नहीं किया जा सकता है | निम्नलिखित बिषथों से सम्बन्धित संशोधनों के 
लिये राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये रखे जाने के पूर्व, प्रथम अनुसूची के भाग १ तथा 
२ भें उल्लिखित राज्यों में से कम से कम आधे राज्यों के विधानमण्डलों के प्रत्येक 
आगार में, उस आगार की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उस आगार में 
उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से संशोधन- 
प्रस्ताव का पास दो जाना आवश्यक होगा । 

(क) छंविधान का ५४ वाँ तथा ५५ वाँ अनुच्छेद जिनका सम्बन्ध राष्ट्रपति 
के निर्वाचन विधि से है | 

(ख) अनुच्छेद ७३ तथा १६२ जिनका सम्बन्ध संघ तथा प्रथम अनुसूची के 
भाग १ में उल्लिखित राज्यों की कार्यकारिणी शक्ति से है । 

(ग) अनुच्छेद २४१ जिसका सम्बन्ध प्रथम अ्रनुसूची के भाग ३ में उल्लिखित 
राज्यों के उच्च न्यायालयों से है । 

(घ) संघीय न्यायमश्डल से सम्बन्धित भाग ५ का चोथा परिच्छेद; और 
राज्यों के उच्च न्यायालयों से सम्बन्धित भाग ६ का पाँचवाँ परिच्छेद | 

(ड) संविधान के भाग ११ का पहला परिच्छेद जिसका सम्बन्ध संघ तथा 
राज्यों के विधायी सम्बन्धों से है | 

(व) संविधान की सातवीं अनुसूची में उल्लिखित विषयों की संघ, राज्य तथा 
समधपर्ती सूचियाँ | 

(छ) संसद्‌ के लिये राज्यों के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी प्रावधान | 

(ज) संविधान का ३६८ वाँ शअ्रनुष्छेद जिसमें संविधान के संशोधन की 
प्रणाली निर्धारित की गई है । 

इमारे संविधान-संशोधन की सामान विधि के उपरोक्त सब अपवाद संविधान 
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के संघात्मक स्वरूप की सुरक्षा के लिये आ्रावश्यक थे। संसद्‌ पर इस प्रकार के प्रति- 
बन्ध लगा देना आवश्यक था कि वह्द राज्यों के बहुमत की अनुमति बिना शक्तियों 
के विभाजन में किसी प्रकार का परिवर्तन न कर सके। यदि शक्तियों का विभाजन 
बदलने का भ्रधिकार केबल संसद्‌ में ही निहित होता तो संघतन्त्र का आधार दी 
समाप्त हो जाता | परन्तु यह स्पष्ट है कि आस्ट लिया के राज्यों की भाँति हमारे राज्य 
अपने संविधानों का स्वयं संशोधन नहीं कर सकते | 

भारत के संविधान की संशोधन विधि के उपरोक्त श्रध्ययन से यह स्पष्ट हे 
कि श्रधिकांश भाग में हमारा संविधान उतना द्वी लचीला हे जितना कि स्वयं इल्कू- 
लैण्ड का | संविधान के अधिकतर श्रनुच्छेद संसद्‌ के दोनों आगारों के दो-तिद्दाई 
बहुमत द्वारा संशोधित द्दो सकते हें। इमने एक लम्बे तथा विस्तृत संविधान का 
निर्माण किया है ओर सभी सम्भावनाओं के लिये उचित प्रावधान करते हुये अनिश्चय 
के लिये बहुत थोड़ा स्थान छोड़ा है। इस पर भी आवश्यकतानुसार संशोधन की 
सरलता का ध्यान रखा गया है। थोड़े से अपबादों के अ्रतिरिक्त सम्पूर्ण संविधान 
सरलतापूर्वंक बदला जा सकता है | इमारा संविधान वास्तव में लिखित होते हुए 
भी लचीला है | 


चोतीसवाँ अध्याय 
भारत के राजनोतिक दक 


राजनेत्तिक दर्लों की आवश्यकता---प्रतिनिधि-शासन के संचालन के लिये 
संगठित राजनतिक दलों का अस्तित्व आवश्यक होता है। वे मतदाताओं की विभि- 
न्नता भरी मीड़ में एक प्रकार की समता एवं व्यवस्था को जन्म देते हैं | लाडं ब्राइस 
(979८८) के मतानुसार राजनैतिक दलों का जन्म प्रजातन्त्रवाद के साथ द्वी हुआ 
होगा। उनके विकास में वेधिक एवं संवेधानिक परम्परायें भी कोई रुकावट नहीं 
डाल सकती हैं। इज्जलेण्ड, फ्रांस, संयुक्त राज्य ग्रमरीका, आस्ट्रेलिया, कनाडा 
आदि प्रत्येक देश में, जहाँ -जद्ााँ संविधानों का निर्माण प्रजातन्त्रवाद के सिद्धान्तों के 
आधार पर किया गया है, राजनेतिक दल पाये जाते हैं। इज्जलेश्ड तो सांसद प्रजा- 
तन्त्रवाद तथा राजनतिक दलों का आदि देश ही है; वहाँ की सम्पूर्ण शासन-व्यवस्था 
राजनैतिक दलों के संगठन पर निर्भर हे। इमारे संविधान-निर्माताओ्रों ने इज्ञलण्ड 
की सांसद शासन-पद्धति को अपनाया है, अ्रतएव हमारे यहाँ भी शासन संचालन में 
राजनेतिक दलों का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण होगा | भारत के प्रधान मन्त्री तथा राज्यों के 
मुख्य मन्त्रियों की इतनी अधिक शक्ति,फा रहस्य यद्दी है कि वे बहुसंडयक दल के 
नेता होते हं। बहुसंड्यक दल के नेतागण ही मन्त्रिमणडल के सदस्य होते हैं ओर 
संसद्‌ तथा राज्यों के विधानमण्डलों का सम्पूर्ण विधायी तथा वित्तीय कार्य बहुसंख्यक 
दल (7स्‍2]०४६५ 9०7५५) के सदस्यों की सद्दायता से द्वी चलता है। संगठित 
विरोधी दलों का अ्रस्तित्व भी आवश्यक है, क्योंकि वे किसी एक दल की तानाशाददी 
नहीं स्थापित दोोने देते हैं। वर्तमान भारत में इस प्रकार का विरोध विशेष सबल नहीं 
है, परन्तु आशा की जाती है कि भविष्य में यह्द अ्रभाव दूर द्ो जायेगा | कुछ लोगों 
की धारणा है कि राजनैतिक दल अ्रनेक दोषों की जड़ होते हैं, अतएवं उनका 
उन्मूलन कर दिया जाना चाहिये | इन लोगो का कद्दना है कि जहाँ राजनेतिक दलों 
द्वारा नागरिकों को राजनैतिक शिक्षा प्राप्त द्ोती है वहाँ साथ द्वी इतना पक्षपातपूर्ण 
प्रचार द्ोता है कि जनता श्रम में पड़ जाती है श्रोर उसे सत्य का पता नद्दीं चलता | 
इन दलों के कारण बेईमानी, कूठ, रिश्वत, पक्षपात आदि अ्रनेक दोष भी फेलते हैं। 
दलों के नेता मतदाताओं से झूठे वादे करते हैं, उन्हें रिश्वत देते हैं तथा पदों का 
लोभ देते हैं। जब कोई दल बहुमत प्राप्त करके शासन पर अधिकार प्राप्त कर लेता 
है तो वह अपने अ्रनुयायियों को अ्रयोग्य दोोते हुये भी सरकारी पदों पर नियुक्त करता 
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है श्रोर उन्हें अनेक प्रकार से आथिक लाभ पहुँचा कर राष्ट्र की द्वानि करता हे । 
राजनेतिक दल राष्ट के प्रति भक्ति छोड़ कर नागरिकों के द्वदय में केवल दल के प्रति 
श्रद्धा ओर भक्ति का भाव जागृत करते हैं। दलों की श्रालोचना इसलिये भी की गई 
है कि ये सदस्यों के व्यक्तित्व को कोई मद्दत्व नहीं देते | किसी दल में स्वतन्त्र विचार 
याले व्यक्तियों को कोई स्थान नहीं। परन्तु आलोचक यद्द भूल जाते हैं कि किसी 
भी शासन-कार्य के सम्पादन के लिये संगठित सहयोग आवश्यक द्ोता है ओर इसी 
संगठित सहयोग को दल कहा जाता हे | जनमत के निर्माण तथा उसकी श्रभिव्यक्ति 
के सबसे अच्छे माध्यम यह्दी राजनेतिक दल होते हैं । प्रत्येक राजनेतिक दल की एक 
नीति होती हे श्रोर उसी के अनुसार उसका कार्यक्रम होता है। दल के नेता 
व्याख्यानों तथा लेखों द्वारा लोकमत अपने पक्ष में करते हैं। वे जनता के सामने 
राजनैतिक समस्‍यायें रखते हूँ ओर इस प्रक'र जनता को राजनेतिक शिक्षा मिलती 
है। वैसे तो संगठित र/।जनेतिक दल सदा प्रचार-कार्य करते रद्दते हैं, किन्तु इनका 
वास्तविक काम चुनाव के समय होता है। चुनाव के अ्रवसर पर राजनतिक दल 
अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने में मतदाताशओ्रों के सम्पक में आते हैं, श्रोर उनके 
सामने राष्टीय समस्याश्रों को रखते हैं। इस प्रकार वे जनता को राजनेतिक शिक्षा 
देते हैं, लोकमत को जाग्रत करते हैं तथा सावेजनिक विषयों में नागरिकों की रुचि 
उत्पन्न करते हैं। प्रजातन्त्र को सफल बनाने तथा राजनतिक शिक्षा देने के 
अतिरिक्त ये दल कभी-कभी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का भी प्रयत्न 
करते हैं। 

'दलों का निर्माण अनेक कारणों के परिणामस्वरूप तथा अ्रनेक आ्राधार पर 
होता हे । मनुष्यों की स्वाभाविक प्रवृत्ति ही दलबन्दी की श्रोर द्ोती है। वे सम्मि- 
लित विचार तथा सम्मिलित निश्ंय के अभ्यस्त होते हैं। अश्रनन्तकाल से मानव 
जाति प्रतिक्रियावादी (([८१०।।०॥७79५9), रूढ़िवादी (८075८7ए७४ए८), उदार- 
बादों (!9८7७)) तथा उम्रवादी (0८2) आदि वर्गों में विभाजित चली आईं 
हे। दलबन्दी का दूसरा मुख्य कारण आशिक द्वितों की विभिन्नता है। वे लोग 
जिनके ग्राथिक द्वित समान द्वोते हैं श्रपना अलग दल बना लेते हैं । श्रनेक दल 
. धामिक, जातीय, साम्प्रदायिक, सांस्कृतिक तथा भाषा सम्बन्धी भेदों के कारण भी 
बन जाते हैं ।.परन्तु यद्द सब दल विशुद्ध राजनेतिक दल की कोटि में नहीं आते हैं। 
वास्तव में शासन-सत्ता का नियन्त्रण करने वाले राजनेतिक दल नागरिकों के उस 
- समूह का नांम है' जो न्यूनाधिक संगठित हों, जो एक राजनैतिक इकाई की तरदद 
काम करते द्वों ओर जिनका उदं श्य शासन पर अधिकार करना दो । 

राजनेतिक दल की परिभाषा करते हुये बक (8५7:८) ने लिखा हे कि “दल 
मनुष्यों का एक संगठित समूह है' जिसका निर्माण स॒ुस्वीकृत: एक ऐसे सिद्धान्त द्वारा 
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होता हे जिसका उदंश्य सब के सहयोग द्वारा राष्ट्र के हितों की वृद्धि हो! |” 
मेकाइवर ((७८०८/) ने राजनेतिक दलों की परिभाषा करते हुये कहा है कि 
“यह किसी ऐसे सिद्धान्त अथवा नीति का समर्थन करने वाले संगठित समूह होते हैं 
जिसे बे, संबेधानिक साधनों द्वारा, शासन का आधार बनाने का प्रयत्न करते हें |” 
इस परिभाषा की व्याख्या करने पर राजनेतिक दलों के तीन तत्व दमारे सामने श्राते 
हैं-.(१) जनता का संगठित सहयोग द्वोना चाहिये; (२) जनता के राजनैतिक 
सिद्धान्त तथा उच श्य समान होने चाहिये; ओर (३) उन्हें अपने आदर्शों को कार्या- 
न्वित करने में संबेघानिक एवं शान्तिमय उपायों का प्रयोग करना चाहिये। प्रोफेसर 
लास्की (,95/:) के शब्दों में, “राजनेतिक दल मुख्यतः देश की आशिक व्यवस्था 
का निश्चय करने की इच्छा करने वाले संगठन ढ्वोते हँ+ |” यह परिभाषा श्राधुनिक 
राजनेतिक दलों के मुख्यत: आ्िक दृष्टिकोण की ओर संकेत करती है। ओर इस 
दृ्कोण से मारत में राष्ट्रीय काँग्रेस, समाजवादी दल, साम्यवादी दल इत्यादि इने- 
गिने दल ही राजनेतिक दल कहे जा सकते हैं। शेष दलों में से श्रधिकांश सम्प्र- 
दायवादी संगठनमात्र हैं। अब इम देश के प्रमुख राजनेतिक दलों की नीति, कार्य- 
क्रम तथा संगठन पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे। 


भारत की राष्ट्रीय काँग्रेस 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस बहुत समय से जनता के स्नेष्द तथा विश्वास की 
पात्न रह्दी हे। गत कुछ वर्ष पूर्व काँग्रेस जितनी लोकप्रिय थी उतनी आ्राज नहीं रह 
गई है। तथापि, श्रनेक लोगों की आज भी यद्दी धारणा है कि वर्तमान परिस्थितियों 
में, ओर आगामी अनेक वर्षों तक केवल काँग्रेस ही राष्टर के भाग्य का उचित संचा- 
लन कर सकती हे। श्राज भी काँग्रेस देश का सबसे बड़ा, सबसे सुसंगठित और सब 
से सबल राजनेतिक दल है । संघ तथा राज्यों के विधानमण्डलों में इसका प्रबल बहु- 
मत है। समाजवादियों तथा साम्यवादियों के अलग द्वो जाने के पश्चात्‌ काँग्रेस में 
अब कोई विषम अथवा बहुजातीय तत्व नहीं रह गये हैं | 

काँग्रेस की नीति तथा उसका कार्यक्रम--स्वतन्त्रता की प्राप्ति के पूर्व 
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काँग्रेस का मुख्य उद्देश्य देश की जनता द्वारा सभी उचित शाम्तिपूर्ण उपायों से 
भारत के लिये पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति था। परन्तु स्वतन्त्रता की प्राप्ति तथा मारतीय 
गणतन्त्र की स्थापना के साथ काँग्रेस के इस स्वरूप का अ्रन्त हो गया । श्रब काँग्रेस 
ने अपना एक नया उहं श्य स्वीकार किया है । अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी की 
बम्बई में अग्रेल सन्‌ १६४८ में होनेवाली बेठक में स्वीकृत भारतीय राष्ट्रीय 
काँग्रेस के संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार, “भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का 
उहं श्य भारत के निवासियों का जीवन सुखी ओर उन्नतिशील बनाना तथा शान्ति- 
पूर्ण एवं उचित उपायों से भारत में एक ऐसे सहकारी जनराज्य की स्थापना करना 
है जो अवसर-समता तथा राजनैतिक, आथिक ओर सामाजिक अधिकारों की समता 
पर आधारित हो ओर विश्वशान्ति तथा विश्व शअ्रातृत्व की कामना करता हो! |” 
इस प्रकार काँग्रेस का उहु श्य तथा उसकी कार्य-प्रणाली सहयोग पर आधारित है 
आर यथासम्भव संघ तथा प्रतियोगिता से बचने में विश्वास रखती है । श्आाथिक क्षेत्र 
में काँग्रेस एक वर्ग-विहीन समाज की स्थापना अपना उहू श्य बतलाती है | सामाजिक 
क्षेत्रों में काँग्रेस एक ऐसे लोकिक राज्य की स्थापना करना चादइती है जिसमें सभी 
व्यक्तियों को समान अधिकार तथा अ्रवसर प्राप्त दों, ओर धर्म, जाति, बर्ग श्रथवा 
प्रदेश के श्राधार पर जनता को विरोधी दलों में विभाजित करने वाले समस्त व्यव- 
धानों का अन्त हो। शिक्षा प्रचार तथा हिन्दी का प्रचार भी काँग्रेस का उद्द श्य है। 
राष्ट्रीय क्षेत्र में काँग्रेस का उद श्य शान्ति को जन्म देकर राष्ट्र को अ्रधिक शक्ति- 
शाली बनाना है। ओर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में काँग्रेस का उद् श्य विश्व शान्ति का 
ब्धन करने की दिशा में अग्रसर एक स्वतन्त्र बैदेशिक-नीति का समर्थन करना है। 
अ्रभी तक काँग्रेस ने अन्तराष्ट्रीय-ज्षेत्र में तटस्थता की नीति को द्वी अपना ध्येय 
रखा है। 


१४ जुलाई सन्‌ १६९४१ को अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी ने बड्जलोर में 
अपना निर्वाचन सम्बन्धी उद्द श्य-पत्र स्वीकार किया | इसमें गाँधी जी की शिक्षाश्रों 
का श्रनुकरण करते हुये, राष्टीय जीवन के नेतिक आधार के उचित मूल्यांकन, तथा 
राजनैतिक कार्यों में उसके पालन पर विशेष ज़ोर दिया गया है। काँग्रेस ने भूमि- 

व्यवस्था सुधार को सबसे अधिक महत्व दिया है। और इस दिशा में जमींदारी- 
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उन्मूलन का प्रतिपादन करके पहला क़दम उठाया भी जा चुका है। काँग्रेस जर्मी- 
दारी, जागीरदारी इत्यादि का उन्मूलन करके भूमि को पुरानी रूढ़िगत व्यवस्था से 
मुक्त करना चाइती है। काँग्रेस आश्वासन देती हे कि वह खेतों के टुकड़े-टुकढ़े नहीं 
होने देगी, सहकारी कृषि को प्रोत्साइन देगी ओर कृषि के योग्य बनाई गई भूमि के 
बेंटवारे के समय खेतों में काम करने वाले उन मज़दूरों का सबसे पहल्ले ध्यान रखेगी 
जिनके पास अपनी कोई भूमि नहीं है। काँग्रेस के उहदश्यपन्र में ग्रह-उद्योगों के 
प्रोत्साइन की व्यवस्था भी की गई है। उसमें शासन की मिश्रित श्र्थ॑-व्यवस्था 
(775८0 ८८०70779) की नीति का समर्थन किया गया है ओर कहद्दा गया है कि 
जिन वस्तुओं की देश में कमी हे उनके वितरण पर शासन का नियन्त्रण रहना 
चाहिये। राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर पं० नेहरू ने कह है :' “इमारे दृष्टिकोण का 
आधार यह है कि मृल उद्योगों (४८५ 770प577८8) पर शासन का स्वामित्व अथवा 
नियन्त्रण रहना चाहिये । हमें उत्तरोत्तर इस ओर बढ़ना चाहिये ओर यथासम्भव 
शीघ्रता के साथ |-*****-** हमारी अर्थव्यवस्था सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत त्षेत्रों में 
विभाजित है। सावजनिक क्षेत्र राज्य-स्वामित्व का क्षेत्र है; परन्त व्यक्तिगत उद्योगों 
का भी इस योजना के साथ समन्वय होना शआ्रावश्यक है। ओर इस अथं-व्यवस्था 
पर कुछ नियन्त्रण भी रहने चाहिये, क्योंकि साव॑ंजनिक तथा व्यक्तिगत उद्योगों का 
संचालन संघषं मुक्त तथा परस्पर समन्वित होना चाहिये ।?” 

श्रमिकों के विषय में काँग्रेस के उहं श्यपत्र में कद्दा गया है कि राज्य को 
यथाशक्ति मिलमालिकों तथा श्रमिकों के साथ मिल कर उनके लिये गणहनिर्माण की 
योजनाओं को प्रोत्साइन देना चाहिये। परिवददण (४7878.7070) के क्षेत्र में 
राष्ट्रीयकरण की नीति चालू रखी जायेगी क्‍योंकि इससे जनता की सुविधा ओर परि- 
बहण की सुचारुता में वृद्धि हुई हे । जहाँ तक शिक्षा का सम्बन्ध है, बेसिक शिक्षा के 
प्रचार पर विशेष जोर दिया गया है। पुनर्वास का कार्यक्रम पूरा किया जायेगा | 
अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी हुईं जातियों के सामाजिक सुधार 
का कार्य उस समय तक चलता रहेगा जब तक कि यद्द जातियाँ भी श्रन्य लोगों के 
समान आधिक तथा शिक्षा सम्बन्धी अवसरों का उपभोग नहीं करने लगतीं | उदय श्य 
पत्र में कद्दा गया दे कि भारतीय नारियाँ आज भी अनेक सामाजिक तथा श्रन्य 
निर्योग्यताओं से आ्राक्रांत हैं। ग्रतएव काँग्रेस उनके लिये विधानमण्डलों तथा सामा- 
जिक च्षेत्रों में सेवा के यथेष्ट अवसर देने का भरसक प्रयत्न करेगी | 

जहाँ तक वैदेशिक नीति का सम्बन्ध है काँग्रेस एक ऐसी स्वतन्त्र नीति के 
पालन के पक्ष में हे जो भारत के राष्ट्रीय दृश्कोण से तथा अन्तर्राष्ट्रीय शांति के लिये 
हितकर हो । भारत सभी देशों के साथ मिन्रतापूर्ण सम्बन्ध रखेगा श्रौर किसी गुट- 
बन्दी में भाग नहीं कोगा परन्तु भारत में जो थोड़े स्थान विदेशियों के हवाथ में हैं वे 
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उसे वापस मिल जाने चाहिये। भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों के विषय में, काश्मीर पर 
पाकिस्तानी श्राक्मण और उत्तेजना फैलाने वाले प्रचार के पश्चात्‌ भी, काँग्रेस जम्मू 
तथा काश्मीर की जनता की इच्छाश्रों कै अ्रनुसार समस्‍या का शान्तिपूर्ण समाधान 
चाहती है। परन्तु अरब काश्मीर पर किसी प्रकार का भी आक्रमण मारत पर आक्र- 
मण सममा जायेगा | संयुक्त राष्ट्संघ को विश्व शान्ति का एक साधन मान कर 
काँग्रेस उसमें विश्वास करती है। वह साम्राज्यवाद के विरुद्ध है तथा एशिया के 
समस्त देशों की मुक्ति ओर उनके स्वतन्त्र अस्तित्व में विश्वास रखती है। 

काँग्रेस की नीति तथा उसके कार्यक्रम का उपरोक्त वर्णन सराहनीय है | परन्तु 
शब्दों का कार्यरूप में परिणत होना आवश्यक है ओर जब तक कॉँग्रेस-कार्यकर्ताश्रों 
में एक बार फिर सेवा की पुरानी भावना का उदय नहीं होता, उसका भविष्य उज्ज्वल 
नहीं है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से काँग्रेस के सदस्यों में स्वार्थंपरता अ्रधिक आरा 
गई है ; काँग्रेस में गुटबन्दी बहुत बढ़ गई है ओर काँग्रेस के भीतर अनेक छोटे-छोटे 
गुट अपने स्वार्थां के लिये लड़ रहे हैं। काँग्रेस के उच्च नेता इन बुराइयों को दूर 
करना चाहते हैं, किन्तु उन्हें इस प्रयत्न में कहाँ तक सफलता प्राप्त होगी, निश्चय 
रूप से नहीं कद्दा जा सकता है| 

काँग्रेस का संगठन--कॉाँग्रेस का देशव्यापी सद्भठन प्रजातन्त्रवाद के 
सिद्धांतों पर श्राधारित है। सड़्ठन की निम्नतम इकाई ग्राम अ्रथवा मोहल्ला काँग्रेस 
सर्मित है जिसके क्षेत्र के अन्तगंत कम से कम ५०० व्यक्ति निवास करते हैं। ग्राम 
श्रथवा मोइल्ला सामति के ऊपर तहसील, ज़िला तथा प्रदेश काँग्रेस समितियाँ हैं । 
परन्तु काँग्रेस सद्भटन के भ्रदेशों (प्रान्तों) की सीमाये प्रत्येक दशा में राज्य-सीमाश्रों 
से मिलती हुई नहीं हैं | काँग्रेस प्रदेशों की संख्या इस समय २५ है ओर इनका 
निर्माण भाषा के आधार पर हुआ है ; उदाहरणार्थ आन्प्र, उत्कल, कर्नाठक, फेरल, गुज- 
रात, तामिलनाड, मह्दाकोशल, महाराष्ट्र श्लोर विदर्भ आदि। नगरों में नगर काँग्रेस 
समितियाँ हैं जिनका सीधा सम्बन्ध प्रदेश समिति से होता है | प्रदेश समितियों के ऊपर 
एक अखिल भारतीय काँग्रेस सज्जठन है जिसमें काँग्रेस श्रध्यक्ष (27280०7(0), 
कार्यकारिणी समिति (/४०7४78 (00777700८८), श्रखिल भारतीय काँग्रेस समिति 
(4-7042 00०77०58 (0०णाय।(८८) तथा काँग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 
(37प)्रप॥) 5258707) सम्मिलित हैं। नीचे से ऊपर तक सम्पूर्ण काँग्रेस सद्ठन 
का आ्राधार निर्वाचन का सिद्धान्त है। प्रत्येक काँग्रेस समिति का कार्यकाल साधा- 
रणत: २ वर्ष होता है| 

काँग्रेस में दो प्रकार के सदस्य द्वोते हैँ--साधारण ([7५79) तथा कर्मठ 
(5८४४८) | कोई भी १८ वर्ष से भ्रधिक आयु बाला व्यक्ति, जो काँग्रेस के उद्देश्यों 
में आस्था रखता हो, चार श्राना धांषिक चनन्‍्दा दे कर तथा प्राथनापन्र भर कर काँग्रेस 
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का साधारण सदस्य बन सकेता है | कमंठ सदस्य के लिये श्रावश्यक हे कि वह कम 
से कम २१ वर्ष का हो, सदा खह्र पदनता दो, मद्य-निषेध, साम्प्रदायिक एकता 
ओर सामाजिक समता में विश्वास रखता हो, किसी अ्रन्य राजनेतिक दल का सदस्य 
न हो ओर अपने समय का कुछ अंश काँग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम में अ्रवश्य लगाता 
हो। साधारण सदस्यों को केवल ग्राम श्रथवा मोहज्ञा काँग्रेस समितियों के निर्वाचन 
में मत देने अ्रथवा चुने जाने का अ्रधिकार द्वोता है। उन्हें काँग्रेस सद्भठन की श्रन्य 
समितियों की सदस्यता के लिये खड़े दोने का श्रधिकार नहीं प्रास दोता है| कर्मंठ 
सदस्यों को काँग्रेस की किसी समिति की सदस्यता के लिये खड़े होने तथा मत देने 
का अधिकार होता है| 

प्रदेश काँग्रेस समिति में उस प्रदेश से काँग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के लिये 
निर्वाचित प्रतिनिधि तथा उस प्रदेश में रहने वाले काँग्रेस के भूतपूर्व तथा बतंमान 
सभापति होते हैँ । काँग्रेस के वाधिक अधिवेशन के इन सदस्यों को चुनने के लिये 
प्रत्येक प्रदेश कई नगर व देद्दाती निर्वाचन-न्षेत्रों में इस प्रकार बाँठा जाता है कि एक 
लाख जनता के पीछे एक प्रति नधि निर्वाचित हो। प्रदेश काँग्रेस समितियाँ अखिल 
भारतीय काँग्रेस समिति व कार्यकारिणी समिति के नियन्त्रण में अ्रपने प्रदेश के अन्दर 
काँग्रेस के कार्य की देख-रेख करती हँँ। वाषिक अधिवेशन का काम प्रस्तावों द्वारा 
अगले वर्ष के लिये काँग्रेस का कार्यक्रम विचार कर निर्धारित करना दोता है। अखिल 
भारतीय काँग्रेस समिति में काँग्रेस के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, भूतपूर्व अध्यक्ष तथा प्रान्तीय 
प्रतिनिधि होते हैं। वाषिक अश्रधिवेशन वाले प्रान्तीय प्रतिनिधि अनुपाती प्रतिनिधित्व 
(?707०7४०४०] २ ००7८४८०(७४४०7) प्रणाली के एक-परिवर्तनीय मतविधि (9॥7- 
86 पफथार्शटा'॥०)2 ए०८ ४५४८7) द्वारा अपने में से 3 सदस्य चुन लेते 
हैं। यही ग्रिल मारतीय काँग्रेस समिति के प्रान्तीय प्रतिनिधि दोते हैं । इस समिति 
का कतव्य है कि काँग्रेस के दो अधिवेशनों के बीच काँग्रेस कार्यक्रम को पूरा करे। 
यह समिति काँग्रेस दल के सद्भठन में संसद्‌ का कार्य करती हे । वह दल-सम्बन्धी 
सभी विषयों का आनियमन करती है ओर उसके बनाये हुये नियम सभी श्रधीनस्थ 
कॉग्रेस कमेटियों के लिये मान्य द्वोते हँ। उसे अध्यक्ष पद की श्रस्थायी रिक्तियों को 
भरने का अधिकार होता है। वद्द उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई 
बहुमत से काँग्रेस के संविधान का संशोधन भी कर सकती है | प्रतिवर्ष काँग्रेस के 
अधिषेशन से कम से कम दो दिन पूर्व नई अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी मनोनीत 
श्रध्यक्ष के सभापतित्व में विषय समिति के रूप में बेठ कर निश्चय करती है कि खुले 
झधिवेशन का क्‍या कार्यक्रम होगा श्रोर उसके समक्ष कौन-कौन से प्रस्ताव रखे 
जायेंगे। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी की बैठक था तो कार्यकारिणी 
के बुलाने से डोती दे या चोबीस सदस्यों के अनुरोध पर । 
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काँग्रेस की सर्वोच्च कार्यकारिणी में काँग्रेस अध्यक्ष तथा उसके द्वारा नामज़द 
सदस्य द्वोते हँ। अ्रध्यक्ष प्रतिवर्ष काँग्रेस के प्रतिनिधियों द्वारा पुरोधानिक श्रथवा 
बेकल्पिक मतदान प्रणाली ([7टक्िटाप्रंब 07 40९१2 (४ए९ ए०(९ ४५४०7) 
के अ्रनुसार निर्वाचित होता है । इस प्रणाली में प्रत्येक मतदाता अपने मतदान पत्र पर 
पुरोधान के अनुसार अपनी पसन्द अ्रंकित करता है। जब निर्वाचन के लिये केबल दो 
अभ्यर्थी ही होते हैं तब तो परिणाम स्पष्ट हो जाता है। परन्तु अभ्यर्थियों की संख्या 
दो से अ्रधिक दवोने पर द्वितीय श्रथवा तृतीय गणनाश्रों की आवश्यकता भी पड़ सकती 
हे, क्योंकि नियम यह है कि निर्वाचित होने के लिये श्रमभ्यर्थी को डाले गये मतों में 
से कम से कम ५०१ मिलने चाहिये। कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष तथा कोषा- 
ध्यक्ष के अतिरिक्त लगभग ?८ या २० ओर सदस्य होते हैं जिनमें दो या तीन मन्त्र 
भी सम्मिलित रहते हैं। कार्यकारिणी समिति के सदस्य साधारणुतया अखिल भार- 
तीय काँग्रेस कमेटी के सदस्य भी होते हैं, ओर यदि न हों तो कार्यकारिणी समिति 
में नियुक्त दोने की तिथि से छ: मास के भीतर उनके लिये अखिल भारतीय काँग्रेस 
कमेटी के सदस्य निर्वाचित हो जाना श्रावश्यक होता है। कार्यकारिणी समिति 
काँग्रेस संगठन के मन्त्रिमएडल के समान है जो उसके कार्यक्रम तथा उसकी नीति 
को कार्यॉन्बत करती है। उसकी समय-समय पर होने वाली बैठकों में महत्वपूर्ण 
प्रश्नों तथा नीतियों का निश्चय किया जाता है| बह अपने सभी कार्यों के सम्बन्ध में 
अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के प्रति उत्तरदायी होती है श्रोर उसको छोड़ कर वह 
अन्य सभी काँग्रेस कमेटियों के कार्य का अ्रधोक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण करती है। 
देश भर के सभी प्रमुख काँग्रेली नेतागण साधारणतया कार्यकारिणी समिति में सम्मि- 
लित किये जाते हैं | 

सांसद मण्डल तथा केन्द्रीय निबोचन समिति---.काँग्रेस की कार्यकारिणी 
समिति एक सांसद मण्डल (?7]977९70979 80970) की नियुक्ति करती है 
जिसमें काँग्रेस के अध्यक्ष के अतिरिक्त, जो इसका भी सभापति होता है, पाँच श्रोर 
सदस्य होते हैं। सांसद मण्डल का कार्य काँग्रेस के सांसद कायो का आनियमन 
तथा निर्देशन करना होता हे। बह राज्यों के काँग्रेस मन्त्रिमण्डलों के कार्यों का 
नियन्त्रण करता है तथा जो लोग काँग्रेस के आदेशों का पालन नहीं करते हैं उनके 
विदद्ध अनुशासन सम्बन्धी कायंवाही की सिफारिश करता है। साँसद मण्डल के 
अतिरिक्त एक केन्द्रीय निर्वाचन समिति (0670) ९८४०० (00707760८८) 
भी होती है जिसमें सांसद मण्डल के सदस्यों के श्रतिरिक्त अखिल भारतीय काँग्रेस 
कमेटी द्वारा निर्वाचित पाँच ओर सदस्य द्वोते हैं। यद्द समिति काँग्रेस की ओर से 
राज्यों के तथा केन्द्रीय बिधानमण्डलों की सदस्यता के लिये खड़े होने वाले व्यक्तियाँ 
का झन्तिम. चुनाव करती तथा निर्वाचन्र सम्बन्धी प्रचार-कार्य करती है। 


४७६ भारतीय राजनीति ओर शासन 


विधानमण्डलों में कॉभ्रेस का संगठन---अभसी तक इमने विधानमण्डलों 
के बाहर काँग्रेस के संमठन का वर्शन किया है। परन्तु जब से काँग्रेस ने विधान- 
मण्डलों में प्रवेश करके पदमग्रदण किया है, काँग्रेस के प्रतिनिधियों ने केन्द्रीय तथा 
राज्यों के विधानमणडलों के अन्दर भी अपने संगठन बना लिये हैं। काँग्रेस का यह 
संगठन इज़जलेंड की प्रणाली के अनुसार डी किया गया दे। वहाँ किसी भी दत्न की 
ओर से निर्वाचित होने वाली पालियामेंट के सदस्यों पर संसद्‌ के बाहर दल के किसी 
भी संगठन का विशेष नियन्त्रण नहीं रहता है। यह उक्ति मज़दूर ([,90०0प7०) दल 
की श्रपेक्ञा अनुदार ((१078277४(४४ए८) तथा उदार ([॥0८79]) दलों के सम्बन्ध 
में विशेष रूप से लागू दोती हे । परन्तु व्यवद्दार रूप में मज़दूर दल भी पार्लियामेंट 
में पूर्ण स्वतन्त्र होता है; केवल नीति ओर रिद्धान्तों के प्रश्नों में उसके लिये मज़दूर 
पार्टी के संविधान तथा स्थायी आदेशों का अनुसरण करना आवश्यक होता हे | 
भारत में अ्रनेक काँग्रेसियों की अब भी यह धारणा है कि ग्रखिल भारतीय काँग्रेस 
कमेंटी झ्रथवा प्रान्तीय काँग्रेस कमेटियों को केवल सामान्य नीति-निर्देशन का ही 
नहीं, मन्त्रिमणडल्लों को विस्तृत आ्रादेश देने ओर उनके कार्थों की समीक्षा करने का 
भी अधिकार दोना चाहिये। ऐसे लोगों के विषय भें यही कद्दा जा सकता है कि थे 
अपने आपको बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार बदलने में समर्थ नह्टीं हो सके 
हैं। परन्तु काँग्रेस को कभी न कभी यह स्वीकार ह्टी करना पड़ेगा कि उसे एक राज- 
नेतिक दल बन कर रहने में संतोष करना चाहिये और अ्रपने कार्यक्षेत्र को सामान्य 
नीतियों के विकास ओर निर्वाचन-सम्बन्धी उदय श्य-पत्रों में उनकी श्रभिव्यक्ति तक दी 
सीमित रखना चाहिये। उसका काये केवल प्रचार और निर्वाचन लड़ना द्वोना 
चाहिये। 

विधानमण्डलों में काँग्रेस के संगठन के मुख्य श्रंग दल के नेता उसके प्रमुख 
सहकारी तथा विभिन्न नियन्त्रक गण (७/).8) होते हैं। सद्भजठन में सर्वोच स्थान 
दल के नेता का होता दे। यदि दल बहुमत में हुआ तो दल का नेता प्रधान मन्नत्री 
बन जाता है ओर अपने सहकारियों के योग से मन्नत्रिमएडल का निर्माण करता है | 
नीति तथा काय संचालन में उसके मत का विशेष प्रभाव पड़ता है और बहुधा दल को 
उसके दिये हुये वचन का पालन करना पड़ता द्वे। नेता की नियुक्ति की प्रणाली के 
सम्बन्ध में . इमारे देश में श्रमी किसी निश्चित संप्रतिशा का विकास नहीं हुआ दे | 
हज्लेंड में अनुदार दल का नेता एक बार निर्बाचित हो ज़ाने के पश्चात्‌ जब तक 
चाहे दल का नेतृत्व कर सकता है परन्तु अ्रन्य दलों के नेतागण एक वर्ष की श्रवधि 
के लिये चुने जाते हैं। भारत में पं० जवाइरलाल नेहरू केन्द्रीय बिघानमगडल में 
दल्ल के सर्वेस्वीकृत नेता हैं श्रीर इसका कारण उनका मझानः व्यक्तित्त है। प्रस्‍म्यु 
राज्यों के विधानमणइलों में काँम्रेस के नेतागण प्रत्येक वाभारण निर्वाचन के रऋचात 


भारत के राज़नेतिक दश ४७७ 


अथवा जब कभी दल अपने नेता का परिवर्तन उचित एवं आवश्यक सममभे, निर्वाचित 
किये जाते हैं। कुछ राज्यों में यह नेतागण बहुत दिनों से मुख्य मनन्‍्त्री के पद पर 
श्रासीन चल्षे झा रहे हें, परन्तु मद्रास, पशञ्माब, राजस्थान आदि में बहुधा परिवतंन 
हुये हैं। काँग्रेस के केन्द्रीय सांसद दल' में नेता के श्रतिरिक्त एक उपनेता, छो मन्त्री 
तथा एक कोषाध्यक्ष हें। केन्द्रीय तथा राज्यों के विधानमणडइलों के दलों की 
अपनी कार्यसमितियाँ दोती हैं जो दल के सदस्यों द्वारा निर्वाचित की जाती हैं। इन 
कार्यसमितियों का स्थान मन्त्रिमण्डलों के अधीनस्थ होता है| इसके अतिरिक्त प्रत्येक 
विधानमण्डल के दल्ल में कई नियन्त्रक (४]४[8) भी दोते हैं । वे विधानमण्डल के 
सदस्य होते हुये भी उसके विवादों में बहुत कम भाग लेते हें। उनका काय॑ यहद्द 
प्रबन्ध करना होता है कि जब कभी किसी विषय पर विधानमण्डल के दलों के विभा- 
जन का अवसर आये, मन्त्रिमएडल के समथक ययेष्ट संख्या में वहाँ उपस्थित हों । 
वे मन्त्रियों को अपने ८ल के सदस्यों की भावनाओं का बोध कराते रहते हैं ओर 
उदासीन सदस्यों को दल की ओर से मत देने पर तेयार करते हैं। जब कभी 
विधानमण्डल में मत लिये जाते हैं, वे गणकों का भी काथ करते हैं । 
समाजवादी दल 

संक्षिप्व इतिहास---काँग्रेस समाजवादी दल का पहला अधिवेशन पटना 
में १७ मई, सन्‌ १६३४ ई० को आचाय॑ नरेन्द्रदेब के सभापतित्व में हुआ था | 
इसमें भारत के सभी भागों के सो से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था 
जिनमें से श्रधिकवर पुनर्स्थापित स्वराज्य दल के कोंसिल-प्रवेश कार्यक्रम के विरोधी 
थे। इस प्रकार के एक दल की आवश्यकता का अनुभव सन्‌ १६३१ ६० में किया 
गया था ओर जयप्रकाश नारायण, एम० आर० मसानी तथा अन्य समाजवा दियों ने 
नासिक जेल में इसके सद्भठन पर गम्भीरतापूवक विचार किया था। उनकी धारणा 
थी कि भारत का जनसमृद्द राजनेतिक स्वतन्त्रता मात्र से संतुष्ट नहीं होगा, उसके 
लिये राजनैतिक स्वतन्त्रता के साथ-साथ समाज के आधिक ढाँचे की ऐसी पुनव्यंबस्था 
आवश्यक है कि उसमें मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की कोई सम्मावना न रद्द 
जाये और सब को श्राथिक तथा नेतिक उन्नति के समान श्रबसर प्राप्त हों। पटना के 
सम्मेलन में अखिल भारतीय काँग्रेस समाजवादी दल का कार्यक्रम तथा संविधान 
बनाने के लिये एक प्रादप-समिति नियुक्त की गई और भरी जयप्रकाश नारायण दल 
के. संगठन-मन्त्री बनाये गये। काँग्रेस समाजबादी दल का पहला खुला अधिवेशन 
( 09८॥ 8८5807 ) बम्बई में, श्रक्ट्बर सन्‌ १६३४ ई० में हुआ । इसमें दल के 
उहं श्य तथा कार्यक्रम का निम्नलिखित आधार निश्चित किया गया :--- 

(१) किसानों ओर मजदूरों के प्रतिदिन के झाथिक तभा राजनेतिकर संघर्ष 
में .भग देने झोए उसका विकास करने, तथा स्वतन्त्रता ओर सवाजबाद की प्राति 


इंजदद भारतीय राजनौति श्रोर शासन 


के लिये एक शक्तिशाली जन-श्रान्दोलन को जन्म देने के उद्देश्य से किसानों और 
मज़दूरों का श्रम-संघों में प्रवेश ओर उनका संगठन । 

(२) सभी साम्राज्यवादी युद्धों का सक्रिय विरोध और इस प्रकार की श्रन्य 
संकटपू्ण परिस्थितियों का राष्ट्रीय संघर्ष को प्रबल बनाने के लिये प्रयोग | 

(३) ब्रिटिश शासन के साथ संवैधानिक प्रश्नों पर किसी अ्रवस्था में भी बात 
करने की श्रसमयंता | 

(४) शक्ति-प्रदण करने के पश्चात्‌ , भारतवर्ष का संविधान बनाने के लिये 
वयस्क मताधिकार के आधार पर एक संविधान समा का निर्माण | 

इस प्रकार इस दल का संगठन दो आधारभूत उद्दे श्यों की प्राप्ति के लिये 
किया गया था। पहला उहं श्य था ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध एक शक्तिशाली राष्ट्रीय 
मोर्चे की स्थापना | यद्द कार्य श्रत्यघिक आवश्यक था क्‍योंकि सविनय अ्रवशा श्रान्दो- 
लन की असफलता के पश्चात्‌ राष्ट्रीय शक्तियाँ विश्शखल द्दोकर पीछे इब्ती सी 
प्रतीत द्वो रद्दी थीं। दूसरा उद् श्य समाजवाद के सिद्धान्तों का प्रचार कर, राजनेतिक 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति के पश्चात्‌, देश को समाजवाद स्वीकार करने के लिये तैयार 
करना था। सन्‌ १६३४ ई० से सन्‌ १६४१ ई० तक काँग्रेस समाजवादी दल की 
सम्पूर्ण शक्ति सन्‌ १६३५ ६० की योजना तथा ब्रिटिश शासन की युद्ध अथवा शांति 
में किसी प्रकार की सद्दायता करने के विरोध में लगी रददी। उसने काँग्रेसी नेताश्रों 
के प्रजातन्त्र विरोधी कार्यों की ओर भी संगठन का ध्यान आक्ित किया | 

सन्‌ १६४२ ई० का “भारत छोड़ो” प्रस्ताव पास हो जाने के पश्चात्‌ जो 
संघर्ष आरम्म हुआ्ला उसमें काँग्रेस समाजवादी दल्ल ने बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया | 
जिस समय संघर्ष आरम्भ हुआ, इसके अधिकाँश कार्यकर्ता कारायदों में ये । इसके 
मन्त्री भ्री जयप्रकाश नारायण सन्‌ १६४० ई० में ही बन्दी बनाये जा चुके ये | संघर्ष 
झारम्म दोते डी इसके शेष नेतागण भी पकड़ लिये गये श्रोर दल अवैध घोषित कर 
दिया गद्या । तथापि “भारत छोड़ो” प्रस्ताव के पश्चात्‌ जो भी कार्य लुक-छिप कर 
किया गया श्रोर बहुत दिनों तक चलता रद्दा, उस सब का श्रेय काँग्रेस समाजवादी 
दल तथा इसके नेताओं को डी हे | इस समय दल ने गाँधी जी की अ्रद्विंसा का 
परित्याग कर दिया। भी जयप्रकाश नारायण ने कद्दा; “भारत छोड़ो” प्रस्ताव की 
स्वीकृति के साथ-साथ प्रत्येक भारतीय स्वतन्त्र हो गया है श्रोर उसे श्रपनी स्वतन्त्रता 
की रक्षा के लिये द्विंखा के प्रयोग का अधिकार है |” काँग्रेस समाजवादियों के प्रयत्न 
से द्वी सतारा, मिदनापुर तथा बलिया में ब्रिटिश शासन के समानान्तर शासन की 
स्थापना हुई ओर सम्राट की भारतीय सेना के सैनिकों में भी ब्रिठिश-विरोधी प्रचार 
किया गया। हसमें तनिक मी सन्देदद नहीं है कि जयप्रकाश नारायण श्र उनके 
सहयोगियों ने संघर्ष में एक नये जोवन एवं एक नई स्फूति का संचार किया, श्रत्यया 


भारत. के राजनेतिक दल ४७६. 


वई पहले डी समाप्त हो गया द्ोता | 

सन्‌ १६४६ ई० भें जब काँग्रेस ने प्रान्तों में, ओर आंशिक रूप में केन्द्र में 
भी, फिर शक्ति अहण की, तब कॉग्रेस समाजवादी दल पर लगे हुये प्रतिबन्ध उठा 
लिये गये। दल ने पुनः शक्ति-संग्रद्द आरम्भ किया ओर सन्‌ १६४७ ई० में कानपुर 
में इसका एक सम्मेलन हुआ जो समाजवादी दल के इतिहास में विशेष मद्दत्व 
रखता है| इस सम्मेलन में दल ने अ्रपने नाम के सामने से काँग्रेस शब्द इटा दिया 
और गेरकाँग्रेसियों के लिये भी दल के द्वार खोल देने का निश्चय किया | उन्होंने 
दल के श्रादेशों एवं उदहूं श्यों को मुख्यतः: आ्राथिक बताते हुये काँग्रेस की आलोचना 
आरम्भ कर दी। नासिक सम्मेलन के बाद से समाजवादी काँग्रेस से पूणंतया श्रल्ग 
हो गये | बहुत से समाजवादियों न, जो काँग्रेस की ओर से विधानमण्डलों के सदस्य 
चुने गये थे, अपनी सदस्यता से त्यागपन्न दे दिया ओर समाजवादी दल की ओर से 
पुननिर्वाचन के लिये अभ्यर्थी बने | परन्तु इसमें उन्हें विशेष सफलता नहीं प्राप्त 
हुई | तथापि, वे आज भी काँग्रेस के विरोध में लगे हुये हैं और कहदीं-कहीं उन्होंने 
विधानमण्डलों में पहले से अधिक समर्थन प्राप्त कर लिया है। भारत के निवासी 
यदि किसी दल से स्वस्थ विरोध की आशा रखते हैं तो वह समाजवादी दल है। 
समाजवादी श्रमी अ्रधिक लोकप्रिय नहीं हुये हैं, परन्तु उनके दल में नेतृत्व, योग्यता 
तथा संगठन का अ्रभाव नहीं हे। उनकी नीति तथा उनके कार्यक्रम से भारत का 
शिक्धित वर्ग विशेष प्रभावित है। 

नीति तथा कार्यक्रम--समाजवादी दल की वतंमान नीति का आधार दल 
को साधारण समिति द्वारा अ्रक्ट्बर सन्‌ १६४६ ई*० में बंगलोर में स्वीकृत नीति- 
सम्बन्धी संशोधित संविधान हे जिसमें दल के दो मुख्य उहंश्यों की परिभाषा 
की गई हे:-...(क) भारत में एक जनतन्त्रात्मक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना, 
ओर (ख) साम्राज्यवाद, जाति-विभेद, उपनिवेशवाद तथा राष्ट्रीय दमन और राष्टों 
के बीच आशिक विषमता उत्पन्न करने वाले श्रन्य स्वरूपों का उन्मूलन और एक 
जनतन्त्रात्मक, समाजवादी संसार का निर्माण । जनतन्त्रात्मक समाजवाद पर प्रकाश 
ढालते हुये संविधान अधिनायकतन्न्रीय साम्यवाद ((008](ब.040 ८0पायप्रयंआा) 
को अस्वीकार करता हे ओर एक ऐसे समाज को अपना लक्ष्य बताता है जिसमें सब 
को पूरी-पूरी राजनेतिक तथा आय्िक स्वतन्त्रता दो। समाजबादी ब्यवस्था में ब्यक्ति 
श्रर्थात्‌ मज़दूर पूर्य स्वतन्त्र होगा ओर शासन को उचित बैधिक प्रक्रिया के अतिरिक्त 
ऋन्य किसी प्रकार से उसके अधिकार एवं विशेषाधिकार छीनने की कोई शक्ति नहीं 
होगी। (समाजवादी ब्यवस्था में भम-संघ पूर्णतया स्वतन्त्र होंगे, और उन्हें, आवश्य- 
कता पड़ने पर, इड़ताल करने का भी अधिकार होगा । शक्ति आरूदू राजनैतिक दल 
के अतिरिक्त अन्य दलों को भी संगठन तथा कार्य करने को पूरी स्वतन्त्रता होगी। 
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प्रकाशन, रेडियो तथा प्रचार के अन्य साधनों पर शासन का एकाधिकार नहीं होगा | 
शासन के समाचारपत्र प्रत्येक श्रमिक के लिये खुले होंगे ओर उसको शासन अथवा 
उसके किसी अंग या कर्मचारी की आलोचना श्रथवा विरोध करने का अधिकार 
होगा। इस प्रकार के समाज में आथिक शक्ति फेवल नोकरशाही शासन के अधीन 
न रद्द कर श्रम-संघों, सहकारी संस्थाओं तथा श्रमिकों की अन्य प्रतिनिधि-संस्थाश्रों में 
विभाजित होगी | पुलिस तथा प्रशासन के श्रधिकारियों सहित राज्य के सभी उच्च 
कमंचारी निर्वाचित द्वोंगे ओर जनता उन्हें उनके पद से इठा भी सकेगी | उच्चतम 
तथा निम्नतम वर्गों के बीच आय का अन्तर कम कर दिया जायगा और किसी भी 
वर्ग के लिये किसी प्रकार के विशेष अधिकार अथवा अयसर नहीं रह जायेगे । 
शासन तथा आथिक व्यवस्था को यथासम्मव सरल बना दिया जायेगा, जिससे कि 
अधिकतम संख्या में जनता उनमें भाग ले सके। वैदेशिक नीति के ज्षेत्र में समाज- 
बादी दल विश्व-शासन तथा विश्व शान्ति का समथंक है | इस दोहरे उह श्य का 
अनुसरण एक दृढ़ तथा रचनात्मक नीति का पालन आवश्यक बना देता है। इस 
मीति के मुख्य तत्व चार हैं:-जन-स्वातन्त्रय; जनतन्त्रवाद तथा सामाजिक न्याय; 
संसार भर में श्रम का श्रपेज्ञाइृत समान मूल्य; तथा सक्रिय तठस्थता | 

यह समाजवादी दल का दीघ॑ंकालीन कार्यक्रम है। जुलाई सन्‌ १६५१ ६० 
में दल ने अपना निर्वाचन सम्बन्धी उद्दे श्य-पन्न प्रकाशित किया था जिसमें उस कार्य- 
क्रम की रूपरेखा अंकित की गई थी जिसे समाजवादी दल निर्वाचन भें सफल होने 
पर आगामी पाँच वर्षा में कार्यान्वित करने का प्रयत्न करता। इसमें केहा गया हे 
कि जनता के भोजन, वरू, निवास, शिक्षण तथा स्वातन्त््य से सम्बन्धित प्रश्नों का 
समाधान तभी सम्भव हो सकता है जब हमारे सामाजिक सम्बन्धों के आधार बदल 
जायें ओर इमारी आथिक व्यवस्था तथा हमारे प्रशासन का पूर्णरूपेण पुनरंद्अठन 
हो। कृषि के क्षेत्र में यद कार्यक्रम ज़मींदारों को मुश्रांविज्ञा दिये बिना ज्र्मीदारी 
उम्मूलन के पक्ष में है। परन्तु छोठे-मोटे ज्ञमींदारों को उनके पुनर्वास के लिये उचित 
मुआविज्ा दिया जायेगा | पुनसझ्गठित कृषि सम्बन्धी अर्थ-ष्यवस्था आम-पश्चायतों 
तथा बहुधन्धी सहकारी समितिथों पर आधारित होगी और इस सारी व्यवस्या का 
संचालन एक उपक्रमायोग (ए]4777४ (0एण॥४आ5४०7) के अधीन दोगा। 
राज्य द्वारा संगठित तथा सुसज्जित खाद्यान्न सेना नई बेकार पड़ी हुई भूमि को खेती 
के योग्य बनायेगी, ओर संयुक्त कृषि आदि समस्त सहकारिता-सम्बन्धी योजनाओं को 
प्रोत्ताइम दिया जायेगा। ओद्योगिक छ्ेत्र में राष्ट्र की उत्पादन-शक्षि की वृद्धि के 
लिये राब्य कतिपय उशीगों का प्रबन्ध अपने द्वाथ में ले लेगा | बैंक तथा बीमा 
कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण से पू जी-निर्माण में सहायता मिंलेंगी। ला, विधुत्‌-शक्ति, 
'लनिश आदि उद्योगों का सामाजिक स्थॉमित्व संबोजित आधिक विकास के लिये 
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आवश्यक है। यूती कपड़ा, शक्कर तथा सीमेंट के उद्योगों को भी राज्य अपने अधीन 
कर लेगा । शेष उद्योग व्यक्तिगत पू जी के द्वाथों में रहेंगे। उद्योगों के प्रबन्ध में 
श्रमिकों का भाग लेना अनिवाय॑ होगा | बीमारी के बीमे (॥0]६7288 4080790८) 
तथा प्रसूति-अवस्था में सरकारी सहायता (72८४४ 9९7८0) का प्रबन्ध 
होगा। राज्यों तथा संघ के उपक्रम आयोग (?]87).रयए (00पाग्रांडड०गशे 
आओद्योगिक विकास की योजनाओ्रों का निरीक्षण करने के पश्चात्‌ उन्हें अन्तिम स्वरूप 
देंगे। आथिक समानता की स्थापना के लिये राज्य पुराने देशी नरेशों के विशेषा- 
घिकारों का उन्मूलन कर, करारोपण की क्रमगत योजना बनायेगा। आय-स्तर को 
घटा-बढ़ा कर इस प्रकार को व्यवस्था की जायेगी कि प्रत्येक व्यक्ति को मासिक आय 
क्रम से कम १००) रुपये ओर अधिक से अधिक १०००) रुपये के भीतर हो | साम्प- 
स्तिक अधिकारों को सीमित करने ओर जन-स्वातन्त्य के क्षेत्र को विस्तृत बनाने के 
उदच श्य से संविधान में परिवर्तन किये जायेंगे । भारतवर्ष ब्रिटिश राष्ट्मएडल ((70- 
7777079८207) से अलग होकर अपनी पूर्ण स्वराज्य को प्रतिज्ञा पूरी करेगा। 
श्रशचार, घूसखोरी, अयोग्यता तथा प्रशासनगत विलम्ब के उन्मूलन के लिये शासन 
में सुधार किये जायेंगे । मारत की वेदेशिक नीति निम्नलिखित सिद्धान्तों पर आधा- 
रित हंगी:-(१) अमरीकी तथा सोवियट दलबन्दियों के संघर्ष में तटस्थता; (२) 
हिन्देशिया से लेकर मिस्न तक के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिये सामूहिक रक्षा की व्यवस्था; 
(३) संयुक्त राष्ट्रसंध की उन संस्थाओं के साथ सहयोग जो पिछड़ी हुईं जातियों के 
जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने तथा लोगों की भूख ओर युद्ध के उन्मृलन में सट्दायक 
हों; ओर (४) ऐसे समस्त घोषणा-पत्रों और समभोतों का विरोध जो एक ओर संसार 
के समृद्ध ओर शक्तिशाली देशों को और दूसरी ओर दलित तथा निबंल राष्ट्रों को 
रखकर एक प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय वर्ग-भावना को प्रोत्साइन देते हों। भारतवष॑ 
अफ्रीका के स्वातन्त््य संघर्षो ओर संसार के सभी देशों के समाजवादी आन्दोलनों का 
समथन करेगा । 

समाजवादी कायक्रम काँग्रेस के कार्यक्रम से कद्दी अधिक विस्तृत ओर साइस- 
पूर्ण है ओर सम्भवत: इसीलिये वास्तविकता से कुछ इा हुआ सा प्रतीत दोता है। 
पाँच वर्ष की अल्प श्रवधि के भीतर वस््र-उद्योग के राष्ट्रीयररण तथा समाजवादी 
प्रशासन-सुधार की योजनाओं के सफलतापूवंक पूर्ण होने में सन्देद्द हे । 

दल का संगठन--समाजवादी दल की निम्नतम इकाई मोहल्ला श्रथवा आम 
है जिसमें उस क्षेत्र के रदने वाले दल के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं। इसके 
ऊपर क्षेत्र (2005007८४०९) तथा ज्षेत्र के ऊपर ज़िला, प्रान्त तथा राष्ट के 
संगठन हैं। ऊपर से नीचे तक इन सभी संगठनों में एक विचार तथा विवाद करने 
वाली कौंसिल तथा एक श्रमेत्ञाकृत कम सदस्यों वाली कार्यकारिणी समिति होती दे। 


डंप्पर भारतीय राजनीति और शासन 


अखिल भारतीय मन्त्रणा-परिषद्‌ को राष्ट्रीय जनरल कौंसिल ([िद्व/०0०) 0९72८- 
72व (0ए7८) और दल की कार्यकारिणी को राष्ट्रीय कायंकारिणी (७७४०॥७) 
६5८८ए४४८) कहद्दय जाता है | परन्तु दल की सर्वोच्च अखिल भारतीय शक्ति राष्ट्रीय 
सम्मेलन (]९०८००४! (४0०7८८४८८) में निद्धित होती है जिसमें सदस्यों द्वारा 
निर्वाचित प्रतिनिधि सम्मिलित होते हँ। सदस्य दो प्रकार के होते हँ--.-व्यक्ति 
(70 णां09प्र८) तथा सम्बद्ध ((]9(20) | पहली कोटि की सदस्यता में १८ 
बर्ष से ऊपर श्रवस्था वाले वे व्यक्ति आते हैँ जो दल की नीति को स्वीकार तथा 
साम्प्रदायिक एवं जातीय भेदभाव को शअ्रस्वीकार करते ह्वों। सम्बद्ध सदस्य वे वर्ग 
अथवा समूह होते हैं जो दल की नीति को स्वीकार कर चुके हों, उदाहरणाथ 
व्यापार-संघ, किसान सभायें, इत्यादि। राष्ट्रीय सम्मेलन का अधिवेशन वाषिक 
होता है ओर इसमें दल के संविधान का संशोधन भी किया जा सकता द्वे। राष्ट्रीय 
कॉसिल में राष्ट्रीय सम्मेलन के सदस्यों द्वारा निर्वाचित अपनी पूर्ण संख्या के 2 सदस्य 
होते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सभापति तथा प्रधान मन्त्री के अतिरिक्त २३ 
साधारण सदस्य द्वोते हँँ। इनका निर्वाचन भी राष्ट्रीय सम्मेलन द्वी करता है । 
समाजवादी दल के संविधान के अ्रन्तगंत राष्ट्रीय सम्मेलन में माग लेने वाले प्रान्तीय 
प्रतिनिधियों में से कम से कम दशांश स्त्रियाँ होनी चाहिये। संगठन के सभी स्तरों 
पर दल के मन्त्रिगण बैतनिक तथा पूरे समय कार्य करने वाले होते हैं। परन्तु यहाँ 
पर यद्द स्मरण रखना चाहिये कि इस संगठन को कम से कम अभी तक जन-शक्कि 
संग्रद करने में सफलता नहीं प्राप्त दो सकी है। समाजवादी दल का प्रभाव श्रभी 
नगरों तक डी सीमित हे | 
साम्यवादी दल 

भारत में साम्यवादी दल का जन्म सन्‌ १६२४ में हुआ था, किन्तु लगभग 
२० वर्षों तक यद्द दल अवेध रहा । अन्य देशों की माँति यहाँ भी इस दल के 
समर्थकों को बहुधा वामपंथी कद्दा जाता है। परल्तु वास्तव में वे न वामपंथी ([,८(- 
४508) दें न दक्षिणपंथी (22708(5) | वे सदा सोवियट रूस के आदेशों का श्रनु- 
सरण करते हैं। उन्होंने ब्रिटेन का समर्थन किया ड्दो या विरोध, काँग्रेस के मित्र रहे 
हों अ्रथवा शत्रु, परन्तु कदाचित्‌ दी कभी भारतीय जनता के हितों से प्रेरणा ग्रहण 
की दहे। भारतीय साम्यवादियों ने द्वितीय मदह्युद्ध में जो कुछ किया उससे इस सन्देद्द 
की पुष्टि हो जाती है कि उन पर रूसी शासन का पूरा नियन्त्रण है। सन १६४१ ई० में 
जिस समय रूस जर्मन आक्रमणकारियों द्वारा पदाक्रान्त हो रद्दा था, साम्यबादी जर्मनी 
को साम्राज्यवादी कद्द कर गालियाँ दे रहे थे; परन्तु इसके कुछ समय बाद जब रूस ने 
आक्रमण आरम्भ किया, तब उन्हीं साम्यवादियों ने “जन-युद्ध? (ए८०968? ७7) 
का नारा उठाया । अगस्त सन्‌ १६४२ ई० के पश्चात्‌, जिस समय भारत की राष्ट्रीय 


भारत के राजनैतिक दल 'डप्३ 


काँग्रेस ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध जन्म-मरण के संघर्ष में रत थी, ओर जब प्रत्येक 
सच्चा भारतीय आशा कर रहा था कि साम्यवादी भी काँग्रेस के साथ कन्घे से कन्धा 
भिड़ा कर लड़ेंगे साम्यवादियों ने देश के साथ विश्वाधघात किया और राष्ट्रीय आंदो- 
लन का विरोध किया। इतना दी नहीं, उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ खुली 
सन्धि कर ली। वे “भारत छोड़ो” प्रस्ताव को वापस ले लेने पर ज्ञोर देने लगे ओर 
उन्होंने जिन्ना साइब के साथ पाकिस्तान के सिद्धान्त के आधार पर सममझोता कर 
लिया | जिस समय भारत स्वतन्त्र हुआ, उन्होंने शासन को पूर्ण सहयोग का आश्वा- 
सन दिया । परन्तु उन्होंने अपने इस वचन का भी पालन नहीं किया श्रोर आज भी 
भारत में उनकी सम्पूर्ण नीति रूसी शासन के आदेशों का दी अनुसरण कर रहो है । 
नीति तथा कारणक्रम--साम्यवादियों के उदश्य तथा आदश्श इमारी 
अ्राथिक, राजनेतिक एवं सामाजिक व्यवस्था में इस प्रकार के आ्राधारभूत परिवतंनों 
से सम्बन्ध रखते हैं जिनके बिना सामान्य जनों की स्वतन्त्रता तथा समृद्धि अ्रसम्भव 
है। वे श्रमिकों, कृषकों श्रोर शोषित मध्यवर्गों के एक गणतन्त्र की स्थापना करना 
चाहते हैं | उनका चरम उद्देश्य देश में पूजीवाद क! पूर्णरूपेण श्रन्त करना है। थे 
एक बर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैँ जिसमें मनुष्य का मनुष्य द्वारा 
शोषण नहीं होगा; देश की नोकरशाहदी व्यवस्था का अन्त हो जायेगा श्रोर वतमान 
शासकों का स्थान जनता द्वारा निर्वाचित, जनसमितियों द्वारा नियन्त्रित तथा पद- 
घारण के लिये जनता के प्रसाद पर अ्रवलम्बित, कर्मचारीगण ले लेगे। जमींदारी 
का नाश करके भूमि कि सानों को दे दी जायेगी। राज्य समस्त उद्योगों का नियन्त्रण 
तथा संचालन जनता के ह्वित में करेगा ओर व्यक्तिगत लाभ का प्रश्न द्वी नहीं उठेगा। 
साम्यवादी दल के निर्वाचन सम्बन्धी घोषणापत्र ([.]2८४07 ७77£४(0) में दी 
गई १५ बातों में निम्नलिखित मुख्य हें-...ब्रिटिश साम्राज्य से सम्बन्ध-बिच्छेद, 
भारतीय सेना से ब्रिठिश अधिकारियों का निष्कासन, भारत में लगी हुई समस्त 
ब्रिटिश पू जी का अपदृरण तथा राष्ट्रीयकरण, बिना मुवाविज्ञे के ज़र्मीदारी उन्मूलन, 
समस्त भूमि का कृषकों में वितरण, श्रमिकों तथा नोकरी-पेशा वालों को जीबन-यापन 
के लिये यथेन्‍्ट वेतन, एक राष्ट्रीय सेना का संगठन जिसका जन-जावन से घनिष्ट 
सम्पक हो, और भाषण, मुद्रण, सम्मेलन तथा इड्ताल आदि की समस्त मागरिक- 
स्वतन्त्रताश्रों की स्थापना | घोषणापत्र में जनता से बतमान शासन के स्थान पर जन- 
तन्त्रात्मक शासन की स्थापना करने का श्राग्रह किया गया है। यह व्यवस्था जनता 
के लिये सुख ओर समृद्धि का आ्राश्वासन होगी | परन्तु वास्तव में रूस की माँति भारत 
में भी साम्यवादी व्यवस्था के श्रन्तगंत राज्य श्रमिकों के जनतन्त्रवादी नियन्त्रण से 
निकल कर देश के एकमात्र साम्यवादी दल के शक्ति-आरूदू गुट के द्वाथों में कठ- 
पुतली बन जायेगा | राज्य श्रपत्रे नागरिकों के सम्पूर्ण जीवन पर पूर्ण नियन्त्रण स्था- 


जन्‍म >न्‍म्पक> अजीत से |. 
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पित कर लेगा । व्यक्ति की अपनी कोई स्वतन्त्रता नहीं रद्द जायेगी। 

जहाँ तक उन सिद्धान्तों का सम्बन्ध है जिनके आधार पर पू'जीवाद साम्य- 
बाद में परिवर्तित होगा, यह ध्यान रखना चाहिये कि साम्यवाद वस्तुत: एक क्रान्ति- 
कारी कार्यप्रणाली का सिद्धान्त है। इसके दो आधारभूत सिद्धान्त वर्ग-युद्ध (0]988 
४४27) तथा अ्रमिक-वर्गों द्वारा शक्ति की क्रान्तिकारी प्राप्ति है। साम्यवादियों की 
धारणा है कि सन्‌ १६१७ ई० की रूसी क्रान्ति विश्व क्रान्ति का श्रारम्म मात्र 
थी ओर कभी न कभी संसार के अन्य देशों में भी पू जीवाद का पतन अ्रवश्य 
दहोगा। साम्यवादियों का कहना है कि उनकी यद्द क्रान्ति इतिहास की अन्य 
क्रान्तियों से इस बात में भिन्न होंगी कि जहाँ ग्रतीत की क्रान्तियों का परिणाम सदा 
एक वर्ग द्वारा दूसरे बग॑ का दमन हुआ है, उनकी साम्यवादी क्रान्ति वर्ग-विभेद 
का पूर्णतया नाश कर देगी। श्रमिकों का युद्ध एक वग द्वारा लड़ा और जीता 
जायेगा, परन्तु उसका उद्द श्य समस्त मानव समाज का कल्याण होगा। साम्यवादियों के 
अनुसार पू जीवादी प्रतिक्रिया को रोकने के लिये सशस्त्र हिंसा का प्रयोग आवश्यक 
है। श्रमिकों की तानाशादी स्वभावत; एक वर्ग-संगठन हंती है ओर संक्रमण काल 
में इसे विवश होकर दमनशील तथा निरंकुश बनना पड़ता है। परन्तु यह क्रान्ति 
की सुरक्षा के लिये आवश्यक है। इस प्रकार साम्यवाद का आधार वर्तमान परिस्थि- 
तियों के प्रति उसकी अ्सन्तोष-भावना है। साम्यवादियों को उन्नति की धीमी गति 
से घोर निराशा है ओर उनका यह विश्वास हे कि हमारी सामाजिक व्यवस्था इतनी 
सड़ गई है कि बतमान परिस्थितियों के पूर्ण उन्मूलन के अ्रतिरिक्त साम्यवादी 
आदर्शा की प्राप्ति का कोई अ्रन्य उपाय द्वी नहों है। इस कार्यप्रणाली की आलो- 
चना करते हुये दम कद्ट सकते हैँ कि हिसात्मक क्रान्ति के समय सम्पूर्ण समाज 
अव्यवस्थित दो जाता है ओर यह कद्दा नहीं जा सकता कि क्रान्ति के पश्चात्‌ उसका 
क्या स्वरूप होगा | सम्भव है क्रान्ति के जन्मदाताओ्ं ने जैसी आशा की थी उससे 
कहीं मिन्न रूप लेकर सम|ज उनके सामने आये | एक क्रान्तिकारी वर्ग-युद्ध के परि 
णामस्वरूप शक्ति व्यक्तियों के ऐसे समूह के हाथों म॑ भी जा सकती है जो क्रान्ति के 
उन्नायकों से कोई सद्दानुभूति न रखता दो | यद्द वर्ग अथवा समृह मदत्वा्काँक्षी एवं 
स्वार्थी व्यक्तियों का भी द्वो सकता है जो वास्तव में क्रान्ति के उन्नायकों के सिद्धान्तों 
की अ्रपेज्ञा अपनी शक्ति को बनाये रखने में श्रधिक दचि रखते द्वों। श्रतीत की 
क्रान्तियों में साधारणतया ऐसा डी अनुभव हुआ है | क्रान्ति को किसी पूर्व-निश्चित 
योजना अथवा नीति के अ्रनुसार निभा ले जाना श्रत्यन्त कठिन होता है। क्रान्ति 
सदा अँघेरे म॑ कूदने के समान होती है जिसमें कूदने वाला यद्द कभी नहीं जान 
सकता कि वह कहाँ जाकर गिरेगा | साम्यवादियों की क्रान्ति-प्रणाली भय एवं आशं- 
काओं से मुक्त नहीं हे | ह 


भारत के राजनैतिक दल डंप्प, 


दल का संगठन--इ्स दल का संगठन “प्रजातन्त्रात्मक केन्द्रीकरण”” के 
सिद्धान्त पर आधारित है जिसमें प्रत्येक स्तर पर दल के अ्रज्ञों तथा पदाधिकारियों 
का निर्वाचन श्रावश्यक दोता हे। यह अरद्ध तथा पदाधिकारी दल के संगठन के प्रति 
पूर्णतया उत्तरदायों होते हैं। दलगत अश्रनुशासन श्रत्यघधिक कठोर होता है ओर दल 
के समस्त सदस्य तथा निम्न श्रज्ञ उच्च श्रद्धों द्वारा किये गये निश्चयों का पूर्ण रूप से 
अनुसरण करते हैं। दल की मूल इकाई को प्रारम्मिक अज्ज (फापगक्ा'ए एथपए 
0०2०7) कहद्दा जाता हे। इसमें केवल दो अथवा तीन सदस्य दोते है ओर 
इसकी स्थापना किसी कारखाने, माध्यमिक विद्यालय, अथवा विश्वविद्यालय, इत्यादि 
में की जा सकती है। प्रारम्मिक अ्रक्ष उन प्रतिनिधियों को चुनते हैँ जिनसे नगरों 
अथवा ग्रामीण जिलों की दल समितियाँ बनती हूँ | यद्द सब समितियाँ मिल कर 
दल की प्रान्तीय समिति का निर्वाचन करती हैं ओर प्रान्तीय समितियों के चुने हुये 
प्रतिनिधि साम्यवादी दल की अखिल भारतीय काँग्रेस (७॥॥-॥009 ४॥५ 
(:0727८8$) का निर्माण करते हैं। इसका अधिवेशन वाषिक होता है जिसमें 
दल के प्रबान मन्त्री तथा केन्द्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का निर्वाचन भी किया 
जाता है । इस कार्यकारिणी की एक अ्रन्तरज्ञ समिति भी डोती है जिसे पोलिटू ब्यूरो 
(?०॥६४ 877८०प) कद्दा जाता है। वास्तव में यह अन्तरज्ञ समिति ही दल की 
नीति निर्धारित करती हे तथा अधीन समितियों को आदेश देवी हे। साम्यवादी 
संगठन का अनुशासन अत्यन्त कठोर होता है | प्रत्येक सदस्य को दल के प्रति सच्चे बने 
रहने की शपथ लेनी पड़ती है, ओर वह उच्च समितियों के समस्त श्रादेश मानने को 
बाध्य होता है । 

अखिल भारतीय हिन्दू महासभा 

नीति तथा का र्यक्रम--पुस्तक के आठवें अ्रध्याय में हिन्दू मद्दा सभा के 
इतिहास तथा उसकी नीति का वर्णन किया जा चुका हे। यहाँ पर उसके कार्यक्रम 
की थोर्ड़ी-सी विवेचना यथेष्ट होगी | इस कार्यक्रम की रूपरेखा महासभा के निर्वाचन 
सम्बन्धी उद्देश्यपत्र में की गई है जो १३ अगस्त सन १६४१ को प्रकाशित किया 
गया था। महासभा के सेद्धान्तिक आधार की विवेचना करते हुये इस उहू श्य- 
पत्र में कहा गया है कि “हिन्दू महासभा भारत में एक ऐसे इन्दू-राज्य की स्थापना 
का समर्थन करती है जिसमें शासन का स्वरूप श्रथ तथा राजनीति के हिन्दू सिद्धांतों 
के अ्रनुतार दोगा। महासभा भारत का विकास हिन्दुश्ों की राष्ट्र-भूमि के रूप में 
करना चाहती है जहाँ हिन्दू जीवन-दर्शन के उच्चतम गुणों को आ्रात्म-बिक!स के लिये 
उचित स्थान मिल सके |” महासभा का पहला कार्य भारत के संविधान का संशोधन 
करके उसे देश की संस्कृति तथा परम्पराओं के श्रनुकूल बनाना होगा। उद्दे श्यपत्र 
में काँप्रेस पर यह झारोप लगाया गया है कि उसने मुस्लिम लीग तथा ब्रिदिश 


डंद६ भारतीय राजनीति ओर शासन 


साम्राज्यवाद के साथ मिल कर देश का विभाजन करवाया है। इसमें काँग्रेस शासन 
की श्राथिक' नीति को अस्थिर तथा अनिश्चित बताया गया है। उहं श्यप्त्र की 
मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हें :-...समस्त संवेधानिक उपायों के प्रयोग से श्रखण्ड 
हिन्दुस्तान की पुनरस्थापना; ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल से सम्बन्ध विच्छेद, जनता की ओर 
से राज्य द्वारा समस्त भूमि का स्वामित्व; व्यक्तिगत सम्पत्ति की राज्य द्वारा रक्षा श्रोर 
उसके स्वामियों को तत्सम्बन्धी अधिकार तथा उत्तराधिकार (६0]८777977८6) की 
प्रत्याभूति; राज्य द्वारा स्थापित नियन्त्रणों (८०07॥70]5) का उत्तरोत्तर उन्मूलन; 
विद्युत्शक्ति, रेल, कोयला, लोहा, खनिज पदार्थ तथा युद्ध-सामग्री बनाने वाले उद्योगों 
श्रादि का राष्ट्रीयररण; मज़ादूरों को वुत्ति तथा कम से कम वेतन की प्रत्याभूति; 
ओर राष्ट्र-द्वित पर आधारित वैदेशिक नीति। इस उद्चेश्यपत्र में अल्पसंख्यकों के 
प्रति उचित व्यवद्दार, निःशुल्क तथा अनिवायं प्राथमिक शिक्षा, कम से कम बेतनों 
का निश्चय करके प्रशासन सम्बन्धी व्यय में कमी, गोरक्षा तथा घामिक विषयों में 
हस्तक्षेप का अभाव, आदि बातें भी सम्मिलित हैं | उद श्यपत्र की विवेचना के पश्चात्‌ 
हम इस निश्चय पर पहुँचते हैं कि हिन्दू महासभा का उदहं श्य उन सभी बातों की 
रक्षा तथा प्रगति दे जिनसे हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू जाति तथा हिन्दू संस्कृति को शक्ति प्रात 
दो। मद्दासभा के कार्यक्रम में हिन्दुओं का संगटन तथा उनके सामाजिक, राजनैतिक, 
धार्मिक, आथिक तथा शिक्षा सम्बन्धी हितों की उन्नति करना है। परन्तु आशिक क्षेत्र 
में जहाँ एक ओर मूल उद्योगों के राष्ट्रीयरण का समथन करने के कारण द्विन्दू 
मद्दासमा तथा समाजवादी दल के कायंक्रमों में कोई विशेष अन्तर नहीं रद्द जाता 
है, दूसरी ओर यह उद्द श्यपत्र बढ़े-बड़े ज्ञमींदारों श्रोर पू जीपतियों के लिये भी व्यक्ति- 
गत सम्पत्ति तथा उत्तराधिकार की शअ्रज्चुश्यता का सिद्धान्त स्वीकार करता है। इस 
स्वयं-विरोधी कार्यक्रम में किसी प्रकार का तारतम्य स्थापित करना कठिन है| 

दल का संगठन--दिन्दू मद सभा का संगठन काँग्रेस के संगठन पर श्राधा- 
रित हे। इस संगठन की निम्नतम इकाई ग्राम हिन्दू-सभा है | ग्राम सभा के ऊपर 
तहसील, ज़िला ओर प्रान्त की द्विन्दूसभाए हैं। बड़े-बढ़े नगरों की सभाएँ जो बाड़ों में 
विभाजित इोती हैं, सीधे प्रान्तीय सभा से सम्बद्ध द्दोती हैं। हिन्दू मद्दासभा की अखिल 
भारतीय समिति में, प्रान्तों की सदस्य संख्या के श्रनुसार, प्रत्येक प्रान्त से कम से कम 
एक और अ्रविक से अधिक ५० प्रतिनिधि जाते हैं। १८ वर्ष से अ्रधिक श्रबस्था 
वाला प्रत्येक शिन्दू , यदि वह हिन्दू मद्दासभा के सिद्धान्तों से सहमत है, चार आना 
वाषिक चन्दा देकर इसका सदस्य बन सकता है। श्रक्ट्ूबर सन्‌ १६५० ई० के 
मद्दासभा के मुरादाबाद श्रधिवेशन के बाद से, जो लोग हिन्दू नहीं हैँ वे भी मद्दा- 
समा के सदस्य हो सकते हैं, परन्तु वे केवल इसके सांसद कार्यक्रम (987]&॥70॥- 
६877 [70879॥777८) में ढी भाग लेने के अ्रश्निकारी होंगे | महासभा की श्रखिल 


भारत के राजनैतिक दल इंपए७ 


भारतीय समिति की स्थिति अ्रखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के समान दी है ओर इसमें 
भी वार्षिक अधिवेशन का मनोनीत सभापति, समस्त भूतपूर्व समापति और गत वर्ष 
के पदाधिकारी सम्मिलित रहते हैं । इसे मद्दासमा से सम्बन्धित सभी विषयों का, 
संविधान के अनुसार, आनियमन करने का श्रधिकार होता हे | यद्दी मह्ासमा की 
नीति तथा उसका कार्यक्रम भी निर्धारित करती है जिसे कार्यान्वित करने का उत्तर- 
दायित्व इसके प्रति उत्तरदायी कार्यकारिणी समिति पर होता है । 
महासभा का समापति प्रान्तीय समाश्रों द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों 

में से चुना जाता है। जिस व्यक्ति के पक्ष में अधिक प्रान्तीय सभाओं की सिफारिश 
होती हे वही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर एक 
स्थानापन्न सभापति भी नियुक्त किया जा सकता है| इसके श्रतिरिक्त मद्दासभा के 
पदाधिकारियों में अधिक से अधिक ६ उपसभापति, १ प्रधानमन्त्री, २ सहायक मन्सत्री 
तथा १ कोषाध्यक्ष होते हैं। इन सब पदाधिकारियों का निर्वाचन महासभा की 
अखिल भारतीय समिति करती है। कार्यकारिणी समिति में उपरोक्त पदाधिकारियों के 
अतिरिक्त २० सदस्य अ्रखिल भारतीय समिति द्वारा निर्वाचित तथा ३ सभापति द्वारा 
मनोनीत होते हैं। यद्द कार्यकारिणी महासभा की समस्त समितियों का अधीक्षण, 
निर्देशन तथा नियन्त्रण करती है ओर उसकी आशा की जानबुक कर की गई उपेक्षा 
अथवा अवबशा पर व्यक्तियों तथा समितियों के विरुद्ध अनुशासन की उचित कायंवाददी 
करती है | घद्द महासभा के लेखे (३०००७7४) का अंकेक्षण भी करती है। 

परन्तु इतना विस्तृत संगठन होने पर भी हिन्दू महासभा की लोकप्रियता 
उत्तरोत्तर कम द्दोती जा रहदी है | वास्तव भें इससे अधिक प्रमावशाली तो राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ आदि इसके कतिपय सद्दायक संगठन हैं। परन्तु राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ एक सास्कृतिक छंसथा है। उसकी कम से कम अ्रभी तो कोई राजनेतिक महत्वा- 
काँच्षाये नहीं हैं। अ्रतएब उसे राजनेतिक दल की संशा नहीं दी जा सकती हे | 
अपने सद्दायक संगठनों के साथ हिन्दू महासभा प्रजातन्त्रवाद के समर्थन का दावा 
अवश्य करती है, परन्तु वास्तव में राजनैतिक क्षेत्र में उसकी नीति प्रतिक्रियावादी है। 
इसके श्रनुयायो प्राय: ज़्मींदार और पूजीपति हें ओर इसका काम उनके विशेष 
हितों की रक्षा करना श्रवश्य होगा । 

भारतीय पुस्लिम लीग 

मुस्लिम लीग किसी समय अ्रत्यधिक शक्षिशाली थी, परन्तु ऋज वह मृत- 
प्राय है। उसकी उत्तराधिकारिणी भारतीय मुस्लिम लीग के समर्थकों की संख्या 
न्‍्यून है। मार्च सन्‌ १६४८ ई० में मद्रास में भारतीय मुस्लिम लीग की कौंसिल का 
एक अधिवेशन हुआ जिसके सभापति मि० मुहम्मद इस्माइल थे। इसमें लीग के 
संगठन को सामानिक, सॉस्‍्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिये सीमित करके 


ड्ट भारतीय राजनीति ओर शॉसंन 


उसे बनाये रखने का निश्चय किया गया | कुछ समय तक यह दल विशेष रूप से आग्रह 
करता रद्दा कि मुसलमानों के लिये पूबंवत्‌ प्रथक निर्वाचन-क्षेत्रों की व्यवस्था होनी 
चाहिये। परन्तु शीघ्र ही इसके नेताओं ने अनुभव किया कि दक्षिणी भारत के मुट्टी 
भर समर्थकों के अतिरिक्त भारत के अ्रधिकांश मुसलमान इसके पक्ष में नहीं हैं | 
नये संविधान के अन्तगंत प्रथक निर्वाचन-क्षेत्रों का अन्त हो जाने के साथ अब भारत 
में इस दल का राजनेतिक त्ञेत्र में कोई भविष्य नहीं रद्द गया है | 
अकाली दल ह 

सिखों में अनेक काँग्रेस के समर्थक हैं, कुछ राजनेतिक दलों की ओर पूर्ण- 
रूपेण तटस्थ हैं परन्तु ऐसे भी बहुत हैं जो भारतीय संघ के भीतर एक सिख राज्य की 
स्थापना करना चाइते हूँ | मास्टर तारातिंह के नेतृत्व में अ्रकाली दल (इसकी नीति 
का बन आठवें अ्रध्याय में किया जा चुका है) का मत है कि जिस प्रकार द्विन्दुओं 
की राष्ट्र-भूमि इिन्दुस्थान तथा मुसलमानों की पाकिस्तान है, उदी प्रकार सिखों को 
भी अपना सिखिस्तान मिलना चाहिये | शोर याद अलग सिखिस्तान सम्मव न दो तो 
भारत-संघ में कम से कम एक ऐसा राज्य अ्रवश्य द्वोना चाहिये जहाँ सिखों का 
बहुमत द्वो । 

कप (१ 

अन्य राजनंतिक दल तथा वर्ग 

अन्य राजनतिक दलों तथा वर्गों में सबसे पहले हम उनका वर्णन करेंगे 
जो काँग्रेस से निकले हैँ। श्री त्रिलोकीसिद के नेतृत्व भें उत्तर प्रदेश का जनता दल 
तथा श्री प्रफुल्लचन्द्र घोष के नेतृत्व में बंगाल का कृषक-मज़दुर-प्रजा दल सबसे 
पहले काँग्रेस से अलग हुये। परन्तु इन से अधिक महत्वपूर्ण किसान-मज़दुर 
प्रजा-दल है जिसका संगठन आचार्य कृपलानी ने जून सन्‌ १६५१ ई० भें किया। 
प्रजा दल के नाम से प्रसिद्ध इस नये दल का उद्देश्य शान्तिपूर्ण उपायों से एक 
स्वतन्त्र, प्रजातन्त्रात्मक, जाति तथा वर्ग-मेद रद्दित समाज की स्थापना करना है | 
यह दल राष्ट्र की समृद्धि तथा सुरक्षा का ध्यान रखते हुये राजनेतिक तथा आथिक 
विकेन्द्रीकरण के लिये प्रयत्न करेगा | दाल ही में इस दल तथा समाजवादी दल के 
बीच एक समभोते के परिणामस्वरूप दोनों राजनेतिक दलों ने मिलकर प्रजा समाज- 
वादी दल (!79]9 5002!5 ०779) का निर्माण किया है। इस संयुक्त दल 
के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी श्रोर प्रधान मन्त्री श्री श्रशोक मेद्दता हैँं। यदि यद्द नया 
दल काँग्रेस बहुमत के विरुद्ध एक स्वस्थ विरोध का निर्माण करने में सफल इ्टो सका 
तो इससे देश तथा काँग्रेस दोनों का डी हित होगा। 

अरब हम कुछ वाम-पंथी दलों (,८६४४४ 870ए.8) को लेंगे जिनमें फारवड़े 
ब्लाक (?07५००० 8020:), रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी (६९०७पण[८७7 
50०23 2470५) तथा रेडिकल डिमोक्रेटिक पार्दी (२8०४208] 06770८72७- 


भारत के राजनैतिक दल ॥ (००: 


६८ 72879) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । फारवर्ड ब्लाक की स्थापना 
अमर शहीद नेता जी सुभाषचन्द्र बोस ने काँग्रेस से अलग होने के बाद की थी । 
इसकी नीति स्पष्ट रूप से समाजवादी है परन्तु यह बेघानिक तथा क्रान्ति दोनों प्रकार 
की नीति में विश्वास रखता है। आजकल फारवड्ड ब्लाक में दो वर्ग हो गये हें, 
एक के नेता श्री आर० एस० रुइकर ([र प्रां:८/) तथा दूसरे के श्री के० एस० जोग- 
लेकर हैं। रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना शरतचन्द्र बोस ने की थी। 
इसकी सदस्यता पश्चिमी बंगाल तक ही सीमित है और शरतचन्द्र बोस की मृत्यु के 
बाद से इसका यथेष्ट ढ्ास हुआ है। श्री एम० एन० राय की रेडिकल डिमोक्रेटिक 
पार्टी सन्‌ १६९४८ ई० तक कार्यरत थी परन्तु इसके बाद से उसका राजनेतिक कार्य॑ 
समाप्त हो गया है। आजकल यह पार्टी नवीन मानववाद (76७ धरपायक्ांडग) के 
सिद्धान्तों का प्रचार कर रही है। महाराष्ट्र मं भी किसानों तथा मज़दूरों का एक वाम- 
पक्ती दल है जिसके नेता श्री एस ० एस» मोरे तथा श्री के० एम० जेह हैं। यह दल 
भाषा के आधार पर एक संयुक्त महाराष्ट्र के निर्माण का समर्थक है। अन्य वामपक्षी 
दलों के नाम ये हैं:--बोल्शेविक पार्टी (80]58८ पं: 7970५), रिवोल्यूशनरी कम्यू- 
निस्ट पार्टी (2८ए०प४०४०/ए७ (00ग्रा)पणं४ 92779), रिवोल्यूश्नरी सोश- 
लिस्ट पार्टी (८ए०0पधंणगाबा'प 5029॥5 एथ५५) श्रादि | 

दलित जातियों ([02८०7८४४८० (2]985८8) के अ्रपने अलग दल हैं। इनमें से 
दो विशेष उल्लेखनीय हैं। पहला श्रखिल भारतीय दलित वर्ग संघ (५]]-]707 
80८॥८७०७९० (3988४६८४ ?९०१८००७४०7४) है जिसके नेता श्री पी० एन० राजभोज 
हैं। यह संघ काँग्रेस-वरोधी है तथा अपने सदस्यों में अन्य दलों से प्रथक रहने की 
भावना का प्रचार करता है। दूसरा दल अखिल भारतीय हरिजन लीग (4]- 
[णता93 पिद्वात]|४7 7,८०४४०८) के नाम से प्रसिद्ध है। इसके नेता भारत-शांसन 
के बत॑ंमान यातायात मन्त्री श्री जगजीवन राम हैं। यह दल काँग्रेस का समर्थक है 
तथा इसके सदस्यों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है । 

उपरोक्त दलों तथा वर्गा के अतिरिक्त कुछ ओर साम्प्रदायिक तथा वर्ग 
संगठन भी हैं। इनमें एक स्वामी करपात्री जी का रामराज्य परिषद्‌ है। इसी प्रकार 
का एक ओर संगठन भारतीय-जन-संघ है जिसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 
शक्ति कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश के ज़मींदारों की अपनी प्रजा पार्टी है जिसके 
सभापति कु बर जगदोश प्रसाद तथा मन्त्री कु बर गुरुनारायण हैं। इसी प्रकार के 
ओर छोटे-छोटे दल देश भर में बिखरे होंगे। ओर सम्मब है भविष्य में कुछ ओर 
नये दल उत्पन्न होकर परिस्थिति को और श्रधिक विषम बना दें। 

भविष्य की सम्भावनायें--श्राज इमारे देश में लगभग पू्येतया एक-दल 
शासन हे। केन्द्रीय संसद में, तथा श्रधिकतर राज्यों के विधानमणइलों में काँग्रेस का 


'इंह ० भारतीय शजनीति ओर शासन 


पूर्ण बहुमत है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहले काँग्रेस के पीछे राष्ट-सेवा तथा 
बलिदान का एक लम्बा ओर चिरस्मरणीय इतिहास होने के नाते उसे पूर्ण बहुमत 
प्रात्त होना स्वाभाविक हे | दूसरे, कांग्रेस का मुख्य विरोध मुस्लिम लीग की ओर से होता 
था, परन्तु अगस्त सन्‌ १६४७ ई० में भारत को 'स्वतन्त्रता प्राप्त द्ोने के पश्चात्‌ मुस्लिम 
लीग के अधिकांश नेतागण पाकिस्तान चले गये ओर जो छोटे-मोटे लोग यहाँ रह भी 
गये वे निराधार दो गये हैं। अ्रतएव मुस्लिम लीग का एक प्रकार से अन्त द्वो गया। 
तीसरे, समाजवादी दल का देश व्यापी संगठन न डोने के कारण देश की ग्रामीण 
जनता पर अ्रधिक प्रभाव नहीं हे । श्रोर श्रन्त में, 'भारत छोड़ो? आन्दोलन के समय 
देश के साथ विश्वासघात करने के कारण जनता में साम्यवादियों की कोई साख नहीं 
रह गई है। इन सब कारणों से काँग्रेस को परिस्थिति पर पूर्णरूपेण अभिभावी दोने 
का अ्रवसर मिल गया। ओर काँग्रेस ने सन्‌ १६४६ के निर्वाचन की भाँति सन्‌ १६५४२ 
के चुनाव में भी सारे देश में विजय पाई। परन्तु प्रभुता पाकर अ्रनेक काँग्रेसी अपने 
आदर्शों को भूल गये हैं | यदि काँग्रेस अपनी सेवा ओर बलिदान की परम्परा का अनु- 
सरण करती रद्दे तो श्रागामी अनेक दशाज्दियों तक कोई उसे डिगाने वाला नहीं है। 
परन्तु अब जनता गम्मीरतापूबंक यह सन्देद करने लगी दे कि काँग्रेस में देश को 
समस्याश्रों को सुलक्काने की क्षमता नहीं है। आज एक नहीं, अनेक दिशाश्रों से 
काँग्रेस-विरोधी स्वर उठ रहे हैं। टावनकोर-कोचीन, मद्राख और पटियाला तथा पूर्वी- 
पन्नाब राष्ट्र-संघ में काँग्रेस ने १६४२ के निर्वाचन में श्रनेक स्थानों पर द्वार खाई है। 
राजस्थान, मध्यभारत तथा उड़ीसा में भी काँग्रेस की स्थिति अधिक संतोषजनक नहीं 
है। इससे यह स्पष्ट डो जाता हे कि आज काँग्रेस का उतना प्रभाव नहीं रह गया है 
जितना सन्‌ १६४७ से पूर्व था। विरोधी दल अभी काँग्रेस की समानता नहीं कर 
सकते हैं, परन्ठ इतना स्पष्ट हे कि निकट भविष्य में ही काँग्रेस के एक-दल शासन का 
अन्त दो जायेगा | उसे सबल तथा दृद विरोध का सामना करना द्ोगा। भारत में 
एक-दल प्रणाली का विकास कठिन है। 

अब हमारे सामने प्रश्न यह हे कि भारत में इजद्लेंड, श्रमरीका, कनाडा 
तथा श्रास्ट्रेलिया की भाँति द्वि-दल प्रयाली ((४०-०थ7४४ 8ए४८४) का 
विकास होगा अथवा फ्रांस की बहु दल प्रणाली (0प्र४/]6 02७67 898९7) 
का। वेसे तो द्वि-दल प्रणाली में भी श्रन्य दलों के लिये स्थान का श्रभाव नहीं होता 
है। द्वि-दल प्रणाली का अर्थ केवल इतना है कि इसके अन्तर्गत दो ऐसे शक्तिशाली 
दल होते हैं जिनमें विधानमण्डल में बहुमत प्रास कर सकने की सामर्थ्य होती है । 
बहुदल प्रणाली में ऐसा नहीं होता | द्वि-दल प्रणाली के देशों में शासन पूर्ण॑तग्ा 
एक दल का होता है परन्तु बहु-दल प्रणाली के देशों में सदा संयुक्त दल (०0- 
०४) शासन की डी सम्भावना रहती है । पहली प्रणाली के अन्तर्गत शासन स्थाणी 


भारत के राजने ४.१ 


होता है, दूसरी के अन्तगंत अ्रस्थायी तथा नि:शक्त। अतएव भारत के लिये यदी अधिक 
लाभकर होगा कि इमारी राजनीति केवल दो बड़े राजनेतिक दलों के आधार पर 
विकसित हो । हम आशा करते हैं कि अ्रन्ततः ऐसा ही होगा भी, परन्तु परम्परा के 
निर्माण में यथेषश् समय अवश्य लगेगा । एक सशक्क तथा स्थायी राजनेतिक दल का 
निर्माण सरल नहीं होता है। यदि प्रजा समाजवादी दल (?७]9 $0लंशंड 
727६9) का संयुक्त मोर्चा काँग्रेस के विरुद्ध एक स्वस्थ तथा संगठित विरोध उपस्थित 
कर सके तो देश में द्वि-दल प्रशाली का विकास सम्भव है जिससे जनता के हितों की 
रक्षा हो सकेगी। अन्य दलों में, साम्यवादियों के विषय में कुछ भी कइदना बड़ा कठिन 
है। उनके दल को प्रजातन्त्रात्मक नहीं माना जा सकता और ऐसे दल को जनता 
का विश्वास नहीं प्राप्त हो सकता। इसके शअ्रतिरिक्त साम्यवादी किसी धर्म विशेष में 
विश्वास नहीं करते हैं ओर नास्तिकता का प्रचार करते हैं। अत: भारत ऐसे देश 
में जहाँ धर्म की प्रधानता है साम्यबादियों का भविष्य उज्ज्वल नहीं प्रतीत होता । 
सम्प्रदायवा दी रंग के दल आज की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। समय की माँग 
यह है कि राजनैतिक दल अपना ध्यान सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति पर केन्द्रित 
करें | याद हमने इसकी उपेक्षा की तो कहीं के न रहेंगे। 

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि काँग्रेस को बदली हुई परि- 
ट्थितियों के अ्रनुरूप बदलना चाहिये। उसे केवल एक जनतन्त्रात्मक राजनेतिक दल 
के रूप में कार्य करना चाहिये। यद्द बहुत कुछ विरोधी दलों के विकास पर निर्भर हे | 
काँग्रेस बहुत समय से देश के समस्त प्रगतिशील तत्वों को श्रपने में समेटती रही हे, 
झतएव सक्रिय विरोधी दलों का संगठन केवल ऐसे ही लोग कर सकते हैं जो बहुत 
समय तक कांग्रेस में रहने के पश्चात्‌ अब उसकी वतंमान दशा से असन्तुष्ठ होकर 
उससे अलग हो चुके हैं या भविष्य में होंगे। भ्री के० सन्थानम्‌ ने भारत में राज- 
नेतिक दलों के भविष्य पर अपने एक लेख में कहा है : “काँग्रेस तथा देश जनतन्नत्रात्मक 
राजनोति के विकास में एक विषम स्थिति से होकर निकल रहे हैं। काश यह विकास 
पूर्वनिश्चित, तकंसंगत रीति से हो सकता ! परन्तु सामाजिक विकास बहुधा तकंसंगत 
नहीं दोता है। वह तो अ्रसंख्य मनोविकारों, इच्छाओं, आरकाँज्षाओं ओर निराशाश्रों 
की उलमी हुई प्रतिक्रियाश्रों का परिण।म होता हे |?” 
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परिशिष्ट (१) 
संविधान की सप्तम अनुश्ची 
सूची १--संघ-सूची 
१. भारत की तथा उसके प्रत्येक भाग की प्रतिरक्षा जिसके अ्न्तगंत प्रति- 
रक्षा के लिये तेयारी तथा सारे ऐसे कार्य भी हैं, जो युद्ध काल में युद्ध को चलाने 
ओर उसकी समाप्ति के पश्चात्‌ सफलतापूबक सैन्य-वियोजन में सहायक हों । 
२० नो, स्थल ओर विमान बल; संघ के कोई श्रन्य सशस्त्र बल | 
३० कंटक-द्षेत्रों का परिसीमन, ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्तशासन, ऐसे 
क्षेत्रों के अन्दर कटक-प्राधिकारियों का गठन और शक्तियाँ, तथा ऐसे ज्षेत्रों में गद्द- 
वासन का विनियमन (जिसके अन्तर्गत किराये का नियन्त्रण भी है) | 
४. नो, स्थल ओर विमान-बल की कर्मशालायें 
५ शख्त्रासत्र, अ्रग्न्यसत्र, युद्धोपफररण ओर विस्फोटक | 
६. श्रणुशक्ति तथा उसके उत्पादन के लिये आवश्यक खनिज सम्पत्‌ | 
७. संसदू-निर्मित विधि द्वारा प्रतिरक्षा फे प्रयोजन के लिये अथबा युद्ध 
चलाने के लिये आवश्यक घोषित किये गये उद्योग | 
८ केन्द्रीय गुप्तवार्ता ओर अनुसंधान विभाग | 
६. भारत की प्रतिरक्षा, विदेशीय कार्य या सुरक्षा सम्बन्धी कारणों से 
निवा रक निरोध; इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति | 
१०० विदेशीय कार्य: सब विषय जिनके द्वारा संघ का किसी विदेश से 
सम्बन्ध होता है | 
११. राजनयिक, वाणिज्य-दूतिक ओर व्यापारिक प्रतिनिधित्व | 
१२० सेंयुक्त राष्ट-संघटन । 
१३० अन्तर्राष्टीय सम्मेलनों, संस्थाओं ओर अन्य निकायों में भाग लेना 
तथा उनमें किये गये विनिश्चयों की श्रमिपूर्ति । 
१४० विदेशों से सन्धि ओर करार करना तथा विदेशों से को गई सन्धियों, 
करारों और श्रभिसमयों की श्रमिपूर्ति । 
१५. युद्ध ओर शांति । 
१६. विदेशीय ज्षेत्राघिकार | 
१७ नागरिकता, देशीयकरण तथा अ्रन्यदेशीय । 
. शैृद् प्रत्यपंण | 
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१६५ भारत में प्रवेश और उसमें से उत्प्रवासन और निर्वासन; पार-पत्र 
ओर दृशंक । 

२० भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थयात्राये | 

२१० भद्दासमुद्र या वायु में की गई जलदस्युता ओर श्रपराध; स्थल या मह्द- 
समुद्र या वायु में राष्ट्रों की विधि के विरुद्ध किये गये अपराध | 

२२६ रेल | 

२३० राज-पथ जिन्हें संसद निर्मित विधि के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय राज्य- 
पथ घोषित किया गया है। 

२४ यंत्र-चालित जलयानों के बिषय में ऐसे अ्रन्तदेंशीय जल-पथों में नो- 
वहन और नो-परिवह्नन जो संसदू-निर्मित विधि द्वारा राष्ट्रीय जल-पथ घोषित किये 
गये हैं, तथा ऐसे जल-पथ्थों के पथ नियम | 

२५० समुद्र-नोबहन ओर नो-परिवहन जिसके श्रन्तर्गत ज्वार-जल नोवहन 
आर नो-परिवददन भी हैं, वणिक्‌-पोतीय शिक्षा श्रोर प्रशिक्षण के लिये उपबन्ध तथा 
राज्यों और श्रन्य अ्रभिकरणों द्वारा दी जाने वाली ऐसी शिक्षा ओर प्रशिक्षण का 
विनियमन । 

२६. प्रकाशस्तम्म, जिनके श्रन्तगंत प्रकाशपोत, आकाशद्वीप तथा नोवहन 
ओर विमानों की सुरक्षितता के लिये अन्य उपबन्ध भी हैं। 

२७. वे पत्तन जिनको संसद-निर्मित विधि या वतंमान विधि के द्वाराया 
अधीन मद्दा-पत्तन घोषित किया गया है, जिसके अ्रन्तगंत उनका परिसीमन तथा 
उनमें पत्तन-प्राधिकारियों का गठन श्रोर शक्तियाँ भी हैं । 

२८० पत्तन-निरोधा जिसके अ्रन्तगंत उससे सम्बद्ध चिकित्सालय भी हैं; 
नाविक और समुद्रीय चिकित्सालय | 

२६. वायु-पथ; विमान ओर विमान-परिवदन, विमान-्षेत्र के उपबन्ध; 
बिमान-यातायात ओर विमान-क्षेत्रों का विनियमन ओर संघटन,; वेमानिक शिक्षा ओर 
प्रशिक्षण के लिये उपबन्ध तथा राज्यों और श्रन्य श्रभिकरणों द्वारा दी गई ऐसी 
शिक्षा और प्रशिक्षण का विनियमन | 

३०० रेल-पथ, समुद्र या वायु से अ्रथवा यन्त्रचालित यानों में राष्ट्रीय जल- 
पथों से यात्रियों श्रोर वस्तुश्नों का वहन । 

३१० डाक शओर तार; दूरभाष, बेतार, प्रसारण ओर अन्य समरूप संचार | 

३२० सेंघ की सम्पत्ति श्रोर उससे उत्थित राजस्थ किन्तु प्रथम अनुसूची 
के भाग (क) या (ख) में उल्लिखित किसी राज्य में अवस्थित सम्पत्ति के विषय में, 
जहाँ तक संसद्‌ विधि द्वारा श्रन्यथा उपबन्ध न करे पद्दों तक, . उस राज्य के विधान 
के अधीन रद्दते हुये। 


३३० संघ के प्रयोजनों के लिये सम्पत्ति का अरजन या अधिप्रदरख । 

३४० देशी राज्यों के शासकों की सम्पत्ति के लिये प्रतिपालक-अधिकरण | 

३५० संघ का लोक-ऋण | 

३६. चलार्थ, टंकण ओर विधिमान्य; विदेशीय विनिमय | 

३७. विदेशीय ऋण । 

३८- भारत का रक्तित बैंक । 

३६- डाकघर बचत बेंक | 

४०. भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा संघटित लायरी । 

४१. विदेशों के साथ व्यापार ओर वाणिज्य; शुल्क-सीमान्तों को पार करने 
वाले आ्रायात और निर्यात; शुल्क सीमान्तों की परिभाषा | 

४२० अन्तर्राज्यिक व्यापार ओर वाणिज्य | 

४३० व्यापारिक निगमों का, जिनके श्रन्तर्गत महाजनी, बीमाई ओर वित्तीय 
निगम भी हैं किन्तु सहकारी संस्थाएं नहों हैं, निगमन, विनियमन ओर समापन । 

४४. विश्वविद्यालयों को छोड़ कर ऐसे निगमों का, चाहे वे व्य।पारिक हों 
या नहों, जिनके उदं श्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं, निगमन, विनियमन ओर 
समापन | 

४५. महाजनी। 

४६. विनिमय-पत्र, चेक, वचन-पत्र तथा ऐसी श्रन्य लिखते | 

४७. बीमा | 

४८० श्रेष्ठि-चत्वर ओर वादा बाजार | 

४६. एकस्व; आविष्कार ओर रूपांकन; प्रतिलिप्यधिकार; व्यापार-चिन्ह औ्रौर 
पण्य चिन्ह | 

५०. बाटों और मापों का मान स्थापन | 

५१. भारत से बाद निर्यात की जाने वाली अथवा एक राज्य से दूसरे 
राज्य को भेजी जाने वालो वस्तुश्रों के गुणों का मान-स्थापन | 

५२. वे उद्योग जिनके लिये संसद्‌ ने विधि द्वारा घोषणा की है कि लोक-द्वित 
के लिये उन पर संघ का नियन्त्रण इृश्कर है। 

४३० तैल-द्ेन्नों ओर खनिज तेल सम्पत्‌ का विनियमन ओर बिकास, वैटो 
लियम ओर पेटोलियम उत्पाद; संसद्‌ से विधि द्वारा भयानक रूप से ज्यालाग्रदी 
घोषित अश्रन्य तरल ओर द्रव्य | 

५४. उस सीमा तक खानों का विनियमन ओर खनिजों का विकास जिस 
तक संघ के नियन्त्रण में बेसे बिनियमन ओर विकास को संसद बिधि द्वारा लोक-हित 
के लिये इश्कर घोषित करे । 
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५५.५ भ्रम का विनियमन तथों खानों और तेलजद्षेत्रों में सुरक्षितता । 

४६. उस सीमा तक श्रन्तराज्यिक नदियों ओर नदी- हनों का विनियमन 
ओर विकास जिस तक संघ के नियन्त्रण में बसे विनियमन ओर विकास को संसद्‌ 
विधि द्वारा लोकद्वित के लिये इृश्कर घोषित करे। 

५७. जलप्रांगण से परे मछली पकड़ना श्रोर मीन-त्तेत्र । 

पूष्झ संघ श्रभमिकरणों द्वारा लवण का निर्माण, सम्भरण ओर वितरण; अन्य 
अभिकरणों द्वारा लवण के निर्माण, सम्भरण ओर वितरण का विनियमन ओर 
नियन्त्रण | 

५६. श्रफीम की खेती, निर्माण तथा निर्यात के लिये विक्रय | 

६० प्रदर्शन के लिये चल-चित्रों की मंजूरी । 

६१. संघ के नोकरों से संप्रक्त श्रौद्योगिक विवाद | 

६२. इस संविधान के प्रारम्म पर राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय संग्रह्यालय, 
साम्राज्यिक युद्ध-संग्रहद लय, विक्टोरिया-स्मारक, भारतीय युद्ध स्मारक नामों से शात 
संस्थाएँ तथा भारत सरकार द्वारा पूर्णंत: या अंशत: वित्त-पोषित तथा संसद्‌ से विधि 
द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित ऐसी कोई अन्य तद्गुप संस्था । 

६३० इस संविधान के प्रारम्भ पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ 
मुस्लिम विश्वविद्यालय ओर दिल्ली विश्वविद्यालय नामों से ज्ञात संस्थाएँ तथा संसद्‌ 
से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित कोई अन्य संस्था | 

६४० भारत सरकार से पूर्णतः या अंशत: वित्त-पोषित तथा संसद से विधि 
द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित वेशानिक या शिल्पिक शिक्षा-संस्थाएँ | 

६५५ संघ-अभिकरण श्रोर संस्थाएँ जो-. 

(क) वृत्तिक, व्यावसायिक या शिल्पि-प्रशिक्षण, जिनके श्रन्तगंत 
आरक्षी पदाधिकारियों का प्रशिक्षण भी है, के लिये हैं; अथवा 

(ख) विशेष अध्ययनों या गवेषणा की उन्नति के लिये हैं; अथवा 

(ग) अपराध के अनुसन्धान या पता चलाने में वेशानिक या शिल्पिक 
सहायता के लिये है | 

६६. उच्चतर शिक्षा या गवेषणा की संस्थाओं में तथा वैशानिक और शिल्पिक 
संस्थाश्रों में एकसूत्रता लाना ओर मानों का निर्धारण | 

६७. संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन और ऐतिहासिक 
स्मारक और अभिलेख तथा पुरातत्वीय स्थान ओर अवशेष । 

६८० भारतीय भूपरिमाप, भूतत्वीय, वानस्पतिक, नरतत्वीय, प्राशकीय परि 
माप; अन्तरिक्ष-शास्त्रीय संस्थाएं । 

६६.५ जनगणना । 
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७०० संघ-लोकसेवाएँ, अखिल भारतीय सेवाएँ, संघ-लोकसेवा-आयोग । 

७१. संध-निवुत्ति-वेतन, श्रर्थात्‌ भारत सरकार द्वारा या भारत की संचित 
निधि में से दिये जाने वाले निवृत्ति-वेतन | 

७२- संसद्‌ और राज्यों के विधानमण्डलों के लिये तथा राष्ट्र्पात ओर उप- 
राष्ट्रपति के पदों के लिये निर्वाचन; निर्वाचन-आयोग | 

७३- संसद्‌ के सदस्यों, राज्य-परिषद्‌ के सभापति ओर उपसभापति तथा 
लोक-सभा के श्रध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष के वेतन ओर भत्ते । 

७४. संसद के प्रत्येक सदन की, तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों ओर समितियों 
की शक्तियाँ, विशेषाधिकार श्रोर उन्म॒क्तियाँ; संसद्‌ की समितियों अथवा संसद द्वारा 
नियुक्त आयोगों के सामने साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिये व्यक्तियों की 
उपस्थिति बाध्य करना | 

७५. राष्ट्रपति ओर राज्यपालों की उपलब्धियाँ, भत्ते, विशेषाधिकार तथा 
श्रनुपस्थिति-छुट्टी के बारे में अधिकार; संघ के मन्त्रियों के वेतन ओर भत्ते; नियन्न्रक- 
मद्दालेख।परीक्षक के वेतन, भत्ते ओर अ्रनुपस्थिति-छुट्टी के बारे में श्रधिकार तथा 
अन्य सेवा-शर्तें | 

७६. संघ के ओर राज्यों के लेखाश्रों की लेखापरीक्षा । 

७७. उच्चतम न्यायालय का गठन, संघटन, क्षेत्राधिकार ओर शक्तकियाँ (जिसके 
अन्तर्गत उस न्यायालय का श्रवमान भी है) तथा उसमें ली जाने वाली फीसें; उच्च- 
तम न्यायालय के सामने विधि-व्यवसाय करने का इक़ रखने वाले व्यक्ति। 

७८ उच्च न्यायालयों के पदाधिकारी ओर भत्यों फे बारे के उपबन्धों को छोड़ 
कर उच्च न्यायालयों का गठन ओर संघटन; उच्च न्यायालयों के सामने विधि-व्यवसाय 
करने का हक़ रखने वाले व्यक्ति | 

७६. किसी राज्य में मुख्य स्थान रखने वाले किसी उच्च न्यायालय के न्षेत्रा- 
धिकार का उस राज्य से बाहर किसी क्षेत्र में विस्तार तथा ऐसे किसी उच्च न्यायालय 
के ज्षञेत्राधिकार का ऐसे किसी क्षेत्र से अपवजन | 

८०. किसी राज्य के अारक्षो बल के सदस्यों को शक्कियाँ ओर ज्षेत्राधिकार 
का उस राज्य में न द्ोने वाले किसी क्षेत्र पर विस्तार, किन्तु इस प्रकार नहीं कि 
एक राज्य की आरक्षी, उस राज्य में न द्वोने वाले किसी क्षेत्र में बिना उस राज्य 
की सरकार की सभ्मति के जिसमें कि ऐसा क्षेत्र स्थित है, शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार 
का प्रयोग कर सके; किसी राज्य की आरक्ली बल के सदस्यों की शक्तियाँ ओर ज्षेत्रा- 
घधिकार का उस राज्य से बाइर रेल-क्षेत्रों पर विस्तार | 

८१५ अन्तर्राज्यीय; प्रत॒जन; अ्रन्तर्राज्यीय निरोधा | 

८२० ऊँषि आय को छोड़ कर अन्य आय पर कर | ४ थे 
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८३- सीमा-शुल्क जिसके अन्तगत निर्यात-शुल्क भी है। 
८४० भारत में निर्मित या उत्पादित तमाकू तथा-... 
(क) मानव उपभोग के मद्यसारिक पानों; 
(ख) अफोम, भाँग ओर अन्य पिनक लाने वाली ओषधियों तथा 
स्वापकों, 

को छोड़कर, किन्तु ऐसी ओषधीय ओर प्रसाधनीय सामग्री को अन्तर्गत करके कि 
जिनमें मद्यसार अथवा उद्क प्रविष्टि की उपकंडिका (ख) में का कोई पदार्थ अन्तविष्ट 
हो, अन्य सब वस्तुओ्रों पर उत्तादन-शुल्क | 

८५८ निगम-कर | 

८६० व्यक्तियों या सभवाय। की आस्ति में से कृषि-भूमि को छोड़ कर उसके 
भूलघन-मूल्य पर कर, समवायों के मूल-धन पर कर | 

८७. कृषि-भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति के के बारे में सम्पत्ति शुल्क । 

८८- कंषि-भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार के बारे में 
शुल्क | 

८६ रेल या समुद्र या वायु से ले जाये जाने वाली वस्तुओं या यात्रियों पर 
सीमा-कर, रेल के जन-भाड़े ओर वस्तु-भाड़े पर कर | 

६० मुद्राक-शुल्क को छोड़ कर श्रेष्ठि-चत्वर और वादा बाजार के सौदों 
पर कर | 

६१. विनिमय-पत्रों, चेकों, वचन-पत्नों, वहन-पन्नों, प्रत्यय-पत्रों, बीमा-पन्नों, 
अंशों के इस्तान्तरण, ऋण-पन्नों, प्रति-पत्रियों ओर प्राप्तियों के सम्बन्ध में लगने वाक्षे 
मुद्रांक-शुल्क को दर | 

६२० समाचार-पत्रों के क्रय या विक्रय पर तथा उनमें प्रकाशित होने बाल्ले 
विशापनों पर कर | 

६३० इस सूची के विषयों में से किसी से सम्बद्ध विधियों के विदेद्ध श्रपराध | 

६४. इस सूची के विषयों में से किसी के प्रयोजनों के लिये नाँच, परिमाप 
आर सांख्यकी | | 

६५. उद्चतम न्यायालंयों,को छोड़ कर अन्य न्यायालयों के इस सूची में के 
बिथयों में से किसी के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार और शक्कियाँ; नावाधिकरण-र्े त्राभिकार। 

६६० किसी न्यायालय में लिये जाने बाली फोसों को छोड़ कर इस सूनो में 
के बिषयों से किसी के बारे में फीस |. 

६७. पूची (२) या (३) में से किसी में अनशित किसी कर के सहित उन 
खूचियों में अग्रगशित कोई अन्य घिषय | 
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सूची २--राज्य-सूची 


१. सार्वजनिक व्यवस्था (किन्तु असेनिक शक्ति की सद्दायता के लिये संघ 
के नो, स्थल वा विमान बलों या किन्हीं श्रन्य बलों के प्रयोग को श्रन्तगंत न करते 
हुये) । 

२० आरक्षी, जिसके अ्न्तगंत रेलवे श्रोर ग्राम आरक्षी भी हैं। ., 

३. न्‍्याय-प्रशासन; उच्चतम न्यायालय ओर उच्च न्यायालय को छोड़ कर 
सब न्यायालयों का गठन और संघटन; उच्च न्यायालय के पदाधिकारी श्रौर सेवक; 
भाठक श्रोर राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया; उच्चतम न्यायालय को छोड़ कर सब 
न्यायालयों में ली जाने वाली फीसें । 

४. कारागार, सुधारालय, वोरस्टल संस्थायें ओ्रोर तद्रुप श्रन्य संस्थायें 
ओर उनमें निरुद्ध व्यक्ति; कारागारों ओर अन्य संस्थाश्रों के उपयोग के लिये अ्रन्य 
राज्यों से प्रबन्ध | 

४. स्थानीय शासन अर्थात्‌ नगर-निगम, सुधार-प्रन्यास, जिला-मण्डलों, 
खनिज-वसिति प्राधिकारियों तथा स्थानीय स्वशासन या आम्य प्रशासन के प्रयोजन के 
लिये श्रन्य स्थानीय प्राधिका रियों का गठन ओर शक्तियाँ | 

६. सावंजनिक स्वास्थ्य ओर स्वच्छता; चिकित्सालय श्रोर ओषघालय 

७. भारत के बाइर के स्थानों की तीथ॑ यात्राश्रों को छोड़ कर श्रन्य तीर्थ 
यात्राये। 

८ मादक पानों श्रर्थात्‌ मादक पानों का उत्पादन, निर्माण, कब्जा, 
परिवहन, क्रय ओर विक्रय | 

६. श्रद्धद्वीनों श्रोर नोकरी के लिये अ्रयोग्य व्यक्तियों की सद्दायता | 

१०० शव गाड़ना ओर कबरस्थान; शव दाइ और श्मशान | क्‍ 

११. सूची १ की प्रविष्टियों ६३, ६४, ६५ और ६६ तथा सूची ३ की प्रविष्टि 
२५ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये शिक्षा, जिसके श्रन्तगंत विश्वविद्यालय भी हैं । 

१२० राज्य से नियन्त्रित या वित्त-पोषित पुस्तकालय, संग्रद्दांलय या श्रन्य 
समतुल्य संस्थाये; संसद्‌ से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित से भिन्न प्राचीन 
ओर ऐतिहासिक स्मारक ओर अ्रभिल्ेख | क्‍ 

१३० संचार श्रर्थात्‌ सड़के, पुल, नोका घाट तथा यूची १ में श्रनुल्िखित 
संचार के अन्य साधन; ट्राम-पथ; रज्जुपथ; श्रन्तदेशीय जल-पथ और उन पर याता- 
यात, वैसे जल-पथों के विषय में सूची १ ओ्रोर सूची ३ में के उपबन्धों के श्रधीन रहते 
हुये; यन्त्र-चालित यानों को छोड़ कर अन्य यान | 

१४. कृषि, जिसके अन्तगंत कृषि-शिक्षा ओर गवेषणा, मरकों से रक्षा तथा 
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उद्भिद्‌ रोगों का निवारण भी है | 

१५. पशु के नस्ल का परिरक्षण, संरक्षण औ्रोर उन्नति तथा पशुओ्रों के रोगों 
का निवारण: शालिद्दोत्री प्रशिक्षण ओर व्यवसाय | 

१६, पश्वरोध ओर पशुओं के अनिचार का निवारण | 

१७, सूची १ की प्रविष्टि ५६ के उपबन्धों के अ्रधीन रददते हुये जल, श्रर्थात्‌ 
जल-सम्भरण, सिंचाई ओर नदृरें, जल निस्तारण और बंध, जल-संग्र् श्रोर जल- 
शक्ति । 

१८- भूमि, श्र्थात्‌ भूमि में या पर अधिकार, भूघृति जिसके;श्रन्तर्गत भूस्वामी 
ओर किसानों का सम्बन्ध मी है, तथा भाटक का संग्रहण; कृषि-भूमि का इस्तांतरण 
ओर अ्रन्य संक्रामण; भूमि-सुध'र ओर कृषि सम्बन्धी उधार; उपनिवेषण । 

१६. वेन। 

२०. वन्य प्राणियों ओर पत्तियों की रक्षा 

२१. मीनजक्षेत्र । 

२२- सूची १ की प्रविष्टि ३४ के उपबन्धों के श्रधीन रइते हुये प्रतिपालक 
अ्धिकरण, भारग्रस्त ओर कुक सम्पदायें । 

२३० संघ के नियन्त्रणाधीन विनियमन श्रोर विकास के सम्बन्ध में सूची १ 
के उपबन्धों के अधीन रददते हुये खानों का विनियमन श्रोर खनिजों का बिकास | 

२४- सूची १ की प्रविष्टि ६४ के उपबन्धों के श्रधीन रहते हुये उद्योग । 

२४» गेंस, गेंस-कमशालायें | 

२६. सूची ३ की प्रविष्टि ३३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुथे राज्य के अन्दर 
ब्यापार ओर वाणिज्य | 

२७. सूची ३ को प्रविष्टि ३३ में के उपबन्धों के श्रधीन रहते हुये वस्तुश्रों 
का उत्पादन, सम्मरण ओर वितरण | 

२८० बाजार ओर मेले | 

२६. मान स्थापन को छोड़ कर बाठ और माप। 

३०, साहूकारी ओर साहूकार; कृषि ऋणिता का उद्धार | 

३१. पान्थशाला और पान्थशालापाल | 

३२. सूचो १ में उल्लिखित निगमों से भिन्न निगमों का और विश्वविद्यालयों 
का निगमन, विनियमन ओर समापन; व्यापारिक, साहित्यिक, वैशानिक, धार्मिक 
झोर अ्रन्य श्रनिगमित समाजें श्रोर संस्थाये. सहकारी समाजें | 

.,. ३३» नाट्यशाला, नाटक अ्रभिनय, प्रथम श्रनुसूची की प्रविष्टि ६० के उप- 
बन्धों के अ्रधीन रहते हुये चल-चित्र, ऋ्रैड़ा, प्रमोद और विनोद | 

३४. पण, लगाना ओर जूआ | 
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२५० राश्ब में सिछ्ेत मा उसके स्ववश में को कर्मशालामे, भूमि ओर भवन | 

३६० सूची ३ की प्रविश्टि ४२ के उपबन्धों के श्रधीन रहये हुये संघ के प्रयो- 
जनों के अतिरिक्त सम्पत्ति का अ्र्जन या अधिग्रहण | 

३७. सेसद्‌-निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुये राज्य के 
विधानमण्डल के लिये निर्वाचन | 

३८० राज्य के विधानमण्डल के सदस्यों के, विधानसभा के श्रध्यक्ष और 
उपाध्यक्ष के तथा, यदि विधान-परिषद्‌ हे तो, उसके सभापति और उपसभापति के 
वेतन ओर भत्ते। 

' ३६. विधानसभा श्रोर उसके सदस्यों श्रोर समितियों की तथा, यदि विधान- 
परिषद्‌ दो तो, उस परिषद्‌ और उसके सदस्यों ओर समितियों की शक्तियाँ, विशेषा- 
घिकार ओर उन्मुक्तियाँ, राज्य के विधानमण्डल की समितियों के सामने साक्ष्य देने 
या दस्तावेज पेश करने के लिये व्यक्तियों की उपस्थिति बाध्य करना | 

४०० राज्य के मन्त्रियों के वेतन ओर भत्ते । 

४१. राज्य-लोक सेवायें, राज्य-लोकसेबा-श्रायोग । 

४२० राज्य-निवृत्ति-वेतन श्रथांत्‌ राज्य द्वारा अथवा राज्य की संचित निधि 
में से देय निव त्ति-वेतन । 

४३० राज्य का लोक-ऋण | 

४४. निखात निधि। 

४५. भूराजस्व जिसके अन्तर्गत राजस्व का निर्धारण ओर संग्रहण, भू-श्रभि- 
लेखों का बनाये रखना, राजस्व प्रयोजनों के लिये ओर स्वत्व-अभिलेखों के लिये परि- 
माप और राजस्व का श्रन्य संक्रामण भी है । 

४६. कृषि-आय पर कर | 

४७. कृषि-भूमि के उत्तराधिकार के विषय में शुल्क | 

इ४८्प- कँषि-भूमि के विषय में सम्पत्ति शुल्क | 

४६. भूमि ओर भवनों पर कर । 

५० संसद से, विधि द्वारा, खनिज विकास के सम्बन्ध में लगाई गई परि- 
सीमाश्रों फे अधीन रद्दते हुये खनिज-अधिकार पर कर | 

५१. राज्य में निर्मित या उत्पादित निम्नलिखित वस्तुश्रों पर उत्पादन शुल्क 
तथा मारत में अन्यत्र निमित या उत्पादित तत्सम वस्तुओं पर उसी या कम दर से 
प्रतिशुल्क--- 
ह (क) मानव उपभोग के लिये मद्यसारिक पान; 

(ख) अफीम, भाँग ओर अन्य पिनक लाने वाली ओषधियाँ श्रौर 
' श्वापक किन्तु ऐसी श्रोषधीय और प्रसाधनीय सामग्रियों को छोड़ 
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कर जिनमें मखसार अथवा इस त्रणिश्टिं कौ उपकंदिका (स्तर) में 
का कोई पदार्थ अ्रन्तविष्ट हो | 
५२- किसी स्थानीय क्षेत्र में डपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिये वस्तुआश्रों के 
प्रवेश पर कर | 
५३० विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर | 
५४. समाचार-पत्रों को छोड़ कर अन्य वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर कर | 
४५. समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने वाले विशापनों को छोड़ कर अन्य 
विशापनों पर कर । 
४६. सड़कों या अन्तर्देशीय जल-पथों पर ले जायी जाने वाली वस्तुओं और 
यात्रियों पर कर | 
४७. सड़कों पर उपयोग के योग्य यानों पर, चद्दे वे यन्त्रचालित हों या न 
हों तथा जिनमें सूची ३ की प्रविष्टि ३५ के उपबन्धों के श्रधीन ट्राम गाड़ियाँ भी अ्रन्त- 
गंत हैं, कर | 
पू८्- पशुओं और नोकाश्रों पर कर | 
पू६, पथ-कर। 
६०० वृत्तियों, ब्यापारों, आजीविकाश्रों श्रोर नोकरियों पर कर | 
६१, प्रतिव्यक्ति-कर | 
६२० विलास वस्त॒श्नरों पर कर, जिनके अ्रन्त्गत आमोद, विनोद पण लगाने 
ओर जुआ खेलने पर भी कर हें | 
६३० भुद्रॉँक-शुल्क की दरों के सम्बन्ध में यूची (१) के उपबन्धों में उल्लिखित 
दस्तावेजों को छोड़ कर अन्य दस्तावेजों के बारे में मुद्रॉक शुल्क की दर | 
६४, इस सूची में के विषयों में से किसी से सम्बद्ध विधियों के विरुद्ध 
अपराध | 
६५. इस सूची के विषयों में से किसी के बारे में उच्चतम न्यायालय को छोड़ 
कर सब न्यायालयों का ज्षेत्राधिकार ओर शक्तियाँ | 
६६, किसी न्यायालय में लिये जाने वाले शुल्कों को छोड़ कर इस सूची में 
के विषथों में से किसी के बारे में शुल्क | 
सूची ३--समवर्ती-सूची 
१, दशड-विधि जिसके अ्रन्तगंत वे सब विषय हैं जो इस संविधान के 
प्रारम्भ पर भारत दश्ड-संहिता के अ्रन्तर्गत हैं किन्तु सूची १ या सूची २ में उल्लिखित 
विषयों में से किसी से सम्बद्ध विषयों के विरुद्ध अ्रपराधों को छोड़ कर तथा श्रसेनिक 
शक्ति की सद्दायतार्थ नो, स्थल और विमान बलों के प्रयोग को. छोड़ कर | 
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२० दण्ड-प्रक्रिया जिसके अन्तगंत वे सब विषय हैं जो इस संविधान के 
प्रारम्भ पर दणड-प्रक्रिया-संहिता के अन्तर्गत हैं । 

३- राज्य की सुरक्षा से, सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने से अ्रथवा समु- 
दाय के लिये अत्यावश्यक संभरणों ओर सेवाश्रों को बनाये रखने से संसक्त कारणों के 
लिये निवारक निरोध; ऐसे निरुद्ध व्यक्ति । 

४. केदियों, अ्रभियुक्त व्यक्तियों तथा इस यूची की प्रविष्टि ३ में उल्लिखित 
कारणों से निवारक-निरोध में किये गये व्यक्तियों का एक राज्य से दूसरे राज्य को 
इटाया जाना | 

४... विवाह ओर विवाह-विच्छेद; शिशु ओर श्रवयस्क; दत्तक ग्रहण; इच्छा - 
पत्र, इच्छापत्रद्दनत्व और उत्तराधिकार; श्रविभक्त कुटुम्ब श्रोर विभाजन; वे सब विषय 
जिनके सम्बन्ध में न्यायिक कार्यवाहियों में पक्ष इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले 
अपनी स्वीय विधि के श्रधीन थे । 

६. कृषि-भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्तियों का इस्तान्तरण, विलेखों ओर 
दस्तावेजों का पञ्जीयन । 

७, संविदा जिनके अ्रन्तगंत भागिता, अभिकरण, परिवहन-संविदा और 
अन्य विशेष प्रकार की संविदायें भी हैं किन्तु ऋषि-भूमि सम्बन्धी संविदाये नहीं हैं। 

८- अ्रभियोज्य दोष | द 

६. दिवाला श्रोर शोधक्षमता । 

१०० न्यास ओर न्‍्यासी | 

११. मद्दाप्रशासक ओर राजन्यासी | 

१२० साक्ष्य और शपथे, विधि, सावंजनिक कार्यो और अभिलेखों और 
न्यायिक कार्यवाहियों का श्रमिशान | 

१३० व्यवह्ार-प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत वे सब विषय हैं जो इस संविधान के 
प्रारम्भ पर व्यवद्दार प्रक्रिया-संहिता के अ्रन्तगंत हैं, परिसीमायें ओर मध्यस्थ-निर्णय | 

१४, न्यायालय-अवमान, किन्तु जिसके अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय का अव- 
मान नहीं है । 

१५० आहदिरएडन, श्रस्थिरवासी ओर प्रवाजी श्रादिम जातियाँ। 

१६, उन्‍्माद और मनोवेकल्य जिसके श्रन्तगंत उन्मत्तों और मनोविकलों के 
रखने या उपचार के स्थान भी हैं| 

१७. पशुओ्रों के प्रति निदयता का निवारण | 

१८ खाद्य पदार्थों ओर शअ्रन्य वस्तुओं में श्रपमि्रण | 

१६. अफीम विषयक सूची १ की प्रविष्टि ५६ में के उपबन्धों के अ्रधीन रहते 
हुये ओ्ोषधि ओर विष | 
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२० आथिक और सामाजिक योजना | 

२१. वाणिज्यिक और श्रोद्योगिक एकाधिपत्य, गुट्ट श्रोर न्यास | 

२२- व्यापार-संघ; श्रौद्योगिक ओर श्रमिक विवाद | 

२३- सामाजिक सुरक्षा ओर सामाजिक बीमा; नोकरी ओर बेकारी | 

२४. श्रमिकों का कल्याण जिसके अन्तर्गत कार्य की शर्तें, भविष्य-निचि, 
नियोजक-उत्तरवादिता, कमंकार-प्रतिकर, श्रसमर्थता ओर वार्घक्य-निवृत्ति वेतन ओर 
प्रसूति सुविधायें भी हैं । 

२५० श्रमिकों का व्यावसायिक ओर शिल्पी-प्रशिक्षण | 

२६० विधि-वृत्तियाँ, वैद्यक वुत्तियाँ ओर श्रन्य वुत्तियाँ | 

२७: भारत और पाकिस्तान की डोमीनियनों के स्थापित होने के कारण 
अपने मूल निवास-स्थान से स्थानान्तरित हुये व्यक्तियों की सहायता ओर पुनर्वास । 

२८- पूर्त और पूर्त-संस्थायें, पूर्त ओर घामिक धर्मस्व और घामिक संस्थायें। 

२६. मानवों, पशुओं ओर उद्भिदों पर प्रभाव डालने वाले सांक्रामिक ओर 
सांसगिक रोगों और मारकों के एक राज्य से दूसरे में फेलने का निवारण | 

३०- जीवन सम्बन्धी सांड्यकी, जिसके अ्रन्तर्गत जन्म और मृत्यु का पश्नीयन 
भीहे। 

३१. संसदू-निर्मित विधि या वर्तमान विधि के द्वारा या अधीन मद्दा-पत्तन 
घोषित पत्तनों से भिन्न पत्तन । 

३२० राष्ट्रीय जल-पथों के विषय में सूची १ के उपबन्धों के श्रधीन रहते 
हुये अन्तर्देशीय जल-पथों पर यन्त्र-चालित यानों विषयक नो-वहन श्रोर नो-परिवहन 
तथा ऐसे जल-पथों पर पथ-नियम, तथा शअ्न्तर्देशीय जलम्पर्थों पर यात्रियों ओर 
बस्तुश्रों का परिवहन । 

३३० जद्दाँ संसद्‌ से विधि द्वारा किन्हीं उद्योगों का संध द्वारा नियन्त्रण लोक- 
हित में इष्टकर घोषित किया गया है उन उद्योगों में व्यापार ओर वाणिज्य तथा 
उनका उत्पादन, सम्भरण ओर वितरण | 

३४० मूल्य-नियन्त्रण । 

३५० यन्त्र-चालित यान जिनके अ्रन्तर्गत वे सिद्धांत भी हैं जिनके श्रनुसार 
ऐसे यानों पर कर लगाया जाना है। 

३६० कारखाने । 

३७. वाध्पयन्त्र। 

इप्७ विद्युत । 

३६. समाचार-पतन्र, पुस्तक ओर मुद्रणालय | 

४०. संसद से बिधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के धोषित से भिन्न पुरातत्व सम्बन्धी 
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स्थान ओर अवशेष | 

४१५ विधि द्वारा निष्क्राम्य घोषित सम्पत्ति की कृषि भूमि सह्दित श्रभिरत्षा, 
प्रबन्ध ओर व्ययन । 

४२० संध के या राज्य के या किसी श्रन्य सावंजनिक प्रयोजन के लिये 
अजित या अधिण्दीत सम्पत्ति के लिये प्रतिकर निर्धारण करने के सिद्धान्त तथा वैसे 
प्रतिकर दिये जाने का रूप ओर रीति | 

३० किसी राज्य में, उस राज्य से बाहर पैदा हुये कर विषयक दाबों तथा 
अन्य सावंजनिक अ्भियाचनाओं की, जिसके श्रन्तर्गत भूराजस्व बकाया और इस 
प्रकार वसूल को जाने वाली बकाया भी है, वसूली । 

४४. न्यायिक मुद्राँकों द्वारा संगह्दीत शुल्कों या फीसों को छोड़ कर श्रन्य 
मुद्रॉक-शुल्क, किन्तु इसके अ्रन्तगंत मुद्रॉँक-शुल्क की दरें नहीं हैं 

४५. सूची २ या सूची ३ में उल्लिखित विषयों में से किसी के प्रयोजनों के 
लिये जाँच ओर सांख्यकी 

४६. उच्चतम न्यायालय को छोड़ कर अन्य न्यायालयों की इस सूची के विषयों 
में से किसी के बारे में ज्षेत्राधिकार ओर शक्तियाँ | 

४७. इस सूची में के विषयों में से किसी के बारे में फीसें किन्तु इनके श्रन्त- 
गंत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीसें नहीं हैं । 
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